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भूमिका 


मूल नियमों और अनुप्रक नियमों के अद्यतन संस्करण की आवश्यकता बहुत पहले 
से अनुभव कौ जा रही थी । इन नियमों का पिछला सरकारी संकलन महालेखाकार, 
डाक व तार द्वारा वर्ष 7974 में निकाला गया था । इसी पृष्ठभूमि में वर्तमान संकलन 
द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया जा रहा हे। 


मूल नियमों के अलावा, सरकार के व्यापक रूप से प्रयोग में आने वाले महत्वपूर्ण निर्णेयों 
और लेखा परीक्षा अनुदेशों को संगत नियमों के नीचे रखा गया । 


आशा है यह संकलन स्थापना आदि विषयों से संबंधित व्यक्तियों के लिए उपयोगी 
सिद्ध होगा । | 


इस संकलन में यदि कोई भूल चूक रह गई हो तो उसे कृपया कार्मिक और प्रशिक्षण 
विभाग की जानकारी में ला दें । 
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मूल नियम 74 के अन्तगे राष्ट्रपति द्वारा जारी' किए गए आदेश नि , , 
(मूल' नियम 376 तथा 27) केमन्तर्गेत जारी किए गए आदेश--सक्तिय बाहय विभाग सेवा 
के दौरान पेंशन तथा छुट्टी बेसन के लिए अदा किए जाने बाली अंशदान की दरें । 

मूलत नियम 6 के अन्तर्गत किए गए प्रत्यायोजन[ . , . . , . 
प्राधिकारी जो विभिन्न अनुपुरक नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग कर 
सकते हैं । 

केन्द्रीय सिविल सेवाएं (कार्य अहण काल) नियम, २979 
हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तरत प्रोत्साहन , . 
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भाग--7 
अध्याय | : 
लाग्‌ होने का बिस्तार 


झूल निमम 7 ये नियम मूल नियस कहे जा सगे ? 
यो ४ अनवरो, 7962 से प्रवृत्त होंगे । 


“मूल नियभ 2 ये सूल नियम, नियम 3 के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए उन सभो सरकारी सेवकों को लागू 
है जिनका वेतन भारत के सिबिल प्रावकलनो के भामे 
डाला जाता है और भारत के किसी भो अन्य ऐसे 
वे के सरकारी सेवकों को सो लागू हैं जिन पर इनके 
लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपत्ति साधारण या विशेष 
आदेश हारा करें । 


भारत सरकार के आदेश 


7, सैलिक प्रावकलतों से वेतन का भुगतान किए जाने 
बालो सेवाओं में अस्थायी रूप से स्थानान्तरित किए गए 
सिविलीयनों पर लागू किया जाना.-. सिविल प्रावकलनों से 
वेतन प्राप्त करने वाले ऐसे किसी सरकारी सेवक को जिसे 
ऐसी हेवा में अस्थायी रूप से स्थानान्तरित कर दिय। जाता 
जिसका कि वेतन सैनिक प्रांक्कलमों से दिया 


जाता है, उस 
पर सूल नियमों को शर्तों लागू रहेगी । 


[मारत सरकार, एफ० डी० संकल्प सं० 6]4 सी० एस आर्‌०, 
तारीख रो 29 जून, 922] 
2. रक्षा प्रावकलनों से वेतन का भुगतान किए जाने चाली 
सेका में अस्थायी रूप से स्थानास्तरित किए गए सि्चिलीयनो 
पर लामू किए जाना.--सिविल भावकलों से वेतन प्राप्त 
करने बाले ऐसे किसी सरकारी सेवक को जिसे ऐसी क्षे में 
अस्थायी रूप से स्थानान्तरित कार दिया! जाता है जिसका कि 
वेतन रक्षा प्राककलतों से दिस! जाता है, उस पर्‌ मूल नियमों 
की शर्तें लागू रहेगी ! चूंकि किसी प्रकार का कोई सामान्य 
संरक्षण सिविल सेघा विनियमो के अधीन तथा रक्षा सेवा 
आवधालनों से भुगत।न किए जाने बाले उन सरकारी सेवकों 
को प्राप्त महीं हैं जिन्हें अस्थायी खम से ऐसी सेवा में स्थाना 
स्तरित किया जाला हूँ जिनका र वेतन सिविज्ञ प्राक्कलनों 
से दिया जाता है, ऐसे स्थानान्तरण के दौरान ये सरकारी 
कर्मचारी, छुटूडी को छोड़कर सभी प्रयोजनों से स्वतः ही 
भूल नियमों के अधीन होंगे । 
[भारत सरकार एफ० ही० पृण्ठोकन संख्या एफ ५ (2)- 
जार-/45 तारीख 27 नवम्बर, 945] 


5. र बजाए मल मस के ब्रम उ 777: « भारत सरकार, 


वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्य। ¡8 
गया और यह नियम 6, 


फरवरी' 97] से अभावी होता है । 


23 77७7५ ND/88 


2. रक्षा सेवा विभाग के कारमिकों पर लागू किया 
जाना--राष्ट्रपति से यह निर्णय-लिया है कि। जुल।ई,।976 
से रक्षा लेखा विभाग के कामिक (7) उन सभी म।सलों में 


है, और. 


जिनमें वे इस समय सिविल सेवा विनियमो हार! शासित 


() शुत्कों था सनदे 


।भजूरी से सम्बन्धित 


एसे सभी मामले जो इस समय'बित्सीय विनियभावली, भाम 


7 के नियम 


शासित होगें । 


277 के अधीन शासित होते हैं, मूल नियमों द्वारा 


ऐसे कर्मचारी जो उक्त विभाग की सेवा में | जुलाई, 
2976 की है (इसमें ऐसे कर्मच! री भी शामिल है जो प्रत्ति- 


नियुक्ति अथवा बाहय 


सेवा में है) को एक विकल्प देने की 


सुविधा होगी कि बे सिविल सेव! चिनियम! वली के उपबच्धों 
जुविश्वा हू 


के अधीन शासित होते र 
से मूल नियमों दवार! झा 
सितम्बर, 7976 तक 
एसे कर्मचारी जो निर्धारि 


[भारत सरकार, रक्षा अभाग, का० ज्ञा० 


एन [पी ०सी०) 


हुम! चाहेंगे था पहली. जुलाई, 97 6 
[सित होन चाहेंगे । यह बिकल्प 30 
अथव। इससे पहले देता होगा । 
त अवधि के भीतर अपन! विक्रल्प ` 
ही । जुल!ई, 7976 से मूल निथमों 
एक बार दिय। गया विकल्प अन्तिम 


संख्या 7 7030/िखा/ 
तारीख १5 जून, 7976] 


रक्षा लेखा महानियत्रक के आदेश 


ऊपर रक्षा लेखा मह।नि्ंत्रक आदेश निदिष्ट निर्णय 


(3) के परिणामस्वरुप निम्नलि 
सम्बन्धितों के मागदशन के लिए 
(2) उक्त निर्णय के पैर/प्रपफ 


खित अनुपूरक अनुदेश सभी 
जारी किए जाते हैं :-_. 
{2) की शर्तों के अनुसार 


दिया जाने वाला विकल्प उस रक्षा लेखा महा- 


नियल्लक को 


अस्तुत किया ज।एग। जिसके अधीन 


कर्मचारी सेबा'रत है य! जिसकी प्रोफार्सा कर्मचारी 


पद संख्या पर वह बना इभा है 


। अराजपत्वित्त 


कर्मचारियों के मामले में विकल्प सेबा पंजी में 


के 


दर्जे किया जाएगा तथा र/जपत्रित अधिकारियों 


साले में विकल्प लेखा अधिकारी को भेज! 


जाएंग।। भारतीय रक्षा सेवा के ऐसे लेखा अधि- 


कारियों के मामले में 


जो प्रतिनियुवित पर है, 


रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) प्रोफार्सा नियंत्रक 
होगा । 


(23)%0 IV (ए)/76 


9 


तारीख 29 जनवरी, ।97 7 दार! प्रतिस्थापित किया 


मसण्छि० 7] 


ह) छुट्टी, यात्रा' भत्ता, पेंशन संबंधी' प्रसुविधाएं 
तथा सामान्य भविष्य निधि के मामले में रक्षा 


लेखा विभाग के कर्म चारी निस्तलिखित् नियमों के * 


अधीन शासित होते रहेंगे :- 


(कि) छुट्टी :- समय समयः पर यथा संशोधित 
केख्रीय सिविल सेवा (छूटूटी ) नियमावली, 
7972। 

(ड) यात्राभतता:-बथा संशोधित, समय समय पर 
अनुपुरक नियमावली .। 


(ग) पेंशन संबंधी प्रयुविधाएं:-समय समय पर 
यथा संशोधित केस्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) 
नियमावली, ।972 । 


(च) सामान्य सनिष्य निधि:-समय समय पर यथा 


संशोधित सामान्य भविष्य निधि (रक्षा 
'सैबाएं) नियमावली, 960। 


[रक्षा लेखा महानियंत्रक, सं० 7 030/लिखा/ए०  एन०-जे०, 
तारीख 22. जुलाई, 976] । 


मूल वनय 3 :--जब तक कि किसी आमले कें इन 
निको हारा या इनके अधो सुभिन्नतः अन्यथा उपबंधित 
न हो, वे निमस उन सरकारी सेको पर जग्गू नही है जिनको 
सेवा को शलं सेना या सामुहिक विनियमों से शासित हूँ । 


“मूल नियम &:--विलोपित 
रसूल निष 5 :--घिलोवित 


शमूल नियम 5-क “जहां किसी मंत्रालय की या सरकार 
के विभाग को यह राथ हो कि इन निथमों में से किसी 
नियम दे प्रवतंन से किसी व्यक्ति को अनुचित कष्ट ह 
सकता हैं तो, वथास्थिति, बहु संज्ञालय था विधान, 
आदेश हार), उस कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उस 
नियम की अपेक्षाओं को, उस विस्तार तक और ऐसी 
शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें बह मामले के न्यायोजित 


ओर साम्यपूर्ण निपटारे के लिए अवश्यक समझे, शिथिल 
कर सकेगा : 


परन्तु ऐसा कोई आदेश नित्त संत्रासय को सहसति के 
सिघाए वहाँ किया जाएगा । 


F € 
भारत सरकार के आवेश ४ 

मागंदर्शी सिध्दांत :-- जब किसी विशिष्ट मामले को 

न्यायोचित तथा समत रीति से निपटाया जाना आवश्यक 

समझा जाता है तो नियमों मे ढील देने की शकिति पहले की 


लागू होने का विस्तार 


i 


भांति विरक्ष तथा आपथादिक मामलों में ही लागू- करनी 
हीगी। भविष्य: में ऐसे म/सलों को 'जिपद।ने के लिए की-जाने 
वाली कारवाई केवल स्वीकृत कार्यविधि के अनुसार ही की 
जानी चाहिए । किसी मामले में दील देने संबंधी आदेश 
पारित करने से एवं चित्त सल्लालय से परामर्श कर लेला 
चाहिए तथा भारत सरकार के सचिवालय के किन्हीं ऐसे 
विद्यमान कार्य संच लानं या नार्था विधि संबंधी निमा का 
भी पालन किया जाना च।हिए । जिनका उपयुक्त विषय 
से सम्बन्ध हो MS es orc RR 
यदि वित्त मंत्रालय ह्वार! किसी मामले में वह सहमति हो 
जाती है कि यह एक ऐस उपयुक्त ममल है जिसमें कि 
किसी नियम में ढील देने की शक्ति का प्रयोग किय। जाना 
चाहिए तो ऐसे हील देने के कारणों का उपयुक्त फाइल में 
रिकार्ड के रूप में रखा जाना चाहिए । लेकिन ये कारण इस 
संबंध में जारी किए जाने वाले औपचारिक आदेशों का, 
अपने में कोई भाग नहीं होंगे । 
[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का दिनांके 25 मारच, 7955 
का यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 08/ 54/स्था० (क) | 
मूल सियस 6 :--केस्त्रीय सरकार, इन नियसों हारा 
उसे दी गई कोई भीः शक्ति, सिवाए निम्मशिखित्‌ के, ऐसी 
शर्तों के अधीन रहते हए जिन्हें बह अधिरोषित करना ठीक 


समझे, अपने अधिकारियों में से किसी को प्रत्यायोजित 
कर सकेगी :--. 


(क) लियभ बसाने की सभी शक्तियाँ, 

(ख) सिमस 6, 9( 6) (ख), 44,45-%, 4$-ख, 
5", 83, 708-क, 749, 27 और 229-ग 
दारा तथा नियस 30 के खण्ड (7) के रथस 
परत्तुक हारा दी गई अन्य शक्तियां 

(विभिन्न मूल नियमों के अधीन भारत सरकार द्वारा 

अत्यायोजित की गई शक्तियां इस संकलन के परिशिष्ठों भें 
दी गईं है | 

मूल नियम 7 :--इन नियमों के अधीन किन्ही भी 

शक्तियों का प्रयोग या प्रत्यायोजन बित्त मंत्रालय से 
परामर्शं किए बिना नहीं किया जाएगा । उस संत्रालय 
को इस बाल को छूट होगी कि बह, साधारण या विशेष 
आदेश द्वारा ऐसे आमले विहित करे जिसमें यह उपचधारणा 
को जा सकेगी कि बह सम्सति दे चुका है । 


भारत सरकार के आदेश 


अशासनिक मंल्लालयों दारा शक्तियों का धुः प्रत्मा- 
योळन,--दिनांक 20 अप्रैल, ।975 के कार्यालय ज्ञापन 
संख्या एफ 70 (7 3) ई (समन्वय) 75 के पँ र/प्राफ में 


3 चाख सरार बिल मान भी अध्याय ए जातत सरकार वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ]6 7 
दिया अथा । 

£ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तारीख 29 जनवरी, 
स्थापित तथा 6 फरवरी, ।977 से ग्रभाबी होता है । 


[प8 


) [५(ए)/75 तारीख 29-।-]97 के अनुसार हूटा 


297] की अधिसूचना संख्यः एक ।8 (3)-ई०9 (क) /70 द्वारा श्रत्तिः 


मूण्मनि० 8] 


ले 


यहं उल्लेख किय गया हैं कि मशासनिक मंत्रालय निला 
लिखित अर्थात--पदों का सृजन, हनियों को बटूटा खाते 
डालमे और-मूल बजट व्यवस्था के १ 0 प्रतिशत से अधिक का 
पुनः विनियोजन के अतिरिक्त सभी मामलों में शक्तियों 
का अपने अधीनस्थ प्राधिकारणों को पुनः प्रत्यायोजन 
कर सकते है । 


कुछ मंत्रालयों/विभ्ागों ने यहू संदेह व्यक्त किया हैं कि 
मय! यह पुनः प्रत्यायोजन की शक्ति वित्तीय शक्तियों का 
प्रत्यायोजन नियम।वली' की शक्तियां तक सीमित है । बह 


का विस्तार 


i3 
स्पष्ट किथ। ज।त। है कि पुनः प्रत्यायोजन की यह शक्ति सभी 
नियमावलियों, अर्थात्‌ वित्तीय शक्तियों क। प्रत्यायोजन 
नियमावली, सामान्य वित्तीय नियमावली तथा मूल तथा 
अनुप्रक नियमावली के सम्बन्ध में हुँ । 


(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 


का दिनांक & मार्स, 7975 बा 
कार्यालय शापन संख्या 


म 


एफ० 30 (73)-§० (समन्वय) /7 5} 


` मूल नियम 8 :-...हस नियमों का सिर्बंचन करने क 
शक्ति केच राफ्ट्रपति को है । 


खष्पाण 2 


परिभाषाएं 


मूल भिय 9 :--जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई 
बात विरूड़ न हो, इस अध्याय में परिभाषित पदों का 
प्रयोग नियमों में उसी अर्थ में किया गया है जो कि यहां 
स्पष्ट किया गया है :..... 


5(2) “अधिनियम” से गचर्मेन्ट आफ इन्डिया एक्ट 


अभिम्नेत है । 

१( एको) “प्रशासक से सिधा के अनुच्छेद 239 

के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया 
गया संघ राज्य क्षेत्न का प्रशासक अभिप्रेत है 
अन्तर्गत उत्तर पूर्व सीमा के अभिकरण के संबंध 
में राष्ट्रपति के अभिकर्ता के कफ में कार्य करने 
वला असम का राज्यपाल भी है । 
2, (छ) “षस्त? से, किसी सरकारी 
सेवक को निवास स्थान के रूप में उपधोग 
के लिए सरकार के स्वासित्वाधील पदरात 
या अभिगुहीत सधान था उसके किसी भाग 
को अधिश्नोग में रखते के लिए लाइसेंस अनुश्नप्ति 
को मंजूरी अभिप्रेत है । 

(2) "कीस चेतन” से उस सास के ठीक पूर्वबर्तों 
बारह आसं के दौरान उपाजित औसत मासिक 
वेतन अभिप्रेत है जिस भास में यह घटना 
घटती है जिसके कारण कलत बेलन की संगणना 
की आवश्यकता पडती है 
परच्तु Fee 

(ॐ) किसी ऐसी अवधि के बारे में जो भरव के 
बाहर आर्य सेव। में बिताई गई हो, वस्तुतः 
लिए गए चेतन के स्थान पर उस' बेसन 
को सणस! में लिय! ज। एग!, जो बह सरकारी 
सेवक, यदि भारत्‌ के बाहर अध्यक्ष सेव! में न 
होता तो, भारत में कर्तग्यरत' होने की दशा 
में लेता । 

(ख) बिलोपित 

(ग) उस सैनिक अफिसर के जिसको भाटक मुक्त 
क्वार्टर दिया गया हो और जो इसी कारण 
उसके बदले में बास-भत्ता न लेता हो, आसत 


वेतन की संगणन, यदि बह छुट्टी पर जानें 
कै पूर्व ऐस। बबार्टर छोड देत, ई ऐस' की 
जाएगी. मानो वह अधिभोग की अवधि के 
दौरान उतना बास-भत्ता लेता रहा था 
जिसका वह अन्यथा हकदार होता । 
अतप्पणी--विलोपित 
8/ 


(3) किलॉपित 


(4)  काडर” से किसी सबा य! सेव। के भाश को पृथक 
इकाई के छूप सें मंजूर की गई, पद रूप संख्या 
अभिप्रेत है । 

(5) ' प्रतिकारात्मक भत्ता” से वह भत्ता अभिप्रेत 
है जो. किन्ही ऐसी विशेष परिस्थितियों के 
कारण जिनमें कर्तव्य का पालन किया जाता है. 
आवश्यक वैयक्तिक ब्यय की पूर्ति के लिए दिया 
जाए । इसमें यात्रा भत्ता तो जाता है किन्तु समः- 
चुजरो भत्ता या भारत के बाहर के किसी सथान 
को या उससे समुद्र द्वारा निशुल्क थाला हेतू 

दो गई राशि नहीं आती । 

धारत सरकार के आदेश 
वेतन में दूडियों की संजूरी के कारणों को द तथा 
संसूचित किया जाना---विशेष वेतन और अतिपूरक भत्ता 
मादि जैसे वेतन वृद्धियों के साथ जुड़े सही बर्गीकरण के 
महत्व को ध्यान में रखते हुए सास के 


मामलों में जहां खुले पत्र में सरकारी रिकार्ड अवांछनीय हो 
सकत! है, लेखा परीक्षा प्राधिकारी को ऐसे कारणों की 
योपनीय रुप से सूचना दी जा सकती हुँ । 
[भारत शरकार, एफ० -डी० संख्या-एफ 9 बी-सि० सण ब्ि०/ 
27 तारीख 75 फरवरी, 7927] 
56) (छा) त व्य में निम्नलिखित सम्मिलित है । 
(0) परिवीक्षीधीन या शिक्षा के रूप में सेव, परन्तु 
यह तब जबकि ऐसी सेच के पश्चात पुष्टि हो गई हो, तथा 
(7) कार्यग्रहण अबधि 


7. भारतः सरकार, वित्त मंज्ञालय की अधियूचता संख्या 8 (3)-६ 7४ (ए)/70 तारीख 29 जनवरी, 2977 हारा अन्तरमिदिष्ट 


और 6 फरवरी, 7977 से प्रभावी होता है । 


2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 7६( 57 y/ 


3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की. अधिसूचना संख्या । 8{ 


होता है । 


68 डब्लू एण्ड ई० तारीख 4 भवतूबर, ।969 द्वारा अन्तानिदिष्ट । 


33) -ई ३४(७)/70 पारीख 29--7973 डास इटा दिया गया है । 
4. भारत सरकार की अधिसूचना संख्या ।8(]5)-ईभ (ए) 79 तारीख 29 जनवरी, 974 और यह 6 फरवरी, 797 से प्रभाबी 


की 


मुण्ति० 9] 

साथ परामर्श करने पर यह निर्णय किया गया है कि ऐसे 
उम्मीदवारों को, जिनकी डाक च तार विभाग में किसी 
अन्य पद पर वास्तविक रूप से नियुक्तित होने से पूर्व 
उनके हारा भेजे गए आवेदनों के आधार पर डाक 
व तार विभाग में ऐसे पदों के लिए चुन लिय। जात है जिनमे 
प्रशिक्षण शामिल होता है, पूर्णत: बाहय उम्मीदवार के रूप 
में माना जाएगा। उनके द्वार। प्रशिक्षण पर बित।ई गई अवधि 
को मल तियम 9 (म) के अधीन में नहीं 
माना जाएगा तथा वे उन्हीं भत्तों के हकदार होंगे जी कि केवल 
बाहूय इम्मीदवःर को स्वीकार्य होते हैं। नई नियुवित के लिए 
उनकी कार्थेमूकित से पूर्वे उनसे प्राप्त किए गए त्याग प्च 
मूल लियम 22 के तीच आदेश संख्य 6 में दिए गए उपबस्धों 
के अन्तर्गतं नहीं आते हैँ । 


(7) इसके अतिरिक्त डाक व तारे वित्त के साथ पराः 
मर्श करन के नाष यह भी निर्णय किय। यथ है कि जो उम्मीद: 
वार बाहुरी उम्मीदवारों के झप में, छचित साध्यम हारा 
भेजे गए आवेदन पलो के साधार पर ऐसे किसी संवर्ग में 
नियुक्ति के लिए चुन'लिए जाते हैं जिनमें प्रशिक्षण शामिल 
है, उन्हें किसी निस्त संवर्ग में नियूवित के लिए प्रशिक्षण पर 
रहते हुए विभाग के कम चारियों के बराबर साचते हुए सामान्य 
नियमों के अधीन वही वेतन तथा भत्ते बराम्त करने के हकदारी 
होगी जोकि भर्ती के लिए बाहय उम्मीदवार के रूप में 
आवेवन करते हैँ । 

[महा विदेशका, छाक ब तार का ता० ।7 अगस्त, 7976 
तथा 79 अगस्त, १972 का प्न संख्या 23/7/68-पी०ए०टी० | 


उपर्युक्त 20(7) के आदेश केवल उन्हीं {उम्मीदवारों 
पर लागू होते हैँ जो. विभाग में अपनी नियुक्ति होने से पर्व 
दो विभिन्न पदों के लिए अवेदन' करते है तथा जी एक षद 


रियों को शक से बाहर का व्यवित मान! जात! ह 
तथा वे केवल नए पद के प्रशिक्षण की अवधि के दौरान-ही 
प्रशिक्षण भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं | ये आदेश उन 
अधिकारियों पर लागू नहीं होते है जो बाहय कोटे के लिए 
एक पद पर काय करते हुए, उचित माध्यम दवारा, किसी 
अन्य पद के लिए अविदन करते है । उदाहरणाथ एक कर्मचारी 
जो टेलीफोन आपरेटर के रूप में कये करते हए, उचित 
माध्यम द्वारा, इंजीनियरी अभियंता! के पढ के लिए बाहरी 
व्यक्ति के रूप में आवेदन करता है, वह कनिष्ठ अभियंता के 
रुप में अपने प्रशिक्षण अवधि के दौर।न देलीफोन आपरेटर 
के पद के वेतन तथा अत्ते पाचे का हकदार होमा । 

[महा निदेशक, डाक च तार का तारीख 4 मई, ।977 का 
पन्न संख्या 23/7/]8-पीण्एण्दीर |] 

2], कार्यपालक अशिक्षण के लिए कस््रीय सचिवालय 
सेवा के अधिकारियों की राज्यों में प्रतिनियुक्ति ( ) 
समय कार्यपालक प्रशिक्षण के लिए राज्यों में प्रतिनियम 


किए गए केस्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी समय- 
3I] DPET/ND/88 


पिभा 25 


समय पर स्वीकाये अपना ग्रेड संतन तथा स्वकायं प्रति पूरक 
तथा सकान किराय! भत्ता लेते है इस आशय के जध्य।- 
वेदन प्राप्त हुए है बि ऐसे अधिकारियों को उचित विशेष 
प्रतिपूरक भत्त* मंजूर किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हे 
कतिपय मामलों में दो स्थापताओं की एक (मुख्यालय से 
तथा दूसरा अशिक्षण स्थल पर) व्यवस्था करती हाती है । 
इस मामले पर चित्त मंत्रालय के परामर्श से विवार कर लिया 
गया हू तथा अब यह निर्णय लिय। गय। है फि केन्द्रीय सािव।- 
लय सेवा के उन्न अधिकारियों को जो र/ज्यों में कार्येप/लब 
प्रशिक्षण के लिए जाते चमत अपने ड्यूटी के स्थान पर 

रवार कॉ छोड़ जते है उन्हें ऐसे प्रशिक्षण की परी अवधि के 
लिए विद्यमान आदेशों के अनुसार स्वीकार्य अपने ग्रेड बेसन 
तथा नयर प्रतिपूरक तथा मकान किराया भत्ते के अतिरिषत 
उसके मूल बेलन का 70 प्रतिशत की दर से विशेष प्रतिप्रक 
भत्ता मंजुर किय! जाना चाहिए परन्तु शर्तें यह होगी कि 
उन्ह उनके कार्य- पालक प्रशिक्षण से सम्बंधित धन सभी 
यालामों के लिए (जिसमें मुख्यालय से राज्यों तक तथा 
राज्यों से मुख्यालय में आने जाने क्षी. थात्वाएं शामिल 
है) जिनके लिए इस समय स्थानान्तरण की भांति याला 
भत्ता जनुदेय है उन्हें यात्रा भक्ता “जाकस्मिकताओं) 
इसके अतिरिक्त, उन्हें सहित दौरे की भांति स्वीकार्य इसे 
पर अगुज्ञेय होगा । इसके अतिरिनत उन्हें निजी सामान 
साने जे जाने पर हुए वास्तविक व्यय की उसी सीम 
तंक अदायगी की भी अनुमति होगी जो कि. स्थात्तान्तरण 
पर किसी अकेले ताधिकारी पर जागू होती है। 


प्रशिक्षण की अवधि के दौर।न राज्य के भीतंर किए 
गए दौरों के लिए, वतमान की ही तरह, वे दौरे पर ही 
की भांति यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता लेते रहेंगे । 


(2) उपर्युक्त छूट निभ्वलिखित पर लागू नहीं होगी : 


(क) जो अधिकारी अविवाहित हैया जिनका 
अव्यथा कोई परिवार नहीं है, तथा 


(ख) वे अधिकरी जिनका परिव।र' तो है लेकिन 
उनका परिवार, उसकी अशिक्षण की पुरी 
अवधि के दौरान, पुराने मुख्यालय के 
स्थान पर नहीं रहता है। 

इक्र. आदेशों के प्रयोजन से परिवार” में यथास्थिति 
पतीत, जी सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहा/रह 
रही हो, के अतिरिक्त उनके साथ रह रही उनकी वैध 
संतान जिनमें सौतेली संतान था कानूनी रूप से गोद 
ली गई सतान जो सरकारी कर्मचारी पर पूर्णतः आसित 
हों, भी शामिल है, सम्मिलित होगी, लेकिन उसमें माता 
विता, भाई या बहने आदि शामिल नहीं होंगे । 


[भारत सरकार, गृह मंत्नालय का तारीख ?6 जूब, 7968 
का का० ज्ञा०,सं० 49/28/63-केस्रीय सेवा (क) । ] 


मुश्बिश् छ] 


22. भारत में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने पर कार्यश्रहण 
रिपोर्ट की आचश्यकता के धन उठाया गधा कि बथा 
- जब किस सरकारी कर्मचारी को भारत में ही प्रशिक्षण 
के लिए भेजा जतः है तथा उसके प्रशिक्षण की अवधि 
को भूल नियम 9(6) (ख) (।) के अथी 
के रूप में माचा जाता हैतों उस स्थिति में 
औपचारिक कार्यग्रहण रिपोर्ट की आवश्यकत। हैँ। भारत 
के नियंक्षक महालेखा परीक्षक की सहमति से ्ि 
लिया गया है कि इन अ।देशीं के जारी हीने की तारोख को 
अथवा इसके बाद भारत में अशिक्षण के लिए न।मांकिल 
किए गए किसी राजपलित सरकारी कमचारी के मामले मे 
उसके हार; पए त्याग किया जाता तथा कार्थग्रहण रिपो 
तैयार किया जाना अपेक्षित है भले ही उसके पद पर बोई 
स्थांनापन्न ब्यवस्था नहीँ को गई हो। यह भी निर्णय 
किया गया हैंकि सरकारी कर्मचारी की चाहिए 
बह प्रशिक्षण संस्थात/ अधिकारी आदि के माध्यम से 
सम्बन्धित लेखाभधिकारी को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट 
करने के समग्र और तारीख , वे साथ साथ प्रशिक्षण की 
समाप्ति पर कार्य मूक्ति की त।रीख व समे भी सूचित 
करें । 


व्यक्तिगत मामलों में प्रशासमिंक मंत्रालयों दारी 
जारी की गई मंजूरी में अशिक्षण की वास्तविक अबधि 
5 निदिष्ट होनी चाहिए । 
[एल सरकार, विला मंत्रालय का तारीख 27 फरवरी, 
2965 का काऽ ज्ञाण सं एफ ।3(9)-६/9/ (ख) /85 ।] 


23. प्रशिक्षण अवधि को ड्यूटी के रूप सें समझना 
और प्रशिक्षण कार्येकस के लिए अधिकारियों कौ प्रति- 
निथुवित के कारण हुई रिक्तियों का भरा जा. (7) 
" उब विषयः पर । 5 फरवरी, 7977 के का ० झै 
सं० 2072/8/76-¬प्रशि० (अमुद्वित) का अधिकमण 
करते हुए, यदि कामिकों को उन विभागों द्वारा प्रशिक्षण 
के लिए भेजा जाता हैँ जिसमें बे कार्य कर रहे है तो नीचे 
बणित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केखीय सरकार के कर्म च/रियों 
की प्रशिक्षण की अवधि का सूल नियम 9(6) (ख) {7} 
के अधीन ड्यूटी के रुप में समझा जाएगा । 


(ह) केखीय और राज्य सरकार के प्रशिक्षण 
संस्थाओं दवारा ब्ायोजित किए गए सभी 
प्रशिक्षण कार्यक्रम; 


(॥) कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 
प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित-प्रायोजित 
सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम; और 


(प) कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 
अशिक्षण प्रभाग द्वारा समय-समय पर धनुमोदित 
प्रशिक्षण कार्यक्रम । 


तार हज 


~ 
टिप्पणी :--अनुमोदित काम क्रमो की सूची संकॉलित की 
जाएगी और अलग से परिचालित की जाएगी। सूची में 
केवल उन्हीं कार्यक्रमों को शामिल करने का प्रस्त,व 
है. जो सभी मंत्रालयों आदि के समान हित के है तथा लोक 
प्रशासन और सामान्य प्रबन्ध के क्षेत्रों के हैं । अन्य मामलों 
अर्थात्‌ किसी विशेष मंत्रालय के विशेषीकृत/तकनीकी 
पाठ्यक्रमों आदि के बारे में जम्दै पूर, करते पर बाजार 
मूल्य वाले प्रमाण-पत्र दिए जाते है, सम्बन्धित मंत्रालयों 
आदि द्वारा सामान्य नियमों के अधीन प्रत्येक मामले के 
गुणावगुण आधार पर विचार किया जाएगा | ऐसे मामलों 
में कामिक और प्रशानिक सुधार -विभाग के प्रशिक्षण 
अभाग को पत्चादि लिखना आवश्यक संहीं है। 


(2) पू्वेवर्ी पैराग्राफ में उल्लिखित प्रशिक्षण का 
अमो के लिए अधिकारियों को भेजे जाने वें; कारण 45 
दिन से अधिक की रिक्तियों को मंत्रालयों आदि द्वारा 
सामान्य तरीके से भरा जा सकता है। 45िन की. 
लमु अवधि था उससे कम अवधि की रिक्तियों को नहीं 
भरना चाहिए । | 


(3) ऊपर पैराग्राफ | में उल्लिखित अनुमोदित 
अशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजे गए अधिकारियों के वैतस 
और भो का खर्च उस मंत्रालय के बजट बनुदात से पूरा 
किया जाएगा जिस संत्ञालय मे उन्हें प्रशिक्षण के लिए 
भजा हू 


[निदेशक, लेखा-परीक्षा, बाणिज्य, शिर्माण तथा विक्षि कार्य 
नई दिल्ली को सम्बोधित भारत सरकार, कामिक और प्रशासनिक 
सुधार विभाग का विनांक 3 मई, 2979 का पन्ने सं० १५075 
0/7 शनिः | 


#. सियुक्तित से पहले के प्रशिक्षण फी अवघि की 


विभागीय परिक्षाओं में बैठते की पात्रता के ''डयूटो' के रूप 
में माचा जाना--- (2) राष्ट्रीय परिषद्‌ (जे०्सी०एम*) 
के कर्मचारी पक्ष ने अभ्य बातों के साथ साथ थह सुझाव 
दिया था कि ग्रेड में कार्रवाई की सियसित नियुक्ति से पहले 
प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उसके वारा की गई सेवा 
को विभागीय परीक्षा में बैठने की पाता के लिए ड्यूटी के 
कप में समझा जाए । 


(2) राष्ट्रीय परिषद्‌ (जेण्सीण्एस०} के कर्मचारी 


पक्ष से किए गए अनुरोध की जांच को गई है और यह निर्णय £ 


किय। गय। है कि ऐसे सभी मामलों में जिनमें पद पर बास्तविक 
नियुक्ति से पहले सेवापूर्व प्रशिक्षण आव्यक समझा गया 
उनमें ऐसी नियुक्ति से तत्काल पहले अधिकारियों को 
प्रशिक्षण पर व्यतीत की गई अवधि को विभागीय परीक्षा 
में बैठने की पात्रता के प्रयोजन के लिए अहक सेवा के रूप 
में माना जाएगा, भले ही अधिकारी को पद का वेतनमान 
न दिया गया हो बल्कि नाम माल का भत्ता दिया गय? हीं 


| 
| 
i 
i 
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(3) वित्त मंत्रालय आदि से अनुरीध्ष है वे उपर्यूवत्त ई 
निर्णय सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कर्मचारियों सहित अपने 
अधीन कार्य कर रहे सभी अधिकारियों के मार्ग विर्देशन के 
लिए उनकी जानकारी में ल! दें १ 

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कामिक और प्रशासनिक सुधार 
विभाग) का दिनांक 3 मार्च, ]988 का का० ज्ञा० संख्या ।4034/ 
5/87नस्थान् (च) | 

25. राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय खेल कूदों में भग लेना तथा 
आग लेने से पहले प्रशिक्षण शिकिशी में साग लेब --खिलाडो 
पुरुषों मौर. खिलाड़ी महिलाओं कों कुछ और असिक प्रोत्मा इम 
सुविधाएं मंजूर करने का प्रश्त पिछले कुछ समय से भारत 
सरकार के विचाराधीन रहा हैं और सिम्तानुस्तार निर्णय 


किया गयी हैं । 


ऐसे केळीय सरकारी कर्मचारियों के मासले में जिन्हे 
राप्टरीय/ अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के खेलकूवों में भाग लेने के लिए 
चुना जाता है, खेलबूदों में भाग लेते की अवधि तथा ऐसे 
टूर्नामिन्‍्टों/खंल-स्थल तक और खेस-स्थल से पारी की यात्रा 
में व्यतीत किए गए दिनों का वस्तब्रिका अवधि ड्यूटी के 
रूप में समझी जाए । इसके अतिरिक्त, यदि पूर्व ऊपर 
उल्लिखित खेलकूदों के सम्बन्ध में भाग लेने से पूर्व कोई 
प्रशिक्षण कम्प लगाया जाता है और सरकारी कर्मचारी 
के लिए उसमें भाग लेन! आवशइथक है तो इस अवधि को भी 
ड्यूटी के रूप में समझा जाए । परिणामस्वरूप इस मद 
में चहिलखित प्रयोजनीं के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी 
संजूर करने के सम्बन्ध में विद्यसान उपबन्ध रद्द किए 
गए समझे जाएं । 


उपयुवत उपबच्ध मैनेजरों, अशिक्षकों (कोचसं) लीडरसू, 
रेफरीजू आदि के मामलों में खाशू नहीं किए जा सकते तथा 
वे विद्यमान उपबन्धों हारा शासित होते रहेंगे । 
[भारत सरकार, प्रशासनिक चौर प्रशिक्षण विभाग को दिनांक 
।6 जुलाई, 985 का का० ज्ञा० सं० 6//85-स्था० (नेतनः7) 
केरा 3 (४) और 29 ममभ्वर, 7985 का वाण्ज्ञि०्सं० 6/2/85: 
स्था!० (बेतन- 7)।] 
छठका दाष्ट्रीय अथवा! अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खेलकूद 
प्रतियोगिताओं तथा दूनमिन्‍्टों में केद्रीय सरकार के 
कमेचारियों हारा भाग लिया जाना | 
इस बिभाग के दिनांक 76 जुल 
सं० 6/:/85-स्थापनः(वित्तन-!) में दिए गए सपबन्धों 
क्रे अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खेल- 
कूद प्रलियोगिताओं तथा दूर्नासिन्डों में भाग लेने वाले केखीय 
सरकार के कर्मचारियों को वैयक्तिवा वेतन के रूप में विशेष 
वेतन वृद्धि (वुद्धियां) जिन्हें वेतन की भविष्य की वेज्न- 
वुद्धियों में समाहित नहीं किया जाता है, मंजूर की जाती 
है। वेयक्तिक वेतन की दर, रिश्चायत मंजूर करते के समय 
देय, आली वेतनवुद्धि की राशि के बराबर होती है और यह 
पूरी सवा की अवघि पे दौरान नियत रहती है । 


ई, 985 के का ०ज्ञा ० 


2. चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 
7-72986 से वेतनमान संशोधित कर दिए जाने के 
परिणामस्वरुप, ऐसे केब्रीय सरकारी कर्मचारियों के वारे 


में, वैयक्तिक वेतन की दर को संशोधित वारमे का मामला, 


जिन्होने पहले ही राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की 
खेल-कूद प्रतियोगिताओं तथा टूनामिन्टों में भाग लिया था 
तथा जो ।-7-7986 से पूर्व बैयक्तिक बेतन से रहे थे 
सरार के विचाराधीन रहा है। राष्ट्रपति अब महु, निर्ण 


करते हैं कि उन केद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे से - 


वैयक्तिक वेतन की दर, जो उपर्युवत का०्ज्ञा० में दिए गए 
उपबन्धों की शर्तों के अनुसार, 7-2-7986 से पूर्व पहले 
हं। वैबदितक वेतत ले रहे थे (संशोधित वेतनमान में, उस 
पद के तदमुरुगी वेतनमान में, जिम हॉंबदंधिक जदि हे 
संशोधन पूर्वं वेतनमान में वैयक्तिक वेतन लिया था, वेतच- 
वृद्धि की भिम्नतम दर के समतुल्य राशि के बराबर होगी 
तथा उन्हें संशोधित वेतनमान में उतनी ही वेतवबूद्धियां 
अनुज्ञेय होंगी जितनी कि उन्हें संशोधन पूर्व वेतचमान में 
लेने की अनुमति दी गई थी ! 


3. इस विभाग के दिलांक 76-7-985 के बा०्ञा० 
में दिए गए कुछ उपबन्धों को स्पष्ट करने तथा कुछ और 
प्रोत्साहन सुविधाएं प्रदान किए जाने के प्रश्‍न की भी सकार 
ने जांच की है तथा इस संबंध में निम्नलिखित, निर्णध' लिए 
गए है :-- 


() इस विभाग के दिनांका 767-985 के इही 
संख्या के काण्ज्ञा० के पैरा 7(४ा) को निम्न 
प्रकार पढ़ा जाएं :-- | 


/(ए) सरकार द्वारा (युवा कार्य तथा कीड़ा 
विझला) भ्यता प्राप्त सोय भीड़ा फेड 
-शनो/कीड़ा बोर्डों द्वारा आयोजित किए 
एए कीडा कोचिंग कैम्पों सें भाग लेता! । 


(7) उपर्युक्त काण्शा० में दी गई सुविधाओं को प्राप्त 
करने के उद्देश्य से अलग-अलग खेलो में मान्यता 
प्राप्त राष्ट्रीय कीड़ा फैडरेशतों द्वारा आयोजित 
की जाते बाली राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों तथा 
शष्ट्रीय औलम्पिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित 
किए गए राष्ट्रीय खेलों को राष्ट्रीय महत्व के 
खेलों के रूप में भाश्यिता दी जानी चाहिए । 


(3:7) उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित युविधाएं 
प्राप्त करने के उद्देश्य से, संबंधित खेलों में अन्त- 
रव्ट्रीय क्रीडा निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त 
ऐसे खेजों को जिसमें सरकार (युवा काथ तथा 
कीड़ा विभाग) के पूर्व अनुमोदन से घाग लिया 
जाता है अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के खेलों के रूप में 
माता जाए । 


मूठ मिण 


(iv) 


(४) 


(vi) 


9] परिभआाषाएं 


राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व क खेलों में हौम के 
भाग लेने की व्यबस्था/कोच/प्रचस्ध करने के 
लिए नियमों के अधीन फैडरेशनों द्वारा! अतः 
मोदित अथवा अपेक्षित मेनेजरों/कोचों/मैसरो/ 
डटर जसा भी मामलः हो, को टीमों के आंतरिक 
हिस्से के रूप यें माना जाए तथा इन अधिकारियों 
को भी बही सुविधाएं दी जाए जब उन्हे संबंधित 
विभायों द्वारा प्रायोजित किया जाला है तो उसः 
स्थिति सें जमिम वेसनवृद्धियों के रूप में पुरस्कारों 
में मंजूर करने के प्रश्‍न को छोड़कर मामलों के 
गुण-दोष पर विचार किया जा सकता है, जैसा 
कि ऐसे खेलों में: भाग लेने के लिए खिल 

| को उपलब्ध हैँ) दिल्तु टूर्यामेन्टों 
की व्यवस्था करने से संबंधित तकनीकी कर्मे- 
चारियों को, टीमों के एक हिस्से के रूप में नहीं 
माया जाएगा, परन्तु उच्हें विशेष अकास्मिवः 
छूटूटी लेने की सुविधाएं बैसी ही दी जाएंगी जैसी 
कि इस विभाग के दिनांक 76-7-7985 के 
इसी संख्या के काण्शा० के पैरा 3 (7) 
(०३) में आमे वाले व्यवितियों के मालो से 
अनुज्ेय है। 


'अखिल भारतीय सिविल सेवा कडा [नियं 

डे के ऐसे रि जो कोचिंग कीम्पों 
लेते हं स्रा विभिन्न अखिल आरतीय सिविल 
सवा खेलों में आग लेते हैँ, वे भी इस का ण्ज्ा० 
के अन्तर्गत अहते हैँ ताकि उन्हें विशेष आकस्मिक 
छुटूटी की सुविधा दी जा सके । 


इस विभाग के दिवांफ 46-7-985 के का ०ज्ञा ८ 
के पैरा 3(३९) (ग) को निम्नप्रकार पढ़ा जएए 


(४) (ग) इस प्रकार मंजूर की गई वेतनवद्धियां 


सेवानिवृत्ति तक इसी दर पर ली जाती 
रहेंगी परन्तु ये पदोन्नति पर वेतन निर्धारण, 
सवातिकृत्ति अशुविधाओं अथवा महंगाई भत्ते/ 
नगराप्रतिपूर्ति भत्ते आदि जैसे किसी सेवा 
मामलों के लिए नहीं गिनी जाएगी ।” 


# जहाँ तक भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग 
मे कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है ये अश्देश भारत के नियंत्रक 
तथा महुलिखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं । 

[कामिक और प्रशिक्षण विभाग का काण्ज्ञाश सं० 
8/4/89-स्थापतता (बेतत-) दिनांक 7-73-88] 


25. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय/ 
अच्तर्राष्ट्रीय स्वर के खेलों और दूर्नामिन्टों में भाग लिया 


-- जाना-न-इस बिभाग के दिवांक 
ज्ञापन सं० ७//85-्था० (वेत्रम-]} के 


8-7-85 के कार्यालय 
उपकंधों की 


प्रयोज्यता + 


उपर्युक्त विषय 
संदेहपूर्ण मुद्दों वे बारे 


} कया राष्ट्रीय/अर 


कया जाता है: 


संदेह के मुद्दे 
क्या दिनाक ]6-7-85 के 
कायालय झापन की प्रसूचि- 
घाए' केवल उन्ही तक 
सीमित हैं जिन्हें भारत 
सरकार द्वारा तैनात किया 
जाता है । 


क्या राष्ट्रीय खेल संगठनों 
की कोई सूची तँथार की 
गई है । 


या भारत सरकार द्वारा 


गए खेल संगठनों 
रा चुने गए केन्द्रीय 


सरकार के कर्मचारियों 
को दोरे पर होने की भांति 
वात भत्ता अर्थात्‌ दैनिक 
भा अनुन्ञेब' हैं अथबा 
केवल रेल किराया/हबाई 
यात्वा का किराया ही अन 
ज्ञेय है ¦ 


रय 
स्तर के सभी खेलों (इंडोर 
और आजटखोर दोनों) के 
लिए बेतनवृद्धि पर विचार 
किया जाना हुँ । 


Sl 


से सिलत जुलते स्वरूप के कतिकय 
विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से 
पत्नी का हवाला देते हुए स्थिति को निम्नानुसार 


स्पष्टीकरण 
दिनांक 76-7-85. के 
कार्यालय ज्ञापन के उप- 
धर राष्ट्रोय/अन्त 
राष्ट्रीय स्तर के खेलों 
मे भाग लेने वाले/वाली 
केन्द्रीय सरकार के 
पुणुष/महला खिला- 
डियों. पर 
होते हुँ। थह 


आवश्यक नहीं है कि... 


उन्ह कवल भारत 
सरकार द्वारा ही 
तैनात किया. जाना 
चाहिए । 


मान्यताम्षाप्त राष्ट्रीय 
खल सघा की एक 
सुच! संलग्न हू । 


कर्मचारियों को 


जिन्हें भारत के भीतर 


ए 

र 

क णं 
छारा याला करने की 
अनुमति दी जाए । 
भाचत से बा हूर 
अन्तराण्ट्रीयं स्तर्‌ के 
खेलों के आयोजन 


संबंधी मामलों में 
उम्हें किफायती शेणी 
से हवाई थाला करने का 
हकदार बनाया जाए | 


खेलों में भाग लेते वाले 
कर्मचारियों को इघूटी 
पर माना जाता है 
इसलिए वे द॑ 
ने की भांति ही 
निघमों के अधीन दैनिक 
अत्ता प्राप्त करः 
हकदार होते 


oh 
मुः ह 


जीहां। 


ही लामू. 


| 
] 


सूण्निण 9] 

(ङ) क्या मूल नियम 27के 
अधीत यथापरिभाषित 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
कर्मचारियों हारा किए गए 
खेल प्रदर्शन के आधार पर 

की जाने बाली वेतन- 

बुद्धियों की संख्या का निर्णय 
क्रिया जाना है । 


(च) -वया-वेपववृ द्वि मंजूर करने - 


की प्रभावी तारीख श्रेष्ठता 
हुसिल करने की तारीख से 
आगामी माह की पहली 
तारीख से होगी । 


वषा कर्मचारी द्वारा वेतन 
चुद्धि की भांग किए जाने के 
लिए कोई समय सीमा 
निर्धारित की गई है । 


क्या दिनाक ।6-7-85 के 
कार्याय शेप के उपध 
विणत मामलों पर भी लागू 


(ज) 


कया खेलों को 'राष्ट्रीय/ 
प्ट्रीय स्तर के रूप में 


माँ जाने संबंधी कोई मार्य 


दर्शी सिद्धास्त हैं । 


5-3} DPET/ND/88 


परिधाषाएं 


-वैज्ञनवृद्धि उस -माह-से-..... -- -- - 


अगले भास की पहली 
तारीख से मंजूर की 
जानी है जिसमें कि 
खेल समाप्त होते हैँ 

इसके लिए कोई 
विशिए८ अवधि निं 

चित नहीं की गई हैं । 
तथापि श्रेष्ठता प्राप्त 


. करने वाले खिलाड़ियों 


को चाहिए किये 
जितनी जल्दी हो सके 
इसकी मांग करें । 
दिनांक 48-7-85 के 
काण्शा० के उपबंध 
इसके जारी होने की 
तारीख से ही लागू 
किए गए हैं और ये 
विगत मामलों पर लागू 
नहीं हैं । 

कोई विशिष्ट मार्म- 
दर्शी सिद्धान्त तिर्धा- 
रित नहीं किए गए हैं । 
तथापि मान्यतता- 
प्राप्त राष्ट्रीय खेल 
संघों द्वारा आयोजित 
किए जा रहे अलग- 
अलग खेलों में राष्ट्रीय 
चैम्पिथनशिपस्त को 
तथा भारतीय ओलो- 
ग्पिक एसोसिएशन 
द्वारा आयोजित 
राष्ट्रीय खेलों को 
राष्ट्रीय स्तर का खेल 
माना जाना चाहिए ! 
अन्तर्राष्ट्रीय खेल 
निकायों द्वारा जलग- 
अलग क्षेत्रों में म'च्यता 


(ज) 


(८) 


क्या वेहनवुद्धि की दर की 
उस खेल विशेष की तारीख 
की जिसमें कर्मचारी से 
भाग लिया था ले रहे 
वेतनमान के संदर्भ में निर्धा- 
सत किया जाचा चाहिए 
अथवा उस तारीख के 
संदर्भ में जिसंको कि समभर 
प्रतियोगिताएं समाप्स होती 
नर्धारित किया जाए । 


A a 
र 

य 

प 

ज 

है 

[ 

FE] 


पर्व वेतन: 
हे अथवा संशोधित 
नं 


A Ee 


नशा मा 2 
a 


कथा दिनांक 6-7-85 के 
का ०ज्ञ० के उपबंध बैट रन 
मीट्स पर लागू होते हैं । 
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प्राप्त खेलों और जिनमें 
सरकार (युबा. कार्य 
और खेल विभाग) के 
पूर्वीनुमोदन से भाग 
खिया गया है को भी 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का 
खेल माना जाए .। 

वैसनवृद्धि समग्र प्रति- 
योगिताओों के समाप्त 
होवे. कॉ तारीख के 
संदर्भ में होनी चाहिए । 


इस विभाग के दिनांक 
7. ।3-88 के का० 
ज्ञा० सं० 6--85- 
वेतल हारा आदेश 
जारी किए जा चुके 
हैं । 

जी नहीं। ये सपबध 


बैटरन' मीदूस पर लागू 
नहीं होते । 


2. जहां तक भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में 
कार्य रत व्यक्तियों का संबंध है 


नियंत्रक और महालेखा परे 
जाता है । 
[कामिक 


इन आदेशों को भारत के 
क के परामशे से जरी किया 


ऐर प्रशिक्षण विभाग का काण्झा० सं० 


8/2/85ल्‍थापना (वेंतन-) दिनांक 30-4-89.] 


मान्यताप्राप्त ९(प्ट्ीय सेल संधों के पते 


एब पोर्ट, नई दिल्‍ली । 


पार्क, नई दिल्‍ली । 


. एरो बलब आफ इन्डिया, अश्बिन्द मगे, सफदरजंग 


. आरकरी एसोसिएशन आफ इंडिया सी ॥॥ 5, पर्डह 


बास्क्रेट्बाल फेडरेशन आफ इंडिया, चं० 74/एं रोड़, 


जमशेदपुर । 
नगर, हैदराबाद । 


जबलपुर । 


. ब्रिज फेडरेशन आफ इंडिया, 3-6/90, हिमायत 


. बेडमिस्टन एसोसिएशन आफ इंडिया, जेक्शम्स रोड, 


मूप्मि० 9] परिभाषाएं 


6. इल्डियत अमातेर बोबिसिंग फेड०, 25 राजा! राम 
मोहन राय रोड़, बम्बई । 

7. विलियर्डस एण्ड स्तोकर फेड० आफ इंडिया, भारत 
दि बंगाल बोन्डिड वैयर हाऊस' एसोसिएशन, 25 
नेताजी सुभाष रोड़, कलकत्ता । 

8. बॉल बेडसमिटन फेडरेशन आफ इंडिया, बालसा नगर 
त्िवेस्द्रम 595 04 । 

9. बोर्ड आफ कण्ट्रोल फार क्रिकेट इन इंडिया, विजय 
नगर कालोनी, बिरवासी 725027 । 

70. वीमेस्स ` क्रिकेट एसोसिएशन आफ इंडिया, 43/बी, 
करत संचर एक्सटेंशन, जम्मू । 


77. आल इंडिया चैस फेडरेशन, ]4 फिफ्त करोल स्ट्रीट, 
शास्त्री नगर, मद्रास 600 020 | 


72. आल इंडिया करम फेडरेशन, 2 नेहरू स्टेडियम, 
स्रा 600008 । 


23. साइकिलिग फेडरेशन आफ इंडिय(, यमुना वेलोड़म, 
जाई० पी० एस्टेट, नई दिल्‍ली । 


74. इब्बेस्ट्रेन फेडरेशन आफ इंडिया, आर्मी हेडववार्टस, 
वेस्ट इनक, आर० के० पुरम, नई दिल्‍ली | 

75. आल इंडिया फुटबाल फेड ०, नेताजी इच्डोर स्टेडियम, 
एडन गार्डनसू, कलकत्ता 2। । 


767 इन्डियन गोल्फ यूनियन, हाहा सेन्टर, 777 फ्लोर, 
43 चोरंगी रोड, कलकत्ता 70007] | 

77. इन्डियन हॉकी फेडरेशन, रूम नं० 706, नेशनल 
स्टेडियम, नई दिल्‍ली | 

78. आल इंडिया वीमेन्स होंकी एसोसिएशन, ए/ 2, जानकी 
देवी कालेज, गंगा राम हास्पिटल मार्ग, तई दिल्‍ली । 


79. एमतर हेन्डबाल फेडरेशन आफ इन्डिया, 27 परेड 
ग्राऊन्ड, जम्मू । 

20. खो खो फेडरेशन आफ इंडिया, "सासीथा”, 7/बी 74 
करास रीड, मलेश्वरम, बंगलोर । 

27. फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्टस क्लब आफ इग्डिया, 
74 नार्थ न्ट रोड़, टी थुनगर, मद्रास 60 0007 

22, इन्डियन पावरलिफ्टिग फेडरेशन, 40-2/ए सुबारबन 
स्कूल रोड़, कलकत्ता 70004 | 

23. इन्डियन पोलो एसोसिएशन, सी/ओ प्रेसिडेन्टस बोडी 
गास, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली । 

24. मेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इण्डिया, रूम 


नं० 46, फस्ट पलीर, रघुश्री काम्पलेक्स, अजमेरी 
शट, नई दिल्‍ली 7]0006 | 
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25, सॉफ्ट बाल एसोसिएशन आफ इंडिया, रावहॉंन का 
वास, जोधपुर 420002 । है 

26. स्क्बेसत रेकेट फेडरेशन आफ इंडिया, सी/ओ दि 
कलकत्ता रेकंट्स क्लब नीयर सेम्ट पोल्स केथेडरल, 
कलकत्ता । 


27. रुवीमिग पोडरेशम आफ इंडिया, 3552, दरवाजा 
खत्वा शालीपुर, अहमदाबाद । 


28. टेबल टेनिस फेछरेशन आफ इंडिया, रूम नं० १000, 
ब्लाक “६”, फस्ट फ्लोर, पोस्ट बावस नं० 282, 
जवाहर जाल नेहरू स्टेडियम, लोदी रोड़, नई दिल्‍ली । 


आश इंडिया जॉन देलिश एसोशिएशन, दीविक-6, 
सोहन कुआरमंगलम स्ट्रीट, सानागुस्बखम, मद्रास ।' 

30. हालीबाल फेडरेशन आफ इंडिया, 6, मेहरू स्टेडियम, 
मद्रास । 

37. चेट लिफ्टिग फेडरेशन आफ इंडिया, 2/2 बजेसिबपुर 
रोड़, | बाई हेन, हावः 

32, याचिग एसोसिएशन आफ इंडिया, रूम सं० 33, 
डायरेबटो रेबट आफ नेविल ट्रेनिंग, “सी ० विश सेना 
भवन, नई दिल्‍ली । 

33. साइकिल पोलो फेडरेशन आफ इंडिया; दुन्दललीड 
हाझत, बाचा सड़क, सिचिल लाइन्स, जयपुर | 

34, असातेर एथलेटिक फेडरेशन आफ इंडिया, रूम #० 
452, रेल भवन, मई दिल्ली । 

35. जिमनासिटिक फेडरेशन आफ इंडिया, नं ० 67, सेक्टर 
70/0, चण्डीगढ़ । 

36. एमतर कबड्डी फेडरेशन आफ इंडिया, 9/4036, 
खेर नगर, बास्व्रा (ईस्ट), बभ्बई 400057 । 

37. वीमेस्स फुटबाल फेडरेशन आफ इंडिया, 403 बजीर 
गंज, लखनऊ 226007 । 

38, रेसलिंग फेडरेशन आफ इंडिया, सी/ओ इन्डियन 
ओलम्पिक एसोसिएशन, रूम चं० 7704, (एफ) 
ब्लाक, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्‍ली । 

39. इन्डियन स्टाइल रेसलिंग फेडरेशन, ५279, विज्ञान 
प्रेस, नासिक 422007 । 

40. जूडो फेडरेशन आफ इंडिया, सेनावाला बिल्डिग, 
7! फ्लोर, 65, बम्बई समाचार मागं, 
बम्बई 400023 । 


८7. आल इंडिया स्पोर्टस काउंसिल आफ डफ, 8, नाथ 


एण्ड काम्पलेक्स, श्रीरामाकृष्णः आश्रम मागं, 


नई बिल्ली । 


| 
| 
| 
| 


मुण्नि० ४] 


42 टेनिस कोइट फेंडरेशन आफ इंडिया, रूम 
 प्लोभर, लाल बहादुर स्टेडियम, 


43 रङग फेडरेशन आफ इंडिया 


अ/वेभीयप, सेथियास एवेन्यू, मद्रास 28 । 


ग फेडरेशन बेमदों 


रेशन 


३ 490026 4 


गे. फडरशन 


शिक्षण महानिस्ालम 
नागपूर ।2.। 


"डाक्टर मोगा रोड, 


नई दिल्‍ली । 


'सिक्रेडिरिएट”, 9, 


लगपिक एसोसिएशन, रूस सं० ।704 ऋड़ा बोर्ड द्वारा 
नेहरू स्टेडियम नई [दिल्ली । विभाग के [दनांक 
9 सनशाइन 58 
3 शाथता सयर 


। फडरेशन नागपुर शारीरिक 
धनतो, 


परिभाषाएँ 


तें० 23, 


25-ग राष्ट्रीय. अथवा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के खेलों 
तथा प्रतियोगिताओं में केल्रीय सरकारी कर्मचाररयों की 
भागीदारी । 


बा 
उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनक 7: ।-! 988 
के कार्यालय ज्ञापन संख्या का हवाला दिया जाता 
यालिय शापन के पैरा 3(४) को निम्पप्नक 


यह्‌ पष्ट किया जाता है कि केस्त्रीः 
योजित प्रतियोगिता: 


प्रसुविधाओं को प्राप्त करने बे 


जवारबस राष्ट्राय महत्व के खलो के रूप में मान्यता दी ग 


और प्रशिक्षण विभाग का का ण्झ्ञा० सं० 6।3/% 


26. डाक ब तार से सम्बन्धित घिविश्न आधवेश--- 
भारतीय डाक व तार विशज्ञाग की निम्नलिखित श्रेणियों 
के कमचा रियों को उनके त।मों के स।मने दर्शामी गई 
की अवधि के दौरान जिसमें प्रशिक्ष' 
की यालांमों पर वास्तविक रूप से लग! समय 
है, की मूल मियम 9(6) (ख) (3) के अश्लीम 

प में मागा जाच। चाहिए :>-- 


प्रक्िक्षण का स्वरूप/स्थान 


३, कास “चपराशी :याः 
भेनुझ खण्ड [४ घे 


ह्‌ 


अणुस्ा जब अपेक्षित हौ अथवा 


3. इस सेबा में सीधी भर्ती को विनियमित करने बाले 
नियो के अधीन तार संकेतक के पद पर सियुषित के 
लिए प्रशिक्षण के लिए चुते गए विधागीय कर्मचारी । 


4. सञार मास्टर के ग्रेड 


5, पोस्टल अधागों में कार्य कर रहे तथा रेल डाक 
सेना प्रभागों में स्थायी नियूवित वे लिए अनुमोदित 
अस्थायी लिपिक 

6. विभागीय, उम्मीदवार/टित्रीफोन आःपरेटरोँ की 

प्रशिक्षण कक्षा 


7. भर्ती परीक्षा/पास करने के पह्चातु नियुक्ति के 
लिए चुने गए विभागीय उम्मीदयारों से भिन्न 
विभागीय अधिकारी 

8, यम्बई, कलकाता तथा मद्रास के टेलीफोन जिलों, 
के विभागीय उम्मीदवार 


9. तार मास्टर 


“घ कमारी डाक तार विभागीय निर्माण पाथ्यिं बा किसी विशेष 


कक्षा में लईच मैन बे 
पःठ्यक्रम में भाग लेला । 


रूप से प्रशिक्षण के 38/4/, ता 


तार प्रग्निक्षण ' एफ०ए ० (सी०) का पृष्ठांकव सं ० ०्बी ७ 


225/547, धा० 8-%]942 


एफलएन (सीत) नए पृष्ट 


2/43, चा० 7-20-T943 


सन ४ 


तार मास्टर 


एफ०ए० (सी०)का पृष्ठांकन संख्या एर 66 
345, बा ० 3-]0-2945 

रेल डाव सेवा प्रशिक्षण फक्षाएं एफ०7० (सीन) का पृष्ठांक संख्या ए०्सो-- 
28-54/47, वा ० 2-8-]947 


टेलीफोत आपरेटरी की प्रशिक्षण कक्षा एग गंगफ० (सीर) का पृष्ठांकन सं० दी०४ई०- 
3-35/52, तारीख 27-3-.954 

टेलीफोन आपरेटरों की प्रशिक्षण फक्षा एशण्एफ० (सी०) का पृष्ठांकत संख्या दी०ई०- 
3-35/52, तः ० 28-2-2955 


लाईवर्सन के संवे में पदोन्नति के 


एम०एफ० (सी०) का पृष्ठाँकच संख्या एः 
लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठयत्रम 


टीणबी०-376-79/ 52/ ए ज्सी०एस०-।,52/ 
5+ ता० 22-2-7958 


हिन्दी भोसे कोड प्रशिक्षण महानिदेशक, डाक व तार के ता० 30-4-555 
न्ञो० सं० टी-2/84/7/57 पी० 


४० पर एम० एफ० (सी०) का पुष्ठ 


परिभाषाएं 


अधिकारियों का. संवर्ग 


प्रशिक्षण का स्वकृूप/स्थान 


प्राध्चिकारी 


30. डाकघरों तथा रल' डाक सेवा के सिशीक्षवा 


] 


l2. 


आ 


I4. 


. इंणीमिवरी पर्यवेक्षक तथा याल्लिक 


लिए प्रशिक्षण 


डाक सेवा में समाहित किए जाने बाले लिपिक | 
(सीधी भर्ती तथा विभागीय, दोनों प्रचा र के ) 
निम्न अनुभाग ग्रेड म। निस । 


डाक अधिक्षक समूह |] में पदोन्नति के महानिदेशक डावः ब तार के त। 


- भारम्भ में डाक मोटर सेवा में भतत हुए तथा रेल रेल डावा सेवा प्रशिक्षण कक्षा में प्रशिक्षण 


देल्लीफोन आापरेठस प्रशिक्षण कक्षा में अनु- डाक च 


I9 55345१9850 
के ज्ञा० सं० 29/4/60 पी०एल०्जी ०आई५७ 
द्वारा यथा संशोधित उनका ता० 8-6-59 छा 
जा० सं० पी०एल०्जी० 95-4]: 53 | 

एमण्एफन (सी०) का ज्ञा० 6.]-959 बा 
मृष्ठांकच सं० 23/ 3/ 59-एम्न “पी ०वी ग्ञाई ७ { 


तार के महानिदेशक के ज्ञापन संख्या 


देशक के रूप भे नियुक्तित से पूर्व बस्बई या 7 5/2/60 फाण्सी०्सी० पर एमणफ० (सी०) 


कलकत्ता में प्रशिक्षण । 


ओलिबेदुर्टी ठेलीप्रिटर के रख-रखाब सें पृष्ठांकन संख्या एसल्यूम० 3 3/20/52 मं तथा 


च? 28-8-960 पर एस०एफ० (सी०) का 
पृष्ठांकन । 


अचे राधा एमण्एक० (सी०) का ता० 40-७-952 छा 


अपने मूख्याज़य से दूरं रहकर अल्पानसि ता० 7-97967 का संख्या 45/87/66-थी० 


का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 


तार यातायात सेवा के अधिकारी तथा तार में. तार की आधुनिक पद्धति में प्रशिक्षण । 


[मिस्टर ff 


* बाहय उम्मीदवार के रूप में या बिधागीय उस्मीद- आठो एक्सचेंज सहायकों के रूप में नियुक्ति 


एण्ड ए० । 


महा निदेशक, ढाक य तार का ता७ 4-7-] 963 
घा ज्ञापन संख्या 59//62 एलण्टील्की्‌० १ 
महानिदेशक, डाक ब ताए 


कोसा I9-I-I953 


[वार के रूप में भर्ती हुए विभाग के कर्मचारी । लिए प्रशिक्षण का ज्ञा० सं० 40/7/67 एनन्सीव्सी- तथा 
* है हि डाक थे तार बोडे की ता० 22-6-963 की 

/ अनियुच्तना सं० 40//67-एन०सी लसी । 
भागीय उम्मीदवार 5 श् न सकभीकी सहायकको के रूप में नियुक्ति के डाका च तार बोड का ता० 7967 फ़ 


लिए प्रशिक्षण 


ज्ञापन संख्या 2/]/6 2न्हच्ल्यू ७ के० तथाः 
i7-2~I967 काः एमण्एफ्र७ यू 
संख्या 372 दीण्सीग्सी० 67 हे! 


१7. अधिकारी `, ; ४ « व्यवहारिक प्रशिक्षण सहित (अधिकतम डाक व तार बीस का ता० 254-567 का यक्ष 
चार माह) भारत में कास बार तकनीक संख्या ] 0०/29 (6) 88-एशण्टी०ए७ । 
में प्रज्ञक्षण। 

78. उसी यूनिट अथवा किसी अन्य शाखा में निम्न ग्रेड लिपिकीय संदर्भी में नियूषित के लिए डाक व तार वित्त की सहमति से इ ताण 
के अधिकारी, भले ही वे विभागीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण । 6-0"7.968 के यूण्ओ० संख्या क्ष्नाफून 
स्म में छुगे | या याहूय उन्मीदवा।रों के रूप में ए०्याई०/68 द्वारा जारी निधा गमा सहा- 

निदेशक, डाक च तार का ता० ।9-6- i968 
का पल्ल सं० 23/7/67-पी०ए्डी० | 

79, विभाभीय अधिकारी ; ° पुनश प्रशिक्षण पाठ्थक्रम । महानि देशा, डाक च तार का ता० ] 8-7-68 

का ज्ञा० सं० 30/7/66-प्रशिक्षण (पी०ए० 
टी० ) ॥| 

20. कनिष्ठ लेखापालों और बरिष्ठ लेखापालों (अब पदोन्नति पर प्रशिक्षण 


वानिष्ठ लेखा अधिकारी) के रूप में नियुक्ति के 
लिए योग्य अधिकारी 


एम०्एफ० [पत्त) सं० एसन्पीणए०  274/| 
5/54, दिनाक :-8-54 और दिनांक 
28-5-7955 का पल्न सं० एसण्पीवएु०- 
24-4/54 | 


लेख परीक्षा अनुदेश ५ व 2 इक जाप पक 

(7) (क) “'परिवीक्षाधीन/ शब्द में ऐसा कोई सरकारी 

कर्मचारी शामिल नहीं है जो किसी संवर्ग में 

मूल रूप से स्थायी पद धारण किए हुए है तथा 

अच्य पद में “परिवीक्षापर” नियुक्त किया 
जाता है । 

(ख) किसी संब में मूल रूप से स्थायी पद पर मियुक्त 

किया गया कोई भी व्यक्ति तब तक परिवीक्षाधीन 


नहीं है जब तक कि उप्तकी नियुक्तित के साथ 
परिवीक्षा के लिए ऐसी कोई सुस्पष्ट शर्ते न 
सगाई गई हो कि बह निश्चित परीक्षाएं पास 
करने तक परिवीक्षाधीत बना रहेगा । 


किसी परिवीक्षाधीन के रूप में उस स्तर को माना 
जाएगा जैसा कि किसी अधिष्ठायी अधिकारी 
का सतर होता है. बशर्ते कि नियमों में अन्यथा 
कुछ निर्धारित न किया गया हो । 
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(च) छपयुक्‍त खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित 
अनुदेशों को पारस्परिक रूप में पूरक ही माना 
जाएगा स कि एक दूसरे से अलग अलग । 
रूप से इनमें निक्षारित करने के लिए परीक्षण 
को कार्य कि कब किसी सरकारी कर्मचारी को 
परिवीक्षार्धीन अथवा मात्न परिवीक्षा पर समझा 
जाना चाहिए, भले ही ऐसा सरकारी कर्मचारी 
पहले से ही स्थायी कर्मचारी हो अथवा बह मल्ल 
ऐसा सरकारी कर्मचारी ही क्यों न हो जिसका 

स्थायी पद पर धारणाधिकार त हो जबकि 

पिन एक ऐस कर्मचारी हुआ करता है 
जिसे परिवीक्षर की कुछ निश्चित शर्तों सहित 
किसी स्वायी रजत पद पर नियुक्त किया जाता 
है इसके विपरीत परिबीक्षा पर कोई व्यक्ति ऐसा 
व्यक्ति है जिसे किसी ऐसे पद पर भि्युक्त' किया 
गया हो (यह आवश्यक नहीं कि पद मूल रूप 
से रिक्त हो जिससे कि एस पद में उसकी सम्भावित 
मूल नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता को 
निर्धारित किया जा सके । इन लेखां परीक्षा 
अनुदेशो में कोई ऐसी व्यवस्था बिद्यमान नहीं है 
जी कि किसी संवर्ग के स्थायी कर्मचारी को 

» (छदाहुरणार्थ कोई प्रथम श्रेणी प्रभप्डल सहायक 

जो. केख्ीय सचिवालय सेत्रा समूह ख” क्के 

कसी पद पंर धारणाधिकार हो) हू: 
स्थिति में दूसरे किसी सं 
भारतीय लेखापरीक्षा तथां लेखा सेवा भारतीय 
सीमा शुल्क सेवा और आथ कर सेवा, समूह 

“क्”) के पद पर 'परिबीक्षाधीन” के रूप में 

(चाह ऐसा विभागीय समिति हारा चयन किए 
जने अथव संघसोक सेवा जयोग हशा 
ली भई प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप 
किया जा रह हो) नियुवित करने में संरक्षण 
प्रदान नहीं करता है जब कि विभागीय परीक्षा 
पास करने जसी परिवीक्षा के लिए निश्चित 
शर्ते निर्धारित की गई हो । ऐसे किसी म।मले 
मे, सरकारी कर्मचारी को परिवीक्षाधीन के 
रूप में माना जाता चाहिए और उसे (बशर्ते 
कि इसके विपरीत कोई नियम विद्यमान न हो) 
माल परिवीक्षाधीन अवधि के लिए निर्धारित 
वेतन की दरों पर प्रारम्भिक और अनुवर्ती वेतन 
को अनुमत किया जाना चाहिए, भले ही ऐसी 
वेतन दरें सम्बन्धित' सेवा के समय वेतनमातों 
में सम्मिलित की हुई हो या उनसे अलग दर्शायी 
गई हो । तथापि इसी विशज्ञाग के चथन द्वारा 
पदोज्ञत विभागीय उम्मीदवारों का मागला 
(उदाहरणार्थं अधीनस्थ लेखा सेवा) केन्द्रीय 


fe 


सघा, समूह ग” (भारतीय लेखा परीक्षा विभाग 


ब्म 
i 


6—34l DPET/ND/88 


का ऐस! कोई अधीक्षक अथवा लेखा अधिकारी 
जिसकी भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा 
में ऐसी पवोन्नति के लिए विद्यम/न कोटे के भीतर 
चत द्वार! पदोन्नति हुई हो) भिन्न है यदि भारत 
सरकार से सम्बस्धित विभाग बह. आवश्यक: 
समझे कि इन्त 'पदोन्नत” कर्मचारियों को, यह 
सुनिश्चित करते के लिए कि वे ससह का 
अधिकारी के वास्तविक कार्य को अच्छी तरह से 
कर सकते है, कुछ समय के लिए . परिवीक्षा पर 
रख सकते है और इस बीच उनके पुर्ववरणी पदों 
पर उसके धारणाधिकार (सक्रिय अथवा विलम्बित) 
को सम्भावित प्रत्याबतंन के लिए बचाए रख 


वेतन गिर्धारण को विनियमित करने वाले 
साभ।च्य तिथमों के अन्तर्गत ही किया जाएगा. । 


[पिखापरीक्षा 


नियमावली, 7972 के नियम 33) हारा शासित होती 
है, तथा वे स्थाधीकरण पर अपनी प्रशिक्षुता: की अथर्धि ब 
लिए किसी स्थायी पद में मौलिक रूप से की बई 
जाति नहीं गित सकते । 

[लिखापरीक्षा अनुदेशों के मैनुअश (पुणःमुद्रित) खण्ड |, 
अध्याय ही पैरा ३ (४)] । हि 


(3) भा हेमा तथा सिविल सरकारी सेव 
रामल इंडियन पलीट के {रजतं द्वारा, जब 
उन्हें कमश: समय समय पर मिलिट्री तथा नेवल प्रशिक्षण 


cA 


के लिए बुलाया जाता है, प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण के स्थान 
से आने-जाने में लगी अवधि को सिबिल छुट्टी त॑था सिबिल 


वेतन को वेतन 
जाएगा । 

लेखा अचुदेशों के गैनुअल का (पुनःसृद्रित) खण्ड ै अध्याय 
पर, पैरा 4 {)| । 


गों के प्रयोजनों से ड्यूटी के रूप में मान। 


(4) मूल नियम 26 के नीचे लेखा परीक्षा अनुदेशों 
की मद (4) देखें । 


(5) मूल नियम 705 के नीचे लेखा परीक्षा अनुदेशों 
की मद संख्या (2) देखें । 
निर्य्क तथा महालेखा परीक्षक का निर्णय 
करूचारी चथस आयोग द्वार। ड्यूटी के स्थान से भिश्च 


स्थान पर आयोजित दक्षता परीक्षा में बेठने वाले कार्यरत 


आशुलिपिकों के मामले में याहा में व्यतीत की गई अवि 
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तथा परीक्षा की तारीख को ड्यूटी के रूप में मानते के लिए. 
देखे असु० नियम ।30 के निर्यद्रक तथा महालेखा 
परीक्षक का निर्णय (2) देखे । 

( छक) “फीस” से बहू आवती मा अचाब्रती संदाय 


अफिस हैं जो--सरकारी- सेवंदा को भारत की संशित निधि 


भा किसी दाज्य कौ संखित निधि संघ. राज्य क्षेत्र की 
संशित मिश्चि] से भिन्न किसी से जाह सौधे हो! सरकारों 
सेवक को या. सरकार के माध्यक्ष से परोक्ष रूप से 
किया जाए, किन्तु इसके अन्तर्गत भिम्तेलिखित नही है: 


(क) अनुपाणित आग जैसे सम्पत्ति, लाभांशों और, 
प्रतिभृतियों पर व्याज से आय, और 

2 (जे) साहित्यिक, सस्क्षतिक, कलात्मक, वैशार्मिक 
या तकनीकी प्रयासीं से अ।य, और शोक के रूप 


- में खेलकूद सम्बन्धी कार्यकलापों से आप्त आय ।:- 


१(7} “न्ह सेच” से चह सेबा अभिग्रेत है जिसके 
दौरान सरकारी सेवक जपता चेतय, सरकार को संजूरी से 
आशंस को संचित निधि या राज्य की -संखित निधि या 
-किसों संघ शासित क्षेत्र की संखित निधि से भिछ किसी 


आोत -सैँ प्राप्त करता है । : 


घिलीपित 
“आासदेष से चह आवतों था अनावर्ती संदाध 
; {जो सरकारी सेवक को यदाकदा किए जाते 
काले गो आएंतदाथिक प्रकार के विशेष काये के लिए यारि 
अभि के रूप में भारत को संचित मिधि,था किसी राज्य 
की संणित सिधि (बा किसी राज्य क्षेत्र की संच्ित लिछि) 
भें से अनुदत्त किया जाए । 
भारत सरकार के आदेश 

मानदेय शब्द की व्याप्ति-भारतीय डाक तथा लार विभाग 
में देम योग्य अतिरिक्त समय भत्ते अथवा सेम्रयोपरि वेतन, 
पाई राशि तथा अतिरिक्त डथूदी भत्ते को आबरती मानदेय 
के रूप में साच! जाता चाहिए बंयोंकि इनका भुगतान इस 
नियम के अर्थ के अनुसार आकस्मिक स्वरूप के श्रमसाध्य 
कार्य के लिए किया जाता है; 

[एफ० ए०, डाक ब तार के तारीख 4 फरवरी, 932 का 
पृष्ठांकन संख्या 779एफ/26] 

(70) “कार्य ग्रहण अवधि” से वह अवधि अभिप्रेत 
है जो सरकारी सेवक की चए पद का कार्य भार प्रहण ,करने 
के लिए या उस स्थान को था उससे, जहां कि वह तेनात 
क्रिया गया हो, याला करने के लिए अवृज्ञा् को जाएं । 


(77) मुद्रित नहीं ; 
(72) “छुट्टी बेलल” से बह मासिक राम अभिमेत 
है जो सरकार द्वारा हसे सरकारी सेचक को दी जाएं जो 


छुट्टी पर हो । 
---(+8)--/धारणाधिकार' से-सरकारी सेक का विसी 
स्थायी पद्व को, जिसके अन्तर्गत सान्नधिक पथ भी है, जिस 
घर उसकी नियुक्ति अघिष्ठायी रूप से हुई है. परण्छु था 
अनुपस्थिति की अवधि या अबधियों के पर्यजसाच पर. 
अधिष्ठायी रूप से धारण करने बा) हक अभिम्नेत है । 
नि्लक्ा सहालिक्ा. परीक्षा का निर्षाध 

ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में जी किसी 
पद पर, सिवाय उसके, जिसे समाप्त किए जाते का अस्ताव 
है, धारणाधिकार नहीं रखता है तो ऐसे पढ समाप्त किए 


` जाने-की सही तारीख उप्त तारीख तक आस्थगित फेर दी 
जाएगी जिस तारीख तक स्वीकृत की जामे बाली छूटूटी - 


समाप्त होगी । 
निहासेखा परीक्षक के क्ला ॥ 3. सितम्धर, 928 का शा« 
सं०. ७५।- /494¬ 22] 
(74) “स्थानीय निधि से अभिग्रेत है 
(क) उन निकायों हारा प्रशासित राजस्व क विधि 
हाश था विधि क बल रखते घाले - निधो 
इरा, आहे स्ाल्ारणतथों: शभ क्णचोहिमों 
के बरे में था किन्ही. घिनिकिष्ड. विषयी जैसे, 
उनके बजटों की मंजूरी, विशिष्ट पढों के 
या भरे आने की मंजरी, या छुट्टी, पेंशन या 
ऐसे हो निरों के अधीन अधिमियभ, के बारे में 
सरकार के सियंत्रणं के अधोत आते है, तथा 
(ड) किसी ऐसे निकाम के राजस्व, जो राष्ट्रपति 


ह्णा इस रूप में विशिष्दतः: अध्सुच्चित किए 


जाए । 

5(१85) विलोमित 

(76) (क) “सैनिक आयुक्त आफिसर' से, 
(7) विभागीय आयुवद अफिसर) 


(॥) भारतीय चिकित्सा विभाग के आयुकत | 


ह आफिसर से फि, अमुम्त आफिसर अभिप्रेत 


है १ 


इसके अन्तर्गत वारंट आफिक्षर नहीं 


झाः ! 


+ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 8 (.3) ई-ा[ (बी)/73(]) तारीख ।5 फरवरी, 2974 द्वारा अरतर्भिदिष्ट । 
2, आरत सरकार, गहू मंत्रालय, कामिक तथा भशासमिक बिभाग की अधिसूचना संख्या ।6073/ :/79-भत्ते, तारीख ।0 अप्रैल, 


7989 द्वारा प्रतिस्थापित । 


३, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना की संख्या 78(23)/६-[\//70 ता० 29 जनंबरी, :972 बौर एफण्ना( 7 2)" 


ई. (बी०)/72 तारीख 27 नवम्बर, 972 द्वारा प्रतिस्यापित । 


4, भारत सरकार, वित्त मंग्रालय की दिनांवा ।5 फरवरी, 2974 मी अध्ति० सं० (3)-ई ग (ख)/73- 7) दारा प्रतिस्थाणित । 
उक्नारत सरकार, वित्त मंज्ञालय की अधिसचता संख्या 78 (3) ईनफ (ए)/70 ता० 29 जनवरी, 977 ।, 


जन 7. 


f 


मू नि० 8 j 


(ख) "सैनिक आफिसर” से कोई भी आफिसर जो 
सैनिक आयुबत आफिसर की परिभाषा के अंतर्गत 
आता हो, या उपरोवत खण्ड (क) के अपखण्ड 
ह) या (है) के अन्तर्गत आता हो था कोई 
भी बारह आफिसर, अभिप्नेत है । 

(77) 'लिविकीय सेवक” से अभिरत है किसी 
अंधीतस्त्र सेबी का चह सर ारीं सेवक जिसके कर्तब्य 
पूर्ण रूप से लिपिकोय हैं. ओर किसी भी अन्य बर्ग का वह 
सेबक जो कैखीय सरकार के साधारण था विशेष आदेश 
हाय इस रूप में विशांध छप से परिभित है । 


er सरल झरकार के मादेश 


CaN 


(7) यह निर्णय किया गया है कि समूह “ख” सेवा 
के वे सदस्य जिनकी! ड्यूटी प्रधानतः लिपिकीथ है, को मूल 
तयभर $ के दण्डे (].7) के प्रयोजन से लिपिकीय 


"सवषा के खप में वर्भीकृत किय। जाएग। । 


केद्रीय राजस्व को सम्बोधित 
प्रकार वित्त मंत्रालय का पल्ल 


[भारत सरकार महलिखोकार 


.. भारत झुका संल्लासय्‌ का तां 3 भार, 7952 का 
[ख्या एफ 2/2/52-स्था ०] 


(78) “सास से केलेण्डर आस अभिप्रेत है भासो 
और दियी -के छम में जझिल्यक्त अवधि की गणना 
करने में, भरेडेक आत में दिलों की संजया कितनी भी क्यों 
त हो पहिले पूर्ण केलेण्डर सासों की गणना की जानी चाहिए 
और तत्पश्यात्‌ शेष दिनों की संख्या की गणना को जानी 
आाहिए । 

लेखापरीक्षा अनुदेश 

सास तथा दिनों के अनुसार व्यक्त की गई अवधि फी 
गणस :-- 

(क) 25 जनवरी को और उस तारीख 3 मास 
20 दित को गणनु! करने के लिए निम्त- 
लिखित पद्धति अपीयी जानी ाहिए :-- 


वर्ष मास दिल 

25 जनवरी से 37 जनवरी 0 0 प्र 
फरबरी से अप्रैष 8 3 0 
पहली मई से ।3 मई 0 0 i3 
0 3 
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(ख) 30 जनवरी से प्रारम्भ होने तथा 2 माचं 
को समाप्त होते बाली अवधि को नीचे 
निदिष्ट किए अनुसार 7 मास 4 दिन मान 


जान। चाहिए: 
वर्ष मास [दिन 
30 जनवरी से 3 जनवरी ¢ 0 2 
फरवरी VE Er हुई, के 
माघे से 2 मार्च , 0 5 2 
0 4 
लिखापरीक्षा अनुदेशो का मैनुअल (पुनामुद्ित) मे संशोधन: 


रची संख्या ।05] 


(25) “स्थानायञ्ञ छण में झाले करमा” सरकारी 
सेवक किसी पव पर स्थानायज्न रूप में तव काथ करता 
है जब कि बह पद के फत्तब्यों का पालन भारता है 
जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का कारणाक्िकार है 
फेय सरकार, यदि बहू ठीक समझे किसी सरकारी सेका 
को, किसी ऐसे तिक्त पद पर स्थानापश्ञ रूप में कार्य मारने 
के लिए नियुक्त कर सकेगी जिस पर फिली अन्द संस्कोरी 
सबक का शार्फाध्षिकाश ब हो | | 


(20) “विदेश में मिलने बाला घिलन” से बह वेतन 
अभिप्रेत है जो किसी सरकारी सेवक को इस घाल के प्रति- 
फलस्वरूप दिया जाता है कि बह अपते अधिवश्स फे देश से 
झिक्न देश में सेजा कर रह है । 

(23) (क) बितन” से वह रकम अभिग्नेत्व है जो: 
सरकारी सेवक हारा प्रति सात सिस्तलिखित खघ सें 
प्राप्त को जाए न | 

() विशेष वेतन या उसकी चेथक्तिक अहैताओं 
को दण्डि में रखते हुए दिए जाने बाल वेतल 
से भिन्न बेलन जो चे उसके छारा अधिष्ठायों 
रूप से या स्थानापन्न हैसियत में क्षारित 
पव के लिए लिया गया है था जिसका बह 
काडर सें अपनी स्थिति के कारण हकदार है, 
तथा 


(॥) निदेश में खिलने वाला बेलन, ग ] विशेष 

वेतन और वैयविसक वेतस, सथा 
(प) कोई भी अस्य उपलब्धियां जो राष्ट्रपति 
हारा वेतन फे रूप में विशेषतया चर्गीकत 

की जाएं । 

(ख) 7 जुलाई, ।924 को आरम्भ की गई वेतन 
को दरों को प्राप्त करने बाले सैनिक आफिसर' 
को बशा में, वेतन के अन्तर्गत बहु रकम आती 


7, “तकनीकी बेतस” शब्द भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 


(73)६० 7% (क)/70 द्वारा हुदा दिया गया है | 


की ता० 29 जनवरी, 97 की अधिसूचना संख्या !8 


| 
j 
i 


मूण्ति० 9]. 


हैं जिसे बह निम्मलिखिह रूप में प्रतिभास प्राप्त 


करता है :-= 
(7) नियुक्ति बेतन, वासा भत्ता और जिचाह 
भत्ता, तथा 


() रेक वेतन, समावेश-वेतव, अतिरिक्त 
बेतन, भारतीय सेना भत्ता, वश्सा-भत्ता 
और घिचाह भत्ता । _.. 


(य) 2 जुलाई, 924 से पूर्व अबुध्त वेतन की दरों 
को प्राप्त करने वाले सैनिक आाफिलर को दशा, 
में, बेलन के अंतर्गत बहू रमम आती है, जिसे 

नहु विम्वलिखित भामो से प्रति. चास प्राण्य 


करता हैँ ३: ` 
() सेलिक वेतन और भत्ते संथा कर्सचारिवृण्द 
वेतन, 


(). भाश्तीय सेवा, वेतन और कर्मचारिवृस्द 
वेतन, तथा . . . 
(8) समेतः वेतन 


डिप्पणं :->भरारत सरकार के मुद्रणासयों के उजसंती' 
कोमगार के गं।मेलें में जबकि उसकी सियुवित समय 
वले पंद पैर की जाए' तो “वैतत” उसके प्रतिघंदा बर 
रः के दो सी'ुचा के समतुल्य समझा जाएगा । 
भारंत सरकार के आदेश 

वायरलेस आपरेटरों को मंजूर किए गए निपुणता वेतन 
की मूल नियम -9(27) (क) () के अधीन बेसन 
माना जाएगा। | 

[एफ० ए ० (सी०) का ता० 20 फरवरी, 7943 का पृष्ठोंकत 
संख्या स्था ख~40-23/39/की . - 


लिपंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का भिर्णय 


केखीय सरकार की सहमति से यह निर्णय लिया गया 
है कि सैनिक प्रशिक्षण पर जानि बाला कोई सिविल आफिसर 
मूल नियम 9(7) (ख) में परिभाषित किए अनुसार 
“सैनिक आफिसर” नहीं है, तथा उसके मामले में 'बेतन” 
में, जैस! कि मूल नियम 9(27) (क) में परिभाषित किया 
गया है, प्रशिक्षण की अवधि के बौरान प्राप्त किया गया 
“रेक वेतन” शामिल महीं है। 
लिखा परीक्षक का ता० 29 दिसम्बर, 938 का पल्न संख्या 
958 एण्सी०/39-38] 

(22) “स्याथी घद' से एक लिफिजित चेतन दर 
बाला शसा पद अकभिप्नेत है जो अपस्तीमित काल के 
लिए संजूर किया गयाहो । 


भारत सरकार के आदेश 
अहि संख्यक पदों का सृजन :--स। प्रतीत होता है कि, 
यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अधिसंख्यक पदों का सुजन 
लिव परिस्थितियों में किया जाए और ऐसे पढें का सूजन 
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किन सिद्धान्तों ह्वार! अधिश।सित होगा । जबकि ऐसी 
परिस्थितियों की एक विस्तृत सूची देवा संभव नही है 
जिनके अधीन इन पदों का सृजन किया जा सकत! है, 
फिर भी ऐसे पदों के सुजन को अधिशासित करने वाले 
निम्मलिखित मुख्य सिद्धान्तों का उल्लेख किया जा 
सकता है । ः 
() स्ामान्यत: किसी ऐसे अधिकारी के धारणाधिकार 
को बनाए रखने के लिए कोई अधिसंख्या पद: 
सृजित किया जाता है, जो ऐसे पद का सूजन 
करने का सक्षम प्राधिकारी कीः राय में किसी 
नियमित स्थायी पद पर धारणाधिकार रखने 
का हकदार हैं, परन्तु जॉ, नियमित स्थायी 

पद के उमलब्क्र- न होनें के कारण; 
अपना धारणाछिकाग 


(3) यह एक कतिपय पद है अर्यातू' ऐसे पदों के. साथः 
कोई ड्यूटी नहीं जुड़ी होती है। ऐसा कोई 
अधिकारी जिसका ऐसे किसी पद पर धारणा- 
शिकार रखा जाता है बह सामान्यतः किसी 
अन्य रिमत अस्थायी अथवा स्थायी पंद' पर 
कार्य किया. करता है। , 

(म) ऐसे पद का सुजन केवल उसी स्थिति में किया 
जा सकता! है जबकि कोई अन्य ऐसा रिक्त 
स्थायी और अस्थायी पद छपलब्ध हो 

उस आदमी की कार्य दिया जा सके जिसंका 
अधिसंख्यक पद के सूजन द्वारा धार्णाधिकार 
बनाए रखा जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे 
पद का सृजन ऐसी परिस्थितियों में नहीं 
किया जाता चाहिए जिन 
पूजन के समय अथवा उसके बाद कर्मचारियों 
की संख्या में वृद्धि हो जाए । 


पए) यह निश्चित रूप से स्थायी पद होता है 
तथापि क्योंकि किसी ऐसे पद का सुजन ऐसे 
स्थायी अधिकारी को उस. अवधि तक 
समायोजित करते के लिए किया जाता है 
जब तक कि उसे किसी नियमित स्थायी पद 
पर खपाया नहीं जाता, अतः इस पद! को 
अन्य स्थायी पदों हुक्की भांति अनिश्चित अवधि 
के लिए सूणित नहीं किया जाना चाहिए 
और ऐसे पद को, इसके प्रयोजन को पूरा 
करने के लिए पर्याप्त समय को ध्यान में 
रखते हुए, किसी निश्चित और निर्धारित 
अवधि के लिए ही सृजित किया जाता 
चाहिए । 


(7) जिस अधिकारी के लिए ऐसे पद का सृजन 
किया जाता है उसके लिए ही यह एक व्यक्तिगत 
पद हुआ करता है और ऐसे पद पर किसी 


म> लि० 9] 


अत्य अधिकारी को नियुक्त नहीं किया जा 
सकत! । जिस अधिकारी के लिए यहु पद 
सूमित किया जाता है यदि वह किसी आय 
नियमित स्थायी पद पर अपने स्थायीकरण 
हो जाने या संधानिवृत्त. हो जाने था किसी 
अन्य कारण से पद को छोड़ देता है तो 
ऐसा पद तत्काल समाप्त हुआ माना जाएगे। । 
दूसरे शब्दों में ऐसे किसी पद के लिए कोई 
भी स्थानापन्न व्यवस्था नहीं की जा सकती 
है। चूंकि कोई अधिसंख्य पद कार्यपद नहीं 
हुआ करता है इसलिए किसी संब्रग में कार्य 
पदों की संख्या को उसी तरीके से नियमित 
किमः जाता रहेगा जिसे. प्रकार नियमित- 
पदों का कोई स्थायी पदाधिकारी किसी संब 
में बापस आ जाता है.और ऐसे सभी पद भर 


लिए जाते है और संवर्ग के अधिकारियों में से , 


किसी एक. अधिकारी को उस' अधिकारी के 
लिए स्थान बत्ताना पड्गा' । एसे अधिकारी 
को किसी .अघिंसंख्य पद पर नहीं दिखाया 
` जाना चाहिए । 

(शा) ऐसे पदों के सृजन करने में, बढ़ाए गए 
वेतन तथा भत्ते, पेंशन सम्बन्धी प्रसुधिधाओं 
इत्यादि के हूप में, कोई अतिरिक्त विसीय 
्रतिबङ्ला शामिल नहीं है। 


यह निर्णय लिया गया है कि अध्िसंख्य पदों को 
प्रशासनिक प्राशिकारियों द्वार। अपनी शक्तियों के अधीन 
उसी सीमा तक सृजित किया ज! सकता है, जिस 
सीसा तक कि वे नियमित स्थायी पद सूजन करने के 
जि 
सिद्धान्तो का अवृपालन किया जाए। ऐसे मामलों में 
जिनमें उपरोक्त समाम्य मापदण्ड से हटकर कार्यवाही 
की गई है, उन पर वित्त मंत्रालय के परामर्श से कार्यवाही 


की जाए । 


प्रशासनिक घाधिकारियों को चाहिए कि वे पेंशन के 
लिए सेव। के सत्यापन के प्रयोजत से अधिसंख्य पदों का 
एक रिकार्ड रख जिसमें छत अधिकारियों के ब्यौरे हो 
जिनक है ॥ मे पदों पर धारणाधिकार या ऐसे पदों पर कार्य 
करने बाल अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण 
अथवा उनको भियमित स्थायी पदों में खपाए जासि के 
कारण ऐसे पदों के कामिक रूप से समाप्त होने का ब्यौरा 
भीहों। 

[भारत सरकार, वित्त मं्ञालय का दिनांक ।5 मार्च, 7965 
का काण्ज्ा०्संण फा 9(4) ई जी ]/67] 


(23) वैयक्तिक वेतन” से ऐसा अतिरिक्त चेतन 
अभिम्नेत है जो किसी सरकारी सेवक को-- 
7—3}I DPETIND/88 


उल कः 


सक्षम है, बशर्ते कि पिछले पैंसब्राफ॑ में डलिलिखित्त ` 


परिभाषां - dB 


(क) सावधिक पद से भिन्न किसी स्थायी पद फे 
संबंध में अघिष्ठायी बेलन को ऐसी हामि 
को बचाने के लिए विया जाए जो बेतन के 
पुनसेक्षा के कारण या अनुशासमिक 
अध्युपाय के रूप सें होने से भिन्न किसी 
कारणवश ऐसे अधिष्ठायी बेतन सें कोई 
कसी की जाने के कारण हुई हो, या 

(ख) अन्य वैयक्तिक कारणों से असाधारण 
परिस्थितियों में दिया जाए । 


भारत सरकार के आदेश 


, वैयक्तिक वेतन को स्वीकृति के साले में चिस 
प्े्ालय को साशला भेजना जानश्यक है :--इस विषय सें 
संबंधित सभी पिछले आदेशों के अधिक्रमण में यह निर्णय 
लिया गया हैं कि ऐसे सभी मामलों को जिनमें मूल 
तियम 9(25) (ख) के अधीन वेधक्तिक वेतन स्वीकृत 
किए जाने का प्रस्ताव हो, संबंधित प्रशासनिक विभागों 
के माध्यम से भारत सरकार के वित्त विभाग को भेजे जाने 
चाहिए। जो मामले पूर्णतः अपवादिक स्वरूप के नहीं होंगे 
२ रचाई नहीं की. जाएगी. । अत: जैयक्तिया: 
वेतन की मंजूरी दिए जाने से संबंधित किसी भी मामले 
को प्रस्तुत करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखा 
जामा चाहिए । | 

[भारत सरकार, वित्त विधाग का ता० 28 सितम्बर, 7936 का 
पत्त संख्या एफ्‌ ।4-2 5-० एक्स [| तथा ता० ।6 अगस्त, 
3938 का पत्र संख्या एफ 6(74)-ई० एक्स ]/38] 


2. संत्रालयों आदि को शक्तियों कर प्रस्ासौजस :--- 


. भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग के स्टाफ के 


संबंध में भारत सरकार के मंत्नालयों तथा भारत के भियंत्रक 
तथा महालेखा परीक्षक फो निम्नलिखित शक्तियों का 
प्रत्यायोजन करने का निर्णय लिया गया :-- 

(क) किसी अन्य पद में पदोज्षति होने पर किसी पद 
पर सिए गए बिशेष चेतन का संरक्षण :--निम्नलिखित 
शर्तों के अध्यधीत ड्यूटी के कार्यों में विशिष्ट वृद्धि या 
कार्यं की श्रम साध्यत के लिए स्वीकृत किये गए विशेष 
वेतन को पदोस्ति पर, निस्त पद में दिए भए वेतन, 
जमा विशेष वेतन तथा सिम्म पद के मूल वेतन के आधार 
पर उच्चतर पढ़ में देय वेतत के बीच के अन्तर की राशि 
के बराबर दीन वेतन मंजूर करते हुए संरक्षण दिया 
जाएगा । अत्य मामले के साथ-साथ निम्नलिखित मामलों 
में घवीकृल किथा गया विशेष वेतन इस शेणी में आता है :--- 

(क) रोकड़िय/ और (ख) मशीन आपरेटर ये शर्ते 
निम्नलिखित हूँ :-- 

(]) यह प्रमाणित किया ज।ए कि सरकारी कर्मचारी 

अन्य पद पर अपनी नियुक्ति स होने की स्थिति 
में ऐसा विशेष वेतन लेता रहता। 


£] ) संरक्षण केवल तभी तक जारी रहेगा जब, 


तक सरकारी कर्मचारी ऐस। विशेष वेतन 
पता रहता ! 

श ) बैयवितक वेतन की वेतन में बाद में होने 
वाली वृद्धियों में समाहुत कर दिय! जाएगा ! 


हिण्पणी ।-~उप कार्यालय का अध्यक्ष जिममें कर्मचारी जिसको 
अपने पिछले पद में विशेष चेतन का संरक्षण दिया भया हैं। कार्य 
चार रहा हो, इस बात का जिम्मेदार है. कि चह अपने आपको संतुष्ट 
कार है के सरकारी सेवक संरक्षण आप्त करने के लिए पाय बना 
इस अथोजन मे उघ चाहिए कि बह प्रत्येक छः महिने . के 
द झर्थात सितम्बर ओर मार्ष के माउ में संबंधित प्राधिकारी से एक 
विक्विप अमाण पक्ष आप्त कर ले । इस प्रकार से प्राप्त प्रमाणपस 
सेबक के उन उससो के बेसन जिलों की कार्यालय 
ग्ने किया जाने। चाहिए । : 


ति के साथ सं 


भारत सरकार वित्त मंग्ञालय का तारीछ 29 जुच्चाई, :953 , 


का कार्यालय शगपन- संख्या, ४(23) ई ।37/6१ ॥] 


हिष्पणी 2--एत्रवूढास यः स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारी की 
मदोस्यति पर उसके वेतन को नियत करने बाला सक्षम प्राधिकारी षस 
+ अधीच वेतन नियत करने और बैयबितकं वेच की स्वी क्ति देने 
इ भी सक्षम होगा । ऐसे मामलों में वेथक्तिक चेतन की स्वी कति 
के लिए प्रशा 3निक मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक जहीं है जब तक 
हे प्रोन्नति पर वेतन सिम्रत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी न छ्लौ । 
इस झण्डीकरण को वित्त मंद लगे (सी) की सहमति से उसके दाक 
967 के यू०ओए संख्या | 20 8/पी० टी ०- द्वारा जारी किया 


[अहानिदेशंक, डाक ब तार का त्ता० 6 अप्रैल, :967 का पल 
2-।/67-पी०पण्पीऽ हु 


संख्या 


(स) वित्त मंत्रालय की सहमति से मूल रूप में स्वीकृत 
किए गए विशेष वेतन कौ जारी रखना :--उन मामलों में 
जहाँ सुपरिभाणित भापदण्डों के 
वर्ग के कर्मचारियों को विनिर्दिष्ट दर पर विशेष वेतन 
स्वीकृत किया जाता है वहाँ सारी शक्तियां पूेबत बनी 
रहेगी, बशतें कि यह प्रमाणित किया जाए कि जिस प्रतिफल 
के लिए ऐसा विशेष वेतन मंजूर किय! गथा अब भी वह 
मीजृद है । 

(रत सरकार, वित्त संत्ञालय के ता० 30 जून, 965 के 
कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 6(23)/-227/62 द्वारा यथासंशो- 
। तारीख 22 जून; ।962 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 
एफ 23) /६- 4/62 ॥] 


(3) हिन्दी कार्य के लिए बैयक्तिका वेतन :--उपर्यक्त 
विषय पर अब तक जारी किए गए आदेशों का अतिक्रमण 
करते हुए थह निर्णय किया गय। है कि हिन्दी शिक्षण योजन। 
के अन्तर्गत ली जने वाली हिन्दी, हिन्दी ट।इपिग और हिन्दी 
मशुलिपि की परीक्षा पास करने पर, केन्द्रीय सरकार के 
कर्मचारियों को 42 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्ध 
के बराबर का वैसवितक वेतच निम्नलिखित शर्तों पर मंजूर 
किया जाए: 


होग।। 


आधार पर वर्दी सामान्ये " 


परिश्तावाएं ह 5! 


(३) माझ परीक्षा :--वैयक्तिक वेतन उन्हीं सरकारी 


कर्मचारियों को मिलेग। जिनके लिए प्राज्ञ पाठ्यक्रम, अध्ययन 
के अन्तिम पाठ्यक्रम के रूप में सिधारित किया गया हैँ: 
लेकिन जिस कर्मचारी से पहले से ही किसी बोर्ड, विड्व- 
विद्यालय या किसी प्राइवेट संस्था से हिन्दी को एक ऐच्छिक, 
नियमित, अतिरिक्त या वैकल्पिक विषय के रूप में, या 
माध्यम के रूप में लेकर मेट्रिक था उसके. बराबर या- उससे 


उच्च परीक्षा, पास कर रखी हो, अथवा जिस कर्मचारी. 


की मातृभाषा हिम्दी है, तथा जो हिन्दी में जपने विचारों को 
टोक से अभिव्यक्त कर सकत! है, अथवा जिसे हिन्दी के 
सेवा कालीन प्रशिक्षण से छूट मिली हुईं हो, बह .प्राज्ञ 
परीक्षा पास करते पर वैगक्तिक वेतन पाने घा; पाद 


st 
हसू 


एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नति होने पर उसे वैभवितिक 
वेतन उसी प्रकार बिया जाल रहेगा जो उसे छच्चतर पद 
पर पदोन्‍्तत न होने की स्थिति में दिया! जाहा । | 

यह भी निर्णय किया गया है कि राजपत्नित अधिक यों 
दरारा कैखीय हिन्दी संस्थान, जागर। हार। संचालित पूर्ण- 


कालिक गहत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम परीक्षा पास करने पर 


(जन, 2978 था उसके बाद) उसी समान और उन्हीं बलों 


- पर उन्हें भी एक वेतन वृद्धि के बरावर बैयवित॒क वेतन 3 9: 


माह की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा असप कि पराञ्च 
परीक्षा पास करने बालों को दिया जाता है । 

(म). प्रवीण परीक्षा :--वैयक्तिक वेतन केवल डन्हीं 
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनके लिए प्रवीण 
प ठूयक्रम को अध्ययम के अंतिम पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित 
किया गया है: 

(क) अराजपलित कर्मचारियों को 53 प्रतिशत थ। 
इससे अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा पास 
करने पर, 

(ख) राजपत्ित अधिकारियों को 60% या इससे 
अधिक अंक लेकर प्रवीण परीक्षा पास करने पर । 

लेकिन जिस कर्मचारी ने पहले से ही किसी बड, थ! 
गैर-आइवेट चिकाय हार! ली गई मिडिल (कक्षा- शत ) 
या इसके समकक्ष थां इससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय 
के साथ या हिन्दी माध्यम से पास की रखी हो, या जिसकी 
सातृभाषा हिन्दी हैं, या जो ऐसे पद पर कार्य कर रहा 
जिस पर भर्ती/नियुक्ति के लिए प्रदीण (मिडिल) स्तर का 
ज्ञान अनिवार्य अहेत के रूप में निर्धारित किया गया ही, 
अथवा जिसे हिन्दी के सेवाका शीन प्रशिक्षण से छूट मिली 
हुई हो, बह प्रवीण परीक्षा पास करने पर वैयक्तिक 
वेतन पाने का पाल नहीं होगा । 


(7) अबोध परीक्षा :--वैयक्तिक वेतन केवल उन्ही 
अर/जपत्नित सरकारी कर्मचारियों को मिलेश। जिनके 
लिए प्रबोध पाठ्यक्रम अध्ययन के. अंतिम पाठ्यक्रम 


सूण्मि० 9] परिभाषाएं 53 


के रूप में निर्धारित किया गया है और जो इस परीक्षा को 
55 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लेकर प।स करते हैं । 
लेकिम जिस कर्मचारी मे पहले से ही किसी स्कूल 
प्राधिकरण/सरकारी अधिकरण/बोर्ड, या किसी प्राइवेट 
निकाथ से प्राइमरी (कक्षा-5) परीक्षा या इसके समकक्ष 
या इससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के स।थ, था हिन्दी 
साध्यम से पाझ कर रखी हो, थ। जिसकी मातुभाषा हिन्दी 
दी या जो ऐसे पद पर कार्य कर रहा हो, जिस पर नियुक्ति 
के लिए प्रबोध (प्राइमरी) स्तर का ज्ञान अनिवार्य अहुता 
के रूप में निर्धारित हो, अथवा जिसे हिन्दी के सेघाक/लीन 
प्रशिक्षण से छुट सिली हुई हो, अथव। प्रबोध परीक्षा 
पक्ष करते पर, वैयक्तिक वेतन पाने का" पाल महीं-छोगा । 


राजपलिंत अधिकारियों को प्रबोध परीक्षा पास करने पर 


,बैयवितक वेतन नहीं दिया जाएया । 


(7४) हिन्दी ठाइपिंग परीक्षा :--भराजपत्नित कर्म- 
चारियों को ही हिन्दी टाइपिरा की परीक्षा पास करने 
पर बैयब्तिक वेशन दिया जाएगा : 


लेकिन जिस कर्मच।री ने -पहले से ही हिन्दी टाइपिय 
की कोई परीक्षा पास कर रखी हो अथवा जिसके लिए 
प्विल्दी टाइईपिग का प्रशिक्षण अतिवार्थ नहीं है, वह हिन्दी 
ह्ाइपिंग की परीक्षा पास करने पर चेयवितक वेतन पासे 
का पाल्न नहीं होगा । 

(ए) हिन्दी आशुलिधि परीक्षा :-- ।)वैथवितिक वेतत 
निंश्वलिखित को स्वीकृत किव! जाएगा !-- 


(क) अराजपलित कर्मचारियों को, हिन्दी आाशुलिपि 
की परीक्षा में पास अंक प्राप्त करने पर; 


` (ख) राजपत्रित आशुलिपिकों को, 90 प्रतिशत 
या इससे अधिक अंक लेकर हिन्दी अशुलिपि 
की परीक्षा पास करने पर । 


लेकिन, जिस कर्मचारी ने पहले से हिन्दी आशुलिपि की 
परीक्षा पास कर रखी है अथवा जिसके लिए हिन्दी 
आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, वह हिन्दी 
आशुलिपि की परीक्षा पास करगे पर वैयक्तिक वेतन 
पाने का पाल नहीं होगा। 


(2) जिन आशुलिपिको और स्टैनो दाइपिस्टों 
(राजपत्चित तथा अराजपत्रित, दोनों) की मातृभाषा 
हिन्दी नहीं है, उन्हें हिदी आशुलिपिःकी परीक्षा पास 
करने पर दो वेतन वृद्धियों की राशि के बराबर, वैयक्तिक 
वेतन दिया जाएगा। थे वेतनवृद्धियां संबंधित कर्मच।शियों 
की भावी वेतनव द्वियों में समाहत की जाएंगी। ऐसे 
कर्मचारी पहले वर्ष दो वेतन बृद्धियों को राशि के बराबर 
और दूसरे वर्ष में पहली वेततवृद्धि के समाहत किए 
जाने पर, केवल एक वेतनवृद्धिं के बराबर की राशि का 


वैयक्तिक चेतन प्राप्त करेंगे। राजपत्नित आशुलिपिकों 
के मामले में अंकों को श बही होगी जेसी कि उपर्युक्त' 
पैरा] [ख) में दी गई हैं। 

(3) यदि किसी सरकारी कर्मचारी की हिन्दी, या 
हिन्दी टाइपिंग या हिन्दी आशुल्धिपि की परीक्षा पास 
करने पर मजूर किए गए वैयक्तिक वेतन से किसी प्रकार 
की कोई आथिक हामि होती है तो वह जिस तारीख 
से चाहे, इसे लेना बन्द कर सकता है। बदि कोई कर्म- 
चारी चाह तो बिना कोई कारण बताए भी ऐसे प्रीत्साहन' 
को अपनी पसन्द की तारीख से लेना अन्द कर सकता 
है । दोनों ही प्रकार के मामलों 


इसके लिए, उसे अपने' 


-कार्यालय को लिखित इण से सूचित करना होगा । ' 


(4) वैयक्तिक वेतन के लिए संबंधित फ्मेचारी नीचे 
लिखी तारीखों में से कोई भी तारीख चुने सकता है +. 

(क) जिस महीने में परीक्षाफल घोषित किया जाता हैं 
उसके अगले महीने की पहली तारीख स, अथव! 

(ख) परीक्षाफल घोषित होने के बाद कर्मचारी 
सामाध्य वाषिक वेतन-वृद्धि के देय होने की तारीख 
से (जिसका अर्थ सामान्य वेदनवृद्धि के अतिरिक्त 
एक अग्रिम वेतनवृद्धि होगा) । 


इस सम्बन्ध में संबंधित कर्मचारी को परीक्षाफल 
घोषित होने तारीख से तीम महीने की अबधि 
के भीतर विकल्प देता होग। । एक बार दिया गया 
विकल्प, अन्तिम माना आएगा । थदि. कोई संबंधित 
कर्मचारी परीक्षाफल . घोषित होने की तारीख की 
छुट्टी पर हो ती तीच महीने की अवधि उस तारीख' 
से गिनी जाएगी, जिस तारीख को वह छुट्टी के बाद 
ड्यूटी पर लौटेगा । यदि कोई सरकारी कर्मचारी परीक्षा 
परिमाणों के घोषित होने की तारीख से तीन महीने की 
अवधि के भीतर, अपना विकल्प महीं देत! है तो थह मान 
लिया जाएगा कि उक्त कर्मचारी को वेगक्तिक वेतन लेने में 
रूचि नहीं है । ऐसे किसी कर्म'व/री को कोई वेयक्तिक वेतन 


` स्वीकृत नहीं किय! जाएग। । किन्हीं विशेष परिस्थितियों में 


संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग छारा विकल्प देने की 
तारीख को बढ़ाए जाने से संबंधित निर्णय उनके द्वार! संबंधित 
कर्मचारियों के म।मले के गुण-दोषों को देखते हुए लिय। ¢ 
जाना चाहिए तथा इस बारे में र।जभाषा विभाग को लिखने* 
की कोई अवश्यकता नहीं है । 


बैयवितक वेतम स्वीकृत करने और उसकी 
बारे में अन्य शर्तें, इस प्रकार होगी:--- 


(5) 
अदायगी 


व 
के 


(3) वयक्तिक वेतन उस नकद पुरस्कार तथा एकमुश्त 
पुरस्कार फे अतिरिक्त होगा जिसके लिए ऐसा 
कर्मचारी, समयसमथ पर जारी किए गए 
अनुदेशों के अनुसार पाल्न होता है । 
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(2) बैगक्तिक वेतन केवल उन्हीं सरक।री कर्मचारियों 


को स्वीकृत किया जाएगा जो पाठ्यक्रम की 
समाप्ति के 75 महीने के अन्दर निर्धारित 
परीक्षा प।स करते हैँ । चन कर्मचारियों के मामले 
में जो प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में भियसित 
प्रशिक्षण पर गाए बिता परीक्षा पस करते हैँ, 
25 महीने की अवधि उनकी पहली बार छक्स 
परीक्षा में बैंठने की तारीख से गिती जा पगी ३ 


(3) जो कर्मचारी हिन्दी, हिन्दी टाइपिग वा हिन्दी 


य 
द 


आशुलिपि की परीक्षाएं एक साथ अथवा एक 
के बाद एक प।स करले. हें, उन्हें प्रत्येक परीक्षा 

. पास करने. प्रर अलग-अलग वैयक्तिक देन 
विय! जाएगा.) दसरी परीक्षा के लिए वैभवितल 
वेतन, पहले वैयक्तिक वेतस की मंजूर किए जाने 
से एक वर्ष पुरां होने के नाद ही स्वीकार्य होगा 
और यंह भी पूरे 72 महीने की अवधि के लिए 
होगा.) - 


सरकारी कर्मचारी को उस पद का बैयवितक 
वेतन दिया जाएगा जिस पद पर बह परीक्षाफल 
घोषित होने की तारीख को अथवा जिस तारीख 
के लिए' उसने विकल्प दिया है, को कार्य कर 
“रहा था । तथापि, ऐसे अवर श्रेणी लिपिको 
के मामले में जो अपने हिन्दी हाइ्पिध के प्रशिक्षण 
के दौरान अथवा हिन्दी टाइपिंग की परीक्षा 
में बैठने के बाद पर्त परीक्षा परिणाम निकलने 
से पहले, अथवा परीक्षाफल निकलने के बाद 
परन्तु वैयविक वेतन लेन! प्रारम्भ करने की 
तारीख से पहले, उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर 
पदोन्नत हो ज!ते हैं, उन्‍हें हिन्दी ठइपिंग परीक्षा 
वं 


बारने पर मिलने घाला वैथवितक वेतन 
उसी दर पर और उसी अवधि के लिए अनुमत 
होगा, जो उन्हें उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर्‌ 
पदोच्नत म होने की स्थिति में मिलता । 


5) जो कर्मचारी नीचे के पद पर बैथक्तिक वेतन प 


रहा हो, वह 
(क) किसी राजपत्रित पद से दूसरे किसी र्‌ 
अराजपलित पद पर पदोन्नति होने पर, उसी 
दर से और उसी अवधि के लिए वैयवितिक 
वेतन पाता रहेगा जिस ह्र पर और जिस 
अवधि तक उसे उच्चतर पद पर परदोन्नत 
न होमे की स्थिति में मिलता । 


(ख) किसी अराजपत्नित' पद से राजपत्नित पद पर 
पदोन्नति होने पर, कर्मचारी बाकी समय के 
लिए केवल वैयक्तिक वेतन ही पाता रहेगा, 
यदि उससे ऐसा वैयक्तिक वेतन र/जपत्चित 
पद फर रहते हुए लिया होता, तथापि वैयक्तिक 
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बेलन घर और अवधि वही होगी, जो संबंधित 
अधिकारी के राजपत्रित पद पर पदोन्नति 

ने होने की स्थिति से होती । 
ऐसा कोई अबर श्रेणी लिपिक जो हिन्दी 
टाइपिंग की परीक्षा पास करने पर वैमक्तिक 
वेतन प्राप्त कर रहा हो, बह उच्च श्रेणी 
लिपिक के पद पर पदोन्नति हो जाने पर भी 
उसी दर और उसी अवधि के लिए वैयवितक 
वेतन पाता रहेग। जिस दर पर और जिस 
अवधि के लिए बहू उच्च श्रेणी लिपिक के 
पद पर पदोन्नति न होने की स्थिति, में पाला । 
उपर्युक्त (5) में उल्लिखित कर्मचारी का यदि 
निचले पढ पर प्रत्यावर्तन हो जाता है तो बह 
वयक्तिक वेतन तब तक लेता रहेगा जब दक 
उसे अपने विकल्प के अनुसार, उच्चतर पद प्र 
पदोच्नत न होने की स्थिति में मिलता रहता । 


किसी भी कर्मचारी के उच्चतर पद से निम्न 
पद पर प्रत्यावतित होने पर उसे उच्चतर पद 
से स्वीकृत किया गया वैयक्तिक वेतन उसी ब्राकी 
बची अवधि के लिए मिलता रहेगा जिस अवधि 
तक बह पअत्यावर्तित न होने की स्थिति उच्चतर 
पद पर प्राप करता रहता । इस अवधि में 
बेयवितक चेतन को दर निचले पद की वेतनबूद्धि 
की दर के बराबर होगी और इस पर यह शते 
लगू होगी कि उसके वेतन और वैयक्तिक वेतन 
का जोड उसके निचले पद के वेसनम!न के अधिक- 
तम से ज्याद। नहीं होगा ! 


यदि कोई कर्मचारी अपने ग्रेड वेतन के अधिकतम 
पर पहुंच चुका है तो उसे एक वेतपर्यूद्धि के 
बराबर की राशि का वैथवितक वेतन ।2 मास 
की अवधि तक, अथवा' उस अवधि तक जब 
कर्मचारी घच्च ग्रेड में पोत हो जाए इनमें 
से जो भी अवधि पहले हो, दिया जाएगा । 
ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो अपने वेतन 
का अधिकतम ले रहे हे, उन्हें भी हिन्दी शिक्षण 
योजत! की विभिन्न परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर 
उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति होने पर भी 72 मास 
की शेष अवधि के लिए विशेष समले के रूप सें 
चैथक्तिक वेतन क! लाभ दिय! जाना चाहिए । 
तथापि वैश्रव्तिक वेतन की दर बही रहेगी जो 
उसके उच्चतर पद पर पदोन्नति न. होने की 
स्थिति में होती । 


इसी प्रकार, अपने ग्रेड के वेतनमान में अधिकतम पर्‌ 


पहुंचे अहिन्दी भाषी अंग्रेजी आशुलिपिकों को 
हिच्टी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर 
वेबक्तिक वेतत पहले वर्ष में दो वेतनवृद्धियों की 
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राशि के'बर।बर और-दूसरे वर्ष में एक वेतनवृद्ध 
की राशि के बराबर दिया जाएगा । परन्तु 
उन्हें उनकी अगले पद पर पदोक्षत्ति हो जाने पर 

ऐस। वैयक्तिक वेतन मिलन! बंद हो जाएग! । 
6. वैयक्तिक वेतन की स्वीकृति के लिए प्रत्येक कर्मचारी 
हारा झरा गथा घोषणा पत्र का एक नमूसा' इस कार्यालय 
अपन के साथ संलग्न है । अमुद्वित घोषणा पक्ष में दिए 
गए विवरण के आधार पर ही कर्मचारी के वैयक्तिक वेतन 
की मंजूरी के लिए पाल्त। के बारे में निर्णय लिय। जाएगा! । 


7. वैयक्तिक वेतन, संबंधित मंत्ालयों/विभागों/कार्या- 
खो छारा मंजूर किया जाएग। और इस पर होने घाला 
खच व्हन्हीं मंल्ञालयों/विभागों/कार्यालंयों हारा बहुन किमा 
जाएगा । संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के संबंध में 
वैयक्लिक वेतन की स्वीक्षति संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों 
हारा की जाएगी और इस संबंध में होने वाला व्यथ संबंधित 
र/ज्य क्षेत्रों के . प्रशासतों द्वार: वहतः किया जाएगा । 


पारत सरकार, गृह मंत्रालय का तारीख 2 सितम्बर, 976... | 


का कार्यालयं शापन संख्या ।2074/2/76-एग्भान(डी) तथा 
पी 23 साचे, ।980 का कार्यालय, शापन संख्या :204//79- 
-रा ०््ा०' डी०) ] । 

कुछ मह्नालयों/विभागों ने इस विभाग से यह स्पष्टीकरण 
मांगो! था कि क्या हिन्दी, हिन्दी हाइपलेखन एवं हिन्दी 


त्त 


आशुलिपि की परीक्षा पास करने घर मिलने वाले वैयक्तिक ' 


ही पेंशन/ग्रिच्युटी,,का निर्धारण करते समय संबंधित 
$ -के वेतन में जोड़ा जान! चाहिए था महीं । इस 


संबंध में यह स्पष्ट क्रिया जाता है कि हिन्दी परीक्षाएं घासः 


करने पर मिलने वाले बैथक्तिक वेतन को संबंधित अधिकारी 
के जधिवर्षत! के आधार पर रिटायर होने, उसे जबरदस्ती 
अ्हाशर कारने पर था. उसके दारां स्वैच्छिक स्टायरमेंट 
उसंकी पेंशन और गच्धूटी' निर्धारण- करते समय 
उसके वेतन में जोड़ दिया जाना चाहिए । 

[भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गुः 
शण ]2074/2/86 राण्भा० (डी०), विनांक 


मंशालय ) का का०ज्ञ० 
29-]2-86] 


स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं द्वारा! आयोजित की जाने वाली 
ऐसी हिन्दी परीक्षाएं जो मेट्रिक परीक्षा के समकक्ष हो था 
उससे एच्चतर हो तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की परिचय 
परीक्षा, जिन्‍्हें भारत सरकार (शिक्षा तथा समाज कल्याण 
मंत्रालय) हारा मान्यता दी गई हो, पास करने पर अर 
पलित कर्मचारियों को एकमुश्त पुरस्कार के अलाव! ।2 
महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि की राशि के 
बराबर वैयवितक वेतन भी दिय। ज।ए । वैथक्तिक वेतन 
के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश पूर्वोक्त 
वैयक्तिक वेतत पर भी लागू होगे । 
[भारत सरकार, गृह मंलालय के तारीख 27 भई, 2977 के काण 
ज्ञाऽ सं० 2203/3/76 दाण्भा० (डी०) से उद्धरण| । 


सहानिदेसक, डाक'चःतार के आदेश 

7. यह निर्णय किय! गया है कि उत्तर प्रदेश, सध्य- 
बेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, तथा 
महाराष्ट्र सकिलों के पोस्टल, रेल ड!क सेवाओं, इंजीनियरी 
तथा तार यातायात प्रभागों में कार्य कार रहे ऐसे समय मान 
लिपिको को जिन्हें भारत सरकार, गृह मंक्लालेम या डाक 
तार विभाग द्वारा निर्धारित केन्द्रों में चलाई जा रही कक्षाओं 
में भाग लेकर हिन्दी टंकण परीक्षा पास करते की अनुमति 
दी गई हो, वे समय-समय पर निर्धारित समास्य शर्तों के 
अधीन एक वर्ष की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि की राशि 
के बराबर वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे, जो कि 
भविष्य में होने चाली वेतनवृद्धि में सम[हुत कर ली जाएगी । 
ऐसा वैयक्तिक वेतन विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण 
करने पर मिलने वाले नकद पुरस्कार, यदि कोई हो, के 
अलिरिव होगा! । अपने प्रयत्नो से अर्थांत सरकार य। 
विभागीय केन्द्रों में किसी प्रकार का प्रशिक्षण लिए बिना , 
परीक्षा उत्तीर्णे करने वालि पदाधिकारी भी समय-समय फर 
निर्धारित सामान्य शर्तों के अध्यधीन असं असुविधाओं के 
अतिरिक्त र० 50 {-0-984 से स० 200) प्रति 
उम्मीदवार एक मुश्त पुरस्कार पाचे के पात्र होंगे। इस 
संबंध में प्रत्येक डिबीजन के अधिक से. अधिक दो समयमान 
लिपिक जिनसे टंककों के रूप में कार्य लेना. अपेक्षित 
होगा, उपर्युक्त प्रोत्साहन पाने के हकदार होंगें । 


[डाक ब तार (बिलत) की सहमति से जारी किया गया महानिदे 
डाक च तार, नई दिल्‍ली का तारीख 27 अगस्त, १970 का पत्र संख्या 
4- 3/67-हिन्दी व] । 


2. टेलीफोन उन निरीक्षकों, को देय रु का टेलीफोन 
ड्यूटी भत्ता मूल सियम 925) के अधीन स्वीकृत किया 
गया है। यदि लाइन निरीक्षक के पद पर पदोन्नति होगे 
पर परिलब्धियों में किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो 
टेलीफोन ड्यूटी भत्ते को मूल नियम 9(23) के नीचे 
भारत सरकार के आदेश संख्या (2) में अन्तविष्ट आदेशों 
के अनुसार संरक्षण प्रदान किया जाएगा । 

[महानिदेशक डाक व तार, नई दिल्‍ली का तारीख 25 फरवरी, 
2982 का पत्र संख्या ]3- 27/78 पी०एण्टीर] । 


(24) "पकष का उपधारणास्सक बेलन” से, जब बह 
किसी विशिष्ट सरकारी सेवक के संदर्भ में प्रथुवत्त किया 
जाए। चह वेतन अभिप्रेत है जिसका वह पढ को अधि- 
घठायी रूप से धारण करने और उसके कत्तेंव्यों का पालन 
करते की दशा में हकदार होता, किन्तु विशेष वेतन इसके 
अन्तर्गत तन तक सम्मिलित नहीं है, जब तक चह सरकारी 
सेबक उस काम का पालन या उत्तरदायित्व का नित्रहन 
नहीं करता है जितके कारण उसे बह विशेष बेसन मंजूर 
किया गया था । 
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उरत सरकार, वित्त मंक्ञालय की तारी ]2 फरवरी, 977 की अधिसूचना संख्याक एफ (5)-ई-[[] (ब )/70 द्वारा प्रतिस्थापित | 
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लेखापरीक्षा अनुदेश 
परिभाषा का प्रथम भाग ऐसे सरकारों कर्मचारी जो 
किसी पद से कुछ ससय के लिए अनुपस्थित हो गया है लेकिन' 
चस पद पर अपना धारणाधिकार भी रखे हुए है, के सबंध 
में शब्द का प्रयोग सुकर बनाने के अभोष्ट है 
लेखापरीक्षा अनुषश के मैनृअल्न (पुनः मुद्रित) का भाग 7 अब्यय 
}; फापर 7] 


(25) "बिशेष वेतन” से- 
(क) कत्तेज्यों विशेषतः कठिन प्रकृति 
मथवा 


(छ) कास या. उत्तरवायिस्व में विनिदिष्ट . 


परिनर्तर 
भइल सरकार के आदेश 

3. सरकार द्वारा, विशेष वेतन किए जाने से सम्बन्धित 
फिर वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया 
गंगा हैं। यह निर्णय लिया है कि विशेष वेतन की विद्या 
रे, जहां पर इस प्रकार के विशेष वेतन पहले ही बिद्याभान 
हैँ और जिन्हें केखीय सिविल सेव! (संशोधित वेहन) 

लिणमावली, ।986 के अधीन, !-7:986 से लागू किए 

गए नश वेतनम!नों में ओडा नहीं गय। है, वूगुनी हो जाएगी, 
` मट्‌ यह है कि विशेष वेतन की अधिकतम सीमा 50 ® 
त्येक माह होगी । 


ये आदेश उस तारीख से लागू होंगे जिस तारीख को कोई 


केरी केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित चेतन) नियमावली, . 


586 के अनुसार लागू संशोधित वेतनमान में वेतन लेन! 
शुरू करत है । 


सौर पशिक्षण विसा का विगक 29 
सितस्क्षर, 7987 का का०्सं० ७/29/56- स्था (वतनता )] 


[चारे सरकार, काणिक 


(५) संगठित समूह्‌ “क” अधिकारियों को वरिष्ठ स्टिंग 
योजन के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय सें अचर सति, 
उप सचिव तथा निदेशक के पद पर नियुक्ति पर 
विशेष बेलन । 
सरकार सभी समूह का अधिकारियों/पदों को विशेष 

बेतन की अनुजैयत के प्रश्न की पुनरीक्षा कर रही हैं। किस्तु, 

इस संबंध में निर्णय होने तक राष्ट्रपति यह निर्णय करते है 
कि संगठित समूह "क" के अधिकारियों को बरिष्ठ स्टाफिम 
योजना! के अधीन अवर सनिब/उप सचिव/निदेशक 

के पढ़ पर तैनाती होंगे पर वे निम्नलिखित शर्तों पर था लो 
उनके पद के साथ सम्बद्ध वेतनमान में निर्धारित किए गए 
चेतन अथवा! अपनः ग्रेड वेतन तथा विशेष वेतन लेने के 
हकदार होंगे : 
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(का) अघर ,सचिब : रू० 400 अति आस का विशेष 
वेतन परन्तु शर्ते यह है कि ग्रेड वेतन तथा! विशेष 
वेतन ₹० 4500 से अधिक नहीं होगा । 

(ख) उप संचिव/मिदेशक : 5० 560 प्रति मास का 
विशेष वेतन परन्तु शर्ते यह है कि ग्रेड बेलन तथा 
विशेष वेतन ₹० 5850 से अधिक नहीं 
होगा । 

टिश्पणी : 


(0) यदि सचिवालय में कार्यरत विसी अधिकारी का 
ग्रेड वेतन तथा विशेष वेतन 5850 से अधिक हो जात! ह 
तो, इस विशेष वेतन का उपयुक्त समायोजन करगे इसे 


३० 5850 तक सीमित बारन! होगा! । जब विशेष वेलं ' 


की मात्रा कम कर वी जाती है तो छस स्थिति में अधिकारी 
को अपने भू संबर्ग में वापिस जाने का विकल्प उपलब्ध 
होगा । 


() जब अधिकारी का प्रे वेतन र० 5850 से 
अधिक हो जात है तो अधिकारी ऐसी तारीख से छह मास 
की अवघि के भीतर अपने मूल संवर्ग में चापिस चल 
जाएगा। 

(3) उन अधिकारियों के संबंध में जो इस समय 


सनि 


` सचियालय में उप सचियों/निदेशकों के पद पर कार्यरत ह 


तथा जिनका वेतन ।-]-986 से 5० 5850 से अधिक 
निर्धारित किया गया है- चे अधिकारी अधिक से अधिक 
3-22-987 तक अथव! सचिवालय में उनके क्ार्यक।री 
के पूरा होने की तारीख तक इनमें जो झी पहले हो अपने 
मूल संघर्ग में वापिस भेज दिए जाएंगे । 


3. ये अदिश 7-7-986 से लागू होगे । 
(भारत संरकार, कामिक और प्रशिक्षण का दिनांक 22-9-।987 
का कार्यालय ज्ञापन संख्या- 6/30/86-स्थापना. (वितन्‌!) | 


(4) केखीय स्टाफिग योजना के अधीन संगठित 
समूह का सेवाओं की केन्द्रीय सचिवालय में प्रतिनियुक्ति 
पर अब्र सखिवों/उप सबिवों/निदेशकों के रूप 
में तनाती--कार्यावधि प्रतिनिधुक्ति भत्ते की मंजूरी । 


केचीय साचूलालम में केन्द्रीय स्टाफिग योजना के अधीन 
अवर सच्चिवों/उ५ सचिवों/ निदेशकों के रूप में तैनात संगठित 
समूह “क” सेवाओं के अधिकारियों के मामले में विशेष 
वेतन की दरों तया विशेष वेतन स हित ग्रेड वेतन की अधिकतम 
सीमा के बारे में कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 
22 सितम्बर, 7987 के काणज्ञा० सं० 6/30/80-सथा० 
बेतत ही का हवाला दिया जाता है । 


!, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की तारीख 30 अप्रैल, 968 की अधिसूचना संख्या एफ० 6(2)-ई-।। (ख)/68 द्वारा प्रतिस्थापित । 


2. भारत सरकार, कार्मिक तथा भ्रशिण विभाग की दिसाक 27-7-88 की अधिसूचना संख्या 78-77-87नस्था (वेतत) हारा विलोपित । 


| 
J 


| 
| 


(९) “इसके अ 
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9. चूँकि केन्द्रीय सचिवालय में अवर सबिवों/उप- 
सचिवों/निदेशकों के पदों पर तैतात संगठित' समूह “क” 
सेवाओं के अधिकारी, उत्तकी तैनाती के सामाच्य क्षेत्र से 
बाहर उनके लिए संवर्ग बाहूय पदों पर कार्य करते हैं तथा 
उन पर वे कार्यावधि आधार पर कार्य करते हैं इसलिए 
उन्हें मंजूर किया गया विशेष वेतन वास्तव में उस रूप में 
विशेष बैन नहीं है जिस रूप में उसे वस्तुत: समझा जाता 
है, बल्कि वह प्रतिनियुक्ति भत्ते की प्रकृति का होता है । 
उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रपति यह निर्णय 
करते हैं कि इन अधिकारियों को विशेष घेतसे मंजूर करने 
की विद्यमान पद्धति के स्थान पर .-3-7989 से निमेस 
लिखित शर्तों पर केन्द्र 


ए स्टाफिश योजता के अधीन केखीय 
सचिवालय में अवर सचियों/उप सचियों/ निवेशकों 


के पदों पर तैनात संगठित समूह "क” सेवाओं के 
अधिकारियों कौ. उनके संवर्ग से बाहर अति- 


नियुक्ति पर अर्थात्‌ संवर्ग बाहय पदों के रूप में 
` माया जाएगा 


ए) उचकी तैनाती निर्धारित कार्यावधि के अधीन है 
जिसकी समाप्ति पर वे अपने मूल विभागों में 

अपने संव्र्गों को वापिस भेज दिए जाएंगे ; 
(कि) काकाच के के ग्रेड वेतन के ]5 
प्रतिशत की दर से केखीय सचिवालय (कार्या- 
, ` जि प्रतिनियुवित्र) भसे के नाम से एक भत्ता 
; दिया जाएगा. पर्शु शर्ते है कि अवर सचिवों 
` के लिएं. इसकी अधिकतम सीमा पए 408 
प्रति घास तथा उप सघिवों/निदेशको के लिए 

पए. 599 प्रति मास होगी. ; 


रक्त इस सम्ब्रन्ध में एक शर्ते यह भी 
होगी कि केखीय- सचिवालय (कार्यावछि प्रति- 
नियुक्ति) भत्ते सहित उनका ग्रेड वेतन अवर 
साचवों के मामले में अधिक से अधिक 
२० 4,500 और उप सचिवों /तिदेशकों के मामले 
में रु० 5,850 होगा ; 


(४) अवर सचिवो के लिए तीन साल की, उप सचिवों 
के लिए चार साल की तथा निदेशकों के लिए 
पाक साल की सामान्य कार्यावधि के बाद भत्ते 
का भुगतान नहीं किया जाएगा ; और 

(४) केसछीय सचिवालय में संयुक्त सचिवों तथा उससे 
उच्चतर पदों पर तैनात इन सेवाओं के अधि- 
कारियों को कोई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा । 


टिष्पणी :-- 
(7) यंदि किसी अधिकारी के आमले में केन्द्रीय 
सनिवालथ (कार्यावधि प्रतिनियुक्ति) भत्त सहित उसका 
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ग्रेड वेतत अवर सच्तिव के रूप में ₹० 4,500 भवा 
सचिव/सिंदेशक के रूप में रू 5,850 से - अधिक 
जाता है, वो उसे प्रतित्रियुक्ति अत्ते का उपथुकत रूप में 
समायोज तकरके, उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम सीमा तक 
सीमिए कर दिया जाएगा। भक की मात्रा कम दिए 
जाने पर अधिकारी को जपने मूल संवर्ग में प्रत्यावसित होगे 
का विकल्प होगा । 


जप 


झा 


(2) जब अवश सचिवों के मामले में अधिकारी का 
ग्रह वेतन रु० 4,500 से और शक सियो! निदेशकों 
के मामले में ६० 5,850 से अधिक हो, जाता है तो उस. 
स्थिति में अधिकारी उस. तारीख से छ: माह के भीतर 
अपने मूल संवर्ण में 


2. जहाँ तक इन आदेशों को, भारतीय लेख पर्क्षा 
तथा लेखा विभाग के अधिकारियों पर लाग करने का 


' संबंध है, उन्हें भारत के सियंत्रणा तथा महा लेखा परीक्षक 


के परामर्शे से जारी किया जा रहा है । 


कामिक और प्रशिक्षण विधाग का काव्ज्ञा० सं० 4/7/87-सथापला 
(विस) मिंनाक 2-3-89] 


3 ख. मुख्यालय संगठनों में तैनात संगठित समूह 
'क सेवाओं के अधिकारियों को असुज्ञेय विशेष वेतन । 


समूह “क” के सभी अधिकारियों/पदों को विशेष 


पुनरीक्षा की जा रहे है । तथापि, इस संबंध से निर्णय ` 


लिए जाने तक, राष्ट्रपति यह निर्णय करते है (कि संगठित 
समूह का गैरूतकवीकी, तकतीकी, वैज्ञानिक तथा इंजी- 
नियरी सेवाओं के अधिकारियों को जब कभी उन 


` विभा्ों के मुख्यालय संगठनों में अर्थात्‌ नियंत्रक तथा 


महालेखा परीक्षक का कार्यालय, रक्षा लेखा: महा- 
नियंत्रक का कार्यालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोडे, क्रेन्द्रीय 
उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड आदि जैसे विभागों के 
शीर्षस्थ पद पर प्रशासनिक प्रभारी के रूप में नियुक्त 
किया जाता है ती उन्हें निम्नलिखित दरों पर विशेष 
वेतन का भुगतान किया जाएगा +- 


विशेष घेत की इर 


वरिष्ठ ईैतनमान (रू० 
3000-4509) के 
अधिकारी 


400 रुपये प्रति मास बशर्ते 
'कि ग्रेड वेतनमान तथा विशेष 
बेतन मिलाकर 4,500 रू० 
से अधिक नहीं होगा । 

500- रुपये प्रति मास बशर 
कि ग्रेड वेतन तथा विशेष 
वेतन मिलाकर 5,850 
से अधिक नहीं होगा । 


कनिष्ठ... प्रशासनिक 
ग्रेड/चयन ग्रेड (रू० 
3709-5000 तथा 
4500-8700) के 
अधिकारी 
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2. थें आदेश उन सेवाओं के अधिकारियों पर लागू 
नहीं होंगे जिनके संवर्ग में केवल मुख्यालय संगठनों के 
पद शामिल है अथवा जिन सेवाओं के अधिकारी केन्द्रीय 


` सखिवालय में अवर सचिव/उप सचिव अथवा निदेशक 


के पद फर तैनात किए जाने पर भी किसी विशेष वेतन 
के हकदार नहीं हूँ । 

3. ये आदेश 7-।-7986 से लागू होंगे । 

[आएत सश्कार, कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिसाक 
30-]-7987 का का ० ज्ञा० सं० 6/50/86-स्थापना (वेतन-)]। 

उपर्धुक्त आदेशों में विशिद्धिष्ट विशेष बेतन की 
असुविधा, संबंधित संगठित सैवाओं के श्रेणी | ग्रुप क के 
अधिकारियों को केवल तभी स्वीकार्य जब कि 
उन्हें उनके विभागों के मुख्यालय संगठनों में अर्थात 
उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में सैमाल 
किया जाएं । ऐसी किसी संदेह की स्थिति में, कि बया 
कोई सेवा संगठित हैया नहीं इसके बारे में सरकार 
निर्णय करेगी । 

(भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय का तारीख 6 मई, 982 का का ० 
ज्ञान संख्या एफ 9(7)-ई-/ 82] । 


4. सामान्य लिपिक संवर्ग से बनाए गए हेलोफोतत 


"जापरेहरों को विशेष बेसन: (4) सामान्य लिपिक 


संबर्ग से आप्रधिक आधार पर सिथुक्त किए गए टेलीफोन 
आफरिहरों की... जत्रबरी, 7973सेंनि 
समान दर पए विशेष वेतन - मंजूर करने 
किया है! 
(5) अवर श्रेणी लिफिकों से बनाए गए टेलीफोन 
आपरेटरों के सामले में रु 20 प्रति माह; 
मर्‌, 


को निर्णय 


(॥) जहां कतिपय पर्यवेक्षकीय पदों को भरने के 
लिए उच्च श्रेणी लिपिकों को टेलीफोन 
आपरेटर बसाथा गया हो, र० 30 प्रति माह 


गृह मंत्रालय आदि अपने अधीन आने वाले कार्यालयों 
में टेलीफोन आपरेटरों के संवर्ग की पूनरीक्षा को तथा 
स्टाफ को नियामत लिपिकीय सेवा में शामिल करने के 
लिए उपयुक्त कार्रवाई करें । उपर्युवत्त पैरा 3 में निर्दिष्ट 
विशेष वेतन ऐसे मामलों में लागू नहीं होता जहां किसी 
विभाग हारा प्रशासनिक अथवा अन्य कारणों से पृथक 
संब को बनाए रखना आवश्यक समझा जाता है । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 20 सितम्बर, ।7% 
को का०्ज्ञा० सं० एफ6(5)-$ पी] (ख)/73] । 


(2) कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 
विनाक ।3-22-2977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/58/ 
7-सी०एस० (0) जो मुद्रित नहीं किया गया है (में 
निहित इस आशय के अनुदैशों के बावजूद कि सहभागी 


सार एक. 
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कार्यालयों में टलीफोन आपरेटरों के सभी- पद -केन्ट्रीय 
सचिवालय लिपिक सेवा के नियमित अवर श्णी लिपिको 
में से ही भरे जाने चाहिए, कतिपथ मंल्ालयों/विभामों में 
टेलीफीन आपरेटरों की नियुक्ति रोजगार कार्यालयों 
के माध्यम से कर ली है। ऐसे टेलीफोन: आपरेटरों कोई 
सी विशेष वेतन पाने के हकदार नहीं है । 


(3) निम्नानुसार यह निर्णय लिया गया है कि :--- 


(7) 97 में या इससे पहले निथुवत किये गए सभी 
टेलीफोन आपरेटरों को केन्द्रीय सम्मिचासथ , 
लिपिक सेबा के निम्न श्रेणी में शांमिल कर 
लिया जाए और इस प्रयोजन 
मामले में कोई अहक परीक्षा पास का 
शर्त न॑ लगाई जाए । ऐसे सभी टेलीफोन 
आपरेटरीं की वरिष्ठता खुसी प्रतियात 
परीक्षा 7977 के माध्यम से भर्ती किए आधे 
निम्न श्रेणी. लिपिकों के नीचे 'निरक्षारित को 
जायभी ! 


(2) 2972 में था उसके बांद निर्याभत आधार 
एकल किए गए ऐसे टेलीफीन आपरेटरों 

को भी जिन्होंने यातो 3वर्ष की सेवा घ्‌ 
ke अन्हे स्थाथिबत्‌ घोषित. कर † 


नयवत 


है i 
a 


फेखीय सचिवालय लिफिफ सेच के निम्न श्रेणी 
ग्रेड सें शामिल कर लिय। जाए । देसे सभी 
'टेलीफोन आपरेटरों की वरिष्दता जिश बर्ष भें 
उन्हें नियुक्त (कया गया था, उस वर्ष खुला 
अतियोगी' परीक्षा के माध्यम से. नियुक्त किये 
गये सिम्त श्रेणी लिपिकों के नीचे निर्धारित 
की जाएगी । . 

(3) केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल 
किये जाने के बाद ऐसे टेलीफोन आपरेटर जब 
तक टेलीफोन आपरेटर के रूप में कार्य करेंगे 
तब तक 20 हपये प्रति माह की दर से विशेष 
वेतस पाने के हकदार होंगे । 


(4) ऐसे टेलीफोन आपरेटर, उन्हें दी गई बरिष्ठित 
के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेब 
के उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नति के पाल्न होंगे i 
उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नति के बाद दे 
टेलीफोन आपरेटर के रूप में कार्य करते रह 
सकते है क्योंकि निम्त श्रेणी ग्रेड और उच्च 
श्रेणी ग्रेड के पद आपस में अदला-बदली किये 
जाने योग्य होते है । तथापि उच्च श्रेणी 
लिपिक, देलीफोन आपरेकर-के रूप में. सेवा 
करते हुए कोई विशेष वेतन पाने के हकदार 
नहीं होंगे। थद उच्च' श्रेणी ग्रेड में पदोन्नति 


| 
i 
| 
| 


f 
h 


सत्नित 
४ 


(5) 


9-६ 


~ 
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के फलस्वरूप निम्न श्रेणी भ्रेंड में प्राप्त वेतन 
के सन्दर्भ में सामान्य. सियो कै अधीन 
निर्धारित किया गया वेतमा सिम्न अणी ग्रेड 
के घेत्ततमाभ में प्राप्तं ग्रेड वेतन में 20 रुपये 
का "बिशेष वेतन जोडने के बाद जो रकम 
बंठती है, उससे कम बैठती है तो जितनी 
राशि कम पड़ती हैं वह विशेष वेतन के रूप' 
में मंजूर कर दी जाएगी जिसे वेतन की भावी 
वृद्धि में समाहित कर शिया जाएगा । ऐसा इस 
शर्तें पर किया जाएगा कि सम्बन्धित निम्म अणी 
लिंपिक ने देलीफीन आपरेटरों के रूप सें 
कार्य किया था थर. बे उच्च ओणी ग्रेड में 
अवी पवोच्ञात से तत्वाल', पहले: 
ल रुहे थै-। 

देल्लीफोत आपरेटेरों के कम से कम 70 पीं 
के रहने पर मंलालय/विभाग/कार्यालय « में 
मोनिटरों/पर्येवेक्षकों कै एक पष की मंजूरी 
दे दी जाए । 

मोनिदरों/पर्यवेक्षकों का पव उच्च शेणी 
लिपिकों में से भराजाय और ऐसे पदों के 
धारकों को ग्रेड वेतन के अलावा 30 रुपये 
प्रात माह की दर से विशेष धेतन भी मंजूर 


किया जाए । मॉमिट्रों|पर्यवेक्षकों के जो 
मंज्ञालयों/विभागों में रुपये 330-- 


फेस 


पद वि 
560 से इतर किसी अन्य वेतनभातर में पहले 
सा बचाए जा चुके हैं, उन्हें इन पंदों के मौजूदा 
'घारकों के लिए वैयक्तिक खूप में तब तक दिया 


“जाता शहू जब तेक कि थै अपने पदों से मुक्त 


नहीं हो जति और उसके बाद इन पदों को 
रुपये 880--880 के. वेतनमान भें रखा 
जाए और उन्हें वेतन के उपर्थुक्त वेतन मान 
में ब्रेतन के अतिरिवत 30 रुपये प्रति भाह का 
विशेष वेतन भी दिया जाए और ऐसे पदों को 
उच्च श्रेणी .लिपिकों में से भरा जाए । 

यह प्रक्रिया अपने आएं में एक ही बार की 
जाएगी और देलीफीन आपरेटरों के पदों पर 
भविष्य में कोई सीधी भर्ती नहीं की जाएगी 
ओर इस प्रकार की सभी रिक्तियां केस्रीय 


सचिवालय लिपिक सेवा के सदस्यों में से“ 


जरी जाएगी । 


उपर्युक्त एक मुश्त समझोते के अधीन लिये 
रथे निर्णय के फलस्तरूप टेलीफोन आंपरेटरीं 
को दी जाने वाली चयन ग्रेड की सुविधा उस 
तारीख से खंतम हो ज।एगी जिससे कि उन्हें 
कस्ट्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल 


किया जाता है + 


3} “जे FT (ND) 
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(9) चित्तँ मंत्रालय जोषि से अगुरोध है किंव मार्ग 
-दन/उपयुवत्त कार्यवाही, के. लिए उपर्युक्त 


सिर्णोथों को सभी सम्बन्धित व्यबिटयों की 


जानकारी में ज्ादे। | 
[भारत सरकार, कामिक और अशिक्षण बिभाग का दिनांक 
7 सचम्बर, 2985 का कार्यालय ज्ञापन संख्या !2/4/8अ-के० छे [7] 


5, देशेषस आपरेटरों को बिशेष वेतन :--( १) 
मशीचों पर कार्य कर रहे आपरेटरीं को 7 जनवरी, 
7973 से रुण 20 प्रतिमाह की एक समान. दर पए 
विशेष वेतन मंजूर करने का निर्णय लिया - है. 

(2) ऊपर सिदिप्ट की गई दरों पर विशेष वतन की 
"अनुमति केवल' सभी को दी. जाए, जब ग्राप्ररेहर ने 
वित्तीय वर्ष के दौरान 500 संदेश भेजे हों तथा 500 
संदेश प्राप्त किए हों । 

(3) केवल निभ्नतसू ग्रेड के लिपिक स्टाफ को 


'टेलिक्स अशीच को कार्य सौंपा जान! 'र्शहए । ऐसे एकसे 


अधिक कर्मचारीयों की विशेष वेतन की अनुमति नहीं दी 
जाएगी । | 

(4) इन आदेशों के अधीन न आने घाले शामलों को 
मंजूरी के लए इस मंत्रालय (स्थापचा प्रभार), के पास 
भेजा जाए जैसा कि जब तक भेजा जाता रहा है । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 9 जनवरी, 974 का 
का ज्ञा० सं० एफ 9 (42) -ई/]] (छ)/87] 

5. सहायक संगणकों/कर्िष्ठ संगणको/को पंच. आप- 
रेहरीं की विशेष वेतन ३--तृतीय वेतन आयोग ने 
अपनी रिपोर्ट के अध्याय 77 के पैराग्राफ 56 मैं अह 
सर्फारिश की है कि 260-400 शपथ के “संशोकित्त 


वेतनमान में आने चाले. सहाथक संगणका, कमिष्ठ संश- | 


.णको, तथा की ! पंन आपरेटरों को 20 मु मतिमा 
की दर से विशेष वेतन दिया जाय । इस सिफारिश को 
सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अतः यह मिर्णेय | 
किया गया हैकि ₹० 260-400 के संशोधित वेतनभान 


मं आने वाले सहायक संगणकों, कनिष्ठ संगणकों, तथा - ` 


“की पंच” आपरेटरों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 
7 जनवरी, 973से 20 रु० प्रात माह क! विशेष वेतन 
सीकता विया जाए । ४ 
0) किसी विशिष्ठ कंपनी से प्राप्त मशीनों के 
न्यूबतम कार्यभिष्पदर्कीका पिर्धाएण कंपनी के 
साथ परामर्श करके किया जाए और तब 
मशीन में तेल लगाने आदि में लगने वाले 
समय के लिए कुछ गुंजाइश रखकर ' सामान्य 
कार्यपालन औसत निकाला जाथ । यदि इस 
प्रकार का कार्य निष्पादन दिखाया गथा हो तो 
ऊपर निर्दिष्ट विशेष वेतन दिया जाए । 
छ) ऊपर वितिदिष्ट विशेष वेतन की स्वीकृति 


Ee 


देते से पूर्व, इस बात की जाच की जानी 


| 
| 
| 
t 


मृ० निल 9 ] 


चाहिए कि ऐसे कर्मचारियों को दी जाने चाली 
मशीनों के अचालन में स्तुतः अतिरिक्त 
कुशलता की आवश्यकता है। जिन मामलों 
में मुहैया की गई मशीन ऐसी साधारण मशीन 
है जिससे किसी व्यक्ति को अपना कार्थ भाग 
सुविधा से तथा. घीघता से चिपटाचे में सहू- 
लियत होती है, वहां कोई विशेष वेतन नहीं 
दिया जाएगा । 


(0) प्रति मशीन, इस प्रकार के एक से अधिक 
कर्मचारियों को विशेष वेसन वहीं दिया 


शुग } 


४9) इस बात का निहाळ रखे विभा थि यद. घारी 
व्यक्ति अशीन को वस्तुतः अचालित वार रहा 
हैं अथवा नहीं, ऊपर विनिदिषट दर पर 
विशेष वेतन सभी . पदों के साथ संबंध नहीँ 
किया जाना चाहिए 


(2) जो मामले इंसके अंतर्गत नहीं जाते है उल्ें 
स्वीकृति के लिए अब तक की तरह, पित्त मंस्ञालथ 
न्यव विभाग" (संस्थापन प्रभाग) . को भेजा जाय । 


[ह सरकार, वित्त मंक्लालय का ता० 27 अक्टूबर, 2974 
का वाशमाक्संर एफ 6(75)-ईा(ख)/74] 


"रर्यो को बिशेष चेतन की मंतूरी से संबंधित निर्य 


रोंकडियों के विशेष वेतन की दरों के बारे में केन्दीय 

वतन आयोग की. रिपोर्ट के अध्याय 7! के पैरा .56 
ही गई सिफारिशों को सरक!र हारा भंजूर किया गथा 
। वित्त मंत्रोलय के दिनाक 25 सिततम्सर, 7980 के 
कर्यालय शापेन संख्या फा०9(]0)-स्था5-80 हारा 
या संशोधित वित्त मंत्रालय के दिनांक 30 अक्टबर 


7978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या फा०6(३) थाना] 


फु 


प दाप कर जे 


नु 


करते हैं कि केगद्रीम सरकार के रोकड़ियों के विशेष गे वेतन 
की मंजूरी निम्नलिखित आदेशों से विनियमित होगी :-- 


2. विशेष वेतन मंजूर करते के लिए मंछालयों और 

विभागाध्यक्षों को शक्तियां प्रत्यायोजित की जाती है जो 

अपने विवेकानुस।र रोकड़ियों का कार्य करने के लि ए अबर 

पणी (उच्च श्रेणी लिपिक/सहायक नियुक्त कर 

हाते हैं। विशेष वेतन की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के 
ऐन होगी 

() मंजूर किए जाने वाले विशेष वेतन की 

धन-राशि चकों द्वारा किए जाते वाले भुगतान को 

छोड़कर प्रतिमाह संवित्तरित की जाने वाली मौसल 

नगद धन-राशि ५२ निर्भर करेगी । चूंकि राजपत्रित 

अधिकारियों को वेतन और भत्ते चैकों हारा देय होते 

हैं इसलिए संक्तिरित नगद धन-राशि की गणना करते 
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समय उन्हें छोड़ विधा जाता चाहिए । प्राप्त 'की जाने 
वाली धन राशि को भी हिसाब में नहीं लिया जं।एगा.) 


() संबंधित मंत्रालय अथव? विधागाध्यक्ष को, 
पिछले वित्तीय वर्ष के औसत के जाधार पर, संब्रितरित 
को गई नगद धनराशि प्रमाणित करनी चाहिए और 
उसी धनराशि के अनुसार विशेष वेतन की दर मंजूर 
की जानी चाहिए । संवितरित की गई नकद राशि का 
असत निकालने के लिए कैश ,बुक में संबितारित बर्शामी 
गई कुल राशि में से चैकों/आरण्हीण्यारन/डाप्ट 
इत्यादि के रूप में संचितरित धनराशि को घटा कर 
राजपत्नित अधिकारियों से संबंधित सभी लेन पैन को 


भी. हिसाब में तही लिया जाना बाहिए। " हे 


(70) विशेष वेतन की प्रत्येक, वित्तीय ब हे 
पुनरीक्षा की जानी चाहिए । 

(7४) अत्येक कर्मचारी को जिसे रोकड़िये के 
रूप में कार्य करने के लिए मिथुक्स किया जा है, 
सामान्य वित्तीय नियमावली, 7963 के अध्याथ 75 
में निहित उ५-बन्धों और समथ-्ससय पर उसके अन्तर्गत 
जारी किए गए आदेशों के अनुसार अतिभूति (सिम्थी 
रिटी) प्रस्तुत करनी चाहिए बशतें कि उसे सक्षम प्राधि- 
कारी द्वारा इस बारे सें छूट न दे दी जाएं 


(५) विशेष वेतनं उत तारीख से मंजर कि 
जाएगा, जिस तारीख को किसी व्यक्ति की 
के रूप में नियुक्त करने के आदेश जरी किए जाते 
अथवा उस तारीख से, जिस तारीख को वह प्रह्िक्ष 
(सिक्योरिटी) अस्तुत करतः है, जो भी बाद में हो । 


(४) किसी एक कार्यालय/विभाभ में विशेष 
बतंत एक से अधिक कर्मचारियों को नहीं बिया जाना 
च।हिए 


(४) प्रत्येक समले में यह मंजूरी अनिवार्थत 
उसी व्यक्ति के नाम पर जारी की जानी चाहिए जिसे 
कॅश का काम करने के लिए नियुक्त किया जाता -है-और 
जिसके लिए विशेष वेतन मंजूर किया जाता ह] 


2 


3. विशेष वैतन' के लिए निम्नलिखित दरे. अपनाई 


जाएंगी :--- 


प्रतिमाह संवितारित की गईं 
औसत नकद धननराशि 


विशेष वेत्तन की दर 


रुपए 75,000 तक 


रुपए 50 प्रति साहू 


रुपए 75,000 से अधिक और 
रुप! 2,00,000 तक 


रुपए 75 प्रति साह 


रुपए 2,00,000 से अधिक 


पपए 700प्रत्ति माह 
और रुपए 5,00,800 तक 


रुपए 5,00,000 से अधिक रुपए १28 प्रति माह 


| 
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4. क्िस्ली नए कार्यालय के मामले में, जहां : 
सभी शर्तों का अनुपालन करना सम्भव नहीं है, बहू मंज्ञालय 
मर विभाद्मध्यक्ष, उस कार्यालय के अस्तित्व में आने के 
पहले बे के दौरान, सवसं ही' प्रतिमाह भुगतान की जाम 
वाली घस'राशि की औसत के षटि 
विशेष वेतन की मंजूरी दे सकते हैं । तथापि 
पैरा (2) में उल्लिखित अन्य शर्तें लाग होंगी । 


5. पक्ष भामलों में जहां रोकडियों के पद 


लिए कोई विशेष वेतन नहीं होशा । 


? प्रशिक्षण मंज्ञाल५ की पुर्व सहमति 
होगा । 


(केक [7]; 


एक रोकियो को विशेष बेतल की म्रंणरी से संबंधित 
स्पष्टीकपक 


उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 29 [सिः 
2986 के कार्यालय झापस संख्या - 6/37/86-म्थाप 
(वित्तम) के पैरा 2{]) और 2(7/) के अनुसार रोक- 
ड़ियों का कार्य करने के लिए नियुक्त बिए गए अवर शरेण 
कों/उच्च श्रेणी लिपिकों/सहायकों को विशेष वतन, 
एजप्रत्नित अधिकारियों से संबंधित सर्भी लेत देन को छो 
तिमाह नगद संवितरित की 
पर निर्भर हैं। इस स्थिति की पुनरीक्षा की पर 
यहु निर्णय लिया गया है कि चूंकि कुछ स्तरों तक राजपत्रित 
अधिकारों को वेतन तथा भत्ते आदि अब नगद भी दिए 
जाते हैं, इसलिए भ्रति माह नगद संवितरित की जाने वाली 
घनराशि की औसत गणना करने के लिए राजपत्चित अप्नि- 
कार्यों से संबंधित नगद लेन देन को भी शामिल किया 
जाना चाहिए । 
2. इसके अतिरिक्त, इस विभाग के दिनांक 29-9-7986 
के उपर्युवत कार्यालय झापन के पैरा 2(5) के अनुसार, 
विश्वेष्र वेलन उस' तारीख से मंजूर किया जाएगा जिस तारीख 


पिक्कड़ियों की पर्माप्त संख्या ठरो तो उस स्थिति में रोक | 


ज्ञापन के पैरा 2६), 2(7) और 2( 
-चारीख अर्थात्‌ }-१-86 से उपर्युक्त सीमां तक संबोधित 
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को किसी ख्यावित को रोकड़िये के रूप में विम्नक्त कानमे के 
आदब नारी किए जाते हैं जधवा जिस' तत्रीख कः 
प्रधिभति (सिक्‍योरिटी) प्रस्तुत करता है, जो भी 


सामप्य बाधा कमली का जार सहे।सक क्म्या प्रीमिय 
की अदायगी के पश्चात्‌ विश्वस्तता बंध-पत्र [पं लता ' अः 


4 


इस प्रकार रोकाडिया निबवस्तता बाश्न्‍पत्न/पा। 
र के रूप में नियुवित की तादी और जोखिम क 


स्वीकृत अकार के माध्यम से जोखिम क्षी तारीख से 
तेजोभी बादमेहो। फिर भी, विशेष वेतद का 
केबल तभी किया जाएगे जबक रॉोकडिय, द्वारा | 
फ बन्ध-प्त प्रस्तुत कर 


इस विषा के दिनांक 29-9-86 के 


सपक्षो जाएं । 


4, जहां तक भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग 
में कार्य करने व्यविएियों का संबंध है, ये आदेश भट 
कक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श करने के 
बा जा प्स 

[कामिक और प्रशिक्षण विभाग का काण्जा० सं 4/30/83. 
वेलन-त दिमांक 2#- ६-89 ।] | 


8, बेक्षों से नको लाते में खजांजिम्ों की सहायता करने 
वाले समूह 9” के करस्रारियं को निशेष वेतन, :--- 


(2) राष्ट्रीय परिषद्‌ के कर्मचारी पक्ष ने अनुरोध 
था कि बैंकों जावि से नकदी लाते में खजांचियों व 
सहायता करने चाले समूह “घ” के कर्मचारियों को 
जपिक्षाकत अधिक जिम्मेदारी और जोखिम के लिए विशेष 
चेतन की मंजूरी दी जाए । राष्ट्रीय प्रारषद्‌ की सहेम id 
जिसकी यह समला भेजा गया न निष्क्राघे के 

अनुसरण में तथा 26 और 27 अगस्त, ।977 को 
राष्ट्रीय परिषद्‌ की हंठक द्वारा आंगीकार किए जाते 
पर यह निर्णय किया गया है कि नकदी जमा कराने के लिए 
अथवा निकळवाले के लिए बैंकों में जाने वाले समूह “घ” 
के कर्मम्रारियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाँच 
सपथे प्रति माह की दर से विशेष वेतन मंजूरी दी जाए । 
() ऐसे कार्यालय में केवल एक ही खजांची अथवा 
चेकादी सम्भाज़ने वाला एक ही वल्क होता 
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चाहिए जिसे नकदी से संबंधित कार्य के लिए 
पद दिया गया हो और उत्र प्रयोजन के लिए 
वहं विशेष वेतन पा रहा हो । 

(0) खजांची अथवा लकदी से संबंधित कायं 
सम्भालने घाले कलक अथवा अनभाग के 
रोकड एकक के साथ समूह “घ” का एक 
कर्मचारी सम्बद्ध किया जाना चाहिए । 

समूह “घ” कर्मचारी को 
रकमों अर्थात्‌ 250 पसे अथवा इसके समान 
जगशग राश कौ जमा कराने अथव। लाने के 
लिए बैंकों में अकेले ही. जाने के लिए उस 
कार्यालय के - अध्यक्ष द्वारा, नियभित उपाय 
के रूप: में प्राधकृत किया जाना चाहिए । 

(79) अग्लग्रत के समूह "घ का जो कर्मचारी नकदी 
मे ` सम्भोलने सम्याग्धित कार्य करेगा उसे 
सम्बद्ध "कार्यालय के अध्यक्ष हारा शमह घ” 
के कर्मचारी को नकदी से सम्बन्धित कार्थ के 
लिए जितनी रकम तक घधिकृत किया जाएगा 


उसके बराबर को सांकितिक 
प्रतिभूतिं यथवा विश्व: देना होगा । 


(2) इस अगोजन के लिए, जब किसी समूह “च” 
के कर्भचारी को आपातकालो' विशेष अवसर पर 
इसे डूयूदी को पूरा करते के लिए कहा जाए तो वह 
अवसर शामिल-नहीं है। उपर्युक्त व्यवस्था, समूह “न” 
कर्मचारियों हारा संभाली जाते बाली सकदी से सम्बन्धित 
कार्य की जिम्मेदारी से सम्बन्धित सरकार के समाम्य 
नियमों के अधीन रहेगी। इस सम्बन्ध में के्ट्रीय राज: 
कोष वियमावली खण्ड के नियम 77 (७) र्‌ 
छाम आकङुष्ड कि. जाता ह | 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की तारीख 7 दिसम्बर, ।977 
का कात्ज्ाण्स० 6(22)-ईा (ख)/78 ॥ 


9. संसद सहायकों को विशेष भत्ता :--यह निर्णय 
किया गया है कि संसद सहाथकों को विशेष अत्ते की 
मंजूरी निम्न प्रकार से थिनि्यामित की जाएगी: 

(4) मंत्रालय में किसी ऐसे सहायक को जिसे संसदीय 
कार्य (जिसमें प्रश्नों, मंत्रियों के लिए पैड तैयार 
करते, सरकारी दीह में उपस्थिति संबंधी 
कार्य शामिल है) में पूर्णकालिक रूप से कार्य 
करने के लिए लगाया जाता है उसे रुपये 200 
प्रतिमास की बर से विशेष भत्ता देने की 
अनुमति होगी । 

(8) तथापि, अगर ऊपर (7) में उल्लिखित प्रकार के 
कार्य के लिए किसी उच्च श्रेणी लिपिक को 
लगाया जाता है तो उसे इफ्ये 80 प्रतिमास 
की दर से विशेष भत्ता लेने की अनुमति होगी । 


(77) प्रत्येक कैलेण्डर मास के लिए, जिसमें संसद 
का सल उस मास विशेष में क्रम से कम 25 
दित के लिए चलें एसा भत्ता पूरी दरों घर 
अनुज्ञेय होगा । उस मास के लिए जितसे 
ससद का सन्न 75 दिम से कम अवधि तक 
चले, ऐसा भत्ता पूरे मास के लिए निर्धारित 
की गई दरों से जधी दर पर अनुङ्गेय होगा । 

(५) साधारणतया, किसी मंल्रालंय में केबल 
संसद सहायक वा ही ऐसा भत्ता अनेय 
जहां कोई मंत्रालय एक से आधिक 


सहायकों को पूर्णकालिक संसद इयूटी के - 


लिए लगाना आवश्यक समझता है बहाँ 
चित्त मंत्रालय वा पूर्वासूमीदन प्राप्त कंगना. 
आवश्यक होगा । ऐसा अतिरिक्त इटाफ भी 
अपने इतर अनुसार ऊर्पए निदिए्ट 

वशंष भत्ते को भप्त करने का हुवा 


मए 
।र हण 
(2) संसद सहायक कौ उस कॅलेण्डर मास के 
कोई समयीरपार भत्ता नहीं. दिया जाएगा जिस माह में. 
संसद का सत्त चल रहा हो। 


(3) ऊपर उल्लिखिते विशेष भत्ते को अन्य भत्ते के 
रूप में वर्भीकृत जिया जाएगा । 


भिरत सरकार, वित्त मंक्लीलथ का तारीख 76 फरवरी, 
3970 का काण्ल्ञाण्सण १6(3)-ईना (ख)/70 ला० ]इ अगस्त, 
7978 का बग० झा? सं० एफ 8020/4/78-# (ख) ततथा 
ता० 27 अर्ल, 986 का काण्श्ञाण्सं० १5920/]8/ वनात 


(के) ] । | 


70, गैर सच्तिवालस प्रशासनिक कार्यालयों में उच्च 
शेणी लिपिकों को विशेष चेन ३. पर्मजारी एफ 
इस अनुरोध पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय परिषद 
(संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) की एक समिति की स्थापना 
कर्मचारी पक्ष के इस अनुरोध पर विचार करते के लिए 
की गई थी कि चूंकि गैर सचिवालय प्रशासनिक कार्यालयों 
में रुपये 330--560 के वेतनमास में कुछ प्रतिशत 
उच्च श्रेणी लिपिक पेचीदे स्वरूप के ऐसे मामले 
नियंत्रित कर रहे है, जिनमें कार्रवाई करने के लिए गहन 
अध्ययन और कौशल की आवश्यकता होती है, अत 
सचिवालय में उच्च श्रेणी! लिपिकों के कुछ पदों को रुपये 
425-800 के वेतनमान वाले सहाथक ग्रेड के समतुल्य 
बना दिया जाना चाहिए । राष्ट्रीय परिषद हारा उसको 
दिनांक 2 तथा 3 फरवरी, 979 कौ हुई बैठक में 
सामाति की उस रिपोर्ट को जिसे 27 जनवरी, 7979 को 
अच्तिम रूप दिया गया था स्वीकार कार लिया गया था } 
समिति के मान्य सिष्कर्षों के अनुसरण में यह निर्णय लिया 
गया है कि गैर सचिवालय प्रशासनिक कार्यालयों में बहुत 
ही पेचीदे तथा महत्वपूर्ण स्वरूप के मामले निपटान वाले 
उच्च श्रेणी लिपिकों की रुपये 35 प्रतिमाह का विशेष 


फ के 


| 
| 
| 
I 
i 
| 
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चेतन मंजूर किया जाए । इस प्रकार के पदों की कुल' 
संख्या सम्बन्धित संकों में 70% तक सीसित होसी 
चाहिए तथा इन पदों को विवेक पूर्ण कार्यो बरालले तथा 
पेदे स्वरूप के उच्चतर दायित्वं वाले पद समझे जाने 
चाहिए जिसकी सामान्यतः उच्च श्षेणी लिपिकों से अपेक्षा 
यहीं की जा सकती' । 

ये आदेश 5 मई, ।979 से लागू होंगे । 

[भारद सरकार, वित्त मंन्नालय का ता० 5 मई, 7979 का क़र।० 
ज्ञा० खं एफ 7(52)-ईन 79] । 


(क) यह उल्लेख किया जाता है कि 35 रुपये कें 
विशेष वेतव की मंजूरी का संबंध उन उच्च 
श्रेणी लिपिकों के पद से है, जिनको उच्च. शेणी 
लिपिकों हारा सामान्य तथा किए जाने वाले 
कार्यों की - अपेक्षा उच्चतर एवं विवेकपूर्ण 
कार्यो और जिल प्रकृति के उत्तरदाधित्वों 
बाला माना गया है, न कि व्यक्षिगत सरकारी 
कर्मचारियों से इस बारे में उठायी गई शंकाओं 
पर कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 
के साथ परामर्श करके विन्रार किया गया है 

और निम्नलिखित त्रिर्णय लिए गए हूँ । 


आ को विषय लिया गया निर्णय 
(५) येषा इन आदेशों को केवल मुख्या- ये आदेश सचिवालय स्कीम 
| के संगठनों में ही छच्च शरेणी में भाय न लेने वाले अधि- 
लिपिको के पदों पर ही लागू किया मस्थ कार्यालयों में. उच्च 
ज था उन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों श्रेणी लिपिकों पर लागू 
के थी लागू किया जाए । है जहां पर्यवेक्षक ग्रेड़ों और 
तकमीकी सहायक अन्वेषक 
आदिं सहित उच्च क्षेणी 
लिपिकों के मध्य कोई बीच 

का स्वर महीं है । 


(2) बया इन पदों को विभागीय एदो- चयन विवेकपू्णे कार्यी ` 


अति समिति के साथ परामश और जहिल प्रकृति के 

करके बरियता एवं योग्यता! के उत्तरदायित्वों चाले माने 

आघार पर भरा जाए या बिवेक- भये पद पर कार्थ करने के 

पूर्ण कार्यो, जटिल | प्रकृति के लिए उस बिशेष अधिकारी 

उत्तरदायित्वों वाले. माने गए की उपयुक्त! के आधार 

ष्ट पर कार्य करने के लिए किसी पर नियंत्रण प्राधिकारी 

बिष अधिकारी की उपयुक्तता द्वारा किया जाना हूँ। 

बे ्ाधार पर ।, ऐसे पदो को भरने के 
लिए वरियता एवं योग्यता 
मानदण्ड नहीं होगा । 

चय! 35/-० प्रति महीने का हाँ । 

बिशेष वेतन 425-700 सश के 

वेतनमान में चयन ग्रेड उच्च श्रेणी 

लिपिक्लों / लेखाएरीक्षकों / वरिष्ठ 

लेशाक़ारों को भी स्वीकार किया 

जाए और क्या 70%की सीमा 

जाणू करने के प्रयोजन के लिए 

अमन ग्रेड आदि के पदों को भी 

सत्रीकार किय! जाए और क्यां 


~ 
ड 
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शंका फा सिषस किया आया निर्णय 

70% की सीमा लंशू करने के 9 

प्रश्मेजत के लिए चमत्र ग्रेड 'झाडि, 

पदो को भी छ्यात्त में रखा 

जाए । 
(4) उन मामलों में जहां एक संगठन नहीं 

के अधीन अनेक क्षेल्लीय कार्यालय 

है और ऐसी प्रत्येक इकाई में उच्च 

शेणी लिपिकों की संख्या 50 से 

वस है, तो क्य। -यह -लाम 

प्रदान करने के प्रयोजन के लिए 

इन इकाइयों क! एक शषमूह बना 

लिया जाएं । 

भारत सरकार, पित्त संत्राणय को तारीख 29 दिसम्बर, 982 

का काण्शाण्सं० एफ-7(52)/इज॥78) (तारीक 3 जुलाई, 
,!983 की संख्य। 2] 


(ख) कर्मचारी पक्ष में संयूवत परामर्शदाता तंन 
की राष्ट्रीय पारषव में चह मांग की थी कि 
5 मई, 979 के ऊपर संहित कार्यालय 
ज्ञापन की शर्तों के अनुसार उच्च श्रेणी लिपिकों 
को विशेष बेतन के रूप में प्रतिमाह अदा 
किए गए 35 रुपयों को पदोचाति पर वेतन 
के नियतन के समय हिसाब में लिया 
जाना चाहिए। यह मामला मध्यस्थ बोर्ड 
को भेजा गया था जिसने 28 अप्रैल, 4987 


को अपना अवार्ड दिया तद्नुसार गध्यस्थला . 


बोर्ड के अवार्ड के अनुसरण में राष्ट्रपति जी ने 
लिम्मातृसार निर्णय छिया है :---वित्त मंत्रालय 
(व्यय विभाग) के 5-5-979 के कांग्रोलय 
ज्ञापन संख्या एफ .7 (52)/ई | 78 
के अधीन उच्च श्रेणी लिविंकों किमे 
गए 35/-रुपये प्रतिमाह के विशेष वैतन क्रो 
निर्मालखित शर्तों के अधीन पदोन्नति पर 
वेतन के नियतन के लिए हिसाब में लिया 
जायेगा :-- | 
(क) जिस पदधारी के लिए विशेष वेतन प्रदान 
किया गया है वह उस पद को रुथायी' 
रूप से धारण कर रहा हो । 
अथवा 
(ख) वह पदधारी, उच्चतर पद पर -अपनी' 
नियुक्ति की. तारीख को उस निषले पद 
पर जिसके लिए विशेष बेतन प्रदान किया 
गया है, स्थानापन् रुप में लगातार तीन वर्ष 
से कम की अवधि के लिये च रहा हर । 


2. यै आदेश । सितम्बर, 985 से लागू होंगे । 


[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का 'दिनांक 7-8-:987 का 
काण्न्ञा०्सँ० 7 (35) /६-ii/ 87] 


| 
| 


{ 
i 
§ 
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70 क गैर सचिवालय प्रशासनिक कार्यालयों में उच्च श्रेणी 
लिपिको को 35 रु० प्रतिमाह के विशेष -वैतन की 
मंजूरी--इस प्रश्त के संबंध में निर्णम कि क्या इस 
राशि को पदोश्चति पर वेतन के नियतन के लिए 
हिसाब में लिया जाना चाहिए । 


उपर्यूवत विषय पर इस मंत्रालय के दिनाक । सितम्बर, 
3987 के काण्ज्ा० सं० 7(38)-ई- 7./87 का 
हवाला दिया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि 
चत्त मंत्नालय (व्यय विभाग) के दिनांक 5-5-7979 के 
कार्मोल्िय ज्ञापन सं० एफ० 7(52)-ई- ।2/78 के 
तहत उसमें उल्लिखित आतो के अधीन उच्च श्रेणी लिपिकों 
हया गया 35 रु० प्रतिमाह का विशेष बेसन पदोन्नति 
पर बेलन के नियतन के लिए हिसाब में लिया जाएगा । 
अह निणेय विवाचन बोर्ड के अधितिणेथ पर आधारित था 
तथा 7 सितम्बर, 7985 से प्रभावी हुआ था । 


. 2 चूक उल्लिखित दिनाक । सितम्बर, 7987 के 
आदेश उन उच्च श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं थे. जिन्हें 
35 ४० प्रतिमाह का विशेष वेतन लेते हुए 7-9-85 से पूर्व 
उच्चतर पौँ पर पदोन्नत कर दिया गया था उनकी पदोन्नति 
फ चेत्न 35 २० के विशेष वेतन को हिसाब में लिए बिना 
वियत किया गमा था । ऐसे बहुत से उच्च श्रेणी लिपिकों 
ने. केंद्रीय प्रशासनिक न्याथाधिक'रण के समक्ष थाचिकाएं 
दाशर कीं जिनमें यह दावा किया गया कि सरकार के उपर्युक्त 
निर्णय के कार्यान्वयन से उनका नुकसान हुआ है क्योंकि 
35 र० का बिशेष वेतन लेने चाले उनसे कनिष्ठ कर्म- 
नारियों का वेतन, जिन्हें 7-9-7985 को या उसके बाद 
उ्वतर पदों पर पदींन्नंत किया गया था, उच्चतर स्टेज 
पर नियत किया गया है । चूंकि ऐसे वेतन नियतन में 35 
रू० का विशेष वेतन हिसाब में लिया गथा है । केद्रोय 
प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने निर्णय बिए हैं कि उन उच्च 
अणी लिपिकों, जो 35 रू० का विशेष वेतन ले रहे हैं तथा 
7-8-985 से पूर्व उच्च पदों पर पंदोन्नत हो गए हैं, के 
बेतन का पुनः नियतम 35 ₹० के विश्रेष वेतन को हिसाब 
में लेते हुए उनकी पदोन्नति की तारीख से काल्पनिक आधार 
एर किया जाए और बकाया राशि का भुगतान किए बिना 
-9-7985 से वास्तविक लाभ दिए जाए । यह 
बच्च मंत्रालय के दिनांक । सितम्बर, ।987 के कार्यालय 
ज्ञापन सं० 7(38)/ई- 4/87 में उल्लिखित शुँ 
के अधीन होगा । थहे निर्णय लिया गया था कि केद्रीय 
प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय को केवल थाचि- 
काओं पर ही लागू किया जाए । 


3. उसी प्रकार की स्थिति वाले उच्च श्रेणी लिपिको 
को भी केद्रीय प्रशासनिक व्यायाधिकरण के निर्णय के लाभ 
पहुंचाने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन रहा है । 
राष्ट्रपति में अब यह निर्णय लिया हैं कि उन उच्च श्रेणी 
लिपिकों के वेतन का पुन: नियतन, जो इस मंत्रालय के दिनांक 


च्छ 


अवोन्नति को सारीख पर ध्यान दिए. दिया उन 
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5-5-7979 के कार्यालय ज्ञापन सं० :7(52.)-ई 
73 /78 को शर्तों के अनुसार 35 रु० का विशेष वेत प्राप्त 
कर रहें थे और जो 7-9-985 से पूर्व उच्चतर पदों पर 
परदीक्षत हो गए थे तथा जो इस मंत्रालय के दिनांक । सितम्बर, 
7987 के कार्यालय झापने स'० 7(35)/-६-4/8५ 
में उल्लिखित शर्तों को पूरा करते हैं, 35 र० के विशेष 
वेतन को हिसाब में लेते हुए उनकी पदोगति को' तारीख 
से काल्पनिक आधार पर किया जाए और उन्ह फिसी अवर 
की बकाया राहि का भुगत।न किये बिना 7*9-.985 से 
ही वास्तविक लाभ प्रदान करने की अनुमति दी जाए । 


लिपिकों को नहीं मिलेंगे जो 35 रू० को विशेष वेतन न 
ले रहें हों अथव जो दिनांक 7-9-87 के कार्यालय ज्ञातम मे 
विहित शर्तों को पूरा च करते हों । 

वित्त मंत्रालय का दिनांक 22-5-79 फ; काव्ज्ञा० सं० १(29)- 
संस्था ][-89] 


!7. फ्रैकिग सशोसों पर कार्य करने के लिए मप “न 
कर्मचारियों को विशेष वेतन :--(7). विभागीय परिषद्‌ 
(जेण्सीणएम०) की 37 वीं सामान्य बैठक में कर्मचारी 
पक्ष फ़ैकिग अशीन पर कार्य कएने चाले भुप “ह” के 
कर्मचारियों के लिए उठायी गई 20/- रु० प्रतिमास 
की अपनी विशेष वेतन की मांग.के बजाय. 5/- रुपये 
अतिमास दिये जाने पर सहमत हो गाया था। तदनुसार, 
फ्रैंकिंग मशीन आपरेटर के रुप में कार्य करने बाले प्रप 
“ब” कर्मचारियों को इन शर्तों के अधीन 7.5/-इफये 


'प्रतिमास विशेष वेतन मंजूर करने का निर्णय लिया थथा 


ह~ () उसी फ्रॉकिग मशीच को चलाने के लिए विशेष 
वेतन एक ही समय पर एक से अधिक ग्रूप “घ” कर्मत्रास्पों 
को न दिया जाए और (]।) ` यदि फ्रेक्रित मशीन आपरेडरों 
के लिए अलग से कोई वेतनमान निर्धारित किया गया हो, 
तो विशेष वेतन देय नहीं होगा। 


(2) ये आदेश जारी होने की तारीख से लागू हैं । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 5 फरवरी, 687 
का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 7(7)-ई० व 8॥]। 


।2, सरकार हारा किराए पर लिए गए भवनों अथवा 
सरकारी भवनों के केयर टेकरों को बिशेष चेतन की 
मंजूरी :---राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) की 
समिति की स्थापना कर्मचारी पक्ष के इस अनुरोध पर 
विचार करने के लिए की गई थी कि सरक्ारी भवनों के 
केयर टेकरों के पद को संवर्ग-बाहय पद बचाया जाये 
और ड्यूटी की भारी जिम्मेदारी के लिए प्रतिभूति करने 
के संबंध में केसर टेकर के पद के साथ बेसन का 30 
प्रतिशत विशेष चेतन के रूप में जोड़ दिया जाये। 


मूल्ति० 9] 


समिति ते मामले पर विचार किया। समिति द्वारा 

मान्य निर्णयोँ के अनुसार निर्णय किया गया है :-- 

(3) केयर ठेकरों के पदों को भविष्य में संबर्ग-बाहुय 

पदर माना जाये और सामान्य तिथमों/आदेशों 

के अधीन यथा स्वीकार्य प्रत्िनियूक्ति (ड्यूटी) 

'! भत्ता की अनुमति दी जाये। जहां केयर 
टेकर की डूयूटी के लिए पूरे समथ ध्यान देते 
की आवश्यकता हो । प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) 
भत्ता की स्वीकार्यता समय-समथ पर अथा 
संशोधित दि, 7-]7-75 के का० ज्ञा० सं० एफ 7 
| (का) (ख)/75(परिशिण्ठ) में निर्धारित 
सभी शर्तों तथा इस शर्तें के अधीन होगे कि वेतन 
और प्रतिनियूक्ति (ड्यूटी) भता मिलाकर मद 

के वेततसान के अधिकतम से अधिक न हो । 

(3) केयर टेकर के पद के स्तर का निर्णय कार्या- 

सथ के आकार, उसमें कार्य कर रहे व्यवितयों 

की संख्या, अंतर्ग्रस्त इयूटी और उत्तरदायित्व 

अर्द के आधार पर किया जायेगा । केयर 

देकर के पद के इतर को मिक्षीरि 

"लिए मानदण्ड तथा ससय जारी किये जायेगे । 

भविष्य में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाम वाले 


केयर टेकरों के पद को भरसे के लिए कोई 


अलग श्रेणी या संवर्ग नहीं बनाया जाएगा । 
() यदि केयर देकर की इगूटी का का 
E कालिक आधार पर संस्थापना से संब 
किसी. विद्यमान कर्मचारी द्वारा किया जा 
सकता हो तो पबधारी को उसके ग्रेड अतस 
के अलावा 25 रुपये प्रतिमाह समेकित विशेष 
वेतने दिया जाये । 


(2) ये आदेश जारो होने की तारोब से प्रभावी होगे । 
[भारत सरकार वित्त मंज्ञालय का दिनाक 27 फरवरी, 
2980 का कार्यालय ज्ञापन संख्य! एफ 9(7)-ई ए] 9] । 


73 अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोश्नति की प्रतीक्षा 
करने चाले लेखान्परीक्षकों को विशेष वेतन :-..- 
अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति की प्रतीक्षा 
करने वाले भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा-विभाग के 
लेखा परीक्षक एस०ए०एस० की परीक्षा पास करने के 

§ पश्चात्‌ प्रथम वर्ष के दौरान प्रति माह 20 २० विशेष 
वेतन के हकदार होंगे । किन्तु एस०ए०एस० की परीक्षा 
पास करके अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति की 
प्रतीक्षा करसे वाले! कर्मचारियों के मामले में 22 सितम्बर, 
2979 से परीक्षा पास करने की तारीख के बाद दूसरे 
वर्षं से 35 रुपये प्रतिमाह की बढी हुई दर स्वीकार्य 
होगी । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 
2979 को पल्ल संख्या ए-27023/[4) |74-ई जी आय iE 


परिभ 


किए जाले च 


22 सितस्तरए, 


77 

74 स्वीकृत पद के अभ्रा में तियसित आधार पर मे स्हेठलर 
अपरेटर फे रूप में कार्य कर रहे समूह “घ” के कमे 
चारियों को विशेष बेस; (7) यह निर्णय किया 
गया है कि यदि किसी कार्यालय में गेस्टेटनर आप- 
र का नियमित पद संजूर नहीं किया गया ह किन्तु 
समूह घ कमचारी उक्त कार्य नियमित आधार पर 


करता हैं तो उसे केवल 20 रु० प्रतिमाह का बिशेष वेतन 
संजूर किया! जाए । 


(2) ये आदेश जारी होने की तारीख मे प्रभावी 
होते हैं और अन्यथा निणित पिछले भामलों पर दोबारा 
विचार करता आवश्यक नहीं है । 

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कामिक और प्रशार्मानक 
सुधार विभाग) का दिनांके 8 आल, 983 का का० झाल सं० 

706/5/80 भत्ता] । 


25. एसे समूह घ कर्मचारियों को मानदेय वी मजरी 
अन्हे अल्पावध्ियों के लिए गस्टेटनर आपर 
करना पडला हूं! 


इस विभाग के दिनांक 28-5-8] के बायालिस ज्ञापन 
संख्या 27076/5/80-स्था० (मत्ता) और दमा 
8-4-83 के बा ण्जञा० संख्या 7026/5/80-स्थः० भत्ता) 
का हवाला दिया जाता हैं । गेस्टेटलर आपरेहर का कार्य 
निष्पादित करने के लिए समूह “घ” कर्मचारियों को सगता 
ले मानदेय को दरों क धित करने का 
करता रहा 
॥र करने के बाद यहू 
कि ग्रेस्टेटनर आपरेट्टर के कारण को 
निष्फवित करने वाले समूह “घ” कमीचारियों को निम्न 
लिखित संशोधित दरों पर मानदेय का भुगतान किया 
एग अर्थी: 


) अेस्देटनर आपरेटर को अनुपस्थिति के करान 
अल्पाचधि के लिए रेस्टेटनर' आपसेटरों के 
कार्यों को निष्परदित करने बाले समूह “घ” 
कर्मचारियों के भामले में रु० 7 प्रति दिन्न । 

(47) किसी कार्यालय में गैस्टेडनर आपरेटर का पद 
मंजूर न होने को दक्षा में नियमित आहार पर 
स्टिटनर आपरेटर वा कार्य करने काले समह 
छ” कर्मचारियों को रू० 20 प्रति सह । 


ये आदेश जारी होने की तारीख से लाग होंगे 7 
न्यथा निणित्त विगत मामलों पर फिर से विचार भ टी 
किया जाएगा । 


3. जहां तक लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग में कार्य- 
रत व्यक्तियों का संबध है इन आदेशों को भारत के निर्यक्षक 
तथा महालेखा परीक्षक के परामश से जारी किया भयः है । 


[भिक और ग्रशिक्षण विभाग का काण्झ्ञा० सं० 706/2/88- 
ई- (झत्त।) दिनकि 20-77-88] 


अ, 
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| जब कोई नियमित गेस्देडनर आपरेहर छुट्टी पर चला 
जाता है तो उसकी अनुपस्थिति सें मानदेय के स्वीकृति के 
लिए देखें मूल नियम 46 के अधीन आदेश t 


(26) घिलोपित 


(27), "निर्वाह अनुदान” से चह मासिक अनुदान 
अभिप्रेत है जो डस सरकारी सेवक को दिया जाए जिसे 
वेतन या छुट्टी चेतत नहीं मिल रहा है । 


(28) “अधिष्ठांयी वेतन” से विशेष वेतन, वैयक्तिक 
चेतन या राष्ट्रपति द्वारा नियमं -9 (27) (क) (|॥) 
फे अधीन बेतन के रूप में तर्गोक्रत परिलब्धियों से भिन्न, 
वह बेतन अभिप्रेत है, जिसका सर, परी सेनक, उस वड 
के कारण जिस पर कि वह अधिष्ठात्री रूप से नियुक्त 
हुमा है, या काडर में अपनी अधिष्ठायों स्थित्ति के कारण 
हकक्ार है । 

डिप्पण 4 ३. भारत , सरदार के मुद्रणालयों के माम्ननुपाती 
कर्मकार (पीसवढर) के मासले की दशा! में, जब उसको नियूवित ससय 
वेतनमान वाले पद पर की जाए, "थश्चिष्ठागी वेधन” इसके प्रति घंटा 
दर के दो सौ गून के तुल्प समझा जाएगा। 

विप्वण 2 ३-- उग व्यवित्त की दशा में जिसका कि. किसी राज्य 
प्रकार के अधीन किती स्थायी. पदर पर स्थायी धघारणाधिकार हे 
“यधषिष्डायी वेतन” से राज़] गरवार के सुसंगत वियमों से यधा पहि- 
भाकित निम्डायो चेः अच है । 


भारत सरक्षार के आदेश 
सेना में सैन्य अधिकारियों का विवाह भत्ता आद 
आवास भत्ता तब तक अधिप्ठायी. वेतन” की परिभाषा 
के अधीन याता है जब तक ऊन वेतन का अंश माना 
जाता है। 
[महलेखा परीक्षक को हा ० | 5 अभरत, 936 का पृष्ठांकत 
संख्या 287-ए/289-3 5} ! 


(29) घिलोपित 


(30) “अस्थायी पद” स्ते एक सिश्चित बेतन- 
उर वाला ऐसा पद अजिप्नेह् है जो परिसीमित काल 
के लिए मंजूर किया. गया हो । 


भारत सरकार के आदेश 


7. पदक्षारी को मंजूर की गई छुट्टी की अवधि को 
पुरा करने के लिए अस्थायी पद को बढ़ाने की आ'बश्यकता 
केवल तभी समीचीन होगी जब छुट्टी की मंजूरी में "सरकार 
का कोई व्यय” अन्तााहित नहीं है और इस शर्त के न होने 
पर अनुचित होगी । 


[भारत सरकार, बित्त मंझ्चालय का दिनांक 3 अप्रैल, 4983 छा 
पत्न संख्या एफ ।7( 5)-्ार- 5/33 ] 


परिभाषाएं | 


४. भारत सरकार के अधीन किसी भी ग्रेड में अस्थ 
पदों पर स्थायी आधार पर नियुक्त करसे की प्रथा पूर्णतया! 
बन्द कर दी जानी चाहिए । 

[भारत सरकार, गृह मंत्नालय का तारीख ।9 अप्रैल, . ३6: 
का काण्शाण्सं० फा० 2(2)-स्था० (विशेष) 52 ] 


(30-क) ''सावधिक पद” से नह स्थायी पड अधिम्रेत 
है, जिसे: कोई सरकारी सेवक एक परिसोशित कालाबधि 
से अधिक समय तक धारण तहीं कर सकेगा । 

टिप्पण :-संदेह होने पर केन्द्रीय सरकार थह 


सकेशी कि कोई विशिष्ट पद साविक पद है शाघना 


नी । 
(37) (क) समय वेतनमान” से बह बेलन अभिग्रेत 
 हैजों, इस नियमों विहित किल्‍्ही शर्तों के 

“अधीन रहते हुए, आवधिक वेसभवद्धियों हारा 
किसी न्यूचलम से किसी अधिकतस तक बढ़ता 
है । इसके अन्तर्गत केतन का सहु वर्ग आता है 
जो अभी तक घमागी के रूप हें शालभा | - 

(खा) समय वेतनमान तब समाने कहे जाते है जक 
कि उन वेतनमानों ५ म्थूनलभ, ४ धिकतम, 
वेतनव॒द्धि की कालाबधि ओर ललत वु की 
दर समन हों । द 

(ग) यह्‌ तब कहा जाता है कि कोई. णद उसी समग्र 
वेतनसान पर है जिस पर दूसरा पद है जब 
दोनों समय वेतनसान ससाभ हों, शर पक एक 
ही ऐसे काडर था काडर के च में लगभग 
आते हों, जो काडर या चर्गे, किसी सेधा या 
समापना या स्थापनाओं के समूह में लगभग 
उसी प्रकार के और उसी मात्र के उत्तरदायित्व 
के कत्संच्य चाले संभी गदी बरे भरे हे लिए 
दस प्रकार सुजित किया! गया हो कि किसी 
विशिष्ट पद के धारक ८! वेलन, काडर शा 
म में उसकी स्थिति से अबक्षारित हीता ही 
ने कि इस बात से फ्रि ब्रह उस पद को 
धारण कर रहा है । 


भारत सरकार के आदेश 


7. जब वेतनमान समान हो लेकिन दक्षतारोध भिन्न 
हो कक मुदूदा उठाया गया है ह बथ। उन वेतनस।नों 
की जो एरोध को छोड़कर सभी प्रकार से समान है 
समान समझा जाता चाहिए अथवा नहीं । यह निर्णय 
किया गया है कि दो सभाम वैतनमनों को, मूल नियम 
9(37) (ख) के अर्थ के जुस! र सम।नं माना! जाना च।हिए 
भले ही दक्षत! रोध के उपकंधों की दृष्टि में उनमें भिन्नता 
ह । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 20 अप्रैल, 963 का 
का्चा०्संण्ए्फ० 2(7)-६० १; 63 ] 


4. भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय का ता० 29 जनवरी, 797; वी अधिसूचना संख्या ]8 (।3) ई० [४ (क) 


और यह तारीख 6 फरवरी, 7977 से प्रबात्वी होंगे । 


/70 द्वारा विलपित किया गया 


| 
j 
H 
| 
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(2) निषु को जसत लागत को निर्धारण करते 
की पद्चति जितका सामान्यतः मद्रास सूत्र के रूप में उल्लेख 
किया जाता है :-- 


[दै म 


2. 7. जब वेतनवृद्धि की अवधि घाधिक अथवा 
हिवाषिक हो तथा वेतनवृद्धियों की अबस्थाओं की संख्य! 
पांच से अधिक हो । 

(क) लिपिकीय भियुक्तियों के मामले में :-.... 

मूल्य >न्यूनतम --अधिकतम (तथा न्यूनतम के 


बीच के अन्तर का (ईद, ) 


(ख) लिपिकीय नियुक्तियों से इतर नियुवितयों के 
भामले में :--मूल्य--स्यूनतम -|- अधिकतम तथा 
स्यूबतम के बीच के अन्तर का ($-- ) 


उपयुक्त में ड का आशय उस अवधि से है जो कि वामिका 
धार पर दी जे चाली वेतनबृद्धियों के मामले में पांच 
और. द्विवाधिकर आधार पर दी जाने बाली वेसनवृद्धियों के 
मासले में चार अवस्थाओं से जितनी अधिक हो । 


[सावनं 447 विनांक 76 जुलाई, ।90ब] मद्रास (।} 


34-38 DP&TND)S8 


परिक्षाधाएं 


8] 
डिष्पण :--यदि लिपिकीय निथूक्तियों के मामले में 
72 वर्ष बीत जाने से पहले तथा गैर-लिपिकीय नियुक्तियों 
के मामले में 9 वर्ष बीत जाते से पहले अधिकतम तक नहीं 
पहुंचा! जा सकता है तो उन मामलों में औसत मूल्य अधिकतम 
और चूनतम के बीच माध्य (Mens ) के रूप में लिया 
जाए । 
[प्वी० एवा” आरण में बर्मा राप्लीसेंट का पैराग्राफ 256 ॥] 


3. केस्रीय सिविल सेव! (संशोधित बेसन ) निम्रस।वली, 


7973 के अधीन संशोधित वेतनमात्तों (लिपिकीथ तथा ` 


लिपिकीथ से इतर) के मामले में : 


औसत लागत == न्यूनतम + (अधिकतम --न्यूनतमं ) 
ळे) जब # का जाशय समय वेतन की अवधि 


पर 
` में से 5 घटा कर निकली अवधि से है। 


[महानिदेशक डाबर व तार, का तारीख 26 सितम्बर, 7975 
का एनण्डी० संख्या 7-32/7 पपी ०्एल्पी'5 i] 


(32) “याला भत्ता” से चह भत्ता अभिप्रेत है . जोः 
सरकारी सेचकं को उभ व्ययो की एसि फै लिए प्रिया जाता 
हैं जो बह सोक सेवा के हित में यात्रा करने मे करमा है 
इसके अन्तर्गत चे भत्ते भी आते है जो सवास, घोडे और 
तस्जुओं के रखरखाब के लिए दिए जाते हुँ । 


भाग | 
अध्याय वात 
सेवा की सामान्य झाले 


खूल नियम 76 :--इस वियम हाश यथा उपचित 
के सिवाय सरकारी सेवा में किसी पद पर भारत भें किसी 
भी व्यक्ति की नियुक्ति स्वास्थ्य के चिकित्सा प्रभांण- पत्र 
के बिना नहीं की जा सकेगी । केसीय सरकार बहु प्रारूप 
असमे चिकित्सीय परमाण पत्र तंर किए जाने चर्शहए, 
“ थे विशिष्ट चिकित्सीय था अम्य -थश्चिकारी जिनके 
ए चे हस्ताक्षरित होने चाहिए, विहित करने घाले नियम 
केयी । बहु व्यष्टिक मामलों में प्रमाण पल्ल प्रस्तुत 
जाने से अभियुक्त प्रदाव कर सकेगी आर साक्षा रण 
यारी हारा सरकारी अधिकारियों के किसी विनिरद्विष्ठ 
चण को इस नियम. के प्रवतन से छू? इ सकेगी । 


मिल नियम 70 के 
8, 4 तथा #-क देखे 4] 


सना गए नियमों के लिए असुपूरक 


भारत सर्कार के आवेश 


त, पेशन योग्य प्रत्तिष्ठानों भे स्वस्थता भाण पल् के 
जिन कोई नियुक्त नहीं :--ह 7) जैसा कि मंत्ालयों को 

नस है, सरकारी सेवा में प्रारस्भिक निथुबित पर प्रत्येक 
: ग्रवेशकर्ता को किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया 
गय। स्वृस्थत। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता होता है। प्रशासनिक 
संत्रालयों को राष्ट्रपति की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई 
दे विः वे एफ० सार० 70 में ढील दे कर सरकारी सेना. में 
वित्त के बारे में स्वास्थ्य सम्बन्धी रो प्रमाण 
लू के बिन। अधिक से अधिक दो मास की अवधि के लिए 
वेतन तथा भत्ते लेने का प्राधिकार दे दें | 


त Eo 


(2) परिवार पेंशन के बारे में वित्त मंत्रालय (व्यथ 
भाग) के दिनाक 27-7-79 के का०्ज्ञाग्सं० । (70}/ 
!ज्ची ० (बी०)/78 में सूचित किए गए सरकार के निर्णय 
न्यूनतम सेव। अवधि के बिचा परिवार पेंशन की हकदारी 
कों व्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गथा है कि किसी 
भी व्यवित को किसी भी हालत में किसी पेंशन योग्य प्रति- 
ज्ठान में सरकारी सेवा में कार्यभार प्रहण करने की अनुमति 
तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उसकी डाक्टरी जांच नहीं 
हो जाती और उसे स्वस्थ नहीं प/य। जाता । 


पूछ ली 


(3) सभी नियोषता घाधिकारियों को सलाह दी जाती 
नि वे यह सुनिश्चित करे कि संघ लोक सेवा आयोग/ 


कर्मचःरी चयन आयोग द्वार। सिफारिश किए गए उम्मीदवारी ' 


को उनके दवारा! निझुक्ति प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जामे 
के तुरन्त पश्चात मियुविति-अस्ताव भेजने में इस प्रक्रिया के 
परिणामस्वरूप देरी न हो । 

[भारत सरकार, भृह भंज्ञालय का तां० 26 जुन, 979 का 
काण्ञा०्से० 5025//79-स्थापचा (ध) |} ¢ 


2. किसी व्यक्ति को डावउरो .पशीक्षा के. आधार 
पर जयोग्य घोषित करने बाले प्रसाण पत्र. को अनके 
करने का कोई भी जिवेकधिकार मही :--- यदि किसी 
प्राधिकारी द्वारा एक बार किसी उम्मीदवार से अ्सेप्य 
प्रमाण पल्ल प्रस्तुत करने के लिए कह डिधा जाता 
है, चाहे वह प्रमाण पत्न स्थायी या अस्थायी रूप से सरकारी 


सेवा में आने के लिए हो, या किसी अन्य प्रयोजनार्थ हो, 
और उसकी वास्तव में जांच कर ली गई हो, और उसे अयोग्य, 


घोषित कर दिया गया हो तो ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत 
किए गएं ऐसे प्रमाण पत्न को , अनदेखा करने के लिए अपने 
विवेकाधिकार का प्रयोग करने की छूट नहीं होगी । जहां 
कहीं कुछ प्रशासनिक कारणों से अस्थायी आधार पर ऐसे 
कामिक की सेवाओं को रोक रखना नितान्त आवेश्यक हो 
उन भासलों की गृह, स्वास्थ्य तथा बिस्त मंत्रालय के भेजा 
जाता चाहिए 

[आर 
का को ०न्चा ०स् ० डन 


“आर पी ०एस०] 


3. स्वास्थ्य परीक्षा से पूर्व नियुक्ति तथा बाव में जाह 
अस्थायी रूप से अवोष्य” घोषित किया गदा हो उन्हें सेना 
में रखता :;--(१) भूल नियम 70 के अधीन किसी भी 
व्यक्ति को स्वास्थ्य चिकित्सा प्रमाण पल्न के बिना सरकारी 
सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त न किया जाए । इसका 
आशय यह है कि डाक्टरी परीक्षा वास्तविक नियुक्ति से 
पहले होनी चाहिए । जहां हक पद्धतिं का अनुप।लन नहीं 
किया जाता तथा कर्मचारी अपने पद पर सेवा के लिए 
शारीरिक रूप से अयोग्य पाया! जाता है तो उसकी नौकरी 
को अवधि के लिए वेतन की अदायगी, केवल मल नियम 
30 में विशेष छूट दे कर को जा सकती है, क्योकि ऐसे 
मामलों में अनुपूरक नियम 4(4) उपयुक्त ढंग से लाग 
नहीं होता । अतः नियुषितत से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षा करता 
एक मियम' होन! चाहिए । 


मलस्य का तारीज 46 अक्टूबर, । 95३. 
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(2) किन्तु बहुत आवश्यक म।मलौं में किसी व्यवित 
विशेष को सीधे नियुक्त करता तथा उसके बाद- तत्काल 
सक्षम चिकित्स! प्राधिकारी द्वारा उसको स्वास्थ्य परीक्षा 


की व्यवस्था करना प्राय: आवश्यक हो जाता है किन्तु ऐसे 


मामलों की संख्या कम से कम रखी जानी चाहिए । जहां 
सक्षम निकित्सा प्राधिकारी ऐसे कर्मच।री' को बिशिष्ट 
पद पर तियुबित के लिए योग्य नहीं” के रूप में घोषित 
कर देता है तो ऐसे कर्मचारी की सेवाएं, स्वास्थ्य मंल्लाखय 


सेवा की सामान्‍य शर्ते 85. 


(4) जहां किसी अधिकारी को सक्षम चिकित्सा 
प्राधिकारी द्वारा “अस्थायी रूप से अयोग्य” घोषित किया 
गय। हों तथा बह इन आदेशों के अनुसार सेवा भें बना 
रहता है वहां उस अवधि की सूचना लेखापरीक्षा. को देनी 
चाहिए जिस अवधि के लिए अधिकारी को “अस्थायी रूप 
से अयोग्य” घोषित किय! भैया है । 


[भारत सरकार, गृह मंल्ालय का ता० 22 जुलाई, 957 का 


के ता० 73 दिसम्बर, 7955 के काण्ञ्ञाण्सं० 5-35/55- 
एम ०-77  (अदुपुरक 4 के सीखे दिय! गया आदेश देखें) 
के उपबन्धों के अध्यधीन, तत्काल समाप्त कर दी जॉनी 
चाहिए ।. यद्यपि चिकित्सकों की राय में किसी उम्मीदवार 
को “अस्थायी नोकरी के लिए योग्य घोषित नहीं करन। 
चाहिए फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिम 
"मामलों में अस्थायी अयोग्यतत। का समुचित समय के भीतर 

. इलाज हो सकें की सम्भा । है उनमें एक निर्वारित 
अवधि के बाद दोबार। उ 
को “अस्थायी रूप-से अयीग्य/ घोषित कर दिया जाला है । 
यह निर्णय किया गथ। है कि ऐसे मामलों सें शारीरिक रूप 
से “अस्थायी रूप से अयोग्य” घोण्ति किए गए सरकारी 
कर्मचारी को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी 6/र। विनिर्दिष्ट 

7" अवधि के लिए सेव! में बने रहते देले के बारे में कोई आपत्ति 
नहीं है, बेशे कि :-- 


(7) सक्षम चिकित्स!. प्राधिकारी हारा बह अवधि, 
जिसके पश्चात्‌ दूसरी चिकित्सा परीक्षा ओयोजितं 
को जाने वाली है निदिव्ट को गई हो ; 


(प) जिंस हालत के कारण अस्थायी अयोग्यता 
हुई है, उसके बारे में यहू घोषणा की गई हो कि 
उपयुक्त अवधि के अन्दर उसका इलाज हो 
संकता है ; 

(3) रोग इस प्रकार का न हो कि सरंकारी सेवक का 
ड्यूटी के दौरान जिन अन्य लोगों के साथ उसक। 
वास्ता पड़ता हो, उनके, लिए वह जोखिम का 
कारण बने ; तथा 


(एए) जहां वहीं इस प्रकार से सेवा में बत।ए रखने 
को अवधि छ; मास से अधिक हो, बित्त मंज्नालय 
क अनुमोदन प्राप्त किया ज।ए । 


(3) मूल नियम 0 के उपबन्धों में छट दे कर यह 
भी निर्णय किया गया है कि स्वास्थ्य परीक्षा से पहले इस 
प्रकार से नियुक्त किए गए संरक।री कर्मचारी को जब बह 
“अयोग्य” घोषित किय! जाता हुँ तो उसको नौकरी को 
अवधि के वेतन का तथा ऊपर पैराग्राफ-2 में निर्दिष्ट किए 
अनुसार यदि वह्‌ “अस्थायी रूप से अयोग्य” घोषित किया 
जाता है, तो उसे सेवा में बनाए रखने को अवधि के चेतन 
का भुगतान किया जाचा चाहिए । 


की भात लंग! कर संग्मीदव।र ' 


काणाम 5/27 ४पन्भारण्मी-०्एस-० तथा -भास्त-सरस्कारुन निस्त 


मंत्रालय का 25 जनवरी, 7964 का यू०्ओण्सं० 3637/ई 5 (ख yi 
63 तथा वित्त संज्ञालय का दिनांक 24 अगस्त, 7966 का को 


'ज्रा० स॑० 25{24)-ई-४/66 ।)] । 


$: आरोग्य प्रमाण पल की प्रत्याशा में नियुक्ति के लिए 
शक्तियों का प्रस्यायोजन और उसकी शर्ते :--- र्टः 
पति, मूल नियम 70 में छूट देते हुए प्रशासनिक मंत्नालयों 
सथा आरत के नियंत्रक तथा मह।लेखा परीक्षक को आरोग्य 
प्रमाणं पत्त के बिया सरकारी सेवा में, नई भर्ती के लिए. 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक दो महीने तक के 
वेतन तथा भक्तों के अर्हन को शवित्रयां प्रत्य/योजित कर 


च हू, 


किन्तु शंत यह है कि यदि सम्बन्धित व्यक्ति बाद में डावटरी 


परीक्षा करने पर अयोग्य पाथा जाता हैँ तो उसकी सेवाएं 
चिकित्स। अधिक।री/बीडे के निष्कर्षों को उसे सूचित करने 
को तारीख से एक माह की अवधि के समाप्त हो जाने के 
पञ्चात्‌ उस दश। में समाप्त कर दी जाची चाहिए जब उस 
अवधि के दौरान उस दूसरी डाक्टरी परीक्षा के लिए कोई 
अपील प्राप्त नहीं होती तो दूसरी डाक्टरी परीक्षा के माल 
में अन्तिम रूप से तिणेय लिए जाने के बाद उसको -- सेवाएं 
समाप्त कर देनी चाहिए । इस शर्तें को नियुक्ति से 
सम्बन्धित प्रारंम्भिक पत्र में स्पष्टतः उल्लिखित किया 
जाना चाहिए । * 


(2) तथापि प्रशासनिक मंत्रालय तथा भारत के 
नियंद्चक तथा महालेखा परीक्षक इस शाक्ति का प्रयोग 
बहुत ही विरल तथा अपव।दिक परिस्थितियों में ही करेंगे, 
अर्थात्‌ जब लोक-हित में यह आावण्यक समझा. जाता हूँ 
कि चुने गये व्यक्ति को उसकी चिकित्स। परीक्षा की प्रत्याश। 
में तुरन्त नियुक्त किया जाना चाहिए । 


(5) जहां कोई सक्षम प्राधिकारी किसी नए नियुक्त 
किए गए सरकारी कर्मचारी को बिन! स्वास्थ्य चिकित्सा 
प्रमाण पल्न के दो महीने से अधिक की अवधि के लिए बेतन 


और भक्तों का आहरण धिकृत करता है वहां इस आशय 


का एक एक प्रमाण पल्ल प्रथम वेतन बिल फे साथ झेज। 
जाएगा । 

[भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय का ता० ॥8 दिसम्बर, 986 
का का० ज्ञा० सं० एफ० 67(2:)/६-४/60 तथा वित्त मंत्नालय 
का दिमांक 24 अस्त, 986 का काण्ज्ञाण्स० 258(24)/ई-५७॥ 


७6 ।)]। 
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5. शाजपत्नित पदों सें पदोन्नति को स्थिति में उपयुक्त 
उपबन्ध का सागू क्रिया जाना :--भारत सरकार, बित 
मंज्ञालय के तारीख 2 फरवरी, 2960 के काण्ज्ञा०्स० 
फा० 55(7)-ई-\/ 59 के साथ पठित तारीख 5 जुलाई, 
7982 के कार्यालय ज्ञा०्सं० 75(7)/ई-\ (ख) / 62 
(अतुपूरक निभ 4 के नीचे के आदेश देखें) के उप पैर।ग्राफ 
(4) के खण्ड (वा) और (ख) के अन्तत आने वाले 
सरकारी कर्मचारियों से इतर सरकारी कर्मचारियों के 
मामले में जिन्हें राजपत्रित पदों को धारण करने के लिए 
पदोन्नत किया जाता है तथा - जिन्हे समुचित निकित्स। 
प्राधिकारी दवारा ड।वडरी परीक्षा कराना अपेक्षित होता है, 
उनके मामले में यह निर्णय किया गया हैँ कि प्रशासनिक 
मंत्रालय तथा नियंञक तथा महालेखा परीक्षक, मल निया 
70 में ढील देते हुए ऐसे सरकारी कर्मचारियों फे सम्बन्ध 
में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रश्‍लुत किए बिना दो भहीले तक के 
वेतन तथा भत्तो के आइरण की शक्तियों का प्रयोग करने 
के लिए प्राधिकत कर सकते है किन्त शर्त 
संबन्धित ब्यंपित बाद में डावटरी जांच करते पर अयोग्य 
प्राय! जाता है तो उसे जांच बारसे व।ले खिकित्सा प्राधिकारी 
के निण्कर्धी को उसे सूचित करने की तारीख से, एक माह 
की अवधि के समाप्त हो जामे के पश्चात जिस सिम्मतर 
पढ से पउत्त“पर्दान्नत किया मया हो उस पद पर प्रत्यार्वादित 
कर दिया जाते चाहिए । यदि इस अवधि के दौरान उससे 
दूसरी चिकित्सा परीक्षा के लिए कोई अपील प्राप्त नहीं 
होती अर्थवत्यिदि ऐसी अपील, की जाती है तो दुसरी डाबठरीः 
परीक्षा के ममल में अन्तिम भिर्णय-लिए जाने के बाद उस 
इस जि्मेशेर पद पर प्रत्यावतित कर दिया जानो चाहिए 
जिससे कि उसे पदोच्चत किया गया था । - इस शर्ते का 
उल्लेख राजपत्नित पदों पर पदोन्नति के आदेशों में स्यप्टत: 
किया जाना चाहिए ! 

[ारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० ।6-2-7966 का 
का० ज्ञा० सं० फा० 20(75)ई/\ (क) (65)]। 


5, केबल आधवादिक भामलों में डाक्टरी परीक्षा से पूर्ण 
छूट ।०-(7) भारत सरकार के मंत्तालय अलग अंलग 
सामलें में सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्वे आरोगय चिकित्स! 
प्रमाण पत्र अस्छुत किये जाने की शतै में छूट देने के लिए 
सक्षम हैं। इस मंत्ञालय के ध्यान में एक मामला आया है 
जिसमें एक अधिकारी को उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति के 
समय चिकित्सा बोर्ड दवारा डावटरी परीक्षा किए बिना 
समूह "क राजपल्नित पद पर नियुक्त किया गया था तथा 
सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा बाद में पद पर स्थायी- 
करण के समय स्थायी चिकित्स! बोडे द्वार। डाक्टरी परीक्षा 
से यह मानते हुए छूट दे दी कि उन्हें मूल नियम ।0 के अधीन 
ऐसी छूट प्रदान करने की शवित प्रदत्त है । सम्बन्धित 
मंत्रालय की ओर से यह कार्रवाई अनियमित थी क्योंकि 
प्रत्यायोजित शक्षितयों क! प्रयोग मंत्रांलय हारा केबल उसी 
स्थिति में क्रिया जा सकता था जब कि आरोग्य चिकित्सा 
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श्रम।ण पत्र प्रस्तुत किए ज।ने की शर्ते समाप्त किए जाने के 
सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय उक्त पद पर उक्त 
अधिक!री की नियुक्ति से पहले ले लिया गय। होता । अतः 
सम्बन्धित मं्ञालय वित्त मंत्रालय की सहमति बिना अधि- 
कारी को उसके स्थायीकरण के समय ड।बटरी परीक्षा से 
छूट प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं था । 

(2) यद्यपि मूल नियम ।0 के अधीन मंत्रालय अलग 
अलग मामलों में सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व आरीग्म 
चिकित्सा अभाण पल्न से छूट देने के लिए सक्षम है तथापि 
अशासनिक मंल्लालयों द्वारा मूल नियम 70 के अधीन प्रद 
शक्तियों का प्रयोग उदारतापुर्वेक नहीं किया जाता चाहिए 

छूट की मंजूरी लोक हित में केवल विरल तथा आपव विक 
चाहिए । डावररी परीक्षा निर्योवत्ा 
तथा कर्मचारी दोनों के हितों भे जावधयक है । यदि वस्तुत 


विशी विशेष मामले में जब कि सम्बन्धित व्यक्ति अत्यधिक ह 


योग्यत! आप्त हैं और भारत सरकार के अधीन पद विशेष 
को धारण करने के लिए अन्यथा पूरी तरह थीग्य है, 
तो इस आशय की छूट बित्त मंत्नालय के पर।भर्श से दी जानी 
चाहिए आर ऐसे मं !, बहा 
वित्त मंत्रालय, गृह और स्वास्थ्य मंत्ञांलयों से परामर्श कर 
सकता है । ॒ 

[यारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 24 फरवरी, 
का काव्ज्ञाब्सं> फा० 20 (7) ई-ए (क)।64] । 


7. पहली विधुवति पर आरोब्यतता का चिक्रित्स! असाण 
पक्ष पेश करते को सेवा पंजी में प्रविष्ट सरकारी कर्म- 
चारियों दारा दिया गया आरीग्यता चिकित्स! प्रमाण यल, 


एक महत्वपूर्ण दस्ताबेज है तथा इसे उसके सेवा करियर. 


संबंधी अध्य दस्तावेजों के साथ सुरक्षित जगह रखना चाहिए । 
फिर भी, उसकी सेवा पंजी में कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर 
से इस आशय की एक प्रत्रिध्टि कर दी जाए थिः उने 
आरोग्यता का चिकित्सा प्रमाण पल प्रस्तुत कर दिया गया 
हे ॒ 

भारत सरकार, बित्त मंत्रालय का तारीख 
का काउच्चाण्सं० फा० 25- (24)-६-५४/७४] । 


संशोधित सेबा पंजी 
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7. जीषतवृत 
2 भ्रमाण पत्र, और अततप्रमाण पल्ल 


झं विषय प्रमाण पत्त प्रमाणित करने 
वाले अधिकारी 
का पदनाम और 
हस्ताक्षर 
I 2 3 4 
7 चिकित्सा कमचारी की परीक्षा 
परीक्षा दितांक , .... को 
MR MRE द्वारा 


i 
i 
| 


सूणचित ]] ] 


की गई और उसे 
आरीश्य पाया । 
चिकित्स! प्रमाणपत्च 
सेवा पंजी के खण्डन |] 


के क सं०...., में 
सुरक्षित रख दिग! 
गया है । 


|थारत सरकार, वित्त मंज्ञालय का दिनांक 77 मार्च, 976 
का कान्क्ा०्स० एफ० ३ (2) ईन्‌ (एफ) /73] । 
हरी कमचारी सम्बन्धी अधिक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत 
वेडी को 'कार्यालथाध्यक्ष की व्यक्तिगत अभिरक्षा में 
ह सेबा पंजी के खण्ड ही में सुरक्षित रखना '। हिए। 


सुलिक्षतः -उपर्बज्नित ने किया गया हो, सरकारी सेवक का 
सम्पुर्ण समय उस सरकार को समापित होगा जो उसे बेत 
देती है, और बह अलतिरिक्ल -पारिश्रसिक का बाधा य 
"या ही अचित प्राधिकारी होरा आपेक्षित किसी भी 
रीति से नियोजित किया जा सकेगा, सले हो बे सेवाएं 
जिनकी उपेक्षा उससे की जाए ऐसी हो जिभका पारिभ्वमिक 
माशूली सौर पर साधारण राजस्वों से, स्थानीय निधि से, 
या किसी ऐसे निय की निधियों से दिया जाए, जी 


लिए मित हो अथत्ा महो भा जो सम्यूर्णतः या सारभूत रूपः 


' से अपकार के स्वाभित्त या जिरवत्रण के अधीन हो। 
_ भूस तियमः ।2.:-(क) दो या अधिक सरकारी 
'  शेक्षक एक ही स्थायी पद पर, एक ही समच में, जशिण्ठायों 
रूए से शिमुकत नहीं किए जा सकते [i 
(ड) [=-= किसी सरकारी सेवक की एक हीः 
समथ में पो. था आधिक स्थायी पदों पर अधिस्थायी रूए से 
सिखुश्ित्, नहीँ की. जा सक्कनी । 


(ग) कोई सरकारी सेवक उस पद पर अधिष्ठायी 
रूथ से सियकक्‍त नहीं किया जा सकता जिस पर किसी अन्या 
सरकारी सेवक घा प्रास्णाधिकार है। 


सूल नियम 22 के :--जब किसी सामलि में, इस 
'लियमो में अस्था उपनरिधत न किया गथा हो । सर (परी 
सेवक विसी स्थायी पद पर अधिएछायी निधविल होने पर, 
उस पद पर धारणाधिकार अजित कर लेता है और 
किसी अन्य पद पर पूर्व हि उसका धारणाधिकार 
समाप्त हो जाता है । 


भारत सरकार के आदेश 
(7) सेवा अथवा संबं में स्थाथीकरण, किसी पद कए 
धारणाधिकार प्राप्त करने के बराबर है :-.... यह प्रश्त' 
उठाया गया है कि क्या “सेवा” अथवा “संवर्ग” में सरकारी 


सेक्षा की सामान्‍य शर्तें 


लियसे 77 :---जम सावि विसो भामले में अन्था 
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कर्मचारी के स्थायीकरण- पर धारणाधिक।र प्राप्त किय 
जा सकता है। धारणाधिकार सम्बन्धी नियमों के पीछे 
भावना धह है कि सरकारी सेबा में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त 
किए गए प्रत्येक व्यक्ति को समुचित्तसंबर्ग में उसका अपनः 
अध्षिष्ठायी स्थान प्राप्त कर।थ। जए । कतिपय' संगठित 
सेवाएं जैसे केनदरीय समनिवालम सेवा, भारतीय अर्थ सेरा 
तथा भारतीय सांख्यिकी सेबा में सदस्यों को किसी विशिष्ट 
पद पर नहीं बल्कि सेब।/संबर्ग मे किसी विशिष्ट ग्रेड में हीं, 
इस प्रकार स्थायी कर लिय। जाह। है। ऐसे मामलों में, 
सरकारी सेवक का सेबा में सथायीकरणं उस सचा के मृतः 
संवर्ग में किसी पद का (भले हो ऐसा निष्ट न किया जया 
हो) धारणाधिकार प्राप्त करने के बराबर ह | 


का बा० ज्ञा० सं 2(2)-ईनए (बः) / 67] न 


(2) स्थायीकरण को स्थायी पदों की उपल्ला 


अलग करना :--विद्यम।न पद्धति के अनुसार स्थाथीकरुण . * 
के लिए एक पूर्व, अपेक्षा यह है कि ऐस। स्थायी-पद उपलब्ध , 


होन! चाहिए जिस पर अभ्य छिसी सरकारी व्शचारी का 


पत्वेंक पंद अथच परेड 
निरन्तर स्थायी किया जाना 


होतः है बशर्ते कि प्रत्येक ग्रेड में स्थायी पद उपलब्ध ही । 


(3) इस प्रकार स्थायी खाली पदों का. पत्ता लगाते 
तथा इन पदों पर कर्मचारियों के स्थायीकरण पर विज्ञाप 

ने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुल। मे 
फि समय लगत। है तथा यहू एक जटठिल' प्रक्रिय/ है 
जो कि विद्यम/न निथभों के अधीन सरकारी कर्मचारियों 
को स्थायी हैसियत देने से पहले, अपन।नी पड़ती हैः 
स्थायीकरण की प्रक्रिया संबंधी अपैक्षाओं के अनृप।लन में 
देरी तथा जटिलत। होती है जिसके परिणामस्वरूप प्राय: 
ऐसी स्थिति पैदा हो जती हैं जहां किसी कर्मचारी को 
आ।यामी उच्च ग्रेंडों में कई वर्षों तक स्थान पक्ष रूप से कार्य 
करना पड़त। है जबकि बह केवल उसी गरड में स्थायी होता 
है जिसमें बह सवा के समय प्रविष्ट हुआ था । 


गो [-]] "बल्थायी उपाय के सूप में को गए ख थो जो [7] दा उपाय के रूप में की गई व्यवस्था को छोड़ कर शब्दों को 
अधिसूचना संख्या एफ० 2(2)/एफ(क)/75 द्वार बिलोपित कर दिया गया । 


i2—8i DP&T/INDIBS 


चरम मशकार, वित्त मंहालय की तारीख 36 दिसम्बर, 7967 की 


सरकार निस्त मंज्ञालय का तारीख . 26 भद्रै; -965 „ 


र 
| 
| 
है 
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६4) स्थायीकरण की प्रकिया में कुछ सरलीकरण 
लाने की दृष्टि से एक कार्यदल वित्त मंत्रालय के दिनांक 
5-3-५876 के आदेश संख्या फा० ](5)}/75-विशेष 


हारा 7976 में गठित ने स्थायीकरण के सम्पूर्ण प्रश्म 
की जांच की गई । जिसकी सिफारिश निम्नानुस।र 


झा 


8) सरकारी कर्मचारियों के स्थायीकरण को स्थायी 
खाली पदों की उपलब्धता से अलंग कर दिया 
जाना चाहिए, तंथा 

8) सरकारी कर्मचारी के कैरियर में ऋमिक पदों/ 
ग्रेढ़ों में कई-कई स्थायीकरणीं की बजाए केवल 
एक ही बार स्थायीकरण होना चाहिए । 


हन सिफारिशा पर तब संघ लीक सबा भायोग आदि 
के परामर्शे से विचार किया गया था किन्तु माभले पर आए 


ह अधिवर्ष: की -आयू प्राप्त करने बाले अस्थायी 
कर्मचारियों को पेंशन: को मंजुरी दिए जानि सम्बन्धी आदेश 
जारी कर दिए गए थे। नियमोंतथा प्रक्रियाओं के सरली 

करण के अभियान के संदर्भ में समय पहले हाथ में 
लिया था इस प्रस्ताव पर पुनःविचार किया गया। अव 
स्थाग्रीकारण से स्थायी रिक्त पद की . उपबब्धता से अलग 
(सरकारी कमेचारी के ...|ँ रियर में केवल एफ 
जार स्थायीकरण किए जाने का निर्णय. किया गथा है । 


8) अपर्युकत निर्णय के अनुसरण में विद्यमान नियमों 
। अमुददेशों पुंनरीक्षा की गई है तथा विभिन्न मामलों, 
जैसे की परिवीक्षा, स्थायीकरण, वरिष्ठता, धारणाधिकार, 
स्थायी सेवा नियमों आदि के सम्बन्ध में अपन।यी जाते वाली 
संशोधित प्रक्रिया नीचे निदिष्ट की गई है । 


5.7 स्थायीकारण 
(क) सामात्य 
6) किसी कर्मचारी का सेवा में केवल एक बार 
स्थायीकरण किया जाएंगा जो कि प्रविष्ठ ग्रेड 
में होगा । 
£) स्थायीकरण को ग्रेड में स्थायी रिक्त की उपलब्धता 
से अलग कर दिया जाए । दूसरे शब्दों में ऐसा! 
कोई अधिकारी जिसमे (लता वेक परिवीक्षा 
अवधि पूरी कर ली है^उसके स्थायीकरण पर 
विचार किया जाए । 
(छ) उस ग्रेड में स्थायीकरण जिसमें प्रारम्भ में भर्ती 
की जई थी । 
{7) विद्यमान की ही तरह नियुक्त किए गए व्यक्ति 
को संतोषप्रद ढंग से परिवीक्षा पुरी करनी चाहिए। 
{ह} मामले को विभागीय पदोन्नति समित्ति के समक्ष 
(स्थाथीकरण के लिए) रखा जाएगा । 


री कीः गई चूंकि इसी बीच सेवा के 20 वर्षों... 


सेवा की सामान्‍य शते BI 


(प) मामले में सभी दृष्टियों से अन!पत्ति होते पर 
स्थावीकरण के बिशिष्ट आदेश जाही किए 
जाएंगे । 

(ग) पदो्नलि पर 


() यदि भर्ती नियमों में परिवीक्षा अवधि निर्धारित 
नहीं है तो, यदि कोई अधिकारी नियमित आधार 
पर (निर्धारित विभागीय पदोन्नति समिति 
आदि घ्रक्रिया का पाजन करने के बाद) पदोन्नत 
हाता हैं तो उस व्यक्ति को वही लभ प्राप्त होंगे 
जो उस व्यक्ति को उस ग्रेड में स्थायी व्यक्ति को 
आप्त होते । 


। परिवीक्षा निर्धारित है बहां नियाक्त आ्राधि- 
कारी निर्धारित परिवीक्षा अवधि के पूरा होते 
के बाद स्वयं ही अधिकारी. के कार्य तथा आचरण 
का मूल्यांकन करेगा तथा थदिं वहू इस निर्णय 
पर पहुंचता है कि अधिकारी उच्च पद पर कार्य 
करने के लिए उपयुक्त है तो ब्रह यह घीषित 
करते हुए आदेश पारित करेगा कि सम्बन्धित: 


अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि सफलता पुर्वक | 


पूरी कर ली है। थदि निथोकता. प्राधिकारी 
यह समझता है कि अधिकारी का कार्थ संतोषप्रद 
नहीं रह। है अथवा उसके काम पर कुछ और 
समय के लिए निभरानी रखे जाने की अ।वश्यकता 
है तो उसे यथास्थिति उस पद अथबा ग्रेड में 
पदोन्नत कर सकता है जिससे वह पोक्त. हुआ 
था अथवा परिवीक्षा की अवधि को बटा सकता 


हुँ। 
चूंकि पदोन्नति का कार्थ स्थायीकरण नहीं होग।, इसलिए 
किसी अधिकारी के द्वार। परिवीक्षा अबधि की 
संतीषभ्रद ढंग से पुर! किए जाने की घोषणा 
करने से पहले उसके कार्यम्िष्पदल की कड़ाई 
से जांच की जाती चाहिए तथा यदि परिवीक्षा 
अवधि के दौरान अधिकारी का कार्य संतोषप्रद 
नहीं रह! है तो उस व्यक्ति को उस पद अथव 
ग्रेड में प्रत्यावत्ित करने में कोई हिचकीच।हट 
नहीं होती चाहिए जिससे वह पदोच्नत हुआ है । 


5.2 केक्रीय सिचिल सेवा (स्थायी सेव?) नियमावली :--- 
(7) चूंकि किसी शी ऐसे अधिकारी' 

को जो स्थायीकरण के लिए अन्यथा पात है 

स्थायी रिवित के उपलब्ध होने तक, स्थायी- 

रण के लिए प्रतीक्षा करनी होगी, इसलिए 

किसी व्यक्ति को स्थायीबत्‌ घोषित करने की 
विद्यमान क्रिया के पालन की आवश्यकता समाप्त 

हो जाएगी तदनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा 
(अस्थायी सेवा) नियमावली में स्थायीवत्ता से 
सम्बन्धित उपबन्ध विलोपित क्रर दिए जायेगे । 


। 
| 
| 
j 
| 
| 
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(3) चूंकि ऐसी स्थितियां भी हो सकती है जिनमें 
ऐसे पों/स्थापनाओं में वियुक्तियां की जाती 
है जो कि सिश्चित तथा सर्वथा अस्थायी अवधि 
क्रे लिए सुजित की जाती है अर्थात विशेष प्रकार 
की आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए 
भठित समिलियां/जांच आयोग, संगठन जिनके 
कुछ वर्षों से अधिक बते रहने की सम्भावना नहीं 
है, विशिए 


अवधियों के लिए परियोजव/ओं के 
लिए सूजित पद, इसके सम्बन्ध में अस्थायी सेवा 
लिथर्मी के बाकी के उपबन्ध लागू रहेंगे । 
.3) धारणादिकार 
मूल स्थायी पद को धारण करने के लिए सरकारी 
कर्यक्टरी केः अधिकार के रूप में धारणाधिक।र 
की अवधारणा में परिवर्तन हो जाएगा । बारणा- 
चिकार अक्ष केवल नियमित पद 
स्थायी. हा अधच अस्था जे अथव! 
'अनुप्रस्थिति की. अवधि: की समाप्ति पर धारण 
कर्मचारी के अधिकार|हक को 
[स प्रकार, ग्रेड में धारणाधिकार 
सभी ,अधिकारियों को मिलेगा, 


; घिक[र हुक इस शर्त के अध्यधीन 
होगा विः चढि किसी समय इस. प्रकार हकदार 
की संख्या प्रेड में उपलब्ध पर्दों की 


संख्या से अधिक-हो जाती है तो ग्रेड में कमिष्ठतम | 


व्यक्ति निम्न ग्रेड में पदोश्चत कर दिया जाएगा । 
उदाहरण के लिए, सदि ऐसा कोई व्यक्ति जो 
स्थायी है अंभवा उच्च पद में जिसकी परिवीक्षा, 
पुरी ही गई घोषित कार दी गई है अथवा की 
व्यक्षित जी उच्च पद पर काये कर रहा है जिसके 
लिए नियमित आधार पर कोई परिवीक्षा नहीं 
है प्रतिनियुकित अथवा बाहय सेवा स bi 
छाता है तथा यदि असकौ समायोजित 

के लिए ग्रेड में कोई रिवित नहीं हैं तो कनिष्ठतस 
व्यक्ति को पदावतत कर दिया जाएगा किन्तु 
यदि यह अधिवा।री स्थयं ही कर्निष्ठतम है ती 
उसे अगले निम्न प्रेछ पर जिसके वह पहले 
पदोजत हुआ था पदाबनत कर दिया जाएगा । 


(5.4) पेंशन 


चूंकि सभी ऐसे व्यक्त जिन्होंने पहली नियुत 
में परिवीक्षा अवधि पूरी कारली है स्थायी घोषित 


, चाहवे बहू : 


ग्रेड में स्थायी है यथवा जिन्हें." 


सेब! की सामान्य शर्ते 93 


कर दिए जाएंगे अत: पेंशन: लथा अम्म पेंशन 
सम्बन्धि प्रसुविधाओं की मंजूरी के लिए: स्थायी 
तथा अस्थायी कर्मचारियों के बीच इस समय 
किए जाने वाला भेद-भाव समाप्त कर दिया 
जाएगा । 


(5.5) अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनं जाति के लिए 


आरक्षण केवल प्रविष्टि स्तर पर स्थायीकर्‌ण की 
लागू कर दिए जाने तथा स्थायी पदों की उप- 
सब्धत से स्थायीकरण को अलग कर दिए जाने 


करण के लिए पात्र अत्यक व्याक्ति का 
दिया जाएगा । 


बरिष्ठता, 
इस विभाग के दिनाक - 9-7-86 के का० झे 
सं० 220]7/ 7/8 6-स्था० (घ) के 
जारी किए गए बरिष्ठता सबंधी झे।दिशों' के ग 
2. 3 के अनुसार जहां व्यक्तियों क 
भर्ती अथवा परदीन्‍तति के समय 
योग्यतानम से अलग क्रम से स्थायी ! 
है, वहां बरिष्ठता मूल योग्गरता्स-के अनुसार 
नहीं बल्कि स्यायीकरंण के कम में. होगी छ 
अब स्थायीकरण प्रविष्टि ग्रे. में होगा 
उस ग्रेड में स्थायीकरण के आधार पर बारिष्छला 
क! निर्धारण किया जावा जारी. इडा 
जाएगा । 


..5. उपर्युक्त पहलुओं के बारे में बिद्यसाच अनुदेश/ 
मियम पू्वेवर्ती पैराग्राफ में सिदिष्ट की गई सीसा तकं 
संशोधित समझे जाएंगे । जहां तक पेंशन, अस्थायी - संब।, 
धारणाधिकार आदि का संबंध है इपयुबत संशोधन अलग 
से अधिसूचित किए जाएंगे ! 


7., स्थायीकरण के संबंध में ऊपर दी गई संशोधित 
प्रक्रिया तदर्थं आधार पर की गई नियुकितियों के मामले में 
लागू नहीं होगी, भर्थात, इन अनुदेशों के क्षेत्राधिकार में केबल 
नियमित आधार पर की गई नियुक्तियां ही आएंगी । 


7, 2 कभी-कभी किसी संस्थापन! का सजन सीमित 
अवधि के लिए विशिष्ट उदूदेश्य के प्रयोजन से जैसा कि 
समितियां अथवा जायोगों के म।मले में विशिष्ट समस्या के 
अध्ययन अथवा जांच के लिए किया जाता है । सामाम्यतः 


ऐसे संस्थापनों में पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध के 


आधार पर झर जाता है जिसके परिण।मस्वरूप नियमित 
पदधारी की आवश्यकता नहीं होगी। यहां तक कि 
कुछ सामलों में, जहाँ नियमित नियुबितयों भर्ती नियम 
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तैयार करके की जाती है तथा नियुक्तियाँ उत्त नियमों के अतु- 
सार की जाती है, बहां स्थायीकरण के बारे में ये अनुदेश लागू 
नहीं होंगे । दूसरे शब्दों में सर्वया अस्थायी संगठनों के पदों 
पर नियुक्त किए गए व्यक्ति इस कार्यालय जपत में दी गई 
संशोधित प्रक्रिया में चहं जाते है । 

8. ये अनुदेश पहली अग्रै, :988 से लागू होंगे । 
र विस्तृत रः 
कथालियों में 
क्रिया जञाने थाला 
विभिन्न मंत्ञालयों 


9. जब इस कार्यालय शापल में 
लागू होगी ती प्रत्येक वर्ष रकार 
अधिकारियों के स्थायीकरण बे 
प्रशांसनिक कार्य समाध्त ही जाएं 


करावा जा सके । 
भारत सरकार, कामिनद जार प्रशिक्षण विशञाश का दिनाक 
28-35-2988 कार्थालिय ज्ापद सांख्या 7802/7/86-स्थापना 


सूल सियस 23: जो सरकारी सेवक विशी स्थायी पद 
की अफ्षिण्डायी रूप से घारण परसा हैं, उसका उस पद पर 


चारमालिलाइ, जड लेक. कि ससका धार्णाधिकार सिम 
74 के जधौत मिलब्मित था भिय 24७ के आध्रीत 
जिस बशा में 


स्थाचान्सरिल च कर लिण गया हो पिसवा 
कता रहेमा, खात्‌ -- 


(ण) किसी अस्य पद पर-हथानान्सएण होने पर कार्थ- 
अहुण अवधि के बॉशन, लिवाथ उस दश? के 
अब उसका स्थानाइ्प्रणु, निनतर चेतन बह 
पद पर अनिष्ठायी रूपः से हुआ हों, जिस दशा 
में उसका धाएणाधिकार उस सारोख से इस नय 


पद पर सुथामान्तणित हु! जाता है जिसको बह 
पूर्व पद के अपने कर्तव्यों से सुबल हो, 


(घ) सियम 97 के उपनियस (2) के अपवाद के 
अधीन रहते हुए छटदी के दौरान, जो सियस 
86 के अधीन तत्समान यन्य नियमों के शीन 
झनिवार्ध निवृत्ति की तारीख के पश्चात दी गई 
अस्वीकृतत छूददी (श्पियूजश सीब) नहीं है । 


(ङ) सिलमबन के बोरान । 
आरत सरकार के आवेश 
3, सैनिक सेवा में बुलाये जाने पर सिचिल पद में घारण- 


चिक्कार को बनाए रखता :=नआारतीय रिज अधिकारियों - 


सेवा की सामान्य शर्तें Se 


की सेना के वे सभी अधिकारी जो केखीय सरकार के अधीन 


` नियुक्त है, सैन्य सेव! में बुलाये जाने पर उतनी अवधि 


के लिए अपने सिविल पदों पर धारणाधिकार बनाए रख 
सकेंगे, जितनी अवधि के लिए उन्हें सैनिक सेव। में बुल/या 
जाए । ह | 

[भारत सरकार, वित्त प्रभाग का ता० 29 भाचे, 2१ 
पुष्ठांकेन संख्या फ्रा० 37/आर० 7/29] । 


2, जिन सरकारी कर्मचारियों को. अन्य विभागों में 
नियुक्त किया जाल? है उन के मासले में सूल विभाग में 


घारणाधिकार रखा जाना :--( । ) किसी विशिष्ट विभाग: 
कार्यालय में कार्यरत इत केस्रीय सरकारी कर्मवारियों- " 
के मामले में जो अन्य केसद्रीय सरक्षारीपिभागों/काथ 


में पदों के लिए अ'विदन पल आश्ंत्रित. करने से संब 
विज्ञापनों अथवा परिपल्लों के छत्तर में अविद पल्ल 
भेजते हैं, पद्धति अपनायी जाए, इस प्रश्न पर पिछले -कृछ 
समय से विचार किया जा रह! हैँ। यह निर्भय % 
गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के संबंध में निम्भ- 
लिखित पद्धति अपनाणी जानी चाहिए :-- 


(7) आवेदन पछ इस कार्यालय ज्ञापन में निहित 
अनुदेशों (मुद्रित नहीं) -केः अनुसं।र अग्रेषित ' 
कर दिए जाएं अले ही अन्य विभाग [ 
में आवेदित पद स्थायी हो य।- अस्था 


te 


कायी 


ब्रारणाधिकार यूल बिभाग/कार्या 
म्चे की अवधि के लिए रख 


एप चे 


तो उस अवधि के भीतर भूज़ विभास/कार्णालय -: 


प्रत्याधतित हो जाएं या उस अश्वि के सम: 
होने पर मूल विभाग/कार्यलिय , :से त्म 
दे द॑। अन्य विभागों।कार्यालयों में अ 
पन्नों को. अंग्रेषित करते ससय उनसे इन शर्तों 


का पालन करने के लिए बचन ले लिया! ` 


जाए। 


(3) स्थायीवत सरकारी सेवकों के मामले' में जो 


दो वर्षों की अवधि के भीतर" मूल -विभाग/. * 


कार्यालय में प्रत्य।वतित होने के. इच्छुक हां, 
उन्हें मूल विभाग/कार्यालय में वापिस से 
लिया जाए बगाते कि नए विभाग/कार्यालय' 
मे हण करने से पूर्वं जो पद उन्हें 


धारित किए हुए थे, बे बने रहे हो । किसी _ 


भी स्थिति में मूल विभाग/कार्थालय से कार्यमुक्त 
होने की तारीख से वो बर्ष समाप्त होते पर 
उन्हें, यदि उनका प्रत्यवर्तन महीं होता है, तो 
मूल विभाग/कार्यालथ से त्य|गपत्ञ दैना होगा । 
आवेदन पत्नों को अग्रेषित करते समय उनसे 
इन शर्तों का पालन करते के लिए बचन ले 
लिया जाए । 
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१4) जहां तक अस्थायी कर्मचारियों का संबंध है 
उल्हें नियम के तौर पर मूल, विभाग/कार्यालय 
से कार्यमुकत्त करते समय मूल विभाग/कार्यालय 
से त्यागपत्न देने के लिए कहा जाए। आवेदन 
पत्नों को अग्रेषित करते समय उनसे इस आशय 
का एक वचनपल्ल प्राप्त कर लिया जाए कि दे 
आवेदित पद पर चमन अथवा नियुक्ति होने 
की स्थिति. में मूल विभाग/कार्यालथ से त्यगपत् 
दे. देंगे । 


(8) ऐसे अपवाषिक माभलों में जहां अच्य विभाग/ 
कार्योत्नंय को अस्थांग्री, पदों को स्थायी पदों 


में परिवतित करते में था कुछ अम्यः प्रशाशविक 
: [से ऐसे सरकारी सेवकों को स्थायी 


सरकारी सेवकों की 
` एकवर्ष और अप 

मति दी आए । ऐसी अनुमति प्रदान करते 
समय सूल बिक्ाम/कार्यालय द्वारा स्थायी 
सरकारी सेवकों से ऊपर के उप-्पैरा (2) 
में धल्लिखित वचनपल की ही तरह एक 


मूल विभाग/कार्यालय में 


-गया वषगपल्न ले. लिय। जाए । स्थायीवत, कर्म- 
चारियों के साथ उसके द्वारा ऊपर उप-पेंरा , 

` (3) में उल्लिखित, ब्ंगपल्च की तरह एक 
बजसपत दिए अने "पर इसी के आनुरूप कार्रवाई ' 


का जाए 


(ह) ऊपर खाड (2) और (3) में उल्लिखित 
दो वर्षा की अवधि के दौरान संवर्ग-ब!ह य 
पद. में अधिकारी का वेतन जिन मामलों में 
नए पद के तमभस का च्यूचतम भूले वभाग 
में उसके ग्रेड वेतन से काफी अधिक . बँठता हो, 
उनमें वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 964 
के कार्यालय ज्ञापन फा० 70 (24)-इन्‌्‌/ 
60 में निर्धारित सीमाएं लागू होंगी तथा 
ऐसे मामलों में. समय-समय पर जारी किए 
जाने वाल जन्य आदेशं भी लागू होंगे । किसी 
भी सिति में कोई प्रतिनियक्ति भत्ता देय 
नहीं. होगा । 


2. के अनिश भारत सरकार के सभी बिभागों/कार्यालयों 
के कर्मचारियों पर (रेल मंत्रालय को तथा रक्षा सेवाओं 
- फे सिविल कर्मचारियों को छोड़कर) लागू होते हैं। 
केल्रीय सचिवालय सेवा/केट्रीय सचिवालय आशुलिपि 
सवा /किष्त्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के सदस्य भी, 
उत्वे संबंध में अब तक अपनाई जा रही पद्धति का 
अधिक्रमण करते हुए, इन आदेशों से शासित होंगे । 
[भारत सरकार, गृह मंज्ञालय का तारीख ।4 जुलाई, 967 
का वायोत्रय ज्ञापन संख्या 60/37/65-स्थापना (क) ]। 
IBID. 9, & 7 (२.73,)/88 


करते में कुछ-समय-लग सकता है तो ऐसे स्थायी ” 


धारणाधिकार रखने की 


स्पष्टीकरण :---एक प्रश्न उठाया गया है कि कया ऐसे 
अस्थायी सरकारी कर्मचारी के मामले में, जो उसी विभाग/ 
कार्यालय में खाली होने वाले ऐसे पद के लिए आवेदन 
करता है जिसे सीधी भर्ती के आधार पर भरा जाना है, 
इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए या नहीं कि बह 
पद पर अपना चयन हो जाने पर अपने हारा धारित पद 
से त्यागपन्न दे देगा । यह स्पष्ट किया! जाता है कि ऊपर 
दिए गए अनुदेश सभी भामलों में लाग होते हैं अर्थात्‌ 
स्थायिवत सरकारी कर्मचारी अन्य विभाग या उसी विभाग 


मे उत्पन्न होते वाले ऐसे पद पर आवेदन करतः हैं-जिस - 


पर भर्ती सीधी भर्ती के आधार पर की जाती हो.लो उसे 
दो वर्ष के भीतर अपने द्वारा धारित पद पर बापिस आनि 
की अनुमति दी जाएगी बशल कि पद विश्वसान-ही-। 
अस्थायी सरकारी कर्मचारी के मामले में आवेदित पद 
पर उसका चथन और नियुक्ति हो जागे पर अपने पारा 


सारित पद से कार्यमुक्त होते समथ उसेःइवल पद छे 


त्यागपल्ल देने. को अनिवार्य रूप से कहा- जाएगा। 
उसका आवेदन पल भजते समय उससे इस जश . का 
अस।णपश्च से लिया जाए । 

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कामिक और प्रशासनिक 
बिग का दिनांक 22 जुलाई, 7980 का कावज्राण्पं० 280 


४ 36न्‍वथा० (ग) | + 


ऊपर पेरा 7(6) में यह व्यवस्था है कि मल विभाग 
| दो या तीच वर्षो के लिए धारणाधिकार रखने की अवधि 
४ बोरान संब्ग ब।हुय पद में अधिकारी का वेतन उस 
पदे के वेततसाते में नियत क्रिया जाएगा तथा ऐसे स 
में, जहाँ नए पद का च्यूनतभ वेतनमान भल विभाग हें 
संबंधित व्यक्ति द्वारा लिए जा रहे . ग्रेड /वितन 

काफी अधिक है घित्त मंतालम के हारीख 9 शा, 
7964 के कार्यालय ज्ञापन संख्या! एफ-0 (24) 
60 में निर्धारित सीमाएं लागू होंगी | उपर्युक्त कार्यालय 
ज्ञापन, का परिणाम यह है कि अधिकाँश मामलों 


श 


में नए पद पर अधिकारी का वेतत ऊपर उल्लिखित 


कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित की गई सीमाओं के 
लागू होने के क/रण, मूल नियम 35 के अधीत, सए पद के 
वेतनमान के न्यूनतम से भी तीचे नियत विय! जाए 
एक प्रश्‍न उठाया! गया है कि कया उन भासलों में भीः ज; 
किसी Fs यी सरकारी कर्मचारी को खुली प्रतियोगिता 
में संघ लीक सेवा आयोग की सिफारिश पर उसके चयन 
के आधार पर संवर्ग बाहूय पद पर नियुक्त किया जाला है, 
वेतन के संबध में पैरा ] (6) में निविष्ट प्रतिबंध लागू 
होंगे । 


(3) मासले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के 
पश्चात, तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाहरी 
व्यक्ति की तुलना में, जिसे पद के वेतनमान में वेतन लेने 
की अनुमति दी जाती है, सरकारी कर्मचारी के वेतन 
पर प्रतिबंध लगाए जाने से, इन अर्थो में एक विसंगति 


सृऽ 33 


उत्पन्न हो जाती है कि खुली प्रतियोगिता के माध्यम 
से चुन जाने वाले व्यक्तियों के सामले में भिन्न मापदण्ड 
जाते है । यह निर्णय किय! गया है कि ऐसे सामलों 
में जहां सरकारी सेवक अपने आवेदन पल के आधार पर 

लोक सेव। आयोग के माध्यम से खुली प्रतियोगिता 
परीक्षा में संबर्भ बाहुय पद पर नियुक्ति के लिए चुना 
जात है, उन्हें वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 मचे, 964 के 
कार्माजय झापन में दिए गए प्रतिबंधों को लागू किए मिना 
पद के वेतनम।न' में वेतन लेने की अनुमति दी जाएगी । 
आरत सरकार के ०्से० (कामिका विभाग) का सा० 8 सवस्बर, 
5 का कार्यात्य ज्ञापन संख्या 8/76/7१-स्था० (ग)] 


3. विकासशील देशों में सरकारी आधार पर प्रति- 


निह. पर धारगेघिकार खचा २० (2) ऊपर छ 
नख्या! {2} में किसी विशिष्ट विभाय/कार्यालय में कार्यरत 


प्यायी तथा स्थायीषत सरकारी कर्मचारियों का 


जो अन्य केन्द्रीय संरंकारी विभागों/कार्यालयों में 
लिए आवेदन आमंत्ित ` करने वाले विज्ञापनों 
यरियत्रों के भत्युत्तर में आांचेदन करते हैं। यह 


कि. भारत सरकार के विभिन्न विभाषों/कार्यालयों 


आवेदन करते है तथा! 
“से दूसरी सरकार के आधार पर विदेशों 
के लिए चुने जाते हैं, सरकार के विचार'छीस 
हे $ यह निर्णक किया गया है कि :-«« 


?। इस विभाय के विदेश नियुक्ति प्रभाग के माध्यम 
से सरकारं से संरकीर के आधार पर एशिय। 
अफ्रीका तथा लेटिव अमेरिका के विकासशील 
देशों में की गई प्रतिनियुक्ति को लोक हित 

बेंसमझा जाएं, 

(शा) उपर्थुकत (7). में चिदिष्ट देशों में से किसी 

` ` एक देश में प्रतिनियुक्ति सभी स्थायी सरकारी 
कर्मचारियों का धारणाधिवार, जैसा कि मूल 
नियमों में निर्धारित है, प्रारम्भ में दो वर्ष 
की अवधि के लिए. रखा जाए जिसे 5 कर्ष 
"तका बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद उबत 
सरकारी कर्मचारी इस विभाग के विदेश 
नियुक्ति प्रभाग तथा/अथबा विदेश मंत्रालय 
द्वारा इस मामले में जारी किए गए /जारी 
किए जाने वाले अनुदेशों के अध्यधीन थ! तो' 
भारत सरकार के अधीन अपने मूल पद पर 
प्रत्थावतित होगा अथवा भारत में अपने 
पद से त्याग पत्र देगा, 


{म) जहां तक इन आदेशों के अधीन विदेश में 
प्रतिमियुषत किए गए स्थायिवत तथा अस्थायी 


कार (लियन) रखने की शर्ते निर्धारित की - 


'विननावः । अप्रैल, !987 का काव्ज्ान्से० 28025/2/ 


सेवा की जामा शर्ते 98 


सरकारी कर्मचारियों का संबंध है, वे स्थायीकरण/ 
स्थायिवती आबि के लिए विचार किए जाले 
के लिए पाल बने रहेंगे तथा कुल लगातार 
सेवा के निर्धारण के लिए विकासशील देशों 
में उनके हारा" की गईं सेच। की अधिक से 
अधिक 5वर्ष की अवधि को शिता जाएगा, 
(५) जी सरकारी कर्मचारी खुले विज्ञापनो (स्वयं 
अपने खरौतौ के माध्यम से विदेशों में रोजभार 
तलाश करते हे/भ्राप्त करते हँ उनके मामले भें 
विद्यमान अनुदेश उसी प्रकार लागू रहेंगे खिस 
प्रकार देश के भीतर गैर-सरकारी शोक में 
रोजगार चाहने बाले व्यक्तिको” के मत्ले 
में जाग है। है ह॒ 


(2) ये अनुदेश “विशेषज्ञ से सीचे” वर्ग (गैर स्वातक 
आदि) के कार्मिकों पर लागू नहीं होते हैं | 


(3) ये अनुदेश भारत सरका र के सभी विभागों/वा्यालयों 
(रिल मंत्रालय तया रक्षा सेवाओं के सिविल कर्मचारियों, 
केन्द्रीय सचिवालय सेवा/किखीय- सनिवः 


कामिक और प्रशासगिक 


4, राज्य सरकारों के अधीन रोजगार ध्ाष्त करते थे 
केम््रीय सरकार के कर्मचारियों के सामले में छूल 
धारणाधिकार को बनाए रखना (१) : 
विचार!धीम रह है कि ऐसे केखीय सरकार के काः 


` के सामले में बया क्रिय/विधि अपनाई जता ज रउ 


लोक सेवा आदेश के परिपत्नों सहित विज्ञापनों य 
परिपत्र के उत्तर में अपनी निणी इच्छा से राज्य 
सरकार के अधीन निमरक्‍ति के लिए जावेदन करते 
यह निर्णय किया! गया है कि ऐसे मामलों में प्रशासनिक 
प्राध्िकारियों दवारा निम्नलिखित क्रिय।विधि अपनाई जाए : 


(7) आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार दवारा समय समय पर * 


ज/री किए गए अनुदेशों के अधीन तथा बाहरी 
पदों के'लिए आबेदन पत्र भेजने के लिए निर्धारित 
सीमा' के भीतर भेजे जाएं । 

(2) अस्थायी केख्रीय सरकारी कर्मचारियों को मूल 
विभाग/कार्यालय से कार्यमुक्त होते समय त 
के तौर पर त्य|गपत्न देने के लिए कहन! चाहिए 
उसके आवेदन पल्न भेजते समय उनसे इस 
आशथ का वचगपल लें लिया! जाए कि बे 
आवेदित पद पर अपन! चयन हो जाने पर 
अपने पद से त्या।गयल्न दे देंगे । 

{ 3) स्थायी/और श्थायिवत्‌ कर्मचारियों के मामले में 
केनब्रीय सरकार क! कर्मचारी जिन शर्तों पर रज्य 
सरकार के जधीन पद पर आतः है वे शर्तें केन्द्रीय 


t 


कर्मचारियों को - केन्द्रीय. 


जाते है तो राऊ 


:प्रशासमिक कारणों 


मानल ]3 ) म 


सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकार के वीच 
पारस्परिक रूप से निर्धारित की जाए । स्थायी 
सरकारी कर्मचारी भारत सरकार वित्त मंत्रालय 
के दिनांक 76 मथभ्बर, 7967 के पत्र सं० फा० ? 
(56)-ख/ 68 में दिए गए अनुदेशो द्वारा शासित 
होंगे । 


संथायी/स्थायिवत्‌ सरकारी कर्मचारी या तो वषो की अवधि 
के भीठर मूले विभाग /कार्यालय में प्रत्य/वर्तित हो जाएंगे 
द्या उबत अवधि के समाप्त होने पर मूल विभाग/कार्या- 
लग से त्थागपत्न दे देरी न स्थायिवत्‌ केन्द्रीय सरकारी 


-विभामीं में. उसके 
भीतर 


[नके प्रत्यरा 


हो और यदि वै सूल विधाग/कार्यालिय में अन्तत: स्थायी हो 


: जाती है, तो उक्त (रज्य) सस्कार द्वारा बहन किया जाएगा 


स्थायिवत्‌ सरकारी कर्षेचारिंयों द्वार। स्वंय 


धारणाप्रिकार/स्थायिवत हैसियत बनाए रखने की अनुमति 
दी जाए। ऐसी अनुमति देते समथ सम्बन्धित सरकारी 


कर्मचारी से उपर्यूक्‍त उप पैरा (3) में दिए अनुसार | 


एक और वजन पळ पुनं: ले लिया जाए । 


(5) ऊपर ' उल्लिखित दो या तीन वर्ष की अवधि 
के दौरान संवर्ग वाहूय पद में सरकारी कर्मचारी का वेतन 
उक्त पद के वेतनमान में नियत किथा जाएगा और बह, 
जिम मामलों में नए पद के वेतनमान का न्यूनतम मूल 
विभाग/कार्यासय में उसकै प्रेड के वेतन से बहुत काफी 
अधिक हो उनमें वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 माचे, 984 
के का० ज्ञा० सं० एफ 70{24)-ई ]/ ७० में 
निर्धारित सीमाओं तथा वित्त मंत्रालय हारा समय समय 
पर जारी किए गए/किए जाने वाले आदेशों के अध्यधीन 
होगा । ये आदेशा केन्द्रीय सचिवालय सेवा|कस्ट्रीस 


सरकार के अधीन मूल: 
“दों पर द्रौ वर्ष के. :.. 
समाप्ति पर प्रत्यावतित होने - 
जबकि उनके द्वारा धारित पद .. 
चारोख तक लगाधार बना रहा. 


५ बाल अस्यो 


` नचि के लिए छुट्टी अग्रेनीत करते था किन्हों सचा 
` निवृत्ति श्रसुदिधाओं को देले का वायित्व इस प्रकार , 


से कुछ समय लगे उनमें स्थायी/स्थायिवद : ० 
सरकारी कर्मचारियों को और एक वर्ष के लिए अपना 


की सामान्य शर्ते If 


सचिवालय आशुलिपिक सेव!/केखीय सचिवालय लिपिक 
सेवा के सदस्यों के मामले में गृह मंत्रालय द्वारा जारी 
किए गए आदेशों के अध्यक्षीन भी होंगे । फिर भ, 
जिन मामलों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी राज्य लोक 

आयोग के मध्यम से खूली प्रतियोगिता में अपने 
आवेदन पत्त के आधार पर राज्य सरकार कें अधीन पदों 
पर नियुवित के लिए चुने जाते हैं उनमें उन्हें वित्त मंत्रालय 
के दिनांक. 9 साचे, 7964 के का० ज्ञा० सं० में निर्धारित 
प्रतिबन्धों को लागू किए बिस। पद के वेतनमान में बेतन 
लेने की. अनुसति दी जाएगी। ऐसे मंमलों में कोई 


- प्रतिनियुक्ित' भत्ता अनुशैय नहीं होगा । 


(6) इन आदेशों के अधीन राज्य सरकारों में 
नह केच्रीय. सरकारी क 
केंद्रीय सरकार के अधीन की गई सेः 


द्ठार। उनके 


केन्द्रीय सरकार स्वीकार नहीं करेगी । 


ञः 


(2) ये आदेश रेलवे मंज्ञालय और रक्षा सेनाओं 
सिविलियनों छोड़कश भारत, सरकार के सभी 
विशांगों/कर्यालयों के कर्मच।रियों पर लागू होते हैं । केल्रीय 
सचिव/लय सेव।/केखीय सचिषालथः आशुर्लि 
केंग्रीय सचिव।/लय लिंपिकीय सेवा के सदस्य भी 


ज़्पमे 


“सम्बन्ध में अब तक अपनाई गई पद्धति के.अधिकसण 


में इसे अनुदेशो द्वारा शासत हागे । 

(3) सम्बन्धित . राज्य सरकार को आवेदन 
भेजते समय यह स्पष्ट कर देता चाहिए कि.थदि : 
सरकार के कर्मचारी को मनियुवित - के लिए चुन 
जता है. तो उन्हें राज्य सरकार में कार्यभार ग्रहण करने 


की अनुमति इस निर्णय में दी गई शर्तों पर दी जाएगी. । 


[भारत सरकार, मंतिमभ्डल सिधालय (कामिक और प्रशोस- 
निक सुधार विभाग) का दिनाक 6 भाचे, 974 का काण्ज्ञा०्सं० 


8/4/77स्था० (ग) ] । 


मूल नियम 74 (क्र) यदि कोई सरकारी सेवक, 

(7) सावधिक पद पर, अथवा 

7 2) बिलोपित 

(3) अनन्तिम रूप से, ऐसे पढ पर जिस पर, धदि 
उसका धारणाधि ( इस नियम के अधीन 
निलम्बित च किया गया होता तो, कोई अन्ध 
सरकारी सेवक धारणाधिकार रखता, अधिन 
प्ठायी हैसियत में नियुक्त कर दिया जाता है 
तो राष्ट्रपति उस स्थायी पद पर सरकारी 
सेवक का धारणाधिकार, जिसे चह अधिष्डायी 
रूप से धारण करता है, निलम्बित करेंगे । 


किया गया । यह 22 अप्रैल, 7967 से प्रभावी हुई है । 


7. भारत सरकार, चित्त मंत्रालय की ता० 79 अम्नेण, 7967 की अधिसूचता संख्या एफ 2(2)-ई० 7\(क)/65 द्वारा चिलौपित 


सू०धि० न्क] 


(खत) राष्टपति अपने चिकल्प पर, उस स्थायी पद 
पर सरकारी सेवक के धारणाधिक्ार को, जिसको 
चह अधिष्ठायी रूप से धारण करता है, उस 
बशा में निलम्बित कर सकेंगे जब कि चह भारत 
से बाहर भ्रतिनियुक्त किया जाता है, था अन्यत्त 
सेवा में स्थानान्तरिस किया जाता है, था उन 
परिस्थितियों में जो इस नियम के खण्ड (क) के 
अन्तर्गत नहीं आती है, "(स्थानापञ हैसियत 
में किसी अन्य काडर के किसी पद पर सथाव:- 
स्तरित कर दिया जाता है), और यदि इस 
दशाओं में से किसी में यह विश्वास करने का 
कारण हो कि जिस पद पर उसका धारणा- 
चिकार हैं उससे बहु तीन बर्ष बही कालाप 
ह लिए अनुपस्थित रहेवा । 

(ग) इसे लियम के खष्ड (क) था (ऊ) में. किसी 
बात के होते हुए भी, साथधिक पद पर सरकारी 
सेबक का धारणाधिकार किन्ही भी परिस्थितियों 
में लिलस्बित नहीं किया जा सकेगा । यदि वाह 


रे 
किसी अन्य स्थाथो पद पर अधिण्यायी रूप से 
नियुक्त हो जाता है तौ सावधिक पद पर 

धारणाधिकार समाणा कर, देवा 


होम । 


यदि किसी पद पर संरकारों सेवक का शारणा- 
विकार इस नियम के खण्ड ( (ख) 
के अधीन निलस्बित कर चिया जाए सो कह 
पढ अधिष्ठावी रूप से अशा जा सकेगा और 
बहू सरकारी सेवक जो उसे अधिप्दायी कूप 
से धारण करने के लिए सियु किया जाए, 
उस पर धारणाध्षिकर अजित - करेगा, परस्तु 
के पु्रजोंजिल होते 
ही बह व्यवस्था उलठ दी जाएगी । 


ध 
न 


डिप्यूण =-7 यह खण्ड काडर के प्रचर गंड के पद पर 
भी लागू होगा। 

हिप्पण ---2 जब कोई पद इस खण्ड के अधीन अधिष्ठायी 
रूप से भरा जाए तो [क्ति अनंतिम प्रकृति की 
।एगी । नियुषत किया गया सरकारी सेवक उस पद 
नंतिम घारणाधिकार रखेगा! और धारणाशिकार 
इस नियर्मा के खण्ड (ख) के अधीत नहीं बल्कि खण्ड (क) 
के अधील होगा। 


(ङ) सरकारी सेचक का वह धारणाधिक्रार, जो 
इस नियम के खण्ड (क) के अधीन निललस्चित 
किया गया है, उसका उस खण्ड के उपखण्ड ! 
(7) या (3) में विनिदिष्ट अक्कार के पद 


सेवा को सामान्य शर्तें 68 


पर घारणाधिकार रखता समाप्त होते हु, 
पुनर्जीवित हो जाएगा | 


(च) सरकारी सेवक का वह धारणाधिकार जो इस 
नियस के खण्ड (ख) के अधीन निलम्बित 
किया गया है, उसका भारत से बरहर प्रति 
नियोजित रहना या अन्यत्र सेवा. पर रहना, य 
किसी अन्य काडर में पद का धारण करल 
समाप्त होते ही पुनर्जीनित हो जाएगा । 
परन्तु निलम्बित धारणाधिकार 
सेवक के छुट्टी लेने के कारण जक दश 
पुनर्जीचित न होगा जब कि यह्‌ विश्वार 
का युक्तियुक्त कारण हो कि. छत्दों 
पर बह भारत के बाहर प्रत्तिनियोष्ञम मर 
रहेगा या अन्यत्र सेवा पर रहेगा, शा किसी 
अस्य काडर में पड़ धारण करेगा आए .: | 
पर से अनुपस्थिति की कुल कालाचा 


चर से कम हो न होगी और)या कि चहु खण्ड 


(क) के उपलण्ड 3 { 7) या (3) सें 
अकार का कोई पद अधिप्दायी रूप से आशया 


करेण । 
भारत सरकार के आदेश 
7, तीन कर्षो के भीतर अधिवर्षिता के साउले में अक 
शिकार के सिलब्बम का सहारा ले लिया जाला ० - . 


यह ज्ञात्त हो कि सरकारी कर्मचारी अपने सं 
के पढ पर अपने -स्थानास्तरण के तीन वर्षों 
अधिवाषिकी पेंशन पर सेवानिवृत्त होने बाला 
स्थायी पद पर उसका धारणाधिकार निलम्बित 
हो सकता । 

[बस्बर्ई सरा 
fg जुलाई, I9: 


8 का पन्ने संख्या फा० ।2(76)-आर 3/38] 
2, एकल पद” पर केचल एक अनंतिम अधिष्ठाय 
नियुक्ति: मूल नियम ।4 के विद्म! उपबंधों के अधीन 
यह संभव है कि एकल पद के लिए अंतिम रूप से अधिष्ठायी 
हैसियत में एक से अधिक व्यनिति नियुक्त किंए जा सकते हे 
क्योंकि अपने अनंतिम अधिष्ठायी पद पर सर क्क 
के पद को, अन्य पद पर उसकी नियुक्ति होने की हिथासि में 
उसके वेतन के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए “अधिष्छायी 
बतत माना जा रहा हैं इसलिए मौजूदा नियम इस प्रकार 
सियुक्त किए गए सभी व्यक्तियों को अनामिम्रेत लाभ प्रदान 
करत। हैं ! अतः यह निएचघ क्रिया गया है कि मल निम 
24के प्रवतेत को तत्काल इस प्रकार प्रतिङ्गन्धित कर 
दिया जाए जिससे कि एक पद के लिए केवल एक अन्तिम 
अधिष्ठायी नियुक्ति की अनुमति हो | तवृनृसार, सरका री 


* आरत सरकार, वित्त मंद्रालय की ता० १2 अप्रैल, ]96 एकी अधिसूचना संख्या एफ० 2(2)- ० 


यह 22 अग्र, 7967 से प्रभावी हुई है । 


£ भारत सरकार, वित्त संकालय बी तार 3 अवतूबर, ] ७.३7 की 


अधिसूचना संडया एफ० २६ 


(५/85 दा .ययासंशोधित । 


-[/ (क) /85 हारा यथासेशोक्षित । 


को भारत सरकार, बिला बिभाग का ता० 


पुछारी हारा भूल वियम 4 के ब्रफड (घ) के अधीन, 
अन्तिम अधिष्ठायी हैश्निश्नत में उसकी मियुक्ति पर प्राप्त 
किग्रा धाइपणाइक्चिक्ार अ्न्िम्य में उसके भारत से बाहर प्रति 
जियुवित पर भेजे जाने या उक्त नियम के खण्ड (ख) में 
वर्षिष्ट प्रकृति के किसी पद पर उसे स्थामाखरित किग्रे जाने 
शति में निलश्बित न किय। जाए । 
आत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० ]5 मार्च, 955 
जण ।7(2)-स्थापना-{ ४/54] 


i 


लेखा परीक्षा अमुदेया 
कार को मल नियम 


(ग) तथा (थे) में तथा 
खिय, किसी पद पर संश्क 


फक क धार्णधिका 
मति से समाप्त नहीं 


किसी स्थायी भद पर धारणाध्िकार 
आारणाधिकार के जिना रहला पड़ेगा । 


छा) विलोपिल 


निम 74 (क) के उपबव्यो के होते हुए भी, 
थामी पद को अधिए्ठाओो रूप से धारण करने सालि 
सरकारी सेनक का धारणाधिकार सिमम 86 था तत्समाच 
डाग्य नियमों के अधीन अनिवाये लिंवुत्ति की तारीख के 
स्मात्‌ दी गई अस्वीकृत छुट्टी घर चले जाने पर, नियम 


स्क निर्माण विभाग के भुख्य इंजीसियर के पद पर 
आशिष्ठायी रूप से मियुक्त्र होते पर “(या संघ लोक 
सेका आयोग के अध्यक्ष या अन्य सवस्थ के रूप में या 
शर्य लोक सघा आयोग के अध्यक्ष था अम्य सदस्य के 
रूम सें उसकी वियुक्त होने पर समाप्त कर दिया जाएगा] । 


नह 


उप लियस (१) में लिविष्ठ पदों सें से किसी पर 


०।%-क] बा की सामान्य शर्से i95 


(घ) किसी प्व पए सशकार सेवक का आरणाप्िक्रार 
उक्ष कार्छह के, जिस भरर नाह है, बाहर के स्थायी पाह पर 
(चाहे केस्टरीस पकार के अश्लीन या. राजय सेर्ार के 
अधीन) पर धारणाधिकार अजित करने पर समाप्त 
हो जाएगा । 


भारत सरकार के आदेश 
बाहूय सेव! के नियोजक प्राण स्थायी फम से 
अस्सेलित कर लिए जाने की हालत में बाहूय सेवा पर 
गये. स्थायी सरकारी कर्मेचारो के धारणाधिकार का 
समाप्त हीला :--मूल वियसावली के. निय !4 कक) 
यह व्यवस्था है कि किसी भी सरकारी: कर्मजासी का 
एणाशधिकार किसी भी पद पर किसी भी में -सम्रप्त 
किया जा सङ्गन्ता है जाह 
हर्मात ही बयों मद 


- पारणाभशवरूम 
पर क्षारणा- 


में वहीं रहता है तो उस हालत में ऐसी सहमत. प्राप्त 
करना आवश्यक नहीं हीता। जिस सरकारी कर्मचारी कोः 


जच 

र्त का यहु” होर कि - 
संबंधित सरकारी कर्मचारी को उस तारीख से सरकारी 
सेवा से त्याग पत्र देने को कहा जाए जिस तारीख से बह 
गैरन्तरकारी सेवा भें स्थायी रूप से आमेलित कर लिया 
जाता है और इस प्रकार सरकारी - सेवा से . अलग हो जाने 
से उसका धारणाधिकार स्वतः/#ही समाप्त हो जाएशि । 

सरकारी सेवा से इस जकार के त्याग पत्र से, सेवा- 
निवृत्ति लाते के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारी की हकदारी' 


!. भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय की ता० ।2 अग्रैल, 967 के 


किसा गया ! यह 22 अप्रैल, 2967 से प्रभावी है । 


वाया गया | 


3. भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय की ता० 72 अप्रैल, ।967 की अधिसूचता सं० एफ० 2(2)ई-/%न[क)/65 द्वारा संशोधित + यह 


०2 आज्ञ से प्रभावी है । 
Th—3i 9 ? & 7 (९, DRS 


अधिसूचना संख्या एफ० 2(2)/ई-9५ (क) /65 द्वारा विलोपित 


2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की ता० 24 मार्च, 7966 की अधिसूचता संर एफ० 2(क)/ई0 (क)/68 द्वारा अत्ःस्थापित 


सकि (लए उसने पती. 


मुण्सि® 35] सेवा की सामान्य शर्ते 367 


पर कौई प्रतिकूल अभाव: नहीँ पड़ेगा बशतें सरकारी क्षेत्र 

के उपक्रमों अथवा सरकारी -अथक़ा अर्ध-सस्कारी' बनगमों 
यहु स्थानान्तरण लोक हित में किया गया ही । 

पेंशन) नियमावली, 7972 के नियम 37 के कारण 

सेवानिवृत्त हुआ भाचा जाता है तो औपचारिक त्यागपत्न 

{ससा आवश्यक नहीं होगा । 


एसे सभी मामलों में, जिनमें बाहूय नियोजक अपने 
संगठन में किसी सरकारी कर्मचारी को स्थायी रूप से 


खपावा. चाहते हो बाहय नियोजक के लिए यह आवश्यक 
_ होगा कि सरकारी कर्मचारी को- अपची सेवा में स्थायी 


रूप से खपाये जाने के आदेश जारी करने से पूर्व, उसके 


का व्य़ामपद, सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के , 


बाद ही तथा इसके अस्वीकार होने की तारीख से ह 
सशी रूप से -खप।ए जाने के! आदेश जारी किए जाने 
जाहिए । | 

[थारत सरकार बिस्त मंत्रालय, का तः० + अक्तूबर, 7968 
॥०््ाण्संण एप० 4(3)-६०[४ (क)/73 तथा 22 अप्रैल, 
7974 का 2( 7) ६०१ ४.( क.) / 73] 

सूछ नियम 88“ ;--सियम 75 के उपबस्धों के अधील 


काशर के दुरे पढ़ की स्थामान्तरित् कर सकता है, भले ' 


है! बह धारणाधिकार सिंलम्बित ही कों न ही । 
झूल नियमे 7 :--¬ (क) राष्ट्रपति सरकारी सेवक को 


एक णद से किसी झ्य पद पर स्थाचान्तरित कर सकता : 
Rr 


परन्तु सरकारी सेवक कौ--- 

(7) अदक्षता था कढाचार के कॉरण, या 

(५) उसके लिखित प्रार्थन! पत्र, 

(क) लिवाए किसी पद्,पर, जिसका वेतन उस स्थायी 
पश्च के चेतन से कस हो; जिस पर उसका धारणाधिकार - है 
गए धारणाधिकार होता, यदि उसका धारणाधिकार मिय 
74 के अधीन मिलरिबित न कर दिया गया होता, अधिष्ठाय 
कण से अस्थानान्सरित था सियाहि उस, सासले के जो 


सिखम 49 के अन्तर्गत आता है, उसे स्था्नापञ् रूप से 
कार्य करने के लिए नियुकक्‍त नहीं क्रिया जाएगा । 


(ख) इस नियम के खण्ड (क) था लियस 9 के 
ण्ड (3) की कोई बात इस प्रकार प्रवतित न होगी 
कि बह सरकारी सेवक का उस पद पर पुनः स्थाला- 
सारण निचारित करे, जिस पर उसका धारणाधिकार 
होता, यदि यह नियम 74 के खण्ड (क) के उपबन्धों 
के अनुसार निलस्बित न हुआ होला । 


३" “नयोजक से परामर्श करे । सरकारी कर्मचारी 


हुए, राष्टि, ऐसे सरकारी सेवक के छारणाधिक्र 


` एक अधिसंच्यक पष सित किया. जा. सकता-है 


भारत सरक्ारके आविश 


7. स्थानास्तरणपंदावर्नात होने की. सिणति हें चाए पद 
में धारणाधिकार प्रव्ान' करने के लिए” अधिसंस्यक 
पद का सुजन करता :---मूल मियम ।5(क) में अन्य 
बातों के साथ साथ यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति, सरकारी 
सेवक को किसी अन्य पद पर स्थानान्तारित कर सकता है 
परन्तु ऐसे सरकारी सेवक को अवक्षता या कदाबार के 
कारण के सिवाए, किसी ऐसे पद पर, जिसका बेतन उस 
स्थायी पद के बैतन से कम हो (जिसका उस पर घारणाधिकार 
हैं था घारणाधिकार होता, यदि उसका धारणाधिकार 


नियम 74 के अधीन निलम्बित न कर. दिया. गया होता, 
अधिष्ठायी छप से स्थानान्तारित नहीं किया. जाएगा। -. 


इसी अकार, निम्न सवा, सेंड अथवा . पद, . जेबवा सिस्त 


. समस वेतनमान में धदावनतति केखीय सिविल - सेवा {वगी- 


करण, नियंत्रण तथा अपील) मावली हें. सिर्धारित 
शाश्तियों में से एक है जिसे सुइढ पर्याव्त कारणों के. रहते 
हए इन नियमों में विधारित प्रक्रिया. के. अनुसार सरकारी 
अधिरोपित की जा सकती है । 


एक अस्त उड़ाया मर! है कि क्या -फिग्च सेवा/ग्रेड/सिसय 
वेतनमान भादि में चा 


चमत किया जाता हैं उपस्क न होने की स्थिति में सभ्क 
नशि सरकारी कर्मचारों को घए पद १९ धारण/िका! 
अदान . कारचे के शिए उस सेथा/प्रेंड/संसय - बेश 


यह निर्णे किया गया है कि सम्बन्धित व्यवित्त को 
धारणाधिकार अपान करने के लिए उस सेवा/ग्रेड/संभय 
वेतनमान इत्यादि में, ऐसा .एक पद सृजित करना उपथुक्त 
[म । 


इस सम्बन्ध में इस बात का भी ध्याय रखा जाता 
चाहिए कि जब किसी सरकारी कर्मचारी से पदाघनति 
से कोई स्थायी पद रिक्त हो जाता है तो इस पष को 


पदाचर्तात की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व .. 


अंधिष्ठायी रूप से नहीं भरा जाना चाहिए । 


जब एक वर्ष की समाप्ति पर ऐसा पद अधिष्ठा 
रूप से भरा जाता है तथा उसके बाद मूल पदधारक को 
बहाल कर विया जाता है जो उसे उस ग्रेड में, जिससे कि 
उसका पूर्व अधिष्ठायी पद संबंधित था, अधिष्ठायी रूप 
से रिक्त होने वाले पद पर नियुक्त किथा-' जाना 
चाहिए । रिक्त पद के अभाव में, उसे एक ऐसे अधिसंख्यक 
पद पर तियुक्त किया जाए जी उचित मंजूरी सहित 
सूजित किया जाए तथा उस ग्रेड में किसी अधिण्ठायी 
पद के रिक्त होने की स्थिति में, समाप्त कर दिया जाए। 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 29 अगस्त, 7960 
तथा 2 अगस्त, 7962 का काण्शा०्सं० फा० 9(3}-६० I (क) 
soj । 


मुनि 76] मवा की सामान्य शर्ले प्‌ 


सूल निस +6--सरकारो सेवक से यह अपेक्षा की जा 
संकेंशी "किं बह भविष्य निंधि, कुटुंब पेंशन निधि था. अन्य 
ऐसी ही निधि में, ऐसे सियमों के अनुसार अभिदाय करे 
जँसे कि रॉण्ट्रपति आदेश हारा विहित करें । 


झूल नियम 7-- (7) इस नियमों में विनिषिष्ट किए 
गए किन्ही अपंबीदी और उप नियम (2) के उपबन्धों के 
अधीन रहते हेण, अधिकारों किसी पव की अपनी अचाधि के 
बेसन और मसो फा लेना इस तारीख से प्रारंभ करेगा 
जिसको कि वह उस पढ के कर्तव्य को समा लेगा और उनको 
उस समय से जन्दें कर देयो जक चहँ उन कतेव्यों का निर्वहन 


कड कर दें: 


जिससे कि विदेश में भर्ती किया 

सयुक्ति पर चेतन लिवा प्रारम्भ करेगा 
के साधारण या विशेष आदेशों से जिसके 
नित की गई है, अवधारित की जाएगी । 


लेखा परीक्षा अनुदेश 
किसी बंद की अपनी: - सवा अवधि से 
उस तारीख से प्रारम्भ 
पद के कर्तव्यों को सम्भा- 
गे पूर्वाह्‌ ने में 
कार्यभार अपराध ने में 
F ह अगले दिन -से सेना 
प्रारम्भ करता हु । किस्तु यह "लयम उन मामलों सं साग 
नहीं होता जिनमें किसी सरंकोरी सेवक को दिन फे केवल 
किसी भाग में किए गए अधिक महत्वपूर्ण कार्यो. के लिए 
उच्चतर दर पर भुगतान करने की सभ्य प्रथा हो। 
"सिषा परीका भदेश का मैनुअल (पुनः मुद्रित), ण्ड 7, 
अध्या [8-7] 


रेत किसा 


४2 शूला लियश 77- केस्रीण सिविल सेवा (पेंशन) 
लियसाबली, 2972 के मिथम 27 के उपबन्धों पर 


लिक प्रभाव डाले बिना, अनधिकृत अनुपस्थिति को 


अवधि को सिम्नलिखित स्थितियों में :-- 
() यौगिका प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे कर्स- 
चारियों के मामले सें, ऐसी हडताल के पौरात 
जिसे अश्योगिक - बिवाद अधिनियस ३947 
के सपबस्धों अथवा ऐसे किसी आण्य कानून 
के अधीन जो उस ससय सायू हो भेर कानूनी 
घोषित की गई हो; 


इसी तरह की कोई अन्य हड़ताल तथा चन्द छ क्ष 


» ऊन्यथा कोई 


` ऑधिकारियों द्वारा अफे कुछ कर्मचारियों के 


i 


ह) अन्य कर्मचाहियो के मसले में, अन्य, सो 
प्राधिक्रार अथवा सक्षम प्राधिकारी 
को लँतुष्ट.करने वाले वैध"कारणों के संघे 
अथवा संगठित रूप से कार्ये करने के पारि 
णामस्वसप, जसी हडताल के दौरान ; 


(8) अनधिकृत रूप ले अनुपस्थित अथवा पद का यारि. 
त्याग करने बाले विशेष कर्मचारी के मामले में 

छुट्टी यात्रा रियायत, स्थामिवता तथा विभागीय परीक्षा 

में बैठने की पात्चता, जिसके लिए कि लगातार सेत्ना क 

न्यूनतम अवधि अपेक्षित होतीं है, कर्मचारी को सखा मे 

विच्छेद अथवा व्यवधान माना जाएगा, जब तक कि सक्षम 
प्राध्चिकारों . हारा, अन्यथा निर्ण लन र gp 


स्पष्टीकरण £ --इस सिम के प्रायोजन 
हडताल में सामान्य सांकेलिक सहानुभूति झज 


ह के क्रियाकषजापों सें भाग लेखा शोखिश हनः 


"न्स्पऽ्टोकरण ह इस निम्र में. स्म आधिकारी 
का अभिप्राय लियुक्ति प्राधिकारी से है । 


सारत सरकार के आदेश 
दण्डास्पक घावधानो का सहार लेने से पहरे 
अबसर दिया जञाएं--- (7) मूल विंग ] 7-4 
विद्यमान है कि इस नियम में 
में किसी अघ्राधिकत अनप 
की सेवा में बाधा अथवा सेवा विकुछेद मा 
क सक्षम प्राधिकारी 


में मूल नियम 77-क का आशय" सेते हुए बी 
गए एक आदेश को इलाहाबाद ज्ज्व न्यायालय को लखनऊ 
खण्ड पीठ हारा इस आधार पर एदूद कर दिया गया था 
वि सम्बन्धित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने अथवा 
यादि वह चाहे तो उसे रुबरू सुतवाई का उपयुक्त अवर 

दिए बिना ऐसा आदेश जारी करना सैसर्गिक न्याय के 


. अतिकूल' होगा । मूल नियम 77-क : केस्रीय, सिविल 


सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 28 और अनुप्रके 
नियम 200 को संशोधित करने का प्रश्न, विधि मंत्रालय 
के परामर्श से विचाराधीन है। 


(2) उपर्धुष्त स्थिति सभीः मंत्रालयविश्ञागों के 
ध्यान में लाई जाती है ताकि मूल नियम! 7-क इत्यादि 
का आश्रय लेते का मौका आने पर वे कार्यविधि संबंधी 
इस अपेक्षा को ध्यात में रखे कि मूल तियमा 3 7-क 


“7. भारत सरकार वित्त मंत्राज्नम की तारीख 26 जुलाई, :965 की अधिसुचना संख्या 3 (22) एक! (क) जन्ता 


#2. भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) की ता० 26 अमक, 
330:/3/75-स्थो० (बी०) दवारा अन्तविष्ट और यह 26 जुलाई, 7965 से लागू है । 
3, [(भाएत सरकार, गृह मंज्ञालय) (कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) के 


3307/20( 5) /84 स्या०(ख) (खण्डना) द्वारा अच्तविष्ट ।] 


65 द्वारा अच्तविष्ट । 
2979 की शध्िसूचता सं० 


दिनांक 30 मई, 7988 की अधिसूचना संड्या 


i 
i 
h 


सुण्चि० ।7-क] 


इक्यादि के अन्तर्गत कोई आदेश पारित करने से पहले 
सम्बन्धित व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने और 
यदि वह चाहे ती रुवद सुनवाई का मौका दिया जाना 
चाहिए । 

2, भारत सरकार, कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का 
दिनांक 2 भई, 7985 का का० ज्ञा० सं० 33077/2(फ०) 84० 
स्थापना (ड)] 


महानिदेशक, डाक व तार के अनुदेश 
7,पेशन के प्रयोजन के लिए -अनधिकृत अनुपस्थित 
को साफ कर्या-समंय समय पर इस आशय के आदेक्ष 
जारी किए गए है कि सामूहिक रूप में कार्य करते हुए 
र (मूह. एरा -संम्मिलित -कार्रवाई-. के 
. अनुपस्थिति को जनधिनक्नतत 
ही आना जाना चाहिए जिसके 


- पॉरिणामस्व #प सेवा. में व्यवधान हो जाएगा । भूल. 


नियम 77-क. भी «लागू किया यया है जिसमें ऐसी 
ख है,जो कि सेवा में व्यवधान 
ग,. आयोजन के लिए यह भी 
[कि यद्यपि सेवा में व्यवधान 
को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केषी सिबिल सैव 


__ (पेन). नियमावली के निषम 27 के अधीस पूर्व॑वर्ती 


सकता है फर भी अन्य अशक्तताओं में छूट देते के 
एव स्किलों/जिलों के प्रधान की सिफारिशों के साथ 
जाना व तार बोर्ड को उसके लिए विचाशर्थ भेजा जाता 
सॉहिए। बहू देखा गया है कि सम्मिलित कारवाई के परि- 
जांमश्वङूप अनधिकृत अनुपस्थिति के कुछ मामलों में 
कुछ नियुक्तिं प्राधिकारियों मै पूर्वची सेबा की गणता 
करने के प्रायोजन के "लिए सेवा में व्यवधान की पेंशन 
नियाावली के वियम 27 के अघ्ीच साफ नडी किया 
जिससे कि अधिकारियों की पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव 
फडा । इस सम्बन्ध में इस बात का भी उल्लेख करना 
आवश्यक है कि पेंशन के प्रयोजन के लिए और सूल नियम 
27-क में दी गई अन्य अशवतताओं के प्रायोजन के लिए 
जिनके सम्बन्ध से डाक व तार निदेशालय को भेजा जाता 
आवश्यक है व्यवन्नात को माफ करने के उद्देश्य से 
अपनाए जाने बाले सिद्धान्त भिन्न भिन्त हैं। डाक व 
तार बीडे द्वारा सेवा में व्यवधान को छुटूदी यात्ता 
र्यायत, स्थायिक्ता और विभागीय परीक्षा में बैठने 
पात्रता के प्रयोजन के लिए भाफ चही किया गया है । 
इस तथ्य से पेंशन के प्रयोजन के लिए अधिकारियों की 
पिछली सेवा की गणना करते के लिए व्यवधान को माफ 
करने के प्रश्न का निर्णय करते हुए 'नियुक्ति प्राधिकारी 
पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा और न पड़ना ही 
चाहिए सरकार की यह संशा नहीं है कि सेवा में व्यवधान 
के सभी मामलों में कर्मचारी को पेंशन सम्बन्धी साओं 
से वंचित रखा जाएं। यदि आवश्यक हो तो नियुक्ति 
प्राधिकारी अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण सेवा में 


सवा का सामान्य शत 


ili 
व्यवधात को अपने विङ्रेक पर पेंशन के सभी- प्रयोजन के 
लिए केवल आपवादिक यथा गंभीर परिस्थितियों में ही 
माफ करेंगी आमतौर पर नहीं। पेंशन "नियमो 
के प्रयोजन के लिए सेवा में व्यवधान को माफ करने के 
प्रशन पर प्रभावित अधिकारियों से अभ्यामेदन की 
प्रतीक्षा किए बिना स्वतः ही विचार किया जा सकता 
है और आवेश जारी किए जा सकते है ताकि सेवानिवृत 
कर्मचारियों को आथिक कठिनाई का सामना न करना 
पड़ । अनुरोध है कि ये अनुदेश सभी नियति पर्क्ष 


कारियों की जानकारी में उनकी सूचंता और भार॑भिर्देशन 


के लिए लाए जाए । 


| सहाः निदेशक, डाक बर तार -का.-दिनांके -28-सितस्वर्क, कल ° 


मा पन्न संध्या ]4/.2/ 


2-संलषतान|]4 3; 

2. अध्यावेदतों पर विचार करने के लिए माम 
सिद्धान्त >-व्यवधानों और संहवती अशवतताओं को 
माफ करने के अभ्यावेदनों पर अभी तक डाक तथाः त 
बोर्ड की और से सदस्य (प्रशासन) द्वारा विचार 
जाता था और निर्णय लिया जाता था। मामले की दे 
जाँच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि 
में ऐसे व्यवधान को माफ करने के अभ्याविदनों पर 
मण्डलों के ऐसे अध्यक्षों द्वारा निर्णय किया जा झार 
जिन्हें अनु "मि० 2 (30) के अधीत विभाग अध्यक्षो की 
शविततयां अत्यायोजित की गई हैं । (नियुक्ति प्रा । 
के और जागे, प्रत्यायोजन के लिए यथा संशोकिः 
करण 2 देखें | ऐसे अध्यावेदतों पर पक्ष में था 
निर्णय करते सभय सिम्नलिखित मार्ग निवे 


' ध्यान म रखा जाए 


() सेवा भें व्यवधान के किसी भी मामले पर मे! 
ढंग से विचार नही करदा बाहिए । सेवा में 
व्यवधान को उक्त अनुपस्थिति के: बारे में 


सम्बन्धित कर्मचारी से औपचारिक अभ्या ` 


वेन प्राप्त हुए बिना माफ नही ककया जाएगा ४ 

(7) अनुपस्थित व्यक्ति अपने अभ्याबेदन - सें 
इस आश्वासन के साथ जलिंखित खेद व्यक्त 
करे कि वह भविष्य में ` ऐसा व्यवहार नहीं 
बारेगा । 

(ए) ऐसी क्षमायाचना प्राप्त होने के बाद सक्षम 
प्राधिकीरी साफी की प्रार्थना पर निर्णय करते रो 
पहले कुछ समय फे लिए यचिकादाता के कार्य 
और आचरण पर निगाह भी रख सकता हुँ । 

(7४) ऐसी अनिक्त अनुपस्थिति के लिए किसी 
बाहरी तत्व से वास्तव में काफी झतेजना 
इई थी । 

(५) विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तें स्टाफ के 


सदस्यों द्वारा ध्यान में लाई गयी किसी; 


बास्तविक शिकायत के प्रति कतिपय रूखाई 


मुसि’ 78] सेवा कौ सामन्य शर्ते _II3 


या उदासीनता दिद्घायी थी जिसके परिणाम 
स्वरूप ऐसी अप्राधिकृत छुट्टी हुई थी । 
(संदेहास्पद मामलों में, पारमण्डल अध्यक्ष 
दूसरे परिमण्डल अध्यक्षों से गुप्त रूप में फाम 
कर सकते हूँ । ताकि कुछ सीमा तक एक- 
रूपता लाई जा सके । ) 

(४) सेवा में व्यवक्चान माफ न करने से पेंशन तिम्रभा- 
वल्ली के 'नियस 27 के अधीन पेंशन के योजत 
के लिए सेवा में व्यवधान माफ न करने का 
मार्गदर्शी तथ्य नहीं मातमा चाहिए । 

पहले, यह उल्लेख किया गंया था कि हड़ताल हड़ताल 

है. अपहे बह पांच मिनट के लिए ही होत अवधि असभ” 
है । यद्यप्ति इस बात में कोई संदेह भहीं है कि कुछ मिनट 
को हड़ताल केन्ज्रीय- सिबिल सेवा (आजश्रण) सियकावद्धी 
के नियम 7 के -अयोजन के लिए हुछताल है फिर भी यहि 

नुपस्थितिं की अवंधि कम है तो उक्त शर्तों के अध्याधीन 
व्यवधान को माफ करने के लिए प्ररिसण्डल अध्यक्षों को 
अपने निर्णेय पर जमे रहना आवश्यक नहीं है 


उक्त मार्यदर्शी सिद्धान्तों की प्रकृति शांत निर्वेशभात्पका 


यल व्यापक मीचदणड़ मिश्चाश्ति 


सके हो सकें 3 सभी -लम्बित तथा भावी. अभ्यपक्ेद्ततों 


का. सिणेय सक्षम अधिकारी द्वारा अपने मिली गुणावकूणः ` 


आघार पर तथा छपर उत्लिखितः तथ्यों को ध्यान में 
रू घार किया जाए । 

(महानिदेशक, डाक वें तार का “दिनांक 29 अप्रैल, 983 का 
यछ घः 4/22/82-सशर्कता- 77) | 
लिश उ एल्‍क के अधीन देपतारोछ, यदीमि और 


Er 
| 


विशेष वेतन भत्तों के सम्बन्ध सें अयोग्यता कान होना-- 
(7) सेवा संघों ने सूचित किया है कि में जिनं कर्म- - 
चारियों के विरुद्ध मूल नियमः7-क के अधीन आदेश 
जारी किये है उत्हों, दक्षतारोध पार -करने की अनुमति 
नहीं दी गवी है। इन संघों के. अनुसपर बहुत सें 
पा 


'मप्डलों में पदोच्चतियां अवरुद्ध हो गई हैं और विशेष 
और विशेष भत्ते भी वापस ले लिए गए हैं । 


(2) इस मामले की जांच की गई है और यह 
स्पष्ट किया गया Ed कि जहाँ तक पक्षतारोध पार करने 
का सम्बन्ध है मूल नियम 77-क के अधीन अथोग्यता 
कर्मशारी के सस्ते में न आए अगर अन्यथा वह वक्षता- 
रोक्च पार करने के लिए उपयुक्त ठहराया जाता है । 
विशेष वेतंन और विशेष भत्ते माल इस आधार पर 
वापर नहीं लिए जाने चाहिए कि मूल नियम 77क का 
सहारा लिया गया है । 


| मद्वा 3986 का पह सं० । 37-7 7/8ऽएस०्षीण्बी-).। 
है, और वें पूर्ण और विस्तृत नहीं हैं तथा उनके माध्यम .. , 


[छस सअभ्यावेदनों का द पमे ` , 
विभागाव्यक्ष ऐसे आभ्यां का निर्णय करने _... अस्यर्था अनम्रारित न वारे, किसी भी सरकारी छैक 


, किसी भी अकार को छुट्टी लगातार पांच अर्ब से आधिए 


` वाली अनुपस्थिति की अवधि सश्ची प्रयोजनों अगत हें 


(3) मूल नियम ।7-क के अधीन सेमा में व्यवधाय 
या बिच्छेद सम्बन्धी निम्न अयोग्यताएं है :-- 

छूटूटी यात्रा रियायत; 

स्थायीवता; और ... 

विभागीय परीक्षाओं में बैठने की पात्रता 

जिनके लिए लगातार सेवा की न्युनतम अवधि अपेक्षित है । 


(4) कर्मचारियों की पदीन्चति, विभागः प्ति 
समिति द्वाढ्म विज्ञास/ज्ित जाने आड या तिक्षागीज परीक्षा 


करती है जिशके लिए लगातार सेवा की ज्यनतम अवधि 
निर्धारित की गई है और उसके मामले ,में मल सियम 3 ए-क 
का सहारा लिया गया है तो उसकी पदोन्नति पर परोक्ष 
प्रभाव पडेगा! । यद्यपि विभागिय पदोन्नति समिति और 
विभागीय परीक्षाओं के माध्यम ध 


-क के अधीन सेवा में विच्छेद्र सामान्य, विभागीय पको- 
अति समिति के अफ्यम से हुई पदोन्नति पर + 
` (सारत सरकार, डाके सार विभांग का दिः 


सूस निस ।8--जाल तक कि शब्दर्पात गमले 
की असाधारण पशिष्थितियों को ह्यास हे रखते 


ie 


की झक के लिए मंजूर मही की जाएगी ३ 
भारत सरकार के आदेश 

7. डयूदी से जासदुझकर अधूमस्थित इहे की झं 

अवधि की बघा माचा जाए जो नियत ने बग ग्ट ह 

ड्यूटी शि जानबगझ: ते, यद्धपि 

छुटूटी के भीतर चंहो'णाती-है 'परतु' इस से धारण! 

सम्राप्त नहीं हो जाता है । स्व्रीक्ृत छुटटी के श्ी। तरे नाने 


वृद्धि, छुटूडी तथा ' पेशम्‌ के लिए अकाय दिसू, 


मानी जाएगी । बिना छुठटी की ऐसी अनप्रस्श्रित्तिःको 


. जेब यह अकेली हो तथा अनुपस्थिति की किसी आ्राधिंकृत 


छुटूटी के साथ व हो, पेंशन के उद्धेश्य के लिए. सेवा में 
व्यवधान माना जाएगा और जब तक पेंशन मंजर करने 
वाला प्राधिकारी सिविल सेवा विनियम (अब केन्द्रीय 
सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली का नियम (27) के 
अनुच्छेद 427 के अधीन ऐसी.अवधि को बिना भत्तों 
के छुट्टी के रूप में माने जाने के लिए अपेन” शक्तियों का 
प्रयोग नहीं करता, समपुणे पिछली सेवा शुमहज्न “हो जाएगी । 

(भारत सरकार की विस्त मंत्रालय की मिक्तिज संख्या ग्‌ 69) 
ई ४ 58 में लिखित नियंत्रक तथा -महालेखा परीक्षक का तारीख 
2 2-सितम्बर्‌, 958 का यू०झो० संभ 947-४38४ 8) | 


२, भारत सरकार , वित्त मंत्रालय की दिलाँक 3 अगस्त, 
प्रतिस्थापित । यह 23 अक्तूबर, 2977 से प्रभावी है । 
If BII DPET/NDIB8 


297 की अधिसूचता संख्या एफ-।6{4)-६०४ (क) 7“नों दाश 


आा-॥ 
अध्याय 4 
बेसन 


मूल सिसस 79-“निथम 9(23) (क) में परिः 
आधित परिस्थितियों में. मंजूर करिए गए बेथवितक लेतन 
क बशा सें फे शिवाम, किसी सरकारी सेवक का वेतन 
जक्ष प्राधिकारी को मंजूरी के बिना जो उसी काडर में 
ऐसा परं सुझान करये के'लिए- सक्षम है जिसका चेतन 


हो जाएगा, इतना नहीं बढ़ाया जाएभा “के बह 
से अलिक हो झाए.जो कि उसके -पढ के लिए 


लेखा परीक्षा अनुदेश 


मल नियम ।9 का आंशय यह नहीं है कि मूख 


लयम 22 तया 23 के अधीन अनुज्ञेब वेतन से कस वेतन 
मंजर करने की केखीय सरकार को शकि प्रदान की जाए। 
लिखा परीक्षा अगुदेश मैनुअल (पुसः मुदित) का वैरा 7 
जगण $४ खभस} 
लिघंश्वणा तवा शहालेखापरीलक का पिन 


सिंगर से केखीय सरकार को यह शक्ति प्राप्त 
जाती कि वह गुल नियमों में अप्य भियो के अधीन 
सीय वेतन से अधिक मंजूर कार दे । इस अकार यह 
मर केन्द्रीय सरकार को उससे उच्चतर आरम्भिक 
तन, मंजर करते का अधिकार प्रदान नहीं करता है जो 
` (मूल नियम 22 के अक्षीन अनुशेय है, किन्तु यदि मूल 


(नयम्‌ 22 के अधीन प्रारंभिक चेतन एक बार नियत कर 7 ` 


छिया जाता है तो मूल नियमे 27 द्वारा उस प्राधिकारी 
को जिसका उल्लेख इंसी नियम में किया गया है, तत्काल 
झञ्िम वेतन वृद्धि मंजूर करने का प्राधिकार मिल जाता 
है। जराः वास्तव में मूल नियम 22 तथा 27 दोचीं एक 
साथ मिलकर सूल नियम 27 में विदिष्ट किए गए प्राधि- 
कारी को केवल मूल नियम 22 हारा अनुशेय राधि से 
अधिक आरम्भक वेतन मंजूर करने का अधिकार प्रदान 
करती है । 

{महालेखापरीक्षक का तारीख 20 सवस्वर, 7928 का आदिश 
संख्या  64-ए-8 08-23) । 

सल तियस 20-नियम 9(6) (ख) के अधीन 
कर्त्त्य के खूप सें मानी गई किसी अवधि के बारे भें 
सरकारी सेवक को ऐसा धेतन दिया जा सकेगा जसा 


सना है जितना कि - बढ़ाएं जाने पर, अतं. सेवक ........, 


सरकार साम्यपुर्ण समझे मिमत किसी भी दशा में बहू 
जस वेतन से अधिक न होगा जी कि 


भारत सरकार के आवेश 
उन सरका सेवकों, के सामल में जं 


अपने सैन्य. वेतन से आधिक” “सिलमेत्राला सिथिल वेतस, * 
यदि. कोई हो प्राप्य करेगा, बशर्त कि यढ दियाथक्ष विशेष 
रूपए से भारत सरकार के सम्बन्धित दिभाभ 
तथा अधीनस्थ कार्यालयों, जिन में रिजर्क सेकि 
में अपनी. सिविल हैसियत सें कार्य बोर हे 
मंजुर की गयी हो + उन मामलों को ४ जि 
सैनिक का सिविल धेतन रक्षा 
जाता है, - किया मया थतिरिषत 
से नहीं लिया जाएगा । 


प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण सथल पर ˆ आने-जाते 
व्यतीत हुआ समय सिविल छुटूटी, तथा सिविल बदन 
की वेतसबुद्धि के प्रयोजन के लिए डुयूही के कप में माता 
जाएगा..।. हे 

(भारत सरकार, वित्त बिभाग का सां० 7 धल; 7982 की 


संख्या एफ 22-गारण्ञाई०/32 तथा जीण्याई ण्डल्ल्यूण्ही०) ' नौसेना. 


शाखाका तारीख 7 अक्तूबर, 942 का पत्न संख्या पी ण्छस/ 7 770 
चीसेना मुख्यालय, भारत सरकार, वित्त विभाग का तारीख 


नवम्बर, 2942 का पृष्ठांकन संख्या डी-2804 जार० आाई०/42 के . 


अधीन प्राप्त हुईं प्रति) । 


सिविल सरबारी नौकरी में इण्डियन 
रिव सैनिक को जब आवक्षिक प्रंशिक्षण के [लए बुलाया 
जाता ह वह नौसेना वेतन तथा भत्ते प्रप्त करेगा । 
वह अपने नौसेना वेतन से अधिक मिलने. बाला सिविल 
वेतन यदि कोई हो, आप्त करेगा बे किं 
भारत सरकार के सम्बन्धित :विभाग'भशक्ष 
तथा अधीनस्थ कार्यालयों 


3, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 29 जनवरी, 
स्थापित । यह 6 फरवरी, 3977 से लागू है। 


भुण्नि० 39) 


2977 की अधिसूचना संख्या 78( 3)-ई- ४ (क)| 


वेतन I] 


श 


मूऽनि® 20] 


सहकार, जिनमें रिजर्व सैनिक अपनी सिविल हैसियत 
से कार्य कार रहा है, हारा विशेष रूप से मंजूर की गयी 
हो तथा यह भी कि (उन मामलों को छोड़कर जंहा रिजर्व 
सैनिक का सिविल वेतन नौसेना प्रावकलतों से पूरा किया 
जाता है) किया गया अतिरिक्त व्यय नौसेना म्राक्कलनों 
से चहीं लिया जाएगा । 


प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण स्थल पर आने जाने में व्यतीत 
हुआ समय सिविल छुट्टी तथा सिचिल वेतन'की वेतन- 
वृद्धि के प्रयोज्षत के लिए ड्यूटी माता जाएगा । 

इत सरकार, वित्त विभाग के तोरीख 6 जूत, 2940 की 


पृष्ठांकन संध्या 2380 व्यय 7/40 के साथ प्राप्त भारत सरकार, 
... रक्षा विभाग [फैसेना शाखा) का ता०. 25 मई, 940 का पल 


संख्या 653ुषे० तथा - भारत संरकार वित्त विभाग तारीख 3 
नवम्मर, १942, , पृष्ठांक्रम' संख्य डी:2504-क्षार ० भाई ० | 42 छै 
अधीन आरत सरकार डब्ब्यूणडी. शौसेनो आखा की पल्ल संख्य 
मीऽ्ए०/7777/0/भीसेना ` मुख्या 


78(4)-क्ग (क) 77 |] 


िष्पर्णी ~-यह निर्णय किया गया है-कि सिविल विभाग 
“में नियुक्त -फ्लीट रिजर्व सैनिक को प्रशिक्षण पर बुलाए 
' जाने के -परिणमिस्वरूप कोई घांटा नहीँ: होना चाहिए तथा, 


यह. कि ` सौसेनें! वेतन तथा: भत्ते की तुलना में यदि उसे 


सिघिल वेतन: में अधिक वैतन' मिलता हो तो उसे उभ 
अधिक बैतन बढ़ोतरी, दिया जाना चाहिए । 


जय, कीः ' ति प्राप्त तथा किलं 
मंत्रालय (व्यय्‌) का तारीख 4 दिसम्बर, ,।973 यूण्भो० संख्यां - 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का निर्णय नियंत्रक महालेखा: 


“काह 


परीक्षक के तारीख 2 णून, :953 के यू० ओ० संख्या 7 प्रखशासमे-- `+ 


(/ 294-52 में सूचित किया गया ।] 


ऐसे सरकारी सेवक को, जो भारतीय नौ सेना स्वरस 
सेवक रिजक सैनिक अथवा भारतीय तौसेना रिजन सैनिक 
. कॉ सदस्य है, जब प्रशिक्षण के, लिए बुलाया जाता है सो, 
उसके सिविल वेतन का भार लेखा . संहिता खण्ड (7) 
प्रथम संस्करण पांचवा पुनमुँद्रण) के परिशिष्ट 3 के भाग 
ख (7) के नियम 8 के सादृश्य पर विनियमित्त किया 
जाए । ह | 
[भारत सरकार, डी०एफ० (नौसेना शाखा) का पल संख्या 
734-०; भारत सरकार, एफ० डी० का तारीख 4 फरवरी, !943 
का पृष्ठांकन संख्या डी०-729-डब्हयू, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक 
की तारीख 23 फरवरी, 7947 की पृष्ठांकन संख्या 74-ए० सी 
34-47 के अधीन प्राप्त प्रतियां तथा वित्त मंत्नालय' व्यय का तारीख 
4 दिसम्बर, 873 का यून्ओो® संख्या 8{4)-ई 9 (क)/५ 3} 
जो सरकारी सेवक इण्डियन फ्लीट रिजर्व सेना या 
वायु सेना के रिजवे सवस्य है, उन (रिजर्व अधिकारियों 
को छोड़कर) के संबंध में, प्रशिक्षण की अवधि के करान 
वेतन तथा भत्ते आदि का जो सिचिल प्राक्कलनों से अदा 
किए जाते है, संरक्षण करने का प्रश्‍न सरकार के विचारा- 
धीन रहा है। उपर्थुक्त आदेश सरकारी सेवक को सिविल 
हैसियत में लिये गए वेतन पर प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 
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रिच सैलिक के कूम में लिए गए वेतन के बीच में क्रेवल 
अन्तर यदि कोई हो, कै संबंध में संरक्षणं की अनुंसति 
प्रदान करते हैं। इन सिविल पर अथवा पदों में लिए 
ग़ए भक्तों के संबंध में भी संरक्षण प्रकाल्पित नहीं ..है । 
इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए यह . निर्णय किया मया 
है कि जो केटरीय सरकारी सेवक विशिज्ञ थल सेना, 
नौसेना तथा बायु सेना रिजर्व (रिजर्व अधिकारियों को 
छोड़कर) के सदस्य है यदि उन्हें आवधिक अभरिक्षण के 
लिए बुलाया जाता है च्ो'ये अपनी सिविल नौकरी कि संबंध 
में निम्नलिखित रियाधतों के हकदार होंगे :-. 
7. सिंविल पद मैं, प्रशिक्षण की पूरी अवधि को, जिसमें 
: मार्मस्थ अवधि शामिल है, छूटी, बेन: 
वृद्धि तथा बैंशन' के प्रमोज्ञनी के लिए मी 
ड्यूटी के रूप में सिना जाएगा, यदि इसे भल 
सेना, मौसेना तथा वायु सेना सियसों के अधीन 

सैन्य पेंशल के लिए नहीं. शिना गया हो । 
2. मार्मस्थ की अवधि के दौरान, थे अपने स्रिविल 
दरों पर बेतन तथा भत्ते  जिंगकी पूर्ति उस 
बजट शीषे से की जाती है जिन्ममें ऐसे व्यय 
सामान्यतः सामे डाले जाते. है, -फाने के हकदार 
होंगे तथापि उन्हें किसी प्रकार का .याल्े। 
अत्ता अनुज्ञेत वहीं होगा क्योकि बे रेल वारंट 
पर यात्षा करेंगे तथा. वे खाद्य सामग्री. तथाः 


खतिजयुकत जले के बदले में धनः राशि तथा, - 


ग्रीष्म कालीन महीनों के दौरान . (बर्फीलि 
: इलाकों का) बफ भत्ता (आइस एलाउच्स] 
है लेंगे । 
(3) प्रशिक्षण की अवधि (मागेस्थ अवधि को 
` छोड़कर) के लिए, यदि भाल के 
रियायत_ (उदाहरणार्थ रिजवे सैनिक के रूप 
में अनुज्ञेय मुफ्त खाद्य सामग्री . इत्यादि) को 
छोड़कर वेतन तथा भत्ते सिविल पद पर 
अनुगै वेतन तथा भत्तों से कम हो, तो 
अच्तर का भूयतान किया जाएगा तथा उस 
बञ्चट शीर्ष में नामे डाला जपएगा जिससे 
व्यवितविशेष का सिविल वेतन साधारणतः नामे 
डाला जाता है । 


[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का ता० 27 जुलाई, 7957 का 


काव्जञाभ्स० 47/3/57अ्था० (क) तथा तारीख 20 जून, 963 


का शुद्धि प्र्न संख्या 47/28/63-स्या० (क) |] 


2. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए अंतिनियुक्त किए गए 
अनुभाग अधिकारियों को अनुझेथ वेतन :--यह 
निर्णय किया गथा है कि जो अनुभाग अधिकारी 
सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल में. पुनश्चर्या पाठ्यक्रम' के 
लिए नियुक्त किए जातें है उन्हें ऐसे प्रशिक्षण की अवधि 
के लिए, यदिवे इस ग्रेड में स्थायी है तो, अनुभाग 


खयं में. 


॥ 
| 
। 
| 
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अधिकारी के .हूप में अपना ग्रेड वेतन लेने की अनुमति 
दी जानी चाहिए । जहां तक पुमश्चर्या प्रशिक्षण के लिए 
प्रतितियुक्त' स्थानापन्न अनुभाग, अधिकारी के रूप में 
अपना स्थानापन्न लेने की अनुमति दी जाए यदि यह 
प्रमाणित किया जा सके, कि संबंधित अधिकारी को पुत्त- 
इरयो प्रशिक्षण के लिए न भेजा गया होता तो वह स्थानापन्न 
रूप से अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा होता । 
यदि ` ऐसा प्रमाण-पत्र न दिया जा सके, तो उन्हें सहायकों 
के रूप में: अनुज्ञेय वेतन ही लेने की अनुमति दी जाली 
चाहिए । ऐसे मामलों में अनुभाग अधिकारी के रूप में 
लगातार स्थानापन्नता के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रमाण- 
वल्ल, सम्बन्धित ' मंत्रालय/विभाग हारा यदि अधिकारी 
अंसेभार अधिकारियों की आरंण्टी०ई० में शामिल है, 
दिया जा सकता है तथा, सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग . में 
रिक्ति की स्थिति के सम्बन्ध 'में प्रमाण-पत्र द्विया 
जा सकता है। अन्य मामलों में ऐसे प्रमाण - पत्र दिए 
जाने से पहले गृह मंत्रालय (स्थापना अधिकारियों का 
कार्यालय) से परामर्श लिया जाना चाहिए । 

[वार्त सरकार, गृह मंत्रालय तारीख .6 जुलाई, 796] का 
कार्यालय जञापत मुफ०. 7/49/60:सी न्एस ० (क)| 


3. रक्षा अ्शिक्षण तथा संक्षिय सेवा के दौरान सिक” . 
फलयन वेतन का संरक्षण देशा (क): जो सरकारी सेवका 
सेना अथवा बायु सेसा रिजर्व सैनिक अधिकारी है अथवा 
भारतीय नौसेना तथा भारतीय नौसेना स्वयंसेवक रिजर्द/ 
जाय रक्षा सेना के रिजर्व है; उन्हें अपने प्रशिक्षण की 
झवि के बीरान जब सक्तिय सेवा के लिए बुलाया जाता 
है तब उनके वेतन तथा भत्ते इत्यादि, जो सिविल भावक- 
लमी से अदा पिया जाता है, को संरक्षण प्रदान करने का 
बरत सरकार के विचाराधीन रहा है । लिए गए निर्णयों 
ब्यौरे निकम प्रकार है: 


ए, प्रशिक्षण के दौरान : 
(३) यदि प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उतकी सिविल 
सियक्ति के सम्बन्ध में अधिकारी देय छुट्टी नही लेते 
है तो उन्हें सिविल अथवा सेवा वेतन तथा भत्ते जो 
भी अधिक अनूकूल हो, मिलेमा । जहां सिविल वेतन 
तथा भत्ते उच्चतर हो, तो सिविल वेतन तथा भत्ते तथा 
सेवा चेतन तथा भत्ते के बीच का अन्तर सम्बन्धित 
सिविल विभाग/राज्य सरकार से लिया जाना 
चाहिए । 
(|) तथापि प्रशिक्षण पर जाने के लिए जहां कहीं 
अधिवारी उनके खाते में जमा छुट्टी चुनते है वहां उन्हें 
सेवा वेतन तथा भत्तों के अतिरिबत सिविल छुट्टी 
चेतन तथा भत्ते दिए जाए। 

ए. सक्तिय सेवा पद! 
सिविल, अथवा सैन्य वेतन अथवा भत्ते जो भी 
अधिक अनुकूल हो तथा जहां सिविल वेतन तथा 
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भत्ते उच्चतर है.वहां बीच फे अत्तर को सम्बन्धित 


„ सिंविलं विभागाराण्यः सरकार से लिया जाना चाहिए । 


| बेन तथा भत्ते; 
(3) प्रशिक्षण की अवधि तथा सक्रिय सूची सेवा (मार्मस्त 
अवधि सहित) को सिविल पद में छुटूटी, वेतनवृद्धियां 
तथा पेंशन के प्रयोजन के लिए भी ड्यूटी के रूप में 
गिना जाएगा यदि इसे सेना, नौसेना अथवा वायू सेन 
नियमों के अधीन सैन्य. पेंशन के' अधीन नही 
गिना गया हो । यदि सरकारी सेवक ने 
प्रशिक्षण/मार्गेस्त अवधि के दौरान स्वयं छुटूटी' ली ही 
तो प्रशिक्षण तथा मा्गेस्थ अबधियों को . ड्यूटी के 
“खप में सही मात्रा जाएगा। एंसे.ामले में $ 
सेवक को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान सेवा वेतन 
के अतिरिक्त छुट्टी तनख्वाह-तथा मार्गस्ता अवधि 
के दौरान केवल सिविल छुट्टी तचछ्वाह लेने! की 
अनुमेतिं ` होगी । 


(5) -मारीस्थ अवधि के दौरान यदि सरकारी सेवक 
छुट्टी लेता है तो वह जैसा कि ऊपर (7) में दिया 
“गया है,“ सिंचिल दरों पर अपना वेतन तथा भत्ते 
जिनकी :पूर्ति उस बजट के शीर्ष से की जांनी हैं जिसमें 
ऐसे व्यय सासान्यतः चामे डाले जाते है, लेने का हाद 
होगा । 


(प?) सम्बन्धित केखीय सिविल विभाग/राज्य के 
बजट शीर्ष से किसी भी प्रकार यात्रा भत्ता देय नहीं 
होगा । रक्षा सेवा प्रावकलनों से निम्नानुसार बहला 
भत्ता देय होगा :-- रा 


(क) जेब किसी अधिकारी को प्रशिक्षण के लिए 
बुलाया जाता है तो वह अस्थायी ड्यूटी वेतव- 
सान में रेल, सड़क, नदी अथवा समुद्र हारा 
बही यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा जो 
विनियमों के अधीन ड्यूटी पर यात्रा करने 
वाले नियमित अधिकारियों को अनुज्ञेग होता 
है। ये भत्ते केवल, उस स्थान से जहां बहु 
सिविल पद धारण किए हुए' है भारत में उसके 
स्थायी निवास स्थान से प्रशिक्षण के स्थान 
तक तथा राज्यः पर बिना किसी अतिरिकस 
व्यय डाले किसी अन्य स्थान पर वापस लौटने 
के लिए की गई बास्तविक याल्राओं के लिए 
देय है. तथा अधिकतम सीमा तक अनुज्ञेय 
होगे. । 


(ख). यदि किसी अधिकारी को सन्य सेवा के लिए 
तथा उसकी सेवा समाप्ति पर भी बुलाया जाता 
है तो बहू उपर (क) में बिए अनुसार यात्रा 

: “त्ते पाने का हकदार होगा । 
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(ग) सक्रिय सेवा के दौरान तथा सिम्वलिखित परि- 
स्थितियों में अधिकारी निर्थामित अधिकारियों 
को अनुञ्चेय सवारी भत्ता पामे का हकदार 
होगा ++ 


(2) जब वह नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों 


के कारण कमीशन से त्याग पल्ल देने को 
बाध्य हो जाए? 


(2) पदच्यृति अथवा सेवाः से हटाए जाने पर 
अथवा पदच्युत से बचने के लिए कमीशन 
से त्याग्रपत् देने की अनुमति दात किये 
आने पर । 


` में अपने कार्यअ्रहश के सम्बन्ध में.-अपये साक्षात्कार डायटरी 
"जाँच इत्यादि के कारण ड्यूटी से अलपशिथति की अवधियों 
को विशेष आकस्मिक ख़ट्टी के रूप:मे माना जाना चाहिए 
तथापि यह स्थियत के 
सम्बन्धित सरकारी सेवकों को साक्षात्कार/डाक्टरी जांच 
इत्यादि के पश्चात अपनी डयूटियों में उपस्यित होना 


संभव नही यदि सरकारी सेवक साक्षात्कार अपवनी.उम्मीद- , 
।ई आकस्मिक छुट्टी " 


वारी वापस ले लेता हैसोी वह 
पाने -का हकदार नहीं 


[ञास सरकार, गुह 


के सा०.]9 मई, ६१869 के 


पंठित तारीख 37 भगस्ते, 
. याक) तथा 20 ` 
सथा (कर). 9. ॥ 
(छे) भारतीय चौसेना ; सेवा, 
रिज तथा भारतीय, वौसेला'/हवंसेवर्क रिजर्व में कार्य 
'अहण करने वाले सरकारी सेवकों के वेतनं तंथा भरते, 
`" छटटो की मंजूरी, बेक वृद्धिधां तथा पेंशन की अवुज्ञेयतता के 


>47/7; 
संख्या 47/28/83- 


7955 का 


सम्बन्ध में भी यदि इसे थल सेना, नौसेना अथवा वायुसेना 


नियमा के अधीन नही मिता गया है, तो उमर (क) में 
निर्धारित उपबन्धों द्वारा शासित होगी । 

[पारत शसकार, गृह मालय, का तारीख 0 जुलाई, ।962 
काण्ज्ञाण्स० ६7/47 मथा (क) तथा तारीख 20 जून, 962 का 
शुद्धि पछ संष्थः 47/28/63-सथा (क) 

टिप्पणी ----इस निर्णय में प्रयुक्त किये गये सिविल 
चेतन तथ त्ते” “शब्दों में मकान किराया अस्ता तथा 
प्रतिपूरक नकद (भत्ता) शामिल है जहां सिविल वेतन 
तथा भत्तों तथा सैन्य बेलन तथा भत्तों के बीच के 
अन्तर की संगणना केलिए ऐसा अगुझेय है, तथापि थह 
मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूरक भत्ता संबंधी 
आदेशो में अस्थायी स्थामान्तरण सें निर्धारित की गई 
शर्तों के अध्याधीन है। 

[भारत सरकार, गृह मंज्नालय का ता० 22 अक्तूबर, 962 
का कांध्शाण्सं० 47/33/6अ-स्था([क) | 


6--3 DP,STIND!SB 
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केरल सन मामलों में अनुशय है जहां 


/7/87-स्था०- कर) के साथ a 


भारतीय नौह्लेना... 
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(ग) रिजर्व सैनिकों (अधिकारियों) के बेलन तथा 
भत्तो को विनियमित करने की प्रक्रियां का ब्योरा ऊपर 
(क) में दिया गया है । ऐसे अधिकारियों के धारणा- 
घिकार का संरक्षण प्रदान करने तथा उन्हें आसक्ष 
निकट नियम की सुविधाएं भी प्रदान करने का प्रश्त 
भारत सरकार के विचाराधीस' रहा है तथा इस सम्बन्ध 
में निम्नलिखित निर्णय किए गए है .-- 

३ धारणाधिकार : ® 
अस्थायी सरकारी सेवको न्लथा-कार्यप्रभारित संगठनों: 
से कार्यरत व्यक्तियों को उनके द्वारा धारित सिबिल” 
पद पर तकनीकी दृष्टि से, कोई धारणाधिकार 
ही होता । तथापि, सैन्य ड्यूटी से मुक्त होने पर 
सभी. व्यक्तियों को उन पदों पर विनोषिता किया 
जाना चाहिए जिनमें बहू बने रूते बशते कि दे सैन्य 
` ड्यूटी में शामिल य हुए होते किन्तु शर्त - यह है कि 
" ऐसे पढ उपलब्ध हो। यचि उसके संक्तिय सेवा पद 
रहुने के दौरान उनके हारा धारित पढ समागत ही 
जाते है ती उनके सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि 
दे सिविल नौकरी में नहीं रहे है 
ह) "आसम्व निकट नियस/ के जधीन प्रसुधिधाएं.<- 
रिजर्व सैनिक (अधिकारियों) हारा की गयी सेवा की 
“अवधि, भूस नियम 30(2) के परततुक के प्रयोजन के. 
लिए, सामान्य सेवा से बाहर की सेवा के रूप में 
` जाएगी  तक्रषुलार वे. आसन नियम के 
अपने मुख विभाग में प्रोफार्मा पदोन्नति: 
ठकदार हीगें। वे उच्चतर पद में 
की पाते के हकदार भी होगें जोकि उन्हें -थादि थे 
'सक्रिया सेबा पर न गए होते तो मिलती ।. 
[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का ता० 5 मार्च, 7963 क, 
कारयोलिय शापन इं 4५/.9/8ठ्न्स्था (क)) । 
8; सरकारी सेवकों की प्रशिक्षण के दौरान उच्चतर भ्रीं 
में पदोन्नति :--मूल नियम 30 के नीचे भारतः सरकार , 
का आदेश (70) देख :-- | 


| 


अमुंदेस महानिवेशक, डाक च तार के 

3. अधिशेष पुर्नानियुक्त किए, घए स्टाफ का 
नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण :-- गहमुंज्ालूय के अधिशेष सेल 
के माध्यम से डाक व तार विभाग में उत नियुक्त किए 
गये अधिशेष कर्मचारियों व उत्तकी 802 क्षण की अवधि 
के दौरान जहां ऐसा अशिक्षण ` भियुक्ति से पूर्व- 
अपेक्षित शर्ते है, उसी प्रकार के वेतन तथा भत्ते तथा 
यात्रा भत्ता मंहगाई भत्ता पाने के हकदार होंगे जो कि 
उसी प्रकार प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले विभागीय 
कर्मनारियों को अनुज्ञेय होते हैं । 

गृह मंत्रालय के अधिशेष सेल के माध्यम से अधि- 
शेष कर्मचारियों का स्थानान्तरण लोक हित में होता 
है तथा इस प्रकार ये कर्मचारी एक सरकारी विभाग से 


| 
| 
| 
ई 
| 
f 
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दूसरे विभाग में स्थानास्तरित सरकारी सेवकों को 
अशुभ सभी प्रसुविधाएं पाने के हकदार होंगे, 
तथापि, उनकी वरिष्ठता उस विभाग में उनकी कार्य- 
ग्रहण करने की तारीख के अनुसार निर्धारित की जाएगी ! 

[डाक च तार वित्त के ता० 5 नवम्बर, 97 कें यू०्ओण्सं० 
3/70-एफ ए० उग के अधीन दी गई उसकी सहमति से जारी किया 
भया महानिदेशक, डाक व घार, नई दिल्‍ली का ता० 30 दिसम्भर, 
797: का पत्च संख्या 20/2/70-एस०्पी बी ० |] 

2. सार झास्दर (टेलीग्राफ मास्टर) को प्रशिक्षण £, 
विशेष वेतन चाले पद धारण करने वाले तार संकेतकों 
को, जब तार माएटर (टेलीआरफ मास्टर) के रूप में 
नियुक्ति के. लिए प्रशिक्षण परः भेजा जाता हैँ तो उन्ह 
ब्रशिक्षण' कीं. अर्ब्राधि.. के. बौरान (शेष. देतय. सहित 
बेसन तथा ,भत्तों की अनुमति इस शत पर दी जाएगी 
कि सक्षम प्राधिकारी इस आशय का एक प्रमाण पद जारी: 
करेगा “कि यदि. कर्मचारी को..प्रशिक्षण पर ने भेजा 
अग्रा होता तो वह विशेष वेतन ले रहा होता । 

आंमे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि तार मास्टर 
` (टिलीग्राफ मास्टर) के रूप में नियुक्ति के लिए प्रशिक्षण 
पर जामे सें पूर्वं यदि. कोई तार -संकेतक ए्थानीपशचं 
कैसियत से' तार मास्टर , (टेलीपाफ मास्टर) के झूप 
' में कार्य. कार रह्मा हैं तो वह प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 


दार साश्दर  (ठेलीआफ -मास्टार) का स्थातापच्च बेतन 


लेने का हकदार नहीं होगा बल्कि वह केवल तार संकेतेक 
के पद का वेतन तथा भत्ते लेने का हकदार होगा। तथापि 
: जौं तार संकेतक स्थातापन्न तार झाएटर (टेलीग्राफ मास्टर) 
के रूप में अपनी पदोन्नति से पूर्व विशेष वेतंत बाला कोई 
पद धारण किए हुआ था, जब उसे तार मास्टर (टेली- 
आफ मास्टर) के रूप में, प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता 
है तो बहु प्रशिक्षण की जयधि के दौरान यही वेतन तथा 
विशेष वेतन प्राप्त करेगा जोकि. उसे उस स्थिति में मिल 
रहा होता जबकि स्थानापन्न तार मास्टर के रूप सें उसकी 
धदोन्नति न हुई होती बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी हारा 
इस आशय का एक प्रमाणप जारी कर दिया जाए । 
[मिहासिदेशक, डाक व तार का ता” [7 फरबरी, :97] का 
पढ संख्या :0/78/70) पीण्एण्टी | 
लेखा परीक्षा अमुदेश 
किसी सरकारी सेवक को जिसे शिक्षण अनुदेश अथवा 
प्रशिक्षण के दौरा ड्यूटी पर माना गया हो तथा जिसे 
उस समय जब बह ऐसी ड्यूटी पर लगाया या स्थानापन्न 
नियुक्ति के आधार पर वेतन ले रहा था, ऐसा स्थानापन्न 
बेतन लेते रहने की अनुमति दी जाए जिसे बह समम-समय 
पर ले रहा होता यदि बहू नियम 9(6) (ख) के अधीन 
ड्यूटी से इतर ड्यूटी पर रहता तथा यह आवश्यक नहीं 
है कि उसे प्राशक्षण पर जाने से तत्काल पूर्व का वेतन 
दया जाए । ऐसा वेतन जिसे सरकारी सेवक प्राप्त 


2 


पाक्षत! शर्तोंकि पूरा करने के अधीन 
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कर रहा होता” में बह विशेष वेतन भी यदि कोई हो 
शामल होगा जिसे वह प्रशिक्षण परत जाने की स्थिति 
में समय-समय पर प्राप्त कर रहा होता । 


लिखा परीक्षा अनुदेशों संबंधी मैनुअल (पुनः मुद्रित) में शुद्धि 


पर्ची संबंया 57] । 


ग्लूल नियम 2। विलोपित,, 

“मू० नि० 22.7, विसी ऐसे सरकारी सेबक का जो 
समय वेतनमान पर किसी पद पूर नियुक्त किया गया 
है, प्रारंभिक वेतन निम्तलिखित रूप में विनिषमित, 
किया जाता है ः 
(७) (7) जहां. बसी अधिष्ठांयी था अस्थाई. या 
स्थ।नीपस्त हैसियत में सावि 


ते हुए जो सुगत | 
i त क जाए, विसी ऐसे अस्य पढे 
पर प्रोस्तव या नियुक्त किया जाता है जिसके वातैव्य 
और पत्तर्वागित्व उसके हार धारित पढ से संबद्ध. 
काव्यां और दामित्वों छे अधिक महत्वपूर्ण है वहां उच्चतर 
पद के समय. वेतनंगाव में उसका प्रारंभिक वेतत उस 
सैडांतिक बेन से ठीक ऊपर के प्रतराम पर नियत मिया 
जाएगा जी एस प्रभाम पर गजस पुर एस वतन भावूभूल 
हुआ है, वैतसयूद्धि स नियमित -रूंप- से उसके दास : 
दारित सिम्मतर पद की बाबत उसके वेतम में वृद्धि करके 
था केबल 25 दपए द्वारा छन दौतीं में से जो. भी अधिक ४ 
हो, गाता है । 
बाहर बाहय पद पद प्रतितियुक्ति पर या तदर्थ. आधार 
अर विसी पद प नियुक्तित के मामूली के सिवाय सरब्ारी' 
बझ को यह विश्वल्प घाप्त होगा जिसवी बहें, वशारियिति, | 
। था लियूवित थी तशरीख से एक मास के भीतर 
प्रयोग कर सक्केगा। विः वह इस नियम के अधीन बेतन की 
एस ओोन्नति या निंयुवित की तारीख मे नियत कराए या 
बेसन को उस भिम्ततर श्रेणी में या पद के जिससे बहु नियमित 
आधार पर ग्रो किवा गया है, 
के समय वेतनमान के प्राम पर प्रारंमिषा रूप से नियत 
कराए, जो निम्ततर अणी य पद के वेतनमान में अगली 
वेतन वुद्धि के प्रोदभूत होने की पारीख को इस नियम के 
अनुसार पूनः नियत किया जा सकेगा । ऐसे मामझी में 


मित नियुक्ति कर ली जाती है. वहां विकल्प प्रारभिक 
नियुक्ति/भोन्‍्चति की तारीख से ग्राहय होगा जिसका प्रयोग 
ऐसी नियमित नियुक्तित की तारीख से एक मास के भीतर 
किय! जाएगा : 

[रन्तु जहां कोई सरकारी सेववा किसी उच्चतर पद पर 
नियमित आधाए पर अपनी प्रोन्तति या नियुक्ति के ठीक 


म्ञारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिवांक 29 जनवरी, 977 की अधिसूचना सं० 28 (3)ई-४ क 70 दारा विलोपित । 


2ब्ामिक और अशिक्षण विभाग की दिनांक 30-8-89 की अधिसूचना संन 3/30/89 स्था० (बेसन ग) 


द्वारा संशोधित । 


सु० नि० 22 है| 


पुर्वे मिम्नतर पद के छमय वेलनमान ब आधिवातम वेतन 
ले इहा हैं वहां उच्चतर पढ के समय वेतनमाल में उसका 


` किय जाएगा जो सिस्वतर पष के समथ वेतनमान में आलस 


बेतत वद्धि के बराबर रकस के दवारा निंवमित आधार पर 
उसके दवा धाणिल निम्नतर पद की बस्‍्बद उसमे वेतन की 
बुद्धि के द्वार [लिवा रूप से निकाल गयः है 

हण इत दोनों में से जो भी अधिक हों र 


नियुकिह्त 


हण विवा जाना अंतरवोलि 
के रुम मे जेंदसमान के 
नियमित आधार पर 
बाबत उसके वेतन र 
नहीं है 
पूंराने पदः 
बेहन लेगा : आह 
| पह के समय वत्तमंभान बा न्यू 
बतनत नियत आधार पर उसके हरा धारयित पद की ब्त 
उसके वेतन सें अधिक हैं वहां वह प्रारंभिक वेतन के रूप में 
उयूनसंम येतय लेंगी : 


अंततगान सं बत 
बेसन -इच्चतर अक्रमः प सिंध 
अबली वेतनवद्धी उस अवधि के 
ञ्ञ वेतम्डि. मा... . के . सग 


बाह्य प त से भिस्त 
लि आधार पर नियुक्ति पर 
सरकारी सेवक को यह विकल्प होगा, जिसका! बह ऐसी 
मुक्ति की लेररीख क्रा भास के भीतर प्रयोग करेगा 
कि बढ गए पद पर नियुक्ति की तारीख से या पुराने पद 
म पद में अपन! वेतन 


~ 


देतनवुद्धि को तारीख से नए 
निवत कराए । 

(3) जब नए पद पर निधुकित उक्त लियमों के नियत 
25 के उपनियम (क) के अधीन उसके अपसे अनसरोध पर 
की जाती है, और उस पद के समथ वेतनमान में अधिकतम 
वतन नियमित आधार पर धारित पुराने पद की बाबत 
उसके वेतन से कम है तो वह उसके प्रारंभिक वेतन के प सें 
उस वेतनमान का अधिकतम लेगा । 

(ख) यदि खंण्ड (क) में विहित शर्तें पुरी न हों तो 
वह प्रारंभिक वेतन के छप में समथ वेततमान का निम्नतस 
केगा |; 


? + 


25 


परन्तु खण्ड (क) के अंतर्गत आमे बाले मामलों सें और 
l त्याग या हटाए जाने या पदच्युत किए जाने 


ह 
ञं 
sf ly 
त्थ 
न्ष 
~ 
ज 


: नियोजन के मामलों से भिन्त मामलों में जो 


पढे, या 
(द) ससान वेतनमान पर कोई स्थायी या अस्थार्मी पद 
(जिसके अं्र्गत किसी ऐसे सिंकाय में का 


में हैं); धारण क्रिया है, अंधबां 
(2) एसी पात्रता शर्तों के पुरा किए जाते के जे 
रहते हुए जिसे सुसंगत भर्ती नियमों में निहित किया 
किसी समय वेतनमान पर किसी सावधिक पद प९ | 
कियो जाता है जिसका वेतनमान किसी ऐस अन्य साथि 
पद के बेतनमान के समान ह जसं बह नियमितं आक्षार १९ 
पहुले धारण कर चुका है; तो उसका प्रारंभिक्ष 
परन्तुक ( 7) (॥) दवारा शासित मूल काडर मै प्र! 


° 


के-माअखों के सिवाय, विशेष वेतस, वैयक्तिक ये 
राष्ट्रपति हारा नियम 9( 22 (क) (} के ज। 


के रूप सें वर्गीकृत उपलब्धियों से: भिन उसे सेत 
नहीं होगा जो अंतिम अवसर पर लिये! था, 
अवधि जिसके दौरान उतने बह वेतन अंतिम 
पर और किन्हीं पूर्ववर्ती अवसरों पर लिया था. 
के उस वेतन के समतुल्य प्रक्रम में वेतन बुडि के लि 
में जी जाएगी । तथापि यदि, अस्थायी प में स 
क द्वारा अंतिम बार लिया भथा वेतन, समय से पहले 
की गई वेतन वृद्धियों के कारण बढ़ गया,हो, त 
मए पद को सुर्द ऋरन के लिए समक्ष प्राधिकारी हार! 
अन्यथा आदेश न [किया गया हो, वह वेतन जो [क 

वेतन बृद्धियां त किए ज ने को दशा में लेत,, इस परन्तक 
के प्रयोजन के लिए, बह वेतत माना. जाएगा जो कि उससे 
अस्थायी पद पर अंतिम बार लिया. परन्तुक (4) (7) में 
निदिष्ट पद में की गई सेवा मूल बॉडर में प्रतिवर्तित होने 
पर, नोचे दशित सीमा तक और शर्तों के अधीन, चेतन के 
प्रारंभिक नियतन के लिए गणना में ली जाएगी :-- 


(क) सरकारी सेवक, उस विशिष्ट श्रेणी या पद में, 
जिसमें पूर्ववर्ती सेबा की गणना की जानी है 
नियुक्ति के लिए अवुमौदित होना चाहिए ; 

(ख) उसके सभी ज्येष्ठ, सिवाय उनके जिन्हें ऐसी 
नियुक्त के लिए अयोग्य समझा गया हो, चाहे 
तो उसी विभाग में ही या अन्यन्न ऐसे वेतव्मान 
वाले पदों में, जिनमें फायदा अनुज्ञात किया जाना 
है, या उच्चतर पदों में सेवा कर रहे थे, और 


मू०नि० 22] 


कम से कम एक कनिष्ठ भी उस विभाग में, उन 
वेतनमान बाला पद, जिसमें कि फायदा अनुज्ञात 
क्रिया जाना है, धारण किए हुए था; और 
सेवा उस तारीख से गणना में ली जाएगी जिसकी 
कि उसका कनिष्ठ घोन्तत किया गया हो और 
फायदा केवल उसी अवधि के लिए दिया जाएगा 
जिस अवधि में कि वह सरकारी सेवक काडर 
याहा पद पर नियुक्त न होने की दशा में, उस पद 
को अपने सूल काडर में धारण करता । 

(87) राष्ट्रपति, किसी सेवा के सामान्य क्रम से बाहुर 
के ऐसे पढ विनिविष्ट कर सकेगा, जिनके धारकों को इस 
नियम के उबबंधी के होते हुए भी, और ऐसी शर्तों के अधीन 


(ब) 


हित करे, सेबा के वोडर मे किसी 
एसी काःई स्थानापन्न प्रोन्नति दी जा सकेगी जो प्रोस्मति 
का आदेश देने के लिए. सक्षम प्राधिकारी विनिश्चित करे 
और उनको तदुपरि बही, वेतन खहे ऐसे पढों के लिए किसी 
विशेष वेतन-सहित या रहितः दिया जा सकेंगा, जो. थे सामाज्य 
कम में ही होने की दशा में प्राप्त करते । 

छा) यदि नियुक्ति ऐसे पद पर की जाती है जिसका 
वेतनमान वहीं है जो कि-सावक्षिक फँ से भिल्‍्त उस पद का 
. है/जिसको सरकारी सेवक अपनी प्रोल्तर्ति था नियुक्ति के 
सवयं नियमित आधार पर यो! सप्तके समान वेतनमान पर 
अरण करता है, तो इस जियम के प्रधोजन के लिए यह -महीं 
# समझा जाएगा कि ऐसी सियुवित में अधिक महत्वपूर्ण 

त ततरदायित्वों का ग्रहण सम्मिलित हैं । 


एए) इस नियम में: किसी बात के होते हुए भी जहां . 


` कैडर बाह्य पद धारण करने वाला कोई सरकारी सेवक 
अपने काडर में: किसी पद पर नियमित रूपे से प्रोन्तत. था 

' नियुक्त किया जाता है.तो काडर्‌ पद में उसका वेतन केवल 
उस काडर पद में उसके कल्पित वेतद के प्रति।तर्देश सें नियत 

- किया जा सकेगा जिसे सेवा के सामान्य कम के बाहर काडर 

“बाहू पद घारण करने के कारण वह धारण नहीं कर 
सकेगा जिसके आधार पर वह ऐसी प्रोन्नति या नियुक्ति 
केलिए पाल बचता है । 

३3, उक्त 
किया जाएगा । 

3 टिप्पणी, -~भूस संवर्ग के समय घेतनमान के रूप 
में संवर्ग बाहूय पद के. समतुल्य समय वेतनमान में कार्य 
कर रहे सरकारी सेवक के संबंध में 29 नवम्बर, 965 
तक संवर्ग बाहूय पद में की गई सेवा आदि से उसे 
अधिक फायदा होता है, परच्तुक  ([) के अधीच उस 
सीमा तक वेतन के नियतन तथा वेतनवृद्धि के प्रयोजन 
के लिए गिनी जाएगी जैसा कि यह 30 नवम्बर, ]965 
से तत्काल पहले विद्यमान थी । 


नियम 22ग, 30 और 3] का खोप 


6 


बेलन 


भारत सरकार के आदेश 
7. सावधिक पद से प्रत्याचतन, --उस. संघ सें 
शामिल किसी सार्वाधिक पद से अथवा किसी ऐसे, साव- 
चिक या विशेष पद से जो कि उस संवर्ग में सम्मिलित न 
हो, सेवा के सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन का अर्थ मल 
यस 22 के प्रयोजन के लिए किसी पद पर मूल नियत 
से नही होता । 


[भारत सरकार, चित्त चिभाग का तारीख 22 जमबरी, 9५7 
का संख्या फो० 75-एी ण्एसण्घए०/27 


2. जिम्मेदारी की सापेक्ष शाल्वा की घोषणा, -.-मल 
नियम 22 तथा 30 के प्रयोजन के लिए दो पदों की 


. जिम्मेदारी की सापेक्ष माज्ना के सम्बन्ध मे विभाग. के 


प्रशासनिक अध्यक्ष से अथवा भारत'. सरकार से यह 
मानते हुए घोषणा प्राप्त की जानी चाहिए कि क्था 
पद उसी विभाग अथवा अलग-अलग थिभारी के है । 


[भारत सरकार, वित्त विक्वाग का तारीख ।9 अगस्त, 7930 
का संख्या फा०/23-आारण्आाई ०/30] 


3. समचुल्य वेतनसाच :--- एक प्रश्त उठाया गया 
हैं कि क्या उन पडों से सम्बद्ध वेतनमान जिन! 
वेतन सिविल सेवा विनियमों हारा, शासित गता. 
तथा हुलस वेतनमान जौ मूल नियमों “में निर्धारित शर्तों 
हारा शासित होता हैइन समतुल्व वेतनमातों को मल 
नियमों में वेतन संबंधी अध्याय के प्रयोजनः के सभतुल्य 
समझा जा सकता हैं। महालेखापरीक्षक की -सहमात 
से यह निकचय किया गया है कि जब दो पढ़ समतुल्य 
नितनमानों के हो, तो ऐसा मानना उचित ही होगा 
कि ऐसे पदों के कल्लेब्यों तथा चागित्वीं की प्रकत में 
बहुत भिन्नता नहीं है। और ऐवा करते समय इस बात 
फर कोई ध्याय बही विया जाएगा दि पद का वेदंग सिघिज 
सवा विनियमों द्वारा शासित होता है अथवा, मल 
नियमों द्वार तथा इसलिए उसमें से एक पद पर की गई 
ड्यूटी दुसरे पद में बेतनर्वाद्धि के लिए गिने- जाने की अन- 
मति दी जाए । 

[मारद सरकार, वित्त विभाग का 5 मई, 
सं० ।4(72) आरण्ञाई०/37] । 

टिप्पणी :--यह निर्णय सिविल सेवा विनियमो हारा 
शासित सभी पदो पर जिनमें ऐसे पद भी शामिल है 
जिनका भुगतान रक्षा प्रावकलनों से किया जाता है साग 
होता है । 

[मारत सरकार, वित्त संक्षालय का तारीख 23 बंप्रेंल, 7959 
को काग्क्षाठ मं० फा० 2 (7 4)-स्थ।० प/59]। 


4. सावधिक पदों भें अस्थायी सेवा की गणना, -..- 
ऐसे अस्थायी पदों पर की गई सेवा, जी सावधिक पदों 


93] का पत्त 


% भा० स० बि० सं० की दिनांक 27 मई, 2970 की झघि० सं० एक० 7 (25) ईना (क 


सितम्मर, 970 से जाग है। 


)/64 द्वारा प्रत्तिश्यापित । यह 2 
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के अथवा उसके समतुल्य समय वेतनमान के पद हैं, 
को समतुल्य समय वेतनमाचों के पदों से वेतन के 
प्रारम्भिक नियतम के लिए तब तक सही गिना जाना 
चाहिए जब तक कि वे पद भी उसी तरह के समय बेतन- 
माच में है जैसे की गैर सावधिक स्थायी पद है। 

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 30 मई, 959 का 
प सं एक०2 (8)-स्था० 74/59] । 

5. स्थाधि्त्‌ वेतन का संरक्षण यह निर्णय 
किया गया है कि उस मामलों में जहां अधिकारी स्थामि- 
बत्‌ वेतन के संरक्षण के लिए उसका आरशम्भिक वेतस 
मूल नियम 27 के अधीन नियत किया गया ही, वहां 
ऐसा. वेतन मूल नियम 22 के परन्तुवा के अयोजन के 
लिए बढ़ोतरी के छप. में समझे जागे. की जावश्यकया 
नही है बयोंकि स्थायीवत वेतन मूल वेतन के बराबर 


"प्रान! जाता है और उसे संरक्षण, अदान करने के लिए 


यल लिथम 27 का सहारा लेने के सिवाय 
रास्ता नहीं है -। 

[भारत सरकार निहित मंत्रालय का त)० 6 अवतूबर, 7867 की 
युऔण्सं० 6798 स्था० पए (सी ।७ा । 


कोई और 


6. वेतन लिथतद के अयोजन के लिए त्याग पत्र को 
साफ करमा :-~किसी सरकारी सेवक की जो कि 
अथवा अन्य विभाग मे [वितं लने से पूर्व 
अपने प्रद से त्यागंपत्न दे देता है, चेर न के प्रयोजन 

लिए पिछली सीवा का लाभ दिया जा सकत! है था नहीं 
यह प्रश्म, भारत सरकार के विवञायधीय रहा है। साधारण- 
तय! पिछली शव जा लाभ केवल उप मामलों में दिया 
जातं! है; जहां एसी सेवा. त्यगपत्न/पद से हटाए जाने/ 
मूचयति हारा. समाप्त ज की मथी ही.। फ़िर भी, र/ष्ट्रपति 
यह मिर्गेश करते है कि छम भ जहां सरकारी सेवक 
इसी अश्वः अन्य उलित माध्यम द्वारा पदों फे 
लिए आविदन करते हें तथा चयन'जायोग पर, उनसे प्रश/सन्तिक 


कारणों से पिछले पदों से त्यागपत देने के लिए कहा जाता 


तो पिछली सेव! का लाभ, यदि निममों के अधीन अन्यथा 
अनुज्ञेय हो, त्यागपत् को तकनीकी औपचारिकता मानते 
हुए नए पद में वेतन फे निर्येतत के उद्देश्य के लिए, दिया 
जा सकता है । 

[भारत परकार, वित्त मंत्नालय, ।7 जून, 7965 का का ० ज्ञा० 
संन ४379 (ख)/85] । 


7. मूल संब से उच्चतर वेतनमान में अथवा Er 
ब्ेतलभात में सेवा गणला:--- सन्‍्देह व्यक्त किए जाने पर 
कि क्या वेतन के संरक्षण तथा वेतनवृद्धि की अवधि के 
सम्बन्ध में मूल नियम 22 के परन्तुक (7) (ए) का लाभ 
सरकारी कर्मचारी को सीधी नियुक्ति अथवा उक्त परन्तुक 
में निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना समतुल्य वेतनमान 
चालि पद से स्थानान्तरण पर अनुज्ञेय होगा, यह स्पष्ट किया 
गया था कि ऐसे मामलों में च शर्तों को पूरा किए बिना 
सीचे पैराग्राफ 2 के अध्यधीन' उपर्युक्त लाभ अनुशेय होगा, 
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नीचे पैराग्राफ 2 के अध्यधीन उन शर्तों को पूरा किए बिना 
उपर्युक्त लाभ देय होगा । 

(2) यह लाभ इस व्यक्ति को जवुशैय नहीं होगा जो 
ऐसे नियमित अथवा अनिगमित निकाय में जिसे पर सरकार 
का पुर्णत: अथवा मूलतः स्वामित्व अथवा तियंत्रण हों, 
पद से पहली बार सरकारी सेब! में आत है । 

(3) संवग बाहुय पद से संवर्ग पद में समतुल्य समय 
वेतनमान में प्रत्यावतेंन के मामलों में मूल नियम 22'के 
परन्लुक (7) (7) का लाभ उंक्त परच्तुक के अधीन 
निदिष्ट की गई सभी शर्तों को पूर। करने पर अनुशय होंगे। । 

भारत सरकार वित्त मंत्रालय का 23 जुलाई, 968 का 
ज्ञान्सं० [25) ई ||] (क)/04] । 

8. (क) एक समूह क” पद सें दूसरे समूह “क पद 
में पदोग्तति जो 37-2-85 तक प्रभावी होगी :--- (क) 
वेतन के लिर्धाश्ण की रोति :--यह' निर्णय किया गथा ह 


- कि एक समूह “व” पद से दूसरे समूह “क” के उच्चतर 


कर्तव्यों तथा दायित्यों वाले पद पर सभी पदोन्नतियों/ 
निथुनितथो के सम्बन्ध में 4 सबम्बर, 7973 से क्म- 
चारियों के वेतन का नियतन निकले पद के वेसममाल में 
लिए गए बेसन से ऊपर अगले स्तर पर इसे बात का ध्याय 
रखे बिना निर्धारित किया जाएगा कि निचला पद अधि: 


. ष्ठायी या स्थानारषस अथवा अस्थायी हैसियत सें धारित 


किया हुआ था । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 2 जूत, १974 का 
ज्ञाऽ सं० एक० ।(70)-६- (क) { 74] ` 


अधिकारियों के वेतन के विनियमन की पडेति के सम्बन्ध 


“क पद पर पदीज्ञति के सम्बन्ध में उक्त कार्यालय ज्ञापन ,.. 


के अनुसार ऐसे मासलों में जिनमें निरन्तर पदों को स्थावा- 
गद्य रूष में धारण किया जाता है और उसके मा जनमीं 
पदोन्नति पर उनके निरन्तर पद पर्‌ वेतन वृद्धि के परिणाम- 
स्वरूप अथवा अन्यथा उनका वेतन निम्मतर पद पर उच्चत्तर 
पद के स्थानापश्च वेतन के बराबर अथवा अक्षिक हो जाता, 
है तो क्या ऐसे मामलों में मूल नियम 3(2) के उपबष्क् 
लागू होते हैं । 
मामलों की जांच की गई है और थह स्पष्ट किया जाता 
है कि जब तक निम्ततर पदों को मूल हैसियत में धारण नहीं 
किया जाता, मूल नियम 3(2) के ऊपबस्धों को लाभू 
तहीं किय। जा सकता । फिर भी, ऐसे मामलों में थदि कोई 
कठिताई आयी हो तो उसे कम करने के उद्देश्य से थह 
निर्णय किया गय! है यदि किसी भी समय निम्नतर पद में 
स्थानापन्न वेतन उच्चतर पद के स्थानापन्न वेतन से बढ़ 
जात! है तो निम्नतर स्थानापन्न पद पर स्वीकार्य वेतन और 
उच्चतर स्थानापन्न पद पर स्वीकार्य वेतत के बीच अन्तर 
को वैयक्तिक वेतन के रूप में दे दिया जाए जिसे भविष्य 
में वेत्त वृड़ियों में खपा लिय! जाएगा बशतें कि यह प्रमाणित 
किया जाए कि यदि सम्बन्धित अधिकारी में उच्चतर 
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स्थानापच् पद धारण न किया होत! तो बहू तिम्ततर स्थाना- 
प्न पद धारण किए रहता । संरक्षण केवल तब तक हीं 
स्वीकार्य होग। कि जब तक यह प्रमाणित किया जात रहे 
कि यदि वह उच्चतर पद पर स्थातापज्ञ तौर पर कार्य व 
करता तो पह निम्मतर' पद धारण किए रहता । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय को ता० 7 जूब, 978 का 
काब्जशोण्सं० :(34) ईन (क) /78|। 

(ख) असंगति को बूर करने के लिए बेतन बढ़ाना :--- 
{7) एसे मामले ध्यान. में आए हैं जिनमें वरिष्ठ समूह 
“कर सरकारी सेवक उच्चतर समूह का में पहली नवम्बर 
7973 से पूर्व पदोज्ञति होने पर बह अपने कनिष्ठ से, जिसे 
निर्णायक तारीख, को अथवा. से पदोश्ते किया गया 
कम वेतन ले रहा छ । पे 

(2) उपर्युक्त मामला इस मंत्रालय में काफी समय से 
विचाराधीन रहा है । यह चिश्त्नय किया गया है कि ऐसे 
मामलों में असंगति को टूर करने के लिए, वरिष्ठ अधिकारी 
का वेतन बढ़ा कर! नवम्बर, 7973 को अथवा उसके 
पश्चात्‌ परदोन्नत' किए गए कनिष्ठ अधिकारी के सम्बन्ध 
झे नियत किए गए वेतन. के बराबर कर दिया जाए। यह 
बद्धि कनिष्ठ अधिकारी को पदोन्नति की तारीख से तथा 
निम्नलिखित शर्तों कि अध्यधीन की जाती चाहिए :-- 

(क) कनिष्ठ -संथा बरिष्ठ, दोनों अधिकारी एक ही 
संवर्ग के होने चाहिएं तथा जिन परी पर उन्हें 
पदोज्ञत किया गया है।वे समतुल्य तथा एक संदर्भ 
गें होने चाहिए ; 

(छ) .भिम्तदर पदौ, जिनमें उन्होंने वेतन लिया है 
तथा उच्चतर पदों, जिनमें वे वेतन लेने के पत्ते 
हैं, के वेतनमान सभतुल्य होने चाहिए ; और 

(ग) विसँगति अत्यक्षतः ऊपर दिए गये आदेशों के 
लागू होने के परिणामस्वरूप होनी चाहिए । 


(3) इस झपबन्धों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी के 
बेलन को पूनः: नियत करने के जादेश मूल नियम 27 के 
अधीन जारी किए जाएंगे | परिष्ठ अधिकारी की अगली 
वेतनवुद्धि वेतन के पुनः नियतन की तारीख से आवश्यक 
अहक सेवा की समाप्ति पर आहूरित की जाएगी । 

(2) ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी हैं । 
7 नवम्बर, 973 को अथवा उसके बाद होते घाली पदी- 
्ञतियों के सम्बन्ध में कनिष्ठ अधिकारी से कम वेतन ले 
रहे वरिष्ठ अधिकारियों के मामले भी इन आदेशों के अधीन 
विवियमित होंगे लेकिन वास्तविक लाभ इन आदेशों के 
जारी होमे की तारीख से उपलब्ध होगा । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० 23 मार्च, 7977 का 
काण्झा०्सं० १(40) ईना ए (क)/76]। 

5, ग्रे 'ख” आशुलिमिक की अनुभाग अधिकारी के 

रूप में सियुवित होने पर उसका केवल ग्रेड “ग” के वेतन के 
संबर्ध में वेतन का निर्धारण :--(.) मुझे यह कहने 


हे 


का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग 
अधिकारी ग्रेड (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) 
विनियमावली, 7964 के विनिमय 4 के अनुसार, केच्द्रीय 
सचिवालय सेवा के ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी सहायक 

पर केन्द्रीय सचिवालय अशुलिपिक सेवा के ग्रेड “ग” 
आशुलिपिक, जिन्होंने तिर्णायक तारीख को स्थिति अनुसार 
अपने अपने ग्रेड में, अथवा दोनों में, कम से कम पांच वर्ष 
की अनुमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर ली हो, अनुभाग 
अधिकारी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने 
के पाल्न हूँ। ग्रेड 'ख” के ऐसे आशुलिपिक भी, जिग ग्रेड 
“खा में मूल रूप से नियुक्त नहीं किया गया है, ग्रेड “ग” 


, में अपने प्रहणाधिकारी (लियन) के आधार पर; अनुभाग 


बैठने की अनुमति है । कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हू 
जहां किसी ग्रेड “ग” आशुलिपिक की, अतुभाग अधिकारी 


. ग्रेड सीमित विभागीय परीक्षा देंगे के बाद, ग्रेड ''ख” में 


नियुक्ति की गई हो और वह, उपरोक्त परीक्षा के परिणाम 
के आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में अपली नियुक्ति 
होते तक, पिछले ग्रेड में कार्य करत! रह! हो । अतः ऐसे 


; ग्रेड ख” अंशुलिपिकों की सीमित विभागीय प्रतियोगिता: 


परीक्षा के आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति 
होने पर सनके मेन को किस प्रकार से निर्धारित किया 
जाना चाहिए, थह प्रन भारत सरकार के विचाराधीन 
रहा हूँ । | 
(2) इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच कर ली 
गई है तथा थह निर्णय लिय! गया है जब केन्द्रीय सचिवालय 


आशुलिपिक सेवा के किसी ग्रेड “ख” आशुलिपिक की, अनु- 
भाग अधिकारी ग्रेड सीमित विभाग प्रतियोगिता परीक्षा _ 


के आधार पर, अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति की 
जातों है तब उसके वेतन को, सामान्य तियमों/आकिशो के 
अधीन उसके ग्रेड “ग” आशुलिपिक फे पद में परिकल्पित 
वेतन के संब में निर्धारित किया जाना चाहिए ने की ग्रेड 
ख” के पद में उसके वेतन के संदर्भ में, क्योंकि विनियमों 
अधीन केवल ग्रेड पा” के आशुलिपिक भी उक्त परीक्षा 
बैठने के पाल्न है । 
(3). ये आदेश जिस महीने में 
उसकी पहली तारीख से लागू होंगे । 
से निपटाए गए पिछले मामलों पर पि 
किया जाएगा । § 
[भारत सरकार, कामिक और प्रशिक्षण विभ्चार क| ता० 29 
नवस्चर, ]985 फा कार्यालय ज्ञापन सं०3/75/83-सथ। ० (बेतन+।)| 
(4) कार्यालय ज्ञापन में दिए हुए आदेशों को उन आशुलि- 
पिको के मामले में भी लागू किया जाए जिन्हें इन आदेशों के 
जारी होने के बाद अनुभाग अधिकारी ग्रेड सीमित विभागीय 
प्रत्तियीगितः परीक्षा के आधार पर नियुक्त किया गया है । 
(5) जहां तक 984 की परीक्षा के आधार पर की गई 
नियुक्तियों का सम्बन्ध है, यदि कोई आझुलिपिक अनुभाग 


के 
में 


| किए ' जाएंगे 
से भिन्न पद्धति 
से विचार नहीं 


प 


“ ऋरते हुए सूत्ये सैचिक 
` देशनभोणियों के पु्नियोजमं पर उनके वेतन तथा' अन्य 


: पृनियुक्त पेशनभीमियों 
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अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख को ग्रेड 
“छ आशुलिपिक के पद पर नियमित रूप से कार्य कर 
रहा था तो उसका वेतन, उसके उस वेतन के अनुसार जो 
चह ग्रेड “ख” आशुलिपिक के रूप में प्राप्त कर रहा था, 
सा!माच्य नियमों के अन्तर्गत ही निर्धारित किय! जा सकता 
है। जहां तक उन्न आशुलिपिकों का सम्बन्ध है जो किसी 
तदथं अथवा दीर्घाचधि कार्यकाल के आधार पर ग्रेड "ख' 
आशुलिपिको के पदों पर कार्य कर रहे थे, उनकी अनुभाग 
अधिकारी के रूप में मियुवित होने पर, उसका वेतन इस 
विश्ाग के दिनांक 29-77-85 के इसी संख्या के कार्यालय 

ज्ञापन में दर्शाए अनुसार निर्धारित किया जाए । 
[आरत सरकार, कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक ]5 
मई, 2986 का कार्यालय ' झापना ०-7 अ 5| 8 अनथा (पै० 3] 
।0. पुतणियोजन पर वेतन निर्धारण :--(क) (3) 
हस विषयः से संबंधित सभी पिछले आदेशों का अधिक्रमण 
¦ पैशमभौगियों तथा, असनिक 


प्रसुविधाओं का निर्धारण, अनुबन्ध. में सथा-निदिष्ट केच्ट्रीय 
सिकिल सेवा (पुर॑नियोजित पेंशनभोगियों का वेतन निर्धारण} 
आदेश, 7986 के अनुसार किया जाएगा । जुलाई, 


„£986 को अथवा उसके बाद की जई सभी नियुवितयों के 


जित पेशमचोणियों का वेतन संलग्त आदेशों 
के अनुसार मिश्रित किया जाए । . 
जारंत सरकार, कायिक ए. प्रशिक्षण विभाग का दिलांक 
37-7-2986 का .काण्छा०्सं" -3//85नस्थान (चितन) और 
दिनाक ` :3-7-}987 का को ण्ज०सं० -3/4/87-स्था० (वेतन | 
(ख) .7; आाष्ठुषत्ि थे. अब यह निर्णय किया है कि 

के प्रारम्भिक वेतन के निर्धारण 

समतुत्य पेंशन को इस प्रकार निर्धारित 


में पुनिः 


के समय उपदान 


चेतन में से ने हटाया आए. 


2. थे आदेश 7 जून, ।988 से प्रभावी होंगे । 

[भारत सरकार, कामिक और प्रशिक्षण विभाग का दिलांक 
2-6-]988 . के काण्शाण्संण 3/3/87-स्था० (बित्न )] 

(70) केन्द्रीय सिविल सेवा (पुर्नन्रियोजित पेंशनभोणियों 

के वेत्त का निर्धारण) आदेश 7986 

7. संक्षिप्त साम और प्रारंभ 

(१) उन आदेशों का नाम केन्द्रीय सिविल सेवा 
(पु्ननियोजित्त पेंशनभोगियों बे वेतन का निर्धारण) 
आदेश, 986 है । 

(2) ये आदेश 7-7-7986 को प्रवृत्त होंगे! 


2, प्रवर्तन 

(2) जब तक वि इन आदेशों में अन्यथा व्यवस्था न 
हो, ये आदेश ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू होंगे जिन्हें संघ 
सरकार के कार्यों से सम्बन्धित सिविल सेवाओं में और 
पदों में निम्तलिखित सेव।ओं में से पेंशन, उपदान और-- 


चतने 
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अथव अंशदायी भविष्य निधि सुविधाओं पर सेब: निवृति 
होने के उपरान्त पुननियुक्त किया जाता है-- 

(क) रेलवे, रक्षा डाक व तार सहित संघ सरकार ; 

(ख) राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन; और 

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, 

विश्वविद्यालयों जैसे स्वायत्त निकाय अथब! 
पोर्ट टस्टों जैसे अधे सरकारी संगठन । 

(2) ये आदेश नियमित कार्य प्रभारित हैसियत में 
पुनर्तियोजित व्यक्तियों पर भी लागू होंगे । 

(3) जब तक की अन्यथा व्यवस्था न. हो, थे आदेश 
अनुकषन्ध के आधार पर पुननियुकत व्यक्तियों पर भी लागू 
होंगे i 

(4) तथापि, ये आदेश निम्नलिखित पर लागू महँ 


(का). सेवा से त्य|ग पत्र देने, हटाए जारे स्‌ 
किए जाने के पश्चात पुभनियुवत व्यक्तियों पर 
बशातें कि उन्होंने पिछली सेवा के लिए बिसी 
प्रकार की सेबानिवुि सेवान्त अधुविधाएं न 
प्राप्त की हों । 

(ख) ऐसे पदों पर पुणमियुक्त व्यक्तियों पर 
खर्चे संघ सरकार के सिथिल प्रावकशनो 

में नहीं डाल जा सकता । 

(ग) ऐसे व्यक्तियों पर जिन्हे आकस्मिक व्यक्त से 
भुगतान किया जाता हैं । ; i 

(घ) सामायिक अथवा विहाड़ी पर अथव अं 
रोजगार पर व्यक्ति । 

(ङ) सभेकित शुल्क के भुगतान पर परामोदा के 
रूप में नियुक्त व्यक्ति । 

(च) आयोंगों/सिमितियों 
उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त स्यायाधीश, 
जो कि इस विषय पर समय-समय पर जारी 
होते वाले पृथक आदेशों द्वारा शासित होते हैं । 


जिनका 


में वियुक्त उच्चधगजयायाल4/ 


3. परिभाषाएं 

इन आदेशों में बते कि अन्यथा अपेक्षित न हो. :---- 
(7) पेंशन से तात्पर्ये केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) 
नियमावली, 972 अथवा सरकार या उस निकाय 
के संगत नियमों के अधीन जिसमें पुनमियुकत पेशनभोगी 
अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व कार्थं कर रह! था, भुगतान 
योग्य सकल मासिक पेंशन भौर्‌/अथवा मृत्यु एवं सेव।- 
निवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन -और/अथवा उपदान 
के समतुल्य पेंशन अथवा अंशदायी भविष्यनिधि में 
सरकार का अंशदान और/अथवा अन्य सेवानिवृत्ति 
प्रसुविधाएं, यदि कोई हों, से है । जहां पेंशन आंशिक 
अथवा पूर्णरूप से सरशीक्षत की गई है वहां पेंशन का 
तात्पर्य ऐसे संराशीकरण से पूर्व भुगतान योग्य सकल 
पेंशन से है । 
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(2) सेवा निवृत्ति पूच धेतन का तात्पर्यं सैव। निवृति 
से पूर्व लिए गए अन्तिम मूल बेतन से है। ताथापि, 
(]) स्थानापन्न नियुक्ति यें लिए गए वेतन की हिंसाब 
में लिया जा सकता है यदि अधिकारी ने अपनी 
सेवानिवृत्ति की तारीख को एसी नियुक्ति पर 
कम' से कम ।0 महीने तक लगातार स्थानापन्न 
रूप में कार्य कर लिया हो अथवा उसे निर्धारित 
भर्ती नियमों के अनुस।र उस पद पर नियमित 
आधार पर नियुक्त कर लिया गया हो । 
सैवानिबृत्ति पूर्व वेतन को निर्धारित करने के 
प्रयोजन से मूल नियम 9( 25) की शर्तों के अधीत 
ए गए. विशेष, वेतन को भी £ 


भांति ही ऐसे विशेष वेतन को सेवामियु 
के लिए केवल तभी हिसाब में लिया जाएगा. 
जबकि ऐसा विशेष वेतन सेवानिवृत्ति से पहले 
70 महीने ऐक लिया गया हो । सेवानिवृत्ति 
पूवे वेतन की निर्धारित करने के लिए एक से 
अधिक पदों का कार्य देखने के लिए मल नियम 

9 के अधीन लिए गए वेतन को हिसाब में नहीं 

हिया जाएगा। ४ 7 


किसी हिस्से को यदि 
पेशन के प्रयोजन से हिसाब में 
लिया गये हो और जो सेवानिवृत्ति से पहले: कस 
से कम 70 महीनों तक लिया गथा हो, सेंवा- 
'सिवत्ति पूर्णं लिएजाए अस्तिम बेतन को निर्धारित 
करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा । 

किसी सावधिक पढें पर लिए गए वेतन को भी 
सेवानिवृत्ति पूर्वे लिया गया बेलन माल जाए 
` जते की शसा - वेतनं सेवानिवृत्ति से तत्काल 
पहले 79 महीनों तक लगातार लिया गया हो | 
मूल वेलन की कमी. को पूरा करने के लिए अथवा 
छोटे परिवार फे आदश को बढावा देने के लिए 
विशेष वेलनवृद्धि के रूप में मंजूर किए गए 
वैयकितंका वेतन को इस बात पर ध्यान. दिए 
निता कि इसे 70 महीने तक प्राप्त किया गया 
है या अथवा नहीं सेवानिवृत्ति पूर्व के वेतन की 
निर्धारित करने के लिए हिस।ब में लिया जाएगा 
ब्योंकि यह सूल वेतन के सम।न ही है। तथापि, 
अन्य प्रकार के वैयक्तिक वेतत को उसी प्रकार 
माना जाएगा जैसा कि स्थानापन्न वेतन को 
माना जाता है तथा उसे केवल तभी हिसाब में 
लिय! जाएगा जबकि उसका भुगतान 70 अथवा 


i) 


वलन 


(vii) 


(viii) 


(i) 
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अवधि तथा बाहूय सेवा की अवधि को सेव।निवृत्ति 
पूर्व चेतन के सरांशीकरण के प्रयोजन से 20 
सहीने की अवधि में शामिल किया ज।ए परन्तु 
शर्ते यह होंगी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह 
प्रमाणित किया जाए कि यदि अधिकारी सेव।- 
निवृत्ति पूर्व छुटूटी पर अथवा ब।हुय सेव पर न 
गया होता तो बह उस पद पर स्थानापन्न रूप से 
कार्ये करता होगा । 


सेवातिषृत्ति पूर्व छुट्टी के रूप में ली गई :26 
दिन की अजित छुट्टी के दौरान अथवा कस 
चेतन पर ली गई छुट्टी के प्रारम्भिक चार अहीने 
की अवधि नियुक्ति, में प्राप्त 
वृद्धि को, सेबानिवृत्ति पूर्वं वेन ` 
निर्शरित करने के लिए हिसाब में लिया जा 
यदि कोई अधिकारी सेवानिवृत्ति के सम 


कारी हारा यह प्रमाणित किया जाए 
अधिकारी सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर न गथा 
होता तो बह, स्थानापन्न नियुक्ति पर क्षार्य करता 
होता । फिसी उच्चतर पद पर पदोन्नति जी 
कि अधिकारी को छुट्टी पर जाने ६ हति 
में सिलत 


की दशा में अपने मूल संवर्ग में प्राप्द करता, 
सेव।निवृत्ति पूर्व वेतन के रूप में गिन! जाएगा ! 
उस पदीन्नतियों को भी ध्यान में रखा जा।एश7! 
जो कि अधिकारी अपनी मूल सेवा' अथवा संय 
में, जैसा कि सूल नियम ।73-में व्यवस्था हैं 
प्राप्त करता बशते कि उसने 0 महीने अथवा 
इससे अधिक समय तक स्थानापन्न रूप से कार्य 
किया हो । 


सेना में जे० सी० ओ०, एनण्सी०्ओो० अथव। 
ओण्ञार० रैंक के तथा नौसेना अंधबा वायू- 
सेना में तदनुरूपी रँक के रक्षा सेवाओं के सेब।- 
निवृत्त कार्मिकों के मामले में परिसब्धियों की 


निम्नलिखित मों से सेवानिवृत्ति पूर्व वेतन 
सिर्धादित होगा ।. 


सें (जैण्सी०ओ०, एन०्सी०ओ० अथवा ओ०आर०) 


70 से अधिक महीनों की अवधि के लिए प्राप्त पुशवा बेलन कोड पथा चेतन कोड 

| किया गया हो । मूल वेतन/ग्रेड/ट्रेड/तकनीकी/ वेतन (अस्थगित 

| (४३) सेवानिवृत्ति से पहले की 30 महीमे की अवधि और रैंक कोस वेतन । वेतत सहित और रैंक 
के दौरान सेवानिवृत्ति पूरी करली गई छुट्टी की वेतन । 
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उत्तम सेव।/छत्तम आचरण सेव! अवधि के लिए 


वेतन । वेतन वृद्धियां । 
दक्षता वेतन/विशेष दक्षता उत्तम सेबा के लिए 
वेतत । वेतन । 


युद्ध सेवा वेतनबृद्धियां आ- वर्गीकरण वेतन 
स्थगित बेतन । 


वैयक्तिक भक्ता । 


(रिस्‌) सब मैजर) 
अनतिरिक्त ड्यूटी वित्तम | 
नोझना 
' सूलं बेशय न “म. वेह (अस्थभिः +~ 
वेतन, सहित) 
गैर-मूले ` बेतः उत्तम आचरण वेतन । 


सवा वेतसवुद्धियां उंत्तम/  पच्चतर भाग = 
।स्थमित' ` अईत। वेतन । वर्गी- 
"करण वेतन । 


| 
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के प्रयोजन से, लिए गए अंतिम वेतन को निर्धारित 
करने के लिए हिसाब में लिंथ। जाएग। । ऐसे 
प्रयोजनों के लिए, जहां पुनरनियोजित पद में 
ऐस। भत्ता अनुज्ञैय नहीं है, इस भत्ते को हिसाब 
में नहीं लिया ज।एग। । तथापि, ऐसे मामलों 
में जहां पिछली नियुक्ति में कोई भी प्रेक्टिसबंदी 

सा अगृशैय नहीं था परन्तु उस सिविल पद 
के साथ यह्‌ संबद्ध है जिस पर कि पंशनभोगी 
को पुर्नानियुक्त किय। गया है तो ऐसे भत्ते का 
आहरण, पुतनियुक्ति पर बेतत के सिर्वारण. के 
पण्च।त्‌ अलग से किय। जाएगा । 


= 4, पुनमियोजित पेंशलशेमियों फे रितम फा निधार 


(क) पुतनियोजित पेंशनभोगियों 
के लिए विहित वेतनमानों में वेतन लेने की अनुभि 
जिस पर उन्हें पुनमियोजित करिया जाता है। उन! 
अपनी सेबानिवृत्ति से पूर्व धारित पदों के बेतनम!तों का 
उन्हें कोई संरक्षण नहीं दिय! जाएगा । 

(द) ` (]) ऐसे राभी मामलों में जहां पेंशन की पूर्ण 


“हप से उपेक्षा की गई हैं, वहां पु्नियुवित पर प्रारस्थिक 
"` वेतन का निर्धारण पुननियोजित पद के वेतनमान के स्यूगतम 


उत्तम , सेव 
चेतन [ 


एथर प्रीफि 
बैंज चेतसं) 
युद्ध सेवा वेतन 
आस्थगित वेतन धर्गीकरण थेन | 
३%) (क) ह ।-१-73 से 
पूर्वं सवानिवृत्त हुए थे तथा जिन्हें 7-.-73 के 
= वादे !नियुबत. तकिया द्मा था, सेवानिवृत्ति-पूर्व 
वेतन को सेवानिवृत्ति के समय लिए गए मूल 
"वेतन जम महंगाई वेतन जमा महंगाई भत्ते और 
अंतरिम राहत की राशि के बराबर मान! ज।एगा । 
" (ख) ऐसे व्यक्तियों, के आ।मलै में जों ।-:-973 के 
बाद पूर्व-संशोन्नित वेतनमान में सेवानिवृत्त 
हुए थे मेवा निषृत्ति-पूर्व वेतन को मूल वेतन जक्ष 
3-72-7972 को लश दरों पर लिए गए 
महंग।ई भत्ते और अंतरिम राहत की राशि के 

बराबर माना जाएगा । 


(ॐ) चिकित्सा! स्ाधिकारी 
उन चिकित्सा अधिकारियों के मामले में जिन्हे 
अपनी पिछली नियुवित में प्रेवि्सबंदी भत्ता मिल 
रहा था उनके द्वारा लिए गए इस भक्ते को यदि 
ऐस। अत्ता पुनरमियोजित पद में भी अनुज्षेय है 
तो, पुननियोजित पद में वेतन को निर्धारित करने 
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.. रु किया जाएगा । 


()- ऐसे मामलों में जहां वेतन निर्धारण के ई 


“सम्पूर्ण पेंशन तथा पेंशन संबंधी प्रसुविधाओों की उपेक्षा 


नहीं की जाती है, बहां पुर्रानियुवित पर, प्रारस्थिक वेन 
असी स्तर पर निर्धारित किया जाएगा, ,जिस स्तर पर 


“सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम वेतन प्राप्त किया गया था ।.. यदि 
. पु्ततियुकिति वाले पद में ऐसा कोई स्तर न हो, तो वेतन का 
निर्धारण उस वेतन से मिचले स्तर पर किया ज।एग। । थाहि 


उस पद के वेतनमान का अधिकतम जिसमें कि कोई पेल 


“सोयी पुननियुक्त किया गया है, जिसके दवारा, सेव।निवृत्ति 
“से पूर्व प्राप्त किए जाने बाले अंतिम वेतन से कम है, तो उसका! 
प्रारस्भ्रिक वेतन पुनियुवित घाले पद के बेतनमान से _ 


अधिकतम पर निर्धारित किया जाएगा । इसी तरह यदि 
उस पद के वेतनमान का न्यूनतम. जिसमें कि पेंशनेभोगी को 
पु्नियुक्त किया गया है उसके द्वार। सेवानिवृत्ति से पूर्व 
प्राप्त अंतिम वेतन से अधिक हो, तो उसका प्रारम्भिक 
वेतन, पुननियुकिति वाले पद के वेतनम।न के न्यूनतम स्तर 
पर निर्धारित किया जाएग।। तथापि, इन सभी मामलों 
में, पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के समान पेंशन के 
गैर-उपेक्षणीय भाग को, इस तरह निर्धारित वेतन में से 
कम कर दिया जाएगा । 


(ग) उपर्युक्त पैरा (ख) के अन्तर्गत थथा निर्धारित 
वेतन के अतिरिक्त पु्नियुकत पैंशनभोगी कौ, उसे मंजर 
की गई किसी पेंशन को अलग से प्राप्त करने तथा किसी 
अन्य किस्म की सेवानिदत्ति प्रसुविधाएं बनाए रखते की 
अनुमति होगी । 
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(५) 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले सेवा- 
निवृत्त होने वाले और जिल्हें पु्नियुक्त किया गया है, उन 
व्यक्तियों के मामले में, पेंशन उपदान के बराबर पेंशन 
और अन्य किस्म की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं सहित को, 
वेतन के प्रारम्भिक निर्धारण के लिए निम्नलिखित सीमं 
तक हिंसा।व॑ में नहीं लिया ज।एग। :-- 

(]) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जिन्होंने अपनी 
सेवानिवृत्ति के समय रक्षा: बलों में कमीशन 
अधिकारी के स्तर (शक) के निचले स्तर के 
पदों पर कार्य किया था और उन गैर-सैनिक 
कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने समूह “क” 
के पदों के मीचे के पदों पर कार्य किया था, उत्तकी 
सम्पूर्ण पेंशन और सवामिवृसि ` प्रसुविधाओं के 
संगयुल्य पेंशन को हिसाब-में नहीं लिया जाएगा । 
रक्षा बलों से सम्म 
और ऐसे गैर-सैनियां पेशनेभोगियों के मामले में 
जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के समय समूह “क” 
पदों पर कार्य किय। था, पेंशन के पहले 506 ए० 
और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के बर/बर पेंशन 
पर विचार नहीं किया जाएगा । 


Gi) 


चेतन 


+989 


पैशन को छोड़कर, पेंशन के लिए अपनी पिछली सेवा 
गिनवान। चाहते है, तो उनका वेतन, यह मानते हुए निर्धारित 
विया जाएगा कि वे पेशन प्राप्त ही नहीं कर रहे हैं। इस 
आदेश में निहित पुननियुक्ति की अवधि के दौरान अंशदायी 
अविषय निधि प्रभुधिधाए मंजूर किए जाने और पर्चानववित 
की अवधि के समाप्त होने पर पिछली सेवा की अस्वीकृत 
छुट्टी के शेष अश की मंजूरी से संबंधित विशेष व्यवस्था 
उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जाएरी । 


7. सेना के श्जिव संनिक : 
सेना के ऐसे रिजर्व सैनिक जो उसी सिविल पद में कार्य 


करतें आ रहे हैं जिसमें कि उन्हें रिजर्व अवधि-के दौरान- ' 


नियुक्त किया गया था, वे पेंशन के अतिरिक्त, बंशते कि 
यह पेंशन 50 रुपये धति मास से अधिक न हो, उसी दर पर 
अपनी वेतन प्राप्त करते रहेंगे, जो वेतन घे, सैनिक फेंशनीय' 
संस्थापन को अपने स्थानान्तरण होने की तारीख की माप्त 
करे रहें थे । 
8. आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारों और अहप- 
कालीन सेवा कसीशन प्राप्त अधक्किरोी : 
ऐसे आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी और अ 


ई ह, वैसनवुद्धियां प्राप्त करता 7 हि कु Me 


£~ किसी पुमनियुवत पेशनभं 
दर्शाए गए तरीके से आरम्मिक वेतन निर्धारित कर विया 
गया हो, तो उसे, उस पद के ससय वेतनमान में, जिसमें 
से नियुक्ता किया जता है, यह मानते हुए कि उसका वेतन 
न्यूनतम अथवा उच्चतर स्तर पर, जैसा भी मासला हो, 


निर्धारित कर दिया गया था (अर्थात्‌ पेंशन मौर अन्य किस्म 
की सेवानिवृत्ति प्रशुविधाओं के समकक्ष पेंशन के किसी 


सम्ायोज़त किए जाने से 


), साधारण चित्तवदङ्भियां 
प्राप्त करते की अनुमति दे दी जाती चाहिए परन्तु शर्ते यह 
है कि छसक। वेतन और कुछ पेशन/अन्य सेवानिवृत्ति 
प्रसुविधाओं के समकक्ष पेंशन, इन सभी को सिल्ल।कर कुल 
राशि, किसी भी सभय, 8,000 रुपये प्रति मास से अधिक 
लहीं।. हु 
- 6, अशक्तता अथवा अतिपूर्ति पेंशन पर सेचानिदुत्ति होने 
कञाले कामिक : 

ऐसे हमिति भी जिन्हें प्रतिपत्ति अथवा! अशक्तता के 

£ केशन परप करने के बाद पुननियूक्त किया जाता है इन 
आदेशों के द्वारा शासित होंगे परन्तु शर्ते यह होगी कि यदि 
पुननिशुकिति अहक सेवा में होती है, तो वे या तो अपनी पेंशन 
बनाए रख सकते है, जिसमें कि भावी पेंशन के लिए उनकी 
पूर्ववर्ती सेवा नहीं गिनी जाएगी, अथवा अपनी पेंशन का 
कोई भाग प्राप्त करता बंद करके अपनी पिछली सेवा को 
गितवा सकते हैं । अन्तवर्ती अवधि के दौरान प्राप्त की 
गई पेंशन को लौठाने की आवश्यकता नहीं है । यदि पेंशन 
झोगी मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पदान सहित अपनी सम्पूर्ण 


का जब एक बार उपर्युक्त , 


काली सेवा कमीशन प्राप्ते अधिकारी जो पठ्पप७ 6६४ 7 


के बाद कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में शामिल हुए थे. अथवा 
जिन्होंने 20-7-.968 के बाद कमीशन प्राप्त कियर! था, 
सरकारी सेवक की अनारक्षित रिक्तियों में उनकी नियुक्त 
होने पर, जिस सिधि पद पर उन्हें नियुक्त किया जात! है, 
उस पद से सम्बद्ध वेतमम!न के च्यूनतम के-बर।बर तथा 


- उससे अधिक भूल वेन पर (जिसमें अस्थगित वेतन शामिल 


है परन्तु अन्य परिलब्धियां सम्मिलित नहीं है) उनके 
हारा! सशर भेन का गः सेच हम पुर कात बः नरो Eu 
संख्य। के बराबर अग्रिम वेततवृद्धियां मंजूर की जाएं । फिर 

भी इस तरह निर्धारित किय! गया वेतन, सशस्त्र सेना में 
उनके द्वारा प्राप्त किए गए अन्तिम भूल वेतत {जिसमें 


आस्थगित वेतन शामिल हैं और अन्य परिलब्धियां सम्मिलितः. . 


नहीं हैं) से अधिक नहीं होनी चाहिए ।- 
9. पदोम्वति/स्वानःम्सरण 


किसी अव्य पद पर नियमित पदोन्नति/स्थानान्तरण 
होने पर पुननियुक्त पेंशनभोगी का वेतन पिछली पुरनियुकितत 
के पद के वेतन (समायोजन से पहले) के अनुसार मूलं 
नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाएग। । इस तरह 
निर्धारित वेतन में से पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं 
के समतुल्य पेंशन से संबंधित समायोजन उसी सीमा तक 
किया जाता रहेग। जिस तक कि यह पहले किया जाता रहा 
था। फिर भी ऐसा इस शत पेर ही किया ज।एगा कि वेतन 
तथा पेंशन और उपदात/अन्य किस्म की सेवानिवृत्ति 
प्रसुधिधाओं के बर/बर पेंशन इनकी कुल राशि किसी भी 
समय 8,000 ₹० प्रतिमास' से अधिक नहीं होगी । 
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70, अन्तिम वेतन ¦ 
(६) जहाँ पेंशन तथा पेंशन संबंधी अन्य प्रसुविधाओं 
, की. निर्धारित करने में विलम्ब होने की सम्भाधना ही ता 
ऐसी स्थिति में पुननियुक् अधिकारियों को वैतसं कः अंतिम 
निर्धारण होगे तक उनके हार! प्राप्त अंतिम वेतन के आधार 
पर तथा उन्हें अनुज्ञेय अधिकतम पेंशन और उपदान को 
"हिसाब में लेने के बाद, अधिक से अधिक छह महीन की 
अवधि' के अनन्तिम आधार पर बेतत दे दिया जाए । 
मंजूरी देने बाले प्राधिकारी यह बाह सुनिश्चित करने के 
लए जिम्मेदार. होंगे कि प्राधिकृत फिय। गया अनन्तिम 
बेतन उस वाम्मविक वेतन से जो अनुशीय हों जाता है अधिक 
नहीं होगा । उपदान के बराबर पेंशन की गणन वाग 
के प्रयाजम कैग यसिविल सेव! (पेंशन का झरी 
करण) नियमावली, 7987 में समय समय पर यंथा- 
निर्धारित स!रणी का अनुपालन किया जाएगा।. पु्ियुक्त 
व्यवित॒र्थों से यह झचन लिया ज।एभा कि वे वेतन के अनस्तिम 
निर्धारण के परिणामस्वरूप उत्हें किए गए अधिक भुगतान 
की राशि-को प्रापि 


gu (४) (छा) पुवर्मियुक्त व्यक्ति को, छन समलो 
जहां उचित समझा जाए अन्तिम आधार परपद का पूरा 
ब्तन दे दिया जाए जिसमें सकी पेंशन तो शामिल होगी 
परन्तु उत्तमें स्थिति अनुसार सदन के व से अनू 


एक अनुबन्ध निष्पोदित करे । उससे यह भी अपेक्षा की 
जाएगी कि बह (वनूब्ध-ी) कें निर्धारित फासे भें एक 
... वेतन पूंजी स्तुत कुरे जिसमें उनके द्वारा प्राप्त पेंशन सहित 
: बतत की अणति दर्शायी गग्ली हो । सम्बन्धित पुननिमुकत 
व्यक्ति से उस 
अन्तिम, रूप में भुगतान. किया! जाता है, वेतन पूंजी आप्त 
की जाएगी । 


(ख) जब सक्षम प्राधिकारी हारा पुतनियुक्त व्यक्ति 
को अन्तत: पेंशन: और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं मंजूर 
कर दीं जातौ है तो इन आदेशों में निहित उपबच्धों के 
अनसार पेंशन और अच्य किस्म की सेवानिवृत्ति प्रसुविधोओों 
के बराबर पेंशन को हिस।ब में लेने के बाद उसका घेतच 
निर्धारित किया जाएगा और इसके बाद वह व्यक्ति सेव 
की पिछली अवधियों के लिए जिनके दौर!न उसने अनन्तिम 
बेतन के साथ-साथ पेंशन संबंधी प्रसुविधाएं प्राप्त की थी, 
पिर.से पेंशन प्रसुविधाओं के लिए दावा नहीं कर सकेमा । 
उपदान/अशदांयी भविष्य निधि में नियोबता के अंशदान के 
अंश के बराबर फी वास्तविक राशि का उपद!न/अंशदायी 
भविष्य निधि में उसी सीमा तक समायोजत किया जाएगा 
जिस सीमा तक यह पद के वेतन का बनन्तिम रूप से किए 
गए भुगतान में से काटी गयी अनुमानित राशि से भिन्न है। 


मे जमा किया जाएगा । ब्याज सहित सरकार की ऐसा 


(अवून) के छपयुंक्त फार्म : "| 


हतम बिल साहित जिससे प्रत्येक माह उसे: -: ` 


74l 
अ) उपर्युक्त (¡¡) में निहित आदेश उन सेब 
नवृत्त केद्रीय सिविल कर्मचारियों के मामलों में लागू 
होंगे जिन्हें केज्रीय सिविल बिभाग में पु्तनियुवत किय। गया 

और ये आदिश केन्द्रीय सरकार के अधीन पु्ननियुक्ति 
ननि पर सेवानिवृत्त व्यक्तियों के किसी अन्य वर्गों के मामलों 
{ 


कि रक्षा विभाग, रेल विभाग तथा राज्य सरकारों 


१५. भत्त + 

बहत पर आधारित विभिन्न भत्तों और अन्य असुविधाओं 
का आहरण ऐसे वेतन, को ध्यान में रख कार विनियमित 
किया जाएगा, जो पुननियुबित पर मियत्त किया जात है 


पेंशन के समतुल्य अन्य सेवानिमृत्ति प्रसुविधाओं की कटौती 
क्रमे से पहले नियत किया जाता हैं । 
72. अंशवायी भविष्य निधिः ` 
.. पुनियुक्त अधिकारियों को अंशदायी भविष्य निधि में: 
' अंशदान करने की अनुमंति दी जा सकती है बशतें की 
- पुरतियुवित की अवघि आरम्भ में एक वर्षै वा इसे 
किन्तु बाद में बढ़ा कर एक वर्ष से अधिंक कर दी गयी है 
पूर्नानयोजित किए मए पद पर एक वर्ष की सेवा कर लेते 
के बाद हो सरकार का अंशदान तथा व्याज इसके, लाते 


तन जिस सम्पूर्ण अवधि के लिए पुन नियुक्त अधिकारी 
“की अंशदायी भविष्य सिधि में अंशदान क म 
दी गई है, देथ होमा जबकि ऐसी अवधि एब 
हो! 
73. छुट्टी तथा छुदही बित्न: ४ 
सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ पुर्ानियुवत्‌. किए गए व्य्विधियों ... 
के मामले में केखीय सिविल छुट्टी नियय।वली, ।97 
में दिए गए उपबन्ध लागू होंगे । 


अधिक 


24. उषवान्‌/भृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान : 

केस्रीय सिविल सेच! (पेंशन) निथमावली, 7972 के 
नियम 28 और 79 तथा रक्षा सेवां वितियमावली के 
तत्समानी नियमों के अन्तर्गत तें बाले मामलों की छोड़कर 
पु्निथुक्त अधिकारी अपनी पु्नानियुकिति की अवधि के लिए 
किसी उपदान/मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान के पात्र 
नहीं होंगे । | है 
45. छटली किए गये कर्मचारी : 

जिन भूतपूर्व सैनिकों तथा सिविलियनों की सेवा से छटनी 
कर दी गयी है और पेंशन और/य। सेवा उपदान मंजूर नहीं 
किया गया है, सरकारी शेवा में उनकी नियुक्ति हो जाने 
पर उन्हें जिस सिविल पद पर नियुक्त किया जाता है उस 
सिविल पद के न्यूनतम के बराबर अथवा च्यूनतम वेतनमान 
से अधिक मूल वेतन के आधार पर की गई सेवा के पूरे वर्षो 
को ध्यान में रख कर अग्निम वेतनवृद्धियां मंजूर की जा 


§ 
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सकती है किन्तु इस प्रक।र सिकाल। रय! वेतन सशसछ्ध 

सब! में उनके हार। लिए गए मूल वेतन से अधिया नहीं. 

ब्लोग 

75. भूतपूर्व योद्धा लिपिकों/ स्टोर मतों का वेसस नियत 
करना : 

(4) उपर्युक्त आदेश चार और पांच में दिये गे 
उपबस्धों में आंशिक संशोधन करते हुए, अवर श्रेणी लिपिकों 
या कनिष्ठ लिपिकों के रूप में सिविल पदों पर पुननियुक्ति 
हो जाने पर भूतपूर्व योद्धा लिपिक तथा सशस्त्र सेना के 
भूतपूर्व स्टौरमैन सिविल पदों पर स्टोरमैंनों के रूप में 
अपनी पुन्नियुक्तित होने पर नीचे के डप पर! (2) में 

दिष्ट क्रियाविधि के अंनुसार उपर्युक्त आदेश 4 और 5 
कि अधान अपने वतन ल मोम को। १ कल्पे द सकाम ॥” 


सपाटीकरण ; 
/ () एक बार दिया गया घिफल्प अन्तिम होगा. । 
, _ पुननियुक्त पेंशन भीगी की कहा जाए कि बह अपनी 
पु्नियुक्ति की तारीख से तीत भद्दीने की अवधि के , 
भीतर विकल्प दे । . . 
: (). इस आदेश में उल्लिखित भूतपूर्व योद्धा लिपिकों 


' अपने निजी. अनुरीध पर या करुणामूलक या चिकित्सा ` 


के आधार पर निर्मुक्त करके. आरक्षितों में रखा गया 
कं * 
के 


(2) सशस्त्र सेना में योद्धा लिपिकों तथा स्टोरसमैतों . 


के हप-में की गयी संधा सशंस्त सेब।ओं में छन पदों पर लिए 
गये वेतन को ध्यान में रखे बिन! संबिल पदों में ऋमश 


.अवर श्रेणी लिपिको/कलिष्ठ लिपिकों और स्दॉरमैनों के 


छप में की गई सेवा के समकक्ष समझी जाएगी । ऐसे मामलों 
में प्रारम्भिक वेतन नियद करने के लिए पुमानिव जत पषा 


, के समय वेतनमान में उस स्तर के समकक्ष स्तर को ध्यान 


में रखा जाएगा जिस पर सिबिल पदों में उतने ही वर्षों की 
सेवा पूरी करने पर पहुंचा जा सकता है जितने वर्षो क सेवा 
सशस्ल सेनाओं फे पदों पर की गयी थी । इस प्रकार 
लिम्रत किया गया वेतन “सेवानिवृत्ति पूर्व वेतन” तक 
सीमित नहीं रखा ज।एगा .। ऐसे मामलों में वेतन का 
नियतन मूल निम 27 के उपबन्धों को लागू करके किया 
जाएग। । 

स्पष्टीक्षरण : § 

(7) सशस्क्त सेनाओं में की गई मेवा के पूरे वर्षो की 

गणना कारने के प्रयोजन के लिए सशस्त्र सेनाओं की 

अनहक सेवा को घ्य।न में रखा जाएगा । 

(|) ऊपर आदेश 3(5)में यथापरिभाषित पेंशन 

सें से 75 5० छोड़ देने के पश्चात्‌ शेष पेंशन इस नियम 

के अधीन चियत्त किए गए वेतन में से कम कर दी ज!एगी 

और बाकी बचा वेतन ही देय हैँ! 


न्न 
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(घ) यदि इस प्रकार निकाली गई राशि पुननियोजितत 
पद के वेतनमान में किसी स्तर के बर।बर नहीं होती 
है तो अगले निम्नस्तर पर नियत किया ज, सकत है 
और अन्तर की राशि भावी वेतनवृद्धियों में सम।याजन 
गे शर्ते के साथ वैयक्तिक बेतन के रूप में दी ज. सकती 
हुँ । 
(४) यदि ऐसे मामलों में वेतन सेमा से 75 रू० सि 
माह से धिक ली गई पेंशन की राशि से सम।योजन 
के परिणामस्थरूप पुननियुकत पद के न्यूनतम वेतमसान 
से मीने नियत निया जाता है तो वेतनमान के न्यूचतभ 
स्तर पर पहुचने तक सेव! फे प्रत्येक. धर्ष के पश्चात 
कनवृद्धि की दर से वेतन में वृद्धि इस प्रकार 
दी जाए आनों कि वेतनं मयू 
नियत किया गय! है । इसके पश्चाल्‌ अनुब 
वृद्धियां पुननियुकत पद के वेतनमान में सामन्य तई 
से मंजूर की जाए । ) 
(3) कार्यालय छुट्टी/सेवान्त छुटूटी” के दौर 
नियुक्त व्यक्तियों के मामले में उनका वेतन अवर श्रेणी 
लिपिकों/कनिण्ठ लिपिक/स्टोरमैन सिविल पद के न्युनतम 


वेतनमान पर सियुकत किय! जीए तथा चे सिलिंटरी प्राधि- 


कारियों के छुट्टी वेतन अलूग से संगे ।' उना बेन 
ऊपर (४) में उल्लिखित फार्मूला के सुसार उनकी अध्तिम 
बर्खास्तगी को तारीख से नियद किया जाएगा। «= : 


(4 


"तथा महालेखा परीक्षक को बही शक्तियां दीं जाः भो 


भारत सरकार के मंत्ालयों को दी गयी है । ऐसे मामलों 
में वेतन नियत करने के लिए आदेश मूल नियम 27 के 
जपक्स्तों को लागू करके जारी करने चाहिए । 
77. लेखा परीक्षा अधिकारियों से मंगाए जाने वाले ब्योरे : 
वेतन के सही निर्धारण के लिए, सक्षम प्राधिकारी सभी 
अधिकारियों अर्थात्‌ राजपतित, अराजपत्रित. समूहु “घ” 
के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा/वितन तथा लेखा अधिकारियों 
से जिल्होंने पेंशन की हकदारी की सूचना दी थी, निम्नलिखित 
सूचना प्राप्त करेंगे --- 

($) सेवानिवृत्ति की तारीख को भूल हैसियत से 
धारित पद तथा वेतनमान सहित उक्त पद में 
सूल वेतन । 

() सेवानिवृत्ति की तारीख कौ स्थानापन्न हैसियत 
घारित अन्य पद, यदि बोई है और उस पद के 
वेतनमान सहित लिया गया स्थानापन्न वेतन । 

(0) उपर्युक्त (7) की स्थिति में, वास्तबिक स्थाना- 
पन्नता की तारीखें । 

(9) (क) सेवानिवृत्ति की तारीख को लिया गया 
विशेष वेतन, बेयक्तिक बेलन तथा प्रतिनिमुक्ति 


| 
| 


मू्नि० 22] 


भत्ता यदि कोई है और वह अवधि जिसमें यह 
लगातार लिया गया था । 
(ख) विशेष वेतन आदि का वह अंश सिदिष्ट 
करना चाहिए जिसे पेंशन के लिए परिलब्धियों 
के रूप में गिना! गया था । 
(ग) मूल पद पर लिए गएं विशेष वेतन के 
आमले में क्या यह पद के निर्धारित वेतनमान 
का अंश है आर संगत वेतन अनुसूची शामिल है । 
(५) परिणित राशि सहित कुल पेंशन, पेंशन भुगतान 
आदेश विवरण उद्धृत करें | 
. {भ} -मुत्यु एवं सेवानिवृत्ति अथवा अभ्य उपदान की 
इसके समतुल्य पेंशन । - 


(५३) अंशदायी भविष्य निधि में सरकारी अंशदान ; 
तथा ज्याज और उसके समतुल्य पेंशन पहले 
आबेठित किए गए अंशदायी भविष्य निधि खाते 
का नम्बर तथा पूर्व. लेखा परीक्षा वेतन तथा, 


बेतन 


45 

अचुबच्ध-त 
केख्रीय सरकार के पेंशतशोगी (सिविल) की पुर्ननियुक्ति 
पर उसके निर्धारित किये जाने चाले अनुबन्ध पत्र का फार्म 


एक पक्ष ~ =~ (इसके बाद सेवानिवृत्ति 
(यहाँ पक्ष का नाम दें) 

सरकारी कर्मचारी कहा गय! है और इसमें उसके वारिस, निष्पादक। 

प्रशासक कानूनी प्रतिनिधि शामिल है (तथा) दूसरा पक्ष( भारत कै 


राष्ट्रपति) इसके बाद सरकार कहा गया है (के बीच = मसग 
(तारीख, नाम) 
उन्नीस सीन ~ = ~क . किया आया अनुब 8 


जबकि सरकार ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी 
ह (कर्मचारी का माम 

की सप -”के बैतसमांत भें 

नामः दे} * | : ' 


के पद पर नियुक्त किया गया था । 


जबकि वित्त संज्ञालय के दिनांक 25 नवम्बर, 7958 के अद्यत 
तथा रांशोक्षित कार्यालय शञापत्र सं० 8(54) स्थान प//57 में दिए 


“ आए आदेशों के अनुसरण में, पुनतियुक्तित होते पर प्रारम्भिक, वेतन चे 


` ल्ला अधिकारी हारा जारी किए गए प्राधिकार के... 


विदरण/्पर्युषत सूचना आप्त करने के बाद, 
सक्षम ` प्राधिकारी पुनरतियुकती अधिकारी का. 
बेतन इन आदेशों के ्पबन्धों के अधीन नियत 
करेंगे। और स्वीकृति प्न में लेखा परीक्षक/वेतन 
तथा लेखा अधिकारियों को इसकी सूचना 
शैजेंगा । 


“जिम मंत्ालय/विभागों में एकीकृत जेखा प्रणाली चालू . 


बा दोः गयी है). खनके सामलें में. उवत सूचना सम्बन्धित 


लेखा अधिकारी को भेज दी.जाएगी.। ' इपर्युमेत के अलावा,' , 


सक्षम आधिकारी. पुननियुबस सरकारी कर्मचारियों दारा + . 


बित शमतुल्य/पच्चतर पदों के विवरणीं के सम्बन्ध में 
लेखा परोक्षेक[वेततः तथा लेखा अधिकारी की ऐसी सूचना 
हे सकता है जो आदेशों के. पैरा 4(ख') (7) के अन्तयेत 

उच्च प्रारम्भिक वेतन देने के लिए ध्यात में रखी गई थी । 


५8. शक्तियों का प्रत्थायोजस 

(3) प्रशासनिक संत्रालय/विभाग अपने अधीन 
पुन्नियुकत सेवानिवृत्त अधिकारी का वेतन ऊपर आदेश ६ 
में उल्लिखित फार्मलि के अनुसार नियत करने के लिए सक्षम 
होंगे वशर्ते कि जिस पद पर अधिकारी पुननियुक्त किया 
जाता है, बह पहले से ही स्वीकृत वेतनमान का पद हो । 
जन मामलों में पद का वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया 
है, उन्हें कामिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया जाएगा। 


(8) प्रशासनिक मंत्ञालय/विभाग तथा नियंत्रक और 
महालेखा परीक्षक ऐसी नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो ऐसे 
निम्न प्राधिका रियों की शक्तियों के भीतर जाती है, अपने 
विवेक पर निम्न श्राधिकारियों को शर्वितर्या प्रत्यायोजित 
कर सकते है । 

I9-3]4 DP. & TIND/BS 


पेन की कुल राशि और/या अन्य प्रकार की सैवानिबुत्त प्रसुविधाओं 
के समतुल्य पेंशन मिला कर (7) उसकी सेवानिवृत्ति से पहले लिए 
गए वेतन से या (7) 5000/-९० से, इतमें से जो भी कम हो, शंधिक 
नही होगी । 


जवकि शेयामिधुत्त सरकारी कर्मचारी की पहली सेवा के सस्यम्ध 
"कष वेंशन और/या पेंशत के समकक्ष सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं सकाल 
प्राधिकारी दारा उसके पुर्णाधयोधन से पहले अन्तिम रूप से मिधीदिश 


और स्वीकृत नहीं की गयी हैं 


जबकि शेवानिषृत्त सरकारी बार्मबारी को पेग उपदान के संअकदा 


' घन अंशदायी धविष्य विकि में नियोक्ता के अंशदान के. समदुद्ध वच 
हि अति मास सिधारित' की आथीक । ` 


जवकि सैबालिवत्त सरकारी कर्मचारी संगत अवधि में अति 


एक सास उस देथ पेंशन की राशि को शामिल करके पु्ेतियोजितः पु 


वृद्ध घाः वेह 
के अंशदान के समतुल्य पेंशन की अशुमानित सखि रुपये 
को छोड़ देंने का इच्छुक हू । 


इसलिए अब सरकार इस बात से सहमत हो गयी है कि. उसका 
वेतततः ० प्रति मास अनेस्तिम रूप से नियत किया 
जए, जिसमें संगत अवधि के लिए उसे देय पेंशन. .की राशि - भी 
शामिल होगी परन्तु उसमें से अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्‍तो 
के अंशदान के समतुल्य अनुभानित पेंशन की राशि निकाल ली 
जाएगी, यह इस शर्त पर होगा कि--: 


जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी “कर्मचारी 
की पिछली सेवा के सम्बन्ध में पेंशन के समतृत्य आय प्रकार की सेवा 
लिव॒त्ति प्रसुविधाएं मंजूर की जाती है तो उसका अन्तिम बेतन 
ऊपर उल्लिखित आदेशों के अनुसार नियत अन्तिम वेतन के अधीन 
झमायोजित. किया. जाएगा । 


सेबामिवत्त सरकारी कर्मचारी उस अवधि के लिए पेंशन के 
दावे और नहीं कर सकता जिस अवधि के लिए उसमें अन्तिम वेतन 
में शामिल राशि आहारित कर ली हैं। 

और आगे यह कि उपदान के समतुल्य वास्तविक पेंशन (अंशदायी ) 
आविष्य निधिं में नियोवता के अंशदान के समतुल्य मंजूर पेंशन उप- 
दान | यंशदायी भविष्य विधि के अध्याधीन समायोजित की 


i 
| 
| 
| 
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जाएगी । यह भनतंतिम वेतन की प्राप्ति के लिए पुनतियोजित पद के 
बेलन से निकाली गयी अनुमानित राशि से भिन्न होते की सीमा 
लक समायोजित की जाएगी । 

निम्तलिखित सोक्षियों की उपस्थिति में सेवानिवृत्त सरकारी 
कर्मचारी द्वारा आज दिनांक तथा--- -वर्ष को लिखा गमा । 
-~-_--उकत दवाय -~---~की उपस्थिति में हस्ताक्षरित । 


हस्ताक्षर 


अनुबन्ध-न 


पुनधिधोधित पंशनभोगी द्वारा प्रत्मेक सास बेत्तन बिल के 
साथ दी जाने बाली रसीद । 
(धारित पद और कार्थालय का भाम) 
के लिए---- ~~ -~-ह० की राशि 
गर्म॑तिम :वैत्तत के रूप में प्राप्त हुई। मैं एतदडारा घोषणा करता 
हुँ कि मेरी पेंशन रा भशुविधाओं की मंजूरी होने पर उक्त 
अदायणी में से- आह की मेरी पेंशन समायोजित समझी 
जाए और मैं उक्त अवधि की किसी और अदायगी का हकदार 
नहीं हूय! । 


य्न 


79. सावियुक्स पेंशनशोमियों के वेतन का निर्धाश्ण 
उ्युक्त विषय ५४ दिनाक 3-7-986 के कार्यालय 


ज्ञापत्त संख्या 3/7/86-स्था० (विष्ञन-ता) के अधीन जारी. 


किए गए कफिलदीय सिविल सेवा (पुतमिथुक्त पेंशवभोगियों 


के तनं के ण॑} आदेश, 7,986 का हवाला विदा 
साद्या है । उवू ब आः में यह 
- व्यवस्था है. कि उसने मामलों में जहां वेतन के निर्धारण कें 


लिए समग्र पेंशन तथा पें 


| प्रसुविधाएं उपेक्षित 
अवुसार, निर्धारित कि 
ते असुविधाओं के समतुल्य 
प्रा जाएगा | 


र हों, वहां आदेशों 
वेतन में से पेंशन संथा सेंबानि 
। अनपक्षेणाय अश घद 


2. इस ग्रशल पर कि बयां पुननिशुनित पर बेतस के 
मिर्धाएण के समय उपदान के समतुल्य पेंशन को उपेक्षित 
किया जा सकता है, विचार कर लिया गया है। राष्ट्रपति 
ने अब यह निर्णन किया है कि पुननियुक्त पेंशनभोभियों के 
प्रारम्भिक वेतन के निर्धारण के समय उपदान के समतुल्य 
पेंशन को इस प्रकाश निर्धारित वेतन में से स घटाया 
जाए। ` 


कामिक और प्रशि० विभाग का विनांक 3-6-88 का 
काण्च्चा० सं 33-87-सथा० वितत- प) । & 


20. नूर्तातपुकत पंशनभोगियों के बेलन का निर्धारण : 


उपर विषय पर इस विभ्राग के दिनांक 3 जून 9 88 
के इसी संख्या फे कार्यालय ज्ञापन को और आपका ध्यान 
आङ्कष्ट किया जाता है । इस विभाग में यह जानने के लिए 
कई पत्ष प्राप्त हो रहे हैं कि क्था उपर उल्लिखित कार्यालय 
ज्ञापन के पैरा 2 के उपबन्ध अर्थात्‌ पुरनियुमित 
पर प्रारंभिक वेतन को पनिर्धारित करते समय, 


ए गए . 


i47 
2-6-88 से उपदान के ससलुठ्य पेंशन की गैर-कटोती ऐसे 
पुननियुक्त पेंशनभोगियों पर भी लागू होंगे, जो कि -6-88 
की स्थिति के अनुसार पहले से पुर्रतियूवित में हैं और जिनके 
मामले में उपदान के समतुल्य पेंशन को, उसका वेशन लियकष 
करते समय हिसाब में लिया गया था । 

2. इस मामले सें सावधानीपुवेका {वचार कर लिगा 
है राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि इस 
विभाग के दिनाक 3-6-88 के इसी संख्या के उपर्युक्त क्षार्या- 
लय ज्ञापत के पैरा 2 के उपबच्ध -6-8.8 सें पूर्व --पुन- 
नियुक्त हो चुके ऐसे मंथकितियों पर भी लागा. होंगे 
मामले में प्रारंभिक वेतन के निर्धारण के लिए उपदा 


के समतुल्य पशम को हसाब से लिया गया था। अतः सगे . 


वदत्‌. पाऽ सयदा का संसतुल्य पशन 
करते हुए, 7-6-88 से पृररामिर्धारित:क 


ना आवश्यक होगा । 
कामिक और प्रशिक्षण विज्ञाग कां विनांक ।2-70-8 
का का० ज्ञा० सं० ७:35-87स्था, (वेत्त हो) | « . 


| (क) सरकार के अधीन संबर्ग बाहय्‌ पो पर केम सरकारी 
कर्मचारियों का प्रतिनियुक्ति परं शथाचान्सरः सिः 


2. जापूकरण : 


2.4 ये आदेश छन सभी केलीय सरकार के कर्मतारियों 
पर लागू होंगे जि संगत भर्ती नियमों के उपक्नस्क्ों 
अनुसार, केन्द्रीय सरकार में पदों मो धारित करते के हि 
नियसित रेप से प्रतिमियुक्ति पर नियुक्त किया जात। 
किन्छु इसमें निम्नलिखित मामले शामिल नहीं है, अर्थात 


(क) अखिल भारतीय सेवाथों के सवस्य. तथा दे; 


जिग्हैं ऐसे पदों पर तैचात/किया गया है, जिनकी 
टः i i निको आनन 

आदेशों के अधीन विनियमित की जाती है, 
(ख) केन्द्रीय सचिवालय में अवर सचिव, उप सचित्र, 
निदेशक, संयुक्त सचिव, अपर सचिव, सक्च 
आदि जैसे पदों पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त 
अधिकारी जिनके लिए अलंग - से समय-समय 
पर जारी किए गए ऐसे ही आदेश लागू रहेंगे । 
(ग) भारत से बाहर के पदों पर प्रतिनियुक्ति, तथा 


जाः 


(घ) विशेष रूप से उल्लिखित पदों पर कर्मचारियों 
के विशिर््छवरग की नियुक्तिमा, जैसे कि मंत्रियों 
के बैयक्तिक स्टाफ आदि में की गई नियूक्तियां, 
जहां इस सीमा तक बिशेष आदेश पहले सें 
विद्यमान हैं कि उसमें उल्लिखित उपबन्ध 
इन आदेशों के उपबधों से भिन्न हैं 

3. ग्राहयता का क्षेत्र ; 
“प्रतिनियुवित शब्द में केवल केन्द्रीय सरकार के, 
उसी अथवा अध्य विभागों/कार्यालयों में आभ्य पदों पर 
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अस्थायी आधार पर स्थानान्तरण द्वारा की गई नियुक्तियां 
शामिल होंगी, बशतें कि स्थानान्तरण नियुक्ति के सामान्य 
क्षेत्र से बाहर हो तथा लोक हित में हो । 

3.2 इस प्रश्‍न का कि कया स्थानान्तरण नियुक्ति के 
सामान्य क्षेत्र से बाहर है अथवा नहीं, निर्णय उस प्राधि- 
कारी द्वारा किया जाएगा जो उस सेवा अथवा पद को, 
जिससे कर्मचारी का स्थानान्तरण किया जात। है, नियंत्षित 
करता है ) 

3.8 सेवारत सरकारी कर्मचारियों की, पदोन्नति द्वारा 
अथव! ओपन साकिट के उम्मीदवारों के साथ सीधी 
भर्ती द्वारा की गई नियुक्तियां भले ही दे स्थायी अथवा 
अस्थायी आधार पर की गई हों“प्रतिनियुक्तित” के रूप 
में जटी मानी जाएगी ।  . 

3.4 स्थानाम्तरंण द्वारा की गई स्थायी नियुक्तियों 
को भी अतिनियुक्ति/ के रूप में नहीं मामा जाएगा । 


3.8 लोक हिंत से अन्यथा कर्मचारियों के व्यक्तिगत 


अनुरोधों के आधार पर किए गए अस्थायी स्थातान्तरणों _. ' 


को भी “'प्रततिनियुक्ति” के रूप में नहीं माना जाएगा। 
4. विकल्प का प्रयोग: 
4.7 प्रतिमियुक्ति पर कोई कर्मचारी, प्रतिमियुक्ति 
प्रद के वेतनमान में वेतन अथवा मूल, संवर्ण में अपने वेतन 
« जमा वैयक्तिक. बेंतन यदि कोई हो, जम! प्रतिनियुकित 


(डयूडी) भत्ता, लेने का विकल्प दे सकता है इस अकोर , 


से निर्धारित किय! गया वेतन, किसी भी दशा में: संवर्ग 
बाहूय पद के वेततमान- के व्यूततम से कम सहीं होगा । 

4.2 बारोइंग आधिकारी को चाहिए कि कर्मचारी 
से संवर्ग बाहूय पद का कायभार ग्रहण करमें की तारीख 
से एक माह की अन्धि के भीतर विकहप प्राप्त कर ले] 


4.3 एक बार दिया गथा विकल्प अन्तिम होगा | 
तथापि, कर्मचारी निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने 
बिकल्प में संशोधन कर सकता है :-- 

(क) जब वह अपने भूल संवर्ग में ठीक नीचे के नियम 
* (एन० बी० आर०) -के अधीन प्रोफार्मा पदोचति 

प्राप्त करें; 

(ख) जब उसे, उसके मूल संकर्ष में निचले ग्रेड में 

प्रत्यावरतित किय। जाता है; 

(ग) जब छसे बारोइंग संगठन में किसी अन्य ग्रेड 

में | पक्त किया जाता है; और 

(७) जब संवर्गं पद का वह वेतनमान जिसके आधार 

पर कर्मचारी की प्रलितियुकिति के दौरान 
परिलब्धियां विनियमित की जाती हैं अथवा 
कर्मचारी द्वारा प्रतिनियूक्ति पर धारित संवर्ग 
बाहू य पद का वेतनमान, चाहे भूतलक्षी प्रभाव 
से ही, अथवा किसी भावी तारीख से, संशोधित 
हो जाता है। 


5. वेतन निर्धारण : 

5.] जब कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर संवर्ग बाहूय 
पद से संबड़ वेतनमान में वेतन लेने का विकल्प देता है 
तथा उसके वेतन को उसके संवर्ग पद, जिसमें कि उसे 
नियमित आधार पर नियुक्त किया गयः है, के संदर्भ 
में सामाच्य नियमों के अधीन निर्धारित किय। जाए । 

5.2 एक संवर्ग बाहू य पद से अन्य किसी संवर्ग बाहू,थ 
पद में नियुक्तियों / पदीज्नति के म।मलों में, जहां कर्मच।री 
संवर्ग नाहूय पद के वेतनमान में वेतत लेमे का बिकल्प 
देता है तब दूसरे अथव। बाद के संवर्ग बहूय पदों के 
वेतनमान में उसके वेतन फो केबल संवर्ग पद के बेम 
के संदर्भ में सामान्य नियमों के अधीन नियत क्रिया जाएगा । | 


` संघगे बाहूय पद (पदों) के समयं वैलेनंमान के समरूप 
सभय वेतनमान पर पहले किसी - मौके (भौकों) पर 


धारित संवर्ग चाहूय पदों पर नियुक्तितयों कै संबंध में 


` भूल निम्रम 22 के परन्लुक । (77) का लाभ तथापि, 


अनुशेय होगा । | 

5.3 पिछले संवर्गं बाहूय पद की तुलना में किसी 
उच्चतर वेतनम।न में दूसरे अथवा उसके बाद के संघर्भ . 
बाहूय पर (पदों) पर नियुवितियों के मामले में वेतन 
को संवर्ग पद में लिए गए वेतन के संदर्भ में निर्धारित 
किया जाए और यदि इस प्रकार से नियत किमा गया 


. चतम पिछले संबर्ग बाहू थ पद में लिए गए वेतत से कम 


बैठता है तो अन्तर की राशि को 'वैथमितक वेतन के रूप 
में अगुमत किया जाए जो कि वेतन में होते बाली भावी 
बुझ्यो में समाहित कर ली जाएगी। किन्तु यह, इस 
शर्तों के अध्यधीन है फि कर्मचारी के दोनों ही मौकों पर 
संवर्ग बाहू.य पदों से संबद्ध वेलतमाचों में वेतन लेने का 
चिकल्प दिया हो। 

5.4 यदि भ्रतिनियूर्वित्त की अवधि के ढोसन किसी' 
कर्मचारी का, ठीक नीचे के नियम 'अंथवा. अन्य . किसी 
नियम के अधीन उसकी संवर्ग में प्रोफार्मा.पदीक्षति होने 


:- के कारण, मूल वेतन पढ के वेतनमान के अधिकतम 


"अथवा पद के नियत वेत्त से अधिक हो जाता है तो 
कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि को उस तारीख 


, से, जिसको कि उसका वेतन ऐसे अधिकतम से अधिक 


हो जाता है, अधिक से अधिक छह मास की अवधि तक 
के लिए सीमित कर विया! जाना चाहिए और उसे उक्त 
अवधि के भीतर उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित कर 
दिया जाना चाहिए । 


5,5 एसे किसी भी कर्मचारी को जिसका मूल वेतन 
उसकी प्रस्तावित प्रतिनियुवित के समय, संवर्ग-ब।ह्‌ थ 
पद के वेतनमान के अधिकतम अथवा संन बाहूय पद 
के निर्धारित वेतन से, जैसा भी मामला हो, अधिक 
बैंठता है, उसे ऐसे किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया 
जाएगा । 


रूप में मामा जाएंगा। 
6.2 किसी स्थान विशेष में, विशेष रूप से रहते की . 
` परिस्थिति में कठिन अथवा जाकषक न होने के कारण 
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6. प्रतिन्तियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता : 

6.7 अनुज्ञेय प्रतिनियुकितति (ड यूही) 
लिखित पदों पर देथ होगा :--- 

(क) जब स्थानान्तरण उसी स्टेशन पर किया! जाता 
है तो कर्मचारी के मूल वेतन का 5% जो 
अधिकतम ० 250/- प्रतिमाह होगा । 
अन्य सभी मामलों में कर्मचारी के पूल वेतन 
का 70% जो अधिकतम ₹० 500/- प्रतिम।स 
होगा : 

किन्तु शर्त यह है कि मूल वेतन 
(ड्यूटी) भत्ता किसी भी समय -रू० 
से अधिक नहीं होगा । 


अत्ता निम्त- 


(ख) 


तथा प्रति नियुक्ति 
300/-्रतिम!स 


हिप्वणी 7 :--इस प्रयोजन से “उसी स्टेशन” शब्दावली 
का निर्धारण उस स्टेशन के संदर्भ में दिया जाएगा जहां 


"चहु व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले ड्यूटी पर था । 


ष्पी 2--- जब पहले घारित पद के संदर्भ में 
मुख्यालय में कोई परिवतेन नहीं है तो स्थानान्तरण 
को उसी स्टेशन के भीतर माना “जाना चाहिए तथा 
यदि मुख्याल्ण में कोई परिवर्तन. नहीं होक है तो उसे 
उस स्टेशन के रूप 'में नहीं माना जाएग।। जहां तकः 
पुर।ने मुख्यालय के उसी शहरी समूह में आने वाले स्थानों 


का. संबंध है; उन्हें उसी स्टेशन के भीतर स्थानाम्तरण के.” 


अलग आदेशों के अधीन प्रतितियुक्त (ड्यूटी) भत्ते की 
विशेष. दरें अनुज्ैय की आएं । जहां बिशेष दरें, ऊपर 
6.7 के अधीन दी गंई दरों. से अधिक लाभप्रद हैं'बहां 
ऐसे छेन में 
लोभ दिया जाएगा ।- 


6,3 उपर्युक्त 6, के अनुसार यथा अनुशय. प्रति- 
सियुविति (ड्यूटी) भत्ते को आगे इस प्रकार सीमित 
किया जाए कि कर्मचारी के मूल संवर्ग में सगय समय पर 
उसका मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति (ड्यूडी) भत्ता, 
प्रतिनियुक्ति पर धारित पद के वेतनमान के अधिकतम 
से आगे न बढ़े । 

6.4 प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते के विनियमन 
के बारे मैं, प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी को उपयुक्त 
6.3 के उपबन्धों के लागूकरण के अध्यधीन अ।सन्न कनिष्ट 
नियम (नेस्ट बिखो रुल) का लाभ दिया जाए । 

6.5 जब कभी, पांचवे वर्ष अथवा भर्ती नियमों में 
निर्धारित अवधि से अधिक की अवधि के लिए दूसरे वर्ष 
के लिए भी प्रतिनियुक्ति की अवधि में बृद्धि प्रदान की 
जाती है तो, यह इस विशिष्ट शर्तों पर दी जाएगी कि 
अधिकारी की प्रतितियुक्ति (ड्यूटी) भक्ता लेने की 
हकदारी नहीं होगी । 


ET 


तयुविति कर्मचारियों को विशेष बसे को. 


; थे अतिरिक्त, 
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6.6 यदि कोई कर्मचारी (सक्षम आधिकारी की 
अनुमति स) अपने मूल संवर्ग में वापिस हुए बिना ही 
किसी एक मंत्नालय/विभाग/संगठत में किसी एक पद 
से उसी अथव। अन्य मंल्रालय/विभाग/संगठन में दूसरे 
पद पर प्रतिनियुकति पर जाता! है तो, तथा यदि दूसरा 
वर्ग बाहू य पद उसी स्टेशन पर जिस पर कि पहल। 
संवर्ग बाहूय पद है, तो प्रतितियुकति (ड्यूटी) की दर 
में कोई परिवर्तन नहीं होग। । 

6.7 उन मामलों में जहां, प्रतिनियुक्ति पर आए 
व्यक्ति क। स्थानान्तरण उधार लेने वाले प्राधिकारी दवारा 
उसके हार। धारित पंद में कोई परिवर्तन किये बिय। 
एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर केर दिया “आत! *पै 
प्रतिभियुवित (ड्यूटी) भत्ते की दर वहीं रहेगी जैसा 
कि प्रारम्भिक ती 
तथा उत्तमें कोई प्ररिवर्तस नहीं किया ज।एग। । 


7. प्रतितियुकत वे! समय अन्य किसी बेतम तथा शर्तों को 
झनुजेथता : 

7.3 परियोजना! क्षेत्र में अनुज्ञेय कोई परियोजना 
भत्ता प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भते के अलावा लिया 
जाए । ग 

7.3 मूल विभाग नें किसी कर्मचारी द्वार लिय! गया 
कोई अन्य विशेष वेतन, भतितियुवित: (बेलन) ते 
लेने की अनुमि नहीं दी जनी 
किन्तु फिर भी, सरकार, सामाध्य अथवा निश 
से प्रतिनियुवितत (ड्यूटी) 


` आदेश 
भत्ते. को उन मेझलों में 
उपयुक्त रूप से सीमित कर सकती है, जहां, विशेष 
` परिस्थितियों के अधीन, किसी अधिकारी द्वार! उसके 
भूल संबर्ग में गैर-आवधिक पद यर पंसेके छ 


वाले पद में उसके मूल वेतन के अतिरिक्त लिए गए विशेष 
वेतन को लिए जाने की अनुमति दी जाती है। इसके 
लिए, कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग की धिणशिष्ट रूप 
से पूर्व सहमति प्राप्त करती अपेक्षित होगी । 


7.3 कर्मचारी द्वारा अपने मूल विभाग में लिया 
गय! वैयक्तिक वेतन, यदि कोई है, लिया जाना उस समय 
तक जारी रहेग।, जब तक कि यह वेतन की अन्य वेतमधृद्धि 
में समाहित नहीं कर लिया जाता अर्थात पदोन्नति द्वारा 
कम में वृद्धियां अथवा वृद्धि अथवा किन्ही अन्य कारणों 
से, जब तक यह गैर सम।हित स्वरूप का वैयक्तिक वेतन 
(अथवा वैयक्तिक वेत्त के रूप में विशष वेतन, जैसे 'कि 
अहता वेतन आदि) नहीं है। 


7,4 यदि संवर्ग बाहुथ पद के वेतनमान के साथ, 
विशेष वेतन जुड़ा हुआ! होता है तथा कर्मचारी ने उत 
वेतनमान में अपने वेतस के अतिरिवतत, उक्त वेतनमान 
में बेतन लेने का विकल्प दिया है तो चह इस प्रकार के 
विशेष वेतन को लेने का पात्र होगा । 


के समय निर्धारित की गई शीं 


| 
| 
| 
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8. अतिनियुक्षित की कार्यावधि 
8,7 प्रतिमियुक्ति की अवधि सभी मामलों में तीन 


बर्ष की अधिकतम अवधि के अध्यधीन होगी सिवाय 
डन पदों के मामलों का ज़हां भर्ती नियमों में कार्यावधि 
लम्बे समय के लिए निर्धारित की गई है । 

8.2 प्रशासनिक मंत्रालय इस सीमा के बाद एक वर्ष 
तक, उन मामलों जहां ऐसी बृद्धि लोक हित मेंदी जानी 
आवश्यक समझी जाती -है, अपने.» सचिव का वादेश 
प्राप्त करते के ब।द, समयं ब॒द्धिं मंजूर कर सकते हैं। 

8.3 उधार लेने 
के लिए अथवा भर्ती निग्रशों में निर्धारित अवधि 
अधिक की दूँसरेंवर्ष के-लिए प्रतिनिंशवित सवशि में बू.डि, 


लि मंत्नालय/विभाग, पांचवे वर्ष 


जहां पृणेति: आवश्यक होती हैं, मिम्नलिखित शर्दों के ': 


अध्यधीन' मंजूर कर सकते हैं :-- 


(3) ऽक वर्ष के लिए अथवा भर्ती नियमों में मिधारिति' 


अवधि से अधिक, दूसरे. बर्ष के लिए, कार्या- 


बेतन 


- पदोच्चति के कारण उक्त पद 
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8.6 प्रतिनियुक्पि की कुल अवधि की गणता के 
प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार के उसी अथय! किसी अन्य 
संगठम्‌/विभाग सें इस नियुक्ति से तत्काल पूर्वे धारित 
किसी संवर्ग बाहू.य पद पर ्रतिनियुक्ति सहित, प्रतिनियुक्ति 
की अवधि को भी गणना में लिया जाएगा । 


8.7 यदि प्रतिनिथुवित की अवधि के दौरान, कर्मचारी 
का मूल वेन पद के वेतनमान 'के अधिकतम से अधिक 
हो जाता है अथवा आसन्न कनिष्ठ नियम (भेक्छट बिलों 
रूल) फे अधीन अथवा अन्यया उसके संवर्ग में प्रोफार्मा- 
का वेतनमान मूल वेतन 
के जधिकतम से अधिक निर्धारित किया जाता है तो 
कर्मचारी की प्रतिनियुकति को उस तारीख से जिसको 


` कि उसका वेतन ऐसे अधिकतम से अधिक हो जाता है, 


बधि नियमों के कड़ाई से ल|भूकरण' के लिए .* 


जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा: 


केवलः इक्का-दुबका तथा आपवादिक परि- , 
“ 'स्थित्तियों सें ऐसी समयवृद्धि मंजूर की जानी : 


(हिए .। 


` (ॐ) बह समयः बृद्धि पूर्णत।.«लोकहित में तथाः, 


अधार लेने वजि 'मंत्राजय/विशाग के संबंधित 

_ मंत्री _के पूर्व/अनुमोदधित- सें. ही जानी चाहिए 
(म) जहाँ ऐसी: संमंय'वृडिं मंजूर की जाती है, 
वहां यह इस. विशिष्ट शर्त पर होगी कि 
अधिकारी अप्रतितियुकति (ड्यूटी) भत्ता लेने 

का हकदार नहीं हाँगा | | 
(४)- समय वृद्धि उधार गेः-चाले संगठन, प्रति- 


नियुक्ति पर आए . अधिकारी तंथा जहां... 


आवश्यक हो, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व _ 


अनुमोदन के अध्यधीन होगी । 


4 उन मामलों में, जहां समय में वृद्धि 5वें चष 
अथव! भर्ती नियमों: में निर्धारित अवधि से अधिक 
दूसरे वर्ष के बाद दी जाती है, बहां इस वृद्धि को केवल 
कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग के पुर्वं अनुमोदन 
प्राप्त करते के बाव ही दिया. .जाएगा । इस संबंध में 
प्रस्ताव, समय वृद्धि के समाप्ति से कम सें कम तीन 
मास पूर्व इस विभाग में पहुंच जाना चाहिए । 


8,5 जब प्रत्िनियुवित की अवधि में वृद्धि मंजूर 
करते पर विचार किसा जाता है तो इस बृद्धि को उन 
मामलों में, जहां अधिकारी के बच्चे स्कूल/कालेज में जाते 
है वहां इस प्रकार बुद्धि की जाए कि संबंधित अधिकारी 
शैक्षिक वर्ष के पूरे होने तक की अवधि के लिए प्रतिः 
नियुक्तित पर बना रहें। 
20—3IL DP. & T/ND/SS 


अधिक से अधिक छह मास फे लिए सीमित कर दिया 
जाना चाहिए तथा उक्त अवधि के भीतर उसे उसके 
मूल विभाग में चापिस भेज दिया जामा चाहिए । 


8,8 यदि प्रतिभियूक्ति की अवधि के दौराम, आसन्न - 
कनिष्ठ नियस' के अधीत मूल संबर्ग सें प्रोफार्सा पदोन्नति 


के कारण कर्मचारी संब्गें बाहुय पद के. साथ सम्बद्ध - 


बेतेतमान से अधिक उच्चतर वेतनमान के लिए हकदार 


- हो जाता हैं तो, उसे उर्पयुकत 8.7 के अध्यधीन 'साम!भ्य 


प्रतिभियुवित को पूरा करने की अनुमति दी जाए, किन्तु 


. ऐसे मामलों में अतिनियुक्ति अवक्षि में किसी: यद्धि की 


अनुमति महीं दी जानी चाहिए । 


9.. प्रत्तिमियुक्ति की अवधि के दौरान पदोस्ततियां 


9.7 यदि किसी कर्मचारी को जोकि पहले ही 
प्रश्षिनियुवित पर है, उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा किसी 
अन्य पद पर पंदोशत/सियुक्त किया जाना हैं तो ऐसी 


स्थिति में उधार लेने बाले प्राधिकारी को उसकी पदोन्नति/ 


नियुक्ति करने से पूर्वे, उधारदाता प्राधिकारी की सहमति 


प्राप्त करनी चाहिए। 


` 9. 2 प्रतिन्तियुषित पर (नियुक्त कर्मचारी. को इस 
कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अन्य उपबस्कों के लागू किए 
जासे के अध्यधीन आसं कनिष्ठ नियम का साभ प्रदान 
किया जाता चाहिए । 


0. प्रतिनियक्तित को सेषावधि की समाप्ति मर छुट्टी की 


स्वीकृति 


प्रतिनियुक्ति पद से मूल संवर्ग में पर/बर्तेत होने की 
स्थिति में संबंधित कर्मचारी को, उधार लेने वाले मंत्रालय/ 
विभाग/संगठत द्वारा दो माह से अधिक की छुटरी की 
अनुमति नहीं दी जाती चाहिए । संबंधित कर्मचारी 
को आगे की छूट टी के लिए अपने संवर्ग नियंत्रक प्राधि- 
कारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । 


Fi 


| 
| 
| 
| 
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47. प्रतिनियुकत कर्मचारी का भूल संघ में समसथपूर्व 
पराबर्तन 

सामान्यतः जब किसी कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर 
निमुक्त किया जाता हू तो उसकी सेवावधि समाप्त होने 
पर उसकी सेवाएं मूल मंबरालय/विभाग को सौंप दी 
जाती. हैं। तथापि, जब कभी, प्रतिनियुक्त कर्मचारी 
को मूल संवर्ग में समयपूर्वं परावतेन करये की स्थिति 
उत्पन्नः होती है तो ऐसी स्थिति में उसकी सेवाएं, उधार” 
दाता प्राधिकारी तथा कर्मचारी को इसकी समुचित 
सूचना देने के बाद ही लौटायी जा सकेगी । 
7.2. अतिनियुक्ति (डूयूंढी) भरते को मंजूरी 

छ्ञाशनिक' मंतानग/विभाग, 
अपने कर्मचारियों तथा उसे कमेचारियों को जो कि उनके . 


' अधीन कार्यालयों में कार्यरत हैं, प्रतिनियुक्ति (छ. यूदी) 


अत्ता -मंजूर करगे के लिए संक्षम होंगे। इस अकार कौ 
मंजूरियां या तो उस मंज्रालय/विभाग दारा कर्मचारियों का 


“इथानास्तरण करके अथवा मंत्तालय/विभाग हार। कर्मचा 


रियो की सेवाएं उधार लेकर, अस्येक म/सले की परिस्थितियों 
को ध्यान में रखते हुए, जो भी युक्तिसंगत हो, दी जाएं: 
१3, ,शर्तो में छू 

इन तों में किसी प्रकार की छूट के लिए काभिक 


इस शर्तों के अनुसार ही: : 


बेलन 


तथा प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सहमति लेना आवशक | 


होगा, । 
25. ये आदेश पहली अप्रैल, 988 से प्रभावी होंगे । 


[भारत सरकार, प्रशाशतिक और कामिक बिमार का दिनाक . 


29-4-88 का बाव्शान्से० 2/72/87 स्था० वितन 0) ए 


77 (क) सदकार के अधिन संवर्ग-बाहुल पदों पर 


कण्दर सरकार के कर्मचारियों की सुदासांतरण के 
जाया पर रिति 
उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 29 अप्रैल, 
५988 के कार्यालय शापन संख्या 2/72/87अथा० 
(विजन) का हवाला दिया जाता है कि उक्त कार्यालय 
जायन के पैराप्राफ 4,] और 5.7 में निम्तलिखित 
व्यवस्था है :-- 
पैरा 4.7 “प्रतिततियूनितत पर कार्य करने वाला कोई कर्म- 
चारी या तो प्रतिमियुक्ति पद के वेतनमान में 
वेतन चुन सकता है अथवा मूल संघे में अथवा 
मूल बेदन, जमा व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई 
हो, जमा! प्रतिनियुवित (कार्य) भत्ता आप्त 
कार सकता है । परन्तु इस तरह से निर्धारित 
वेतन किसी भी स्थिति में संवर्ग आाह.थ पद के 
वेतसमान वी भ्यूनतम राशि से कम नहीं 
होना चाहिए” । 


पैरा 5.] “जब प्रतिनियूकित पर कार्य करने वाला कोई 
कर्मचारी संवग वाहूय पद के वेतममान में वेतस 


में उल्लिखिए शर्तों-.दारर शासित 


_ है तो उस्का वेतन संवर्ग पद के चेत 
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चुनता है, तो उसका वततत संवर्ग पद के उसके 
धेतन के संदर्भ में जिस पढ पर उसे नियमित 


आधार पर नियुक्त किया गया हैं, सामाष्य 
निवमों के अधीत निर्धारित किया जाए” । 


2. इन प्रावधानों को अन्ततिहित भावना/आप्राय यह 
है कि ।-4-।988 से अर्थात्‌ जब केद्रीय सरकार के 
किती कर्मचारी को संगत भर्ती नियमों के प्रावधानों के 
अनुसार केंद्रीय सरकार के किसी अन्य पद पर कार्य करने 
के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियमित रूप से 
नियुक्त किया जाता है और बह इस विभाग के दिनाक 
29 अप्रैल, 7988 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन 

र््लिरि हैँ तो इस स्थिति 
है कि बह या तो अति" 
ले सकता है शथवा बह 
उक्त कार्यालय, ज्ञापन में सिर्धारित छरों के अनुसार 
्रतिसियुक्ति (कार्य) भत्ते तया “व्यविदमत वेत, बाई. 
कोई हो, सहित .मूल संवर्ग का अपना मूल वेतद आप्त 
कर सकता है । परन्तु अदि महू कर्मचारी प्रतिमियुकित 
पद के वेतनमान में वेतन प्राप्त कारे. का विद्ाल्म ता 
7र, शामास्य 
सिथमों के अधीन निर्धारित . किघा आना होगा । परन्तु 


` सामास्य नियमों के अधीन संबगबाहुथ पढ में उसका 


बेतव निर्धारित करते ससय एफण्सार० 35 के बागेत 
अथवा उक्त मूल नियम के आदेशों के अत्तर्मत विद्यसीच 
प्रतिवस्ध लागू नहीं होंगे । दूसरे शब्दों "में, किसी भी 
स्थिदि में कर्मचारी का वेतन संवर्ग-बाहुय पद के घेलपमाच 
की न्यूनतम राशि से कम स्तर पर निर्धारितं महीं 
किया जाएगा । 


3. फिर भी, यदि कर्मचारी अतिरि 
सहित मूल संवर्ग का अपना ग्रेड वेतव प्राप्त-करते-का: 
विकल्प देता है तो. यह बात सुनिश्चित करनी होगी कि 
मूल संवर्ग में उसका मूल घेतच कथा अत्तिनियुक्ति 
(कार्थ) भत्ता किसी भी समय ह० 7,300 प्रतिमाह 
से अधिक नहो पाए । ऐसे मामलों में मूल संवर्ग के 
वेतन तथा संवर्ग-्ाहूय पद के वेतनमान के न्यूनतम 
के बीच कोई संबंध नहीं होगा । 


[कामिक और प्रशिक्षण विभी का दिनांक ]-9-89 का का० 
ज्ञा० संन 27 2/8 7-स्था ° (चेतनं ता )॥ 


` 3:{ग) केसीय सरकारी कर्मचारियों की सरकारी कषतर के 
उपक्रमों में बाहू य सेवा के आधार पर प्रतिनियुक्ति होने 
पर उनके वेतन का नियतन । 


केख्ीय सरकारी कर्मचारियों की. सरकारी क्षेत्र 
के उपक्रमों में बाहुय सेवा के आधार पर प्रतिनियुक्तित 


विह (कार्य) असे -. 


| 
| 
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होने पर छतका वेतन निम्न प्रकार वितियमित किया 


जाएगा :--+ 
वेतन :-+जेब किसी केन्प्रीय सरकारी कर्मचारी को 
किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में जहाँ औद्योगिक दरों 
पर महंगाई भत्ता मंजूर किया जाता! है, किसी पद पर 
प्रतिमियुक्त किया जाता है तो (7) उसे यह विकल्प 
देना होगा कि या सो बह ग्रे बेलन तथा अपने ग्रेड 
वेतन के 70% की दर से .अतिनियुक्ति भत्ता लेगा 
जिसकी अधिकतम सीमा 500 रुपये प्रतिमास होगी, 
अथवा (४) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के पद से जुड़े 
वेतनमान में तेतल लेशा । 
जब कर्मार, सरकारी क्षेत्न' के उपक्रम के पद के 
समय वेतनसात्त मेँ वेतन लिने. का विकल्प देता है, तो 
सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में - उसका वेतन, सरकार के 
संवर्ग पद के देशनमान' में उसके ग्रेड वेतन भें एक वेतन 
बुद्धि जोड़ देनें, के एशच।तृ प्राप्त राशि के अगले स्तर 
- पर नियत किया जाएगा (और यदि बह वेतनमान 
के अधिकतम पर वेतन. प्राप्त कर र 
बाद की बेततवृद्धि जोड़ी जाएगी) तथा सरकारी, क्षेत्र 
के उपक्रम में उसकी प्रतिनियुवित्त की तारीख को सरकारी 
कर्मचारियों. को शगुझ्चेय दर से ऐसे वेतन पर महंगाई 
भत्ता, अतिरिक्त - महंगाई, अत्ता;:तदर्थ महंगाई भत्ता 
तथा अंत्रिंस राहुत प्राप्त करेगा तथा. छस राशि मेंसे: 
इपक्रमों में पदों पर लागू औद्योगिक दर पर महंगाई 
भत्ता; अतिरिबत महंगाई भत्ता संथा अन्तरिम महंगाई 
भत्ता तथा अन्तरिम राहत यदि कोई हो, घटा दी जाएगी । 
फिर भी, जिस पद पर सरकारी कर्मचारी नियुक्त 
“किया गया "हे, जस पदं के बेतमंमान में उसका इस 
प्रकार नियत्‌ किया गये! पेत 
न्यूनतम से कम हीं- होना आाहिए और चा ही अधिकतम 
"स अंधिक "होन! चाहिए एके बारदिय। गया विकल्प 


निम्नलिखित स्थितियों को छोड़: कर. अन्तिम होगा 


(]) जबकि ऐसे कर्मचारी की आसन्न निकट नियम 
“`` ` (एम० बीर आर०) के अधीनं उसके मूल विभाग 
में प्रोफोर्मा पदोन्नति हो जाती है, अथवा छसे 
सूल. विभाग में. निस्त: ग्रेड प्रत्याबतित 
कर दिया जाता है, अथवा उसे उक्ल उपक्रम 
में किसी अन्य ग्रेड में निथुक्त कर बिया जाता 


6 ६; 


जब प्रतिनियुवित पद का वेतनमान अथवा 
मूलसंबर्ग में प्रतिनियुक्त व्यक्ित द्वारा धारित 
पद का वेतनमान संशोधित कर दिया 
जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारी 
को नया थिकल्प देने की अनुमति होगी। 


वेतन बृद्धियां :--सरकारी कर्मचारी स्थिति के अनुसर 
अपने भूल ग्रेड-में वेतन प्राप्त करेगा! अथवा। प्रतिनियुक्ति 


! तो सबसे 


पब के वेतनमान के - 


वन 
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पद के सथ जुड़े ग्रेड में वेतन प्राप्त करेग! जो कि इस ब!त 
पर निर्भर करता है कि क्य! उसने अपने ग्रेड' में वेतन तथा 
प्रतिनियुवित (डयूठी) भत्ता लेने का विकल्प दिय। है। 
अथवा प्रतिनियुकति पद कः समय-वेतन मान लेने क। विकल्प 
दिया है । 

सहंगाई भत्ता :--यदि कर्मचारी एक्स पद के समय- 
वेतनमान में वेतन लेनें का विकल्प देता है तो वह लरकारी 
क्षेत्र के उपक्रमों के नियमों के अधीन महंगाई भत्ते का 
हकदार होगा । अन्य मामलों में, वह के्प्रीय सरकार हार! 
समय-समय पर लागु नियमों के अनुसार महंगाई भले 
का हकदार होगा । 


अन्य भत्तें :--जहां तक अव्य भत्तों और 
का सम्बन्ध है, वें सरकारी क्षेत्ञ' के उपक्रमो के तदनु 
कर्मचारियों को अनुज्ञेय भत्तों के अनुसार विनियमित 
किए जाएंगे । 


ये आदेश कर्मचारी द्वार! केसरीय सिविल _ सेल! 
(संशोधित वेतत) नियमावली, !986 के अनुसर लागु 
संशोधित वेतनमान में वेतन लेने की तारीख से लागू 
होंगे । 


[भारत सरकार, कामिक और प्रशिक्षण विभाग का दिसकि 
9-2-86 का काण्शञाण्सं० 6/३0/86 स्था (वेतन ह) .।] 


(च) भारत सरकार बाह य सेवा पर प्रतिबरतित करिए. ' 
जाने पर सरकारी क्षेत्र के उपभ्रमों के कर्मचारियों हि =" 
नियुक्ति की शर्ते । 


FN 


सरकारी क्षेत्र के इपक्रमों के कार्मच!री जो औदयोगिवा 
इंरों पर महंगाई भएता ले रहे हैंऔर जिच्हें केद्ीय 
सरकार के अधीन प्रतिनियुक्तिं पर तियुक्त किया जाता 


- है, उन्हें अपने वेतन तथा भत्ते मादि. के बारे सें निझ्म- 


लिखित शर्तों का प्रस्ताब किया जो सकद हैं: 


वह या तो केन्द्रीय सरक/र के अधीन बाहय सेवा पर 
प्रतिवर्तित होने पर अपने हारा धारित पदं के वेतनमान 
में वेतन लेन, अथवा! (ख) सरकारी क्षेत्र के उपेम में 
अपन! ग्रेड वेतन और ग्रेड वेतन के 20 प्रतिशत के बराबर ` 
प्रतिगियूक्ति (ड्यूटी) भत्ता लेग! और इस भत्ते की 


` अधिकतम सीमा 250 रु० प्रतिमासं होगी और पद के 


वेतनमान के अधिकतम का कोई ध्यान है हीं रखा जाएगा । 
जब कर्मचारी उपर्युक्त (क) के लिए शिकल्प देता है तो 
उसका प्रारम्भिक वेतन नियत करते के लिए सरकारी 
क्षेत्र के उपक्रम में उसके द्वारा लिए जा रहे वेतनमान के 
ग्रेड घेतच में एक वेतनवृद्धि जोड़ी जाएगी और इस 
प्रकार बढ़ाए गए वेतन' में उपयुक्त महंगाई भत्ता, अतिरिक्त 
महंगाई भत्ता और अन्तरिम राहत, यदि सरकारी क्षेत्र 
के उपक्रम में अनुशेय है, जोड़ देने के बद जो वेतन बनता है, 
छसे ध्यान में रखते हुए सरकार के अधीन उसका वेतन तथा 
सरकार में अनुज्ञेय महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई 
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भत्ता, तदर्थ मंहगाई भत्ता और अन्तरिम राहत शामिल 
करके सरक!री पद के वेतनमान में आयुक्त इतर पर 
नियत किया! जाएगा । यदि तरकारी पद के [वेतनमाव में 
ऐसे वेत्त के समतुल्य कोई स्टेज नहीं है तो उसका वेतन 
वेतनमान के अगले स्टेज पर निथत किया जाएगा । किन्तु 
इस प्रकार से नियत किय। गथा वेतन सरकार के अधीन 
वेतनमान के अधिकतम से ज्याद/ नहीं होगा! | इस 
कार्यालय ज्ञापन के अन्तर्गत बेतन नियतन के उदाइरणों के 
कुछ मामले संलग्न अनुबन्ध में दिए गए है। 


(प) भत्ते :--- जब उपर्युक्त (क) के लिए विकल्प 
विय! जाता है. तो भत्ते तथा परिलब्धियां केन्द्रीय 
सरक्षार/ के अधीन पद के लिए सागू भत्तों आदि के अतूसार 
नियमित की जाएगी । जों व्यक्ति उपर्युक्त (ख) के 
लिए विकल्प देते हैं, उन्हें उनके मूल सरकारी क्षेल्ल के 
उपक्रम में अनुज्ञेय दरों पर भत्ते तथा परिलब्धियां लने 
की अनुमति दी जा सकती हैं बश कि इसी स्वरुप के 
भत्ते. तथा परिलब्धियां सरकार में समतुल्य स्तर के 
धकारियों को उपलब्ध हों सौर ऐसे भत्ते आदि लेने 
लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रों हारा निर्धारित शर्तें, 
दे कोई हैं, पूरी होती हों । ऐसी परिलब्धियों तथा भत्तों 
बारे में जो सरकार में समलुल्य स्तर के अधिकारियों 
हो उपलब्ध न्दी है, शर्तों परं निर्णय करने से पूर्व 
कॉमिक और अ्शासनिक सुधार विभाग की सहमा 
प्राप्त की जाएगी ।'किण्लु प्रतिवर्तित बाहू य सेवा की अवधि 
के दौरान, सामान्य प्रभारों का शुगताच करके निजी 
उद्देश्यों के "लिए सरकारी -वाइन के,सीमित उपयोग 
: की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. चाहे इसी प्रकार की सुविधा 
सरकारी क्षेत्र के उपक्कमों के कर्मचारियों को उपलब्ध 
ह्वै । 


ट्री, 
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(आओ) छुटूडी का सकदीकरण :-अतिवतित बाहय 


सेवा की अवधि के दौरान, जंब तक अन्यथा निदिष्ट न 
किया जाए, कर्मचारी सम्बन्धित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम 
के छुंटटी नियमों हारा शासित होगा क्योंकि छुटटी 
बेतन अंशदान सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को देय होता है । 
अतः छुट टी का नकदीकरण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के 
नियमों के अनुस।र विनियमित होगा और इस सम्बन्ध 
में दायित्व उधार देने वाले संगठन - का होगा । 


2. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के एसे कर्सारी जिन्हें 
केखीय सरकार की दरों पर सहंगाई भत्ता मिलता है। 


सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जो कर्मचारी केन्द्रीय 
सरकार की दरों पर गहंग।ई भत्ता ले रहे हे और जो 
केंद्रीय सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए 
जाते ह, उनकी शर्तों को अन्तिम रूप दिए जाते से पहले 
उनके मामलों को कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 
को भेजा जा सकता है। 


कनन 


, अवधि के दौरान, या तो 


वेतन के नियतन के लिए उबतः पैरा! (7) 
. दिए जाने वाला 
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3, राज्य सरकार के कर्मचारी जो भारत सरकार सें 

प्रतिनियुक्ति पर है । 

वित्त मंत्राज्लय के दिनांक 7-।7-75 के उपर्युक्त 
का० ज्ञा० के पेरा! 4,3 के अनुसार कामिक और प्रशा- 
सनिक सुधार विभाग के दिनांक 29-9-8] के छा० 
ज्ञा सं० 2 (23) स्था (वेतन-ी)/8 द्वारा यथां 
संशोधित वित्त मंत्रालय के उक्त का० ज्ञाण में 
निर्धारित शर्तें फिलहाल राज्य सरकार के उत कर्मच! रियों 
पंर लागू हैं जो भारत सरकार में प्रतिमियुक्ति 
पर नियुक्त हूँ चूँकि बहुत स्री राज्य सरकारों 
ने. अपने कर्मचारियों के वेतनमान 6-7-297.3 के बाद 
संशोधित कर दिए हैं अतः यह.तिर्णय किया गया है कि 
इवत कार्यालय शापत' के पैरा 7 में दी. गयी वेतन तथा 
असतों से सम्बन्धित शर्तें जो सरकारी क्षेत्र के उपक्ामों 
के कर्मचारियों को अतिवर्तित बाहूय सेवा पर अमुश्ेय हैं, 
उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों की भारत सरकार सें 
प्रतिनिथुक्ति के दौरान भी लागू कर दिया जाय। 


4. लागू होने की तारीख और विकल्प । 


ये आदेश पहली दिसस्ब्रर से लागू होंगे। सरकारी 

के उपक्रमों के ऐसे कर्मचारी जो पहले ही बाहूम 
सेबा से प्रतिवर्तित है और रा्य सरकारों के कर्मचारी 
जो पहले ही भारत सरकार में त्रतिनियुकित पर है, रहे 
यह विकल्प रहेगा कि अपची मौजूदा भ्रतिनियुवित की 
वर्तेम।स सेव। शर्तों हार 
शासित होते रहेंगे या इस कार्यालय ज्ञापन में दी गई शर्तों 
के अधीन झा जाए! आगे की बढ़ाई गयी सेवा लब्रक्षि 
के दौरान वें केवल इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए उपबच्धों 
से ही शासित होंगे। अन्य कर्मचारियों के मामले में 
अधीच 
विकल्प प्रतिनियुक्ति पर आने के 
एक महीने के भीतर देता जावश्यक होगा और वह 
विकल्प प्रतिनियुक्‍ति पर आने की तारीख से प्रभावी 
होगा । एक बर दिया गया विकल्प निम्नलिखित 
स्थितियों को छोड़ कर अन्तिम होगा; जंवकि-- 

(क) ऐसे किसी अधिकारी की मासन्न बरिष्ठ 
नियम के अन्तर्षत उसके मूल कार्यालय .में 
प्रोफार्मा पदोन्नति हो जाती है अथवा उसे 
भूल वार्यालय में निम्न ग्रेड केपदाबनत 
कर दिया जाता है, अथवा उसे सरकार में 
अन्य ग्रेड में नियुक्त कर दिया जाता है, और 


(ख) जब उनके मूल कार्यालय में प्रतिनियुक्ति 
पद अथवा प्रतिनियुक्तित कर्मचारी छारा धारित 
पद का किसी पिछली अथवा आगे की तारीख 
से वेतनमान संशोधित कर दिया जाता है। 

[भारत सरकार, कामिक ठर प्रशिक्षण बिभाग का दिनाक 

26-:2-7984 का काव्ज्ञाण्स० ।/4/84नस्या० (वेत्त | 7) । 


प्रतिमाशलों व्यक्तियों को 


र र 


` गाए उम टबारी के मांसले में 
“जाए इक्षते संबंधित अण्न. कुछे समय से सरकार का ध्यान 
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22. आयोग दवार! चयन से भर्ती के तरीके हारी 
नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए सरकारी क्षेत्र के 
चपक्रमों इत्यादि में कार्यरत उस्भीदवारों के बेलन 
निर्धारण के लिए मार्गवर्शी सिद्धास्त--- 

उपर्युक्त विषय के संबंध में मौजूदा निथमों/आदेशों के 
अनुसार वेतन का संरक्षण उन उम्मीदवारों को दिया 
जावा है जिग्हें गदि ऐसे उम्मीदवार सरकारी सेबा में 
हों, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन पारा 
भर्ती की विधि से नियुक्त किया जाता है । वेतन का ऐसा 


श्षरक्षण, सरकारी क्षेत्र के. उपकंमों, विश्वविद्यालयों, अ=. . 
निकायों में कार्यरत- 


सरकारो संख्याता अथर्ना 
4 रो सेवा में इस प्रकार 


लए मे 


तेन का संरक्षण कैसे दिया 


[कर्षित किए हुए हें । मामले पर सावधानीपूर्वक विचार 
है एटि, ते अब यह निर्णय लिया 

सरकारी क्षेक्ष के उः विश्वविद्यालयों, अं्ध- 
सरकारी सेंस्वानों “अथवा -संवायस निकायों में कार्यरत 
उम्मीदतांरीं के संबंध में ' जिन्हे, एक उपयुक्त रूप से गंठित 
असिकरण, जिसमें सोधी भर्ती करने बाले विभागीय 
प्राधिकारी सम्मिलित हैं, के माध्यम से चयन करके सीधी 


भर्ती बालों के म में निकुषत निया जाता है । उनके 


प्रारंभिक वेतत का मिर्धारण पद से संबद्ध वेतनमात्र के 
सतर में किया जाए जिस: 
| वेता; तश दगा 
में उनके हारा पहले से ही लिए जा रहे वेतन तथा महंगाई 


भत्ते को संरक्षण कर सकें "उस पद पर ऐसा स्तर जिन. 
` पर उतको भें को गई है 
में उमका वेतन उसे पदण्के वेतनमाच में जिस पर उनकी : 


भर्ती की गई हैं, के ठीक निच स्तर पर निर्धारित किया 
जाएं, दाकि उम्मीदवारों को होते वाली भ्यूनतम हानि 


सुमितिचित को जा सके । इस नियम के अंतर्गत निर्धारित 


' बेत्तत उस पद के जिस पर ह की. भर्ती की गई है वेतनमान 


के अधिकतम 'से' अधिक नहीं होगा । वेतन का निर्धारण 
नियोक्ता मंत्रालयों/विभागों - दवारा ऐसे संगठनों में 
नियुक्त किए गए उम्मीदवारों छारा प्रस्तुत किए जानने 
वाले सभी न्यायसंगत दशतावेजीं का सत्यापन करते फे 
पश्चात्‌ किया जाए । 

3. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेख! विभाग में 
कार्यरत व्यविततयों का संबंध है, थे आदेश भारत के नियंत्रक 
तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हुँ । 
24—3lI 9.9. & T/ND/8B 


जाता हूँ । इसके परिणाम: 
सरकारी संगठनों में उपलब्ध 
मामा संभद नहीं हो पाया 


सरकारी कार्यालय. '. 
धरता उनकै मूल संगठनों. 


धरं न होने की. स्थिति ˆ 


वेतन 


465५8 


4. ये आदेश उस महीने की पहली ताशोख से प्रव॒त्त 

गे जिसमें यह कार्यालय ज्ञापन जारी किया जाएगा । 
कामिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 7-8-38 का 
का० ज्ञा० सं० 2/8/88 बेतन (ह)] 


अनुबंध 
वृष्टन्त्यः 
सरकारी सेबा में ₹० 3,000-200-3,506--7 25. 
4,500 के वेतनमाम में नियुक्तः किए जाते चासा ए० 
2,550/- मूल वेतन तथा २० ,076. 55 महंगाई भत्ते 


सहितं २० 2,450~00-2,750 के वेतनमान सें सरकाएी 
क्षेत्र के ' उपक्रम्‌ का अधिकारी : 


सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में 


सु 


भूल वेतन > ५... 2,580. 00 
महंगाई भत्ता i,06.55 
तदथं राहत , | 840,00 


कुल ५ 8406, 55 


सरकारी कार्यालय में वेतन निम्धानुश्ञार सिरिज 
किया जाएगा : , 


I EE! I 
स्‌० ल्‌० है र्छ 


मूल वेतन 3,000.00 .3,800.00 3,698 ..00 - 


'महंगाई भत्ता. 690.00 805, 00 8906. 00 


23% ज 


कुणेः 3,690.00 4,305.00 4,430.00 


अतः वेतन केन्द्रीय सरकार में. उनकी .'नियुवित पर 
३० 3500 निर्धारित किया जाएगा । 


` 'दुष्टा्तना 


केन्द्रीय सरकार में रु 4,700-- 85--4, 85 O-L50— 


"5300 के वेतनमान में नियुक्त किया जाने वाला रु० 


3,700 के मूल वेतन तथा ₹० 7,076, 55 महंगाई 
भत्ती सहित ₹० 3,000-00-3700 के वेतनमान में 
सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का अन्य अधिकारी : 
सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में 


रु 
मूल वेतन ५ 3,700, 00 


महंगाई भत्ता ४ 3,076, 55 


तदर्थ राहुत ४ 2,080. 00 


कुल » 5,796,55. 


oR 


ee अजजजनननजनन+ जता 
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केखीय सरकार में बेतम निम्नानुसार तिर्धारित 
किया जाएगा : 


i Ei HT 
स्‌० एo रू 
मूल वेतन «4,।00.00 4,350.00 %475.00 
महंगाई भत्ता 
l7% 697.00 739.50 760.75 
4,797.09 5,089.50 5,235.75 


अतः फेय सरकार में नियुक्ति पर वेतन रु० 
4350|- मिर्धारित किया आएगा । 
सहानिदेशक, डाक ब तार के अगुदेश 

(7) केल्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा ) नियमावली, . 
।949 के नियम 5 के अधीन: सेवा से कार्य मुक्त हुए 
कर्मचारियों के वेतन को, उत्तकी पु्मियुवित पर, बीस 
भी नियमित किया जाता चाहिए; यह प्रशन पिछले कुछ 
समय से विन्राराधीन था-। यह स्पष्ट किया जाता है कि 
नियम 5 के अधीन किसी कर्मचारी की कार्य मुवित सेवा, 
से हटाने अथवा पदच्युत करने के बराबर नहीं है तथा 
-पु्तनियुक्तिं पर भूल मियम 22 में प्रत्तुक के उपबन्धों को 
लागू करने में, बशतें की वे अन्यथा लागू 'च होते हों, 
कोई आपत्ति नहीं होगी। 


वेतन 


[महानिदेशक, डका व तार का तारीख 28 नवम्बर, :062 का पल्ल - 


संख्या 30/74/एसण्पीण्बी०/पी ण्इथ्पीं |] 

कामिका विभाग था वित्त संद्ालय के साथ परामर्श 
करने से आंच *ने के पश्चात यंह स्पष्ट किया जाता 
है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) तियमाबली, 
3965 के नियम 5.के अधीन सेवाएं समाप्त हवते के 
बाद पुनियुवित. के मामलों में उपर्ुक्त निर्णय समानि 
रूप से लागू होता है। 

(महानिदेशक, डाक ब तार का तारीख ।2 भई, 797 का 
ब्भ सं० 2-79/70-पीण्एण्पी० ।] 

लेखापरीक्षक अनुदेश 

(7) समय वेततमात हाल में.सागू किया हो सकता है 
जब कि संवर्ग अथवा शरेणी. जिससे यह संबद्ध है, समय 
वेततमान ल/गू होने से पूर्व ग्रेडिड वेतनमान विद्यमात 
रहा हो अथवा यह भी हो सकता है कि एक समय वेतन- 
मान ने दूसरे की जगह लेली हो 

यदि सरकारी सेवक ने नए समय वेतनमान के लागू 
होने से पूर्वे संवर्ग अथवा श्रेणी में पद को अधिष्ठायी 
रूप से अथवा स्थानापतन्न रूप से धारित कर रखा हैं 
तथा उस अवधि के दौरान नए वेतनमान में, किसी 
अवस्था. अथवा' दो अवस्थाओं के बीच की तन्खाह 
अथवा वेतन आहरित किया है, तो नए वेतनमान में 
प्रारम्भिक वेतन आहरित त्खाह अथवा वेतव पर किया 
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जाए तथा अवधि जिसके दौरान वेतन आहरित 'किया था 
अथच! तन्खाह या वेतन दो अवस्थाओं के बीच का था 
तो उसकी गणन! उसी अवस्था पर बैतंनवृद्धि के लिए 
अथवा उक्त समय वेतनमान के तिम्वतर अबस्था में 
की जाए । हि 

उपर्युक्त उपबन्ध उतत पदों पर लागू नहीं होंगे जिनका 
वेत्त घटा दिया गया है। 

लिखा परीक्षा अनुदेशों का मैनुअल (पुतः मुद्रित. ) की धारा 
4 अध्याय ।४, पैस 3 {¡)।] 


(2) मूल नियम 22 (क) (ग) के अधी च बेयक्तिक 
येतद की आप्ति पर वेतन का निर्धारण जब बहू अगली दैत 


_ बुद्धि अजित कर केला है: “जब नए अथवा पुराने दोनों में से 


किसी एक पद के समय वेतमसान में अगली ब्रेशनवृद्धि 
देय हो जाती है तो सरकारी सेवकको नए पद के समय 
वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि- लेनी चाहिए तथा 
पुराने पद से समय वेतनमान में वैचकितिका वेनः तथा: 
सभी सुविधाएं दत्काल समाप्त 'हो जाएंगी। सरकारी 
सेवक को वैयक्तिक वेतत केबल प्रारम्भिक वेतन के 
उद्देश्य के लिए दिया जाता है त कि तए समय चेल 
मान में किसी बाद के अवस्था पर -जिंसमें सरकारी सेवक 
ने सम्भवतः उस वेतन से कम वेतन ले सकेगा जो उसने 
पुराने घेतनमाल में रह कर लिया 'होंत। । हा 
लिखा परीक्षा अनुदेशों सम्बन्धी मैनुअल (पुनः “मुद्रित) कीं 

क्षारा छ अध्याय, 7 के पैरा 3 (5) |] हैं 

(3) सु्रित नहीं है। 

(4) मूल नियम 22 तथा 23 के उदूबेश्यों के हुए 
वेतन की कलिपय (वर नियत अथवा समय वेतनमान) 
में अस्थायी पद जो वेतन की विभिन्न दर में स्थायी पत्र में 
वस्थितित हो गए हैं, “बही बढ” नहीं है जैसा छि स्थी 
पद भले ही कर्तव्य वहीं बने रहै|दूसरे शब्दों में, नूल नियम 
9 (30) को घ्याच “में रखते हुए अस्थायी पद को समाप्त 
हुआ मान लिया जाए अथव! उसकी जगह स्थायी पद 
हुआ माना जाए, दवारा बदल दिया: गया है । अस्थायी 
पद का पदधारी इस प्रकार केवल (स्थायी पद के वेत्त 
का हकदार है, यदि यह वेतन की निक्षारित दर में ही 


अथवा) स्थायी पद के समय वेतनमान के भ्यूनतम वेतन ' 


का, हकदार है यदि यह' समय वेतनमान मे है, जब तक 
कि उसका मामला मूल सियम 22 के परन्तुक (।) (7) 
तथा (7) में अनुशेय रिययत के अन्तत न आता हो । 

ष्ण :--- इस निर्णय द्वार। केख्द्रीय सिविल विनियमा- 


' चली, अनुच्छेद 370 के उपबच्ध प्रभावित नहीं होते हैं । 


लिखा परीक्षा के अनुदेश संबंधी मैनुअल (पुनः मुद्रित) की 
धारा 7, अध्याय [\, का पैरा 3 (६४) ।] 


(5) मूल तियस 22 के खण्ड (क) में आते वाली 
“यदि किसी स्थायी पद पर उसका धारणाधिकार है” अभि- 
व्यक्ति में ऐसे स्थायी पद पर धारणाधिकार भी शामिल 
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समझा जाए जिसमें सरकारी सेवक मूल मिम 4 (घ) 
के अधीन अन्तिम अधिष्ठायी हैसियत से नियुक्त किया गया 
है, तथा नियम में आपे वाली “पुराने पद के सम्बन्ध में अधि- 
ष्ठध्यी वेतन” अभिव्यक्ति में उस अन्तिम अधिष्ठायी नियुक्त 
के सम्बन्ध में उसका अधिष्ठायी.वेतन भी झामिल समझा 
जाए | अतएव मूल नियम 22 (क) में, अन्तिम अधिष्ठायी 
नियुवित के सम्बन्ध में, जिस दूसरे पद पर उसे नियक्त 
किय। गया है, उसके प्रारम्भिक वेतन को "निर्धारित करने 
में अश्निष्ठायी वेतन को घ्यान में रखा जाएगा । यदि किसी 
सरकारी कर्मचारी को किसी पद पर प्रारम्भिक बेतन इस 
प्रकार नियत किया! जाए तो उस पद पर अपनी नियक्ति क्री 
कालावधि के दौरान अपनी अनंतिम नियुक्ति से प्रत्यावतित 
हो जाने षर भी उसके वेतत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । , 
लिखा परीक्षा अनु्देशों का मैनुअल {पुनः मुद्रित) षा खण्ड व 
अध्याय [५ पैरा 3 (।४)} । ह 
` (6) यदि किसी सरकारी सेवक को समय वेतनमान के 
पद पर स्थानापन्त रूप से के. 
"गया है, लेकिन छसके।'वेः 


तन मूल नियम 35 के अधीन समय 


बेतनम!स के न्यूनतम से नीचे नियत किया गय! है तो यह नहीं. 
| कि उसने मूल नियम 22 के अर्थों में उस पद... 


पर प्रभावकारी रीति से स्थानापस्त रूप सें कार्य किया 
ययाः मूल नियम 
(री को, स्थायी क्रम पर, मूल निग्रम -22 (ख) 


के अधीन आारम्भिक चेतन नियमित करा लेला चाहिए तथा , 


मुपि, स्थायीकरण की तरीक से हिसाब लगा कर अपेक्षित 
सामान्य अवधि की ड्यूटी. के कर लेने बाद अगली वेतन-- 
"वृद्धि लेनी चाहिए. 
लिखा परीका .अवुदेशों “का मैनुअल, (पुनः मुद्रित) खण्ड , 
झह्याय {$ का 'पैरा ` 72 (THY: हि 


4 समय वेततमात में निरास 
सदाहरंणार्थ इश _375-50-525:525-50-625-625 
-50-975. के वेतनमान में 525 ० तथा 625 र० की 
अवस्था पर विराम है । वह वास्तव में वेतन की उसी 
दर पर वो अवस्थाएं है तथा पदधारी अपने सेवा के पहले 
बर्ष के दौरान उस दर परं' पहली अवस्था पर होता 
है तथा महले वर्ष की समाप्ति पर. ही दूसरी अवस्था प्राप्त' 
करता है तथापि जहाँ बेतनमांन 375-50-525-50/ 2- 
575-50-825-50/ 2-675-25-975 रुपये के रूप में है 
§ तो रुपये 525 तथा रुपये 625 के स्तर द्विवार्षिक वेतन 
वुष्दियां पूरे दो वर्षों की वेतवबुद्धि अवधि के पश्चात ही 
प्राप्त करेगा तथा यह नहीं कहा ज। सकता कि क्रमश: पहले 
तथा दूसरे वर्ष के दौरान लिए जाने वाले बेलन की समान 
दर पर दी अवस्थाएं है। 

2. ऊपर निदिष्ट किए गए बो प्रकार के घेतनम'मीं 
के बीच का अन्तर केवल मूल नियम 22 (क) (2) के 
अधीन वेतन नियम वाले मामलों के सम्बन्ध में ही सारवान 
होगा जहां तक मूल नियम 22 (क) (7) के अधीन 


वेतन 


रकम्‌ है भजे ही, नए पढ के: संभझ पेंदनमार् 
हिवाषिक वेतनवृडियां हो अथवा: इस -बेह 


मान उ. 
ये करने के लिए नियुक्त किया. 


'“उत्तरदायित्वों बाले पद में स्थानापन, कूम 


' किया जाता हैतो बाद के वेतनमान, -में उसका 
26 के अयो में उसने पद पर ड्यूटी दी =: : *-. ० 
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वेतन नियतच संबंधी मामलों का संबंध है, इस बात पर घ्यान 
दिए बिना कि समय वेतनमान का स्वरुप कय! है, वही करवाई 
को जाएगी। क्रमशः सूल नियम 22 (क) (]) तथा 22 
(क) (]) के अधीन ऐसे मामलों में वेतन का नियतन किस 


अकार विनियमित किया जना चाहिए नीचे निदिष्ट किया 
गया है :- 


3. सूल चियम 22 (क) (ड) के अधीन घेतल का नियतन :-- 
भूल नियम 22 (क) () में. उल्लिखित - पराने 
पद के सम्बन्ध में उसके भधिष्ठामी बेतने से ठीके ऊपर समय 
वेतनमान की अवस्था” शब्दों का अर्थ संमथ वेततमान कीं 
अवस्था से है । जो कि उसके अधिष्ठायी वेतन से ठीक कफर 


उसके अधिष्ठायी वेन के बराबर अवस्था में विराम पडल 


हो! उदाहरण के लिए, यदि 275-25 509-द+रेन - 
30-650-30-द०री०-800 रपरे के: वेशनगक में, - ह 
स्थायी पद में 350 -स० प्रतिमाह अधिष्ठायी बेतन' प्राप्स: - : . 

“करने वाले किसी अधिकारी को 350:350-38 0-58 0- 


30-59 0-द०रो०-30-770-40-8 8.0 ,€० के ये 


वेतन को 350 रुपये प्रतिमाह ही (सरी अ 
बजाए रुपये 380 पर नियत किए: जाए.) 

+ सूज नियम 22 (का) (प) के अधीन वेतस का लि 
ह थे. मामले जिसके सयम तनमन, में सर है ३-... 


() जब पुराने पद में अधिष्ठायी वेतत जद के 
ससय वेतनमान में किसी अर्थस्था के बराबर .. 


नहीं है, तो पदधारी अपना, वेतन मने. अधि: 


ष्ठागी चेतन के ठीक चीजे थी अवस्था पर. 


ग्राप्त करेगा तथा अन्तर की राशि. को वैयविक 


वेतन के रूप में प्राप्त करेगा । यदि उस अवस्था ९ 
में कोई विराम है तो वेतन दूसरी अवस्था प्रें 


नियत विया जाएगा । इस निस्रतन के प्रयोजन 
के लिए यह नगण्य हैं कि जिस अवस्थां 
पुराचे पद में वेतन लिया गया था उसमें कोई 
विराम है या नहीं? तथा उससे वह वेतन 
पहली अवस्था में लिया गया है या दूसरी में ।. 


(म) यदि पुरे पद में लिया गग्मा वेतन नए पढ़ के. 


समय वेतनमान में किसी अवस्था के अनुरुष 


हो तो मए पद में वेतत उस अवस्था भें नियत - 


किय! जाएगा । यदि बहा नए पद के वेतनमान 
में उस अवस्था में कोई विराम है, तो वेतन 


का नियतन पहली अवस्था में किया जाएगा । , 


तथापि यदि पुराने पद से संबद्ध वेतनमान सें 
उस अवस्था में कोई विराम है तो नए पद 
में चेतन, पहली या दूसरे अवस्था में इस तरह 


| 
| 
| 
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से जैसे कि पुराने वेतन में पहली था दूसरी 
अवस्था में लिया गया था, नियत किया 
जाएगा । 

(प) उपर्युक्त (4) तथा (7) दोनों में आने वाले 
मामलों में अधिकारी ऊपर उल्लिखित वेतन 
उस समय तक लेता रहेगा णब तक कि बह 
मुर।ने पद के समय वेतनमान में वेतमवृद्धि 
(अर्थात्‌, वेतन में बास्तविक बुद्धि में वेतन 
की समानः दर में एक अवस्था से दूसरी अवस्था 
“में जाने सें अन्तर पड़ा: है (अथवा उस अवधि 
के लिए जिसके प्चात्‌-नए पद के समय वेतनम!च 
में वेतंनवृद्धि अर्थात वास्तविक बुद्धि} 
अजित की. गई है, इसमें जो भी कम हों 

“ अजित करता ॥ उः अवधि के पचार 
'पंद के समय वेजनंसास में अगली 
` (अर्थात्त आाध्तविको - बृद्धि) लेगा 
'शाथ. ही पुनिः पद 
“में वैयविक वेतंत इथा 
सूंविधाएं सम!प्त हू 


तथा इसके: 
के. समय वेतनमान: 


आए । 


` ह. ऐसे मागले जहाँ: वेहनपुद्धि हिवाधिक है :--- 


लेने ¢] 
द्या नए वेतुनमाम के ड्विवाषिक त्रास में वेलू 
उस अवस्था सें दो घर्ष की सेवा 
द. ही प्राप्त की जा सकती जब 
को वेतन भूल नियम 22(क} 
र ऐसी किसी अवस्था में पैयक्तिक 
के बिला, नियत कर दिया जाता 
शस्तह्/ बैद्य ` 


(र) के अधीन चुए पद 
.. वेतन के साथ अथर्व उस 


ड . दो, उड़ाने के लिए. वेतनवरदधि 
दविवाषिक अबस्था से ठीक अपर की अवस्था में उस तारीख 


से देय होगी जिस तारीख को बहू पुराने पद के समय 
वेततमान में वेतनवृद्धि (वास्तविक बृद्धि) प्राप्त 


करता अथवा नए' पद में दो वर्षों की सेवे! पुरी कारने . 


के पश्चात इनमें. से जी भी पहले हो, तथा उस तारीख से 
उसको वैयवितक वेतन, यदि कोई होगा, खत्म हो जाएगा । 

[लिखा परीक्षा अवुदेशों का मेंब॒जल (पुम:मुद्रित) खण्ड ], अध्याव 
पक्ष पैरा 3 (IV)]t 

(8) लेखा परीक्षा अनुदेश (7)के खण्ड (3) 
में झन्तेतिहित अनुदेश, उत म।मलों में जहां वेतन भूल नियम 
22 ग के अधीम विनियमित किया जाना है थथोकित 
परिवर्तन के साथ' लागू होते हैं सिवाय इसके जैस! कि 
मूल नियम 22 (क) (7) के मामले में होता है, पुराने 
पद में अधिष्ठायी वेतन के स्थान पर, बह वेतन जिसके 
संदर्भ में उच्चतरं पद की अगली अवस्था को निर्धारित 
किया जाना है, ऐसा वेतन होगा जो कि सरकारी कर्मचारी 
के निम्न पद के वेतन के संदर्भ में उस स्तर पर जिस पर कि 


` उससे सम्बन्धित सभी 


[अल .(पुभः 
मध्याय [४, पैरा 3 (४३) प्रातिकारी नियं 


उच्चतर पद में अगली अवस्था का! हिसाब लग!ण। ख 
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बह वेतन ले रहा था एक वेतनवृद्धि देकर जो भी प्रकल्पित 
वेतत बनेगा । 

[लिखा परीक्षा अनुञ्ञेय का मैनुअल . (पु्ःमुद्रित) खण्ड ], 
अध्याय [\/, पैरा 3 (५77) में सी० एस० 6 द्वारा अन्त!स्थापित्त 
किया गया] । 

(9) लेखा परीक्षा अमुदेश (7) के खण्ड 3 में 
अन्तँनिहित अनुदेश उस मामलों में यथावश्थक् परिवर्तन 
के साथ लागू होते हैं जहां वेतन वित्त मंत्रालय के"दिनांक 
2] जूत, 7974 के का० ज्ञा० सं० एफ ।(9)- 
उ (क)-74 के अधीन विनियमित किया. जाना है 
[सारत सरकार का आदेश संख्या (9)] सिवाय मूल निम्रम', 
22 (क) {¡) के मामले में, बह वेतन जिसके संदर्भ में 


है बह वेतन होगा जो कि निचले पद के वेतनमान सें | 
लिया गया वेतन होग। और इस बात पर कोई ध्यान 
यहीं दिया जाएगा कि निचले पद की तिथुवित मीलिझ, 
स्थानापच्च अथवा अस्थायी हैसियत में थी अतः 
कोई अधिकारी जो 2,000-25/2-2,250 रुपये: के ; 
उच्चतर पद में स्थानापच्च हैसियत में अपनी निवूपिस; 
होने से पूर्व समूह “क” पद पर १809-00--2,89 8 
रपये के वेतनमान में रू 2,000 रुपये का. बेश. के : 
रहा था एसे उच्चतर पद पर आरफ्भिक वेल दिला | 
2 जून, 7974 के का० ज्ञा० की शर्तों के अनुसर शपे 
25,295 मिलेगा । पु 


लिखा परीक्षा अनुद्रेशों कौ मैधु 


प्रीक्षक की फाइल सं० छ आाचिह| 8], में कामिक 
सुधार विभाग का ता० 3 सितम्बर, 987 का यूंण्ओं णस 
(#7) स्था० (वेतन |}]} । हि * 


निमलक तथा महालेखा परीक्षक के निर्णय 

7. लेखा कार्यालय के लिए. मंजूर किए गए,सामान्य 
समय वेततम।न' के वेतन की दरों पर अस्थायी पद छक्त' 
कार्यालय के संवर्ग में अस्थायी बुद्धि मानी जाती. है. 
भारत सरकार के उपर्युक्‍त आदेश (7) के अधीत संवर्ग 
से बहार के पढ से सेवा के साम्य संवर्ग में प्रत्यावतंन, 
को मूल नियम 22 के प्रयोजन से पद में अधिए्ठांयी' नियुक्ति 
महीं मान! जा सकता इसलिए, जब कोई सरकारी कर्मचारी 
अस्थायी पद, जिसे वह अधिष्ठायी रूप से धारित किए 
हुए था, से अपने पहले स्थायी ह री पढ परे प्रत्या= 
चतित होता है तो उस मामले में मूल नियम 22 लागू 
नहीं होता । 

[लिरमन्नक तथा सहालेखा परीक्षक का तारीख 23 मई, 
2929 का प्न संख्या ठी 375"एन०्जीण्टी०/।09-29] । 


2. नियंत्रक तथा मह'लेखा परीक्षक के ध्यान में थह 
बात आई हैकि कभी कभी ऐसे मामलों में भी जहां 
निसंदेह नए पद के कार्य पुराने पदों के कार्यों की तुलना में 
अधिक जिम्मेदारी च।ले होते हैं, लेखा परीक्षा अधिकारी 


| 
| 
J 
| 
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द्वारा जिम्मेदारी के सापेक्ष स्पष्टीकरण भांगे जाते हैं । 
महालेखा परीक्षक ने यह निर्णय लिय! हूँ कि लेखा परीक्षा 
के लिए प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण मागन! नितान्त आवश्यक 
है कपर उल्लिखित भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश 
(2) के अधीन विशिष्ट स्पष्टीकरण दिए जाने के लिए 
केवल उन्हीं मामलों में जोर दिया जाता चाहिए जहां 
दो पदों से सम्बन्धित जिम्मेद्रादियों में किसी तुलनात्मक 
निक्ता वी कोई शक! हो । 

| नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का ता० 27 जून, 935 
का पल्ल सं०-52-एन०्जी०ई०/26-35] । 

3. किसी सरकारी कर्मचारी को, उस पद पर वह 
स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा होता है अधिष्ठायी 
इप . से नियुक्त, किए जाते. पर {से संशोधित मूल 
विधम 22 के अधीन, अपने उस, समय के पुराने स्थायी. 
नद के “अधिष्ठायी वेतन के' संदर्भ में नए सिरे से रखता 
चेतन मिर्धारित करने का हक .है। | 

-गुलियंद्षक - तरथा . महालेखा. .रीक्षकः का द्वा० 3 सितम्बर, 
533 का पल्ल संन ईः। 7 6न्ए०/ 79-3 ॐ] 


4. उपर्युक्त लेखा परीक्षा झतुदेश (4) में सम्मिलित 
भारत सरकार के जादेश को ल/गू करने के सथ्बद्ध में एक 
प्रश्‍न उठाया गया था कि. क्या मूल तियम 22 के अधीन 
जारी किए गए विद्यमान लेखा-अनुदेश पर इस निर्णय 


, का कोई प्रभाव पड़ेगा । 
विर्म॑त्रवा तथा महालेखा परीक्षक में यह निर्णय 
लिया है मि इस निर्णय सें उपर्युक्त किसी भी लेखा परीक्षा 
अनुदेश पर कोई अभाव नहीं पड़ता: है । इस तिर्णय में 
किसी अस्थायी पद से दूसरे ऐसे किसी पद पर अथवा किसी 
अस्थायी पद से. किसी स्थायी पद का स्थाम'भ्तरण के 
मासलों का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें केवल वेतन की 
>विभ्नमिज्ञ पर पर अस्थायी पद को स्थायी पद में परिवर्धित 
करते के सम्बन्धित मामलों का उल्लेख है। ' प्ारत 


सरकार के निर्णय में ऐस! भी कुछ नहीं है जिससे किसी . - 


संबर्ग में वृद्धि के रूप में सुजित अस्थायी पदों तथा 
उसी संवरे. में उसी समय - वेतनमान में स्थायी पद में 
बैतनवृद्धियों के लिए गिने. जाते. के मामले में, भले ही 
ऐसा अस्थायी पद समाप्त हो गया. हो सेघाथारित किया 
जा सकता है भारत सरकार. के. आ्रादेश जारी होने से 
पहले प्राप्त यह स्थिति इस आदेश के जारी होने के 
बावजूद भी अभ्रभावित रहेंगी । . £ 

[नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, पृष्ठक्कित सं० 209-क/2- 
36, तारीख 24 णून; 7937 तथा यू०ओ०सं० 478"क/92-46, 
ता० 28 दिसम्बर, 946] 

भारत सरकार के आदेश 


7, संबर्ग बाहू य पदों घर निघुकित/ पोस्त :--यह 
स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम में अन्तमिहित उपबन्ध 
संवर्ग बाहूय पदों में पदोन्नति के मामलों में भी लागू 
होगे बशते कि सरकारी सेवक उसको मंजूर की गयी 
22-—3I} DPAT/ND/SS 


१228: 


प्रतिवियुक्ति अथवा स्थानान्तरण की शर्तों के अत्तुसार 
उच्चतर संवर्ग बाहूय पद से संबद्ध वेततमान में वेतन 
आहरित करने का हकदार हो । फिर भी जहां सरकारी 
सेवक को प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण की शर्तों के 
अनुसार उसके द्वारा अपने संवर्ग में धारित पद का भेंड, 
वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता अथवा किसी नियत दर 
पर अथवा ऐसे ग्रेड वेतत से जुड़ा कोई विशेष वेतन दिया 
जाता है, तो मूल नियम 22-ग के उपबन्धों को लागू करने 
का प्रश्‍न ही नहीं उठेगा । 

[भारत सरकार, विस्त मंत्रालय का तारीख. ।5 मई, 296! 


का काण्ज्ञाण्सं० एफ-2(9)-स्थापचा/75}/6] 


2. एक संवर्ग काहू. य पद सें दूसरे संबर्ष बाहय पद पर 
'मिथुक्रित/पदोन्नलि ~¬ {2}. यह स्पष्ट ' किया जाताः; 


“है कि उपयुक्त आदेश सरकारी सेवक के उसके मूल विभाग 


से संवर्ग बाहूय पद में नियुक्ति के मामले में ही लागु 


होते हैं। एक संवर्ग बाहूय पद से दूसरे संवर्ग. बाहय पद 


प्र नियुवित/पदोन्नति के मामलों में; जहाँ कर्मचारी 
संवर्ग बाहय पद में वेतन आहरशित करने का विकल्प 
देता है वहां दूसरे अथवा घाद के संवर्ग बाहय पढदों से 
उसका चेतन समन्य नियमों के अधीन केवल संवर्ग 
पद में उसके वेतन के संदर्भ में ही! नियत किया जाना 


चाहिए । किन्तु पहले अवसर/जवसरों में: घारित संवर्ग 


'य पदो के समय वेतनमान के समतुल्य समय वेतस 


“माह ये संवर्ग बाहू य पदों सें नियुक्ति के संबत्ध में मूल नियम 
` 22 के परन्तुक 7 (7) का लाभू स्वीकार्य होगा । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की तारीख पहली जून, 970 
वा कार्यालय ज्ञा०सं०्एफ-2( 9-7 / 67] 

स्पष्टीबारण :--यह देखा गया है कि जब किसी सरकारी 
कर्मचारी की नियुक्ति पूर्ववर्ती संवर्ग बहहुय पद के वेतनमान 
,से अधिक वेतनमान दूसरें या उसके भी बाद संवर्ग बाहय 
मद पर की जाती है और चेतन संघर्ग पड़ के वेत को 


` (बयान में रख कर. नियत किया जाता हैतो इस प्रकार 


नित किया गया वेतन निम्न वेतनमान में पूर्ववर्ती 
संवग बहूय पद पर कार्य करते सम्य उसके द्वारा लिए 
गए बेलन से काम हो जाता है । इससे विसंगति उत्पन्न 
हो जाती है । 

(2) इस मामले की साबक्ानीपूर्वक जांच की गई 
है और राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैँ कि पूर्ववर्ती संवे 
ग पथ पद के वेतनमान से अधिक ब्रेतनमा में हूसरे या 
ओर उससे भी बाद के संवर्ग बाहय पद में नियुक्ति 
होते पर वेतन संवर्ग बाहूय पद में लिए गए वेतन को 
ध्यान मैं रख कर नियत किया जाए और यदि इस 
प्रकार नियत किया गया वेतन पूर्वेवर्ती संवर्ग बाहू य पद 
में लिए गए वेतन से कम बैठता है तो अन्तर की रकम 
से वैयक्तिक बेतन के रूप में मंजुर कर दिया जाए जिसे 
आवी वैतनवुद्धि में समाहित कर दिया जाए। थह उस 
शर्तें के अध्यक्षीत है कि दोनों अवसरों पर कर्मचारी को 


मू० नि० 22 


मंबर्भ-वाहूय पद से सम्बद्ध वेतनभान में वेतन लेले का 
विकल्प दिया होगा । 

(3.) थे आदेश जिस महीने में बह कार्यालय ज्ञापन 
जारी किया गया है उस भहीने की पहली तारीख से 
प्रभावी होते हू । दूसरे शब्दों में, उच्चतर वेतवमाच में 
दूसरे या वाद के संवर्ग. वाहूय पद पर नियुक्ति उस 
महीने की पहली तारीख को या उसके बाद प्रभावी होगी 
जिस महीने कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। 
पुराने मामली पर, जिनका निदान इन आदेशों के जारी 
होने से पहले किया गया है, दोबारा विचार करने की 
आवश्यकता नहीं है । 

[चारत सरकार कामिक कर | ्रङ्गिक्षेण' मंत्रालय का दिम 
28 नवम्बर, ।985 का काण्कान्सं० 2{7}-स्थान्वेतनन] । 


4. पदोरनतं पद में बेसन नियत करते समथ वक्षता रोध 
पार करने हेतु कोई आषेश आवश्यक नहीं :- एक श्रश्त 
उठाया गया है कि कया निम्नतर वेतनमान में उच्चतर 
पद में चेतनत नियत करते समय . जैसा की मूल नियम 
29-ग में अपेक्षित है, वासतव में एक वेतन बुद्धि दी 
जाणी चाहिए अथवा उच्चतर पद भें वेतस को निर्धारित 
करने से पूर्व निम्ततर वेतनमान में अधिकारी को दक्षता 
रोध, यदि कोई हो पार करने की अनुमति देने बाले, 
सक्षम आधिकारी के आदेश आवश्यक समझे जामे 
चाहिए । यह निर्णय लिया भया है कि उच्चतर पद में 
' शेलन नियत करने के. प्रयोजन से निम्ततर वेतनमान 
में दक्षता रोध पार करवे के किसी भी आदेश की जाव- 

' यकता नहीं है । 

[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का सारख 30 सबम्बर, ।96 

का का० जाच सं० 2{24)-ई | ७५ 


5, सघ स्सेक सेना आयोग की नियुक्तियों सें लागू न होना ३ 
(4) संघ लोक. सेवा आयोग के माध्यम से उच्चतर 
प्रदों में नियुक्त किए गए सरकारी सेवकों के मामलों में 
तथा जिन मामलों में वेतन दिए जाने के बारे में आयोग 
से विशिष्ठ सिफारिशें की हैं मूल नियम 22-ग लागू 
नहीं होया । 

(2) उपर्युक्त - उपबन्धों के पीछे मशां यह है कि 
उन॑ मामलों में जहां संघ लोक 
सेबक को विशिष्ट दर पर वेतत दिये जाने की सिफारिश 
करता है, वहां संबन्धित व्यक्ति को उस दर पर वेतन 
लेने का पाल होना चाहिए। इसके विपरीत यदि आयोग 
यह सिफारिश करता है कि वेतन “सामान्य नियमों के 
अधीन” नियत किया जाना चाहिए तो वेतन भूल नियम 
22-ग के अधीन इस शर्ते पर नियत किया जाए कि उक्त 
पद सरकारी सेवक छारा धारित पहले पद से उच्चतर हैं । 

(3) लेखा/लेखा परीक्षा प्राधिकारियों को यह 
देखने का सामर्थ्य प्रदाने करने के लिए कि वेतन उपर्थुक्ता- 
नुसार नियत किया गया है, यह चिर्णथ किया भया है कि 
संघ लीक सेवा आयोग के माध्यम से अन्य पदों पर सरकारी 


सेवा आयोग सरकारी | 


वेतन 
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सचकों के नियुक्त के सभी मामलों में वेतन संबंधी आयोग 
की सिफारिशों अर्थात्‌ क्या यह विशिष्ट दर पर चेतन है 
अथवा “सामान्य नियर्मो के अधीन वेतन नियत किया 
जाना है, जसः भी मामला हो, सम्बन्धित सरकारी सेवक को 
पद पर नियुक्त करने वाले आदेश अथवा अधिसूचना 
में अवश्य निर्दिष्ट किया जाना चाहिए | 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का लार 20 मार्च, -:962 का 

काण्ज्ञाण्सं० एफ 2(9)-प्‌/6। तथा 6 दितम्बर, ।962 का 
काण्ज्ञाण्सं० एफ 2 (72)-ई कात 62] 

6. राण्य सरकार के सेन्रक्ों पर जांगू होना:--यह निर्णय 

किया गया है कि :+« 

(7) जब राज्य सरकार के किसी सेवका को. म 
सरकार के अधीन किसी पद परे नियुक्त किया 
जाता है और उस पद से ' सम्बंद्ध' कर्लेव्य तथा 
दायित्व उसके द्वारा श्ज्य- सरकार के अधीन 
धारितः पद से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं तो उस 
कमेचारी का उक्त पद: में प्रारम्भिक वेतम 
मूल नियम 22ना के अधीन नियत किया जाए । 

(औ) राज्य सरकार के अधीन स्वीकार्य महंगाई 


भत्ते. की यदि कोई हो, निम्नलिखित शर्तों. यर 
भारत सरक अधीन पद में वेतन के नियत: 
के प्रयोजन से मूल वेतन' के रूप में समझ 
अछ {~ 


(क) महँगाई भत्ते की हिसाब में ली जाने वाली 
अधिकतम - राशि रुपये 300 होगी अथवा 
महंगाई भत्से की वह वास्तविक रामि जिसे 
सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा उनके संशोधित 
वेतनभानों में वेतन के नियतन के लिए, यंदि 


शरंशाधतन ही गया ह, इन सजो भो क” 


हो, हिसाब में ली जाएंगी । 
(ख) इस प्रकार से निर्धारित मूल वेतवत पर 
केन्द्र सरकार बेलन संबंधी नियमों के 


अनुसार संशोधित दरों पर अनुज्ञेय महंगाई 


अत्ते में से जो राज्य में देय हो घटा दिया 
जाना चाहिए । | 
टिप्पणी 7 :--राज्य सरकार तथा केस्ट्रीय सरकार के 
अधीन पदों की जिम्मेवारी की हुलनात्मक माताओं 
का मूल्यांकन करने के लिए पदों स संबद्ध वेतनमागों के 
अलावा, सभी संगत कारणों , जिसमें पदों से संबद्ध कर्त्सन्य 
आदि भी शामिल है, पर बिचार किया जाएगा । अधिकांश 
मामलों में ऐसा मूल्यांकन करना आसान होता है, सदिष्ध 
मासलों को बित्त मंत्रालयों कै पास भेजा जा सकता हूँ । 
जैसा कि भारत सरकार के आदेश संख्या 2 तथा मूल 
नियम 22 के नीचे दिए गये महा लेखा परीक्षक के निर्णय 
संख्या 2 के अधीन इससे पूर्व भेजा जाता रहा है । 
[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख द फरवरी, ।984 
का काण्शाण्सं० 2(55) ई-]|/ 63] । 


| 
i 
हा 
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| 
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दिष्पणी 2:--जब राज्य सरकार के किसी ऐसे सवक 
को राज्य सरकार के अधीन संशोधित वेतनमान भें 
(महंगाई भत्ती को विलयन के पश्चात) वेतन ले रहा हो 
केन्द्र सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया जाता 
है, तथा राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा धारित पद 
से सम्बद्ध तथा कत्तव्य तथा दायित्वों सै उस पद के 
कर्त्सब्स तथा दायित्व कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैँ तब 
केन्द्र सरकार के अधीन पद में कर्मचारी का वेतन 
केबल उसके मूल वेतन को ध्यात में रख कर मूल नियम 
22--०= के अधीन नियत 'किया जाना चाहिए तथा 
उपयुक्त निर्णय के पैरा (4) (क) और (ख) में निहित 
उपक््ध लागू जहीं- होंगे । इसके-अलाबा यह भी स्पष्ट 
किया गया हैं कि. केवल मूल वेतन” से तात्पर्य केखीय 
सरकारी कर्मचारियों के लिए दवितीय बेतद आयोग की 
सिफारिशों की पद्धति पर पहले संशोध के पश्चात्‌ 
राज्य के. वेतनमात्रों में केवल -म्‌ल वेतन से होगा और 
सरे तथा उससे बाद के राज्य के संशोधित वेतनमात्ों, - 
दि कोई हों, के पश्चात्‌ मूल वेतन से । 

[भारत सरकार, वित्त मंज्ञालब का ता० 30 जुलाई, +956 

ऋ काव्शाण्सं> एफ० 2(55)«ई ही (क)/63, तथा सादी ।7 

नवम्बर, 7975 का काण्याण्सं० एक ।(62) ई ए (क)।75] 
ठ. स्थालापस्त पद से पदोन्मत किसी स्थायों सरकारी सेलक . 
पर इसका लागू किये! जात: 

जी हो: सकता है कि ,विसी ऐसे- कर्मचारी का जो 

चंद “कः में स्थायी हैं किन्तु पद “ख” में स्थानायज्ञ रूप 
से कार्य कर रहा है तथा बाद में पद “ग” में स्थानान्तरित/ 
पंदोच्त हो जाता है पद “ख” 
ध्यान में रख कर उसका निभ्रतत किय्रा गया. नेतन पढे 
“क के भूल वेतन के सं निम किए-गए -देशन 
से कम बैठता हो ! इस समंगति को दूर करते के लिए 
यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में वेतन मूल 
नियम 22-ग के अधीव, मुझ वेतन अथवो स्थानापच्ने 
बेतन जौ भी सरकारी सेवक 
संदर्भ में नियत किया जानो चाहिए । 

(2) ये आदेश, इनके जारी होते की तारीख से 
प्रभावी होगे तथा पिछले डिन मामलों पर निर्णय हो चुका 
हो उन पर फिर से क्ार्यत्राई नही की जाएगी । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालम का तारीख 5 फ़रवरी, 972 
का का० ज्ञा० सं० एफ० 3 (4)-# (ख्र)/77] 


8. पदीन्नति पर एसे चरिष्ण अधिकारी के बेतव को जो कि 
अपने कनिष्ठ अखिकारी से कस वेतस आहरित कर रहा हो 
बढ़ा कर, असंगति को दूर किया जाता :-- (क) मूल 
लिभ्रम 22 (ग) को लागू करने के परिणाम स्वरूप 
।-4-7967 को अथवा इसके बाद किसी उच्चतर 
पद पर पदोन्नत अथवा नियुक्त किए गए किसी ऐसे' 
सरकारी कर्मचारी के वेतन की असंगति को दूर करने के 


(7) कभी-कभी ऐसा: :- 


ख में स्थानापन्न वेतन को", 


के लिए लाभप्रद हो के 
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निन्मतर दर पर वेतन ले रहा हो जो कि निम्नस्तर मेंड 
में उससे कनिष्ठ हों तथा जिसे बाद में दूसरे किसी ऐसे 
समतुल्य पद पर पदोक्षत अथवा नियुकत किया गया हो, 
यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में वरिष्ठ अधि- 
कारी फे वेतन को उसके उच्चतर पद में उस राशि के 
बराबर तक बढ़ा दिया जान! चाहिए जिस पर कि उससे 
कनिष्ठ अधिकारी का उच्चतर पद में वेतन नियत किया 
गया हो, चेतत में ऐसी बढ़ोतरी कनिष्ठ अधिकारी पदो- 
सति अथवा नियुक्त की तारीख से की जानी चाहिए 
तथा यह निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन कौ जाची 
चाहिए, अर्थात :-- 

(क)- कनिष्ठ तथा वरिष्ठ दोनों अधिकारियों को 
एक ही संबर्ग का होना चाहिए तथा वे पद जिनमें. 
के प्रदोन्नत अथवा नियुक्त हुए है एकः' रूप - 
तथा एक ही संवर्ग के होने चाहिए) 

(ख) निम्सतर तथा उच्चतर पदों के. वेततमाच 
जिनमें थे बेन. लेने के हंकदार हैं । एकरूप 
होने चाहिए । * 

(ग) यह अक्षति मूल नियम 2#ग को लागू करने 
के परिणामस्वरूप ही दोणी चाहिए । उदा- 
इरण के लिए कोई कनिष्ठ अधिकारी तिम्मतर 

इ मे अग्रीम वेतन वृद्धियों के कारणःरिष्छ : 
अधिकारी से समय-समय पर उच ह 
पर वेतन लेता है तो भी 


के लिए लागू नहीं होंगे । 

: उपर्यूक्‍तत उपबचन्धों के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों 
के वेतन को पुन: निर्धारित करने कै आदेश मूल भिम 
27 के अधीन जारी किए जाएंगे | वॉरफक अधिकारी 
की अगली बेतन बृद्धि, वेतन के पुर्न: नियतच की तारीख 
से अपेक्षित अईक सेवा पूरी होने पर आर्हारित की जाएगी। 
| [भारत सरकार, धित्त मंज्ञालय का ताराख 4 जगवरा, 3966 
का काठन्नाण्सं० एफ 2 (78) प! (क)/ 66] । 

(छ) संशोधित वेतनमान में मूल मियम 22-म को लागू 
किए जाने के परिणामस्वरूप :--( ) केस्द्रीय सिविल संवा 
(पुत्तरीक्षित वेतन) नियम, 7973 : अंसंभति को दूर करते 
के लिए जिसमें यदि कोई वरिष्ठ सरकारी सेवक जो 
उच्चतर पष में है 93 से पहले पदोन्‍्नत हुआ 
हो तथा चेतन आयग द्वारा संस्तुत संशो धित वैतनमानों 
में, निर्णायक तारीख के बाद उच्चतर पद में पदोन्नत 
हुए अपने से क्रनिण्ठ अधिकारी से कम वेत भ हैं, यंह निर्णय 
लिया गया है कि ऐसे मामलों में वरिष्ठ अधिकारी के 
वेतन में उच्चतर पद के संशोधित वेतनम न में इस कदर 
बढ़ोतरी कर दी जानी चाहिए जिससे कि उसका वेतन 
3-7-973 को अथवा इसके बाद उस उ च्चतर पद में 
पदोन्नत हुए उससे कमिष्ठ अधिकारी के लिए नियत 


लिए जो उस पद में ऐसे किसी अन्य सरकारी सेवक से 


किए सए वेतन के बराबर हो जाए ऐसी बढ़ोतरी कनिष्ट 


| 
h 
हि 
{ 
f 
प्‌ 
h 
| 
| 
| 
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अधिकारी की पदोन्नति की तारीख से तथा निम्मलिखित्त 
शर्तों के अध्यधीन की जानी चाहिए: 

(क) कनिष्ठ तथा बरिण्ठ दोनों अधिकारी एक ही 
संवर्गं से संबद्ध होने चाहिए तथा जिन पदों 
पर उन्हें पदोन्नत किया गया है वे उसी संवर्ग 
में एकरूप होने चाहिए । 

(ख) निम्ततर तथा उच्चतर पदों के असंशोधित 
सथा संशोधित वेतदसान जिसमें वेतन लेने 
के हकदार है, एक रूप होने चाहिए; और 

(ग) संशोधित वेतनमान में यह असंगति प्रत्यक्षता 
मूल लियम 2» के उपबस्धों को लागू करने 
के- परिणामस्वरूप ही होनी चाहिए ॥ उदार- 
णार्थ सिम्नतर पद में थदि कोई कनिष्ठ अधिकारी 
असंशोधित. वेततभान में साधारण नियमों के 
अधीन अपने वेतन के मियतन फे कारण 
, अथवा मंजूर की गई किन्ही अग्निम बेतनर्वाद्यों 
के कारण अपने से वरिष्ठ अधिकारी से अधिक 
वेतन आहरित कर रहा है तो भी इस "निर्णय 

- में निहित उपबन्धों को वरिष्ठ अधिकारी 
के वेतन को. बढ़ाने के लिए लागू करते की 


कोई. आवश्यकता नहीं है। 
(2) इस “निर्णय के.  उपबस्धों के अनुसार वरिष्क 
` अधिकारी के वेतस को पुचः नियत्त करने बाले आदेश 


भूल नियमं 27 के जादी "किए जाने चाहिए तथा चरिष्ठ 
अधिकारी अगली वेतंनर्बाद्ध चेतन के पुम: नियतं किए 
जाने की तारीख से अपेक्षित अहक सेवा पूरी करते पर 
ही आइसित की जाएगी + 


3) वह. आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी 
' है । एसे वरि गर्यि के सागलों को भी जो 
संशोध्षित वेतनमान में एक जनवरी, 399738 अथवा इसके 
बाद होते वाली पदोन्नति के सम्बन्ध में कनिष्ठ अधिकारी 
है कम बेतम आहरत कर रहे हूँइन आदेशों के अधीन 
दिनियसित् किया जाए लेकिन बास्तविक लाभ इन 
आदेशों के जारी होते की तारीख से उपलब्ध होगा । 


2 


[भारतं सरकारं वित्त मंत्राजय का तारीख 78 जुलाई, [974 
का का० ज्ञा० सं० एफ० :-{35)ई- (चा) / 74] 


(8) केण्ट्रीम सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 

£ 7985 :== (7) ऐसे मामलों भें, एक जनवरी, 986 
के पहले किसी उन्चतर पद पर कोई सरकारी सेवक 
पुनरीक्षित वेतनमान में ऐसे वानिष्ठ से कम धेतन 
प्राप्त करता है जिसे । जनवरी, ।986 को उसके 
पश्चात उच्चतर पद पर प्रोन्‍्तत्त किया जाता है, ज्येष्ठ 
सरकारी सेवक का वेतन उस वेतन के बराबर रकम 
तक बढ़ाया जाना चाहिए जो उसके कनिष्ठ के 
लिए उस उच्चतर पद पर नियत किया गया है। यह 
रकम कनिष्ठ सरकारी सेवक की प्रोन्नति की तारीख से 


निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते के अधीन रहते 
हुए बढ़ायी जाची चाहिए, अर्थात्‌ :-- 

(क) कनिष्ठ और ज्येष्ठ सरकारी सेवक दीनों 
उसी काडर के होते चाहिए, और वे पद जिन 
पर वे प्रोन्नत किए गए हैं उसी वेतनमान में 
समान होने चाहिए । 

(ख) ऐसे निम्नतर और उच्चतर पदों के जिन 
पर वे वेतन प्राप्त करने के हकदार है, पूर्व 
पुनरीक्षित और पुनरीक्षित वेतनभात्त माच 
होने चाहिए । दर 

(ग) विषमता सीधे मूल नियम 2»-ग या. 
क्षित वेतनमान में ऐसी प्रो्नात परः 


नियतन को विन्षियभित करने वाले  किसो . ' 


क्य नियम या आदेश के उपबच्ध्ों 
करते के परिणामस्वरूप होती चाई 
निम्नतर, पद पर भी कनिष्छ अधिका 

मंजूर की गयी किन्ही अभिम वेतसबु 


फलस्वरूप पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान में ज्येष्ठ . 


के उपबन्धों को जेयष्ठ अधिक 
फल बा 


बढ़ाने के लिए जागू करने की अं 
नहं हैं । 


अकम पर नियत किया जाएगा । 
किक्रीय सिविल सेवा 


पूननरीक्षित) नियम, । 985 के सियम 


- 7 के नीच टिप्पणी ठ] ७ 


(य) अधिकतस वेतन पर अयति रोछ से प्रभावित अधिक | 


दियो के भासले में प्रकल्पित वेतसबुद्धि मंजूर किए जाने के 
परिणामस्वरूप ३ (5) यह बात ` ध्यान में लाई 
गयी है कि इन आदेशों जिसमें ऐसे कर्मचारियों की 
उच्चतर पद पर पदीर्चनात' होने पर जो निम्ततर' पद के 
वेतनमान की अधिकतम सीमा पर वेतन ले रहे है बेत 
को निम्ततर वेतनमान के अधिकतम पेर एक वेतस- 
वृद्धि को जोड़ कर (उस वेतनमान. में अन्तिम वेवन 
वृद्धि की राशि के बराबर ) बचे प्रकाल्पित वेतन के संदर्भ 
में, !-77-7973 से मूल नियम 2%-ग के अन्तर्गत नियत 
करने की अनुमति दी गयी है के जारी होने से इस आशय 
की एक असंगति पैदा हो गई है कि नवम्बर, ..973.से 
पहले पदोचन्नत हुए बरिष्ठ अधिकारी, : ! नवम्बर, 973 
की अथवा उसके बाद उसी पद पर पर्दोक्तत हुए अपने 
कमिष्ठ अधिकारियों के मुकाबले कम-बेतन ले रहे है। 
(2) उपर्युक्त असंभति को दूर करने के लिए थह 


तिर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में वरिष्ठ अधिकारी 
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के वेतन को 7-27-7973 को अथवा इसके बाद पदोच्नत 
हुए उससे कनिष्ठ अधिकारी के लिए 'सि्धारित किए गए 
चेतन के बराबर तक बढ़ा दिया जाना चाहिए । चेतन 
में ऐसी बृद्धि कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख 
से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन की जानी चाहिए :-- 

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ दोनों अधिकारी एक ही 
संवर्ग से सम्बद्ध होने चाहिए तथा जिन पदों 
पर उन्हें पदीज्ञत किया गया है, वे उसी संवर्ग 
में तथा एकरूपं होने चाहिए । 

(ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों का वेतनमान 
जिस में वे वेतन आहसत करने के हकदार हैं 
एकरूप होमे चाहिए | 

(ग) असँगात अंत्यंक्षतः ऊपर उल्लिखित पैरा्राफ 
7 में निर्दिष्ट आदेशों फे लागू करने के परि- 
ग्रामस्थरूप ही. होनी चांहिए 

(3) उपर्यूक्त निर्णय के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी 

के वेतन को पुनः नियतन करने वाले आदेश मूल नियम 
27 के अधीन जारी किए आनि चाहिए तथा वरिष्ठ 
अधिकारी की अगली वेतनवृद्धि, वेतन के पुन: नियतन 
की तारीख से अपेक्षित अहँक- सेवा पूर्ण करने पर 


` आहरत होगी. वेतन के पुनः नियतम के परिणास- 


स्वरूप निकलीं वेतन की बकाया राशि वरिष्ठ अधिकारी 
के वेतन को बढ़ाए. जाने. की तारीख से जनुज्ञेय होगी। 

[भारत सरकार, ` वित्तँ मंत्रालय ` का त!” 6 जनवरी, 7975 
का काण्शाओसं० 7(47)-ईजीत (क)। 74] 


वेतन 


(घ) जिस समूह “क” पदीं का प्रारस्सिक चेतन ० 75 क 


है उन पदों पर पदोन्‍नतियों/नियुक्तियों के माअले में 


(3) इस नियम के नीचे. दिए गए भारत सरकार के ` 


` आदेश (74) के संदर्भ में ऐसे मामले ध्वान में आएं 


हैं जिनमें दिनांक 5-70-987 से पहले उक्त पद पर 
पदोन्नत किए गए समुह "क” के वरिष्ठ अधिकारी 
उक्त निर्णायक तारीख के बाद ऐसे उच्चतर पद पर 


पदोज्नत अपने वरिष्ठ अधिकारी से कम वेतन मेते हैँ |, 


(2) इस संबंध में सावधानीपूवेंक विचार करने 
के पश्चात यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त विसंगत 
को दूर करने के लिए उच्चतर पद परं वरिष्ठ व्यक्ति 
का वेतन इस प्रकार बढ़ा दिया जाता चाहिए कि वहू 
उक्त उच्चतर पद पर 5-।0-798 को या इसके बाद 
प्रदोन्चत कनिष्ठ व्यक्ति के लिए यथा निर्धारित वेतन 
के बराबर हो जाए। वेतन में बढ़ोतरी कनिष्ठ 
अधिकारी की पदोन्नति की तारीख से की जाए और 
निम्मलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगी .-- 

(क) वरिष्ठ और कनिष्ठ दौनों ही कर्मचारी एक 

ही संवर्ग के होने चाहिए और जिन पदों पर 


777 


उन्हें नियमित आधार पर पदोचन्नत किया 
गया हैं वे पद एक ही संवर्ग के तदसुरूपी पद 
होने चाहिए; 

(ख) निम्न आर उच्चतर पदों के जिनके वेतनमातों 
में बे वेतन लेमे के हकदार हैं । वे वेतनमान 
भी तदनुरूपी होने चाहिए; 

(म) यह विसंगति प्रत्यक्षतः भारत सरकार के आदेश 
(74) में दिए नए आदेशों को लागू करने 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई होनी चाहिए 
उदाहरणार्थ, या निम्न पद पर भी कनिष्ठ 
अधिकारी सासान्य नियमों के अधीन वेतन 
नियत करने के कारण या उसे मंजूर की. गई ` 
किसी उसकी घेततवृद्धि के कारण - वाँरष्ड 
अधिकारी से अधिक वेतन ले रहा है यां पढ़ो: 
जाति होने पर कनिष्ट अधिकारी का. वेतन 
दिनांक 5-0-987 के का०्शा«्सं० में दिए 
गए उपबन्धों से इतर - उपबन्धों के अधीन 
वितियमित किया गया हैत्ो इस. कार्यालय 
ज्ञापन में दिए गए उपबच्ध वरिष्ठ अधिकारी 
का वेतन बढ़ाए जाने पर लागू नहीं होंगे । 

(3) इस आदेश के. उपवन्धों के अनुसार वरिष्ठ व्यक्ति 

के वेतन को पुनः निर्धारित करने के आदेश भूल नियम 
5४7 के यीन जारी हो जाने चाहिए और ऐसे वरिष्ठ 
अधिकारी की अगली वेतनर्वाद्ध वेतन के पुत्र: नियतम 
की तारीख से अपेक्षित अहक सेवा के पूरा होने पर ही! 
दी जानी चाहिए | है 


(4) ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी 
हागे । 5-70-7987 को या उसके पश्चात किन्तु इम 
आदेशों के ज [चे फी तारीख से पहले कौ पदोज्नतियों 
के संबंध में कनिष्ठ अधिकारियों से कम वेतन लेने चाले 
बरिष्ठ अधिकारी के मामले भी इन आदेशों के अधीन 
दितियमित किए जाएं कस्तु वास्तविक लाभ केवल इस 
कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से ही प्राप्त 
होंगे । 

[भारत सरकार, कामिक और प्रशासतिक सुधार बिभाग का 
दिनांक 25 सितम्बर, 2982 का काण्ज्ञाण्सं० एफ० 7 2/3/ 82 
स्थापना' पी ¡] । 


इः) बाद में पदोन्नत तथा आदेश (१5) के पेराई2 (छ) 
का विकल्प देने वाले अपने कनिष्ठ की तुलना में ५-5-7987 
से पहले पदीण्नत बरिष्ठ अधिकारी के मामले में --(१) कुछ 
एसे मामले जानकारी में लाए गए है, जहां -5-]987 
से पूर्व पदो्तत कोई वरिष्ठ कर्मचारी, जिसके मामले 
में वेतन को सीधे ही मूल नियम 22-ग के अधीन 
निर्धारित किया जाता था, निर्णायक तारीख को अथवा 
उसके पश्चात्‌ पदोन्नत अपने से कनिष्ठ ऐसे कर्मचारी से 


#संशोधन पूर्व वे तन 
23--3II DPAT/ND/88 


§ 
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कम वेतन लेता रहेगा, जिसमे मामले में वेतन तीचे आदेश 
(25) के पैरा 2 (ख) की शर्तों के अनुसार निर्धारित 
क्रिया गया था (अर्थात) प्रारम्भ सें वेतन का नियतन सूख 
नियम 22 (क) (१) के अधीन निर्धारित पद्धति से किया 
गया था और बाद में उसे वेतन के ऐसे पुनः निर्धारण की 
तारीख से निकले पद में अगली वेतमवृद्धि देय होने की 
तारीख को मूल नियम 22-ग के अधीन पुनः निर्धारित 
किया श्या था । 

(2) इस संबंध में सावधानीपूर्वक विचार करने के 
पश्चात यह निर्णय किया गया. है कि उपर्युक्त विसंगति 
को दूर करने के लिए उच्चतर पद पर वरिष्ठ व्यक्ति का 
वेतन, विसंगति उत्पन्न होते की तारीख से (अर्थात्‌) 
आदेश (75) के पैरा 2(ख) की शर्तों के अनुसार 
उच्चतर पद पर कनिष्ठ व्यवित के वेतन के पुनः निर्धा- 
शत किए जाते की तारीख से, इस प्रकार बढ़ा दिया 


-. जाना चाहिए कि बह उक्त उच्चतर पद पर कनिष्ड 


व्यक्ति. के संबंध में यथा निर्धारित वेतन के बराबर 
हो- जाए।. चरिष्ठ व्यवित के केतन में उक्त बढ़ोतरी 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, होगी :-- 

(क) वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों ही कमंचारी एक 
ही संवग के होने चाहिए और जिन पदों पर 
उन्हें नियमित आधार पर पोचत किया 
गया है वे पद भी एक ही संवर्ग के तद्नरूपी. 
होने चाहिए; | | 


` (ख) निम्न और .उच्चतर पदों के जिन वेतनमानों 


में चे वेतन लेने के हकदार है, वे बेतनमान 
भी तवनुरूपी होने नाहिए, और; 

(ग) यह विसंगति अत्यक्षतः इस कारण उत्पन्न हुई 
होगी, म्याक उच्चतर पद पर (१ 
को था इसके बाद पर्दोच्चत) कनिष्ठ व्यक्ति 
का वेतन आदेश (75) के पैरा 2 (ख) के 
अनुसार निम्मतर पद पर उसकी अगली 
वेतवर्वृद्ध की तारीख को पुनः निर्धारित 
किया गया होगा। दूसरे शब्दों में, यह सुनि" 
फिचत किया जाना चाहिए कि यदि पदोन्नहि 
के कारण कनिष्ठ व्यक्ति का वेतन सामान्य 
नियमों के अधीन (अर्थात्‌) मूल नियम 22- 
ग के अधीन सीझ्षे ही निर्धारित किया जाता, 
तो यह विसंगति उत्पन्न नहीं छी सकती थी । 
यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निम्न पद 
वर भी वरिष्ठ व्यक्ति समय-समय पर 
कनिष्ठ व्यक्ति की तुलना में कम वेतन न 
लेता रहा हो । 


(3) इस आदेश के उपबन्धों के अनुसार वरिष्ठ 
व्यक्ति के वेतन को पुन: निर्धारित करने के आदेश मूल 
नियम 27 के अधीन जारी किए जाने चाहिए । और 
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ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति की अगली वेत्ततवृद्धि मुल नियम 26 
के अधीन वेतन के पुन: नियतन की तारीख -से'अपेक्षित 
अहँक सेवा के पुरा होने पर ही दी जानी चाहिए । 

(4) ये आदेश जारी होते की तारीख से प्रभावी 
होगे । पिछले मामले भी इन आदेशों में दिए गए उपबस्धों 
को ध्यान में रखते हुए विनियमित किए जाएं । बकाया 
राशि विसंगति की तारीख अथवा इस कार्यालय ज्ञापन 
के जारी होने की तारीख, इसमें से जो भी बाद में हो, 
से देय होगी । 

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कामिक और प्रशासनिक सुधार 


विभाग का दिपांक 25 मई, 7983 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 
एफ 4/ 4/82-स्थापच! (वेत्तन-; ) | ` 


9. असी मद में उसके प्रत्यावतमः लथाँ पुः घदोन्मति 
पर वास्तव में न लिए गए बेसन का संरक्षण :--(7) एक 


प्रशम उठाया गया है कि झया कोई- सरकारी. 


सबक उस पद पर, जिस पर उसकी पिछली सेवा कीः 
गणना की जानी है उसकै प्रत्यावर्तन तथा बाद में पुनः 


' पदोन्नति होने पर अपने उस अन्तिम वेतनं का जो वास्तव 
` में (छुट्टी पर होने के कारण) - उसने न लिया हो, का 
' संरक्षण प्राप्त कर सकता है यह ठोस मामला; जिसके 


कारण उपर्युक्त प्रश्न उठा है नीचे दिया गया है: 


“कोई सरकारी कर्मचारी ,स्थानापन्न रूप -सें - 


उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर क्षार्य कर इहाथा। 
उसने -7-74 से 78-7-74 तक की अवधि क्रे 
दौरान रु० 404 की अवस्था पर अपना वेतन 
आहारित किया | उसके पश्चात्‌ चैह 37-2-76 
तक छुट्टी पर चला गथा तथा सक्षम प्राधिकारी 
हारा यह प्रभाणित किया गया थी कि बह 39-785 
तक उच्च श्रेणी. लिपिक के पद पर ' स्थासापक्ष रूप में 
कार्य करता रहता । ऐसी सभी अबधियो कौ छोड़कर 
जो उच्च “श्रेणी लिपिक के समथ वेतनमान में 
वेततवृद्धि के (लए नहीं गिनी गई हिसाब लगाकर 
अगली वेतनवृद्धि की तारीख 3 3-6-78 निकाली गई 
थी और चूंकि वह उस' तारीख को छुट्टी पर था तथा 
छुट्टी पर निरंतर बना रहा इसलिए उच्च श्रेणी लिपिक 
के स्थानापन्न पद में उसका बेतन वेतनवृद्धि देने 
के कारण 476 रुपये की अवस्था पर हो गया जिसे 
वास्तव में उसमे जआाहरित नहीं किया था। 
॥-4-75 से उसका अपने अवर श्रेणी लिपिक के 
अधिष्ठायी पद पर ग्रत्यावर्तन हो गया । 3-।-77 
से उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में उसकी पुन: पदोन्नति 
होने पर उसका वेतन, उस तारीख को अवर श्रेणी 
लिपिक के रूप में 390 रुपये के उसके सूल वेतन को 
घ्याच में रखकर 404 रुपये की अबस्था में नियत कर 
दिया गथा था । विचारणीय मुद्दा यह है कि बथा 
3--77 से उसकी पुनःपदोन्नति होने पर-उसके 
वेतन को 476 रुपये की अनस्क्षा पर नियत किया 


| 
| 
| 
| 
| 
j 


जा. संकता है लेकिन संशोव्रापत्: 
"वतन वृद्ध अंगले वर्ष में -पहलें की तेर 
४ जोकि” उसके वेतन के पुनः "नियतन कौ तारी को लि 


: बैंगें- अबर५॥- में. वेतनवद्धिः - के 
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जा सकता हैं तथा साथ ही क्या उसे उस बेतन के 

समकक्ष समय वेतनमान की अवस्था में वेतनवृद्धि 

के लिए उस अवधि की गणना के लिए अनमत्ति दी 
जा सकती है जिसके दौरान उसने वह वेतन आहरित 
किया होता ।” 

(2) इस की ध्यानपूर्वक जांच कर ली गई है । मूल 
नियम 22-ग का चौथा परन्लुक जो व्यवस्था इस समय 
है, इस प्रकार की छूट दिए जाने की अनुमति प्रदान 
नहीं करता ।: मूल नियम 37(.2) के अधीन कुछ इसी 


35. 


प्रकार की स्थिति होने 'पर इस आशय के आदेश जारी 


किए गए हैक छुटुंदी! पर जाने वाले किसी व्यक्ति के 
मामले में यदि मूल निय 26() (77) के जधीन 
स्थातापका वेतन” में वेतन बुद्धि के लिए छठी की अबधि 


सिनी जाती. है तथा साथ ही वह अन्य शर्ते पूरी करता है 


साथा आवश्यक प्रमाण पत्र - प्रस्तुत करता ' है तो उसका 


ल नियम ..3.. (2) के अधीन वेतन 


~ बूद्धि की अथवा मूल वेतन-में वद्धि की तारीख से उसी. 
प्रकार से पुनः नियत किया -जाए मानों कि उसे उप्त, 


तारीख को उस पद में स्थानापन्न बेतव में वृद्ध क 
लाभ केवल कार्य ग्रहणं करने की तारीख से ही दिया 
पद. में उसे अगली 
ख से प्राप्त होगी 


ध्यान में रख कर नियत की. जाएगी । 


3) तदनुसार यह निर्णय सिया गया है कि ऊपर 
के पैराप्राफ-) में वणित किस्म के मामलों में वेतन, उसी 
अवस्था में (चाहे न ली गई हो) नियत किया जाए तथा 


ऐसी अवधि, “जिसके. अधीन यहु" याहरित किया गथा 


होता; की भी उस वेतत. के समकक्ष समय वेतनमान 


प्रयोजन: के लिए शिना 


जाए ।* - हक कर) 
4) ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी 


होंगे, परन्तु {विचाराधीन मामले यदि कोई हो, इन , 


आदेशों के . अनुसार भिभित करिए जाए । 
[भारत सरकार, वित्य मंक्षालय का तारीख 5 नक्षम्बर, ]977 का 
कार्यालय शापत संख्या एफ 7 (7 8)-ई वा (क )/77} । 


20, स्थानापन्न पद में असाधारण छुट्टी की अल्प 
अवधियों के मासले में किसी .. प्रकार का कोई पुनः 
नियतन नहीँ :--भूल नियम 2%ग के लागू हो जाने 
के बाद, जिसमें मूल निथम 3 (2) के उपबंधों के 
अधीन परिकल्पित स्थानापन्न वेतन के बार-बार नियत 


किए जाने को प्रक्रिया को समाप्त करने की भांग की. 


गई है, निम्नतर संवर्से के पद पर परिकाल्पित' प्रत्यावर्तन 
सहित स्थानापन्न नियुक्ति में असाधारण छुट्टी की अल्प 
अवधियों को प्रभावी व्यवधान के रूप में मानते हुए उसी 
स्थानापन्न पद में भूज नियम 22-ग के अधीन वेतन को 


वतमं 


4834 


नियत करने की अनुमति प्रदान करना इन नियमों की 
भावना के विरूद्ध होगा । तद्तुसार यह सिर्णय किया 
गया हैकि जब तक कि यह स्पष्ट न हो जाएकि यदि 
संबंधित व्यक्ति असाधारण छुट्टी की अवधि पर न गया 
हैं तो. बह उस पद पर स्थानायत्न रूप में अनवरत 
रहता, तब तक उस पद में निम्नतर पद में वाषिक वेतन 
बृद्धि आवि द्वारा होने वाले बेतन में किसी भी प्रकार 
की वृद्धि के संदर्भ में वेतन को पुनः नियत करने की 
कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । 


पूल नियम 3(2) के उपबंधों के अधीच स्थानापच्च 
वतन के ऐव: नियत किए जाने के लिए मूल नियम 37 
के नीचे भारत सरकार का आदेश 4 देखें । 


जपयूषत आचण 6 अगस्त, 7975 से प्रभावी होंगे तथा 


"इससे पहले के भामले संगत तारीख को जो प्रभावी नियम 
"थे; उनके अनुसार तिपहाये जाएं । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का ता० .6 अगस्त, 3973 
का का० ज्ञा० संख्या  ([8)- एर (कृ) /73] । 


- 7. पढोल्यति पर पेलन के सियतन कै प्रयोजन से विशेष 


' दसन को बया समझा. जाए. :--(क्ष) जब विशेष वलस 


पृथक उच्चतर बेलसान के बदले सें हो :--नउन मास 
में जिसमें सरकारी सेवक किसी पद में विशेष वेतन 
प्राप्त कर रहा हो, उसकी उच्चतर पद में परदोच्नति' 
होने पर उसका वेतन निम्नतर पद में आह रित किए आए 

वशेष वेतन को ध्यात में रखते हुए निम्नलि्खि 
शर्तों के जध्यधीत नियत किया जाए. :-- 


'. (}) निचे पद में विशेष वेतन किसी अलग उच्च 
: वेतनमान के बदले में ही मंजूर किया जाना 
जाहिए (अर्थात्‌ यागु्दकक; ` नारी सिसिः 

आदि की स्वीकृत विशेष वेतन) 

(म) याद निचले पद में विशेष वेतन पदोज्ञाति की 
तारीख को कम से कभ तीन वर्ष: की अवधि 
तक लगातार लिया गथा है तो. उच्चतर 
पद पर वेतन सामान्य 
नियत किया जाएगा और विशेष वेतन की मूल 
वेतन का भाग माना जाएगा । अन्य मामलों 
में, उच्च पदके समय वेतनमान में वेतन 
निचले पद पर लिए गए मूल वेतन (विशेष 
वेतन को छोड़कर) को ध्यान में रखकर 
सामान्य नियमों के अधीन नियत किया जाएगा 
भौर यदि इस प्रकार परिलब्धियाँ कम हो 
जाती हैं तो इस प्रकार नियत किए गए वेतन 
तथा निचले पद में लिए गए बेतन और विशेष 
वेतन का अन्तर वैथविलक बेतन के रूप में 
लेने की अनुमति होगी और झी भविष्य की 
वेतन वृद्धि में खपा लिया जाएगा | 


निथमों के अधीन 
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(0 ऊपर खण्ड (प) में उल्लिखित दोतों प्रकार 
के मामलों में, यह प्रमाणित किया जाता 
चाहिए कि याद सरकारी कर्मचारी की पदो- 
ज्ञति नहीं होती तो वह निचले पद में विशेष 
वेतन लेता रहता । 


(ख) जब विशष वेतन अलग उच्च बेतनसान के बदल 
में महीँ हो :--जिन सामलों में किसी सरकारी कर्मे 
चारी द्वारा निचले पद में लिया गया विशेष वेतन किसी 
अलग उच्चतर बेतनमान के बदले में नहीं हों तो मूल 
नियम 9(23) के नीचे जादेश संख्या 2 के .उपबन्ध 
लागू रहेंगे। उच्च पद में वेतन नियतन के लिए निम्म- 
लिखित स्वरूप के विशेष वेतन को गणना पार ध्याव नहीं. 
दिया जाएगा ~= , 

(i) ` आर्नाधिः ह पद पर लिया गथा विशेष वेतन; 

- (7) दूरवर्ती, अस्वास्थ्यकर, जलवायू की कठोरता 

आदि के कारण विशिष्ट स्थानों पर सेवा के 
लिए स्वीकृत विशेष वेतन जैसे कि अंडमान 
विशेष वेतन, मावी (इनर लाइन) 
विशेष बेत: ‹ ` 

(र) प्रतिनियुक्ित (ड्यूटी) ` -अएता अथवा इसके 

बदले में लिया गया विशेष वेतन । 

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय को का० शा० सं० 6(] 
परत (बी)/65 दिनांक 2572-4965] । 

टिप्पणी । ,“-मेख्ीय सिविल सेवा 
वेतन) नियमावली, 2960 की अनुसूची में दिखाया गया 
{वशेष वेतन उच्चतर वेतनमान के बदले में होगा। 


किन्तु कैशियरों, कम्पटिस्टों तथा मशीन आपरेटरों का 


विशेष वेतन-उच्चतर- वेतनमान के बदले में वहीं माचा - 


जायेगा ऐसे विशेष बेतन केन्द्रीय सिबिल सेवा (संशोधित 
वेतन) नियमावली, 7960 की अनुसूची में भी क्यों 
न शामिल हों । | 

2, उपयुक्त क (4) के अनुसार, उच्चतर वेतनमान 
के बदले में विशेष वेतन पदोन्नति की तारीख को कम से 
कम तीत वर्ष तक लगातार लिया जाया चाहिए तभी इसे 
मूल वेतन का भाग माना जा सकेगा। यह स्पष्ट किया 
जाता है कि जब ऐसा विशेष बेलन उसी संवर्ग अथवा 
विक्षाभ में एक ही पद पर बिना किसी व्यवधान ह तीन 
वषं से अधिक अवधि तक लिया गया है तो सम्पूर्ण अवधि 
की गणना की जाएगी । जिन मामलों में विभिन्न पदों मे 
विशेष वेतन अलग अलग है तो उच्चतर पद पर वेतन 
नियतत के प्रयोजन के लिए विभिन्न पदों में लिए गए सब 
से कम विशेष वेतन की ही गणना की जाएगी । 

` [भारत सरकार, वित्त मंत्नालय का का० ज्ञा० संख्या 6(7) 
ई] (बी)/88 दि० 8--।968] 

यह निर्णय किया गया है कि कार्यालय में अन्य निम्ता 
चयन ग्रेड कर्मचारियों का पर्यवेक्षण कर रहे निस्त चयन 


(संशोधित ` 


i838 
ग्रेड उप पोस्ट मास्टरों को तथा निम्न चयन ग्रेड है 
सोरटरों/एरिकार्ड लिपिकों, जो अनुभाग अथवा कार्यालय में 
अन्य निम्न चयत कर्मचारियों का सीधे ही पर्यवेक्षण करते 
हैं, मंजूर किया गया विशेष वेतन, अलग उच्चतर वेतन 
के बदले में है । 
समय वेतनमान उप-पोस्टमास्टरों -तथा समय 
वेतनमान हैड सोरटरों/रिकार्ड . लिपिकों/उप-ररिकार्ड 
लिपिकों को दिया गया विशेष वेतन अलग उच्च वेतनमान 
के बदले में नहीं है तथा पदोच्नतति. पर उच्चतर पद में 
वेतन का निर्धारण विशेष वेतन परं ध्यान दिए बिना 
सासाच्य नियमों के अधीन किया जाना है परन्तु परिलब्धियों 
में कोई कमी निर्धारित तों को पूरा: करने के अध्यवीर 
होगी, अर्थात्‌ भावी वेतन वृद्धियों -में शामिल किया जाने 
बाला विशेष वैतन मंजूर करके संरक्षित किया जाना है । 


[महानिदेशक डाक व तार का दिनकि "2! मंच, :]979 का 


` पतन संख्या 8/63/7फ-पी०एव०पीण) | 


` छूट उन अधिकारियों के लिए लागू नहीं होगी थं 


डिप्पणी . 2 .-~(क) कस से कम तीन वर्षे तक 
लगातार लिए भए विशेष वेतन की शर्तें तथा पदीक्षति 
नञ होने की सिथति में विशेष वेतन लेते रहने के माणप 
के लिए उस व्यक्ति के मामले में जोर च दिया जाएं जो 
अलग उच्चतर वेतनमान के बदले में विशेष वेतन वाले 
निचले पद पर स्थायी हैसियत ,से भियूक्त था ॥; यहं 
कसी 
संबर्ग में स्थायी पद के धारक हैं और संबर्ग मेंऑजरग 
उच्च वेतनमान के बदले में विशेष वेतनवाले मुह पर 
कार्य कर रहे हैं क्योंकि संवर्ग में अधिकारियों का 
स्थायीकरण अलग-अलग व्यक्तिगत पदों पर नहीं किया 
जाता है। उन मामलों में ऐसे पदों पर कूम से कम तीन 
बर्ष --तक लगातार विशेष वेतन लेते रहते की शॉ सामू 
रहेगी । 

(ख) जितत मामलों में विशेष वेतन उच्चतर वेतनमान 
के बदले में हो और लगातार तीन वर्ष तक लिया गया 
हो उनमें पदोन्नति न होने के कारण लगातार लिए गए 
विशेष वेतन के प्रमाणपत्र की मांग नहीं की जानी चाहिए । 
अन्य मामलों में ऐसे प्रमाण पल्ल के लिए जोर दिया 
जाएगा । 


(ग) ऐसा भी हो ड है कि विशेष वेतन के पद 
पर तीन वर्ष पुरे करते से पहले उच्च पद पर पदोन्नति 
कोई वरिष्ठ व्यक्ति अपने से कनिष्ठ ऐसे व्यित से कम 
वेतन ले रहा हो जिसकी पदोन्नति विशेष वेतन वाले 
'पद पर तीन वर्षे पूरे करने के बाद हुई हो । जब ऐसे 
मामले घटित होते हैं तो वरिष्ठ व्यक्ति का वेतन बढाकर 
कनिष्ठ व्यक्ति की पदोन्नति की तारीख से कनिष्ठ 
व्यक्ति फे वेतन के बराबर कर दिया जाए बते कि 
कनिष्ठ व्यक्ति निचले पद पर समय समय पर वरिष्ठ 
व्यक्ति से अधिक वेतत नहीं ले रहा था और कनिष्ठ 


घूर 


{ 
ही 
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तथा वरिष्ठ व्यक्ति हारा धारित निचले तथा उच्चतर 
पद एक ही संवर्ग से संबंधित हैं। 

[भारत सरकार, वित्त भंत्ञालय' का कार्यालय शापन संख्या 6 
(4)-ई०7[ बी/68 दिनांक 8-7968] । 

टिप्पणी 3.--ऊपर के पैरा (क) (7) के उपबच्धों 
का आंशिक आशोधन करते हुए यह चिर्णय किया गया 
है कि जिन मामलों में उच्चतर. वेतनमान के बदले में 
बिशेष वेतन उसी पद पर अस्तरालों में लिया गया है तो 
उच्चतर पद पर पदोन्नति होने पर विशेष वेतन को 
सूल वेतन का भाग सावकर स्वीकृत किया जाएगा बशल 
कि अच्तरालों पर लिए गए विशेष, वेतन की कूल अवधि 
तीन. कर्ष से कम ने होः । 
| मुन्नालय क्री. ० चार संख्या 67): 

7-2 i8T 

टिप्पणी 4 ~~त मामलों में विशेष वेतन परदोच्चति 
की तारीख सें पहले के तीन बर्षों के दौरान उसी पद के 
संबंध में बढाया गया ही तो उच्चतर पद में वेतन नियतन 
के प्रयोजन के लिए उसी विशेष देतेच की गणना की जाती 
चाहिए जो पदोच्नति की तारीख से तत्काल पहले लिया 
गया हो बशतें कि समय समय पर जारी किए गए विभिन्न 
आदेंशों में निर्धारित : की गई संब्चतर पद में घेतस के 
निघ्न को शासित करते बाली ऋग शर्तें पूरी होती हों । 

f सरकार, वितत + 
{9-६} 68 'दि० 


लिय का काण श्ञा० संख्या एफ 8 
2-974] । 


E पदोन्नति पर वेतन नियसम 
सठाए गए हूँ :--- 

चले पद में विशेष बैसभ को मूल वेतन के 
ग्रके खप में सोकर उच्चतर पद में 
दे करते के (लिए सक्षम 


प्राधिकारी कौन है । 
3) बेब मूल तियमः 9 23 
वैय॑वितक वेतन की मंजूरी 
की स्वीक्षेति जारी करते|-अभी भी आवश्यक है । 


(2) उपर्युक्त सुवूदौ की वित्त, मंत्रालय के पराम 
से जांचे की. बई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि 
-उपर्थुषत आदेशों के. अधीन किसी अधिकारी की पदोन्नति 
पर वेसन नियत करने केलिए सक्षम प्राधिकारी वेतन 
नियत करते तथा ली वेतन मंजूर करने के लिए 
भी सक्षम होगा। एसे मामलों में बैचबितक वेतन मंजूर 
करने के लिए प्रशासी मंत्रालय की मंजूरी तब तक 
आवश्यक नहीं है जब तक कि पदोन्नति पर वेतन के 
नियतन के लिए प्रशासी मंत्रालय ही. सक्षम प्राधिकारी हो । 

[डाक तार महा निदेशालय का दिनांक 6 अप्रैल !967 का पत्र 
संख्या---2/3/ 67- पी० ए० बी०] !' 

23. षदोन्वति होने पर सूस सियम 22-ग के अधीन 
चेतन नियतन के लिए तारीख चुनने का विक्प-- (क) (]) 


24-—3Il DPET/ND/S8 


(ग) चेतय लिघतन के लिए सषास आधिकारी +”: 


) (ख) के अधीन. 
लिए प्रशासी मंत्रालय 
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किसी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को अगले उच्च पद/ग्रेड 
में परवोच्चति होने पर मूल नियम 22-ग के अधीन वेतन 
नियतस के तरीके के संबंध में विद्यमान उपबच्धों की ओर 
व्यान आकर्षित किय! जाता है। राष्ट्रीय परिषद (जे० 
सी ०एम०) की 25वीं साधारण बैठक में कर्मचारी पक्ष ने ' 
यह प्रश्‍न उठाया था कि उपर्युक्त उपबच्धों के अधीन कनिष्ठ 
व्यक्ति वारा निचले पद में वेतन वृद्धि लेने के बाद उच्च पद 
पर उसकी पदोन्नति से उससे वरिष्ठ ऐसे व्यक्ति के वेतन 
म असंगति हो जाती हुँ जो पहले परदोन्‍मत हुआ था और 
जिसमें निचले पद पर अपने से कनिष्ठ व्यक्षित से किसी भी 
समय कम वेतन नहीं लिय! था । 

(2) इस विभाय ने वितत मंज्नालम के पर।मर्श से कर्म 


जारी पक्ष की मांग' पर विचार कि षरि 


, पद में भी इस मामले पर चर्चा हुई थी । यह निर्णय किया 


गया है कि उपर्युक्त असंगति को दूर वारने के इदश्थ से, 
अमंच।री की पदोन्नति पर उसे अपन! वेतन निम्स प्रकाश :* 


' से नियत कराते के विकल्प की अनुमति दी जाए : 


(क) . उसका आरंभिक बेतन या तो सूल वियम 22-ग 
के आधार पर उच्च पद में सीधे ही मिंयत घार 
दिया जाए और निचले पद के वेतनमान में अमली | 
वेतन वृद्धि देय होमे पर आगे पुनरीक्षानकी 
जाए, अथबा i रा 

(ख). पदोन्नति होने पर प्रारंभ में उसका वेतस सूल' 


नियम 22-(क} (7) के अधीन दी भः 
के अनुसार नियत किथा जाए ब 
निचले पद के वेतनभान में अगली भे 
देय होने की. तारीख को मूख 
उपबच्धों के आधार पर पुन | 
वेतन उपर्युवत (ख) के अंतगत नियतं किया जाता - 
ह तमबृद्धि की अली तारीख दूसरे जव॑सर फर वेतन 
पुतः नियत किए जाने की तारीख से 72 भस की अहेक 
सेवा पुरी कर लेने पर देय होगी । | 


यद्धि 


विकल्प पदोन्नति की तारीख के एक म।स-के भी तर दिया 
सकता-है। एक बार दिया गथा विकल्प अन्तिम होगा । 
ऐसे कर्मचारियों के मामले में जो दिनांक -5-7987 से 
25-9-।987 की अवधि के दौरान पदोन्नत हुए थे, संबंधीत 
कर्मचारी दिनांक 3-3-982 को या उससे पूर्व विकल्प दें। 

(3) यदि कोई अधिकारी उपर्युक्त रियासत उपलब्ध 
होते के बाद भी पद्रोन्लति से इन्कार कर देता है तो उसे एक 
वर्ष की अवधि तक, न कि विद्यमान प्रथा के अनुस।र 6 मास 
तक, पदोम्नति से वंचित कर दिया जाएगा । 

(4) ये आदेश ] मई, 7987 से लागू होंगे । 

[भारत सरकार, गृह मंज्ञालय, कामिक और प्रशासनिक सुधार, 
विषाय का काण्ज्ञाग्सं० 7/7/89स्था० (वें, |) दि० 26-9-87 
और 24-]2-87] 

स्पष्टीकरण :--( ।) सरकारी कर्मचारी को पदोच्नत 
करने वाले अदेश में यह उल्लेख किया जाना च।हिए कि उसे 


भू०नि० 22ग] 


एक मास के भीतर विकल्प देत। है । इसकी पदोन्नति पर 
वेतन मूल नियम 22-सी के अधीन नियत किया जाना 
चाहिए और यदि बह 26-9-87 के कार्यालय ज्ञापन के 
पैरा 2(बी) के अनुसार अपना विकल्प एक मास की 
निर्धारित अवधि में दे देत है तो उसका वेतन उसकी पदोन्नति 
की तारीख से मूल नियम 22(ए) (३) के अधीन दोबारा 
नियत किया जाना चाहिए और तब सूल नियम 22-सी 
के अधीन उसी तारीख से जब पोषक,पद में उसकी अगली 
वेतन वृद्धि उपवित हो । 

(2) विकल्प की अनुमति ऐसे उच्चतर पदों में पदोन्नति 
के मामलों में दी जाएगी जो संबर्ग विभाग में सामान्य कम 


(नामल लाइन) में हों। यह कार्यालय ज्ञापन प्रतिनिय कित 


पर स्थानान्तरण हरा नियुबिले और इसी प्रकार के झ्य 
मामलों में लागू नहीं होगा ।_ 

(3) विकल्प की अनुमतिः! मई, 7987 को था इसके 
बाद की गई सभी पद्ोन्नतियों के संबंध में समान रूप से.दी 


जाएगी जिनमें वेतन मूल नियम 2 2-सी के अधीव नियत * 


किया जाना हो चाहे उसमें 
वहीं । | र 
(2) तदर्थे पदोन्मेतिथों के संबंध में वि 
नहीं है । : परन्तु यदि ऐसी पदीन्यि के बाद-बिन!' किसी 
सेवा भंग कि. उच्चतर पद पर निमित सियक्ति हो ज पए 
ती विकरप-क्षी-अनुमति उत्चंदर पद पर प्रारंभिक वियक्ति 


कोई संभावित असंगति हो या 


की अनुमति - 


शुः 


की तारीख से दी जा सकती है जो ऐसी नियमित नियवः... 


की. तारीख से एक मास के भीतर प्राप्त किया जाएगा -। 
(5) विकल्प की अनुमति ऐसे मॉमलों में भी दी जा 
सकती है. जिनमें मूल नियम 22(ए) (ै) के अधीन दिए 


गए और मूल नियम 22-सी के अधीन दिए गए तरीके से 


उच्चतर पंद के वेतनमान में लिश किया गथा, वैत्नन एक 
ही बनता ही । ः 

*सोजूद! स्पष्टीकरण के आधारे पर चिवित पिछले 
मामलों को पुनः खोला जाए और इस ज्ञापन के जारी होने 
की तारीख (अर्थात्‌ 28-१-7985) से तीन मास के 
भीतर संबंधित कर्मचेरियों से वेतन नियतन के लिए विकल्प 


प्राप्त किमा जाए और जहां कहीं आवशयक हो उनका वेतन 


पुः नियत किया जाएं और ऐसे मामलों में बेतन के ऐसे 
पुनसियतन के कारण वेतन की बकाया राशि प्राप्त करने की 
भी अनुमति दी जाए । 

(“पहले विकल्प की अनुमति नहीं थी) 

(6) मूल नियम 22-सी के चौथे परन्तुक के अधीन 
उपलब्ध पिछले अवसर के दौरान प्राप्त किए गए स्थानाफस्म 
वेतन की सुरक्षा तारीख 26-9-987 के कार्यालय झञापन 
के परा 2(बी) के अनुसार विनियमित किए गए भाग 
में लागू नहीं होगी । 

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कामिक और प्रशासनिक सुधार 
विभाग का 8-27983 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ/:3/26/82- 
इस्टे० (पी० £) और तारीख 28-7-985 का का० ज्ञा० संख्या 
:3/27/82-इस्टे० पी० 3] । 
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ऊपर भारत सरकार कै भावेश (73) के अधीन बसरे 
बार विकल्प वेना :---देखिए मूल नियम 30 के नीचे भारत 
सरकार के आदेश (7) की सद (सी) । 


(ख) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांका 
26-9-7987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/ ]/80-स्थापना 
(वेतन) में यह व्यवस्था है कि जब किसी केन्द्रीय सरकारी 
कर्मचारी की अगले उच्चतर ग्रेड अथवा पद पर पदोन्नति 
की जाती है, तो उसका वेतन मूल नियम -22-ग के-उपबन्धों 
के अधीन निर्धारित किया जाना होता है, ऐसी. सिथति में 
उस पढीन्मति पर अपना वेतन निर्धारित करने क्र लिए 
निम्न प्रकार का विकल्प दिय! जाए , 


(क) या तो उसका आरंचिक वेतन, सीये हीं, मल 
नियम 22 के आधार पर और तिम्तेतर पद 


के वेतनमान में वेतनवृद्धि के. देम होने के संबंध : 


में आगे कोई पु्रीक्षा किए विना, उच्चतर पद 
पर निर्धारित किया जाए; अथव! 


पदोच्तति पर, प्रारम्भ में उसका वेतन मूल नियम 
22(क) (ै) के अन्तरगत थधा-मिदिष्ट परिधि 
से निर्धारित किया जाए और इस वेतन को 
निंम्ततर पद के वेतनमान में अगली वेतनवृर््ध 
देय होने पर, मूल नियम 22- के उपबन्धों के 
आधार पर, पूनः निर्धारित किया जाए । 


हद 
या 


2. विसि मंत्रालयों/विश्ागों से दिनांक 26-9-7987 
के कार्यालय ज्ञापन के डपबच्धों को ऐसे कर्मचारियों के 


माझलों में लागू किए जाने के बारे में पद्धावि प्राप्त होते है 


हे हैं जिन्हें 7--986 से पहले पदोन्‍्तत' किय! गया था 


और जिल्होंने पदोन्नति पर अपन! वेतन निर्धारित करने के. 


प्रयोजव से उपर्धुक्त (ख) में यथा-मिदिष्ट' विकल्प दिया 


:था, और जिनके मामले में निम्नतर वेतनमानों (संशोधन- 


पूर्वं तथा संशोधित दोनों में ही) में अगली वेतन वृद्धि की 
तारीखे ।--2986 के बाद पड़ती थी । इस मामले की 
साबधाचीपूर्वेक जांच की गई है और इस संबंध मे राष्ट्रपति 
निम्न प्रकार निर्णय करते हैं :--« 


(3) पदोलत पदों पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों का. 


वेतन ।--2986 को उस वेतन के संदर्भ भें 

| निर्धारित किया जाए, जो मूल नियम 22(क)- 
(0) के अनुसार उनकी पदोन्नति के समय 
निर्धारित किया गया था । उन्हें ।-।-7986 से 
संशोधित वेतनमान भें उपर्युक्त वेतन प्राप्त करने 
को अनुमति दी जाएगी । 

(प) निम्गतर पदों में संशोधित बेतनमानों में उनका 
काल्पनिक वेतन भी ।-2-986 से निर्धारित 
किया जाए । निम्नतर पदों पर संशोधित बेतन- 
मानों में उतकी अगली पेतनवृद्धियां देय हो जाने 
की तारीखों से ही पदोन्नत' पदों में उनका वेतन 
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मूल नियम 292-ग के उपबस्धों के आधार पर 
पुननिर्धारित किया जाए । 

(इ) पदोन्‍्तत पदों में वे अपनी वेतन वृद्धियां उन 
तारीखों से एक बर्ष पूरा होने के बाद प्राप्त करेंगे 
जिन तारीखों से उपर्यूक्‍त () के अन्तर्षेत उका 
वेतन पुननिर्धारित किया गया था बशरतें कि वे 
अन्य शर्तें भी पुरी करते हों । 

3. जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को विदित ही है कि 
इस विभाग के दिनांक !0-4-987 के कार्यालय ज्ञापन 
संख्या 7/2/66था० (वेतन) में यह निर्णय किया 
गया है कि 7-7-2986 से जहां किसी सरकारी कर्मचारी 
बॉ किसी दूसरे ऐसे पदे पर परदीन्‍्तत अथवा नियुतं किया 
जाता है. जिसके कामकाज तथा जिम्मेदारियां उसके हारा 
धारित पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हों, तो ऐसी स्थिति 
: में उनके बेतत सिधारण के लिए मूल नियम 22ना में दिए 
' गए उपबन्ध वेतस की किसी सीमा फे बिना ही लागू किए 

जाएंगे। यह प्रश्न मि क्या इस विभाग के दिनांक 26-8-:987 


`. कके कार्यालय शापन में विया गया विकल्प 7-2-2986 से तथा 


उसके बाद हुई पढोन्तलियों के मासले में लागू होंगे, की भी 
जांच की गई हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया 
है किं अंग्रले उच्चतर प्रेडों अथवा पदों पर ।-7-.986की 
अथवा उसके बाट हुई पदोस्ततियों के ऐसे सभी मामलों में 
जहाँ मूल नियम 22- के अगत वेतन निधोरित किया 
जाना है, सरकारी कर्मचारियों को ऐसी पदोन्मतियां होने 

: पर जपने वेतन के निर्धारण के लिए निम्न प्रकार का मियालप 
दिया जाए: 


(का) या तो उसकी प्रारंभिक वेतन सीधे ही मूल नियम 
कण के आधार पर और निम्न ग्रेडों अथव! पदों 
. “के चेतचमाों में वेतववृद्धि के देय होने के संबंध 
, भें आगे कोई पुनरीक्षा किए बिना ही उच्चतर 
अथवा पदों में निर्धारित कर दिया जाएं ; 

अथवा 


पदोन्नपि होते पर प्रारम्क्ष में उनका वेतन उके 
निम्चतर ग्रेडों अथवा पदों के वेतन से ऊपर 
पदीन्‍नत ग्रेडों अथवा पदों के समय वेतनमान के 
स्तर पर निर्धारित किया जाए, जिसे बाद में 
सिम्न ग्रेडों अथवा पदों के बेतनमानों में अगली 
वेतन वृद्धि के देय हो जाने की तारीखों की 
मूल निय 29ना के उपबन्धों के आधार पर 
पुनः निर्धारित किया जाए। 


(छ) 


तथापि ऐसे वेतन निर्धारण के संबंध में अन्य सभी मौजूदा 
शर्तें लागू होती रहेगी । 
4. ऐसे अधिकारियों के मामले में जो 7--2986 को 


अथवा उसके बाद तथा इन आदेशों के जारी होने की तारीख 
तक पदोन्मत हुए थे, पैरा 3 का विकल्प हीन सहीने को 


बेलन 
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अवधि के भीतर दिया ज।एग। । इन आदेशों के ज।री होते 
की तारीख के बाद हुई पदोन्नतियों के मामले में पदोन्नति 
की तारीख से एक सहीने के भीतर विकल्प दिय। ज।एगा, 
एक बार दिय! गया विकल्प अस्तिस होग।। 

[भारत सरकार, कामिक और प्रशिक्षण विभाग का वित्तांक 
8-77-87 का काण्ज्ञाण्सं० ।/2/87- स्था (वित्तन-})] । 


24. कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में बरिष्ठ कर्मचारी 
के बेतममें चिसंगति दूर करने के लिए वरिष्ठ कर्मचारी घा 
दूसरी बार घेतन बढ़ाना अनुझेय है :- | 


(7) वित्त मंत्रालय के 70-7-979 के कार्यालय 
ज्ञापनं संण्ए-7(35)६. [ए (ए)/ 74 [ऊपर भारत सरकार 
के आदेश (70) की मद 2] और उपर्थुम्स विषय पर सभम 
समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशको 
आर घ्याच दिलाया जाता है | विभिन्‍न मंलालयो/विभागों 
सें थह आशंका व्यक्त की है कि कय! फिसी वरिष्ठ कमचारी 


: का दूसरी बार वेतन बढ़ाने के लिए ऐसी स्थिति में झी उप- 


रोक्त उपबंध्र लागू किया जाए जब बह उपरोक्त उपबंध 
लागू करने से उस कनिष्ठ कर्मचारी से भी कंतिप्ठ 
व्यक्तियों के वेतन के संदर्भ में वेतन बढ़ाए जाने के कारण ' 
अपने से कनिष्ठ कमेचारी से फिर कम वेतन प्राप्त करें । 


(2) तलियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के 77 सितम्बर 
7968 के पत्र संख्या 2777-एनण्जी० आई०-/ 
3/687 में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्वोक्द साभान्‍्य 
अनदेशों के अनुसर वेतन बढ़ाते समय यह छं।भं पहले कनिष्ठ 
व्यक्ति (जरुरी नहीं कि बह उसे तुरन्त निचला कनिष्ठ 
हो) के घेतन के संदर्भ में केवल एक बार दिया जाना चा! 
जिसकी पदोम्मति होने पर वरिष्ठ पदधारी के 
में विसंगति उत्पन्न हुई हो । जिस प्रथम तिष्ठ व्याबित को 
बराबर वरिष्ठ कर्मचारी का प्रारम्भ में वेतन बढ़ाया गया 
हो यदि उसका वेतन उससे कनिष्ठ व्यक्तित की पदोन्नतियां 
होने पर उत्पन्न विसंभति के करण बढ़ जाता है जोर जिससे 
फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उक्त बरिष्ठ 
कर्मचारी प्रथम अपने कनिष्ठ व्यक्ति से कम वेतन प्राप्त करने 
लगता है तो 7। सितम्बर, 968 के पूर्वोकत पल्ल के अनुस।र 
लाभ स्वीकार्य नहीं होगा । स्थिति की फिर से समीक्षा को 
गई है और ध्यानपूवेक विचार करने के बाद राष्ट्रपति जी 

(थे यह निर्णय किया है कि प्रथम वरिष्ठ व्यक्ति का वेतन 
उससे कनिष्ठ व्यक्ति के संदर्भ में बढ़ जाने पर ऐसे वरिष्ठ 
कर्मचारी का वेतन प्रथम बार कनिष्ठ व्यक्ति के बराबर 
दसरी बार बढ़ाया जाए बशर्ते कि 78 जुलाई, 974 
के सामान्य आदेशों में निर्धारित सभी शर्ते उस बराबर 
के कनिष्ठ व्यक्ति के संदर्भ में पूरी होती हों जिसके साथ 
पूर्वीबत प्रथम कनिष्ठ व्यक्ति का वेतन बढ़ाया गया था। 
ऐसे मामलों में जो सिद्धांत अपनाएं जाएंगे वे उपयुक्त 
सदाहरणों के रूप में नीचे स्पष्ट किए गए हैं:- 
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स्थिति यह है कि वरिष्ठ 'क” का वेतन पहले उसके 
(अथम कनिष्ठ) के वेतन के संदर्भ में बढ़ाया ज।ता है और 
बाद में किसी तारीख से “ख” का वेतन किसी अन्य वरिष्ठ 
“ग” के संदर्भे में बढ़ायः जात। है। तब “क” का वेतन 
” के बराबर दूसरी बार बढ़ाया जाए बशर्त कि “ग” 
की तुलना! सें “क” का वेतन बढ़ाने के लिए सामान्य आदेशों 


में दी गई सभी शर्तें पूणतया पूरा होती हो । 


(3) इन अ!देशों में दूसरी बार वेतन बढ़ाने के लिए द्विए 
उपबंध यह कार्यालय शापन जारी होने की तारीख से लागू 
होंगे । पिछले मामलों पर इन अनुदेशों के अनुसार पुनः विचार 
किया जाए परन्तु मूल नियम 27 और समय-समय पर 
सामान्य मिथमों के अधीन कर्मचारीयों के वेतन की पन- 
नियतच का प्रभाष इन जायेशों के जारी होने की तारीख से 
पहले की अवधियों के लिए क।ल्मनिक होगा । 

[मारतं सरकार, कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का 
तारीख 37 सा्च; 984 का कार्यालय -शापतर संख्या 4/7/84-इस्टे, 

: (षी व)]। : 

स्पष्टीकरण :--यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी बरिष्ठ 
अधिकारी के वेतन को दूसरी बार बढ़ाने का लाभ दिथा जा 
सकता हैं बशतें कि यह विसंगति उसी कनिएठ व्यक्ति के कारण 
इत्यन्त हुई हो जिसके वेतंव: के संदर्भ में वरिष्ठ का वेतन 
पहली बार बहाब. गया था । नीचे दूत किस्म के मासले' 
जब कभी उत्पन्महों उनका फैसला-उनके गुणावगुण के आक्षार 
पर जांच करके इस विभाग के परामर्श से किया जाए'। 


उदु मामलों के स्वरूप :--- क का वेतन प्रथम बार 
बढ़ाने के बाद यादि यंहू पत्ता चलता है कि वरिष्ठ कि ठर 
दूसरे कनिष्ठ “ग” के बीच विसंगति है और पहला कनिष्ठ 

” जी अब (व्यागपत्, सेवानिवृत्ति, मृत्यु के कारण) 
उस सम्रय शैता में नहीं है और किसके फलस्वरुप उसके बेलम 
को बढ़ाने की आवशयकता नहीं है तो यह स्पष्ट किया जाए 
कि क्था वरिष्ठ व्यक्ति 'क के सामले में विसंगति उससे 
कनिष्ठ व्यक्ति को ध्यान में रखकर सीधे ही दुर की जप सकती 
है। 

[भारत सरकार, कार्मिक कर प्रशिक्षण भंक्षालय, पेंशन और 
पेशनमोगी कल्याण विभाग का यूण्यो० सं० 427/85-स्था० 
(वेतन) दिपांक 22 मुलाई, 7985 तथा तियंत्रेक तथा महा 
चेखापरीक्षक का यूण्जी० संख्या 527-लेंखा परीक्षानें/720-82, 
दिनांक 20 जुलाई, 7985] । 


5. दिनांक 7-777986 से पदौन्नतियीं के भासलों 
सेंसूल लियम 22-म का लागूकरण; - ( 7 )केख्रीय सरकारी 
कर्मचारीयों की किसी एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नाति/ 
तियूकिति होने पर उनके वेतन के निर्धारण के संबंध में चौथे 
केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 23,75 और पैरा 
9.25 में दी गई सिफारिशों की ओर ध्यान आकृष्ट किया 
जाता है | सावधानीपूर्वक विचार करने के ब।द सरका'र ने 
पैरा 23.25 में दी गई सिफारिशों को इस संशो घन के साथ 


: एसी स्थिति में मूल नियम 22-ग में दिए गए प्रावधान घेन 


i8] 
स्वीकार करने क। निर्णय किया है कि कोई न्यूनतम लाभ 
नहीं होगा । सरकार ने पैरा 9.25 में दी गई सिफारिश 
स्वीकार नहीं की है और यह निर्णय किया है कि केन्द्रीय 
सचिवालय सेवा के अधिकारियों की अवर सचिव के स्तर से 
उस सचिव के स्तर पर पदोन्‍्लत्ति के मामले में भी उनका 
बेलन अन्य सभी पदोच्लत्तियों की भांति मूल नियम 22-ग 
के अधीन निर्धारित किय! जाना चाहिए । 

(2) सभी मौजूदा अदिशों का अतिक्रमण करते हुए यह 
निर्णय कियां गया है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को 
किसी ऐसे पद पर पदोन्नति अथवा -नियृक्त किया जाता है 
जिसकी ड्यूटी और जिम्मेवारी उसके पद से जुड़ी हुई ड्यूदी 
ओर जिम्मेदारीयों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है तो 


संबंधी सीमाओं के बिना लागू होंगे.। 

(3) नियमो को संशोधित करने के, लिए बलग' से 
कारवाई की जा रही है ॥ 

(4) ये आदेश 7-7-7986 से प्रभाजी' होंगे । 


[कामिक और प्रशिक्षण विभाश के ईदिवांक 0 अप्रैल, १987 
का० का० ज्ञा० सं? /2/86-स्थापन, ` (वेतच-{}] । 


76. संरकार ने संयुक्त परामशे तंत्र (जै०सी० एम०) 
(राष्ट्रीय परिषद)के कर्मचारी पक्ष द्वारा किए गए अध्यावेदन 
पर, चौथे केखीय वेतन आघोग की रिपोर्ट के पैरा 23.75 में 
दी गई सिफारिशों की आगे जांच की है. तथा इन सिफारिशों 
को स्वीकार करते का निर्णय से लिया है । तदनुसार, इस 
विषय पर विद्यमान विभिन्‍न जादेशों का अधिक्रमण. करते 


हुए राष्ट्रपति यह निणेय करते है कि जब कोई सरकारी कंम्े- 


चारी उसके हारा पहले धारित पद से सम्बद्ध ड्यूटियों तथा 
जिम्मेवारियों से अधिक महत्वपूर्ण ड्यूटियों तथा जिम्मेदा रियों 
वाले आथ किसी पद पर पदोल्‍्तत अधता नियुक्त होता है तो 
उसके वेतन के निर्धारण के लिए मूत्र नियम 22-ग में दिए 
गए छपबंधों को इस शर्त के अध्यधीत लागू किया जाना 
चाहिए कि उच्चतर पद में बेतन निर्धारण करने से पहले 
निचले पद के वेतन में जोड़ी जाने वाली राशि 25 रुपये 
(केवल पच्चीस रुपये ) से कम नहीं होनी चाहिए । 


2. ये आदेश पहली जनवरी, 986 से प्रभावी होंगे । 


[भारत सरकार का० तथा प्रशि० विभाग का दिनांक ]-5- 
86 का का० ज्ञा० संख्या ई 86-स्था० (वेतन-)] । 


37. दसरी को गेस्टेटलर आपरेदर के रूप सें 
नियुक्ति :---दफ्तरियों की कनिष्ट गेस्टेट्यर आपरेटर के 
पद पर नियुवित होने पर उनके वेतन के निर्धारण के प्रश्न 
पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से 
पुत्र: जांच की गई हैं। यह निर्णय किया गया है कि ऐ 
मामलों में, मूल नियम 22 के नीचे लेखा परीक्षा अनदेश 
संख्या (7) के उपबंध के स्थान पर मूल नियम 22-म के 
उपबंधों के अनुसार नियत किया जाए । तथापि, यदि इस 


जन अनन्त न ermine neem 
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आदेशों के अधीन कनिष्ठ व्यक्ति का वेतन अपने वरिष्ठ 
व्यक्ति से अधिक उच्चतर अवस्था पर नियत क्रिया 
जाता है तो वरिष्ठ व्यक्ति के वेतन को बढ़ाकर उस अवस्था 
तक नियत कर दिया जाएगा जिस पर कनिष्ठ व्यक्ति 
का वेतन नियत किया गया है । 

ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे और 
पिछले मामलीं पर पुनः विचार किया जाएगा । 
`. [मारत शरकार, चित्त मंत्रालय का दिनांक ।5 मई, ३ £74 
का को० शा० संख्या । (20)-ई० उडू (क)/74) ¦ ] 


डाक ब तार महानिदेशालय के अनुदेश 
3. केबल निचले संवर्ध को भर्ती यूत्रिदों की वरि ष्ठा 
सूची के संदर्भ में बेतन बेढ़या:---वित्त मंत्रालय के दिंनाकि 
2965 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)-६. | 
क)/ 52. में यह स्पष्ट किये! गय। है कि जिन मामलों में 


: निचले संवर्ग के लिए वरिष्ठत! सूची स्थानीय आधार पर 
. रखी जाती है और पच्च पदों के लिए अखिल भारतीय जाधार 
-पर रखी जाती-है उनमें बरिष्ठ व्यक्ति का केतन, जबकि अन्य 


सभी शर्तें पूरी होती हों, बरिष्ठ ब्यक्ति के सकिल से संबंध 
रखेने-व/ले कत्तिष्ठ व्यव्ित के वैतन को ध्यान में रखकर ही 
बहाम! जा सकता हैं। टी ई एस समूह ख के अधिकारियों के 
मामले में, बरिष्ठते। सूची अखिल भारतीय अधार पर रखी 
जाती है-णयकिं मिचले पदों अर्थात्‌ कनिष्ठ इंजीनियरों के 


लिए यह सकिल स्त्रपर रखी जाली है। इस प्रकार उसके: 
..। मामलों सग केवल उसी. सकलं, के कनिष्ठ व्यवितियों कें" 
` संदर्भ -विच 


र “किया जा सकते! हैं । 


[डार्क वे तार महानिदेश।लय पत्त सं" 4|57/67-डाकतार दिनांक 
:6--2968। ] 


सादारों के बेसन के 
“एर्विवाप्न मड. (जेण ती०एम०) ने दिनांक 


` 9ई-2-7.98 7 को निम्नलिखित निर्णय दिया :-- 


वेतन 


मूल नियम 22-ग के अधीन वेतन निर्धारण का लाभ 


ऐसे जमादारों को दिया जाएगा जो जून, 984 से पूर्व 
ऐसे पदीं पर श्रेणीने पदों से पदोन्नत हुए थे, जैसा 
कि दाव! किया गया है |”: 


(7) तदमृस, ५ इस कार्यालय. के दिनांक 23-6- 978 
के पत्र संख्य। 3-34/7<-पीं०ई० आई०/पी० एण्पी० 
कके में डाक व तार बीड १-6-:974 से पहले 
जमादारों के रूप में पदीस्तत समूह “घ” कर्मचारियों को 
मूल नियम 22-ग के अधीन वेतन के निर्धारण का लाभ 
लागू करता है।इस प्रकार, ₹० ।96-232 फे वेतनमान 
में श्रेणी 79/(समूह घ”) कर्मचारियों की जमादार 
के पद पर पदोन्नति को जो :-6-974 से पहले हुई है, 
उच्चतर जिम्मेदारी चाला ५६ माना जाएगा तथा तबनृसार 
उत्तका वेतन पुनः निर्धारित किया जाएगा । 


ई०।/22/7 5-५ - दिगांक 7-9-.975। ] 
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(2) यह आदेश डाक व तार बित्तके दिनांक "2-2- 
2982 आईं० डी० संख्या 77-एम०ए० ./82 द्वारा दी 
गई उनकी सहमति से जारी किया जाता है । 

[महानिदेशक, डाक ब तार फा दिनांक ।9 फरवरी, ।98 
क। पन्न संब्या 4-4/82-पी ०ईण्ञाई० । ] 

नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के निर्णय 

7. ऊपर के जादेश ।0 (ख) कै अनुसार बरिष्ठ व्यक्तियों 
का वेतन बढ़ाये जाते के लिए निर्म्मालखित मर्णानिर्देश 
निर्धारित किए गए हैं :--- 

() कनिष्ठ व्यक्ति ने वरिष्ठ व्यवित से असंशोधित तथा ' 
संशोधित वेतनमान में समय समय पर उसंसे' 
य । निया हों ।. कैथल बरिण्छ तथां 
कर्मिष्ठ के वेतन की तुलना निर्णय तारीख शात 

3-7-7973 तक ही करना उचित सही होगा-। 
[0) जिस प्रथम कनिष्ठ व्यक्ति कैः वेतन के संब में 
असंगति हुई है, उसे ध्यान:में रखकर बरिष्ठ 
व्यक्ति का वेतन केवल एक बार ही बढ़ाया जा 
सकता है ।* 

(प) प्रत्येक संवर्ग में ्थम कनिष्ठ ध्यातो ध्यान 
में रखकर विभिन्न संबगीं में बेतत बढाने की अनु- 
मति केवल एक बार ही होगी । ' ; 

[निय्रक तथा भहालेखा परीक्षा पर्न -संज्या 2,844-एंन७ सी ० 
ई० 7]49/754\ विनांक 5-7-75. तयां संख्या 3086-एन० जी०' 


ह स्पष्ट किया गया है कि जिन मामलों सें कोई. बारण्कः 


व्यक्ति बाद में परदोन्चत किए गए कनिष्ठ. व्यक्तियों के वेता 


को ध्यान में रखकर दो बार वेतन बढाये जाने की प्रसुधिधा 
। हकदार हो जाता है उनमें उपर्यृत आदेशों के अभुसार 

वेतन बढ़ाये आसि ब 
मति दी जानी चाहिए जो “प्रथम कॉनिष्ठ व्यवित” न कि 
“अथम कनिष्ठ व्यक्ति” से बाद में पदोजत किए गए “हित्तीय 
कनिष्ठ व्यक्ति” के वेतन को ध्यान में रखकर दी जाएगी । 

[लियंद्चक तथा महालेखा परीक्षक पत्ने संख्या 2777-एन० 
जी० ई०-/3/68-] दिनांक 7-8-968. । ] 

#बरिष्ठ व्यक्ति के वेतन में बढ़ोतरी अब दूसरी बार भी 
अनुज्ञेय है। भारत सरकार का उपर्थुष्त आदेश संख्या 
दें । (4) 


भारत सरकार के आदेश ई 


!. जिन नियुक्तियों पर अधिक जिम्मेदारी नहीं है उन्न 
पर स्थानापच्ञ वेतत को सीसित करना,--मूल नियमः 30 
और 37 के अधीन स्वीकार्य स्थानपन्न वेतन के संबंध में 
स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता एसे मामलों में उत्पन्न 
हुई है जिनमें किसी सरकारी कर्मचारी की किसी पद पर 
स्थानापन्न रूप से तियुवित हुई है और स्थानापन्न नियुक्ति का 
कार्यभार ग्रहण करने पर ड्यूटी! तथा जिम्मेदारियों का 


*संशोध्न पूर्व बेसन । 
253T] DP&T/ND/88 


| 
| 
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महत्व उस पद से अधिक नहीं है जिस पद पर उसका धारणा- 
धिकार है या उसका धारणाधिकार निलम्बित न किए जाने 
पर धारणाधिकार रहता ! यह देखने में आया हैं कि इस 
मामले में कुछ बाहरी कार्यालयों में अपनाई गई पद्धति यह्‌ 
है कि मूल नियम 22(क) (]) द्वारा यथानिर्धीरत 
पद के प्रर्कात्पत वेतन की अगुर्मात मूल नियम 37 के अधीन 
सामान्य रूप में दे दी गई है | किन्तु मूल नियम 37 के पीछे 
यह अभिप्राय नहीं है जिसके अधीन प्रकल्पित वेतन का हक 
सर्वथा मूल नियम 30 के उपबन्धों के अध्यधीन है। 
मूल नियम 30 के अनुसार, यदि स्थावापन्न नियुक्त में 
ड्यूटी और जिम्मेदारियों का अधिक महत्व शासिल नहीं 
है तो. सरकारी: कर्मचारियों के लिए किसी स्थायी पद के 
अपने अधिष्णयी, वेतन (यादिकोई हो) से अधिक मे | 
अनज्ञेय नहीं: है । दूसरे शब्दों में, मल नियमों में ऐसी पार 
स्थितियों में स्थानापत्न पशेन्नतियों -के सम्बन्ध में कोई 
मनाही नहीं है तो भी वे-निःसन्देह सम्बन्धित सरकारी कर्म- 
चारी के स्थानपन्ष वेतन - की' समयन्सभय पर अधिष्ठायी 
चेतन “तक सीमित करते हँ 

परन्तु सरकारी कर्मचारी का कोई स्थायी पद नहीं है इस- 


लिए ऐसे पदं के सम्बन्ध में उसका कोई अधिष्ठायी वेतन नहीं 


है उसका माअला भिन्न हैं । ऐसे मामलों में मूल नियम 30 
लॉग मे होने के कारण बहू मूल मियभ 22 (ख) के साथ 
पाठितः मूं नियंम37 के अधीन अपना वेतन नियमित 


` कराने कां पूर्णतः हकदार है, किन्तु ऐसे आामलों में 


कसी फिजूल खर्ची 


को 'रीकमे के लिए 


पिपागित सवर्ग पदो 


38 के अधीनं स्थानपन्न वेतन कौ सीमित करने का आश्रय 
नहीं लिया जाना चाहिए |] 


2. ठोक मीदे का लियस औरं इसकी, परिष्ि.-- (3) 
ठोक नीचे का नियम के प्रबर्तन के सम्बन्ध में ज।री किए गये 
विभिन्न गिणेयों को सही क्षेत्र के बारे में प्राय: सन्देह च्यवत 
किए गये हैं । सन्देह दूर करने के लिए इस विषय पर विद्यमान 
निर्णय संक्षेप में नीचे दिये जाते. हैं :--- 

(2) इस पैरा के बाद में जोड़ा गया कार्यपालक नियम 
से बह परिपाठी व्यक्त करने के लिए समझा जाए जो प्रारस्् 
में ठीक नीचे के नियम के रूप में अनुमोदित किया गया था 
और इसमें परण्तुक तथा आशोधन समय-समय पर किए 
गये थे । “नियम” निर्धारित करने का अभिप्राय थह है कि 
अपनी नियमित लाइन से बाहर का कोई अधिकारी ऐसी 
स्थानापन्न पदोन्नति से वंचित न रहे जो उसे अपनी मूल 
साइन में रहते हुए अन्यथा प्राप्त होती । 

तथाकथित “नियम” कोई निष्पक्ष रूप से लागू किए जाने 
बाला नियम नहीं है । इसमें किसी ऐसे मामले में लागू किए 


` - मान अथवा ग्रेड में मिलता है 


, -साइन के बाहर अधिकारियों. में से बरिष्ठतम” आधिकारी 
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जाने वाले केवल मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित हैँ जिसमें मूल 
नियम 30(7) के हित्तीय परन्तुक्क के अधीन विशेष 
आदेशों द्वारा स्थायाप्च वेतन विनिर्यामत करने का प्रस्ताव 
हो । अतः इस नियम के अधीन करवाई करने से पहले प्रत्येक 
मामले में ठीक नीचे का नियम के लागू करने की शर्तें अवश्य 
पूरी होनी चाहिये । इसका परिणाम यह भी होता है कि स्थाता- 
पच्च पदोन्नति का लाभ केवल उसी अवधि के लिए दिया 
जामा होता है जिसके बीरान ठीक मीचे के नियम की शर्तें 
पूरी होती हैं 

"नियम,-~जब किसी अधिकारी को किसी पद पर 
(चाहे वह उसकी सेवा के संवर्ग के भीतर हो अथवा नहीं) 
किसी कारण से सेवा के संवर्ग में उच्चे वेतनमान अथवा ग्रेंड 


'के षद पर उसकी जारी पर स्थानाप्च रूप में कार्य करने से 


रोके दिया जाता है तो उपर्युक्त प्राधिकारी के विशेष 
द्वारा वेततमान अथवा ग्रेड में प्रीफार्मा स्थामापन्न 
दी जा सकती हैं और यदि उसे अधिक जाभप्रद हू 
उक्त वेतनमान अथवा ग्रेड का वेतन ऐसे प्रत्येक अवसर पर 
मंजूर किया जा सकता है जो सेवा के सवा में उससे ढं।व 


अनुपयूवतता अथव। छुट्टी के कारण अथवा साधारण लाइन 
से बाहर सेवा में होने के कारण उस वेतनमान अधवा खे 
स्थानापन्न पदोन्नति अपनी इच्छा से छोड़ने के का रणे 
कर दी गई है तो उससे अगला क्षत्तिष्ठ अधिकारी जिसको 
उपेक्षा नहीं की गई हो) को जो स्थातापन्न वेतन उस 2 


गभ्‌ के 
मौलिक अंश के अधीन लाभ दिया जाता हैं, उसै वरिष्क 


परन्तु शर्ते यह है कि जिस अधिकारी को इस हि 


सभी अधिकारी (उन्हें उपर्थूक्त किसी भी कारण से उपेक्षित 


नही किया गया होगा) । संवर्ग के भीतर उक्त चेतन 
"मानं अथवा किसी उच्च ग्रेड में स्थानापन्न : वेतन ले 


रहः | 
और यह कि विशेष आदेशों के अन्तर्गत आणे बाले भामसे 
को छोड़वार, अधिक से अधिक एक अधिकारी (यो तो सामान्य 


अथवा ऐसा अधिकारी या तो अपंगी इच्छा से एसा लाभ 
छोड़ देता है अथवा साधारण लाइन से बाहर करके प्रद मर 
चेतन तथा पेंशन के सम्बन्ध में कंग से कम समतुल्य लाभ 
मिल जाने के कारण उसे अपने पद के लांभों की आंवश्यकत' 
नहीं है तो लाइन का निचचला व्यक्ति) को यह प्रार्थिकार होगा 
कि इस नियम के अधीन उससे कनिष्ठ व्यक्ति द्वारा संवर्ग के 
भीतर भरी गई केवल एक स्थानापन् (रिक्ति के सम्बन्ध में 
उच्चतर वेततमान अथवा ग्रेड का वेतन ले सकेगा ।” 
(3) पूर्ववर्ती पैरा में निविष्ट ठीक" नीचे का सियम 
नीचे उल्लिखत निर्णयों के सम्बन्ध में लागू किया जान 
चाहिए :-- 
() नियमित लाइन से बाहर के अधिक्र,री से कनिष्ठ 
अधिकारी को दी गई आकस्मिक स्थानापन्न 


f 
|] 
i 


`, को पूरा करते की बजाए विशेष. पं 
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पदोन्नति से ठीक नीचे का नियम के अधीन स्वत 
ही दावा करने का हुक नहीं मिल सकेगा । 
मूल निगम 30() में पड़ने वाले सामान्य 
लाइन से बाहर” शब्द का अभिप्राय कठोर व्याख्या 
से नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा पद शामिल है जो या 
तो सिवा के संवर्ग से बाहर” अथवा सामान्य 
वेतनमान से बाहर है 

(ए) बदि सरकार ने किसी विभाग में प्रशासनिक 
रेक चथन ग्रेड की पदोन्नति के सिए योग्यता क्रम 
के अनुसार अधिकारियों की कोई सूची अनु- 
मोदित की है तो उनके संवर्ग में साधारण पदक्रम 
सूची में अधिकारियों की बरिष्ठता का कम उकल 
याम्या कम के आगुपार-्होका त 

(4) यह अभिनिर्धारितः कियो गया हैं कि किसी 


विशेष पद( अर्थात्‌ आवधिक) असे कि” राज्यपाल अथवा 
:. राज्य सरकार का सचिव अपनी पेदधारिता के फलसक्रप 


सामान्य लाइन में उच्च वेतनमान अथवा ग्रेड में अल्पावधियों 
के पदों :पर स्थासापन्चतः से होने प्राली. हमि को स्वीकार 
करेंगे और जब ऐसी अवस्था आ जाती है कि उसके बने 
रहे के अधिष्ठामी अथवा लम्बी अवधि की स्थासापन्त पंदो- 
ज्ञति पर प्रभाव पड़ता हो तो उन्हें ठीक नीचे का नियम 
के अन्तर्गत, स्थामापन्न पदोन्नति से होमे वाली हानि 
ग से उन्हें कार्यमुक्त 
करने की व्यवस्था करना ही -सही कदम -होगा । अंल्पावर्धि 


[की व्याख्या ऐसी अवधि है जो तीत मांस से अधिक न हो । 


यदि ऐसे किसी मामले में ठीक सीचे के नियस की 


ते पूरी गैती हैं और किसी अधिकारी को विशेष पद 
“ मे फिलहाल कार्यमुक्त करने की अव्याज्हारिकता के कारण 
- उसे स्थानापन्न, प्रदोज्ञतिं से वं 


र कर दिया जांता है तो उसे 


स्थानापन्न पदोन्नति की हानि के लिए उसी दर पर प्रति - 


: पुति स्वीकारे की. जाए जो उसे अथम तीच मास से अधिक 


अवधि तक उक्तं पद पर लोक हित में बनाए रखने के लिए 
"सक्न निकट नियम” के अन्तर्गत स्थानापन्न पदोन्नति होने 


पर अनुशेय होती । इन मामलों में मूल नियम 30(]) के 
“द्वितीय -परन्तुका के अनुसार कोई विशेष विवरण अथवा 


“चोषण आवश्यकं नहीं होगी और केबल यह पर्याप्त होगा 
कि वे. प्राधिकारी संबंधित अधिकारियों को उस आधार पर 
प्रतिपूति मंजूर करने के अपेक्षित आदेस जारी कर दें । ठीक 
नीचे का निकट नियम के मामा की तरह, जिस अवधि के 
लिएं ठीक बीचे का नियम के समतुल्य मुआवजा दिया गया है 
बहु अबधि अधिकारी द्वारा लोकहित सें विशेष पद पर 
न रहने की स्थिति में स्थानापन्न रूप से पदोक्षाति पाने वाले 
उच्च वेतनमान अथवा ग्रेड में वेतनबुद्धियों के लिए गिनी 
जाएगी । 

फिर भी, याद ऐसे किसी मामले में ठीक नीचे का नियम 
की शर्ते पुरी होती हैं तो संबंधित अधिकारी को “ठीक नीचे 
का निकट नियम” के अधीनं अनुज्ञेय रियायत सूल नियम 


`. (जसको हकदार 
: आदि के कारण प्रादेशिक सेना में न गए हीते । 

[भारत सरकार, गूह्‌ संत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या 47/2/56 . 
थार (क) ¬ दिनाक 20-7-58 |] 


' दावों का सार्थ किया भद 
अथवा अधिक अधिकारी नियमित लाइन. से बाहर पदों 
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30(4) के द्वितीय परन्छुक का सहारा लेकर मंजूर की ज 
सकती है किन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय ऐसे 
किसी अधिकारी को विशेष पद पर, जबवि उस पद का 
वेतन उस वेतन से कम हो जो उसे “ठीक नीचे का सियम 
अन्तर्गत अनुज्ञेय होता, "ठीक नीचे का नियम” लागू होने की 
तारीख से 6 मास से अधिक अवधि तक नहीं रखा जाना 
चाहिए । 

[मारत सरकार, वित्त विभाग संख्या एफ-2( 25)--स्था०[]/48, 
दिनांक 2-4-।947 तथा भारत सरकार, वित्त मंच्ालय- (सी 
डीएन०) यू०ओ० संख्या 5635-पी०्टी ०-१/ 622, दिर्ाक ॐ-0-62 है! 

टिप्पणी.--भारत सरकार कुछ समय से इस भरन पर 
विचार कर रहीं थी कि जो सरकारी कर्मचारी प्रादेशिक 


` सना में भर्ती हो. जाते है.और, वर्णघकत-प्रश्िक्षण अन्ना अतू 


देश कोसँ अथवा आपातस्थिति आदि के कारण वहां प्रतिः 

मियुक्ति पर रहते हैं, ठीक नीचे का नियम के अन्तरगत उनकी 
बरिष्ठता तथा पदोन्नति के अवसर को किस प्रकार संरक्षण 
दिया जाए | यह निर्णय किया गया है कि प्रादेशिक सेना में 
सपकै द्वारा की गई सेवा की अवधि मूल नियम 30(7) 
के वितीय परज्लुक के प्रयोजन के लिए साधारण साइम से 
बाहूर की सेवा मानी जाएं, तदनुसार ठीक नीचे का 
“निम” के अधीन अपने मूल विभागों में प्रोफार्मा पदोन्नति के 
हकदार होंगे। उन्हें एसे उच्चत'र पद में वरिष्ठता भी मिलेगी 
उस स्थिति में होते जबकि दे प्रशिक्षण 


3. “ठीक नीचे का नियम” के अन्तर्गत एक सिद्धान्स के 
लिए एक निथस,--मह देखा गया है कि कई मामलों में. एकल 
स्थानापच नियुक्ति के संबंध में एक से अधिक अधिकारियों के 


एव हृ सचन की दा 


` पर प्रसिनियृक्तिं पर हों और उनसे निले अधिकारी को 
संवर्ग भें उच्च पद स्थासापन्च रूप से पढ़ोन्नत किया भया हो । 
इस आमले में किसी भी सन्देह को दूर करते के लिए यह 
निर्णय लिया गया है कि केवल एक ही. अधिकारी जो वरिष्ठ- 
तम योग्य हो और नियम लागू करने के लिए निर्धारित 
शर्तों द्वारा वंचित न 
नियम” का लाभ मिलेगा । 


यह हो सकता है कि नियमित लाइन से बाहर सेवा कर 
रहा वरिष्ठतम अधिकारी निम्नलिखित किसी कारण से 
“ठीक नीचे का नियम” के अच्तर्गत संरक्षण की मांग न करें । 
(7) साधारण लाइव से बाहर सेवा कर रहा अधि- 
कारी साधारण लाइन में प्रशासनिक पद के सम- 

तुल्य बे्तमान के पद का धारक हो और मूल 

नियम 22 के नीचे अपवाद की शर्तों में घोषणा 

के कारण साधारण लाइन में उच्चतर पद के वेतन 

तथा वेतन वृद्धि के लाभ का पात्र ही और सिविल 


हो, केवल उसे ही “ठीक नीचे का ' 


ने 


-प्रोफार्सा पदोन्नति अनुशेश है. 7 
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सेबा विनियमावली के अनुच्छेद 475-क के नीचे 
घोषणा के कारण अतिरिक्‍त पेंशन की प्रसुविधा 
का भी पात्र हो । 

() अधिकारी नियमित लाईन से बाहर ऐसे पद 
(सामान्यतः अस्थायी) का धारक है जिसका 
वेतन 'समतुल्य वेतनमान” से अधिक है और 
साक्षारण लाइन में उच्च पद के मुकाबले स्वभावतः 
अथवा विशेष घोषणा द्वारा विशेष अतिरिक्त 
पेंशन के लिए झहक्र है । 

ऐसे मासला में, यह निर्णय किया गया है कि नियमित 

लाइन में पड़ने वाली एक रिक्ति के सम्बन्ध में “ठीक नीचे 
का निका के अधीन संरक्षण संवर्ग से बाहर सेवा कर रहे 
उस अगले वरिष्ठता आधिकारी को मिलेगा जिसका उपर्युक्त 
किसी भी बात से शंबंधित होने के कारणं वेतनवुद्धि अथवा 
पेंशन में स्वतस्त् रूप से संरक्षण नहीं होता । 


[भारत सर्कार वित्त मंज्ञालय संख्या एफ-2(2)-स्था erIII/ 45, 
दिनांक 9-5-48] 


4. जब कोई पाळ कनिष्ठ कर्मचारी पदोन्नति के 
लिए उपलब्ध नहीं हो तो स्पष्ट नियमित रिक्ति के विरुद्ध 
) मूल नियम 30(3) 
द्वितीय परच्तुक में दिए गए तम्निस्न सम्बन्ध नियम (एन० 
बी०अ/२०) से संबंधित अनुदेशो के अनुसार यह सुविधा, 
कुछ: शर्तों के पूरा होने पर ऐसे अधिकारी को प्रदान, की जा- 


„सकती है जो अपने मियमित कार्य-क्षेत्र से बाहर कार्य कर 


रहा है। इस सम्बन्ध में जिन मूल शिद्धान्तों पर जोर दिया 
गया है छत्तमें मे एक सिद्धान्त यह है कि “एक व्यक्ति के लिए 


एक व्यक्ति” की शर्ते को पूरा करने के अतिरिक्त, सभी . 
: बरिष्ठ अधिकारी तथा कम से कम एक कनिष्ठ अधिकारी, 
संघं में नियमित आधार पर पदीन्‍तत हो गया हो | अब 


हमारे ध्यान में यह बात भाई है कि ऐसे मामले भी हो सकते 


हैं, जहां कार्यक्षेत्र से बाहर सभी वरिष्ठ अधिकारी पदोन्नत 


हो गए हैं तथा पदोन्नति करने के लिए सुस्पष्ट नियमित. 
रिक्तियां उपलब्ध होने के बावजूद भी संवर्ग में पदोन्नति 
के लिए कोई भी कनिष्ठ अधिकारी पात्र नहीं रहता हैत 
ऐसे मामलों में, संगत तियमों के अनुस।र तन्तिम्न संबंधी 
नियम का लाभ अनुज्ञेय नहीं है तथा इससे संबंधित सरकारी 
कर्मचारियों को अनावश्यक आथिक कठिनाई -उठानी 
पड़ती है । 


(2) उबत मामले पर वित्त मंत्रालय के परामश से 
सावधानीपूर्वक विचार किया गया है। अब यह निर्णय 
किया मया है कि ऐसे मामलों में होने वाली कठिनाई को दुर 
कारने के लिए, तन्तिम्त सबंधी नियम (एनण्बी०्थार०) 
के अधीन परिकल्पित लाभ एक व्यक्ति के लिए एक ब्यक्ति” 
तथा कम से कम एक कनिष्ठ व्यक्ति की पदोग्मत्ति की 
अनिवार्यता को समाप्त करते हुए अब घन अधिकारियों 
को भी दे दिया ज।ए जो अपने निथमित कार्ये क्षेत्र के बाइर 
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कार्य कर रहै हैं, किन्तु शर्ते यह है कि वे आगे तिम्तलिखित 
शर्ती की भी पूरा करते हों :-- 

(का) कि संवर्ग के भीतर कोई पद, अधिकारी से 
कनिष्ठ अनुमोदित अधिकारी के अभाव में खाली 
रहता है ; 

(ख) संवर्ग में होने बाली रिक्ति को, अगले पैनल के 
जारी होने तक जबकि कुछ कनिष्ठ अधिकारी 
पदोन्नति के पत्र हो जाते है तदर्थ आधार पर 
पदोन्मत करके नहीं भरा जाता है। 

[भारत सरकार, कामिक तथा प्रशिक्षण संज्ञालय का दिनांक 75 
जुलाई, ।985 का कार्यालय शापन संख्मा 8/4|84-सथा० (वेतन: नव) । 


5. विदेश में प्रतिनियुक्षित पर भेजें गए सरकारी कर्म 
चारियों पर “ठीक नीचे का नियम” लागू करने के मामले 


में रोक.-- (7) मूल नियम 57-का के उपबन्धों के असुतर, . 


उचित मंजूरी लेकर जिस सरकारी कर्मचारी को नियमित 


रूप से बचाए गए किसी स्थायी अथवा स्थायीवत्‌ पद पर, 


उसकी अपनी सेबा के संबगे के पद के अतिरिक्त भारत से 
बाहर ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो उसका 
वैतन केखीय सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित होगा! ।. 

(2) यह रशन विचाराधीन है कि विदेश में प्रतितिय 


सरकारी कर्मचारियों को मूल नियम 30(4) के द्वितीय 
. परंचुक (अर्थात्‌ ठीक नीचे का नियम') जैसा कि ऊपर 


आदेश (4) में स्पष्ट किया गया है, के अधीच किस सीमा 


तक लाभ दिया जा सकत. है । ऊ 


यह निर्णय किया गया है क्रि ठीक नीचे को निय संक 
के अधीन लाभ ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेव नहीं 
होगा जिन्हें नियमित रूप से बनाए गए संवर्ग बाहूय पदों 
पर विदेश में प्रतिनियुवत्त किया गया है। किए की, ऐसे 
मामलों में जब सरकारी कर्मचारी भारत में अथवा भारत 
के बाइर अपने मूल संवर्ग के ऐसे पद पर लौटता है जिस पर 


` बह उस समय कार्य करता होता यदि बह विदेश में संवर्ग 


ब्राहूय पद पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाता तो प्रतिभियुवित 
की अवधि का वह अंश जिसके दौरान “ठीक नीचे का नियम” 
के अन्तर्गत लाभ की स्वीकृति की शर्तें पूरी हो जाती हैँ, 
सरकारी कर्मचारी का वेतन नियत करने के लिए ध्यान 
में रखा ज!एग। । इस प्रयोजन के लिए, पद पर पदोन्नति 
की माच्य तारीख जो प्रतिनियुक्ति काल में पड़ेगी, उसकी 
। करने के लिए "ठीक नीचे का नियम” की सभी 
शर्तें लागू करके की ज!एगी और उस पद पर बास्तविक 
नियुक्ति की तारीख को वेतन देय में संचर्ग बाहूथ पद पर 
प्रतिनियुवितत से प्रत्यावर्तन होने पर मूल नियम-27 के 
अन्तरगत यह मानकर नियत किया जाएगा कि अधिकारी को 
पदौच्नति की मान्य तारीख से पदोन्मत किया गया था । 
(3) यह्‌ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सरकारी 
कर्मचारी की उच्च पद पर पदोन्मति करने के मामले में 
अनुचित इंकार न किया जाए यह निर्णय किया गया है कि 


| 
| 
| 
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सु०सि० 22] 
प्रशासी मंतज्ञालय/विभाग उन अधिकारियों के मामलों की 
समीक्षा करें जिन्हें विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना 
ही ताकि विदेश में केवल उच्हीं अधिकारियों को भेजा ज 
सके जिन्हें प्रतितियुक्ति की अवधि के दौरान उनके मूल 
विभाग में किसी उच्च ग्रेड अथवा पद पर पदोन्नत किए 
जाने की संभावना नहीं हो ! 

[भारत सरकार, वित्त मंक्षालय कार्यालय झापन संख्या 2(]0)ई 
|) 60, विन्ांक 77-0-60] 

, 6. “ठीक नीले का नियम” फे अधीन साभ मंजूर 
करने के लिए शक्तियों का प्रस्थायोजन,-~मूल नियम 
30 (7) (ठीक नीचे का नियम) के द्वितीय परच्तुक 


के अधीत घोषणा जारी करते के लिए और जन्न - .. 


कोई अधिकारी अपनी सेवा सामान्य कम से बाहर किसी 
पद पर कार्य कार रहा हो तो स्थानापत्त वेतन का संरक्षण 
करने के लिए भारत सरकार के मंतालयों और भारतीय 
लेख परीक्षा और लेखा विभाग के कर्मच/रियों के सम्बन्ध 
में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को नीचे दी गई शक्तियां 
प्रत्यायोजित करने का निर्णय किया, गया है :- 


(३) “ठीक नींचे का नियम” के अन्तर्गत लाभ विदेश 


जें लियमित्त रूप से बताए हुए संवर्ग बाह्म पद * 
फर, प्रतिनियुक्त सरकार के कर्मचारियों को . 
ऐसे म!सले - उपर्युक्त 


स्वीकार्य नहीं होगे. +. 
आदेश संख्या (5) के अधीन विनियमित किए 
आले)... क 
() ठीक नीचे का नियम” के अच्तगंत लाभ की 
` मंजरी उपर्य आदेश संख्या (4) में दी गई 
: शर्तों क्री पूरा! करने के अध्यक्ीन हैं | 
(8) राजपत्रित अधिकारियों के मामले में प्रौफार्मा 
| स्थानापन्न" पेदोन्ताति से -सम्बस्धितं ` अधिसभा 
गृह मंत्रालय के दिनांक 24 अक्तूबर, 957 
के का०ज्ञार संख्या! ।3/2/57-स्था० (क). 
द गई शतो के.अनस।र जारी की जानी है । 
(४) मंत्रालय “दीके तीचे का! नियम” के अधीन इच्च 


Ei 
i 


2 
५ 52, 
४ईनी[ (क) | 67, और दितांक 256 कमस, 797: का कार्मोलेय ज्ञाप 
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आकर्षित किया! जाता है। (देखें इस संकलन का 
परिशिष्ट) । 

दिप्पणी :-भारत सरकार में अवर सचिवों और उप- 
सचिवों को रूप में नियुक्त केन्द्रीय और राज्य सेवाओं के 
अधिकारियों के मामले में “ठीक नी ने का नियम के अधीन 
लाभ की मंजूरी वित्त मंत्रालय के दिनांक 4 सितम्बर, 

7957 के कार्यालय ज्ञापत संख्या एफ 3(26)-सथा० 

पा. 67, समय-समय पर यथा संशोधित, में दिए गए आदेशों 


द्वारा शासित होती हैँ। 


(५) “ठोक नीचे का नियम" के अधोन .स्थान।पन्त 
पदोन्नति का लाभ इसके अधीन निर्धारित 
शर्तों को पूरा करने पर संवर्ग में कम से कम 90 
दिन की रिक्ति में केवल पदोन्‍लति के लिए दिया 
जाएगा । पूसरे शष्ठों में, प्रारम्भिक शिक्ति तथा 
इसके बाद की रिबितयां जिनके याधार पर लाभ 
दिये जासे हैं, दोनों की अवधि 90. बिद से अधिक 
नहीं होगी । ऐसी रिक्तियों पर पदोसततियों के 
संबंध में लाभ देने की अनुमति नहीं दी जाएगी 
जिल्हें. एक के बाद दूसरी को मिलकर कुल बवधि 
90 दिन से अधिक बैठती हो । 

[सारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनाक 22 जूंचू, ।942. अं 

बरी, 963 का कार्यालय शापन संख्या एफ 8( 

मांक 28 माघ, 7963 का काथालय ज्ञापन संख्या ' 


7 संख्या एफ- । (6)-#त (क) 73] 


ब्तन का लाभ किसी भी अवधि फे लिए तब सके -: 


सकते हैं जब तकं कि उसके अधीन अनुज्ञेय 
बेलन सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी द्वारा वास्तव 
में धारित मूल पद के अधिकतम समय वेतनम 
से अधिक नं हों। जब वेतन वेततमान कु अधिकतम 
वेतन से अधिक हो जात। है तो सम्बन्धित सरकारी 
कर्मचारी को ठीक नीचे का नियम” के अधीन 
अनुशेय वेतन जिस तारीख से अधिकतम से आगे 
बढ़ता हो उस तारीख से छः महीने के भीतर 
उसे उसके मूल संवर्ग में प्रत्य।ावतित कर दिया 
जाएगा । इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय के 
दिनांक 4 मई, 7967 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 
एफ-70(24)-ईना/ 60 के पैर। 7(79) और 
(५ग्ञा) में दिए गए उपबन्धों की ओर ध्यान 


26—3TI BP&T/ND/88 


7, दिनांक 2 अगस्त, 2976 से समुह “अ और 


` “छ? संबर्ग में चयन भेड़ पदों को जिल 'गियुकिलियों 


पर अधिक सिम्मेदारी नहों है, सन सियुक्तियों का 
छेतन लिह करमा,न-(का) निर्धारण. की पलि 
चयन ग्रेड पर नियुवित हो जाने पर बेदग मदि वयस ब्रेड 


के वेतनमान में ऐसा ग्रेड हो तो उसी स्तर पर नियत किया 


जाएगा जिस स्तर पर सामन्य ग्रेड में वेतन लिय! गया है, या 


` गदि एसा स्तर न हो तो जगले उच्च स्तर पर नियत किया 
. जाएगा । यदि चयन ग्रेड में वेतन उसी स्तर पर नियत किया 


जाता है तो अगली वेतन वृद्धि उसी तारीख से दी जाएगी 
जिस तारीख को वह सामान्य ग्रेड में प्राप्त होती । किन्तु, 
यदि वेतन अगले उच्च स्तर पर नियत किया जात! है तो 
अगली वेतमवृद्धि की, मंजूरी चयन ग्रेड में बारह महीने की 
सासाच्य वेततवृद्धि की अवधि समाप्त होने के बाद दी 
जाएगी । 

ये आदेश उन मामलों में लागू नहीं होते (क) जिनमें 
चयन ग्रेड यहां बताई गई शर्तों से अधिक उदार शर्तों पर 
पहले ही मंजूर कर दिए गए हैं और (ख) जिनमें. चयन 
ग्रेड न रखने का निर्णय पहले ही कर लिया गया है। 

[भारत सरकार, वित्त भंत्रालय का दिनांक 0 जनवरी, 977 


का कार्यालय चातन संख्या एफ०-7(2:)-ई (क) /74) ,(पैरा!} 
(४0) तथा 4] 


| 
| 
| 
| 


सू०नि० 22] 


नीचे आदेश संख्या (8) के पैराग्राफ ।(4) में दिए 
गए स्पष्टीकरण के अमुसार जिन मामलों में चयन ग्रे 
परं नियुक्तित होते पर वेतन मूल वियम 22(क) (7) के 
अधीन नियत्त किया जाता है उनमें मूल नियम 22 के नीचे 
दिए गए लेखा परीक्षा अनुदेश संख्या (7) के उपबन्ध भी 
लागू होंगे । उक्त स्पष्टीकरण ऐसे मामलों में भी समान रूप 
से लागू होगा जिनमें चयन प्रेड पर नियुक्ति होने पर बेठन 
उपर्युक्त आदेशों के अनुसार तियत किया जाता है। दूसरे 
शहों में, यदि चयन ग्रेड में सामान्य ग्रेड के अधिकतम का 
तत्समानी कोई स्तर है तो जिस अधिकारी दवारा! एक वर्ष 
या अधिक समयःसक सामान्य ग्रेड'के अधिकम पर सेवा 
आरसे के पश्चात उसकी पदोगति जय प्रेड में की गई है. 
चह चयन ग्रेड में अपना: वेतन अगले उच्च स्तर पर नियत 
कराने का हुकद।र होगा । 

[कलारत सरकारं, वित्त मंत्रालय का दिनांक 5 दिसम्बर, 7977 का 
कार्याल ्षापन सेख्या 7(5);६-॥ः (बः }/ 77] 


(द) "विसंगति. को दूर करने के लिए वेतत का बढ़ाया 
जान,--इन आदेशों के परिणामस्वरूप ऐसे मामले हो सकते 


`` हैं जिनमें खयन 'गरेंड में पहलें से नियुक्‍त कोई कर्मचारी अपने 


'ऐस्े कनिष्ठ कर्मचारी से कम वेतन प्राप्त करता है जिसकी 
सामान्य ग्रेड में एक और वेतनवृद्धि लेसे के पश्चात्‌ चयन 
ग्रेट में बाद सें नियुक्ति की गई है। ऐसी. असंगति में सुधार 
करने के प्रश्‍न पंर विचार किया गया है और यह निर्णय 
किये गया है कि ऐसे मामलों में निम्नलिखित शर्तें पूरी 
होने पर वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन बढ़ा कर कनिष्ठ कर्मचारी 

के वेतन कै बराबर कर-दिया जाए 2 
() वरिष्ठ और करि दोनों कर्मचारी एक संवर्ग से 
सम्बन्धित हों और जिस चयव ग्रेड में उन्हें नियुक्त 


. अयोग करता आवश्यक था किन्तु इस अवधि की अपर्याप्त" अ 


किया गया है वह ग्रेड एक ही संवर्ग में तथा समतुल्य... 


कक होनाचाहिएः। 
(४) जयनं ग्रेड में नियुक्ति से पहले बरिष्ठ कर्मचारी 
सामान्य ग्रेड में समंथ-समय पर अपने कनिष्ठ 
` कर्मचारी से अधिक या उसके बराबर वेतन 
लेता रहा हो। 
(प) यह असंगति प्रत्यक्षतः ऊपर निर्धारित वेतन 
` नियतन का फार्मूला लागू करते के परिणामस्वरूप 
हुई हो । 
इस निर्णय के उपबन्धों के अनुसार, वरिष्ठ अधिकारी 
का वेतन नियत करने वाले भदेश मूल नियम 27 के अधीन 
जारी किए जाएं और वरिष्ठ कर्मचारी को अगली वेतन 
बद्धि, वेतन नियतन की तारीख से अपेक्षित अहक सेवा 
पूरी करने पर दी जाएगी । 
[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 8 अगस्त, 979 का 
कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-7(2)-ई-॥]] (क) /74-पी ण्टी०"]] 
समूह “ग” और “घ” के संवगों में चयन ग्रेड ल।गू करते 
के परिणामस्वरूप वेतन बढ़ाने के लिए मूल नियम-22भ के 
नीचे भारत सरकार के आदेश (6) का पैरा (च) देखें 
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(ग) सामान्य ग्रेड में अगली घेतनबूद्धि की तारीख से 
चयन ग्रेड में आने के लिए विकल्प.--यह निर्णय किया गया 
है कि उपर्युक्त आदेशों और समय-समय पर संशोधित या 
ढील दिए गए आदेशों के अवुरसार ल।गू चयन ग्रेड पर 
नियुक्ति के लिए उपर्युक्त समझे गए कर्सच।रियों को समान्य 
ग्रेड में उनकी अगली वेतनवुद्धि की तारीख से चयन ग्रेड 
में चेतन लेने का विकल्प देने की अनुमति दी जाए । थे आवेश 
7 अगस्त, 976 से प्रवुत्त समझे जाएंगे । 


सम्बन्धित कर्मचारी चयन ग्रेड. भें अपनी चिथुक्ति की 
तारीख से एक महीने के भीतर ही विकल्प के प्रयोग करेंगे !: 
जी कर्मचारी इन आदेशों के जरी होने की तारीख को जगन : 
ग्रेड में पहले से ही कायं कर रहे हैं, इन्हें. 30 अगस्त, 2983 
से पहले विकल्प देना आवश्यक होगा । इनके विकल्प के 
आधार पर वेतन का पुनः नियतन केवल काल्पनिक आधार 
पर किया जाएगा और वे इन आदेशों के जारी होने की 
तारीख से लाभ लेंगे । 

(भारत सरकार, वित्त मंत्ञालय का दिलांक 28 जुलाई, 2983'का 
का ० ज्ञा० संख्या एफ-7(20)-ई-[/ 83) 


28 जुलाई, 7983 को चयन ग्रेड के पदों पर कार्वे कर 


रहे व्यक्तियों हारा' 30 अगस्त, 983 तक घिकहप का : 


के बारे में विभिन्‍न स्त्रोतों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनका 
मुख्य कारण यह था कि छपर्यवतत कार्यालय ज्ञापन देर सेः 
प्राप्त हुआ था और इसलिए सारे देश में फैले और विदेश 


भारतीय मिशनों के क्षेत्रीय अधिकारियों को पर्याप्त समय ˆ 


नहीं दिया गया था कि वे निर्धारित अवधि में अपना विवात्य 
दे सकें । इस मामले की मंत्रालय में स/वधानीपुर्वक ज़ 
की गई है और एकत त/रोख को आए बढ़ाने. तक निकम 
किया गया है जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों दवारा विकल्प 
का प्रयोग 30 नवम्बर, 7983 तक किय! जा-सके । 


एक प्रश्न यह भी उठाया गया है ।क वय! उन कर्मचारियों 
को विकल्प का लाभ दिया! जाएगा जो + अगस्त, 976 
और 27 जुलाई, 7983 के बीच चयन ग्रैंड पद पर कार्य 
कर रहे थे और पदोन्नति आदि के कारण 28 जुलाई, 
2983 को ऐसे पद पर कायरत नहीं थे । इस प्रन पर 
विचार किया गया है और यह निर्णय किया गक है कि ऐसे 
व्यक्तियों को भी विकल्प का लाभ दिया जाए! जिस पद 
पर उसकी पदोन्नति की भई हो उस पद पर उनका वेतन 
चयन येड पद में उनके काल्पनिक वेतन के संदर्भ में पुन: 
नियत किया जाय । यह पुनः नियतन भी कारपनकि आधार 
पर होगा और इन्हें वास्तविक लाभ केवल 28 जुलाई, 

7983 से ही प्राप्त होंगे । 


सभी मंत्नालयों/विभागों आदि से यह सुनिश्चित करने 
का अनुरोध किया जाता है कि ये जादेश उनसे सम्बद्ध, 
अप्लीनस्थक्षित्रीय कार्यालयों आदि को शीघ्र भेज दिए जाए 


` करणला. विः 


भूषति 22] 
ताकि उनमें कार्यरत कर्मचारी अपने विकल्प का प्रयोग 
परोक्त बढ़ाई गई अवधि में कर सकें । 


(भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय का दिनांक 5 अकतूबर, ।983 का 
कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 7(70/ई/83) 


ये आदेश 7-8-7976 से सांकेतिक आधार पर लागू 
किए गए थे तथा वास्तविक ल/भ उक्त कार्यालय शापन के 
जारी होने की तारीख अर्थात्‌ 28-7-83 से देने की बात 
स्वीकार की गई थी । दिनांक 26-9-8! के कार्यालय 
ज्ञापत संख्य! एफ-7/ ।/ 80-स्थापन। (वेतन) के हार 
पदोन्नति परं चिम्म वेतममान में अगली वेतनवृद्धि की 
हारी से मूल नियम 22-ग के अधीत वेतस के निर्धारण 
प्रयोजन से पहले जनुदेश जारी किए 
गए थे सथा उव कार्यालय ज्ञापन के अधीच जारी किए 
गए आदेश 7-5-498 से लागू किए गए थे । 


ल्प देसे के 


2. यह प्रश्न सडाय! गय। है कि कोई कर्मचारी जो 
775-7987 के पश्चात उच्च पद पर पदोण्नत हो गय। 
तथा जिसने एक बार दिनांक 26-98-7987. के कार्यालय 
ज्ञापस के अधीन वेतन लिर्धारंम के लिए विकल्प दे दिया 
था, यदि -चंयत ग्रेड पद में विषाल्म-के लिए वित्त मंत्ासहय' . 
के दिनांक 28-7-7983 के कर्यालय ज्ञापन में दिए गए 
उपबन्धों को ध्यान में रंखते हुए, उसका वेतन निम्न पद प 
पुनःनिर्धारित किया जाना हो तो बया उसे एवत कार्यालय 
ज्ञापन: के अधीनः अन्य बिकल्प 
i 


लेप सावधानी पूर्वक विः के पञ्चात्‌ 
माष्टूपति जी.ने यह मिर्णेय किया है कि इस विभाग के दिनांक 
269-798 केः. कार्यालय -ज्ञांमन के अधीन दिए गए 
विकल्प तथा वित्त मंत्रालय के विनांक 28-7-2983 के 
कार्यालय ज्ञापन मे दिए भएं- निवाहप के मामले में भी एसे 
मासलों में विकल्प देने के! एक और अबसर प्रदान किया 
जाए जिनमें संबंधित कर्मचारी का वेतन बित्त मंत्रालय 
के दिनांक 28-7-83 के कार्यालय ज्ञापन को ध्यान सें 
रखते हुए मिम्नतर गैरन्कार्यात्मक चयन ग्रेड में पिछली 
अवधियों के लिए पुनः निर्धारित किया जना हो जबकि इस 
प्रकार का निर्धारण संबंधित कर्मचारी को अधिक लाभप्रद 
"होता हो । 

4. ये आदेश इनके जारी होने. कि तारीख सें प्रभावी 
होंगे पिछले मामले इग आदेशों को ध्यान मेहखते हुए वि- 
नियमित किए जाए, ' परन्तु वास्तविक लाभ केवल इस 
कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से ही दिया 
जाए । संशोधित विकल्प इस कार्यालय ज्ञापन के जारी 
होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर दिया 
जाए तथा एक बार दिया गया इस प्रकार का विकल्प 
अन्तिम होगा ! 


5. सरकार ने विशेष मामला माचवार दिनांक ]7-7-84 
के कार्यालय ज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार विकल्प देने 


देने की अनुमति दी ` 


बतत 


के दिनाक 28-7-83 के कार्यालय ज्ञापन, के अनुसार कर्मलारी 
को विकल्प क! प्रयोग करने की गुंज।इश नहीं होगी 
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की समय सीमा दो महीने और बढ़ा दी है और अब विकल्प 
तारीख 27-.2-.984 तक दिया जा सकेगा । 

(भारत सरकार, गृह्‌ मंशाशय, (कामिक और प्रशासनिक संघार 
विभाग) का दिनांक 77 जुलाई, ।984 का का० ज्ञा० से०  3-9-84 
स्था० पी० आई०, दिना 74 नवम्बर, ।984 मुण्जो० संख्या 
2405/84[पीण्यू०्शाई० तथा दिनांक 77 नवम्बर [फ/4 का 
सी० एण्ड ए०्जी० का पछ संख्या 89;लेखा/]4-80-]) 

स्फ्टीकरण.--7, उन मामलों में, जहां भ्रमर ग्रेड में 
नियुक्त कर्मचारी भारत सरकार वित्त मंत्रालय (ब्यय 
विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या नि० ५(70)ई*्ता/ 
83 दिचांके 28-7-7983 के अनुसार वेतस निथत करने 
का विकल्प है और सामान्य ग्रेड में अपनी अंगली 
वेतनवृद्धि की तारीख से पहले लगर छपचतर ग्रे > 
हो जाता हैं, वेतन नियतन के तरीके के बारे में बििण्न 
कार्यालयों द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जति' रहे हैं। अब तक मे 
निर्णय के अनुसार इस प्रकार के मामलों का वित्त मं 


प्रदर ग्रेड में वेतन प्राप्त करने का विकल्प अगले उच्नतर 
अंड में पदोन्नति की तारीख फे बाद को तारीख. का है जहां 
तक कि विशेष समय पर विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में थिकस्पों 
का आवश्यवा रूप से प्रयोग करते का प्रश्‍न है, एस दुष्ठि- 
कोण अलक संगत प्रतीत होगा, और ऐसी 
औपचारिक रूप से सागू करने वाले नियम या. आप्रेश नहीं 
हैं जिनके अन्तर्गत पहले का विकल्प व्यमयठ होजाएगा 
(छद।हरण के लिए निचले पद के साधारण ग्रेड में अगली 
वेतनवुद्धि के उपचित होने की तारीख के पहले उच्चतर ग्रेड 
में पदोन्नति ) । '  . 

2. अंतः इस मामले पर सावधानी, से बिचार किप 


गया और यह विणय विपा यया कि ऊपर विभिर्चिष्ट अकार .- 


के मामलों में पित्त मंत्रालय के दिनांक: 28-7-]9853.के 
कार्यालय ज्ञापन संख्या के अनुसार काल्पनिक वेतन' जिसे 
फर्मच।री उस ग्रेड में वेतन नियतन के लिए अपने: विकल्प 
देने की तारीख की प्रवर ग्रेड में प्राप्त करता होता. (भारत 
सरकार के गृह मंत्रालय के कामिक तथा, प्रश[सप्तिक सुधार 
विभाग' के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-7/]/80-स्था० 
पी०अ।ई०, दिनांक 26-9-987 के पैरा 2 के उपबंधों 
की परिधि के भीतर उच्चतर पद पर वेतन नियतन के लिए 
वश्यक रूप से लेखे में लिया जाएगा । ) 

3. क्षेत्ष (फिल्ड) कार्यालयों से अनुरोध है कि वे सभी 
पिछले मामलों की समीक्षा करें तथा ऊपर बताई गई रीति 
से सही वेतत नियमन को सुनिश्चित करें । 

(भारत के निमंत्रक महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली का पच्च संख्या 
964-3/43-84-] परिपन्न संख्या एमण्जी०ई०/37/85), दितनांक 
27 मई, ५985)} 


8, चयत ग्रेड पदों पर स्थानापश्ष नियुक्तियों के भासले 
में छूड,-सामान्यतः. किसी चथन भ्रेड पद पर स्थातापन्न 
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भू०नि० 22] 


नियुक्ति होते के बाद अधिष्ठायी वेतन से अधिक वेतत 
स्वीकार्य नहीं है, जब तक कि कार्यभार ग्रहण करने पर एउत्तर- 
दायित्व अधिक नहीं होत। बशर्ते कि यह पद मूल नियम 30 
की अनुसूची में शामिल हो । मूल नियम 30 के उपबच्धों 
में छूट देकर निम्नलिखित निर्णय किया गया है :--- 

(7) ऐसे मामलों में चयन ग्रेड पद पर स्थावापन्च 


ना नियुक्ति की अनुभति दी जाए; 


(2) ऐसे मामलों में बेतन मूल नियम 22(क) (३) 
के सपबन्धों के अधीन चयन ग्रेड में नियत किया 
जाए ; और 

(3) “ठीक चीचे का नियम” का लाभ ऐसे म।सलों 
मं भी.दिया जाए बते कि अक्त नियम की सी 
शर्ते पूरी होती हों । 

(4) मूस नियम 22 के नीचे दिए गए लेखा परीक्षा 
अनुदेश संख्या (.7} के उपबन्ध ऐसे मामलों में 
भी लागू होंगे । 

चूंकि चयन ग्रेड सामान्यतः ऐसे संवर्य में ही सागू किए 

गए हैं जिनमें उच्च पद पर पदोन्नति के बहुत कम अवसर 
हैं या नहीं हैं इसलिए सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय ऐसी 
उपयुक्त न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित करगे जो सरकारी 


क्रमेंचारी को चसन ग्रेड पर नियुक्ति के लिए योग्य संमझे 


जाने से पहले पूरी की जानी जावश्यक हो । 


(भारत सरकार, वित्त मंत्नालय का दितांक 3 अवतूबर, 2968 का 
का ०ज्ञा० संख्या एफ :2(53)-स्था-/ 63 और दिनांक 29 अगस्त, 


2987 का का० आऽ संख्या ए-2(35)-ईा (क)/68) ` 


9. आपात कमीशन से सिविल नियोजन पर वापिस 
आने पर सेवा की गणना--“ठीक नौसे का नियम” को लागू 
करवा.--(.7), भारत सरक!र इस प्रश्न पर विचार करती 


वेतन 


रही है कि जो सरकारी कम चर री सिथिल नियोजन में स्थायी | 


पद पर मौलिक रूप सें कार्य करता है और जिसे आपलं 
कमीशन मंजूर किय! गंया है, उसे रौनिक सेबा से लौटने पर 
और ऐसे उच्च पद पर नियुक्त किए जाने पर जो वह ऐसी 
ड्यूटी से अनुपस्थित न होने पर स्थानापन्त रूप से धारण 
करता, यह अनुमति दीं जाये कि उसके द्वारा रक्षा सेवाओं 
में व्यतीत की गई अवधि की गणना! उच्च सिविल पद के 
समय वेतनमान में वेतनवृद्धियों के लिए कर सके । यह 
निर्णय किया गया है कि जिन स्थायी सिविल अधिकारियों 
को आपत कमीशन मंजूर किया गया है उनके द्वारा धारित 
रक्षा सेवाओं के पदों को मूल नियम 30(7) के द्वितीय 
परन्तुक के प्रयोजन के लिए “सिवा के साम।न्य क्रम से ब/हुर” 
के पदों के रूप में विनिदिष्ट किय। जाएगा । इस निर्णय के 
परिणामस्वरूप रक्षा सेवाओं में ऐसे अधिकारी हारा की गई 
सेवा की गणना वेतनवृद्धि के लिए उच्च वेतनमान व।ले 
पद में की जाएगी जबकि रक्षा सेवाओं में उसकी नियुवित 
न हुई होती तो वह सिविल नियोजन भें उच्च वेतनमान वाले 
पद में स्थानापन्त रूप से कार्य करता और थह भी शर्तें होगी 
कि उपर्युक्त आदेश (2) में यथा निर्धारित “ठीक नीचे 
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का नियम” को लागू करने के लिए पूर्बवर्ती शर्ते पूरी होती 
हौ । 

(भारत सरकार वित्त विभाग का दिनांक 7 नवम्बर, 942 का 
पुष्ठांकच संख्या एफ- 5( !8)-व्यय :/42} 

(2) यह्‌ निर्णय किया गया है कि जिन स्थायी सिविल 
अधिकारियों को भारतीय अधिकारियों की रिजर्व सेवा! के 
अधिकारी होने के नते सैनिक सेव! में बुल! लिया गया है 
उनके दवारा घारित रक्षा सेवाओं के पदों को भी मूल नियम 
30(7) के ड्वितीय परच्तुक के प्रयोजन के लिए "सिवा के 
सामान्य क्रम से बाहर” के पद के रूप में त्रिनिदिष्ड किग्रा 
जाएगा । हि : 

- [घाइत सरकार, वित्त विभाग पृष्डांकन सेंड्या एफ ।5(8) 
ह ,! (42, निनांक 28 जुलाई, _! 943] 

(3) भारत सरकार ने उपर्युक्त पैरा । में दी गई 
रियं।यत सिविल पायनियर कौस के कमीशन प्राप्त अधि- 
कारियों को दे दी है । 

[आरत सरकार, वित्त विभाग का दिनांक ।5 नवम्बर, 7943 
का पुष्लाकत संख्या 9890-उब्श्यू ०आई०/43] 


20. भारत/विदेश में प्रशिक्षण/अनुदेश पर रहते हुए 
प्रोफार्सा पदोन्नति.--( 7) मूल नियम 20 में.वहु व्यवस्था 
है कि मूल नियम 9(6) (ख) के अधीन वात॑व्य के रूप में 
माली गई किसी अवधि के सम्बन्ध में किसी सरकारी कर्म- 
चारी को ऐसा बेलन मंजूर किया जा सकता है जो सरकार 


* उचित समझे किन्तु किसी भी समले में ऐसा वेतन सरकारी 
क्मेचार के मूल नियम 9(6) (ख) के अधीन ड्यूटी से 


भिन्न ड्यूटी पर मिलने वाले वेतन से अधिक नहीं होगा । 


१३) एक प्रश्‍न यह उठाया गम है कि वया जिस सरकारी 
- कनारी को-ओ भाश्त में प्रशिक्षण या अनुदेश वर है और 


जिस मूल नियम 9(6) (ख) के अधीन कर्तव्य पर माला 
गया है, उसे ऐसे प्रशिक्षण या अनुदेश के दौरान अगले उच्च 
ग्रेड में पदोन्मत किया जा सकता है जबकि वह ऐसी पदोच्नहि 
का अन्यथा हकद।र हो और यदि पदोन्नत किया जा सकत! 
हौ तो ऐसी पदोन्मति होने पर उसका वेतन किस प्रकार 
विनियमित किया जाएगा । यह निर्णय किया गया है कि 
ऐसे मामलों में यदि कर्मचारी प्रशिक्षण पर न गया होता 
और जिस तारीख को उसकी पदान्नति होती उस तारीख 
से उसे अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति देने मेंको इ भापत्ति नहीं 
होनी चाहिए, बशते कि नीचे दी गई शर्तें पूरी होती हो । 
(क) उसका अगले उच्च ग्रेड में पदोच्तति के लिए 
अनुमोदन किया गया हो, और 
(ख) विशेष उच्च ग्रेड में पदोत्नति के लिए अयोग्य 
समझे गए बरिष्ठ कर्मचारियों को छोड़कर 
उससे वरिष्ठ सभी कर्मचारियों की उक्त प्रे 
में पदोन्नति हो गई हौ । 


उसे अगले उच्च ग्रेड में ऐसा स्थान।पन्न वेतन लेने की 
अनुमति भी दी जाए जो उसने मूल नियम 9(6) (ख) के 


म 


i 
| 
| 
| 


` झू०ति० 22] 


अधीन ड्यूटी से भिन्न ड्यूटी पर होने पर समय-समय पर 
लिया होता । 

(3) उपर्धृक्त उपबन्ध सूल नियस 57 के अधीन 
प्रशिक्षण के लिए विदेश में प्रतिनियुक्त अधिकारियों के 
मामले में भी योनित परिवर्तन करके लागू होंगे । 

[भारत सरकार, वित्त मंछालय का दिनांक 
कार्यालय ज्ञापन संख्या 


सांक 4 मार्च, 7978 का 
एफ-4 (7) [क ) / 78] 


सहाविदेशक, डाक ब तार के अनुदेश 


7, वयन प्रेड में नियुक्ति होने पर वेतन का नियतन.-- 
(7). यह देखने में आया है कि कुछ मामलों में जब कर्मचारी 
सामान्य ग्रेड में अधिकतम वेतममान पर रुके हुए हैं, मूल 
नियम 22(क) (77) कै उपबच्धों शौर मूल विभ 22 ` 
के नीचे दिया गया लेखा परीक्षा अनुदेश संख्या () चघन 
ग्रेड में उनका वेतन नियत करते समय ठीक प्रकार से लागू 
नहीं किया गय! है जैस! कि मूल नियम 30 के नीचे दिए 
रए भारत सरकार के झञादैश' (7) में व्यवस्था है । 

; (४) सभी, सम्बन्धितों के मार्गदर्शन के लिए यह बात 

[यी जाती है कि यदि कर्मचारी से चयन ग्रेड में अपनी 
स्थावापन्‍्त नियुवित की तारीख पर सामात्य ग्रेड में एक 
बर्षे था एक बरे से अधिक समय के लिए अधिकतम वेतनभाच 
में वेतन लिए। है और यदि सामान्य मेड में जिस स्तर पर 
चेतन लिया गयी है इस अधिकतम स्तर के समकक्ष चयन 
पड़ में कोई स्तर नहीं है तो चथन ग्रेड में स्थानापन्त वेतन 
का सिम्रतेत मूल नियमं 22(क) (स) और मूल नियम 22 
के सीचे दिए गए लेखा परीक्षा अनुदेश ] के उपबन्ध्ों के 
अंनुसार' अगले उच्च सतर पर (न कि निचले स्तर पर) 
किया जाएगा। एक उदाहरण अनुलम्नक में दिय। गया है । 
' ` _ अनुलग्नक 


आशुलिपिक “क” (श० 430-5-4 60-8-200- 
द०्से०-8~250-द०री०-8-280-।0-300) ऽषे 
को चयन प्रे (६० 20~0-290-75-380- 
३० रो०-१5-425.) में लियुबित होने पर सेतत का 
नियतन । 

(]) चयन प्रेड (20-425) 

में नियुक्ति को तारीख 

(घ) जाशुलिपिक के सामान्य 

ग्रेड ({30-300) में 
26-9-67 को वेतन ₹० 300 
(i) किस तारीख से सी जा रही है 5-7-66 
(५) वह स्तर जिस पर बेतत कोई समकक्ष 
प्रथमतः मूल नियम 22 (क) स्तर न होने के 
() के अधीन ₹० 220- कारण वेतन 
425 के वेतनमान में नियत २०290 पर नियत 
करना चाहिए । किया जाएगा और 
20 रु० वैयक्तिक 
वेतन होगा । 


46-9-87 


2f3ll DPAT/ND/88 


वेतन 


बाद, सामान्य प्रेंड में एक बेसनवृद्धि अजित करने पर किसी: 
अधिकारी का सामान्य ग्रेड में वेतन, उसे चमन डमं ` 
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(५) 26-7-66 से 5-9-67 अतः: वेतनवुद्धि 
तक की अवधि जिसके नियुक्ति की प्रथम 


दौरान सामाण्य ग्रेड में वेतन 
₹० 300 पर लिया गय। था, 
जिसकी गणना मूल नियम 
22 के नीचे दिए गए लेखा 
परीक्षा अनुदेश संख्य। () 
के अधीन वेतनवृद्धि के लिए 
की जाएगी | 


तारीख अर्थात्‌ 
6-9-67 को 
ल देय होगी । 
अन्तिम नियतन 
₹० 305 कै स्तर 
पर किया जाएगा 
(२०29 0में 79 
रुपये जोड़कर) 

(४) अगली वेतन बृद्धि की तारीख 76-8-7968 

[कहानिदेशक, डाक च लार का दिनांक, 8 सितावर, ।972 का 
पत्र संख्या 2-]0/77-पीं०ए०पी ७] 


2. सासाम्य ग्रेड में अलुज्ञेय होने चाले उच्च लेतन का 
संरक्षण (7) जिस' चयन ग्रेड के पथ के का 
उत्तरदायित्व के नहीं हैं उस पर निभूत किसी सरकारी कमे- 
चारो के वेतन का नियतन भूल नियम 22 के. लध्षीन'लेखा 
परीक्षा अनुदेश (7) के साथ पठित सूल नियम 22 (क) () 
की सहायता सादृश्यता पर विनियमित किया जाठाहे । 
हमारे घ्याच में यह बात लाई गई है कि .--73 की य इसके 
बाइ संशोधित वेतनमान में जयन ग्रेड में सियुक्ति होते के 


त्तियुक्ति होने पर अतुज्ञेय वास्तवं में सिलने पाले 

अक्षिक हो जाता है। ऐसे मामलों में अवाक संरक्षणं 

का अशन पिछले कुछ समथ से वित्त मंत्नालय के : परयो 
से विचाराधीन है । 


(2) उपर्युक्त प्रकार के शाससे में फर्मणारी को होगे 
बाली कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय किया 
गया है कि ।--78 को या उसके बाद संशोधित वेतनमान 
में चयन ग्रेड पदों पर मौलिक, या स्थानापरुम नियुक्ति 
होने पर वेतत-मियतन उपरोक्त पैर्‌'ग्राफ में दिए गए तरीके 
से विनियमित किय! जात! है, और कर्मचारी की चयन परेड 
में नियुक्ति न हुई होती तो उसे सामान्य ग्रेड में किसी भी समय 
अनुज्ञेय वेतन चयन ग्रेड में अनुज्ञेय/ मिलने वाले'बेतन से अधिक 
हो जाता है तो ऐसे अन्तर को वैयक्तिक वेतन के रूप में 
स्वीकृत किया जा सकता है जो भविष्य की तनवृणिं में 
सिला दिया ज।एगा' । 


[महानिदेशक, डाक च तार का दिमांक 26 अक्तूबर, 977 का 
पल्ल संख्या 3-49/77-पी०ए०दी०] 


3. कनिष्ठ इंजीनियरों, टी०्टी० एस० सूह “ग” 
आदि की चयन ग्रेड में नियुक्ति होने पर वेतन 
नियत करना, (7) दूरसंचार संबंधी चयन 
ग्रेडों अर्थात्‌ संघार सहाथकों/फोन निरीक्षकों/बितार 
आपरेटरों/आटो एक्सचेंज. सह!यका/कनिष्ठ इंजी- 
नियरों और हेलीग्राफ ट्रेफिक सचिस समूह “ग” 


मू०ति० 22] 


आदि के संवर्गो में चयव ग्रेड पदों पर नियुक्ति हो जाने पर 
भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश (7) के उपबंन्धों के अनुसार 
वेतन नियतन का लाभ लागू करने के लिए अलग-अलग 
व्यक्तियों से अनुरोध प्राप्त हो रहे है। संघों ने भी दूरसंचार 
साइड फे चयततमेडों के म।मले में उक्त आदेशों के उपबन्धों 
को लागू करते के लिए समय-समय पर इस निदेश।लय से 
सिफारिश की है । इस सांग को मान! नहीं गय! है । 

2. अ भा म 

3. उपर्युक्त पैरा ¡ में उल्लिखित डाक व तार संबर्गों में 
कयन ग्रेडों का गठन वित्त मंत्नालय के दिनांक ।0 जनवरी, 
977 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों 
से अधिक उदार नियमों और शर्तों पर किय। गया है । 
भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश (3) में बहुत स्पष्ट किया 
गया हैं कि उपबन्ध ऐसे म!मलों में लागू चहीं होंगे जिनमें 
चयन ग्रेडों के। गठन पहले से. ही अधिक उदार शर्तों पर किया 
गया है । अत उपर्युक्त पैसा १ में इल्लिखित संवर्गों में चयन 
ग्रेडीं पर नियुवंत व्यक भारत संरकार के उपयेवत आदेश 
(7) के उपबच्धों के लाभ के हकदार नहीं हैं। चयन 
प्रेडों में नियुमित होने पर उनका बेतन मूल नियम 22 (क) 
(म) के उपबंन्धी की समानता के अनुरूप नियत किया 
जाता रहेगा! । ; 

4. अनुरोध है कि जिन म।सलों में चयन ग्रेड फर नियुक्ति 
होने पर बेतन' उपर्युक्त अनुदेशों क! उल्लंघन करके नियत 
किया गया है, उन भ।मंलों की पुंनरीक्षा की जाए और बेसन 
मूल नियम 22(फ) () के अधीन नियत किय! जाए । 
गलत वेतन-निर्धारण के कारण अधिकारियों को दिए 
गए अधिक भुगंतान' की वसूली निर्धारित क्रिया-विधि का 
अनुपालन करने अर्थात कारण बताओ नोटिस आदि जारी 
करने के बाद की जाए । 

[अद्ठानिवेशक, , डावा घ तार नई दिह 
पक्ष संख्या 3-78/80मी१एन्टी' 
लेखा परीक्षा अमुदेश 
(]) यह अभिप्राय नहीं है कि मूल नियम 30 के खण्ड 
(7) के द्वितीय परन्तुक में "सिवा के सामान्य क्रय से बाहर” 
शब्द की "सेबा के संवर्ग से बाहर” थ! सामान्य समयवेतनः- 
मान से बाहर” के रूप में कठोरता से विवेचन किया जाए । 
अपनाए गए शब्दों का सद्देशय भारत सरकार को अपने विवेक 
का प्रयोग करने की अनुभति' के य! जहां ऐसी अ।पवादिक 
परिस्थितियां उत्पन्न हो जाये जिका पूर्वानुमान नहीं लगाया 
ज। सकता और नियमों में व्यवस्था नहीं की जा सकती ! 
(॥) इस परम्तुक के अधीन किसी पद के विनिर्देशन से 
सरकारी कर्मचारी उक्त पद में सेव। की गणना वेतनवृद्धि 
के लिए उस ग्रेड में करव।ने का पत्र होगा जिस ग्रेड में वह 
लिनिदिष्ट पव पर कार्य न करने पर स्थानापन्न रूप से कार्य 
करता । 
लिखा परीक्षा अनुदेश (पुनः मद्रित) का भाग ], अध्याय ¡0 पैरा 9] 


का 77 नवम्बर, :980 का 


बनन 


लेखा परीक्ष! के निर्णय 


(2) यद्यपि कर्तव्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो 
भो भारत सें स्थानापन्न पदोन्नति के कारण इलीण्ड में, 
प्रतिनियुक्ति वेतन बढ़ाय। जा सकता है । 

लिखा परीक्षा निर्णयों के संकलन का भागः, निर्णय (3)] 


’ 


(2) केर्रीय सरक।र की यह घोषणा कि किसी विशेष 
पद में अधिक महत्व के कत्तव्य या विभिन्न प्रकार के कर्तव्य 
शामिल हैं, उसी संवर्भ में एक पद से दूसरे पद पर नियुक्त किए 
गए सरकारी कर्मचारी को स्थामापन्त वेतन की मंजरी का 
समर्थन करती है । 


खिसा परीक्षा निर्णयो के संकालन का अध्याय 39५, निर्ण { 7 4}. 
|; 


नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक :के विर्णण 
(3) मूल वियम 30 में 'करतैव्य” और “उत्तरदायित्व” 
शब्द को व्याख्या विस्तृत अर्थ में की ज।ए क्योंकि इसमें किए 
जाने वाले कार्यो के अतिरिक्त किसी विशेष सेवा कैं सदस्य 
के प्रासंगिक सामान्य जिम्मेदारियां तथा दायित्व भी शामिल 
हैं । GR 
[नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का दिनांक 3 सितम्बर, ।523 


की संख्या 397-६/ 676-23] 


(2) एक सन्देह यह उठाया गयः था कि क्‍या मल मिथ 
30 (2) के द्वितीय परच्तुक में थथा अपेक्षित सेवा के समान्य 
क्रम से बाहर रखे जाते वाले किसी-पंद की. घोषणा-पदोम्मति 
का आदेश देने के लिए सक्षम प्रशासनिक घाधिका रारा 
या उधार लेने वाले विभाग के प्राधिकारी द्वा जारी 
करनी चाहिए जिसमें सरकारी कर्मचारी सेवा कर 
रह हो । 


नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, ने निर्णय किया है 


चूंकि मूल नियम 30 में सेवा के सामान्य कम से बाहुए के * 


किसी व्यक्ति के पदोन्‍तति के अधिकार का स्पष्ट संरक्षण 
करने के लिए है इसलिए घोषणा अधिकारी के मूल विभाग के 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की जानी है च कि उधार लेने 
वाले विभाग दवारा । यह भी स्पष्ट किया गया है कि. मल 
नियम 30 (१) के द्वितीय परन्तुक की शर्तों के अनुसार 
सेवा के सामान्य क्रम से बाहर होते चाले किसी पद कीः 


घोषणा करना ठीक नीचे का नियम के अधीन पदोन्नति की : 


मंजूरी देने से पूर्व की शर्तों में से है और इसे प्रोफार्मा पदोन्नति 
के आदेशों के साथ-साथ जारी करना चाहिए । 
नियंत्षक तथा महालेखा परीक्षक, के्रीय राजस्व का दिनांक 


8 अक्तूबर, 968 का कार्यालय ज्ञापन संख्या जी० एम०/4-3/68- 
७9/528] 


2. स्थापित केखरीय सेचा समूह “क” के अधि- 
कारियों पर लागू होभा.--स्थापित केद्रीय सेवा समूह “क” 


कामिक और प्रशिक्षण विश्राम की दिनांक 30-889 की अधिसूचना संख्या 7/70/89-स्था० (वेतन-]) द्वारा विल्लोपित्त । 


मू०मि० 22] 


के अधिकारियों पर संशोधित मूल नियम 3 के स।गू किए 
जाने के बारे में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए :-- 

(क) बया! संशोधित मूल निथम 3 के उपबंध ऐसे 
अधिकारियों पर लागू होंगे जो नीचे के मूल पदों 
से स्थापित केन्द्रीय सेवा समूह “का” के कनिष्ठ 
वेततमान भें शामिल पदों पर स्थानापन्न रूप 
में, पदोच्तत हुए हों; और 

(ख) किसी अधिकारी की जब कभी उस सेव! के नीचे 
वाले पद में उसके भूल बेतन में बढ़ोत्तरी के फल- 
स्वरुप इसकी कनिष्ठ वेतनमान में स्थानापच्न 


वेतन में कोई परिवर्तेन आता है तो क्या उस. 


अधिकारी के स्थापित केन्द्रीय सेबा. समूह “क” 


संशोधन किया जाएगा । 


भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से 


के वरिष्ठ वेतनमान में उसके स्थानापन्त वेतन में. 


यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित. . 
दोनों प्रश्तों का उत्तर “हां” हैं। इबंस संध में और आगे - 


स्पष्ट किय। गया है कि वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न वेतन 


के नियत किए जाने का उपरोक्त नियम ऐसे मामलों में भी... 
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लागू होगा जहाँ कहीं अधिकारी समूह “ब” सें स्थापित 
केस्ट्रीय सेवा समूह "क" के वरिष्ठ वेतनमान में सीधा 
पदोन्तत हुआ हो और जहाँ छसका वेतनमान वरिष्ठ वेतस- 
माच में उस सेवा के कनिष्ठ वेतनभीन्‌ में कल्पित वेतद के 
आधार पर निर्धारित क्रिया गया हो. लि 


भारत सरकार, वित्त सं 
2(6)-स्थान्/ 59, विभांवा-2 मई, 3 9897] 


में शमे 


क प्रमन उहा गया कि येसी स्थिति में जहाँ 
किसी अधिकारी को मूल पद पर बेलन वृद्धि अवकाश को 
` अवधि के दौरान पड़ती हो और स्थानापन्न वेह का पुत: 
निर्धारण. सरकारी कर्मचारी के हित में होता हो बहां 
स्थानापन्न वेतन को किस. प्रकार विनियमित किया जाएगा । 


4. जब सुल पद: पर वेततब॒द्धि. अवकाश की अवधि 


लग, ` कार्यालय ज्ञापन . संख्या एफ० ` 


ऐसे अधिकारी के मामले में जो छुट्टी पर ज रहा हो यह | 


निर्णय किया गया है कि यदि स्थानापन्न पद में वेतानवृद्धि के 
लिए छुटूटी की अवधि की गणना मूल नियम 26 (ख) (7) 
के अधीन आवश्यक प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत किए जाने की शर्ते 
के साथ की जाती है तो मूल नियम 37 (2) के अधीन उसके 
स्थानापन्न वेतत का पुनःनिर्धारण वेतन वृद्धि की तारीख से 
ही अथवा उसके मूल वेतन में इतनी बृद्धि कर दी जाएगी 
मानो कि वह उसी तारीख से स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया 
गया था । स्थानापस्त वेतन में बुद्धि का लाभ अधिकारी 
को उसके छुट्टी से वापस अ'ने पर उसके द्वारा कार्ग्रहण 
की तारीख से ही मिलेगा परन्तु जगले वर्ष स्थानापन्न पद पर 
वेतन वृद्धि की गणना वेतन पुनः निर्धारण की तारीख से ही 
की जाएगी, । 


"` नियम” के अन्तर्गत किसी उच्च पद पर स्थानाप 
“कार्ये कर रहा होता । ए 


2l3 


फिर भी यदि, अवकाश की गणना वेतनवृद्धि के लिए 
स्थानापन्न पंढ पर नहीं होमी है तो सरकारी कर्मच/री को 
यदि ऐसी छुट्टी की अवधि के दौरान उसके मूल वेतन में कोई 
वृद्धि होती है तो, अपने स्थानापन्न वेतन का पुन:निर्धारण 
कराने का अधिकारी होग।। परन्तु ऐसा उसके छुट्टी से 
वापस आने की तारीख से ही होगा । और उस स्थिति 
में अगली वेतन वृद्धि, उसके हारा ड्यूटी की निर्धारित 
अवधि जो कि उसके कार्यग्रहूण की तारीख से गिनी 
जाएगी के पूरा होने पर ही देय होगी बशतें कि उसे 
दुबारा से मूल मियम 3। (2) के अधीन पिछली तारीख 
से बेतन के पुनःनिर्धारण का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता । 

मूल नियम 22-ग के उपबन्धों के अधीन स्थानापन्न वेतन 
के पुनःनिर्धारण के छिए उस नियम के नीचे भारत सरकार 


'क आदेश (2) देखें । 


[भारत सरकार वित्त मंज्ालंय, कार्यालय शापन संख्या एफ- 2 
(9)-स्था० ]]]/60 दिनांक 28 अप्रैल, 7960 गौर 8 नवम्बर 


7980 और 6-8-73 फे पैरा 3को संशोधित करने वाला-संख्या 


4(8)-६० य (ए)/73, दिनांक 6 अगस्त, :973 |] 


5, ठीक नोचे का नियम” के झेल के अन्तर्गत आने 


' बोले माझले सें बेसन का पुनरचर्धारण :--एक प्रश्न सदाया 


गया कि कया भूल नियस 3.(2) के अधीन वेतन 'का 
पूत/सिर्धारण उस पद के बारे में भी किया जनकता हे 
जिस पर सरकारी, कर्मचारी मूल बेतस -में बृद्धि 


, वास्तव में स्थानापन्न रूप से कार्य तहीं कर राहू 
'यंदि बह प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाता तो “ठोक 


यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल नियम 37 के उप- 
लियम (2) के उपबन्ध इन मामलों में भी लागू होंगे । 


संबं 


सरकारी कर्मचारी का वेतन मूल नियम 37(2) 


: “जी अंतर्गत कल्पित रूप से उस पद पर पुनः निर्धारित किया 


जाएगा जिस पर बह उस स्थिति में बना रहता जबकि वह 
अतिनिथुक्ति पर नहीं जाता अथवा अभी भी किसी. डान 
पद पर स्थानापक्च रूप से बह नियुक्त रहता । जब कभी 
भी सरकारी कर्मचारी प्रसिमियुक्ति/ उच्च पद से प्रत्यावदित् 
होता है, तो प्रत्यावर्तेत की तारीख को उसको दिए जाने 
वाले वास्तविक वेतन का हिसाब ऐसे प्रकल्पित वेतन को 
ध्यान में रख कर लगाया जाएगा | 


[मा० स०, वित्त अंत्ञालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(37)-ई० हि 


मणा/6३, दिनांक ३2 जुलाई, ।96.-।] 


6. दक्षतारोच के स्वतः पार किए जाने से इंकार करने 
के लिए भूल नियम 35 का लागू किया जाता :--( ) 
निम्नलिखित प्रकर के म'मल्ञों में मूल नियम 37 के अधीन 
वेतन के निर्धारण किए जने के संबंध में संदेह उठाए गए 
हैं, अर्धात्‌ :~- 

(क) वया मूल नियम 3:(2) के अधीन स्थानापन्न 

वेतन क पुनःनिर्धारण ऐसे मामले में भी अनुज्ञेय 


| 


मूछ मि० 22 क] 


होगा जहां सरकारी कर्मचारी की किसी चरण 
विशेष पर वेसनवृद्धि अथवा किसी विभागीय 
परीक्षा के न पास करने के कारण स्थानायन्न 
पद में दक्षत्ारोध के चरण पर रोक लगा दी गई 
हो । 

(द) ऐसे मामले में जहां सूल नियम 3](2) के अधीन 
वेतन के पुनःनिर्धारण के फलस्वरूप किसी 
सरकारी कर्मचारी का वेतन दक्षतारोध के चरण 
को पार कर जाता हो, वया ऐसा पुन:निर्धारण 
उस स्थिति में स्वत: ही अनुभत हो सकता है 
जबकि किसी विशज्ञामीय परीक्षा के न पास करने 
के काइण के अलावा फिसी अन्य कारण से सक्षम 
प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी को दक्षतारोध 
पार करने के लिए अनुपयुक्त पाए-। 


(2) उपरोक्ततरा 7 (क्र) के अंतर्गत जाने वाले मामलों 
में तो मूल नियम 37 के विद्यमान उपबन्धों में ही यह व्यवस्था 
है कि सूल नियम 35 के छपबन्धों को लागू करके वेसन के 
पुन:निर्धारण को, मना किया-जा सकता है । ऐसा इस 
लिए होता हैं, चूंकि सूल नियम 30 (2) के अधीन वेतन 
का मुनःनिर्धारण सूल नियम 35 के उपबन्धों के अनुसार 
ही किया जाता है । फिर भी इस संबंध में मूल नियम 37 


कर दिये 


! संशोधित कर दिया गया 
(3) उपरोक्त पैरा. ५ (ख) 
मामलों के संबं आदिश (3) में यह स्पष्ट किया 
गया है कि दक्षवारीद के चरण के बाद वेतन का पुनःनिर्धारण 
स्वतः ही होगा । फिर भी, उन मामलों में, जहां सक्षम 


` प्राधिकारी की राय में संबंधित सरकारी कर्मचारी वास्तव 


में बक्षतारीध को पार करने के लिए उपयुक्त न हो और 
इस कारण से एसा पुत/निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए 
तो बह मूल नियम 35 के उपबंधों की लागू करते हुए, ऐसे 
प्रत्येक मासले में विशेष आदेश जारी करके वेतन के पुतः- 
निर्धारण को सला कर सकता है । 


ऐसे मामलों में जहां कोई विशेष आदेश जारी नहीं किए 
जाते हैं, वहां स्थिति उपरोवस आदेश (3) में यथाउल्लिखित 
होगी ! 

[मा० सरकार, वित्त मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापत संख्या 2{49) 
ईणा 67, दिनांक 23 सितम्बर, 987 || £ 


7. संवर्ग परोच्चति के मामलों में मूल मियम 35 के 
उपबन्ध जागू कशस्‌? मूल नियम 35 के नीचे भारत 
सरकार का आदेश (3) और (4) देखें । 


लेख परीक्षा अनुदेश 


7) जो सरकारी कर्सचारी ऐसे किसी पद पर स्थान।- 
पञ्च रूप से कार्य कर रहा हो जिसका वेतन किसी परीक्षा 
के छत्तीण करने पर अथवा सेवा की कुछ निश्चित अवधि 
पूरी कर लेने पर बढ़ जाता है, उसका वेतन वही होगा जो 


अन्तर्गतं आने बाले ` 
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उसे स्थायी रूप से पद के धारण करने पर, समय-समय पर, 
प्राप्त होता । 

लिखा परीक्षा अनुदेश मिथम पुस्तक (पुनः मुद्रित) का खण्ड दू, 
अध्याय ]४, परां 70{¡) ॥ 

(2) जो सरकारी वार्मचारी ऐसे स्थानापन्न पद पर 
कार्य कर रहा है जिसका वेतन अगले अनुक्रम में कम कर 
दिया गया है, उन्तका वेतव घटाए गए वेतन के बराबर होगा । 

लिखा परीक्षा अगृदेश नियम पुस्तक (पुत्र:मुद्चित) का खण्ड 
ग, अध्याय- परा ।0(॥) ॥] 


सूल नियम 2 १-य:---लभ सरकारी सेबक का चिन 
अधिष्टायी चेतस जो किसी पढ पर वेतनमान पर, अधिष्डायी 
रूप से मियुकत बिया गया है किन्तु जिसका बेलन उस पद के 
कर्तव्यों या उत्तरवायित्वों सें कमी से फिन कारणों हे बटा 


दिया गया है और जो उस वेतनसान पर, जैसा कि बहू धदाए . 


, जाने के पूर्व था, वेतन लेने का हकवार नहीं है, नियम 22 


द्वारा भी नियमित होता है, पर 
अन्तर्गत आने बाले मामलों में जोर लोक सेव! से पद र्याप या. 

. हटाए जाने या पदच्युत किए जाने के पणात पुमिगिमोसन 
समलों से भिन्न ऐसे उन मामलों में जो खणड (ख) के दाम्तर्गत 


सु उस. खण्ड (ग) फेः 


आहते हे, दोनों मामलों घे बदि ~. | | ह 
() उसने अधिष्ठायी छप से था स्थणापस्त छी. 
हैसियत से पहले सी थही पढ़, उसका वेतनमान 

घटाया जाने के पूव, या 


(8) जसी ेततसाच पर, जोकि उस पद महिना - 


घढाया हुआ चेलनमान का 'कोई साधी या 
अस्थायी पद, था 

(घ) उस पद के खिला एवाथ गये वेशमसाम कै 
समान वेतनसास पर (")! कोई स्थायी पद 
या अस्थायी' पद, जब कि ऐसा अस्थायी पद उसी 
वेतनमान पर हो जिस पर कि सावधिक पद से 
भजिल्त स्थायी पद धारण किया है, या 


(2) यदि उसे किसी ऐसे सावधिक' पद पर आधिष्हाी - 


रूप से नियुक्त कर दिया. गया है जिसका 


वेतनमान उसके कत्तंच्यों था - उत्तरवाधित्यों « 
में कमी हुए बिना घटा दिया गया हे और वह पहले . 


ईह किसी अन्य सावधिक पद को जिसका वेतनसाम 
सावधिक पद के बिना घटाए हुए बेतनमान के 
समान था, अधिष्ठायी रूप से धारण कर चुका 


है या उस पर स्थानापन्त रूप से कार्य कर चुका है, 


तो प्रारम्भिक चेतन, विशेष वेतन, बेथवितक वेतन या 
राष्ट्रपति हार नियम 9 ( 27) (का) (7) के अधीन बेसन 
के रूप में वगीकृत परिलब्धियों से विभिन्न, उस वेतन से कस 
न होगा जो कि बह, वेतन का घदाया हुआ-बेसचसान आरम्भ 
से ही प्रबूत होने की दशा में, नियम 22 के अधीन ऐसे अन्तिम 
अवसर पर लेता और बह अवधि, जिसके दौरान उसमे बह 


| 
| 
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बेसन इस अन्तिम अवसर पर और घूबर्तेन अवसरों पर लिया 
होता, वेत्तन-्यूद्धियों के लिए गणना मे ली जाएगी । 


सूल नियम 22 (ख)-(7) इस नियमों सें किसी बात के 
होते हुए भी, उस सरकारी सेवक का वेतन जो अन्य सेवा या 
काङर से परिवीक्षाधीम के रूप में नियुक्त किया गया है और 
तत्पश्चात उसी सेबा या काडर में पुष्ट हो जाता है, निम्न- 
लिखित उपबन्धों हारा शासित हीगा;- 


(क) परिवीक्षा की अवधि के बौरान चह यथा स्थित, 


सेवा या पद के वेततभान का व्यूनतस या वेतनसात 
के परिवीक्षा का प्रक्रमोंपश, वेतन लेगा । 


". घरन्तु'यदि (| ) उसे स्थायी पद का, जिस पर 
उसका धारणाधिकार हैं बा धारणासिकार होता यदि 


` उसका धारणाधिकार निलस्ित व कर बिया गया होता 
. उपंधारणात्मक देहत, इस खण्ड के अधीन नियल किए गए 
केतन से किसी समय अधिक हो, तो चह स्थायी पद का: ''* 


उपधरणात्मक वेतन लेगा । 


(छ) परिवीक्षा अवधि के अवसाम के परचात सेवा 
या पद सें पुष्टि होमे पर सरकारी सेवक का वेतस 


सेवा या पद के वेससमान में, एधास्थिति नियम 22 7.” 


यर सियस ग के सपबन्धों के अनुसार लियत किया 
जाएगा १ 


}. परच्तु संरकारी सेवक का मेते नियम 22 तथा 22... 


- ग के अधीत उस वेतन-के संदर्भ में निर्धारित नहीं 
किया जाएगा जी कि बहु ऐसे पूर्वपद ले रहा होता 
जिसे चह. अस्थायी हेसित्रत से घारित किए हुए था, 
लेकिन. बह समय वेतनमान की सेबा अथवा पद में 

... बैतन की सेवां अथवा पद में बेच आहरित करता 

रहेगा । 


2, उपनियम ( 2) के उपबन्ध आवश्यक परिवतेनों सहित 
अन सरकारी सेवकों के मामले में लांगू होंगे जो किसी अन्य 
सेवा या काडर में, जहां कि ऐसी सेका था काडर के स्थायी 
पद्दी के लिए भर्ती परिवीक्षाथियों के रूप में की जाती है, 
अस्थायी पदों पर निश्चित शर्तें के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त 
किए जाते है, सिवाए इसके कि ऐसे सासलों में उपचियम ( 7) 
के खण्ड (खु) में उपर्वाशत 'रीति से वेतन का नियतन इन 
लियमों के नियम 37 के अधीन परिवीक्षा की अवधि के 
अवसान के ठीक पश्चात और उस सेवा फे काडर के या तो 
स्थायी या अस्थायी पद पर नियमित स्थानापन्न नियुक्ति होने 
घर किया जाएगा। 
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(3) इस नियमों में किसी बात केःहोते हुए भौ किसी अन्ध्र 
सेवा या काडर में शिक्षु के रूप में नियुक्त सरकारी सेवा :-- 
(क) शिक्षुता की अवधि के दौरान, वह कृत्तिका सा वेतन 
लेगा जो एसी अवधि के लिए बिहित है, परन्तु 
यदि, सावधिक पद से भिन्न उत्त स्थायी पद 
का जिस पश की उसका धारणाधिक्रार या 
होता बदि उसका धारणाधिकार निलम्बित न कर 
धारणाधिकार दिया गया होता, उपछारणात्मक 
चेतन, किसी भी ससय, इस खण्ड के अधीन भियल 
की गई बृतिका या बेतन से अधिक हो तो बह 
स्थायी पढ का अधाएणात्मक चेतन लेगा! । 
(ख) शिक्षुता की संतोषभ्रद समाप्त पर और सत्र! मा 
काडर के पद पर नियमित नियुक्त होने पर, 
उस सेवा या पद से वेतनमान, यथास्ति, इः 
नियमों के निस 22 -यां 22 ग 37 के अधीच, 
निवस किया गया भतम होगा । 


थ्वरन्यु सरकारी सेवक का बेलन निय 22 अंथब्ां मिध 

ग के अधीन वेतन के संदर्भ में निधोरित पहीं किया जाए 

पे कि बह ऐसे पूर्व पष में ले रहा होता, जिसे-बह अस्थायी 

- हैसियत से धारित किए हुए था, लेकिन वह सेवा अथवा पद 
- के ससय वेतनात सें वेसन आहरित करता रहेगा! 


भरत सरकार फे आवेश 


- सेवक की परिवीक्षा पूरी हाने के समय किसी पद पर 
घारणाधिकार तहीं होता है इसलिए एतद्ष्टारा थह स्पष्ट 
-किया जाता हैं कि परिवीक्षा पुरी होने पर जब ऐसे किसी 
सरकारी सेवक की सेवा अथवर पद में पुष्टि हो जाती है 
"तौ उसका वेतन भुल नियम 22 अथवा मूल नियम 25 ग 


के अधीन के संदर्भ में पुच: नियत नहीं किया. जाएगा जो . 


“किं वह पिछले पद में जिसे वह अस्थायी हैसियत से धारित 
किए हुए था, ले रहर होता लेकिन वह सेवा अथय पद के 


वेतनमान में वेतन आहरित करता रहेगा । इसी प्रकार 
यरिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति के समय उच्चतर 


मामले 
में वेतन उस वेत्रम के संदर्भ में पुन: नियत किया जाएगा 


स्थामापन्न पद में धारित किए हुए स्थायी सेवक 


जोकि वह उच्चतर स्थानामच्च पद पर आहरित करता । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 6 नवम्बर, !965 


का का्ज्ञाण्सं० एफ ] (37)-ई० सा (क)/64] ¦ 
लेखा परीक्षा अनुदेश 
लेखा परीक्षा अनुदेश सूल नियस( 6 ) 9 


3. स्थालामन्त वेतन को संरक्षण नहीं ?-- चूंकि अस्थायी 


(6) के नीचे देखे । 


+ “साविद्यिक पद से भिन्न” इव शब्दों को भारत सरकार, कामिक और प्रशिक्षण विभाष की दिनांक 2% सित्तम्बर, 985 की अधिसूचना 


सं० 3/5/84-स्थापना (वेतन)- द्वारा विलोषित किया गया थह दिनांक ।2 अक्तूबर, :985 से राजपल्ष के प्रकाशन की तारीख से ज्ञाग हूँ । 


£ भारत सरकार गृह मंत्नालय, कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की दिनांक 23 नवम्बर, 7979 की अधिसूचता संख्या एफ 7 (6)-वेतन 


एकक-/79 दवारा जोड़ा गया। यह्‌ 8 दिसम्बर, 7979 से लागू है । 
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23मूल नियम --उस पद के, जिसका वेतन बदल दिया 
“गया है, धारक के बारे में, यह माना जाएगा कि चहू नए पढ 
पर नए वेतमान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है, परन्तु बहु 
अपने घिकलप पर अपना पुराना वेत्त लिया उस तारीख तक 
जारी रख सकेगा जब तक कि वह अपने पुराने वेतनमान में 
अपनी ठीक अगली या पश्चातवर्तो बेतसबुद्धि उपाजित च 
कर लें, या तब तक जब तक कि बहू अपना पद रिक्त न कर दे 
या उप वेतनमान में (वेतन लेना खत्म न कर दे) एकबार प्रयुक्त 
लिकलप अलि होगा । 
भारत सरकार के आदेश 
''वुराने चेतन” अभिव्यक्ति का आर्थ :-नमूल 
“नियम 23 और इसके नीचे लेखा परीक्षा अनुदेश (०) के 
करनें के संबंध में यह प्रशन उठाया गया था कि कया कोई 
अधिकारी पुराने उच्च वेतनमान में अपना रथानपद्म वेतन 
रखने के. लिए मूल नियम 23 के अधीन विकल्प का प्रयोग 
कर सकता हैं जबकि चहं उच्च बेंततमान में उस तारीख से 
स्थानापन्न है जिससे एक ही संवर्ग के विभिन्न वेतसमानों के 
न्नः भिन्न पदों को एक सामान्य वेतनमान में मिलाया 
गया शा जबकि भिन्न भिन्न वर्गों के सभी पद उस तारीख से 
= उसी नए वेतनमान में थे और कोई उच्चतर जिम्मेदारी नहीं 


` उठामी थी । 


महालेखा परीक्षक की सहमति से यह निर्णय. किया गधा 
क़. नियम्‌ के. पंर्लुक में केबल बहो दर ही शामिल 
नहीं होगी जिस पर संबंधित कर्मचारी तिर्णायक तारीख 
को सपना स्थानापंच वेतन ले रहा था बल्कि बह समय वेतन- 
सान भी शामिल होगा जिसमें वह अपना वेतन ले रहा था । 
इस प्रकार विकल्प की अवधि के लिए पुराना वेतनमान 
. जिसमें बह स्थानापन्न वेतन ले रहा था, संबंधित व्यक्ति के 


उ 


लिए निरंतर अर्ता के रूप में शाचा जाना चाहिए ! और चूँकि 


वह उस अबधि कै दौरान अपना पुराना वेतन लेने का हकदार 

इसलिए विकल्प के अन्तर्गत उसके एरा बह वेतन लिया 
जाना इस बात पर आक्षारित नहीं होगा कि क्‍या निर्णा- 
यक तारीख के बाद स्थानापन्न नियुक्ति पर बने रहते 
से पहले की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण दायित्व तथा जिम्मे- 
दारियो ग्रहण करनी पडती हैं अथवा नहीं । किन्तु ऐसा विकल्प 
उस स्थिति में लागू नहीं होगा--जबकि संबंधित 
व्यक्ति द्वारा पद पर स्थानापज्ञ रूप से कार्य करना बंद कर 
दिया जाता है अथवा वह उस विशिष्ट वेतनमान भें वेतन 
लेना बंद कर देता है जिसमें वह स्थानापन्न वेतन ले रहा था । 

मूल नियम 23 का वास्तविक अंश तथा इसके उपबंध 
दोनों एक साथ तथा एक ही समय लागू नहीं रह 
सकते । जिस अवधि में परम्तुक के अधीन दिया गया विकल्प 
लागू रहता है उसमें नियम का वास्तविक्र अंश लागू नहीं 
होता। किसी भी कारण से बिकल्प देने में असफल रहने 
पश वियम की प्रसुविधा से वंचित होना पडता है । 

भारत सरकार, वित्त मंकालय का पन्न सं० सी० 246/िशा०/ 
टी/42 दिनांक 30-9- 942 |] 


. जाता है । ऐसे मामलों में, पद वास्तव में हे. 


5५५३ 
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2. अगली वेसनबृद्धि की तारोख संशोधित किए जासे 
पर नया बिक्रल्प,आवश्यक नहों':---्यहः परत; उठाया 
था कि घया किसी व्यक्ति हारो भूल नियमं ४3 के अधीन 
दिया गया विकल्प उस स्थिति में भी “लागू बसपा प्जर्वाक 
उसकी अगली वेतनबृद्धि की तारीख सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
बाद में जारी किए गए आदेशों के अधीन उसकाओितन पुनः 
नियत करने के कारण बदल जाती है। यह निर्णय किया गया 
हैं कि यादि कोई स्थायी अथवा अस्थायी व्यवित उस मूल 
तारीख से पहले अथवा बाद में वेतनवृंद्धि लेता है जिस तारीख 
को मूल नियम 23 के अधीन विकल्प देते समय उसे वेतन- 
बृद्धि प्राप्त होती थी, तो वेलनवृद्धि की तारीख संशोधित 
ही जाते के कारण उसका बेतन मूल नियम 23 के अधीन 
उदके वादा दिए गए मूल विकल्प को ध्यान में रखकर वेतन- 
बृद्धि की संशोधित तारीख से स्वतः ही पु्ननियत्त कर दिया 
जाना चाहिए और इसके लिए नए सिरे से विकल्प 
देने तथा विशेष आदेश जारी कारम की आवश्यकत। नहीं 
होगी । 


[मारत सरकार, वित्त मंत्रालय (सी). पुप्ठांबाच. जो ३ 
सहानिदेशालय के पक्ष सं० 7-०40/87-पी० एण्ड ए० दिनांक 8-}- 
2959 पर रिकार्ड किया गया था] । 


3. स्त्र बदल जाने पर भी" जागू रहना :--यह प्रस्न 
उठाया गया था कि वया मूल नियम 23 उस आसले में भी 
लागू रहेगा जिसमें किसी पद का वेतनमान संशोधित करे 
दिया जाता है और ऐसे संशोधन के साथ-साथ उस पढ़ का 
स्तर भी बदल जाता है। यह निर्णय किया गया. हैक. 
नियम 23 उच मामलों भें बराबर लागू रहेगा निमेये 
में संशोधन फे साथ-साथ पद के स्तर में भी : 


अवा रहता है । किन्तु जहां वेतत र; 
तथा जिम्मेदारियों में विशिष्ट पार्वतेन”होता है बही पुराने 
पद को अलग पद द्वारा प्रतिस्थापित हुआ'मानालियकजाएगा न 
ऐसे मामलों में, संबंधित व्यक्ति को यर्थासिग्रोलि उच्चतर 
अथवा निचले पद पर, नियुक्त किया गया समझा जाएगा, 
और उसका वेतन भुल नियम 23 के अन्तरगत नियत न करके 
संगत नियमों के अधीन नियत किया जाएगा । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्थालथ ज्ञापन संख्या 
7 (40)-६० ए (क)/65 दिलांक 6-3-965] | 


4. धन करके बढ्ययें आाने/बराबर रखने/ धके 
जाते के लिए उपलब्ध विकल्प :--यह प्रश्न उठाया गया है 
कि कया मूल नियम 23 के अधीन विकल्प ऐसे पद के धारक 
को उपलब्ध होगा जिसका वेतनमान घटा दिया गया है अथवा 
क्या ऐसे भामलों में सरकारी कर्मचारी को अभिवार्यतः घटाये 
गए वेतनमान में लाया जाना चाहिए और उसमें उसका 
वेत मूल नियम 22-क के अनुसार नियत किया 
जाना चाहिए । इस मामले पर मृह मंत्रालय/विधि मंत्रालय 
तथा नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से 


मूण्नि० 23] 


सावधानी पूर्वक विचार किया गया है और निम्नलिखित 
स्पष्टीकरण जरी किया जाता है :-- 

(7) मूल नियम 23 के अधीन, ऐसे पद का पदधारक 
जिसका वेतन बदल दिया गया है अपने विकल्प 
पर अपना पुराना वेतन लेना तब तक जारी रख 
सकेग। जब तक कि वह अपने पुराने वेतनमान में 
अपनी ठीक अगली या अनुवर्ती वेतनबृद्धि 
उपाणित न कर ले या तब तक जब तक कि बह 
अपना पद रिन न कर दे या उस वेतनमान प॑र 
वेतन लेना समाप्त न कंर दे । 


(2) इन उपबन्धों को; ध्यान- में रखते हुए, बह स्पष्ट 
सरकारी कर्मचारी ' 


किया जाता हैं कि 

फ. मामले में , जो... संबंधित पद के" वेतनमान 

में संशोधन के समय, उस पद झा धारक है, 

मूल, नियम 2.3, के, अभध्नीन' उपर्यूवत विकल्प उसे 

उपलब्ध होग!-भले. ही वेतनमान का संशोधन 

करने पर उसे बढाया मया है अथवा समतुल्य 
रखा आया है या घटाया गया है । 

(3) किसी पद का वेतनमान घटाये जाने के मामलों में 

मूल “नियर्म -22-क के-अधीते संशोधन वेतनमान 

मं नियतं करते कॉ प्रश्न क्रेवल तभी उठेगा। 


जबक सरकारी: कर्सनारी मूल नियम 23 के - 
अधीन पुंराना- वैतेनमांत रखने के लिए बिकहपे 


नहीं देता है । 


(4) जिन मामलों में कोई सरकारी कर्मचारी पद का 


वतन 


22] 


हो और याद वैसा स्टेज न हो तो नए वेतनमान के अगले 
निस्त स्टेज पर नियत किया आतां है और शेष राशि को 
बैयक्तिक वेतन के रूप में लेने की अनुमति दी जाती है, जिसे 
वेतन में की जाने वाली भावी वृद्धियों सें -संविलयित 
कर लिया जाएगा । दोनों ही मामलों में, अगली वेसनवद्धि 
पुराने वेतनमान में वेतनवृद्धि की तारीख क्री या.चए बेलन 
आत में वेतसवृद्धि की तारीख की, इसमें जो भी पहले पडती 
ही, .ली जाएगी । 


(2) जिन मामलों में संशोधित' वेतनमान का न्यूनतम * 


वतन सरकारी सेवक द्वारा पुराने वेतनमान में न्यूनतम स्टेज 
पर नियत किया जाए ! थह प्रश्‍न उठाया थुमा है कि किसी 
सरकारी सेवक को, वेतनमान के न्यूनतम स्टेज पर ऐसे 
आरक्षिक वेतन निथतन' के पश्चात्‌ अगली वेतन चडि कब 
से लेने की हकदारी होगी | 

(3) इस मामले पर सावधानीपूर्वक विद्वारक्तिया गया 
है । यह स्पष्ट विया जाता है कि पब॑वर्ती पैशाप्राफ में 
उल्लिखित स्व॒रुप के मामलों में अगली वेतत वड संशोधित 


« वेतनमान से प्रारंभिक बेतत नियतन की तारीख से, स्थिति 


के अनुसार 2 महीने/24 महीने की वेतनवृद्धि की पूरी 


अवधि के पूरा होने के पश्चात्‌ ही संशोधित वेतनमान में उस | 


स्ठेज पर मूल नियम 28 के उपबन्धों की शले पर मंजर की 
जानी चाहिए ! 


(4) वित्त मंत्रालय आदि कृपया इसे ध्यान में रखें और 


: आवश्यक मार्यतिर्देशन के लिए उपर्युक्त स्पष्ठीकरण को 
. अपने नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों की जातकारी में जा दें । 


वेतनमान घदाये.जाने के समय उसः पद का धारक - 


नहीं है किन्तु बह वेतनमान घटांये जाने से पुने 


उसी पद का धारक रहा हैं ती वेतनमान घटाये 
जाने के. बाद उस पद पर पु्रनियुकतत किए जाने की 
स्थिति में पुरानो पेंतनंमान' रुखने के लिए सूल 


नियम 23 के अधीन 'विवाल्प देने का प्रशन ही. 


नहीं उठता ।ऐसे मामलों में, वेतनमान घटाये . , 


जाने की तारीख के. बाद पुत्ननियुक्ति होनें 
पर वेतन का नियतन मूल नियम 22-क के 
उपबच्घौं के अनुसार किया जाएगा । 
[भारत सरकार, वित्त' मंत्ालयं' का कार्यालय ज्ञापन सं० 
2{62)-स्था [गा 60 दिनांक 2-8-2960] । 


5. न्यूनतम पर बेतन निर्धारण के मामले में अगली 
बेसन वृद्धि की तारीख :-- (3) अधिक महत्व के कर्क्य 
और उत्तरदायित्व कार्यभार प्रहण करने की आवश्यक 
बनाए बिना जब किसी पद के वेतनमान में संशोधन करके 
उसमें बृद्धि की जाती है तो पदधारी के वेतन-नियतन का 
वित्तियमित मूल नियम 22 के नीचे उल्लिखित संपरीक्षा 
अनुदेश (:) के साथ पठित मूल नियम 23 तथा 22(ए) 
(ए) के अधीन किया जाता है । दूसरे शब्दों में, पदधारी 
का वेतन नए वेतनमान में शी उसी स्टेज पर नियत किया 
जाता है बशर्त कि नए वेतनमान में ऐसा कोई स्टेज 


[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कामिक तथा प्रशासनिक सुधार 
विधाय का दिनांक 9 जनवरी, 2984 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 
एफ :3/74/83-स्थापच चेतन] 

लेखा परीक्षा अनुदेश 


(7) भूलनियम 22 के नीचे लेखा परीक्षा अनुदेशों की 
मद संख्या (4) देखें । 


(2) यह नियम किसी पद पर स्थातापन्नःसं-से अथवा 


` स्थायी रूप से नियुक्त व्याक्ति पर लागू होला म ६. 


इस नियम में पडसे वाला शब्द “किसी पद का धारक” 


` एसे व्यक्ति पर भी लागू होता है जो वास्तव में ऐसे पदं का 


धारक नहीं है जिसका वेतन बदल दिया गया है! बशतें कि 


उसका उस पद पर पुनग्रेहर्णाधिकार (लीयत) अथवा 


निलंबित पुनरहर्णाधिकार (लीयन) होः 
लिखा परीक्षा अनुदेशो की भिग्रम पुस्तक (पुेसुद्रित) के 
अध्याय ]\, खण्ड | का पैसा 4 (ग) | । 


(3) भूल नियम 23 के परन्तुक में “पुराज्े वेतनमान 
में अनुवर्ती वेतनवृद्धि 'शब्द में ग्रेड पदोन्नति भी ऐसे मामलों में 
शामिल होगी, जिनमें ग्रेड वेतनमान के लिए समय वेतनमान 
प्रतिस्थापित किया गया हो । 

लिखा परीक्षा अनुदेशों की नियम पुस्तक (पृः मुद्रित) के 
खण्ड 7 अध्याय ]४ का पैरा 4[प7) | 
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(4) इस नियम में आने वाले “पद” शब्द में “अस्थायी' 
पद भी शामिल हैँ । 

(लेखा परीक्षा अनुदेशों की नियम पुस्तिका पुः मुद्रित 
खण्ड 3, अध्याय 3५ पैस (¡४) ] 

मूल नियम 24. वेतनब॒द्धि मामूली तोर से सामान्य 
अनुक्रम में ली जाएगी सिवाय तब के जबकि यह 
रोक ली गई हो । यदि सरकारी सेवक का अस्चरण 
अच्छा न रहा हो था उसका कार्ये संतोषजनक न रहा. 
हो तो केन्द्रीय सरकार या ऐसा प्राधिकारी जिसे कि 
केन्द्रीय सरकार यह शक्ति नियम 6 के अधीन 
प्रत्याथोजित करे, वेतमबुद्धि रोक सकेगा । वेसबर्घद्धि 
रोकने का आदेश देने हें रोकने बाला प्राक्षिकारी यह 
अधिकणित करेगा कि चेतसवूद्धि कितनी अवधि छे लिए 
रोकी गई है और वथा इसके मुल्तवी करने के कारण 
भावी वेतलवृद्धियां भी सुल्तवी होंगी अथवा नहीं 

भारत सरकार: के आदेश 
“अगली वेतनव॒द्धि” तथा “एक वेतनवद्धि” रोकने 

के बीच अन्तर,-+>यह स्पष्ट किया जाता है कि जब किसी 
दण्ड के आदेश, का अभिप्राय निर्दिष्ट अवधि तक “अगली 


वेतन 


वेतनवुद्धि” रोकने से हो तो इसका अर्थ यह होगा कि उस. ` 


अरवाधि के दौरान, देय होने बाजी सभी वेतसवृद्धियां रोक दीः 
जाएगी बयोंकि अगली वेतनवुद्धि प्राप्त किए बिमा कोई अधि- 
कारी ये वेतनवृद्धियां नहीं ले सकता जो “अगली वेतसवृद्धि 

के बाव पड़ती है । इस तरह यदि थह मशिप्राय हो कि निर्दिष्ट 
अर्वाश्षि.लक केवल एक बेतनवृद्धि रोकी जानी चाहिए तो 
आदेश में यह उल्लेख न किया जाए कि "अगली वेतनवृद्धि 

निदिष्ट अवधि तक रोकी जाए। उचित प्रक्रिया यह है. कि 
ऐसे मामले में आदेश में यह विशेष उल्लेख किया जाए कि 


जा निद्षण्टि अवधि तक एक मेतचयृद्धि रोकी जाची काहि 
और आदेश में यह उल्लेख न किया जाए कि निर्दिष्ट अवधि - 
तक “अगली वेतत्तव॒द्ध/ रोकी जाए । ऐसे आदेश के” 


प्रभाव से केवल एक वेतनव॒द्धि निदिष्ट अवधि तक रोकी 
जाएगी और संबंधित अधिकारी ऐसी- अवधि में पड़ने वाली 
अमूवर्ती वेतनवुद्धियां ले सकेगा और निस्संदेह ही उनमें 
से रोकी गई एक वेतनवृद्धि” कम हो जाएगी । 

[महा निदेशालय डाक व तार पत्न संख्या 20/4/66 डिस्वा दि० 
I4-4-I967]} । 

2. जब घेतन वृद्धि रोकने की कई सजाएं सगाई जाएं.---- 
जिन मामलों में वेततवृद्धि रोकने की कई सजाएं सरकारी 
कर्मचारी पर लगाई जाती हैं तो उनके स्पष्टीकरण के लिए 
समय-समय पर यह पूछा जाता रहा है कि इन आदेशों को 
व्यावहारिक रूप में किस प्रकार लागू किया जाए । ऐसे 
मामलों पर कुछ समय से विचार किया जा रहा था और 
यह निर्णय किया गया है कि जब अनुशासतिक प्राधिकारी 
सरकारी कर्मचारी पर अलग अलग मामलों में एक के बाद 
दूसरी बैलनतवृद्धि रोके जाने का दण्ड 'लगाता है तो-वेतनबृद्धि 
रोके साने के दण्ड प्रथम आदेश दण्ड जादेश में. निर्दिष्द 


अवधि तक जारी रहेगा +०झसके- बाद सरका करमबारी 
के वेतन में वह वेतनवुद्धि जड दी जाएगी जो उस्ेंण्ड न 
लगाये जाने की स्थिति में मिली होती और इसके बाद ही 
वैतनवृद्धि रोकने का दूसरा आदेश:लागू होगा जो' वेतनवृद्धि 
रोकने के लिए डितीय दण्ड के आदेश में निदिष्ट अवधि तक 
और आगे के आदेश भी इसी प्रकार जारी हहेंगे ॥ 

डिक तार महानिदेणालथ' पन्न सं० 230/308/75 स्य वी, 
दिनांक 3 मई, 976] । 


3. जब चेतसबूद्धि रोकने का दण्ड चालू होतो अफिम 
तनवंद्धियां किस अकार विनियमित की जाएँ :-..-(7) 
यह प्रश्‍न उठाया गया है कि किसी सरकारी. कर्मझारी हारा: 


“विभागीय अथवा अत्य तकमीकी परीक्षां में अहे्षा प्राप्त 


करने पर उसे मंजूर की जाते बाली - बेशतवृद्धि (वृद्धियां) 
जो अनृशासनिक कार्यवाहियों के. फलस्वरूप वैतसवद्धि 
(बृद्धियां) रोकने का दण्ड लगाये जाने के बाद देय होती हैं 
कया ये दण्ड की अवधि के दौरान दी जा सकती हैं और ऐसे 
मामलों में वेतन क्रिस प्रकार विनियमित किया जाए: 


(2) ऐसे मामलों को निम्नलिखित तीन' वर्णो में बांटा 
१5 


जा सकता है :-- 
(क) जिन सामलों में संबंधित व्यक्ति एर वेतन, 
रोकने का दण्ड लगाने के आदेश की तारीख से 
पहले अग्रिम वेछम वृद्धियाँ देय होने का. तथ्य 
दण्ड का जादेश जारी किए जाने के बाद पता 
लगता है . (अर्थात्‌, अगली बेतनपुद्धि 
एक वर्ष के लिए रोकने का आदेश ॥-3-497 
को जारी किया जाता हैँ । 
की सामान्य तारीख 7-7-297] है। 
को घोषित परिणामों फे आधार ध 


4-977 


व्यक्ति को 28-22-.970 को हुई विभागीय 

परीक्षा में अहैक घोषित कर दिया जाता है आर 

बहू 28-22-2970 से दो अग्निम' वेतन वृद्धियां 
का हकदार हो जाता है ) 

जिन मामलों में अग्निम वेतनवृद्धियां दणड का 

आदेश जारी किए जाने के बाद किन्तु उक्त 

आदेश लागू होने से पहले देय होती है (अर्थात्‌ 
दण्ड के आदेश की तारीख :-3-7977, अगली 

वेतनवृद्धि की साझन्य तारीख 7-7-977 

और संबंधित व्यक्ति विभागीयें परीक्ष पास 

करने पर -6-977 से दो अग्रिम वेतनबृद्धियीं 
का हकदार हो जाता है) 

(ग) जिन माभलों में अग्निम वेतनवृद्धि दणड की अवधि 
चालू रहने के दौरान देय होती है (अर्थात दण्ड 
के आदेश की तारीख -3-!97, अगली 
वेसनवृद्धि की सामान्य तारीख 7-7-77 और 
संबंधित व्यक्ति दो अग्निम वेतनवुद्धियों का हकदार 
:-9-2972 से होता है) । ` 


डे 


| 
| 


त ब्य = {76 
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(3) यह निर्णय किया गया है कि समय वेतनमान में 
सामान्य प्रक्रिया में देय होने वाली वेतनवृद्धि (वृद्धियां) ही' 
दण्ड के फलस्वरूप रोकी जा सकती हैं और ऐसे किसी आदेश 
से बिभागीय परीक्षाएं आदि पास करने पर प्रोत्साहन के 
रूप में स्वीकृत अग्निम वेततवृद्धियां देसे सें कोई बाधा नहीं 
होती चाहिए । तदनुसार, उपर्युक्त तीनों प्रकार के मामलों 
में अग्निम बेतनवृद्धियां निम्न प्रकार से विनियमित की जाची 
चाहिये :--- 
(क) चूंकि अफिम वेतनवृद्धियां दण्ड के आदेश की तारीख 
से पहले की तारीख -को- देय होती हैं इसलिए 
कोई कठिनाई नहीं. होगी । अग्निम वेदववृद्धियां 
- 28-42-70 -मेः दी जा सकती है और सामान्य 
 बेतनब॒ुद्धि जो 7-3-777 को अथवा बाद में 

(अर्थात्‌ 5-7-73 को)- देय होती है, रोक स्री 

जानी चाहिए । 

[मिम वेतनबुद्धियां, दी जा सकती हैं किन्छु उसके 
` वादं देय होने वाली सामान्य वेतनवृद्धि रोक थी 

जाए जैसाकि नीचे जदाहूरण में घिखाया गया हैं । 
(देतचमान रु० ॥60-8-200 मानकर)-- 

बेलम - f 

: १-5-7] ` 80 बिना संचसी प्रश्नाव के एक 
[SR वभव "चेततु 
लगागे जाने वाले आदेश की तारीख । 
दरमा (वतपर्वाङि) 
[ख पर प्रत्ञाव नहीं 


बर्ष के लिए 


ढ़ शकते का दण्द 


HT I78 


४४8 कर 


जाली 


चयी प्रभाव से 
“72 को 784 रुपए भिलेंगे । 


हिष्फणी :---यदि वैतनर्वाद्ध 
- अग्रिम वेतरवृद्धियां मंजूर किये जाने की तारीख से एक वएं 
पूरा करने के बाद ही (अर्थात्‌ !-6-7972 को ही) देय 
होती है तो -6-4972 से देय होने वाली सामान्य वेतनबृद्धि 
एक वर्ष तक रोक लीं जानी चाहिए । 
{ग} -3-7] 260 दण्ड के आदेश की तारीख 

I-77] 60 वेतनर्वृद्ध रोकी गईं । 

-9-7] 776 विभागीय परीक्षा पास करने के 
कारण दो अग्रिम वेतनवृद्धियां । 
(अथवा 784 जबकि वेतसवृद्धि 
संचयी प्रशाव से रोकी गई थी !) 
29—5iI DPAT/ND/B8 


बदन 925 


टिप्पणी :--यदि उपर्युक्त उदाहरण में अगली बेतनवुद्धि 
अग्निम वेतनवृद्धियां मंजूर किए जाते की तारीख से एक वर्ष 
पूरा करने के बाद ही (अर्थात्‌ 7-9-72 को ही) देय होती है 


तो वेतन मिमत प्रकार से वितियमित किया जाएगा -- | 


7-ऊपय 360 । 
।-3-7। 360 दण्ड चालू होता है । 
3-9-77 776 दो अग्निम वेतनवृद्धियां । 
7-7-72 84 दण्ड की अवर्धि समाप्त हो जाती है 

(अथवा 776/- रुपए जबकि वेतन 

वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी शई 
हो)। 
(अथवा 84/- रुपए जबकि वे 


I-9-72 ]92 


रे 


5: 


वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई 


हो )। 


(4) इसी प्रकार, जिन मामलों में निदिळ अवधि: के: 
लिए समय वेतनभांन में सीचे के स्तर पर घढाये जाने का 


दण्ड लगाया जाता है तो पण्ड के आदेश जे विभागीय परीक्षाएं 
पास करने पर प्रोत्साहुर के रूप में स्वीकृत अग्निम वेतसबुद्धियों 
के दिए जाने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए । 

[रत सरकार, वित्त मंज्ञालय का काण शान संख्या ॥ 29), 
ई गक) (78 दि. 8-6-।978] । 


मूल निम्मं 25. जहाँ किसी वेतसा "पमे 
' वक्षता रौध विहित हो वहां रोध. से होक 
वितनधूद्धि, सरकारी पेचक की उस प्राधिकारी, की सो 
नियस 24 के अधीत या उस सरकारी सेवक की 
लागू होमे चाले सुसंगत अशुशासलतिक लियो फे संकी 


घेतचवद्धिया रोकने के लिए सच है, था किली छलि ' 


स्थ आधिकारी की, जिसे दाषटूषहि साधारण या 
विशेष आदेश द्वारा इस विमिता आधित करे, विनिदिष्ह 
मंजूरी के खिसा नहीं दी जाएगी । 


आविश/अनुदेश .. . 

7. प्रभावी लागूकरण.--उपर्यूवत शिफारिश को अभ्राचौ 
ढंग से लागूकरण सुनिश्चित किए जाने बे उद्देश्य से तृतीय 
केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट (भाग है ) के अध्याय 
8 के पैरा 77 में कतिपय अन्य उपाय निदिष्ट किए हैं । इन्हे 
सरकार मे स्वीकार कर लिया है और तिम्वलिखित निर्णय 
लिए गए हैं :-- 

(3) समय वेतनमात्त में दक्षतारोध पार करने के लिए 
सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर उसी समित्ति 
द्वारा विचार किया जाएगा जो संबंधित सरकारी 
कर्मचारी के स्थायीकरण के मामलों पर विचार 
करने के उद्देश्य से विभागीय पदीस्नति समिति 
के रूप में गठित की गई हो । किस्तु, जहां स्थायी- 
करण के मामले पर विचार करने के लिए गठित 


मु०मि०25] 


विभागीय पदोन्नति समिति में संघ लोक सेवा 
आयोग के किसी सदस्य को सम्बद्ध किया जाता 
है, वहां दक्षतारोध पार करने के लिए सरकारी 
कर्मचारियों के मामलों पर बिचार करने वाली 
समिति में आयोग के सदस्य को सम्बद्ध करना 
आवश्यक नहीं होगा । यह भी आवश्यक नहीं 
होगा कि दक्षतारोध पार करने के लिए सरकारी 
कर्मचारियों के सामलों पर विचार करने के लिए 
समिति की बैठक बुलायी जाए बल्कि कागजात 
परिचालित करके ही समिति ऐसे मामलों पर 
बिचार कर सकती है ।- समिति अपनी सिफारिशों 
उस प्राधिकारी को देगी..जी मल, नियम 25 के 
अधीत आदेश पास करने के (लए सक्षम है और 
चह सक्षम प्राधिकारी अपना निर्णय देगा । 
2) Cn के के क क कँ भ 
) 


जब किसी सरकारी कर्मचारी को पक्षतारौध 
पाए करने के लिए. उपयुक्त न पाये जाते के कारण 


उसकी दक्षतारोध देय तारीख को रोक लिया | 


= जाता है और कपर के पैरा 2 में उल्लिबित 
: कार्य विधि के अनुसार बाद में किए गए पुनरीक्षण 


: के फलस्वश्प उसे रोध पार करने की अनुर्मात , 
वेदी-जाती है तो दक्षता रोध के ऊपर की वेतनवदू 


एसी वक्षतारोध पार करने के आदेश 


वेच 
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होती, तो विचार किया जाता । उस सरकारी कर्मचारी 
मामले में जी देय तारीख से दक्षवा-रोध पार कारने के लिए 
जअयोग्य पाया जाता है तो वही विभागीय पदोन्नति समिति 
बाद के वर्ष की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सक्षम होगी, 
बशतं कि वह रिपोर्ट उपलब्ध हो। इस प्रका वह विभागीय 
पदोन्नति समिति इस बात की जांच करेगी कि बया सरकारी 
कर्मचारी आगामी वर्षों से भी दक्षता रोध पार करने के लिए 
योग्य है था नहीं । 

[कामिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 4-9-84 
का काण्शञा० सं० 29074/ 3/84:स्थापना (क)] 

2. समय सारणी--(7) सरकार कीं जानकारी में 
यह लाया गया है कि दक्षतारोक्ष के मामले पारितं करने में 
कई बार प्रशासनिक दृष्टि से विलम्ब हुए हैं । यद्यपि इन 


ˆ मामलों में जहां सरकारी कर्मचारी को अदक्षता को विलम्ब 


होने का कारण नहीं कहा जा सकता संबंधित सरकारी 


` कर्मचारी को भूतलक्षी प्रभाव से उच्चतर चेतन का लाभ 


दिया जा सकता है, फिर भी इन मामलों को शी करता से निप- 

को आवश्यकता पर अधिक जोर दिया जा सकता है ! 
पद्धति संबंधों विलस्वों को दूर करने की दृष्टि से आर उन 
अवसरों को कम करने की इष्टि से भी, जिनमें फाइलें विभागीय 


- -पदोखति समिति के सदस्यों में परिचालित. की जाती: हं, 


तासीखं से ही दी जाएगी । जहां सेबा अवधि 


को ध्याने में रखवार उसका वेतन बक्षत्रारोध्र पार 
करे के लिए निंधरित तारीख से उच्चतर 

स्तर पर नियत करने का प्रस्ताव हो तो मामला 
निर्णय करने के लिंए अंगले उच्च प्राधिकारी को 
मा चाहिए । 


(4). संबंधित अशा्सी मंत्नालय/विभाग हारा निर्धारित 


नियमित जन्तरालों पर प्रत्येक प्रशासी मंत्रालय/ 
विभाग में दक्षता रोध के स्तर से ऊपर वेतनर्वृद्धियों 
क्री स्वीक्षति के संबंध में व्याप्त स्थिति का पुनरीक्षण 
किया जाना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि 
क्या दक्षतारोध लागू करते में संबंधित प्राधिकारी 
अधिक उदार अथवा कठोर न होकर वस्तुनिष्ठ 
रहते हैं । 

राख सरकार, कामिक और प्र० सु० बिभाग का का० ज्ञा० 

संध्या 29074/2/75 स्था० (क) दिनांक 76-27-:975 | 


7-क. दिनांक 75-2-7975.(पैरा 2) के उल्लिखित 
कार्यालय ज्ञापन में आंशिक सशोधन करते हुए, अब यह निर्णय 
किया गया है कि थदि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक 
जिस तारीख का सरकारी कर्मचारी दक्षतारोध को पार 
करने का हकदार हो जाता है, उस तारीख के पश्चात्‌ बुलाई 
जा रही है तौ समिति को केवल उन्हीं गोपनीय रिपोर्टों पर 
विचार करता चाहिए जिन रिपोर्टों पर यादि विभागीय 
परदोस्तति समिति की बैठक निर्धारित समय के अनुसार 


यह निर्णय किया गया है कि दक्षता रोध के मामलों की जांच 
निम्नलिखित समय अनुसूची अपनाई जाए :-<- 
वह महीने जिनमें दिण्पण्स० महीने जिसमें द०रौ० ` 
दारा द०रो० कै मामलों पंश पार करने की तारीख पड़ती 


विचार कियो जाना चाहिए होः 

जनवरी जनवरी से साचे तक 
अप्रैल अप्रैल से जुलाई तक 
जुलाई अगस्त से अक्तूबर तक 
अक्तूबर नवम्बर से दिसम्बर तंक 


(2) विद्यमान पद्धति के अनुसार सचिवालय में वाधिक 
गोपनीय रिपोर्ट पर्चांग (कैलेण्डर) वर्ष के अनुसार लिखी 
जाती है और अन्य कार्यालयों में वित्तीय वर्ष के अनुसार । 
ऊपर निर्धारित की गई समय अनुसूची से यह ज्ञात होगा कि 
जनवरी से मार्च के महीनों में पड़ने वाले दक्षता रोध के सामसे 
जनवरी में पारित किए जाते हैं और अप्रैल से जुलाई के महीनों 
में पड़ने वाले मामले अग्नैल के महीमे में पारित किए जाते 
हैं । इन व्यक्तियों की अग्रता के आधार पर लिखी भई 
गोपनीय रिपोर्ट जनवरी /अग्रैल के पहले पखवाड़े में ही प्राप्त 
करनी आवश्यक होंगी ताकि इन मामलों पर विचार करने 
में जनवरी और अग्रैल के महीने से आगे विल्मम्ब न हो सके । 
अगस्त से दिसम्बर के महीने में आमे वाले दक्षता रोध के 
गागलों के संबंध में स्तुतः वर्ष की शेष अवधि जिसके लिए 
नियामत गोषतीथ रिपोर्ट लेने का अभी समय नहीं हुआ है, 
विशेष रिपोर्ट लेता आवश्यक नहीं होगा । 

[कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाय का विता । 8-] 0 978 
का दा।० ज्ञा० सं० 290/4/7/76स्था० (क)] 


i 
i 
i 
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3. स्पष्टीकरण :--सरकारी कर्मचारियों के दक्षतारोध 
पार करने के संबंध में विभिन्न मंतालयों/विभागों छारा 
अक्सर उठाए गए कुछ पाइंटों पर स्पष्टीकरण नीचे दिए 


जाते हैं -- 
कसं० उठाया गया पाईंट स्पष्टीकरण 
ह 2 3 
3. किसी व्यक्ति को दक्षतारोध (ई० कामिक बौर प्रशासनिक 
बी०) के स्तर पर रोकने के लिए सुधार विभाग के दिनांक 
कोई भिर्णेय लिए जाते फे बाद क्षत्ता- 78 अक्तूबर, 976 के 
'शेक्ष पार किए जाने के संबंध भें कार्याय ज्ञापन सं० 
अगली पुयरीक्षा का कार्य कब -29024/2/76 . स्पापना 


बीरम्भ किया जाए । * 


gs 
क 
ऊ 


„ जहां समय वेतनमान में दक्षतारोध 
के बावजूद भी, वक्षतारोध्र के स्तर 
से उपर वैतनवुद्धि की अनुमति 
स्वाभाविक रूप में दे दी जाती है और 
बाद, में भलती 


i 


| । वसां कार्रवाई 
की जानी चाहिए ॥ 


5, किसी निर्धारित परीक्षा के पास कर 
लेने पर अर्थवा किसी तिर्धारित 
विषय में तिश्चित प्रवीणता प्राप्त 


का पदा चल जाता... 


- शोध 


(क) में निर्धारित समय 


. सारणी के अनुसार, पुनन 


रीक्षा का कामे प्रति वर्ष 


किग्रा जाना चाहिए । 
अहम जेम 
मेके ब्भ 


वक्षतारोध से इपर गलती 
से स्वीकृत की गई वेतन 
बूद्धियों को शीघ्र बन्द कर 
दिया जाता चाहिए | 
इसी साथ साथ, निचितं 
(डमू) तारीख से दक्षता- 
र करने के उसके 
'र इपथुकत समिति 


` झांसा. अद्यतन कार्य निष्पाः 


दन रिकार्डो कौ ध्यान में 
रखते हुए, विचार किया 
जाना चाहिए । यदि यह 
निश्चित तारीख से 
इशतारोध' याइ करते के 
लिए उपयुक्त पाया जाता 
है तो बन्द की गई वेतन 
बूद्धियाँ बकाया. राशि 


' सहिते, यदि कोई हों, उन 


वेतन वद्धि (वृद्धियों) के 
बन्द किए जाने की तारीख 
से खोले जाने की तारीख 
की अवधि तक दे दी जानी 
चाहिए । किन्तु, यदि, यह 
निश्चित तारीख से 
वक्षतारोध पार करने के 
लिए उपयुक्त च पाया जाए 
तो उसे त दी जाने वाली 
वेततनवृद्धि . (बृद्धियों) के 
खूप में भुगतान की गई 
राशि को आसान किश्तों 
में वसूल कर लिया जाना 
चाहिए । 

जबकि ऐसी किसी परि- 
स्थितियों में अग्रिम वेतन 
वृद्धि (व्धियां) स्वीकृत की 
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जानी चाहिए, उसे अगली 
वेत्तनवृद्धि तभी दी जानी 
चाहिए जबकि उस्तव मामले 
पर विचार किए जाने के 
बाद, जब कभी बहू दक्षता- 
रोध पार करने के लिए 
उपयुक्त पाया जाता है । 


कर लेने पर अग्रिम बेतत बुद्धि 

(वृद्धियां) (जो भविष्य की वेतन 
वृद्धियों में समाविष्ट कर दी जाएगी) 

की स्वीकृति का बया प्रभाव पड़ेगा, 
जबकि ऐसी अग्रिम वेतन घृ 
(वृद्धिया) सरकारी कर्मचारी को 
वक्षतारोध के स्तर से ऊपर के स्तर 
तक पहुंचा देती है । 

6. यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी 
उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से 
कार्य कर रहा हो और उच्चतर, प्रद 
प्र, उसके कार्य-तिष्पादम के संबंध 

में कोई भी रिपोर्ट लिखी जाने फे पूर्व 
उच्चतर पद से सम्बद्ध वेतनमाच में 
दक्षतारोध पार करने के लिए थु 
ही जाता है तो उसके ` दक्षतारोष 
पार करने के मामले को किस प्रकार 
विवियमित किया जाएगा । 


जिस उच्चतर पद पर वह 
स्थानापन्न रप्र से कार्ये कर 
रहा हो, उससे सम्बद्ध वेतन- 
माने. में, वक्षताराध पार 
मामले पर विचार 
तब तक शास्थगित रखा 
जाचा चाहिए, जम तबा कि 
उस प्रद पर उसके कार्यः 
निष्पादन के बारे में 
कम से कम एक रिपोर्ट 
प्राप्त नहीं हो जाती और 
इसके बाद उसके मंभिलें 
पर विचार किया "जाच 
चाहिए जो. उसकी j 
के झम्पूर्णे 
आधार पर होते चाहिए । 
यदि ऐसे विचार के, पारि" 
पामस्थसूप वह उपयुक्त 
सो उसे 
बक्षतारोध पार कंस्ते का 
अनुमति पूर्व व्यापी वियङ्ग 
तारीख से दी जानी 
चाहिए । 


कामिक और प्रणासचिक सुधार निभाग का दिनांक 6 अप्रैल, 
2979 को कार्यालय झञापन संख्या 29024/2/75 स्थापना (क)! ] 

4. सीलइव् लिकाफे की छिपावियि का सागूकशण :-- 
इस समथ ऐसे मामज्ों में जहाँ विभागीय कार्यवाहियां आदि 
नल रही हों वहां संबंधित कर्मचारी की दक्षता अवरोध 
संबंधी मामले को तब तक नहीं निपटाथा जाता जब तक कि 
कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती हैं । यह निर्णय किया 
गया हैं कि यादि विभागीय पदोन्गति समिति की वास्तविक 
तारीख को संबंधित सरकारी कर्मचारी विलंबनाधीन है 
अथवा उसके विरूद्ध अनुशासन्िक/जापराधिक न्यायालय में 
कार्यवाहियां अपेक्षित अथवा लम्बित हैं तो, दक्षतारोधी की 
स्टेज पार करने के बारे में विभागीय पदोस्तति समिति के 
निष्कर्षो को सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए । सील- 
बन्द लिफाफे को कार्यवाहियों की समाप्ति के बाद खोला 
जाता चाहिए । यदि उसे पूर्णतः दोषमुक्त कर विया जाता 
है तो सीलबन्द लिफाफे में बन्द सिफारिशों पर सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाए जो विभागीय पदोन्नति 
समति द्वारा सिफारिश की गई तारीक से भूतलक्षी प्रभाव 
से दक्षतारोध लागू कर सकता है! उस मामले में, सरकारी' 


करने के 
करने के 


क 


पाया जाता ह 


महा 


मुण्चि० 26] 


कर्मचारी वेतनवृद्धि (वृद्धयो) के बकायों का हकदार होगा ! 
किन्तु यदि कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप सरकारी कर्म- 
चारी की पूर्णतः दोषमुक्त नहीं होती है तो उसे (सरकारी 
कर्मचारी को) भूतणक्षी प्रभाव से दक्षतारोध पार करने की 
अनुमत्ति नहीं दी जा सकती है । उसके मामले पर आगामी 
विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया जाएगा 
जिसकी बैठक कार्यवाहियों के आधार पर अन्तिम आदेश 
पारित करने के बाद होती है तथा इसके बाद समिति भावी 
तारीख से दक्षतारोध पार करने के लिए उसके मामले पर 
विचार करेंगी । ऐसा करते सभय, समिति अनुशासनिक 
कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर पारित आदेश को भी ध्यान में 
चखेशीं ¦ 

[पारत सरकार, गुह मद्यलयके दिनांका & सतम्बर, !384 फे 


कार्यालय ज्ञापत संख्या 29074/3/84'झ्थापना (क) का पैश 3 
तथा 4] । 


5 हाल ही में लगाई शास्ति का प्रभाव :---वह तथ्य 
के हाल ही में सरकारी कर्मचारी पर लगाया दण्ड कर्मचारी . 


की दक्षता अवरोध पारं करने की उपयुक्तता निश्चित करते 
का अपने आप में आधार नहीं होता चाहिए । ऐसे सरकारी 
कर्मचारी के मामले पर विचार उसके.प्रे रिकार्ड को ध्यान 
में रखकर गूणनमवर्गुण के आधार पंर किया जाएगा । 

इक. उन कर्मचारियों के आमले में जो दक्षतारोध पार 
करने के मामले पर विचार करते समय केल्रीय सिविल 
सेवा. (वर्गकरण, नियंत्रण तथा मपल) वियमावली में 
उल्लिखित किसी भी प्रकार का दण्ड निन्दा को छोडकर 
दण्ड भूगत रहे हैँ. जबकि उन्हें विभागीय परदोग्यति तमिति 


द्वारा अन्या उपयुक्त समझे; जाने पर दक्षता रोध पार 


करने के योग्य माना जा सकता हैं, तो भी दक्षता रोध पार 
ते केवल दंड की अवधि पूरी होने के पश्चात 
ही लागू की जानी चाहिए । 

[भारत सरकार, गृह मंलालयं' ' के दिनांक 4 सिरर १984 के 
कार्यालम ज्ञापय संख्या 2907 4/3/84 स्थापना (क)] । 

6. आदेशों का सम्प्रेषण ,-~समय वेतनमान में दक्षता 


रोध को लांघने से संबंधित सरकारी कर्मचारियों के मामलों 


पर उपथूवत समय पर विचार कर लिया जाना चाहिए आर 
सरकःरी कर्मचःरी के विरूद्ध रोध लगाये जाने के संबंध में 
निर्णय होने पर उसे इस निर्णय की सूचना दी जानी चाहिए । 
[कामिक और प्रशासतिक सुधार विभाग का दिनांक 37-]2-73 
का का० झार सं० 40/./73-स्थापना (क) ]। § 
सूल नियम 26. किसी वेतनमान में बेलनवृद्धियों को लिए 
सेवा की गभना निष्णलिखित उपबंधों में विहित दशाओं में 
की जाएगी := 

"(क) वेतनमान चाले पढ में कर्तव्य की सम्पूर्ण अवधि उस 
जेसलमान सें बेतनवूद्धियों के लिए गणमा में ली' 

जाती है; 


वेतन 
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परन्तु उस बेतचमान में ठीक अगली बेतनवृद्धि की तारोख 


सुनिश्चित करते के अयोजन के लिए एसी सड 
अवधियों का योग, जिनकी गणता उस वेतनमान 
सें बेतनवृ्धि के लिए नहीं की जाती, घेसनबृद्धि 
की प्रसामान्य तारीख में जोड़ा जाएगा ; 


(7) नियस 75 के खण्ड (क) में निविष्ट कम 
बेलन बाले पद से झिन्स अन्य पद में सेबा, चाहे बहू 
अधिव्टायी हैसियत में हो या स्थानापन्न हैसियत 
सें पारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर सेवा और 
चिकित्सीय प्रसाणपत्ष भर ली गई छुट्टी 
से सिन्च अप्राधाशण छूटी के सिवाय 
छुट्टी की गणना, उस बेतनमाच में जो कि उस पद 
को लागू हो जिस पर सरकारी सेवक का 
धारणाबिकार है और उस चेतनमान में भी जो 
उस यड था पदों को, यदि कोई हों, लागू हो जिन 
पर कि उसका धारणाधिकार होता यदि. उसका 
धारणाधिकार लिलम्बित च किया गया होता, 
बेतनबूद्धि के लिए की जाएगी । 


(४) चिकित्सीय प्रमाणपत्र पर लो गई छुद्दी से 


भिन्न, असाधारण छुट्टी के सिवाय, सब छुट्टी 
और भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति को अवधि की 
गणना उस पद को लागू वेतनमान में वेतनवृद्धि 
के लिए की जाएगी जिसमें कि सरकारी सेवक 
छूट्दी पर या भारत से बाहर प्रतिनियुक्िति पर 
अग्रसर होते के समय सथानापन्त या और यदि बहू 
छूटूदी पर था भारत से बाहर प्रतिनियुवित पर च 
गया होता तो स्थानापन्न बचा रहुताः 


तु राष्ट्रपति, किसी भागले में जिसमें यहु सुनिश्चित 


हो जाए कि असाधारण छुटूटी किसी ऐसे कारण 
से जो सश्कारी सेवक के बश के बाहर थी, मा 
उच्चतर वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों को 
घरा करते के लिए, ली गई थी, यह निदेश दे सकेगा 
कि ऐसी असाधारण छूदूटी की गणना खण्ड () 
या (४ के अधीन बेतसबुद्धियों के लिए की 
जाएगी। 


(2) थदि कोई सरकारी सेवक, तब जबकि बह 
वेतनमान चाले किसी पद में स्थावापन्त रूप से 
कार्य कर रहा है भा अस्थायी पद धारण कर रहा 
है, किसी उच्चतर पद में स्थानापन्स रूप से कार्य 
करने के लिए था उच्चतर अस्थायी पद को धारण 
करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उच्चतर 
पद में उसको स्थानापन्त या अस्थायी सेवा, यदि 
चह उस विम्दतर पद पर पुत्ततियुकतत कर दिधा 


2, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांका 29 वबग्बर, 7967 की अधितू चना संध्या एफ ।(7)ई० [ह (वा) /67 द्वारा यथाप्रसि- स्थापित 


किया गया ! 


“भारत सरकार का आदेश 3 नीचे देखिए । 


ए ०्नि० 26] 
ठ 


जाला है, या उसी बलनसान के किसी पद पर नियुक्त 
या पुत्रनियुक्त कर दिया जाता है, एस निम्मतर 
पद को लागू बेतनसाव में बेतनवृद्धि के लिए गणना 
में ली जाएगी । तथापि, उच्चतर पद सें स्थानापन्न 
रूप से कार्य करने की बह अवधि जो कि निम्नतर पद 
में वेतनव॒द्धि के लिए गणना में ली जाती है उस 
अबधि तक सीमित है जिसके दौरान सरकारी 

सेवक उच्चतर पद पर नियुक्त स होने की दशा 

सें, निम्र पद में शथानापन्त रूप में, कार्य किया 
होता ! यह खण्ड उस सरकारी सेवक को भी लागू 
होता है. जो उच्चतर पढें पर अपली नियुक्ति के 

समथ सिम्ततर पद में वास्तव में स्थानापन्न रूप 
में कार्य महीं कर रहा है किन्तुं जो, यदि उसकी 
नियुक्ति जच्चतर पद पर न होती तो, ऐसे सिम्ततर 
पढ पर था उसी बेससणान के पद पर, इस प्रकार 
स्थामापस्त रूप में कार्य करता, हि 


: (3) यदि कोई सरकारी सेवक काडर बाहय किसो - 

पद से भूल काडर में प्रत्यार्वाजत होने पर किसी 
ऐसे पद पर लियुक्त कर दिया जाता है जो काडर 
बाहू. य पढ के वेतनसत से निम्मतर वेतनमान का 
है किम्तु इसी वेतनमान का नहीं है जिसका बह 
पद था जिसे काडर-जाहिय पद पर स्थानान्तरित 
होते समथ धारण किए हुए था, तो क्राडर बाहुय 
प्रद में उच्चतर बेहबसान पर को हुई सेवा, काडर 
को जाए वेतनमान में वेसनवृद्धियों के लिए उन्हीं 
शर्तों पर गणना में ली जाएगी जो मियम्त 22 के 
परस्तुक (2} .(¡) के अधीन आते चाले 
मामलों के लिए अधिकणित हुँ 


_ (घ) अन्यक सेख कौ गणना सिम्मलिखित को लागू 
होने वाले समय में वेतनवृद्धियों के लिए की 
जाती है-- 


(() सरकारी सेवा में- बहू. पद जिस पर संबद्ध सरकारी 
सेबक का धारणाधिकार है और बहू पव या वे 
पद भी, यदि कोई हों, जिस घर या जिन पर उसका 

- धारणाधिकार होता, यदि उसका घाइणामिकार 
निलम्बित न करे विया गया हो 


(|) सरकारी सेवा का बहू पद जिस पर सरकारी 
सेवक अन्यन्न सेवा में अपने स्थानान्तरण के ठीक 
पूर्व स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहा था, उसने 
उत्त समय तक जितने समय तक बहू उस पद 
पर, या उसी वेतनमान को पद पर स्थानापन्न रूप 
से कार्य करता रहता यदि वह अन्यन्न सेवा पर न 
गया होता, और 
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४ (प) नियम 22 के परन्तुक ३ में बाणित शर्तों के 
पूरा हीने पर, भूज काडर में निस्नतर बतलप्तान 
का कोई पद जिस पर सरकारी सेवक काडर बाह ये 
प्रद से प्रतिवरतित होने पर नियुक्त किया गया है; ' 


(ङ) कार्मप्रहूण अबधि की गणना बेतनवृद्धि के लिए 
निम्नलिखित दशाओं में की जाती है :--- 
(|) यदि बह अवधि नियम 05 के खण्ड (क) या 
खण्ड (ग) के अधीन है तो उस पद को लागू हीने 
जाले वेतनमान सें जिस पर सरकारी सेवक धार- 
झाधिकार रखता है था धारणाधिकार रखता 
यादि उसका धारंणाधिकार निलंबित च कर. दिया 
गक होता, सौर उरा वेतनमान में भी झो उस 
को लागू होता जिसका मेलन उस अबधि के बौरन 
घरकोरी सेवक ने प्राप्त किंग हैं, तथा 


(7) यदि चहू सियस 705 के खण्ड (ख) के 
अधीन है, तो उस बतरभान में जो उस पव था 
उन पदों को लाग होता जिस पर या जिन पर कासे 


हुण अवधि के प्रारम्भ होमे के पूर्व-की छुटी झा . 


अध्तिस विन वेतसबूद्धियों के लिए गिला जाला है ५ 


स्पष्टीकरण:-इस नियम के योजनो के लिए, सियम ' 
9 खण्ड 6 के उपखण्ड (ख) के अधीन कतंष्य के रूप में,सानीं 
गई अवधि; पद में उस बशा में कर्तश्य समझी जाफएडे-जंब 
वह सरक्षारी सेचक ऐसी अवधि के दौरान उस पद अएथेलल 
लेता है । 2 


भारत सरकार के आदेश 


` ३, अमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी:--- 
मल वियम ४8 (ख) (8) के अधीन अस्थायी 
रूष में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी के मामले में चिकि- 
त्सीय, प्रमाणपत्र पर ली गई छुट्टी से भिन्न असाधारण 
छुट्टी को छोड़कर, सभी प्रकार की छुट्टी की गणना उस 
पद में वेतनवृद्धियों के लिए की जाएगी जिस पर सरकारी 
सेवक छुटूटी पर जाने के समय स्थानापन्न रूप में से कार्य 


कर रहा था और यदि वह छुट्टी पर न गया होता तो स्थाचा-. ' 
"पमत रूप से कार्यं करता रहता । इस प्रयोजन के लिए इस . 


आशय का प्रमाणपत्र कि यवी संबंधित सरकारी कर्मचारी 
छुट्टी पर न गया होता तो स्थानापन्न रूप से कार्य करता 
रहता, आवश्यक है । 


एक प्रश्‍न यह उठाया भया है कि बथा इस नियम में 
यथा अपेक्षित प्रमाणपत्र एक ही पद के संबंध में और छुटूटी 
की उसी अवधि के लिए एक से अधिक अधिकारियों को जारी 
किया जा सकता है जबकि नियम में निर्धारित शर्त, अर्थात्‌ 
प्रश्तनगत पद पर अन्यथा उनका बना रहना, प्रत्येक मामले 


].. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय मी दिनांक 50 नवम्बर, ]965 की अधिसूचना संख्या एफ 7 (25) ई 


संशोधित किया भया । 
BO 3l] DP&T/ND/S8 


ए (क)|64 दास बथा 


| 
| 
h 
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में पूरी हो जाती है। यह निर्णय किया गया है कि यदि 
आवश्यक हो तो परिकल्पित प्रमाणपक्ष, अन्य शर्तों के 
अध्यधीन, अर्थात्‌ प्रश्‍नमत पदपर उनके अन्यथा बसे रहने 
की शर्ते के अधीन सक्षम प्राधिकारी हारा एक से अधिक 
व्यक्तियों को जारी किया जा सकता है । 


बैतन वृद्धियों के लिए छुटूटी की गणना करने के प्रयोजन 
से स्थायीवतू सरकारी कर्मचारियों को उन विशिष्ट पदों 
के संबंध में स्थायी सरकारी कर्मचारियों के समान समझा 
जाता है जिन पदों पर उन्हें स्थायीवत्‌ घोषित किया गया है 
किन्तु अन्य पदों के संबंध में जिन पर वे स्थानापन्न रूप से 
कार्यरत हैं, मूल नियम 26 के खण्ड (ख) (7) में यथा- 


पररिकाल्पत स्थांनापन्मं बने रहने का प्रमाणपत्न उसी 


प्रकार आवश्यक होगा जैसा कि अस्थायी सरकारी कर्म- 
चारियों के मामले में आवश्यक होता है। स्थायीवत्‌ सरकारी 
कर्मचारियों के मामले में ऐसे निम्न पदों में वेतन ब॒द्धियों के 
लिए जिनमें उन्‍हें स्थाधीचत्‌ घोषित किया गया है, उच्चतर 
पदों की सेवा की. गणना करने क़ै-प्रयोजन के लिए प्रमाणपत्र 
आवश्यक नहीं है तथा ऐसे निम्त पदों: में उक्त वेतन बंद्धियों 
की अनुमति सवतः .ही.दें- दी- जाए 


छुट्टी पर जामे वाले सरकारी कर्मचारी के ऐसे मामले 


में जिसमें छुट्टी पवित में कोई संथानाप प्रवर वहीं किया ' 


गया हैं और संबंधित सरकारी कर्मचारी छुट्टी की समाप्ति 


' के पण्चातू उसी पद पर वापिए था जाता है। ऊपर उल्लि- 


खित प्रमाणपत्र छूददी मंजूर करने वाले प्राधिकारी हारा 
जारी किया जाए। कस्य 
प्राधिकारी धारा जारी किया जाए । 


यह निर्णय बिया गया है कि संशीक्षित मूल नियस 26(ख) 
परच्तुक के अधीच वेतन्बुद्धियों के.जिए असाधारण छुट्टी 


- की भणवा करने के संबंध में, इस संकलन के पंरिशिष्ट की 


मद 9-क के अधीन प्रत्यायोजित की गई शक्तियां पहले की. 


` भांति लागू रहेंगी । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 25 सून, 957 
का कार्मालय झापन संख्या डी 3799०, फ/57, ।9 मई, 
7960 का का ०ण्ज्ञाण्सं० 2{70) ६०/59, 26 दिसम्बर, :967 
का काण्ज्ञाण्सं० एफ 2[ 27) स्था० [॥[/6], 22 जकतूबर, :963 
का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 2( 37) ६०६]|/63 और $ जुलाई, 
3965 का का०ज्ञापन संख्या एफ 3(5) ईनि (क)/65] । 


अराजपल्ित सरकारी कर्मचारियों के मामले में सेबा- 
पुस्तिका में छुट्टी से संबंधित प्रविष्टि करने के बाद जहां 
आवश्यक हो बहस 
तक की अवधि के लिए मूल नियम 26(ख) (॥) के अधीन 
प्रमाण प्च जारी किया गया” जैसी संक्षिप्त प्रविष्टि 
रिकार्ड की जाए । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्नालय का दिनांक 27 अगस्त, 7958 
का ०ज्ञा० सं० एफ 2(35) स्था० |[/53 और 72 अप्रैल, 962 
का काण्ज्ञा१्संख्या 2(4) ई०]॥]/62] । 


भी मामलों में ्रभाणपल नियुक्ति. 
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एक प्रश्‍न यह उठाया गया है कि कया मूल नियम 26 
(ख) (मा) के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्ष अनुर्मेधित आधार 
पर काम में लगे हुए ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में 
आवश्यक होगा जिन पर विशेष छुट्टी की शर्ते लाग होती 
हैं। यह निर्णय किया गया है कि उथत प्रमाणपक्ष की अपेक्षा 
एस मामलों में समाप्त कर वीं जाए जिनमें अधिकारियों को 
बिशेष पदों पर अनुबंधित आधार प्रर नियुक्त किया जाता 
है और वे उन पदों पर से छुट्टी पर चले जाते हैं । 


ऐसे अधिकारियों के भामले में जिन्हें किसी विशेष पद 
का उल्लेख किए बिना अभिश्चित काल के लिए अनुवंधित 
आधार पर रखा जाता है और अन्य अनृबंधित अधिकारी , 
जनकी नियूवित थश्चपि प्रारम्भ में विशेष पेद पर की गई है 
'कन्लु जिन्हें अन्य पदों पर स्थाचापत्त हैसियत से स्थानांतरित 
कर दिया जाता है और जो इसके बाद छुट्टी पर चले जाते 
हैं ती उनके मामले में ऐसे पदों में वेतनवृद्धियों के लिए ऐसी 
छुट्टी की अवधि की गणना के उद्देश्य से प्रमाणपत्र आवश्यक 


. होगा जिन पदों पर वे छुट्टी पर जाने से तंत्काल' पूर्व स्थाना- 


कर्मचारियों पर लागू सूख निम 25 (स) :--यहू नि 


फन हैसियत से कार्य कर रहे थे । 


[भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय का दिनांक 23 सितंबर, 7 55 8 
का बाण्ज्ञान्सं० एक 2(43) ई०ग/ 59 


2. राज्य सरकार रें प्रधिनियुक्ति पर गए सरकारी 


किया गया हैकि मूल नियम 26(भ) के फायदे राज्य सरेर 
के अधीन उच्च पद में सथानापन्न रूप में कार्य करते वाले 
या उच्च अस्थायी पदों को घारिल करने वाले कैद्रीय सरकी 
कर्मचारियों को भी दिए जाएं । 


[भारत सर्कार, वित्त मंज्ञालय का दिनांक 37 सितम्बर; ।958 
ए काण्जाण्सं०ण एफ 239) स्था० अ 5९| | 


3. मूल नियम 26 (ख) के अधीन आणे चाले मासलों 


'में स्वतः गणना :--कैल्लीय सिविल सेवा (पेंशन) लियमा- 


बली, :972 के नियम 27 तथा मूल नियम 26(ख) में 
यह व्यवस्था है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी को नागरिक 
झगडे अथवा उच्चतर वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययनों के 
कारण उसके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा पुत्र: कार्ये- 
भार अहण करने में समर्थ न होते के कारण असाधारण 
छुट्टी मंजूर की जाती है तो,ए सी सङ होकी अवधि को पेन 
तथा वेतन वृद्धियों के प्रयोजन से अहेक सेवा के रूप में भानां 


जा सकता है । किन्तु, ऐसे मामलों में आवश्यक आदेशा . 


छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी के अलावा किसी और 
आधिकारी हारा जारी किए जाने होते हैँ। 


2. इस संबध में प्रक्रिया के सरलीकरण के प्रश्‍न की जांच 
की गई है तथा राष्ट्रपति ने अब यह्‌ निर्णय लिया है कि 
निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मंजूर की गई असाधारण 
छुट्टी स्वतः ही पुनः मंजूर किए बिना पेंशन तथा वेतनवृद्धियों 
के लिए अहक सेवा के रूप में गिनी जाएगी :--- 
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(2) नागरिक झगडों के कारण कार्यभार ग्रहण करने 
अथवा पुनः कार्यभार ग्रहण करवे में सरकारी 
कर्मचारी के असमर्थ होने के कारण मंजूर असा- 
धारण छुट्टी । 


(४४) उच्चतर तकनीकी तथा वैज्ञानिक अध्ययनों पर 
जाने के लिए सरकारी कर्मचारी को मंजूर की 
गई असाधारण छुट्टी । 


[भारत सरकार, बगर्मिक, लोवा शिकायत तथा पेंशन मंज्ञालय 
का दिताँक 78-2-986 का कार्याश्षय ज्ञापन संख्या :3७77/20/ 
85 स्था० (छु०) | । 


4, पारकोक्षाधीन व्यविसग्रों की बेतनवद्धियों ` का 
विभिवसस (क) साधारण :--इस संबंध में संदेह 
व्यक्त किए गए हैं कि बया इस नियम के नीचे लेखान्परीक्षा 
अनुदेश (4) के उपः मामलों में भी लागू होंगे जिनमें 


परिवीक्षाधीत व्यक्ति की सामान्य परिवीक्षा अवधि उव , 


प्रयोजन के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर परीक्षा 
पास न करने के कारण बढ़ा दी जाती है । 


यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त लेखा-परीक्षा 


अनुदेश में दिए गंए उपबन्ध केवल ऐसे मामलों में लागू होते. 


हैं जिनमें साधल्य परिवीक्षां की अवधि बारह महीमे से 
अधिक हो और न कि अन्य मामलों में जिसमें परिवीक्षा 
की अवधि विभागीय परीक्षा पास तत करने पर बढ़ा दी जाए । 
दूसरे शब्दों में जिन मामलों में परिवीक्षा की सामान्य अवधि 
ही बारह महीने से आघक हो उनमें आधिकारी का स्थायी- 
करण हो जाने पर वेतयर्बुद्धियां दीं जा सकती हैं जिन्हें वह 
उस समय लेला यदि बहू परिवीक्षा पर न गया होता और 


इस सबंध भ अधिकारी को पेतनवद्धि की घकांया राशि 


देने की भी अनुमति दी जा सकती है। दूसरी ओर यदि किसी 
मामले में जिनभें परिवीक्षा की अवधि पूर्ववर्ती पैराग्राफ 
में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न करने के कारण 
बढ़ा वी जाए तो परिवीक्षा की बढ़ाई गई अवधि के समाप्त 
हो जाने के बाद स्थायीकरण हो जावे पर वेतन और वेतस- 
वृद्धियों को उस सीमा तकर्ववनियामित करने में कोई आपत्ति 
नहीं है जिस सीमा तक अध्विकारी ने उस 'स्थिति में वह 
वेतन लिया होता यदि वहुर्पारवीक्षा पर न जाता। स्थायी- 
करण की तारीख से पूर्व की अर्वात्ष के लिए इस कारण से 
उसे कोई बकाया राशि लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए । 
इसका अर्थ यह होगा कि अधिकारी की बेतनवृद्धि विभा- 
गीय परीक्षा पास न करने पर बिना संचयी प्रभाव के रोक 

[ली गई है और इसे केस्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण 
और अपील) नियमावली, ,965 के नियमा (उक्त नियम 
के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण द्वारा) के अर्थ में शास्ति के 
रूप में नहीं ससझा जा सकता । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 7 अगस्त, :960 
का काण्शा० संख्या एफ 2(47) स्थाना 60) ] 
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(ख) डाक ब तार विभाग के समूह “क” परि- 
वीक्षाधीन व्यक्तियों के बारे भें--(3) जब वेतन 
न्यूनतम तियत किया जाता है ;--रू० 700-4 0- 
900-द०री ०-4 0-, 00-58 0-43 00 के संशोधित 
कनिष्ट समूह “क” वेतनमान में देलीग्राफ इंजीनियरिंग 
सेवा समूह का, भारतीय डांक सेवा समूह 'क 
डाक व तार लेखा और वित्त सेवा समूह क” और 
डाक व तार सिविल इंजीनियरिंग सेवा, समूह “क के 
परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को अग्निम वेतनबृद्धियाँ मंजूर करने 
का प्रश्त कुछ सभय से सरकार के विचाराधीद रहा है । 
अग्निम वेतनवृद्धियों की मंजूरी के संबंध में लागू होने वाले 
सभी पूर्ववर्ती आदेशों के अधिक्रमण में यह निर्णय किया 
गया है कि उपर्युक्त सेवा, समूह “क” (कतिष्ट) में सीधे 
भर्ती किए गए परिवीक्षाधीच व्यक्तियों को अग्रिम वैतेस- 


वृद्धियों की मंजूरी निम्नलिखित प्रकार से विनियमित की 


जाएगी :--- 


(7) पहली वेतनवृद्धि, जिसके मंजुर-करते पर वेतन 
` `` बढ़कर 740/- रण हो जाएगा, की जनुशति 
प्रथम विभागीय परीक्षा जिसमें परिवीक्षार्धीन 
व्यक्ति पास होता है, की अन्तिम तारीख से दी 
` जाएगी यदि कोई परिवीक्षाधीन व्यवित के भामले 
जिसने परिवीक्षा के प्रथम वर्ष में ही पहले प्रयस्ता ' 
में विभागीय परीक्षा पास क्र ले-तो 
वेतनवुद्धि जिस के मिलने मर उसथः 

रुपए हो जाता है, सेवा में उसके 
करने की पहली वाषिक तारीख पर लेने की अन 

मत्ति दी जाए । 


'. (68) यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति पहले वर्ष भें परीक्षा. 
पास नहीं करता तो वृह प्रथम नेतनंवृडि जिसके 


मिलने पर उसका वेतन 740/- रण हो जाता है। 


एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्राप्त करेगा । 
यदि परिवीक्षाधीस व्यक्ति विभागीय परीक्षा 
परिवीक्षा के दूसरे वर्ष के दौरान पास करता है 
तो अगली वेतनवुद्धि जिसके मिलने पर उसका 
वेतन 780/- रु० हौ जाता है, ऐसी परिवीक्षा, 
पास करने पर अन्तिम तारीख से लेगा थादि 
परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्ष के दो वर्ष के भीतर 

§ परीक्षा पास नहीं कर पाता तो वह दूसरी बेतन- 
बुद्धि जिसके मिलने पर उसका वेतन 780/- 
₹० हो जाता है, सेवा के दौ वर्ष पूरे करने पर 
लेगा ! ' 


(४7) बह वेतनवृद्धि जिसके मिलने पर उसका वेतन 
₹० 820 हो जाएगा तब तक नहीं दी जाएगी 
जब तक कि वह तीन वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर 
लेता और सभी विभागीय परीक्षाएं और हिन्दी 
परीक्षा पास नहीं कर लेता और लाल बहादुर 


| 
| 
| 


सूं०चिण 26] 


शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी' में 
आधारित पाठक्रम का प्रशिक्षण नहीं ले लेता 
तथा परिबीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी 
नहीं कर लेता । 


(2) ये भादेश केन््रीय सिविल सेवा (वितन का संशोधन) 
नियमावली, 2973 के अधीन संशोधित वेतनमान लागू 
होने की तारीख अर्थात 7-7-9753 से लागू होंगे । 


मिहानिदेशक, डाकतार विशज्ञाग का दिनांक ] जुलाई, 7978 
का पत्र संख्या 2/57/78 पी ०ए०पी०] 


स्पष्टीकरण “यह स्पष्ट किया जाता है कि डाक च 
तार - लेखा और वित्त सेवा, समूह “क” के परिवीक्षाध्षीयों 
जिनके मामले में विभागीय परीक्षा दो आणगों में होती है 
“विभागीय परीक्षा का एक भाग पासःकरना ही अगम वेसन- 
शुद्धि मंजूर करने के प्रयोजन के लिए मानबण्ड होगा और 
अन्य शते बही रहेंगी ।.. 


2. ये डाक तथा दार वित्त; की दिनांक 26 अगस्त 
3978 की डा० संख्या 5522 एफ ए// 78 ह्वारा प्राप्त 


, उनकी सहमति से जारी किए जाते हैं। 


[डाकतार महातिदेणालय - का तारीख 2! अक्तूबर, 978 का 
पत्र . संख्या 274/78 पी०एण्पीण] 

(८) ,जब वेतन न्यूतसत से अधिक नियत किया जाता 
है ~ (7) जिन विभागों में समूह “क” के कनिष्ठ वैतन- 
सात मैं नियुक्ति होने पर वेतन पू्वचर्ती नौकरी सें परि- 
-बीक्षाक्ीन अधिकारियों हारा लिए जो रहे वेतन को ध्यान 
में रखते के पश्चात्‌ वेततमात्त के न्युनतम से ऊपर की अवस्था 
पर नियत किया जाता है, उनमें समूह “क” सेवाओं में 
.परिवीक्षाधीन अधिकारियों, की बेतनब॒द्धियों को विनियमित 
करने का घने कुछ समय पहुँते हे फिचाराधीन रहा है । 
वित्त मंत्रालय के परामश से जब यह निर्णय किया गया है 
कि ऐसे परिवीक्षाथीन व्यक्तियों का प्रारंभिक वेतन नियत 
करने के पश्चात्‌ बाद की वेतनवृद्धियों पर मूल नियम 26 के 
उपबन्धों के अधीन सामान्य रीति से. विनियमित की जाए 
दूसरे शब्दों में, वे उपर्युक्त (7) -में प्रथा अपेक्षित विभागीय 
परीक्षा पास करने पर अग्निम वेतनवृद्धियां लेने के हकदार 
नहीं होंगे । 


(2) ₹०700-300 के समय वैतनमान में पिछली' 
सेवा के लाभ देने के पश्चात्‌ मिय किए गए प्रारंभिक वेतन 
से चतुर्थं अवस्था कीं वेतनवृद्धि की अनुमति तब तक न दी 
जाए जब तक कि अधिकारी ने सभी विभागीय परीक्षाएं 
और हिन्दी परीक्षा पास न कर ली हो तथा परिवीक्षा संतोष: 
जनक ढंग से पूर्ण न कर ली हो । 

[डाकतार वित्त, दिभांक ]6 फरवरी, 979 के अशासकीय 
सं० 900/एफ०ए०।/79 हारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया 
गय! महानिदेशक डाक च तार का दिनांक 2 मार्च, 979 का पत्र 
संख्या 4-3/75 पी० एण्ड 'टी०/पी०एण्पी०] 


वेतन 
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(य) समूह (क) के अन्म परियोक्षाधीचो के सामले सें-- 

यह गृह मंत्रालय की जानकारी में लाया गया है कि कुछ 
विभागों जैसे कि आई०ए० तथा ए०डी० में जहां पहली 
तथा दूसरी वेतनबृद्धियों का आहरण प्रथम तथा टितीय 
विभागीय परीक्षाओं के पास करने पर किया जाता है, जोकि 
प्रत्येक 6 महीने में आयोजित की जाती, हैं, उपर्युक्त (क) 
आदेश का उन परिवीक्षाप्ीनों पर सस्त प्रभाव पडेगा, 
जो पहली तथा दूसरी बिभागीय परीक्षाएं ऋमातुसार अर्थात्‌ 
6 माह के अन्तराल के बाद पास करते हैं। ऐसे मामलों में 


वेतनवृद्धि की तारीख से एक वर्ष के लिए पहली वेतनर्वृद्धि 


के स्थान के कारण दूसरी वेतनवृद्धि भी आहरित नहीं की 
जाएगी । ऐसी कठिताइयों के निवारण के लिए यह निर्णय 
किया गया है कि केन्द्रीय सचिवालय स्ना शेणी के परि 
वीक्षाधीनों के भासले में जिन्होंने राष्ट्रीय प्रशासन आका 
से “पाद्म की अन्तिम फ्रीक्षा” पास नहीं की है, की 
वैतनवृद्धि एक वर्ष के लिए उस तारीख से स्थगित कर ही. 
जाएगी, जिस तारीख से उन्होंने इसे आहरित किया होता 
अथवा उनके विभागीय विनियमों के अधीन दुसरी वेश्नन- 
वृद्धि की तारीख तक इसमें से जो भी पहले होः । 

ये आदेश जारी होने की तारीख से लागू होंगे तथा पिले 
निर्णीत मामलों की अन्यथा पुनः चलाने की आवंश्यवाला 
नहीं है । 

[मारत सरकार, प्रह मंत्रालय का दिनांक ? भवस्बर, {964 
काव्झो० संख्या एफ० 44 9/62 स्था०. (क) | 


5, संवे बाहय प्रभास सेबा के पलों हे सक्षम 
अधिकारी :--भूल नियम 26 के खण्ड (ग) (छ) 
और (2४) के अनुसार सके बाहू पद में की गई सेवा की 
गणना मूल संवर्ग में बेतनवृद्धियों के लिए संवर्ग पद के बेन. 
भान से निम्नतर वेतनमान घाले" उस पद में को जाती: है 
जिस पर सरकारी कर्मचारी को संवर्ग बाह,य पद से अत्या- 
वतित होने पर तियुकत किया जाता है बशतें कि भूल नियम 
22 के संशोधित परन्तु 72) में उल्लिखित' शर्तें पूरी 
होती हैं। तथापि चूंकि उक्त शर्तें “होक नीचे के नियम” 
के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुरूप हैं इसलिए लोगों ने 
ये शंकाएं व्यव की हैं किं बया भूल नियम 26 के संशोधित 
खण्ड (ग) (7) और (घ) (४४) के अधीन स्वीकृति 
जिसमें मूल तियभ 22 के परन्तुक ! (58) में वर्णित शर्तों 
का पूरा होता प्रमाणित किया जाता है, मूल नियस 30(7) 
कै द्वितीय पएन्तुक के अधीन घोषणा जासी करने के लिए 
सक्षम प्राधिकारियों अर्थात्‌ भारत सरकार के मंत्रालय और 
नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा न कि सभी नियुक्ति 
प्राधिकारियों द्वारा जारी करनी होगी । यह स्पष्ट किया 
गया है कि वही नियोक्ता प्राधिकारी, मूल तिथम 26 के 
संशोधित खण्ड (ग) (४) आर (ब) (४) की शर्तों 
के अनुसार आवश्यक स्वीकृति जारी करने की शक्तियों का 
अयोग करते हुए रहेंगे जिन्हें उच्च पद में की गई स्थानापन्न 
सेवा को निम्न पद में वेतनबुद्धियों के प्रयोजन हे' गणना करने 


| 
j 
| 
| 
| 
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के लिए स्वीकृतियां जारी करने की शक्ति दिनांक 30 
नङ्गम्बर, 4965 की: अधिसूचना संख्या एक्न/(25)-ई० 
(क) / 64 हारा मूल नियम 26(ग) में संशोधन करने 
से पूर्व प्राप्त थी । 

[मियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के दिनांक 8 नवम्बर, 7966 
के गैरशासकीय संख्या :427 लेखा परीक्षा/!80-65 और दिनांक 
]7 दिसम्बर, 2956 का ०ज्ञा० संख्य। 603/लेखा परीक्षा/00-63 
के उत्तर में भारत सरकार, वित्त, मंत्रालय का दिनांक 6 दिसम्बर, 
7966 का गैर शाकीय संख्या 7974 स्था० ]]] (क) /66] 


6. सहायकों के अपर्वाणित्त पदों पर कार्य कर रहे अधी: 
नस्थ लेखा सेबा (एसण०्ए०एस०) लेखाकार,--एक प्रश्न 
यह उठाया गथा है कि वथा सहायकों के अपवर्जित पदों पर 


कार्य कर रहे एस०एव्एस० :लेखाकारों को, उनके मल' 


विभाग में प्रत्थावत्न..हो जाने. पर. उबत सेवा की गणना 
“ एस०ए०एशस् लेखाकार के वितंबभान' में वेतनवरद्धि के 


: “योजने के लिए करने की अनुमति ही जाएगी । 


नियंत्रेंक तथा. महालेखापरीक्षक. के परामर्श से यह 
निर्णय किया गया है कि चकि एस०ए०एस० लेखाकार 
बोहर.रखे गए. (अपवर्जित) सहायकों के पदों पर कार्य 
करते समय वित्त मंत्ञालय के दिनांक 76 अगस्त, 967 
के कार्यालय ज्ञापन सेख्या एफ 6(8)-ई० (ख )/68 के 


अनुसार एस०ए०एस० वेतसमान में वेतन लेंगे इसलिए .. 


उस पर की गई सेना की अवधि की गणना एस०ए०एस० 
लेखाकार के वेतनमान में वेतनंबर्द्धि के लिए की जाएगी । 


[भारत सशकार; वित्त मंत्रालय को' दितांक ]5 जून, 2968 
का ` काऽश्ञ[ऽ संख्या ) ईन) (68 ] । 


“बेलसब॒द्धियों के लिएं छुट्दी की अवघि क्षी गणना: 


i निर्णायक वारीखें.--यह निर्णय किया गया है कि मूल नियम 


2 (श) के प्रयोजन के लिए, उच्च पद पर स्थाः पन्न 


/ और अस्थायी सेवा में नीचे दी गई सीमा तके छट॒टी की 


अवधियां भी शामिल होंगी बशर्ते कि नियोक्ता प्राधिकारी 
द्वारा यह सत्यापित किया जाए कि यदि संबंधित सरकारी 


-बॉर्मचारी उच्च पद से छुट्टी पर न ज़ाता तो वह निम्न पद 


में वास्तव में सथानापन्त रूप-से बंदर करता रहता :++ 


(4) 39 अप्रैल, 952 से-एक ही समय में ली 
गई 4 महीने के लिए औसत चेतन पर छुट्टी था 
या अधिकतम 20 दिन की अजित छुट्टी ; 


(2) 26 दिसम्बर, 96] से--असाधारण छुट्टी 
को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की छुट्टीथां; 


(3) 22 अकतूबर 963 से ~~ चिकित्सा प्रमाणपत्र 
के आधार पर लीं गई छुट्टी से भिन्त अन्यथा 
ली गई असाधारण छुट्टी को छोड़कर सभी 
प्रकार की छुट्टियां । 

[भारत सरकार, वित्त मंक्लालय का दिवांक 23 दिसम्बर, 96 3 

का अशासकीय पलन सं० 8276०] (का}/63] । 
34-3I} DPST/ND!88 


वेतन थ्र्वा 


8. वेलनुद्धियों के लिए अचधियों की भपाला. करने का. ` 


रीका :--दिनांक़ 25-7 4-67 की अधि चेंता..सं० : के - 
अनुसार मूल निभम 26(क) में संशोधत्त करते सेशपूर्व जब 
वेतनवृद्धि के लिए अनहेंक अवेधियां बीच में पड़ती हैं ' तो 
अगली वेतनवृद्धि की तारीख का निर्णय कुल बारह महोकों 
तक महीनों और दिनों के संदर्भ में निश्चित भहुँक सेवा की 
प्रत्येक अवधि को एक साथ जोड़कर किया जाल! है। संशो- 
धित नियम के अधीन, किसी समय वेतनमान में अगली 
केतनवृद्धि की तारीख. निकालने के लिए.सामान्य वेलनवडि 
की तारीख में ने सब अवधियां जोड दी जाएंगी जो उस समग्र 
वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जाती । संशोधित ' 
नियम के अधीन वेतनवृद्धि की तारीख की गणना करने के 
` रीके को स्पष्ट करने बाला उदाहरण नीच दिया गया है --- 


(क): पिछली वेतनयद्धि 
कीतोरीख ' ',. 29-464 


(ख), ली गई असाधारण 
छुट्टी जो बेतन- 
बृद्धि के ` लिएं 
नहीं गिनी जाती 
दिन से” ` तक 
8 329-8-64 3-5-64 
8 L5:7-64 - 20-7-84 
9 7-I0-54  757I0-64 
Ei IB-}9r64 RY lgr6d 
ड | ZOTEES IF H6S 
& I6-565 I9-868 
29 


/ « >(ग) जेसमर्थाद्ध की वाल्तविक तारीख का लिर्धारिणः-.. 


पिछली वेतनर्वाद्ध. की तारीख .. 294-6 


अगली वेतनवृद्धि की तारीख... - 23-46 
(थदि असाधारण छुट्टी न ली होती.) 
कुल असाधारण छुट्टी 29 
अगली वेतनवृद्धि की तारीख 25-465 
`` ०9 दिन 
अर्थात्‌ 
225-65 


[भारत री ए. वित्त मंत्रालय का दिनांक 27 जनवरी, :968 
को कार्यालय ज्ञा० संख्या एफ ! (3) स्थाणा(क)/67] । 

2. यंदि वेतनवृद्धि के लिए न गिनी जाते वाली विभिन्न 
अवधियां और्‌/या कुल अर्वाधयां 29 दिन से अधिक हैं तो 
भारत के नियंत्रक' और महालेखा परीक्षक के परामर्श से यह्‌ 
स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अवधियां तथा वेतनवद्धि के 
लिए न गिनी जाते वाली कुल अवधियां मूल नियम ९( 8) 
के नीचे दिए गए लेखा-परीक्षा अनुदेश के-उपबंधों के अन- 
सार महीनों व दिलों में परिव्तित कर लेनी चाहिए । मल 
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मू०नि० 26] वेतन 


लियम-:26.(क,) के प्ररन्तुक के उपबंध के अतुसार वेतनवृद्धि 
की वास्तविक तारीख निकालने के लिए इस प्रकार महीनों 
व दिनों में परिवर्तित की गई कुल अवधि सामान्य बेतल- 
बुद्धि की तारीख में जोड दी जाएगी । 

वेतन वुद्धि की तारीख की गणना करने का तरीका स्पष्ट 
करने वाल! उदाहरण नीचे दिघा जाता है :--- 


से तक ब्यौरे 
29- 7-69 3-7-69 म गिनी जाने बाली असाधारण छुट्टी 
7 I0-69 2-70 न गिनी जाने वाली निलम्बन की अवधि 
353.70 ३-६-70 य गिनी जाने वाली असाधारण छुटूटी -" 


वेतनवृद्धि के लिए न थिनी जाने बाली कुल अवधि 


(ग) बेतनवृद्धि की यास्तथिक तारोछ का निर्धारण : 
देतनवद्धि की तारीख 
सामान्य छम में अगली वेतनवृद्धि की तारीख हा 
ऊपर (ख) में दर्शाए अनुसार वेतनवृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कुल अर्वध्ि 
सूल नियम 25{क) के परन्तुक के अनुसार वेतन वृद्धि की तारीख , 


दा. (क) पिछली वेतनवृद्धि की तारीख 


(ख) अज़ाधारण छुट्टी, निलम्बन आदि की यें अवधियां जो वेतनबृद्धि के लिए नहीं गिनी आती : 


Fa तक ` ब्यौरे 
be 2 0-8-69 च गिनी जाने वाली असाधारण छुट्टी 

I9-20-69 5-23-69 निनी जाने वाली निलम्बन की अबधि 
20-2770 37-370 च थिवी जाने वाली असाधारण छुट्छी 


वेतस वृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कुल अवप्नि 


`, (ग) बेतम बुद्धि की बास्तविक तारीख का निर्धारण 
पिछली वेततवृद्धिं की तारीख 
सामान्य कम में वेसनंबुद्धि की तारीख 


उपर. (ख) में दर्शाए अनुसार वेतनवृद्धि के लिए न गिनी जाने वाली कूल अवधियां 


मूल नियम 26(क) के परन्तुक के अनुसार वेतवव्‌ द्धि की सारीख । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिवांक 77 दिसम्बर, 2970 का कार्यालय ज्ञापन सं० ई० । (7) ई० प] (क)/67 और . दिनाक 20 


अक्तूबर, 297] का कार्यालय ज्ञापन] । 


(3) मूल नियम 26(क) के परन्तुक में विशेष रूप 
से यह ज लिख नहीं है कि उन सभी अवधियों को जिनकी 
गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जाती और जो वेतनवद्धि 
की सामान्य तारीख तथा उक्त परन्तुक के अधीन निकाली 
गई तारीख के बीच पड़ती है किस प्रकार नियमित किया 
जाए। उदाहरण के लिए किसी विशिष्ट मामले में एक 
अधिकारी को पिछली वेतनंवृद्धि :6-3-7970 से ठी गई 
थी। उसकी सामाव्य वेंतनवृद्धि की तारीख 76 मां होने 
के कारण वह अगली वेतनवृद्धि ।6-3-797] से प्राप्त 
करने का हकदार था। अधिकारी 6-3-970से 5-3- 
7977 यानी एक वर्ष के दौरान वेतनवृद्धि के लिए न गिनी 
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ह. (क) पिछली वेतनवृद्धि की तारीख - ,:25-6769 
(खः) असाधारण छुट्टी, निलम्बन की अवृध्तियां 
तथा अन्य भवधियां जो वेतनवृद्धि के लिंए नहीं 

गिनी" जाएंगी :-- 


25-6-99 
28-67 0 

3 महीने 22 दिख 
IIOYG 


5-6-989 


अवधि 


25-5-969 
25-6-]970 

3 महीना ३2 दिन 
7-8-I970 


जाने वाली कुल 59 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित 
रहा और उक्त अवधि बेतनबृद्ध की सामान्य तारीख 
अर्थात्‌ ।6-3-77 में जोड़ी जानी है। नियम के शाब्दिक 
व्याख्या के अनुसार, अधिकारी की अगली वेततवृद्धिं की 
तारीख ।4-5-2977 नियत की जानी चाहिए । किन्तु 
दिनांक 6-3-2977 और ]4-5-7972 के बीच की 
अर्वाधयों में अधिकारी और आगे अनुपस्थित रहा था और 
इस अवधि की गणना वेतनव॒द्धि के लिए नहीं की गई । 
भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के पशमे 
से इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय 
किया गया है कि अगली वेतनव॒द्धि की सदी तारीख निकालने 
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केःलिए वैतनवृद्धि के लिए न गिनी जाते बाली 76-3-797] 
और 755-2977 के बीच की सम्पूर्ण अवधि सामान्यतः 
बढ़ाई गई अगली वेतनर्वाद्ध की तारीख 74-5-97] में 
जोड़ देनी चाहिए । 

[महानिदेशक डाक ब तार को संग्रोधित भारत सरकार, वित्त 
संज्ञालय का दिनांक 4 नवम्बर, 7972 का अशासकीय संख्या 
7743 ई (क) /72] । 

9. अगली वेतनवृद्धि को. तारीख पहले निर्धारित 
करके- उच्च पद. में पिछली. स्थानापच्च अवधियों की 
गन्ना करता ,--एक प्रश्‍न यह उठाया गया है हि 
ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले 
वेतनवूद्धि की तारीख ससे निधररित की 
जिसकी उक पद पर नियासित नियुक्ति होने से 
किसी उ्च-पद पर अत्पावधि में विभिन्न अवसरों पर स्थान 
पन्त रूप से कार्य किया है अर्थात बथा अगली वेतलब॒द्धि 
की तारीख मूल नियम 26(क) के .परन्तुक 'में मिधारित 
तरीके से निकालनी चाहिए । यह स्पष्ट किया जाता हैँ कि 

--वैज्नव॒डद्धि-के प्रयोजन के लिए -उस्ती-या-समान-समय वे: 


ni 


वतन 


स्पष्डीकरण:--- निम्नलिखित विवरण के. 
आदेशों को लागू करने के बारे में सन्देह के मुद्दे और: 


स्पष्टीकरण दिया गया है । 


से० संदेह का मुद्दा 


स्पष्टीकरण 


7, यदि कर्मचारी महीने की पहली प्रत्येक कर्मचारी छुट्टी के 


तारीख को छुट्टी पर हो तो वेतन 
वृद्धि कैसे विनियमित की जाएगी । 


2, ऐसे मामलों में वेतमवृद्धि किस 
प्रकार विनियमित की जाएगी जिनमें' 
वेतमुवृद्धि के लिए. 


-साव्भूतत 


` ऐश मामलों में “वेञः 
"छुट्टी से 
' पर -कार्भेभरुर- हूण 
. की-तारीख से ली 


दौरान छुट्टी बेन लेता 
है न कि ड्यूटी बेहन । 
अतः छुट्टी के... बौरान 


» वो गसन 


Ci 


सामाष्य ˆ चेतन 
स्थान वंतिमाव 


का 
निम 


में की गई पिछली सेवा का लाभ मूल नियम 22 के परससुकत 
दर्या जाता है जो मूल: नियम 26(क) के 

है और मूल नियम 26(क) के लागू होने 
से पहले लागू -होना चाहिए). दूसरे शब्दों में, भल लिथम 
22 के परल्तुक के अधीन' 'पेछली सेवा के लाभ देकर बेतन- 
बुद्धि की तारीख तथा वेतन पहले. निर्धारित करते चाहिए: 
और इंस स्तर पर मूल नियम 26(क) का परच्तुक लाग 
| होता । मूल नियम 22 के परम्लुक के अनुसार चेतत 
तथा वेतनवृद्धि एक बार निर्धारित करने के बाद मज लिस 

(क) का परुतुक उसके बाद पडते पाली अर्थात्‌ उस पद 
में नियमित. लियुक्ति करने के पश्चात पडने बाली अपहुक 
सवध्ियों द्वार, थदि कोई हों, वेतनव॒द्धि को तारीख क 
आस्थगित करने के (लिए लागू किया जाएगा । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्नालय का दिनांक 30 अगस्त, 
2972 का काण्शा० सं० ? (7) ईणपी (क)/67] । 

70. महीने की पहली तारीख को बेतनवृद्धियों का 
लिलिममन राष्ट्रपति एतदुद्वारा स्वीकृति प्रदान करते 
हैं कि कर्मचारियों की वेतनर्व॒द्धि उस महीने की पहली 
तारीख से मिलेगी जिस महीने वेतववद्धियों को विनिय- 
मित करने वाले सामान्य नियमों और आदेशों के लाग करने 
के अधीन यह देय होती हो । 

ये आदेश ] नवम्बर, 7973 से लागू होगा ! 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का 7 जनवरी, 974 का का० 
ज्ञा संख्या एफ । (22) ई० ]]!(क)/73 और इसी संख्या का 
दिनांक 275-74 का कार्यालय ज्ञापन । 

यह आदेश ऐसे कार्य्रभारित और औद्योगिक कर्मचारियों 
पर भी लागू होता हैं जो नैमित्तिक आधार पर नहीं लग 
इए हैं । 

[भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय का दिनांक 5 अल, ।974 
का काण्न्रा० संख्या | {22) $०] (क)/73] । 


.3 जब किसी कर्मचारी की लियुक्ति की 


विचा “वेतन 


सशी 79-73-2972 है तो कया 
उसे 72 महीने की सेब! पूरी करने - ,प्रदोर्जा 
से पहले 7-72-973 को वेतसवृद्धि 
हो जा सकती है? इसी प्रकार, जम. 


यह उच्च ग्रेड में 78-72-2 9४०४ को 


पेदान्नत हो गया हो तो क्‍या उसे” 


स्थानापन्न ग्रेड में 2 महीने की 
सेब्चा पूरी करने से पहले ।-] 2०१ 973 
को बेसन बृद्ध दी जा सकती है? 


4. एक ही स्तर पर की गई सेवा की; 


अवधि वैतनवृद्धि के लिए गिमी 
जाती है | यदि व्यवधान की अब- 


घियों को मिलकर अगली वेतन-* 
वृद्धि की तारीख महीने की पहली ' 


तारीख के बाद याती है तो वय। वेतन 
बृद्धि किसी ऐसी विशेष तारीख से 
देने की अनुमति वी जाएगी जिस को 
कर्मचारी समान स्तर पर एक बर्ष की 
सेवा पुरी करता है या मास की पहली 
तारीख की जबकि व्यवधान अब-' 
घियां मिलाकर एक वर्ष से कम हों । 


,>वलवुद्धि उस अहीने 
पहली त+रीख से देव. होगी 


किया 


जारँछा -। 


उस अहीने 
तारी मै 


CE 


आदेशों में अह निहित है 
कि सामाय वेदादि की 
१2 आहने की 


हीं अंथम ' वेतनबुड्धि प्राप्त 
हो जाएगी । 


क 


जिसमें एक वर्ष के बराबर 
व्यवधान की . अवधियों 


की गणना करने के गा 

अगली वेतनवृद्धि देय हे 
बशतें कि सरकारी कर्मचारी 
उस तारीख महीने कीः पहुंली 
तारीख से वेतन देथ हो 


की तारीख -तक्र. ०भक्मको 
धारण किए रहा ही । यदि 
कर्मचारी महीने क्री पहली 
तारीख को पदं धारण नहीं 
कर रहा था ती वेंतनवद्धि 
उस तारीख से. मिलेगी 
जिस तारीख को बह द्वे 
होगी । 


और आडिशा-े अनुसार 
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सं० 
5. 


संदेह का मुदूदा 
जब, उसामान्म, वेतनवृद्धि मिविष्ट 
अवधि के लिए रोक ली जाए और 
एसी शास्ति की अवधि महीने की 
पहली तारीख के बाद समाप्त हो 
जाती है तो वेतनवृद्धि की मंजूरी 
कैसे विनियमित की जाए । 


- अग्निम/बढ़ी हुई वेतनधृद्धियों. की 


अनुमति विशिष्ट परीक्षा पास करते 
की तारीख से दी जाती है। क्या इन 
वेतनवृद्धियों की अनुमत्ति उस मास 
की' पहली तारीख से दी जाएगी जिस 
में ये देय हों । 


, ये आदेश ऐसे 


स्पष्टीकरण 
मामलों में 
लागू नहीं होंगे जिनमें 
चेतनवृद्धि शास्ति के कारण 
रोकी जाती है । ऐसे मामलों 
में वेतनवृद्धियां शास्ति के 
समाप्त होने की तारीख 
से बहाल की जाएगी । 

प्रे. आदेश केवल निर्धारित 
वेतनमान में सामान्य 
वेतंनवृद्धिया' लेने से संबंधित 


, हैं. और बिशिष्ट परीक्षा 
„„ पास करने पर देय अग्निम 


नढ़ी हुई. वेतनवृद्धियों - 
संबंध में "जागू नहीं होते 
हैँ । ये बेतनभृद्धियां. घि 


:. अनुज्ैय हों तो संगत नियमों 


,- शौर भादेशों हारा शासितः , . 


= गभाइतः सरकार, बित्त 'मेला्य का दिनांक 24 अगस्त, 2974 
"का का०-ज्षा० संख्या एफ .!(22)-६० नहा (क)/73 और चिर्नांक!5' ` 


होंगी । 


सवस्बर, 2974 का संख्या .2( 22)-६० उ (क) /74) । 
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क्या ये उपबच्ध ऐसे मामलों में भी” 
ज्ञागूं हो सकते हुँ" जितमें वेजनवृद्धिः 
की तारीख सेवा की कुछ अवधि को 

“का दिवस” भातें जाने ` के 
कारण स्मग्रित हुई है । 


हिलि मामलों. में वेतममृद्धि कैसे 


' ब्रिनियमित की जाए जिग्मे ` किसी 
सरकारी कर्सभारीं. को देक्षतारोधः 


फर करने कौ अनुमति सामान्य 


तारीख से नहीं, दी . जाती किन्तु 


ब्राद में दक्षता पार करने की जनुमत्ति 


महीने की पहली, तारोख से भिन्न 


ताराम से दा जाता हँ t 


“अकार्य दिवस” का प्रभावं 
बिसा वेतन के असाधारण 
भचकाए की तरह ही होता 


है और बेतनपुद्धि तदनुसार , 
` सिग्रमित थी जाएगी । 


बक्षतारीक्ष पार करने की 


अनुमति मिलने के कारण . . 
; बढ़ हुआ वेतन सक्षम, 
आधिकारी के निर्णय की 
ताशीख से दिया जा सकला 


है, किन्तु, यदि बक्षतारोध 
पाइ करने की अनुमति सक्षामें 


आधिकारी हारा भूतलक्षी : 


, प्रभाव से दी आती है तो 


- वथा इस आदेशों के अनुसार अगली - 
वेतमवुद्धि का लाभ उप स्थिति में ' 


दिया झा सकता है भब़कि उच्च पद 
पर पदोन्नति किसी महीने की पहली 


“तारीख के बाद किल्तु निचले पद के 


दक्षतारोध के ऊपर वेत॑नवृद्धि की 
वास्तविक तारीख से पहले देय होती 


है । 


वेत्नवृद्धि की. अनुमति 
महीने की पहली तारीख 
से दी जा सकती है। 


इन आदेशों के अन्तर्गत, . 


दक्षतारोध के बाद वेतनवृधि 
महीने की पहली तारीख 
को दी जाएगी बश कि 
“दक्षतारोध हुटाने के लिए 

क्षम प्राप्तिकारी की मंशा 
उसके विरुद्ध बक्षतारोष 
के लागू करने की न हो । 
ऐसी किसी मंशा के न 
होने पर अधिकारी की 
उक्त मास की पहली तारीख 
से घेतनवृद्धि दी जाएगी 
और बढी हुई दर को उच्च 
पद पर वेतन तियतम के 
लिए यिना जाएगा । 


» नियमत करने से संबंधित आदेशों और. उसके बाब-इस' संबंध में जारी 


~ कीय सेवा में हिस्सेदार न होते वाले सम्बद्ध और 
, कार्यालयों के उन॑ अवर श्रेणी लिपिकों को वेतनबद्धि देते 
कामिक ई 
` विभाग ने विच्चार किया है जिन्होंने टंकण की परीक्षा उत्तीण . 
“ नहीं की तथा यह निर्णय लिया है कि 
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स्पष्टीकरण 


सं० संदेह का मुद्दा 
20. नया वेतनवृद्धि की देय तारीख उस दिनांक 
महीने की पहली तारीख को यो इसके पश्चातू 
तिम्श की जा-सकती है जिसमें वह पड़ने: वानी अग्ली वेतन 
देय ही ।- बुद्धि की हासी, “यदि 
अन्यथा . अनुश्ञेय: . , हो, शर्ते 
के साथ' महीने की पहली 
तारीख को न्लियत की 
जा संकती है |... 
[डाक व तार, वित्त की सहमति से जारी किया गया महानिदेशक 


डाक घ सार का दिनांक ] अक्यूबर, :975 और 25 नवम्बर, :875 


का पन्न संख्या 3-/75 पी०ए०्टी०] । 


72. चित्त मंत्रालय ने. अब यह स्पष्ट किया है कि 4 सर्वेम्धर, 
2973 के बाद पठने याली सभी वेतनव्‌ दंगा गशीने-फी अडली तारील 


, से संमयपूनं मिलेगी और इसे सप्ची अयोजनों के लिए "बेदनंदुड्धि'को 


सामास्य तारीख के रूप में माना जाएगा। यदि महिने वी पहली 

तारीख को पवोक्ति हो जाती है तो उक्त तारीख कोन्सावान्यप्वैलम- 
बुद्धि जीड़दे के बाद वेतन सामान्य नियमों के अधीन तितका जा 
सकता है । जबकि यह महीने की पहली तारीख से वेतसवद्धि को ि- 


किए गए स्पष्टीकरण के अधीच जतुश य हो । 


[महात्रिया परीक्षक, डाक व तार का -दिनांक 9 अप्रैल, :975 
का प संख्या लेखा परीक्षा /[-.20/25 (एन०सीव्पी०) 75-४77 


27, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के उस अर 
श्रेणी लिपिकों को वेतनबुद्धि मंजर करता शिज्लोंते हंकण 
परोक्षा उत्तीर्ण नहीं की.---फेद्दीय. सचिवालय की लिफि- 
कीलय 


अद्धंस्थायी और स्थायी घोषित करने के. प्रश्न पर 


Fy 5 


(क) फेखीय सचिवालय की लिपिकी सें हिः 
च लेने बाले सम्बद्ध और अधीनस्थ का्योखयों 
के एसे सभी अवर श्रेणी लिपिकों को, जिक्ोंने 
22 अक्तूबर, 97! को 70 वर्षं अथवा 
उससे अधिक वर्षों की सेवा पूरी कर ली है लेकिन 

टंकणन्परीक्षा उत्तीर्ण नहीं. की है, बेलमवद्धिं देने 
तथा अवर श्रेणी लिपिक वर्ग में जड़ स्थायी और 
स्थायी करने के उद्देश्य के लिए उसी तोरीख 
से टंकण-परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दीं. जाये । 

(ख) ऊपर उल्लिखित सम्बद्ध और अधीनस्थ कीयी- 
लगीं के अवर श्रेणी लिपिकों के बारे में जिन्होंने 
22 अकतूबर; 797 को 70 वर्ष की सेवा मरी 
नहीं की, अवर श्रेणी लिपिक के रूप में 70 वर्ष 
को सेवा पूरी कर लेने पर टंकण-परीक्षा उत्तीण 
करने से छूट देने पर विचार किया जायेगा बते 
कि बे वस्तुत दो बार परीक्षा में बैठे हों, जिसमें 
इससे पूर्व परीक्षा में बैठने का प्रयत्त भी शामिल 


Eu 


छू । 
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(ग) इस भकार छूट देने के बाद छूर देने से पहले की 
अवधि के लिए किसी भी प्रकार का बकाया 
दिये बिना उन प्रभावित व्यक्तियों को उस तारीख 
से वेतत-बुद्धि दी जाणी जिस तारीख को उन्हें 
वह छूट दी गई हो, लेकिन उनकी वार्षिक वेतनः- 
वृद्धि की तारीख पहले चाली ही रहेगी । दे छठ 


दिए जाने की तारीख से ही अवर श्रेणी लिपिक . 


वर्गे में अ्-स्थायी/स्थायी होने के भी हकदार 
होंगे । 


हिष्पणी.--जैसा कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय 
(अब कामिक एवं प्रशासमिक सुधार विभाग) के तारीख 
20 जनवरी, 7968 के कार्यालय झापंन संख्या 7 5/4/ 68- 
स्था०(घ) के पैराग्राफ 2 में बताया गया है विभागाध्यक्ष/ 
कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उसके विवेकानृसार से इस बात का 
निर्धारण किया जाएगा कि उन्होंने वास्तव में प्रयत्न किया 
था । , 

[भारत सरकार, संत्षिमंडल सचिवालय (कामिक विभाग) का 
तारीख 7 अक्तूबर, 7972 का का० ज्ञा० संख्या 5/2/72-स्थापना 


(ब) 


7.2. अधीनस्थ कार्यालयों में समूह “छ” चर्ग से पदोच्नत 
अबर झणी लिपिकों को दंकंण-परीक्षा उत्तीणे करने से छर 
बेखा--कैछ्ीय सचिवालय लिंपिकीय सेवा योजना में हिस्सा 
ने लेने वाले सम्बद्ध जौर अधीनस्थ कार्यालय में श्रेणी !ए 
(समूह “घिः ) के कर्मेचा रियों- को, उनके लिए आरक्षित किए 
गए 20% रिनेत पढ़ों पर .अवर शेंगी लिपिक के रूप में 
सियुकत किए जाने के बाद उन्हें टंकण-परीक्षा उत्तीर्ण करते 


से छूट देने के प्रश्न पर कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


ने/विचा[र किया और थह निर्णयं लिया कि :-- . 


() श्रेणी [४ (संमूह घ) के ऐसे कर्मचारियों को 
छूट न दी जाये जो उस परीक्षा में बैठने के लिए 
जिसके लिए बे अहेक हो, आथू-सीसा की गणना 
करने वाले परीक्षा“नियमों में निर्धारित की गई 
नियमित तारीख पर 35 वर्ष से कम आयु के 
थे । वे वर्तमान नियमों हारा शासित होंगे, जिसके 
अनुसार अवर श्रेणी लिपिक के रूप में 70 
वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें परीक्षा से 
छुट दी जाएगी बशतें कि उन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण 
करने का वास्तव में दो बार प्रयत्न किया हो। 


(3) जिन्होंने ऊपर (I) पर उल्लिखित निर्णायक 
तारीख पर 35 और 40 वर्ष की आयु के बीच 
श्रेणी [५ (समूहं भ) स्टाफ के लिए आयोजित 
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तो उन्हे 
45 वषे को आयु पर पहुंचने के बाद छट दी जा 

` सकती है बशतें कि उन्होने परीक्षा को उत्तीण 
करने का वास्तव में एक प्रयत्न किया हो । 
3234] DP&T/ND/S8 


वेतन 


249 
(ए) जो कर्मचारी निर्णायक तारीख पर 40 वर्ष से 
अधिक आयु के थे उन्हें 45 वर्ष की आयु होने पर 
अथवा इन आदेशों के जारी होले पर, इनमें से' 
जो भी पहले हो, छूट दी जाएगी, चाहे उन्होंने 
परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रयत्न किया हौ था 
नहीं; और 
(४) जो व्यक्ति 45 वर्ष की आयु के हो भग्ने हों उन्हे 
इन आदेशों के जारी होने की तारीख से टंकण 
परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जा सकती है । 
[भारत सरकार, मंहिमण्डल सचिवालय (कामिक एवं प्रशासनिक 


सुधार विभाग) का तारीख 23 मई, ।975 का का? ज्ञा० संख्या 
३4020|/7 हसथ ° (घ) ] 


73, सम्बद्ध और अधोनस्थ कार्यालयों में अर शेणी 
लिपिकों को उंकण पंसीक्षा उत्तीर्ण कारने से छठ देने को ओर 
अधिक उदार बनाना.--( }) सचिवालय से इतर के कार्या- 
लय के अवर श्रेणी 'लिपिकों की वेतन वड आहूरित करने/ 
अड स्थाय, स्थायी करने के उद्देश्यों के लिए टंकण परीक्षा 
उत्तीर्ण करने से छूट देने की मंजूरी देने के संबंध में उपर्य 
आदेश (77) और (।2) तथा तारीख 23-)-978 के 
का०्शा० संख्या :4020//70-स्था० (घ) (अमुद्रित) की 
आर ध्यान आकधषित किया जाताःहै । : 


(2) कामिक एवं प्रशासनिक विभाग को विश्ञागीय पेरि- 
पद द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार, देखें तारीख 37 
अकलुबर, 7980 का का० झा* संख्या 74/4/ 78-सी ०एस 
 समिवालय कार्यालयों में अवर शरेणी लिपिक के संबंध मे 
निम्तलिखित निर्णय लिये गये 


(क) रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्त किए गए 
अवर श्रेणी लिपिकों को और अनुकम्पा के आध्र 
पर नियुक्त किए गए अबंर श्रेणी लिपिको कौ, 
जो नियुक्त किए जाने की तारीख को 35 वर्ष 
से कम की आयु के थे, 8 वर्ष की सेवा पूरी करचे 
पर टकण-परीक्षा उत्तीर्ण करने से छट दी जायेगी 
बश कि उन्होंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने 
का दो वार प्यत्व किया हो । 


(ख) समूह “घ” के जिन कर्मचारियों की जिस परीक्षा 
कै माध्यम से अवर श्रेणी लिपिकों के रूप में 
पदोन्नत किया गया था यदि वे उसकी पिर्णायक 
तारीख को 35 वर्ष से कम आयु के थे तो ज्च्हें 
भी 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर टंकण-परीक्षा 
को उत्तीण करने से छूट दी जायेगी नशे कि उन्होने 
इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने का दो बार प्रयत्न 
किया हो । 


(ग) समूह “घ” के जो कर्मचारी ऊपर उल्लिखित 
निर्णायक तारीख को 35 और 40 व्ष के बीच 


की आयु के थे और जिन्त कर्मचारियों की अनुकम्पा 
के आधार पर निथुषत्त किया गया था और 


| 
| 


“गया है कि समूह “७” समूह “ग 


म्‌,०चि० 26] वेतन 


जो नियुक्ति के समय 35 और 40 वर्ष की आयु 
के बीच थे उन्हें 45 बर्ष की आयू प्राप्त होने पर 
अथवा 8 वर्ष की सेवा पूरी होने पर, इनमें जो भी 
पहले हो, छूट दी जा सकेगी बशतें कि उन्होंने 
इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने का एक बार 
प्रयत्न किया हो । 
ये आदेश 37 अक्तूबर, 7980 को लागू होंगे । 
भारत सरकार, गृह मंत्रालय (कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


का तारीख ।5 जनवरी 987 का काग्ज्ा० संख्या ¡ 4020/ 2/80) 
स्थापना (घ) | | 


74 समूह “ख”, “गए और “घ” के कर्मचारियों को 
उनके वेतसमाचों के अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के बाद 
अध्याधरोध -बेतचवृद्धि की संरी, 3) राष्ट्रीय परिषद्‌ 


में स्टाफ पक्ष (संयुक्त परामशी तंत्र) ने राष्ट्रीय परिषद _ 


की .8:बी' साधारण -बैठक में. गत्यावरोध वेतनवृद्धि की 
मंजूरी के संबंध में एकः मांग की झी । इस विषय पर पिछले 
कुछ सभय से विचार किया जा. रहा है। यह निर्णय लिया 

“ख समूह “ग” और समूह “घ की. सेवाओं/ 
पदों. पर कार्यरत सभी .केखीय. सरकारी कर्मचारी (गैर 
औद्योगिक और औचयोमिक दोतों) (चाहे वे' सचिवालय में 
अथवा अस्य कार्यालयों में कार्य कर रहे हों) जो ऐसे वेतनमान 


` में कार्य कर रहे हो जिसका अधिकतम 720 0/- रु० प्रतिमाह 


से. अधिक नही, और जो अपने वेतनमान के अन्तिम, चरण 
पर हो अथवा इसके पश्चात्‌ दो बर्ष अथवा उससे अधिक 
समय के लिए अपने अधिकतम वेतनमान पर गतिरूढ़ हो, 
उदाहरण के लिंए जो दो वर्ष अथवा उससे अधिक वर्षों तक. 
अपने देततमाच के अधिकतम चरण पर रहे हों/रहेंगे, उहह 
उसके वेतनमान से उनके द्वारा आहरित की गई अन्तिम 
वेतनवृद्धि के बराबर "निजी वेतन” मंजूर किया जायेगा । 
लेकिन जिन कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासतिक मामले 
लम्बित हों उन्हें इस साभ को प्राप्त करने से पहले लम्बित 
अनुशासक कार्य के कार्यवाही के परिणाम की प्रतिक्षा 
करनी होगी । 


(2) ऊपर उल्लिखित “निजी वेतन” को उन सभी 
उद्देश्य के लिए हिसाब में लिया जाएगा जो सामास्य 
नियमों में स्वीकार्य होगा जिसमें इस बाल का निर्धारण 
करना भी शामिल होगा कि रेल यात्रा किस श्रेणी से की 
जाए, चाहे वह याला ड्यूटी/स्थानांतरण पर की जानी हो 
अथवा छूट्टी यात्रा रियायत लेने पर । § 


(3) ये आदेश 7 जुलाई, ।983 से लागू होंगे । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 27 जुलाई, 4988 
और 2 सितम्बर, 983 घा कार्यालय ज्ञापत सं० 7(22} न 
76] + 


स्पष्टीकरण--{क) कुछ मंत्रालय/विभागों मे इस 
संबंध में अथवा कुछ परिस्थितियों में गत्यावरोध वेससर्वाद्ध 
का लाभ मंजूर करने के संबंध में कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं 


अ487 


इस विषय पर विचार किया गया और इस स्थिति को 

नीचे लिखे अनुसार स्पष्ट किया गया :-.... 

भार शंकायें स्पष्टीकरण 

से७ 

7. बया उच्च पद पर पदीन्नत होने की नहीं । लेकिन यदि सास्य 
स्थिति में वेतन नियत करने के नियमों के अन्तर्गेत् उच्च 
उद्देश्य के लिए गत्यावरोध बेतन- पद पर नियत किमा गया 
वृद्धि को हिसाब में लियः जाएगा । वेतन निस्त पद पर लिए 

जाने वाले वेतन तथा गत्या- 
बरोध वेतनवृद्धि से कम 
हीग्रा' तो .अच्तर की राशि 
को निशी. वेतन मानकर 
भविष्य में होने व्ल! वेतन 
वृद्धि में मिलाने की अनुमति 
दी जाएगी । 

2 पेया उच्च पद पर तदर्थं आधार पर हां । लेकिन ऐसा उस 
स्थानापन्न रुप से कार्य करने की स्थिति में होगा जब प्रशास- 
अवधि को निश्ग पद के वेन के निक मंत्ना्य/विभाग 
अधिकतमं भरण पर पहुंचने के बाद आदि एक प्रसाणपत्न जारी 
वो वर्ष की शत्याचरोध अवघि में करके कि यदि वह कर्मचारी 
थिर जाएगा और यदि यह अवधि निम्न पद पर स्थानापक्ष 
दो या दो से अधिक वर्षों की होती है छप से कार्य कर रहा है 
:पी मथा कर्मचारी को पदावसत होने और उसकी. छत पद पर 
पर गशध्योवरोध वेतनबृद्धि का लाभ पदोन्नति होती हूतो बह्‌ 
दिया जाएगा । निम्ध पद यर ही कार्य 

करता रहेगा । यह अमाण- 
पल्ल उन. परिस्थितियों सें 
आवश्यक॑ नहीं... होगा 
यदि , बहु व्यक्ति. सिश्य 
पढ़ पर मूल रूप से कारय 
कर रहाहो । 


3, क्‍या वह दो वर्षे की अवधि कर्मचारी" दो वष की अवधि कार्में- 
को अंतिम वेतसबृद्धि मंजूर किए चारियों की जस्तिम- घेम 
जाने के चाद वेतनमान के अधिकतम वृद्धि दिये जाने के -बाद 
चरण पर पहुंचने की तारीख से वेतनमान के अधिकतम 
अथवा उससे एक वर्ष ताद से गिती चरण पर पहुंचने की 
जाएगी । तारीख से मिनी जाएगी । 


क्थ 


= वया गत्यावरीध वेतनवृद्धि का ब्राभ ` हां । 
चयन वर्ग {लप्रकार्ये) सें भी दिया 
जाएगा । 


गृह्‌ मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त आदेश . 


के अनुसार ुत्थावरोध वेतनर्वुद्धि के मामले के संबंध में 
कारवाई करते समय इन निर्देशों का पालन करें । 


[भारत सरकार, वित्त मंज्नालय का):22 अक्तूबर, 7983 का 
का० शा० संख्या 7(22)-इंगा[/76] । 


5. वया उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के यह निर्णय किया गया है 
उपब्ध पुन्तियुकतपेंशनभोशियों. कि ये आदेश पुतः नियुक्ता 
के मामले में भी लागू होंगे । किए गए उन पेंशनभोगियों 

ड परभी ल्राग किए जाये 
जिनका वेतन इस मंल्षालथ 


i 
fl 
| 


मू०नि० 26] 


के 25 नवम्बर, !958 के 
का० ज्ञा० के अनुसार 


है 


शंकायें 


स्पष्टीकरण 


के वेतनमास हे वेतन आहरित बार 


तारीख से सरकारी कर्म- 


विनियमित होता है 3 सहा हु! चारी अतिनिमुक्ति पद के 

है न वेतनमान से वेतन आह- 

[भारत सरकार, वित्त मंक्लालय का तारीख 27 माधे, :984 रित करना बक गा. 

का का० ज्ञा० संख्या 7(22)-ई०][[/76] ऊपर बताये गए अनुसार 

निम्वलिखित बातें स्पष्ट की गई है :--- दो वर्ष की _ अवधि का 

“ले कट परिकलत करने के उद्देश्य 

क्र ० से० शंकार्थे स्पष्टीकरण के लिए उक्त पद पर, 

FS वि ह स्थानापन्षता की अवधि 

१. जिस तारीख से दो वर्ष की अवधि दो वर्ष की अवधि का (नाहे बह उसी संवर्ग की 

को परिकलन किया जाएगा । परिकलन वेतनंसाम क हो अथवा संवर्ग बाहम) 

हिल EE को गिना जाएगा बशतें कि 

पहने MTR e बह कर्मचारी या तो निम्न 

' किया जायेगा, उदाहरण छद पर सूल छण थे काये 

के लिए, बदि “क” 3.5. गुले छष ह 

के लिए, यिं का 3 र कर रहा हो अथवा सक्षम 

RT प्राधिकारी दवारा मुल नियम 

, अधिकतम पर पहुंचता है 26(ब) (7) के अनतत 

तो बहू ` -5-970 सेः तिम्त पद पर निर्तर 

भेजी वेतन .फा हम द Dp 

a हकेदीर स्थानापन्न रूप से कार्य करने 

दग ६ का प्रमाणपत्ष' जारी किया 

2. जिस तारीख को सरकारी कर्मचारी जैसा कि बेतंतबृद्धि के गया हो, इसमें. जैसा 

निजी वेतन का हकदार होता है यदि मागले में होता-है कमचारी भी मामला हो । | 
वह उस तारीख को छुट्टी पर हो ती के ड्यूटी पर लौटने की 5. मत्विनियुक्ति पर भेजा यथा सरकारी प्रतिनियुक्तित.के दौरा चहू? .. 


[लिणी वेतन' किस प्रकार विभिग्नमित 


होगा ॥ 


संया छुट्टी की अवधि 


स्वीकृत 


"छुट्टी से अधिक छट॒दी/कार्यग्रहण 
अवधि आदि को, जिसे वेशनवंद्धि के 
[लिए नहीं गिना जाता तथां लिलर्बमं 


प्रभावी होगा । 


चूंकि यह भिणी वेतन' एक 
उदार का तदर्थ जास 
होता है आर परिकलन की- 
सरल बवाने की दृष्टि से 


कर्मचारी जब अपने मूल वेतनमान 
में अधिकतम पर पहुंच जाता है 
(अथवा प्रतिनियुवितर के आधार पर 


कार्य करते समथ अधिकतम पर पहुंच 


ता है) और जिसने वर्ग चेतन अमा 


प्रतिनियुक्ति. भत्ता 


आहरित 


मिम्नलिखित का 
होगा ;---- 

/i ब्भ प न 
(7) वर्ष वेत 
(र) निजी वेतन, 
उपर्युक्त आदेशों के 
हकदार है न 


हकदार , 


, oe हा “करने का विवाल्प दिया है तो उनका [रत प्रतिनियुक्ति 

मी अवधि जिसे वेतन वृद्धि. के लिए ` गहू निर्णय किया गया हूँ केतन; अतिलियि अल a ) भ DE 

"नहीं से- क्षे की-अवधि “कि इस प्रकार की 'छुटूटी की "`° “निजी वेतन, प्रतिनियृक्ति भत्ता (डपा) Be, 
शिता जाता, दो- वर्ष फी- यधि ' वि इस प्रकार की छठी की से वि ६ मिड 

नहीं गिता जाता, दो व्ष फी-अवधि ' ६ जाई पक De “आदि कसे विनियमित किया जता हैँ । शासित करते चाले ग्द; 

के पारिकालना के लिए मिना जायेगा. सारी अवधि को, जिसमे 


अथवा छोड दिया जाएगा + - -' 


असाधारण छुटूठी, ' क्षार्ये- 


अहण अवघि और निलम्बन . 


की अवधि भी शामिल है; 
वेतनमान के अधिकतम पर. 


` पहुंचते की बारीख से 


दो बे की अथि का 


सामान्य ` प्रतिबन्धी के 
अधीन केवल मूस वर 
चेतन पर स्वीकार्य 20%, 
प्रतिनियुवित्त भत्ता (इसमें 
निजी वेतन शामिल नहीं 


है ।) 


परिकलन करने के लिए 7. भया उच्च वर्ग में वेतन नियत करने 
शामिल किया जाना के उद्देश्य के लिए निजी धेतन को 
ज्ञाहिए । मूल वेतन के हिस्से के प में गिना 
५, बया उपयुक्त निजी वेतस” के, चूंक्रि विश्िज्ञ विषयों के oo तक 
अतिरिक्त झ्िँदी परीक्षा को उत्तीण लिए दो निजी चेतनदद्धि (जाने माल वेतत तथा मिजी वेतन i 
करने फे लिए निजी वेतन स्वीकार प्राप्त करते की अनुमति हा संरक्षित किया जाएगा । 
होगा । है इसलिए एक ही साथ दोनों 
स्वीकृति दी जा सकती हैं । 


सियमों के अधीन बेतन 
नियत करने वे! लिए स्वीकार्य 
नियत वेतन को नहीं शिना 
जाता चाहिए लेकिन उच्च 
वर्गे में वेतत नियत करते 
समय निम्न वर्ग में आहरित 
किये जाने वाले वेतन तथा 
निजी वेतन को संरक्षित 
किया जा सकता है और 
फिर भी उसमें कोई अन्तर 
हो तो उसे इस प्रकार का 
निजी वेतन भी दिया जा 
सकता है जिसे भन्निष्य 
में उच्च पढ के वेतनमान 
में दी जाते वाली बेतल- 


5. प्रतिनियुकति के आधार पर कार्य कर 
रहे उस सरकारी कर्मचारी के मामले 
में दो वर्षे की अवधि को किस प्रकार 

} विनियमित निभा आयेर जो अपने 

; मूल वेतनमान में अधिकतम पर पहुंच 

| चुका है लेकिन जो प्रलिनियुचित पद 

है] 


मूल वेतनमान के अधिकतम 
पर पहुँचने की तारीख से 
दो वर्ष की अवधि की 
आणत्ता की जाएगी लेकिन 
निजी वेतन केवल उसी 
तारीख से दिया जाएगा मिस 


| 
॥ 
| 
| 
j 
f 
| 
| 
ई 
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कऋ०्सं० शंकायें 


स्पष्टीकरण 


ऋण्सु० शंक्रायें 


स्पष्टीकरण 


8. मथा ऐसे कर्मचारियों के 
(भी उपर्युक्त आदेशों के अन्तरत 
आहते हूँ जो वेतनमान के अधिकतम 
पर सामान्य प्रत्रिया से नहीं अपितु 


अग्रिम वेतनबूद्धियाँ अथवा समयनपूने ' 


बवैतनवद्धियां देने से पहुंचे हैं । यदि 
'वे निजी वेतन का लाभ पाने के लिए 
अन्य शतो को पूरा करते हैं तो 
{किसी भी कारण से श्रोत्साइन देता 
की उपयंक्त भादेशों के क्षेत्र-विस्तार 
में आता है । 

छ. क्या ऐसे कर्मचारियों हारा निजी 
वेतन के लाभ को अस्वीकार 
किया जा सकता है जो उस लाभ 
के योग्य हैं लेकिस जिन्हें निजी 
वेतन विए जाने के कारण उनकी 
कूल परिलख्ध्रियां कम हो जाएगी । 


चृद्धियों में संरक्षित किया 
जाएगा । उदाहरण के 
लिए अबर श्रेणी लिपिक 
के मामले में, जो अधिकतम 
80/-२० तथा उपर्युक्त 
निजी वेतन के रुप में 5/-६० 
आहरति कर रहा हो, 
अपर श्रेणी लिपिक के ूप में 
पदान्त होते पर अपना 
वेतन तथा निजी चेतन प्राप्त 
करे और इस प्रकार वह अपर 
श्रेणी जिपिके के वेतनमान 
में :84/-इ० प्रतिमाह 
तथा सिजी बेसन के 
2/-सपया प्राप्त करेगा जिसे 
बाद की वेतनवृद्धियों में 
समाविष्ट कर दिया आएमा 
ऐसे' सरकारी कर्मचारियों 
के मामले में जौ गत्यावरोध 


पर पहुंच जाते हैं । जो. 


सरकारी कर्मचारी उच्च पद 
पर स्थानापन्न रूप से कार्य 


करते हुए निम्म पद तर, 


गत्यावरोध निजी वेतन के 
लिए हकदार हो जाता 
है उन्हे ऊपर बताए ' गए 
तरीके से वेतन संरक्षण 
का लाभ मिलेगा थदि 
उच्च पद पर उनका 
स्थामापन्ष वेसन मिम्न पद 


पर लिये जाने वाले वेतन : 


थे. गत्यावरोध निजी, 


वैततन जोड़कर भी कसे 
होता है। 


मामले हां 


जब कोई कर्मचारी इस 
निजी वेतन के लाभ के 
योग्य हो जाता है तो बह 
इसे अस्वीकार नहीं कर 
सकता । जो कठिनाई 
बताई गई है बह नाषिक 
बेतनघृद्धियां प्राप्त होने के 
कारण वेतन बढ़ने के बाद 


[मारल सरकार, वित्त मंत्रालय का 


कार्यालय ज्ञापन संख्या-7(43)-7]T (क 


70, क्या वह अधिकारी णौ दो अथवा 
दो से अधिक वर्षों के लिए अपने 
वेतनमान के अधिकतम पर रुका 
हुआ है और जो विशेष बेतन 
भी प्राप्त कर रहा है, सदर्थ' वृद्धि 
पाले के मोग्य है । 


सामान्य भामलों में भी हो 
सकती है । 
तारीख 35-2-397] का 


)/70] 


यदि विशेष वेतन अलग उच्च 
वेतनमान के बदले में हीं 
अपितु मूल निम 9( 25} 
के अन्तत मंजूर किया जाता 
है तो सरकारी कर्मचारी को 
निजी. वेतन देते के बदले 


उच्च वेततमान 
के बदले विशेष वेतन मंजूर 
किया जाता है तो सदरभ 
वृद्धि का लाभ, विशेष 
वेतन सहित, वेतनमान के 
अधिकतम पद दो चष 
अथवा उससे अधिक अर्या 
तक एके रहने के बाद ही 
स्वीकार किया जायेगा । 
यदि सरकारी कर्मचारी 
पहले से ही “बायावसेछ 
निजी वेसन” जाह! 
रहा है तो बाद में उत्त पद 
के लिए दिए गए अलश उच्च 
वेतवमात के बदले में विशे 
वेतन दिए जाते की तारीख 
से निजी वेतन देना बंद कम 
दिया जाएगा तथा बिशेष 
वेश सहित वेतनभान के 
अङ्षिकतय र पहुंचते के 
दो बर्ष बाद फिर से सिजी 
वेय दिया जायेगा | 


[भारत सरकार, वित्त मंज्ालय का तारीख 4 दिसम्बर, ।977 
को फा० ज्ञा० संख्यान7(43)- (क) / 7? | - 


77. बथा शत्यावरोध के लिए तदर्थ 
वेतनबुद्धि का लाभ उस कामं- 
चारियों को भी दिया जायेसा जो 
अत्पावध्ि के लिए पदौन्नतः पदों 
पर स्थानापन्न रुप से कार्य करते 
रह ह बाद में उन्हें उके उन 
मूलब्धदों पर पदावसत कर दिया 
गया हो जिन पर वे कुल मिलाकर 
दो वर्षे से अक्िक अवधि के लिए 
स्के पड़े हों । 


हाँ; थदि इस बात का 
सुनिश्चय कर विया जाता 
है कि सम्बद्ध अधिकारी 
सिम्न पद पर स्थायी रूप 
से कार्य कर रहा है और 
अथवा यदि उच्च पद EF 
उसकी पदोच्चति बरही हु 
है तो वह भिस्त मद पर 
स्थानापभ्न रूप से कार्य 
करता रहता । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख ३ भरच, 2972 का 
का० झा० सख्या-7( ६) (क)/70] 


ऋसं शंकार्ये 


स्पष्टीकरण 


३. जिस कर्मचारी ने हमेशा के लिए 
पदोन्नति प्राप्त करने के लिए 
इन्कार कर दिया हो और 


वह कर्मचारी इस बात के 
ब/बजुद, कि उससे अस्थायी 
अथवा स्थायी रुप में अले 
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ऋ०्सं० शंक्राए स्पष्टीकरण 


फलस्वरूप 0-240 ० के उच्च पद पर पदोन्नति 

वेतनमान में दो से अधिक वर्षों प्राप्त करने से इंकार कर 

तक अधिकतम 240/- रु० ही दिया है, उपर्युक्त निर्णय के 

प्राप्त करता रहा हो । अनुसार तदर्थं वेत्तनवृद्धि का 
हकदार होगा । 


2. जिन कर्मचारी ने एल०्एस०्जी० यदि कर्मचारी ने अवर श्रेणी 


पद पर पदोन्नति प्राप्त करने से. लिपिक (प्रवर वर्ग में 
इंकार कर दिया हो और ऐसे पदोज्नति प्राप्त करने से 
पद पर कार्ये कर रहा हो जिस इंकार कर दिया हो तो 
पर विशेष वेतन मिलता हो । 


अपर (7) में दी गई 
अभ्युवितथों के अनुसार/ 


यदि बह उश 


पद पर कार्थ रहा 
हो जिस पर विशेष वेतन 
` ची मिलता कौर यदि वह 
“विशेष वेतन अलग उच्च 
वेतनमान के बदले उस पद | 


तदर्थ वेतनबृद्धि प्राप्त करने 
का इकदार नहीं होगा । 


कर्मचारी सामास्य रूप ही 
जिस तारीख को अपने 
वेतनमान के अधिकतम पर 
या उसी तारीख. -से' 
" अपने वेतनमान के अंधिके- 
तम परे रुका हुआ मागा 


` ७8 7-8० की विशेष वेतन जाएगा ने कि हि्दी परीक्षा 


दिया मैया जिसे भविष्य में मिल: को उत्तीण करने. -प्रह 
बाली वेतनवृद्धि में मिला -लिया . मिलते बाली अप्निंग' वेतल- 
जायेगा और इस प्रकार बह बद्धि लेकर' शिसे किं 
23-7769 को. वैज्ेनमाव के भविष्य में. मिले करी 
अधिकतम गर पहुंचे थया । घूंकि विवनवृद्धियों ` में. मिला 
ये आदेश 7-$:70 से प्रभावी हो लिया जाता है । 

गये थे अंतः वया बह ३-3-76 . 
से तदर्थं वेतनवृत्वि-वो लाभ का 
हकदार हो जाएगा 3 


[डाक एवं तार, अहानिदेशब, जा, का तारीख 24 मई, १977 


का पक्ष संख्या-2-89/76-पी०ए०पी०] । 


4. भारत सर्कार के रिकार्ड आपूर्ति ` गत्यावरोध निजी वेतन 


कर्ताओं को जिनका वेतमभान उस मिजी वेतन भें, दि 
40/60 ० था, 2962 में डाक कोई हो तो, शामिल ह 
स्टाफ डिपो, कलकत्ता में स्थानां- लिया जाएगा जो कर्मचारी 
तरित कर दिया यया था और उस्त पद के वेतनमान के 
40/60 ₹० के वेतनमान में अधिकतम से अधिक प्राप्त 
शामिल कर लिया गया था । कर रहा होगा जिस पद पर 
40/60 २० के वेतनमान को उसे स्थायी रूप से ले लिया 
80-4-85-2-9 5-द०रो०-3-720 गया था । लेकिन यादि 
में संशोधित कर दिया गया था वेतनमान से अधिक निजी 
और इन कर्मचारियों का वेतन वेतन उस गत्यावरोध निजी 
संग्रोध्रित वेतनमान में नियत कर चेतन से कम हो जिसका 
दिया गया था । रिकाडे आपूर्ति- बह भारत सरकार के 


33-—3il DPET/ND/88 


के साथ मिलता हो तो बहू... 


चेतन 


कर्ताओं के पदों को जुलाई, 
2963 में पदावनत करके 
75/95 स के वेतनमान में 
दफूतरी के पदों में मिला लिया 
गया था और 30-7-63 से उन 
कर्मचारियों का वेतत 95/- रु० 
पर तियत करके साथ में 2 ₹० 
अथवा 9/- ४० निजी बेनत के 
रूप में दिया गया था। थे कर्मचारी 
क्योंकि दो अथवा दो से अधिक 
वर्षों तक अपने वेतनमान के 
अधिकतम पर रुके रहे हैं अतः 
क्या ये गत्यावरोध वेतनबुद्धि के 
हकदार हैं । 


5. क्या उस व्यक्ति को तदर्थ बेतस- 


बुद्धि का लाभ दिया जा सकता 
है जो उच्च पद से पदावनत हीता 
है जिस पर वह मूल रूप से काये 
कर रहा हो । (0-7-952 
बो स्थायी किया गया लाईनमैस 
4-8-58 को ` उप-निरीक्षक 
के रूप में पदोन्नत किया गया था 
और 7-3-70 से इस पद पर 
स्थाथी कर दिया गया । उसे 
अनुरोध करते पर 24-4५-64 
से जलाईवर्मत के पद पर पढाव- 
नत होने की अनुमति दे दी गई) । 


5. क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी को 


तदर्थं वेतनवृद्धि का लाभ दिया 
जा सकता है जिसे खराब सेवा 
रिकार्ड के कारण आगे की पदोः. 
अति के लिए विवर्शित कर दिया 
ग्ना हौ । 


7. बथा फुल परिलब्धियों, मृत्यु एवं 


सचा निवृत्ति, उपदान ` और 
परिवार पेंशन का परिकलन करने 
के लिए तदर्थ वेतनबुद्धि के कारण 
मिलने वाले निजी वेतन को भी 
मूल वेतस का हिल्सा माना 
जाएगा । 


. क्या सिविल सेवा नियमावली 


के अनुच्छेद 486-ग के अन्तम 
कूल परिलब्धियों का परिकलत 
करने के लिए मिजी वेतन को 
भी उसमें शामिल किया जाएगा 
और क्या मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति 
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उपर्युक्त आवेश(।) का 
हकदार है तो गत्यावरोध 
निजी वेतन के रूप में 
अन्तर की शशि की प्राप्त 
केरते की अगुमति दी 
जाएगी । 


ह्वा 

भारत सरकार के उपर्युक्त 
आदेश (7) के अनुसार 
तदर्थं वेलबूबद्धि दी 
जा सकती है बश 
कि उसकी निर्धारित शर्तों 
को पूरा किया जाए .। 


ऐसे मामलों में भी उतत 
मामलों के अनुरूप तदर्थ 
वेसनवुद्धि का लाश 
है जहां कर्मना यी 
को उस समय भी तदर्थ 
वेतनवृद्धि दी गई हो जब 
उसने उच्च पद पर पदी 
पति पाने से इन्कार कर 
दिया हो । 


विष 


7 और 8 यह निजी वेतन 
मूल वियम 9{27) के 
अन्तर्गत वेतन की परिभाषा 
के अन्तर्षत आता है । 
इसलिए इसे पेंशन/मृत्यु एवं 
सेवानिवृत्ति. उपदान/ 
परिवार पेंशन के लिए 
हिसाब में लिया जायेगा । 
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उपदान का परिकलन करने के 
लिए निजी वेतन को उसमें शामिल 
किया जायेगा अथवा नहीं । 


रहे हों लेकिन दंड की अवधि पूरी की. अवधि ~ 3-५9 --को 

करते के बाद अधिकतम वेतनमान भी लागू है तो दंड की 

आहरित करते हुए दो वर्ष पूरे न अवधि पुरी करने के घाद 

9. क्या भूतपूर्व सीण्टीण्दी० स्टाफ यदि दूसरे पद में शामित्र हुए हों । उसे यह लाभ मिलेगा । ! 
को शामिल किए जाने के बाद, किए गए कर्मचारी द्वारा [डाक एवं तार महानिदेशालय का तारीख 33 जनवरी, 97} | 
जो कि लाईनमैच के रूप में 95/-र० लिया जाने वाला भिजी' 


र h का पलन संख्या-702-85-/पीण्एन्पी०] । 
वेतन तथा 765 ₹ु० निजी वेतन बेतल भारत सरकार : के 


| 
i 


के रूप में आहरित कर रहा था, उपर्युक्त आदेश (7) के (प) क्या दो वर्ष की अवधि दो वर्ष का परिकलत करने 

उनकी 97/-₹० तथा निजी' अन्तगंत स्वीकार्य एवं तदर्थ की गणना करने के लिए विशेष के लिए विशेष वेतन सहित्र 

चैतन 363/-स० पर नियत किया वेतनवृद्धि से कम हो तो वेतन सहित केवल निरन्तर सेवा सेवा की टूटी, अवधि को भी ! 

जा सकता है । उसकी अन्तर की राशि को ही हिसाब में लिया जायेगा हिसाब में लिया जायेगा 

- भी-्यवोयगौ भीः कारवी ' ` अथवो दी बे का पारिकलेन करने बझासँ कि विशेष बेसन उन्हा | 

चाहिए ताकि केंद्रीय के लिए विशेष वेतन सहित टूटी अवधियों के लिए आहरित > 
वेतनमान के अधिकतम से अवधि को हि्षाब में “लिया विया गया हो और यह | 
अधिक लिया जाने वाला जायेगा । भी.कि उस सारी अलाग- | 
निजी वेतन उस कमचारी : अलग अब्धि को मिलाकर | 
द्वारा एक तदर्थं वेतनवृद्धि दो वर्ष पूरे होते हों । 


के बराबर हो जामे, लेकिन 
ऐसा करने फे लिए. तदर्थ 
` ` बेतनवृद्धि प्राप्त करने की 


[डाक एव तार महानिदेशालय का 30 सई, 7973 का पत्न 
संख्या-2-3/ पी ०ए०पी ०] 


अन्य शर्तें पूरी होती ।2. जब संचयी प्रभाव के बिना वेतन- वित्त मंत्रालय और कार्मिक , 
खाहिए । बृद्धि आस्थयित कर दी जाए तो एवं प्रशासनिक सुधार | 
[डाक एवं तार महानिदेशालय का । नवम्बर, ।972 का प्न वेतनमान के अधिकतम पर रूके विभाग ने यह तय किया हे 
संख्या-2/2/7 पी ऽए०्पी ०] । रहने के उद्देश्य के लिए दो वर्ष है कि जब संखयीं प्रभाव के | 
की अवधि का परिकलन कैसे बिना किसी कर्मचारी की | 


70 () वया किसी ऐसे कर्मचारी को यदि कर्मचारी को ऐसे पद 


उच्च पद से पदावनत होने पर पर पदावनत. किया गया है लक) pn me 
हि AT जो. जिस | ४ दी जातीं है तो इंड की 
तदे वेशतवृद्धि दी जाएगी जो जिस पर चह मूल रुप से' अवधि पूरी होल पर के 
इसका हकदार होता लेकित कार्य कर रहा था और उस oe , बैन कि 
अस्थायी स्थानापज्ञ व्यवस्था के पद पर ऊपर वेतनभान के जाई ही EE: 
कारण ऐसा नही ही हुआ है हे अधिकतम पर दो अथवा RR है. जो 
कार! स्‌ त ञ्ञ ठ । 
RT h , चेत्तत बह उस समय ले 
दो से अधिक वर्षों तक रुका 


रहा होता मदि उसे दंड 
न दिया जाता और वेतन 
वृद्धि की तारीख में कोई 
परिबर्तन नहीं हीमा । 
इसलिए कर्मचारी को 
उसी तारीख पर गत्याव- 
रोध वेतमवृद्वि (निजी वेतन | 
के रूप में) मिलेगी जो 

इसे ग्राप्त करते की सामान्य 

तारीख होगी | i 


रहा था तो उच्च इपानापन् 
` पद से पदावनत होते पर 
भारत सरकार के उपर्युक्त 
आदेश के(]) अन्तर्गत एक 
तदर्थं वेतलबृद्धि पाने का 
हकदार है । गत्याबरोध 
की दो वर्ष की अंवधि का 
परिकलन करने के लिए 
उज्च पद पर स्थानापन्न 
रुप से कार्य करने की 


अवधि को भी हिसाब [डाक विभाग का तारीख 2 मई, 7985 का पछ सांख्या 
में लिया जाएगा । 7/:6/78 पी०ए०्पी० (खड पी) भाग] । 
(5) क्या ऐसे मामलों में भी दो वर्ष की अवधि का अपने वेतनसान के अधिकतम पर स्थिर समूह 


तदर्थं वेतनवृद्धि दी जाएंगी जहां परिकलच करने के लिए 
कर्मचारी दो से अधिक वर्षों तक दंड की अवधि को हिसाब 
अपने वेतनमानों का अधिक में महीं लिया जायेगा । 


तम आहरित करते रहे हों. और यदि कर्मचारी के वेतनमान कि ) उक्त विषय पर पिछले सभी आदेशों का अधिक्रमण 
५ बाद में संचयी प्रभाव डाले बिता में एक चरण तक की कटौती 


क प्त य किया है कि केन्द्र 
दंड के रूप में कुछ समथ के लिए करने से पूर्व वह दो से कि ह उ र b ह किया. कि सभी हे 
उसे एक चरथ तक कम कर दिया. अधिक वर्षों तक. अपने स्त कारी कर्मचारियों जिन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा 
गया हो और अब वे अपने वैतन- वेतनमान के अधिकतम पर (संशोधित वेतन) नियमावली, 7986 के लिए विकल्प ) 
मान का अधिकतम आहरित कर रुका पड़ा थ” और दंड दिया है और जिनके वेततमान की अधिकतम राशि 670 0० | 


“का, “ख, गा! और “घ” के कर्मचारियों को 
तदर्थं बेतन-धूद्धि की मंजूरी:--- 


h 
{ 
t 
i 
|] 


i 
t 
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₹० प्रतिमाह से अधिक नहीं होती और जो अपने संशोधित 
वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जाते हैं, उन्हें संबंधित 
वेतनमान के अधिकतम पर प्रत्येक दो वर्ष पूरे होने पर 
एक स्थिरता वेतन बुद्धि दो जाएगी । स्थिरता वेतन 
बुद्धि उनके द्वारा वेतनमान में लो गई अतिम वेतनवृद्धि 
की दर के बराबर होगी और. उसे वैयक्तिक वेतन के रूप में 
माना आएगा । ऐसी अधिकतम तीन वेतन बुद्धियों की 
अनुमति दी जाएगी । सिथरता. वेतनवरद्धि को मिलाकर 


ˆ वेतन किसी भौ मामले में 7300 रु० से अधिक नहीं 


होगा । 


(2) लेकिन ऐसे कर्मचारी जिसके विरुद्ध कोई अन- 


` शासनात्मक ममिले अनिणित पड़े हों इस. लाभ की मंजूरी 
नी लए वचार काए ज 
'कारग्रेबाहियों के परिणामों 


से. पुरव अभिणित अनृशासनात्मक 
गि. प्रह्तिक्षा करनी होगी । 


, (3) में आदेः 7- ~ 79:86 से अभावी होंगे । 


[भारत सरकार 
3 जुलाई, 7987. मग f 
87] 5 


55. सेलि निर्यंभ 26 (खँ) के अन्तर्गत विशेष शक्ति,-- 


होया, वेतन के लिए गिना जाएगा । किसी 


भी पद पर मूल रूप से निक्त क 
केरियों को यह शक्तियों भी ठोमई हैं कि-वे अपने विवेका- 
चिक्कार सेः ऐसे मामलों में असाधारण छुट्टी को गिनने की 


“अनुमति दें जहां सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर 


किसी कारण से असाधारंग छठटी 'ली गई हो । 


(भारत परार, पित्त मंचचालय के तारीख-28 जनवरी, 7972 
के का०्ज्ञा० संख्या 7(2)-एस० पी (क) /72 से सारांश ।] 


डाक एवं तार सहाशिदेशक के निर्देश 


स्थानीय, स्थात्नापज्ञ व्यवस्थाओं -फे लिए आदेश 


देते बाले आधिकारी मूल नियम. 26 (ख) (पं 

अख्तर्गत प्रसांणपत्र जाएी केरने के लिए सक्षम होंगे.---- 
डाके एवं तार विभाग में विभिन्‍न वर्गों के कर्मचारियों के 
संबंध में निय्रुवित प्राधिकारियों के अधीनस्थ ्राधि- 
कारियों को चार महीने तवा की छुट्टी मंजूर करने और 
उसके परिणामस्वरुष उन रिक्त स्थानों पर स्थानापस्न 
व्यवस्था करने की शमितयां दी गई हैं । वित्त मंत्रालय के 
साथ परामर्श करके यह निर्णय किया गया है कि छुट्टी 
रिक्तियों पर स्थानीय झूप से स्थावापत्न पदोन्‍नतियां करने 
की शक्ति जिन घ्राधिकारियों को दी गई हैं बे अपेक्षित 
प्रभाणपत्न जारी करने के लिए भी सक्षम होंगे बश कि 
छुट्टी की पूरी अवधि उस अर्वाध से अधिक न हो, जिसके 
लिए सम्बद्ध प्राधिकारी को सथानापन्न व्यवस्था करने की 
शक्ति दी गई हैं और उस पद के पदधारी को, जिसे 


रने वाले सक्षम ग्राध्ि-. 


दी ही जगू ह 


26] 


छुट्टा मंजूर की गई है, नियामत आधार प्र नियुक्त कर 
लिया गया हो । चार महीने से अधिक की अवधि के संबंध 
में अथवा उन मामलों भें जो उपर्युक्त वर्ग के अन्तर्गत नहीं 
आते यह प्रमाण नियुक्ति प्राधिकारी दवारा दिया जाएगा । 
डिक एवं त;र महानिदेशवा का 27 मई, ]970 का पछ संख्या 


33/3/69 पुस० पी ० बो० ही फजिसे 7] मई, । 97] के समसंख्यवा 
पछ के साथ पढ़ा जाए ।] 


2. निम्न कर्गो से पदो किए-गए अकर अणी लिपिको 
को 5 वर्ष की सेबा के बाद टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने 
से छूट दी जाए.--(7) वर्तमान निर्देशों. के अन्तर्गत 
अवर श्रेणी लिपिकों को, चाहे गे. शीधी 
अथवा विभागीय परदोन्‍लति परीक्षा के आधार पर प्रदोत्तत 
किए गए हों, अवर श्रेणी लिपिकों के पद पर उनकी नियुक्त 
की तारीख से एक वर्ष के अन्दर टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी 


9, 
स्ती ते शा 
हताय ओ 


: होती है और ऐसा च करते पर उपकी वेतनवुद्धि रोक दी 
` जाती है और उन्हें द्ध 
जाता । लेकिन उपर्युक्त कर्मचारियों को संब में 70 बर्ष - : 


स्थायी अथबा.स्थायी नहीं किया 


की सेवा पूरी करते के बाद टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से 


छूट दी गई है। डाक एवं तार विभागीय परिषद्‌ के स्टाफ , 


पक्ष (जें० सी० एम०) ने इस प्रशम को उठाया था और 
उनके साथ विचार-विमर्श करने के बोद अब यह निर्णय 
लिया गथा है कि केवल विभागीय रूप से पदोब्ल्त किए 


गए अबर श्रेणी लिफिकों के मामले में टंकण फ्रीक्षा/छत्तीज 


करने से छूट देने के लिए अपैक्षित 76 बर्ष की अंबधि को 
घेदाकर 5वर्ष कर दिया जाए। इस संबंध में आगे दारबाई 
तदनुसार की जाए -। 


(2) ये आदेश इसके जारी किए जः 


नें की तारीख से 


[डाक एब तार महानिदेशक का. 2? जुलाई, ]978 का ज्ञापन 
` शं 58/2/73-एसण्पी ०बी ०- || 


3. विभागीय रूप से पद्ोन्नत किए गए अवर शेणी 


लिपिको को 5 वर्ष की सेवा पुरी करते के बाव, बस्तु: वो 


बार प्रथत्म करने पर ठकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट.--- 
ऊपर दिए गए निर्देशों (2) के अनुसारं विभागीय 
रूप से पदौन्नत किए गए अवर श्रेणी लिपिकों की अवर 
श्रेणी (लिपिक के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 

कण परीक्षा उत्तीर्णं करने झि छूट दी जाएगी । महा- 
पौस्ट्मास्टर लखनऊ ने इस बात. का स्पष्टीकरण मांगा 
है कि क्या विभागीय रूप से पदोन्तत किए गए अवर श्रेणी 
लिपिकों को अवर श्रेणी शि|पिक के रूप में 5 वर्ष की अवधि 
पुरी करने से पहले वस्तुतः दौ बार टंकण परीक्षा उत्तीर्ण 
करते का प्रयत्न करना होगा, जैसा कि इस कार्यालय के 
तारीख 6 जनवरी, 7969 के पल संख्या 57-:0/66- 
एस० पी० बी ०-7 (अमुद्रित) में बलाया गया है । इस विषय 
की जांच की गई और यहु निर्णय लिया गया कि विभागीय 
खूप से पदोन्तठ किए गए अवर श्रेणी लिपिक को तभी 
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ठंकण-परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जाएगी यदि उन्होंने 
5 वर्ष के दौरान परीक्षा पास करने का वस्तुतः दो बार प्रयत्न 
किया हो यह भी कि उन्हें टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से 
छूट प्रदान करने से पहले स्थायी करने के लिए उपयुक्त 
पाथा जाए । नियुक्ति प्राधिकारी इस बात का निर्णय 
करेगा कि उन्होंने वास्तव में प्रयत्न किए हैं । 


[डाक एवं तार महानिदेशालय, नई दिल्‍ली का तारीख :5.जनवरी 
7979 का ज्ञापन संख्मा-56-9/78-एस०पी०्बी०-] | । 


4. विधवाओं को अनुकम्पा के आधार पर अदर 
श्रेणी लिपिको के रूप सें नियुक्त किए जामे के सामले 
में टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देसा.---( 3.) अघर श्रेणी 
र चाहे वह सीधी मरी किए गए हों अथवा विभागीय 
पदोर्स्ताति परीक्षा के आधार पर पोस्त किए गए हों, अवर 
श्रेणी लिपिक संवर्ग में नियुक्त किए जाने की तारीख से 
"एक वर्ष के अन्दर निर्धारित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करनी' 
होगी और ऐसा न करने पर-उनकी चैतनर्वृद्ध रोक वी जाती 

` है तथा उन्हें -अद्धेस्वायी अथवा स्थायी घोषित नहीं किया 
जाता | लेकिन अघर शवणी लिपिकों के संगे में सीधे भर्ती 
किए गएं कर्मचारियों को 79 वर्ष की सेवावाधि पूरी करने 
के बाद और विभागीय रूप से प्रदोन्‍्तत किए गए कर्मचारियों 
को 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के वादः छूट दी जाती है बण 
कि: उन्होंने बस्तुतः दो बारं-प्रयत्त क्रिया हो । 


(2) विधवाओं को अनुकंपा के आधार पर अवर श्रेणी 
लिपिकों के रूप में नियुक्त किए जाने पर टंकण परीक्षा 
उत्तीर्ण करने की. छूट देते के प्रस्त पर सामाष्य भर्ती नियमों 
के संदर्भ में, पिछले कुछ समय से विचार किया जा रहा था । 
अब यह निर्णय किया गया है कि अवर श्रेणी लिफिकों के संवर्ग 
में सामान्य भर्ती नियमों में छूट देते हुए अनुकम्पा के आधार 
पर नियुवत की गई विश्षवाओं को 25 वर्ष की जायु 
होने पर अथवा 5 वर्ष को सेवा पूरी होने पर ठंकण-परीक्षा 
उत्तीर्ण करने से छूट दी जाएगी बशते कि उन्होंने उस परीक्षा 
को उत्तीर्ण करने का वस्तुतः दो बार प्रथत्त किया हो । 


(3) ये आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे। 


` [डाक एवं तार महानिदेशक, नई दिल्‍ली का तारीख ।0 जून, 
7980 का कार्यालय ज्ञापन संख्या-56-2/ 80 एसब्पीण्बी-य] । 


ई लेखा परीक्षा अनुदेश 


(7) देखें मूल नियम 9(6) के नीचे दिए गए लेखा- 
परीक्षा अनुदेश की मद (3) । . 

(2) स्वीकृतं छुदूटी से अधिक समय तक छुट्टी पर 
रहते की अवधि की गणना समय-वेतनमान में वेतनर्वाद्धियों 
के लिए, तब तक नहीं की जाती जब तक कि मूल नियम 
85 (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी नियमावली का 
नियम 25) के अधीन इसे असाधारण छुट्टी में परिवर्तित 
न कर दिया गया हो और मूल नियम 26 (ख) के परस्तुक 


263 
के अधीन असाधारण छुट्टी की गणना विशेष रूप से वेतन- 
वृद्धि के लिए करने की अनुमति नहीं दी गई हो । 


[भारतीय लेखा परीक्षा अनुदेश (पुनःमुद्रित) का खण्ड], अध्याय 
7५, षरा 6 (IV) ] 


(3) () ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जिसे 
एक पद पर स्थानापत्त रूप से कार्य करते समय एक अन्य 
पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त कर दिय! जाता है, एक 
पद से दूसरे पद पर कार्यभार ग्रहण करने में व्यतीत की गई 
अवधि उस पद पर ड्यूटी के रूप में मानी जाएगी जिसका 
वेतन सरकारी कमचारी उस अर्वाध के दौरान लेता है और 
उक्त अर्वाध की गणना मूल नियम 26(क) के अधीन उसी 
प्रद में वेतनंबद्धि के लए की जाएगी । तु 
पदों पर स्वीकार्य वेतन की दरें समान हैं तो एक पद से दूसरे 
पद पर कार्यभार ग्रहण करने में व्यतीत की गई अवधि दोयों 
पदों में से निम्न बाले पद पर ड्यूटी के रूप में मानी जाएगी 
और मूल नियम 26(ग) के अधीन उक्त अवधि की गणना 


वैतनवुद्धि के लिए निम्न पद में की जाएगी । 


(४) ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में जो पद पर 
स्थानापन्त रूप से कार्य करते समय प्रशिक्षण परं चला जाता 
हैं या शिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेता है और जिसे 
प्रशिक्षणाधोच रहते हुए ड्यूटी पर माना जाता है शी उच्च 

गले में ऐसी ड्यूटी को अर्वाध की गणना चैतनर्वा: 
केलिए उस पद में की जाएगी जिसमें बह 
या शिक्षण पाठ्यक्रम पर भेजे जाने से पहले स्थाना 
से कार्य कर रहा था और जबकि उसे एसी अवधि हे 
स्थानापत्त पद का वेतन प्राप्त करने की अनुमति दी 
गई हों । ५ 
लिखा परीक्षा अनुदेश (पुनःमुद्वित)मैनूअल' का खण्डे |, यघ्याय 
गह, बैरा 6४) | । हि हि 

(4) उन मामलों को छोड़कर जहां परिवीक्षा की 
शतो में या सेवा के किसी बर्ग से संबंधित सरकार के किसी 
सामान्य या विशेष आदेशों में अन्यथा उपबन्ध. हो यदि 
किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति का स्थायीकरण ]2 महीमे 
से अधिक परिवीक्षा की अवधि के बाद किया जाता है तो बह 
भूतलक्षी प्रभाव से उन बेतनवृद्धियों का दावा करने का 
हकदार है जिन्हें सामाष्यतः उस स्थित्ति में प्राप्त करता थादि 
बहर्पारवीक्षा पर न गया होता । 

लिखा परीक्षा अनुदेश (पुनःमुद्रित) मैनुअल का ख ], 
अध्याय [9 (पैरा -7)] । 


(5) () मूल नियम 26 (ग) का अभिप्राय इस 
बात पर ध्यान दिए बिना रियायल की मंजूरी देना है कि उच्च 
पद उस विभाग में है या विभाग से बाहर है जिससे सरकारी 
कर्मचारी संबंधित है । 

(5) इस नियम के अधीन ऐसे मामले में भी रियायत 
स्वीकार्य है जिसमें संबंधित सरकारी कर्मचारी उच्च पद में 
स्थानापन्न रूप सें कार्यं करते समय केवल पेपर पदोन्नति 
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(मौलिक या अनन्तिम रूप से मौलिक) प्राप्त करता है 
"किन्तु निम्न पद पर वास्तविक रूप में पुननियुक्त नहीं किया 
जाता । 

[लिखा परीक्षा अनृदेश (पुनःमुद्रित ) मैनुअल खण्डः], अध्याय 
ग्रेए, पैरा 8] । 

(6) देखें मूल नियम 22 के नीचे लेखा परीक्षा अनुवेश 
की मंद संख्या (5) । 

(7) मूल तियम .07 के प्रल्तुक (7) के अधीन 
कार्यभार ग्रहण अर्वाध, जिसके दौरान स्थानान्तरण 
प्रर गए किसी सरकारी कर्मचारी को भुगतान नहीं किया 
छुट्टी वेतचवृि या पेंशन के प्रयोजन के लिए 


अकार्य विवस” के रूप में माची जाएगी । 
[लिखा-परीक्षा अनुदेश (पुनःुद्वित) मैनुअल का खण्ड १, है 


अध्याय ¡४ पैरा 8 (४) ] । 


' नि्यलण तथा महालेख परीक्षक का निर्णय 


'नियंत्नेक तथा महालेखापरीक्षक हारा यह निर्णय किया 


गथा है कि राज्य के छुट्टी नियमों द्वारा शासित राज्य 


सरकार के उस कर्मचारी की देंतनवृद्धि जो केन्द्रीय सरकार 
के अधीन सेवा कर रहा है और केन्द्रीय सरकार के वेतनमान 
के अनुसार वेतन ले रहा है, मूल नियमों के अधीन 
विलियभित की जाती है बशर्त कि स्थानान्तरण के आदेश में 
इसके प्रतिकूल कोई उपबन्ध ने ही । 


मिहालेखाकार,, केन्द्रीय, राजस्व को भेजा गया गियेत्रक तथा 


अहर्वा परीक्षक. करा विनांक 2 नवम्बर, 7955 का पद संख्या . 


254T-C/425-55} 

सूल नियम 27.--उच साधारणी था विशेष आदेशों 
के अधीन रहते हुए जो राष्ट्रपति हारा इस निमिज्ञ 
बताए जाएं पह प्राधिकारी जिसे उसी संदर्भ सें उसी 
वेतनमान का पद सुष्ट करते की शक्ति हैं, बेवनमान 
पर नियुक्त सरकारी सेजक को समथ से पहले बी 
जामे बाली वेतबबुद्धि संजर कर सकेगा । 


भारत सरकार के आदेश 
3. समय से पहले वेतनयूद्धि देने के पश्चात्‌ भावी 
वैतनब शिया साधानन्‍्य रीतिं भें विनिर्यासत की जाएं, 
गम मंजूर की गई वैतनवुद्धियीं के मामले में, साधारणत' 
अप्राय यह होता है कि. कारी उसी प्रकार वेतन- 
बुद्धया पाने का हकदार होगा मानों वह वेतनमान में अपनी 
स्थाति पर सामान्य रीति से पहुंच गथा हो और इसके विपरित 
विशेष आदेशों के न होने पर जहां तक भावी वैतनवद्धियों 
का संबंध है, उसे ठीक उस अधिकारी के समान माना जाएगा, 
जिसे ऐसी वेतनवृद्धियां मिली हूँ । 
[झार सरकार, वित्त विभांग का दिनांक 6 जुलाई, 979 
का पलन संख्या 752, सी ०एस०आर०] 


वेतन 


` सहमति से सुजित किसी पद पर सरक 


'प्राधिकारियों को ऐसे पदों, आर 


2. समय से पहले वेतनबृद्धियां संजूर क्रते-के कारण 
निर्दिष्ट न किए जाएं.--यह 'निर्णय्‌ क्रिया पाया है कि 
जब मूल नियमों मैं ऐसी कोई शर्त यो अनुब नहीं है तो 
सरकार उक्त किसी भी नियम के अधीन अपनी कारवाई 
के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है । 


[भासत सरकार, वित्त विभाग का विचांक 22 मई, 928 
का पत्र संख्या एफ० 69, आर० आ।ई० ।/2] । 


3. सच्च प्रारंभिक बेतन की मंजूरी के . लिए शर्तें और 
शक्तियों का प्रस्यायोजन.-विरामान नियमों और देशों के 
अधीन भारत सरकार के मंत्रालयों और अन्य संबंधित 


में मूल नियम 27 के उपबस्धों के अधीन अग्निम मैतनव्‌ई दयां 


मंजूर करने का पूरा अधिकार है । लोकन ऐसे पदों के 


इन आवेशों के जारी करने के पश्चात विस्त: मेँ: 


प्रारंभिक, नियक्तियों के मास 
मंत्नोलय पद के लिए लागू बेतनप्री 
वेतनवृद्धियों से अधिक उच्च प्रारंभिक 
उल्लिखित शर्तों के अधीन अपने वन्न 


(क). उच्च प्रारम्थिक वेतन की 
पूर्ण समझा गया हाँ ; 
पूर्ववर्ती अनुभव, अहुतांओं' झर 
लब्धियों आदि को ध्यांन'में रखंकर की जाए, 


(ख) उच्च प्रारश्भिक बेलन की मंशूरी देते भसय 
इसके कारण, फोईल में पूरी राह रिका हेः किए 
जाएं, 


(म) जहां प्रारम्भिक नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग 
के परामर्श से की जानी हो वहां उच्च प्रारम्भिक 
वेतन की मंजूरी उनकी सिफारिशों पर आधारित 
होनी चाहिए । 


(घ) संबंधित मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए 
उपयुक्त आदेश जारी करेंगे कि अब दी गई शक्ति 
का प्रयोग उपयुक्त . वरिष्ठ अधिकारी द्वारा 
किया जाता है ग 


3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की' दिनांक 30 सितम्बर, 3967 की अधिसूचना संख्या 


द्वारा प्रतिस्थ्रापित किया गया । 
Bd DPET/ND/88 


2(48)-एफ० ही! (क)/80, भाग तो 


मू०नि० 27] 


ये आदेश सरकारी कर्मचारियों के एक पद से दूसरे पद 
पर स्थानान्तरण या पदोन्‍्ततियों या पुननियुक्त पेंसन भो गियो 
के मामलों में लागू नहीं होते जिन्हें पहले की तरह विनियमित' 
किया जाएगा । 


[भासत सरकार, चित्त मंत्रालय का दिनांक 75 फरवारी, 7955 
का काण्ज्ञा० संख्या एफ 20(2)-स्वाः [[/55] । 


4. अग्निस वेतनवृद्धियां मंजूर करने के लिए सक्षम 
प्राधिकारी.--इस नियम के अधीन स्थायी या अस्थायी 
पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को अग्निम वेतनवृद्धियां 
मंजूर करने के लिए सक्षम , प्राधिकारी के संबंध में 
स्थिति निम्नलिखित पेराग्राफी में स्पष्ट की गई है :-- 


: च समाना या/ अस्थायी 
, का सुजत करने-केलिए-सक्षम है वे न केवल अपनी 
*चिजी शक्तियों, के. अधीन सूजित पद के पद- 
आरियों को समय से पहले वेतनवुद्धि मंजूर कर 
: सकते हैं बल्कि. उसी -संबगे में समान वेतनमान 
. “में उच्च प्रशासलिक्आधिकारी था वित्त मंत्रालय 
` . की; सहमति से सृजित अच्य पद पर “नियुक्त किए 
गए पदधादियों को भी समय से पहले वेदनवृद्धि 

` की मंजूरी दे सकतें हैं । 


(5) एक पद से दूसरे. पढे में पदोल्तत अथवा किसी पद 
` ~ ` वृर प्रॉरीस्मक रूप से नियुक्त सरकारी कर्सचारी- 
` का बैंतन मूल नियम” 22'और 37 के उपबत्म्ों 

` के अधीन नियतं किया जाता है.। यद्यपि सामान्य 
छपे से ऐसा किया जाता है फिर भी इन भामलों 
“में संत्ालयों या" अन्यं सक्षम प्राधिकारियों को 

` तह छूट है कि वे सरकारी कर्मचारी का वेतन 

` मूल विधम 27 के उपबन्धों के अधीन उच्च पद 
_के समस-वेतेनमाल की किसी भी अवस्था पर 
इस शर्ते के अधीन नियतः कर सकता है "किं 

. मंत्रालय और संब्रंधित, प्राधिकरण. उसी संवर्ग 

में समान वेतनमान में पृ का सृजन “करने के लिए 
सक्षम हैं । ऐसे मामलों में मूल नियम 22 के 
उपबन्धो की अवहूंलना करने की शक्ति का प्रयोग 
बिना किसी. भेदभाव के किया जाना चाहिए- 
और भूल नियम 27 के उपबन्धी को मल नियम 
22 को निष्प्रभाबी बनाते के लिए बराबर 

लागू नहीं करना च्यहिए हू 


(छ) खूली भर्ती में बाह्य उम्मीदवारों के म मले में 
वेतन का नियतन वेतन निमम करने से संबंधित 
संगत नियभों के अधीन करता चाहिए । 

(४) यह परिषाटी निर्धारित की गई है कि पद के 
न्यूनतम वेतन से अधिक प्रारक्भि. वेतन पर 
किसी उम्मीदवार की सियूवित्त के लिए संघ 
लोक सेवा आयोग की मिफाश्शिं, जिनमें आयोग 
को अजे गए मांग पल्ला में ऐसे उच्च प्रारंभिक 
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वेतन की मंजूरी वी जाती है, सामान्यत; सियोक्ता 
प्राधिकारियों वासा स्वीकार झालेदी/आहिए । 
इस परिपाटी को ध्यान में:रख हुए मह यॉछनीय 
नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश 
किए गए वेतन से अधिक प्रारम्भिक वेतन 
मूल नियस 27 के अधीन किसी भी मामले में 
मंजूर किया जाए । यदि यह महसूस किया जाए 
कि आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतन से 
अधिक प्रारम्भिक वेतन किसी मामले में दिया 
जाना चाहिए तो ऐसे उच्च प्रारम्भिक वेतन को 
देने का प्रश्‍न आयोग की फिर से. भेजा जाना 
चाहिए और उसकी अन्तिम सलाहस्वीकार करली. 
चाहिए । 


(५) ऐसे पदों के सम्बन्ध में जिनमें मंत्रालयों को नियम 


(3) के अधीन मंत्नालयों की 
योजित शक्तियां धूः 


मामलों में पांच अश्वि वेदनव॒द्धियों से अक्षिक , 
प्रारम्भिक वेतन की सिफारिश संध सोक सेवा 


आयोग द्वारा की जाती हैं। सरकारी सेवा मे 


- पहले से ही कार्य न कर रहे व्यक्तियों 
में मंत्रालय एसी अग्रिम वेतने वृद्धियों की मंजुरी 
वित्त मंत्रालय को लिखे बिना दे सकते हैं । 

(४7) उपर्यूकत उपबन्ध पुननियुक्ति पेंशंसशोगियों, 
मुद्ध सेवा हे भर्ती £ i 
वेन के नियतन के मास 
इनके संबंध से अलग आदेश ले 


[भारत सरकार, वित्त मंत्राजय.का दियांक 5 आगस्त, 7967 


५ का का० झा० संख्या एफ 2{46 §oTIT/60 


5. अतिरिक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन.---भारत सरकार 
के मंत्नालयों और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग 
के कर्मचारियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महा- 
लेखा परीक्षक को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं जो 
नम्नालिाखत तरकार के मामले के संबंध में नीचे दिए गए 
अनुज्ञम्मक मो को गई है :-- 

(2) एक स्थावापन्त पद से दूसरे पद पर पदोन्मत/ 
स्थानान्तरित या छटनी के ब्राद पुननिपुक्त 
सरकारी कर्मचारियों के वेतन का जियनभ तथा 
एक उच्च पद से निम्न पद निस्त पद से 
उच्च पद में या एक पद से'दूसुरे सेमकेक्ष पद पर 
स्थानान्तरण. हो जाने पश्‍ू'अस्थायी सरकारी 
कर्मचारियों के वेतन को, भियः 


नी 


रे मु ०लि० 2 7] चतच 


(2) अन्य पदों पर स्थानान्तरण रूप से नियुक्त 

स्थायिवत्‌ सरकारी कर्मचारियों के वेतन का 

नियतन और ऐसे नियतन के फलस्वरूप बकाया 
राशि की मंजूरी । 


अनुद्ममक की मद 2 (ख) के अनुसार अन्य पदों पर 
स्थावापन्त रूप से वियुक्त किए गए स्थायीवत्‌ सरकारी 
कर्मचारियों के वेतन को नियत करने के परिणामस्वरूप 
। बकाया बेतत राशि मंजूर करने के मामले में पूरी शक्तियां 
। प्रत्यायोजित की गई हैँ । जहां तक अन्य पदों का संबंध 
| है, वेतन नियत करने के कारण देय बकाया राशि की अनुमत 
ऐसे मामलों में दी जा सकती है जो वेतन - पुनः 
के आदेश जारी करने की तारीख को तीन वर्ष से 
अधिक समय से पुराने न हों किन्तु जिन मामलों में विशेष 
परिस्थितियों के कारण ऐसा करना जरूरी हो उनमें मंज्रालयों 
को सामान्य वित्तीय लियमावंली के नियम 42 में यथा-- 
उपलब्ध पूर्ण बकाया राशि की अनुमति देने का अधिकार 
होगा । हर 


[भारत सरकार, वित्त भंत्नालय का दिनांक 22 जून, 962 
का का० ज्ञा० संख्या 6(23)-६० ह/69] । ह 
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6. ऐसे मासले जिनमें मूल नियम 27 के अधीन शक्तियों 
का अवलम्ब नहीं लिया जाना है--मूल नियम 27 के 
अधीन अधिकारों क! प्रयोग करते के मामले की और आगे 
समीक्षा की गई है और यह निर्णय किया गया है कि समय 
से पहले वेतन वृद्धियां देने के मामले में इन शक्तियों का प्रयोग 
मंत्रालयों था अन्य समक्ष प्राधिकारियों छारा निम्नलिखित 
परिस्थितियों में नहीं किया जाएगा :-- 

() सराहनीय कार्य के लिए पारितोषिक के रूप 

में, 

(7) बैतत निर्धारण के किसी एक मामले में चित्त 

मंत्रालय के परामर्श की अनहेलना करते हुए, 

(र) का्िचाई अथवा असामान्य परिस्थितियों 

सिवाय अन्य मामलों में वेतन निर्धारण 
सामान्य नियमों की उपेक्षा करते हुए; था 


Cr 
के 


(४) पूर्वे पद में अनुज्ञेय कुछ परिलब्धियों के बरावर 


आर्थिक लाओ, दिए गए विशेष वेतन या 
प्रतिनियुवित भत्ता के बराबर राशि को जिस 
अन्य पदौ में यह अनुज्ञेय नहीं हैं उन पर नियुक्ति 


होने की स्थिति में वेतन निर्धारण के लिए ध्यान 


में रखना । 


अनुं 
(भारत सरकार का आदेश झूल नियभ 27 के नीचे देखें ) 


राख्या. प्रत्याधोजित शक्तियां _ 


शक्तियों का प्रयोग करते समय किन सिद्धांतों का अनुपालम किय। जाए अच्युवितयां 


(7) (2) 


(3) (a 


7. एक स्थानापन्न पढ से दूसरे पद पर पदोच्षत/ (क) उच्च पद से निम्न मद पर स्थानांतरित तास्थायी सरकारी. वेतन मूंल नियम 27 के अधीन 


स्थानांतरित था छटनी के बाद पुनर्नियुक्त कर्मचारी 
शहइकारी कर्मचारियों के वेतन का विन 


उच्च पद में सेवा के शरे वर्षों की गणना अप्रिम वेतन यूद्धियों के वैववितिक बेलन, यदि कॉ 
तथा एक उच्च पद से निम्न पद में तथा प्रयोजन के लिए उस निम्न पद में की जाएगी जिसमें उसे नियक्‍्त या की अनुमति भूल निमग्मम 9 
. निम्न पद से उच्च पद आदि (एक पद से प्रत्यावसित किया गया है 4 किन्तु प्रारंशिक वेतन उच्च पद में लिए 


नियत किग्रा जाएगा और 


(ष) के अधीन दी जाएगी । 


दूसरे पद में स्थानांतरण सहित) में स्थाता: गए अन्तिम वेतन से अधिक नहीं होगा । 
तरण होने पर अस्थायी सरकारी कर्म- (ख) एक पद से दूसरे समकक्ष पद पर स्थानांतरित अस्थायी सरकारी 


चारियों के वेतन का नियततन' । कर्मचारी + 


सेवा के पुर्न वर्षों के लिए उपर्युक्त (क) के समान फायदे 


दिए जाएं । 


(प) समान वेतनसान वाले एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित 
अस्थायी सरकारी कर्मचारी ३-- 
6 गरी नियम 2 2 के परन्तुक ! (7) के अधीन यथा अनुज्ञेय 


फायदे दिए जाएं । 


(घ) एक स्थानापन्न पद से दूसरे में पदोन्नत्ति/स्थावान्तरण :--- 


पूरी हो जाती हों :--- 


एक स्थानापन्न पद से दूसरे किन्तु उच्च स्थानापन्न पद में 
पदोन्नतियों/स्थाचांतरण के मामले में, उच्च पद का बेतम मूल 
नियम 22(क) () के अनुरूप निम्न पद फे वेतन से अगली 
उच्च अवस्था पर नियत किया जाए जबकि निम्मलिखित शर्तें 


(4) पदोन्नति नियुक्ति के सीघे अनुक्रम में हो; 


मू ०नि० 27] वेतन थ्फा 


संख्या प्रत्यायोजित शक्तियां शक्तियो का प्रयोग करते समय किन सिद्धांतों का अनुपालस किया जाए. अध्यूक्तियां 


us) (2) er ON Nl i SN ० 


(7) सरकारी कर्मचारी ने निम्न पद पर तीन वर्ष से अधिक 
समय तक कार्य किया हो (इसमें छुट्टी, प्रतिमियुक्ति 
या बाहूय विभाग सेवा के कारण व्यान की अवधि 
या उच्च या समकक्षा पद्ध पर नियुक्ति की अवधि भी' 

शामिल है जिसके दौरान वह उक्त पद पर बना रहता yt 

(7) निस्न पद या संवर्ग लम्बी अवधि फे आधार पर बना 

| रहता है; और 

(छ) सरकारी कर्मचारी की पदोज्ञति यदि उच्च पद पर न, 
हुई होती तो बह. निम्म पद या संवर्ग पर का करता 

DF 7. रहता । s 


यदि सरकारी कर्मचारी नें निम्त पद पर तीन वर्षे से कम 
समय तक कार्य किया है किन्छु अत्य शर्तें पूरी होती हैं मा पदो- 
शति सीधे कम में नहीं हुई है किन्तु अन्य शर्तें पूरी होती हैं तो 
उसका वेतन मूल नियम 22(फ) (7) के अनुसार नियत्त 
किया जाए। 
दिनांक 2-4-7967 को था उसके बाद शेणी-[ स्तर तक 
की गई पदोस्तियों के मासले में, वेतत मूल नियम 22” के 
अधीन नियत किया जाएगा । 
स्थायीवत्‌ पद में लिए गए लेतन को मूल वेतन भात कर वेतन नियत करने की स्वीक्षति 
वेतन मूल नियम 22, मूल नियम 22-ए और मूल नियम 3! गूल वियम 27 के अधीत जारी पल 
के अधीत विनियमित किया जाए ।. की जाए और वैंयक्तिम मेस, 
यदि कोई हो, कौ अनुमति भूल | 
नियम 9(23) (ख) के गक्षीन 
दीज्ञाए [ ; | 


कड (क) अम्य पदों पर  स्थातापन्न रुप में 

र कार्थ करने के लिए मियुवत किए 

; अए स्थायियतू सरकारी कर्मचारियों 
के मेतन का नियतन । 


दिनांक 7-4-३967 को था उसके बाद श्ेणी-] स्तर तक. 
की गई पदीक्षतियों के मामंशे में, वेतन भूल नियम 29-ग के 
अधीन सियत किया जाए .। | 
(ख) उपयुक्त (क) के परिणामस्वरुप पूरी शक्तियां । 
हिता की बकाया पाशि | मंजूर पु हि ह 


करता । 


| 
| 
j 
j 
i 


इनसे आदेशों के कारण मूल नियम 27 के लागूकरण 
पर वहां कोई भभव नहीं होगा जहां पर पहले से ही; 
विद्यमान सरकार के विशेष आदेशों के अधीन विशिष्ट 
अनुमति दी गई है । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 7 फरवरी, :958 
का काण्शार संख्या एफ० 2(46)-ई(क)/60-]966 का 
भाग |] । 

7. बरिष्ठता संशोक्षत फे सासले में बेतन के काल्पनिक 
नियतन का लाभ :-- (4) यह्‌ निर्णय किया गया है कि 
जित सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति 4 जनवरी, ।972 
के बाद इस विभाग के दिनांक 22 जुलाई, 972 के 
कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/3/72-स्था० (घ) में दिए गए 
अनुदिशों (22-2-959 सें पहले नियुक्त किए गए 
व्यक्तियों के संबंध में बरिष्ठता का "निर्धारण स्थायीकरण 
की तारीख के स्थान पर सेवा अवधि के आधार पर किया 
गया था) के अनुसार की गई है, उनका वेतन 4 जनवरी, 

2972 से काल्पनिक रूप से नियत किया जाए और तद" 


नुसार वास्तबिक पदोन्नति की तारील को उनका वेतल 
मूल नियम 27 फे अधीन नियत किया जाए बश कि 
प्रशासतिक मंत्रालयों/विभागों का यह समाधान हो जाए 
कि उक्त सरकारी कर्मचारी के मामले पर पदोन्नति के लिए 
उपशुष्त समय पर विचार किया जाता जबकि उन्हें सही 
यरिष्ठता प्रारम्भ से ही दे दी जाती । किन्तु यपि सम्बन्धित 
सरकारी कर्मचारी, 4 जनवरी, 7972 के बाद पहली बार 
पदीन्सति के जिए विचार करते कै समय उपयुक्त नहीं पाया 
गया था और दूसरे अवसर पर या बाद में उसके मामले पर 
विचार करने पर पदोत्नत किया गया था तो यह फायदा 
स्वीकार्य सहीं होगा । किन्तु दिनांक 4 जनवरी, 7972 
से चेतन के ऐसे काल्पनिक नियतन के कारण बकाया राशि 
केवल पदोन्नति की वास्तविक तारीख से स्वीकार्य होगी । 
इस वेतन नियतन के फायदे सें कर्मचारी, जिस ग्रेड में उसे 
पदोन्तत किया जाता है उस ग्रेड में वरिष्ठता आदि 
जैसे किसी अन्य फायदे का हकदार नहीं होगा । 
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(2) एत्तद्द्वारा यह स्पष्ट किया जः ला है कि जो कर्मचारी 
उबत कार्याक्षय ज्ञापन में दिए गए अनुदेशों के अनसरण 
में जनवरी, 2973 के बाद पदोन्सत किए मए थे, पदोन्नति 
की वास्तविक तारीख पर उद्रका वेतन इस प्रकार नियत 
किया जाएगा मामो कि उनकी पदोस्छति 4 जनवरी, 972 
से हो गई थी और उनके मामले में । जनवरी, 973 से 
केन्द्रीय सिविल सेवा (आर०्पी०) नियसाबली ।973 
लागू हागी .। , 

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय. का दिनांक 79 अप्रैल, !978 
का का० ज्ञा० संख्या 2007/3/77नस्या ० (घ) ].. 


& अधीनरण कार्यालयों के आशुलिपिकों को आशलिपि 


में उच्च गति प्राप्त करने, पर अनिस वेतसबूद्धियाँ :-- (7} * 


तृतीश वेतन आयीग ने पसी रिपोर्ट के अध्याय 70 के पैरा 


50 में यह सिफारिश की. है. कि ० 33 0-- ४६60 के वेतन- 


भान में अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों, (सामान्य 
ग्ड) को भर्ती के समय और | सेवा के दौरान आाशुहतिपि में 
200 था 720 शब्द प्रति मिनट की गति से अहता प्राप्त 
करने पर भामश। एक. या दो. अग्रिस वेतनवद्धियां मंजर 
की जा सकती हैं । वेतन आयोगकी यह सिफारिश सरकार 
हारा स्वीकार कर ली गई है 


2) बह निर्णय किया नाया है.कि प्रशासनिक मंत्रादय 


विभाग. आशुलिपिकों (साधारण अड) को ऐसी अभ्निम 


वेतनव॒द्धि निम्नलिखित मार्गदर्शी. सिद्धांतों के अनुसार दे 


सकते है + 

(४) देतन आयोग की सिफारिश अधीनस्थ कार्थालयों, 

"` ` के-शु० 330---580 के संशोधित 

में कार्यरत आशुल्षिपिकों, 
पर लागू 'होगी । भले ही न्यूनतम भर्ती गति 80 
शब्द प्राति मियद बा .00 शब्द प्रति सिनद 
हो. । जिन कार्यालयों में न्युनतम भर्ती 
गति 200 शब्द प्रति भित्रट हुँ उनमें एक 
अग्निम बेतनवद्ध भर्ती कें समय परीक्षा पास 
करने पर स्वीकार्य होगी । 

() अग्निम वेतनवृद्धियों, का फायदा ३० 330--560 
के वेतनमान में मौजूदा आशूलिपिकों (सामान्य 
ग्रेड) तथा प्रेड में भविष्य में भर्ती होने वाले 
आशुलिपिकों को अनुज्ञेय होगा । 


(i) विद्यमान आशुल्षिपिकों के संबंध में, प्रशासनिक 
विभाग विशेष परीक्षाएं लेंगे और उन्हें :00/220 
शब्द प्रति मिनट की परीक्षा पास करने के अनुसार 
एक या दो अग्निम वैतनवृद्धियां देंगे । उन्हें उच्च 
गति की परीक्षा पास करने के लिए तरीच अबसर 
दिए जाएंगे । जिन आशुलिपिकों की भर्ती 
200 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के 
आधार पर की गई थी, उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धियों 

का फायदा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए 

35--304 DPAT/NIY/88 


वेतनमान .. 
(साधारण ग्रेड); 


. परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं । 


“में हिन्दी आशुलिपिकों 
हारा हिन्दी आशुलिपि में क्रमशः ।00/7250 शब्द अति 
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इस गति की परीक्षा दुबारा पास करनी होगी । 
किन्तु उन्हें इस गति की परीक्षा पास करने के लिए 
केवल एक अवसर दिया जाएगा । 

(५) भविष्य में भर्ती होने बाले आशुलिपिकों के संबंध 
में, भर्ती के समय 89/200/220 शब्द प्रि 
मिनट की गति पर परीक्षा आयौणित की जाएगी 
और जिस गति पर बे परीक्षा पास करते हैं उसके 
अनुसार अग्निम बेतनवृद्धि. (बेतनवृद्धियां) 
भर्ती के समय मंजूर की जाएंगी । उनके सेवा 
में प्रधेश करने के पश्चातू, अझिम वेतमचृद्धि 


(वैतनवद्धियां) प्राप्त वर्मे के प्रयोजन के लिए 


की उच्च गति पर परीक्षा पास करने के लिए लीत. 
अवस्तर हग । 


(५) अग्रिम वेतनर्वाद्वयां भावी ` वेहयवबृद्धियों में 
समायोजित नहीं की जाएंगी ।;, 

(97) अग्रिम वेतसवृद्धियां मंजूर करने के पश्चात 
अगली वेतनवृ्धि की सारीख वही रहेगी । 

(3) ये आदेश विनांक १-7-2973 से खागू' होंगे कनछु 


“जिन मामलों पर अन्यथा निर्णय पहले ही कर सिया गया 


है, उन पर दुबारा विचार नहीं किंबा जाएगा.। 

(4) में आदेश भारतीय लेखा परीक्षा सौरः. लेखा" 
विभाग के आशुलिपिकों पर भी. लागू होंगे । जहां तक 
उनका संबंध है ये आदेश भारत के नियंत्रक और अहाँसेखः 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का विांक 4 अक्तूबर, 7975 
को का० झा० संख्या 7(3:)-ई० ता! (क)/75] 

स्पष्टीकरण? 7. यह्‌ स्पष्ट किया जाता है कि पर्यल 
आदेश अधीनस्थ कार्यालयों के ₹० 330---560के वेतनमान 
(सामान्य ग्रेड) पर भी' उनके 


मिचट की प्ररीक्षा पास कर लेने पर लागू होंगे । 

[भारत सरकार, वित्त “मंत्रालय का दिनांक ।4 अक्तूबर, 976 
का का० झा सं? 7(57)-ई०][॥ (क) /74-वाल्यूम | !} 

2, यह स्पष्ट किया जाता है कि कुल मिलाकर दो 
अग्निम हरतनवृङियां अनुज्ञेय हैं अर्थात्‌ एक 400 शब्द 
प्रति मिनट की गति से परीक्षा पास करने के पश्चात कीर 
दुसरी 220 शब्द प्रत्त मिनट की गति से परीक्षा पास करने 
के पश्चात्‌ अनुज्ञेय है। यह वित्त मंत्रालय हारा जारी किए 
गए आदेशों से स्पष्ट है। 

[िमिलचाङ्‌ सकिल के दूर संचार महाप्रबन्धक को संबोधित 
महानिदेशदा, डाक च ताए, नई दिल्‍ली का दिनांक 22 मार्च, !980 
का पन्न सं० 3-2/80-पी०्ए०्पी० ।] 

9, आदेश (8) के धीन अग्निस वेतचबृद्धि आशुलिपिक 
(चयन ग्रेड) को चास की जाएं :-यह देखा गया है कि 


| 
| 
j 
i 
॥| 
i 
| 
| 
i 
| 
रु 
j 
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भु० विश 27] वेतन 


अधिवस्थ, कार्यालयों में आशुलिपिक (स।्षारण ग्रेड ) दे: संवर्ग 
में प्रचलित रुपए 425---64 0 के वेतनमान से आशु्धापक 
का (चयन ग्रेड) पद केवल गैर-कार्यकारी है और संबंधित 
आशुलिपिक (साधारण ग्रेड) द्वारा धारित पद के बल।वा 
किसी अन्य पद पर नियुवित सम्बद्ध नहीं है। इन परिस्थितियों 
में यह निर्णय किया गया है कि उन आशुरलि[पको को जिन्होंने 
200/720 शब्द प्रति [मिनट की गति से पराक्षा पास कर 
ली हो उन्हें । अथवा 2 अग्रिम वेतन वृद्धियां मजूर करन 
के लिए ऊपर भारत सरकार के आदेश (9) में दिए गए 
उपबन्ध, एक विशेष मामले के रूप में, अधीचस्थ कार्यालयों 
से स० 425--8640 के बेतनमान में कार्य कर रह आशृ- 
लिपिको. (चयनओड) के मामले में भी नागा किए जाएं। 


[भारत सरकार, गृह मंज्ञा॒य, कामिक तथा प्रशासनिक सुधार 
विधाग का विनांक 4 फरवरी, 983 को का० ज्ञापन [संख्या 
:3/29/82-स्था० (पी०१) । ] 


५0, नसबंदी आवरेशन करबाने के लिए विशेष, बेलन 
बूंद्धि ;--(क) ।6-42-85 तक प्रघावी : वों/तीण जाच 
बच्ची के बाब--केद्रीय सरकारी कर्मचारियों में छोटा 
परिवार सिद्धांत को अऑत्सताहुम देने का अण्न पिछले कुछ 
समय से सरकार के विधायधीय रहा है। अह निर्णय किया 
गया है कि कैस्रीय झरंघार के जी -कमचारी दो या तीन 
जीवित बच्चे होने पर तसबन्दी करवाते हैं उन्हें वैयवितका 
क्षेतस के रूप में एक विशेष बेतनबंद्धि मंजर की आए र 
इसे सस्ती पद को. था. उच्च पदों पर पदीस्ताति होते , 


मिलनेबाली भावी वेतनवुद्धियों में समायोजित च किया . 


जाए ।. वर्थावतक वेतस की दर स्पपयत मंजूरी के समय 
देय अगली वेतन वृ की राशि के बराबर होगी और पूरी , 
ससा के दीन विशत । ` बेंतलसाव के अधिकतम 
"पर वेतन ले रह व्यवितयों के मामले में, . बेथावतक् वेतन 
की दर ली गई अन्तिम वेतसवृद्धि की राशि के बराबर 
होगी! इस रिवायत की, मंजूरी तिस्नलिखित शर्तों के चीनं 
दी जाएगी :-०- 


(३) कर्मचारी प्रजनन आयु वर्ग में दौम! चाहिए । 
पुरूष कैस्रीय सरकारी कर्मचारी के मामले में 
इसका शर्थ यह होगा कि वह 50 वर्ष से अधिक 
आयु का न हो और उसकी पत्नी की आयु 25 से 
45 वर्ष के बीच हो ! महिला सरकारी कर्मचारी 
के मामले में उसकी आयु 45 बर्ष से अधिक न 
हो और उसके पति की आयु 50 वर्ष से अधिक 
नहो । 


(|) कर्मचारी के दो था तीन जी 


(7) बन्धयीकरण आपरेशन केन्द्रीय सरकार [ के 
अस्पताल/केन््रीय सश्कार स्वास्थ्य सेवा/राध्य 
सरकार के अस्पताल/बिलनीक में किया जाए 
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और बस्धयीकरण प्रभाणपन्न भी वहीं से जारी 
किया जाए । जहां पर ऐसा होना संभव न हो, 
वहां पर, ऐसा प्रमाणं पन्न भारत सरकार/ 
राज्य सरकार से बन्ध्रयीकरण अपरेशन आयोजित 
करने के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक 
संस्थानों अथवा इस उद्देश्य के लिए फेन्द्रीय/ 
राज्य सरकारों हारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त 
संस्थानों से भी स्वीकार्य होगा । भारत सरकार/ 
पज्य सरकार से बन्धयीकरण आपरेशन 
आयोजित करने के लिए अनुंदान' प्राप्त कर रहे, 
ऐसे स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों की एक सूची 
स्वास्थ्य, एवं कल्याण मंत्रालय से 
प्रभाग) हारा संकलित की जा सही है गौर 
सभी संत्रालयों/विश्ञांगों शादि में. परिवालित 


कर दो जाएगी । सूची के परिचालित होने 
तक संबंधित प्रसूधिधाएं प्राप्त करमे के लिए 


स्वैच्छिक. संगठनो/संर्थानों-. 
अथवा पि 


कत्सा आधिकारी दवारा जारी विक्षिब 


प्रतिहस्ताक्षासति प्रभाण पल्न स्वीक्ाये.. होंगे.) 

(सूची अब प्रचालित करे दी: गई. हैं-*-छपी: ही 

हदनांक 4 8-।2- 7985. का कार्याज॑य- जापन 
- माथि देखे ।) तप, दा 


केद्रीय संस्कार के अस्पताल” में रक्षा. सेवाओं के अस्पताल 
भी शामिल होंगे । 


चूंकि कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं. कि कया किसी प्राइवेट 
वृटर/विलरिक हारा जारी किया गया औौंर किसी सरकारी 
डावटर हारा प्रतिहस्त.क्षरित बच्धयीकरण प्रमाण पत्त 
उन आदेशौ के अध्तर्गंत स्वीकार्य होगा तो इस मामले पर 
विस्वारपूवंक विचार किया गया और यह _निर्णग्र किया 
गयः कि किसी प्राइवेट अस्पताल में किया गया बन्धयीवःरण 
आपरेशन, चाह बन्धयीकरण प्रसाणपल् किसी प्राधिकृत . 
निकित्सा परिचारक अथवा सरकारी डाबटर द्वारा . भी 
प्रतिहस्ताक्षरित हो, पर प्रीत्साइच भत्ता मंजूरी के लिए 
इन आदेशों के अन्तर्गत विचार सहीं किया जाएगा । 
[भारत सरकॉर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का 


दिनांक 78 जनवरी, 3988 का काण्झा० संख्या बी-]7027/7/ 
87-यृ नए ० (पी०) ॥] 


(५) बचस्यीकरण आपरेशन केद्रीय सरकारी कर्मचारी 
द्वारा या उसकी पत्नी/उसके पति द्वारा करवाया 
जा सकता है बते कि उपर्युवत्त ऋम संख्या (4) 
से (घ) तक की शाते पूरी होती हों । 


के खिविल: सर्जन. ४ 


| 
| 
j 
| 
॥ 
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(४) यह लाभ केवल ऐसे कर्मचारियों को स्वीकार्य 
+. होगा जो वच्चयीकरण आपरेशन इन आदेशों 
के जारी होंने की तारीख को या उसके बाद 
करवाते हैं। 
[भारत सरकार, बित्त मंत्रालय का दिनांक 4 विसम्बए, 979 
कौर 30 सितम्बर, 980 का का० ज्ञा० संख्या 7(39)-ई०णात]/ 
79 और तियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का दिवांक 20 अप्रैल 
2982 का पत्र संख्या ।222-एत० जी०ई६०-।/25 80] । 


(ख) यह निर्णय किया सया है कि परिवार कल्याण 
कार्यालय के समग्र हित. में, केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्म 
नारियों को भी जिल्होंवे स्वयं या. उनकी पत्वी/उनके पति 

` दो. या तीव. जीवितं बच्चों के बाद किसी प्राइवेट नसिंग 
होम या प्राइवेट अस्पताल में ससबल्दी कराई है, छोटे परिबार 
के मातदण्डीं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन भएता 
स्वीकार किया जाए, बशर्ते कि सर्वीधित कर्मचारी प्राइवेट 
चिकित्सा व्यवायी प्राइवेट अश्‍्पताल से ऐसा प्रमाण-पत्र 
"प्रस्तुत करे, जो कि सिविल सर्जेत/जिला चिकित्सा अधिकारी/ 
आधिक्ष। चिकित्सा परिचारक (चिकित्सा! परिचारक 
नियमावली के अन्तगत) केण्स०स्वा० सेवा/केखीय सरकारी 
, अध्यतानों के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रति- 


हस्ताक्षरित "हो, ; जी अमाणत्ष पर प्रति-हस्ताक्षर काहे; 
से पूर्व इस बात से .एवयं को संसुष्ट करेगा कि संबंधित ' 


सरकारी कर्मचारी या उसकी प्रत्वी/उसके पति ते प्रमाणपत्र 
में दी गई तारील को वास्तव में हीं तसबत्दी करा ली है । 
उपर्युक्त प्रोत्साहन भत्ते की. मंजूरी की जन्य शर्तें वही 
रहेगी.) 


ये अनुदिश इन आदेशों के जारी होने की तारीख से लाग .. 


में । इसरे शब्दी में: कर्मणारी त निर्णय के आधार 
पर विशेष वैतनवृद्धि इन आदेशों के जारी होने की तारीख “ 
के बाद के महोने को पहलो तारीख से आहरण करने के पात्र 
होंग । इन आदेशों के ज्ञाभों को ऐसे पुराने मामलों में भी 
'लागू करते में कोई आपत्ति नहीं है, जहाँ सपबन्‍्दी आपरेशन 
इस संताजप्र के 4 दिसम्बर, 979 के कार्यालय ज्ञापने के 
जारी होने को तारीख के बाद किए गएं हैं और इस शर्त के 
अघोन होगा कि कर्मचारी अन्यथा उक्त लाभ के पात्र हों) 
एसे गाप्लों में भो, कर्मचारियों को विशेष प्रोत्साहन 
केवत-वृद्धि इन आदेशों के जारी होने को तारोख के बाद के 
सहोतरे को पहुलो तारोख से नवबन्दो आपरेशन की तारीख 
को कर्मचारी को स्वीकार्य दर पर देय होगी । ऐसे मामलों 
में कोई परकाया स्वीकार्य नहीं दोगा ।* 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिर्नाक 76-72-85 का 
कार्याय , ज्ञाप; सं] 7(57)-६०्य/ 8४] ।१ 


र 


(ड) 7-22-2985 से प्रभावी : एक बच्चे' के' बाद 
जी :>>पेते कर्वारियों को जो स्वयं अथवा उनके पति/ 
पली एक बच्चे के बाद नक्ष्न्दा आपरेशन करवा लेते हैं 
विशष वेतनर्बाद्धि दिए जाने के प्रश्‍न पर विस्तार से विचार 
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किया गया है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे केंद्रीय 
सरकारी कर्मचारी अथवा उनके पति/परनी जो एक जीवित 
बच्चे के बाद ससबन्दी आपरशन करवा लेते हैं को भी विशेष 
प्रीत्साहुत वेतनवृद्धि मंजूर की जाए । अन्य शर्तों में कोई 
परिवर्तन नहीं होगा । 


यह रियायत केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को 
अनुज्ञेय है जो स्वयं अथवा जिसे पति/पत्नी इस आदेशों के 


. जारी होने की तारीख को अथवा उसके पश्चात्‌ नसबन्दी 


परेशन' करवाते हैं । 


[भारत सरकार, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय का 
दितांक 27` पिसम्बर, 7985 “का कार्यालय ज्ञापन ` संख्या एलन 
230:7/9/85-पीएलवाई] ।| | 


(ग) पिछले मामलों के संबंध में के० सि० सेबा (संशोधित 
वेतस) लियस 7986 के अधोग वैयविसक्ष वेतस की इए $. 
(2) केन्द्रीय सरकार के जो कर्मचारी नसबन्दी करा लेते 


.हैँ उन्हें वैयक्तिक वेतन के रूप में एक विशेष धेतन दी ` 


जाती है जिसे भविष्य में दी जाने वाली वेतनवृद्धि में शामिल 
नहीं किया जाता । वैयक्तिक वेतत-युद्धि की दर रियायत 
दिए जाने के समय देय अगली वेतन वृद्धि की राशि के बराबर 
होती है और सम्पूर्ण सेवा के दौरान बनी रहती है! 

(2) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 
7-7-2986 से वेतनमातों सें संशोधन किए जाने के पारणामः 
स्वह्मप केखीय सरकार के जिन कर्मचारियों ते पहले ही मसमन्दी 
करा ली थी और जो 3-7-986 से पहले वैयक्तिक वेतन 
प्राप्त कर रहे ये उमके बारे में वेतन की दर में संशोधन किए 


- जाते से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन रहा है.। 


अब यहु निर्णय किया गया है कि फेय्ीय सरफार केः उग 


:करमचारियों के मामले में, जो -7-2986 से पहले उपर्यूक्‍त 


कार्यालय ज्ञापन में दिए गए प्रावधानों के अमुसार बैयक्तिक 


वेतन पहले से ही प्राप्त कर रहे थे, वैयक्तिक वेतन की दर 


उस पद के वेतनमान की तुलना में तदनुरूप संशोधित वेतनमान 
में वेशनवृद्धि की सिम्मतम दर के बराबर की राशि होगी. 
जिस पद पर उस व्यक्ति ने संशोधन पूर्वं के वेतनमान में 
वैयक्तिक वेतन. प्राप्त किया था । 


(3) थे अदेश डस तारीख से लागू होगे जिससे कोई 
कमच केखीय सिबिल सेवई (संशोधित वेधन) नियमावली 
2985 के अनुप्तार लागू संशोधित वेतनमान में बेम 
आप्त करता है । 

[भारत सरकार, बित्त मंत्रालय का दिनाक 9 फरवरी, ।987 
का का० झा० संख्या 7{60)-ईना/ 86] । 


विभिन्‍न परिस्थितियों में परिवाद नियोजन वेयमितक वेतन 


का विसथमंन 


ल आदेशों के कार्थास्वयन के लिए निम्नलिखित 
स्पष्ट किया जाता है 


जर्पर्यु 
मेको 


मुदूदों 


कि 


! 
| 
| 
| 
| 


| 
i 
{ 
f 


छ 
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(क) प्रतिनिपुकित/ब्राहू य विभाग सेवा पर संबर्ग से बाहर 
सेवा करने पर :--जब कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति/ 
बाह्य विभाग सेवा या स्थानान्तरण पर संवग से बहर 
सेवा करने की अवधि में विशेष वेतनवृद्धि प्राप्त करने के 
लिए अहक हो जाता है तो वैयक्तिक वेतन के रूए में दी जाते 
बाली विशेष वेततवृद्धि की दर कर्मचारी के मूल ग्रेड को 
ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएगी चाहे बहु अपने ग्रेड 
का वेतन तयथा प्रतितियुकित भत्ता लेता है था प्रतिन्ियुक्ति 
पद के वेतनमान में वेतन लेता है । वैयक्तिक वेतन पर 
कोई प्रधिनियुक्ति भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा ) विशेष 
वेदतवृद्धि “ठीक नीचे के नियम के फायदें के अतिरिक्‍्स 
स्वीका होगी । bh कर लक 

(ख) अतिनियुक्ति पद/सच्च पद से प्रत्यावर्तन होने 
पर कर्मचारी प्रतितियुक्ति पद से प्रत्याव्तन होने पर 
था किसी उच्च पद की मिशुक्तिं से प्रत्यावतेन होने पर 
उसी दर से विशेष वेतनवृद्धि लेता रहेगा । 

(ग). “भवी वेतनवृद्धिों सें समायोजित न की जाए? 
शब्द का महृश्व -जैग वितक वेतन के रूप में मंजूर की जानें 
बाली विशेष वेगनतृड्धि पदोन्नति होने पर वेतन नित 
करने के लिए ध्यान में नहीं रखी जाएगी । भाव थह है 
कि वैरयाकाक वेतत का लाभ पदोस्नति के बाद भी उसी दर 


` पर उपलब्ध होता रहे । 

(च) जब वक्षतारोध रोक दिया जाए|वितन घढा बिया ' 
जाए १-० मदि कर्मचारी का वेतन] समय-वेततमाव के 
इक्षतारोक्ष स्तर पर रोक लिया जाता है तो भी उसे विशेष 


बेउनवृद्धि का फायदा लेवे की अनुमति दी जाएगी । चूंकि 
थह फायदा वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जाना है इसलिए 
वैयक्तिक देशव की मंजुरी का अर्थ संबित कर्मचारी द्वारा 
बक्षतारोब पार करना नहीं माना जाएगा । | 


कर्मचारी जब एक बार बिशेष दर पर विशेष वेतमवृदधि 
का फायदा प्राप्त कर लेता है तो केद्रीय सिबिल सेवा 
(वर्गीकरण, नियंत्रण तथा. अपील) नियमावली, :965 
के अधीत शास्ति लगाकर उसका वेतम संमय-वेतनमान 
में नीचे की अवस्था पर कर देने या नीचे की सेवा, ग्रेड या 
पद में पदावनत करने पर भी वह उसे प्राप्त करता रहेगा । 


(ङ) विज्ञान के दौरान :--नतलस्बस के. दौरान 
सरकाही को बारी केवल निर्बाह अत्त! लेत! है। इसलिए 
उपे विशेष वेद्ध के लाभ देने का प्रश्‍न नहीं होग। जबकि 
बह मिलम्बनाधीन होते हुए उसका हकदार हो जाता है । 
फिर भी, यदि वह निलम्बगाधीन रखे जाने से पहले फायदे 
के लिए अहक हो जाता है तो निर्वाह भत्ते की गणत। करते 
समय वैयक्तिक वेतन को ध्यान में रखा जाएगा । 


(च) छुए्टी के दौरान :-- नियमित छुट्टी के दौरान 
सरकारी कर्मचारी छुट्टी वेतन लेता है । इसलिए उसे 
छुटूटी की अवधि के दौरान विशेष वेतनवृद्धि काईफायदा 
नहीं दिया जाएगा । फिर भी, 'यदि बहू छुट्टी पर जाने से 


च्म 
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पहले फायदे के लिए अहेंक हो जाता है तो छुट्टी वेतन की 
गणना करते समय विशेष वेतनवुद्ध को ध्यान में रखा 
जाएगा । 


(छ) प्रशिक्षण के बौरान :--यदि प्रशिक्षण जिसके 
लिए सरकारी कर्मचारी को प्रातिगियुक्त किया गया हैं, 
सोक हित में है और बह उस पद का वेतन और भत्ते लेता 
है जिस पद से उसे प्रशिक्षण पर भेजा जाता है तो जते वैयक्तिक 
वेतन के लाभ स्वीकार्य होंगे । 

(ज) नकद प्रोत्साहनों पर प्रभाव :---वैयक्तिक वेतन 
अन्य नकद प्रोत्साहनों के अतिरिक्त स्वीकार्य होगा । 

(म) विशेष चेतनवुद्धि अभावो होने की तारीक इ 
अशासनिक सुधार के लिए फायदा बन्थ्यीकरण की तारीख 
से अगले महीने की पहली तारीख से दिया जाए । 

(व) जम पति और पत्मी दोनों ही. कर्मचारी हों :--- 
वैयक्तिक वेतन या तो पाति या पत्ती द्वारा लिया जा सकता 


` है और उनके द्वारा इस विकल्प हिए जाते में सरकार को. 


कोई आपत्ति नहीं है कि जिसको अपेक्षाकृत अधिक वेतन” 
वृद्धि मिलती है वह वैयक्तिक वेतन लेने का विकल्प दे सकता 


हैँ । 


(ट) मंजूरी प्राधिकारी :--वैयक्तिक चेतन की स्मीति 


'कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह संतुष्टि करते के पश्चात कि 


निर्धारित शर्ते पूरी हो जाती हैं, एक उपयुक्त कार्यालय 


आदेश जारी करके दी जा सकती है । 


(5) ऐसे परिवार के सासले में जिसमें केवल एकाशी तीस 
से अधिक बच्चे हों :---वो था तीन बच्चों का परिवार 
आदर्श परिवार माना गया है और इसलिए' अस्थ्यीवारण 
आपरेशन करवाने के लिए विशेष वेतनर्वाद्धि का लाभ उन 
सरकारी कर्मचारियों को अनुश्चेय महीं होगा जिमके केवल 
एक या तीन से अधिक बच्चे हैं और इस बात का ध्यान नहीं 
रखा जाएगा कि वें प्रजनन आयु वरै में आते हैं या नहीं । 

[भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय का दिनांक 9 जलाई, 7980 
का का० झा० संख्या 7(99)-#०7]/79 ।] 

(ड) हिष्देरिकडोमी :--चूक्ति हिस्टोरिक्टोमी पूर्णतः 
स्वास्थ्य संबंधी रोग है इसलिए इसे इन आदेशों के विषय 
क्षेत्र के अन्तर्णत नहीं लाया जा सकता । 


(ड) जुड़वा बच्चों का जन्म !--बन्ध्यीकरण के ऐसे 
सभी मामलों में विशेष वेतनवुद्धि की अनुमत दी जाएगी 
जिनमें दो बच्चे होते हुए भी जुड़वां बच्चों का जन्म हो जाए, 
यद्यपि बच्चों की संख्या चार हो जाती है । 


(ण) प्रभावी लारीख के पश्चात दूसरा (बन्ध्यीकरण 
आपरेशन करवाना :--जिन व्यक्तियों ने इस आदेशों के 
जारी होने की तारीख से पहले बन्ध्यीकरण करवाया था 
और पहला आपरेशन फेल' हो जाने के कारण आदेशों के 
जारी होने के पश्चात्‌ दुबारा बछपीकरण करवामा हो, 


./ प्रमाणित करता हूं कि संते 
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उन्हें प्रोत्साहन राशि के लिए अहक नहीं माना जाएगा 
वयोंकि बन्ध्यीकरण के लिए कारवाई आदेशों के जारी 
होने से पहले ही प्रारम्भ की गई थी । 


(त) कर्मचारियों से चचनबंध :--बचनबंध/प्रमाणपत्र 
का मानक फार्म निर्धारित करना आवश्यक है जिसे प्रोत्साहन 
की माँग करने वाला व्यक्ति भरेगा ताकि ऐसे व्यक्तियों का 
सामला अलग किया जा सके जिसमें कर्मचारी के तीन 


बच्चे हैं किन्तु उसकी पत्नी बैसक्टोमी आपरेशन के समय, 


गर्भवती है । 


(थ) खिक्रित्सा प्राधिकारी से प्रमाणपत्र :--बन्ध्यीकरण : 
- अमाणपक्ष जारी करने वाले प्राधिकारी से यह आघा की, 


जाती है कि वह प्रमाणपत्ष-जारी करने से पहले इस बात 
की तसल्ली करे कि शुक्राणु पूर्णतः सभाप्त हो गए हैं । 
(द) रिकेनलाइजेशन के मामले में :--..रकेनलाइजेशन 
के मामले में रिकेनलाइजेशन की तारीख से विशेष 
वेतनवृद्धि कां. अनुमोदन वापिस किवा -भा सकता है । 


. ऊपर लिए गए निर्णय को अभोचर्शाशी बनाने के उद्देश्य : 
से तथा प्रोत्साहन वी,. मांग. करने :काले केखीध सरकारी, , 


कर्मचारियों से वनचनेपल प्राप्ति करने के लिए मानक प्रारूप 
(नीवि छापा भवां) निर्धारित किया, गृया है । 


[भारत भरका र, वित्त मंत्रालिय का विनांक 25 अप्रैल, 987 
का काम्झा० संख्या 7 (39)-ई० र| 79] । 


बन्ध्यौकरण प्रसाणपत्न 
मैं, डाण 


का दिनांक जि 
में. *वैसकटोमी /ट्यूबेक्टोमी : आपरेशनकिया है । 


' 98 तारीख, . ,... ..... की शुक्काणु रोका : 


ग्याथा ..............: और उसके आधार पर 
यह प्रमाणित किया जाता है कि वैसक्टोमी आपरेशन पूर्णत 
सफल रहा है । 


(पैरा 2 केवल वेसवटोमी आपरेशन के मामले में) 


हस्ताक्षर 


सभी सरकारी कर्मजारीयों हएरा दिया जाने दाला चचनबंध्च 
सैंने/मिरे पलि/पत्मी ने दिनांक, ..... . ....... , को 


टयूबेक्टोमी आपरेशन करवाया है । ,........ 
हारा बच्यीकरण प्रमाणपत्र संलग्न है । यदि मैंने/मेरे 


वेतन 


स्पष्ट किया है कि मिलिलैप आपरेशन स! 


मूल नियम 24 के नीचे भारत सरकार का 


न 
ने किसी भी कारण से रिकेनलाइमेशत्र करवाया 


(पेरा 2 केवल पूरुष सरकारी कर्मचारी के लए) 


“हस्ताक्षर 


) भिनिलेप आपरेशन ; . 
र है कि वया ऐसे सरकारी कर्मचारी 'को-जिसकी' पत्ती 
नेप आपरेशन करवाती है, विशेष वैतनदि मंजर 
की जा सकती है । वित्त मंत्रालय ने अपने दिनाक [8-7- 
2984 के यू० औ० संख्या 8735/स्था०/83 बार 


(व्यूबेक्टोसी ] का एक स्वछप है, इसलिए” 
के अनुरूप वेतनवुरद्धि की मंजूरी के लिए पालरडहै [7 


[नियंक्रक, महालेखा परीक्षक का दिज्ञीक ।5 फरेकी''7 94 
का परिमलं संख्या ।26-आहिट/ 7 :9-83] | 


27. जब वेतततचद्धि रोकने की शास्ति लाएं ः 
अग्निस वेतसचुद्धियां कैसे विनियमित की जाएंगी 


न 


72. सूल नियम 27 के अधीन वेतत का गलत िष्ाँर्ण 


"निर्धारित किए गए बेतन को कस च क्रिय्य-जाए !---जबन्मल 


का निर्धारण कर दिया जाता-है तो बहभाधिकी 
के अधीन मूलतः निर्धारित किए गए. प्रारम्भिक 


- [भारत सरकार, विधि मंत्रालय, विधि कार्य विहि का दिसा 
8 अगस्त, 7962 का थू ०्यो० संख्यां 22057/-संलाह- (पी) ] ¦ 


23 रा्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उचूच- कोहि 
का खेल निष्पादन करने वाले पृश्ष/महिला' “खिलाडियों 
को प्रोत्साहन वेतलवृद्धि :--भारत सरकार पूचष-खिल्ाह 
तथा महिला खिलाडियों को और अधिक  ओत्साहन/ 
सुविधाएं स्वीकृत किए जागे के प्रश्‍न पर पिछले कुछ समथ से 
बिचार कर रही थी तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए 
हैं :-- 

(क) राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उच्चक्रोड़ि के खेलों 

के निष्पादन के लिए वी जाते वाली वेतनर्वाडयों 
की संख्या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं, के उच्च 


*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें। 
36--374 DPAT/ND/88 


सु 
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कोटि का खेल निष्पादन करने बालों की तुलना 
में कम निर्धारित की जाती चाहिए, अर्थात्‌ 
राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एक वेतनवृद्धि 
और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए दो 
वेतनवृद्धियां वी जाती चाहिए 


(ख) किसी कमंच!री को दी जाने बाली कुल वेतन 
बुद्धियों की संख्या उसकी पूर्ण सेवावधि में 5 
वेतनवृद्धियों से अधिक नहीं होती चाहिए 

(ग) 'इस तरह दी गई वेतरमधृद्धियों की संबंधित कर्मचारी 
अपनी सेवानिवृत्ति तक उसी दर से लेना जारी 
रखेग। और ये वेतनवृद्धियां उसकी सेवानिवल्ति 
प्रसुविधाओं फे प्रयोजन: के लिए भी गिनी 
परन्तु, ये वेतनरवृद्धिया. ऐसे क्मचःरी की घ्र 
होने पर छोटा परिवार. रखने के लिए दी भई 
प्रोत्साहन वेतनवृद्धियों के सादुश्थ पर ससके 
वेतन निर्धारण.के लिए महीं गिनी जाएंगी । 


उपयुक्त उपबन्धों को मनेजरों, कोचों, लीः रों, रेफरियों 
आदि के मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है तथा दे 
विद्यमान आदेशों हारा शासित होते रहेंगे । 

[रत सरकार, कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 
76 जुलाई, 985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/!/85-्था ०(वेतन-! ) 
का पैस 3 (५) तंथा विलाक 29. सबम्बर, 985 का कार्यालय 
ज्ञापने संख्या 6/2/85 स्थापना (वेत्तस-7] । 

74. डाक और तार विभाग के समूह “क” की सेवाओं 
के पंश्द्रीक्षाधीनों को अंप्रिस वेतना :--भारत सरकार 
का आदेश (4) मूल नियम 26 के तीचे देखें । 


लेखा-परीक्षा अनुदेश 
इस नियम में पद” शब्द में “अस्थायी” पद शामिल है। 


[नि्यत्रक तथा भद्दालेखा- परीक्षक का दिनांक 78 अक्तूबर, 
2955 का पृष्ठांकिन संख्या ।495-ए/ 336-54] । 


नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का सिर्णय 


(2) मूल निथशों का असीदा- तैग्रार करते समय 
इस बात को स्पष्टतः मान लिया गया था कि मल' नियम 
27 में मूल नियम 22 सें दिए गए तरीके से भिन्न तरीके 
से-वेतन की प्रारम्भिक दरें i! रने का प्रावधान होगा । 

(महालेखा परीक्षक, डाक व तारको भेजा गया महालेखा परीक्षक 
का दिनांक 3 जनवरी, 7924 का अद्ध शासकीय पत्न संख्या 2-ए/08- 
23) 4 

(2) “वेतनमान” शब्द उस वेतनमान के अधिकतस 
को निरूपित करता है जिसे वेतनवृद्धि मंजुर करने बाला 
सक्षम प्राधिकारी बेतनबुद्धि निर्धारित करने के लिए स्तर 
की बजाए इसे ध्यान में रखता है । 

[भारत सरकार की स्वीकृति के संबंध में लेखा परीक्षा का पत्र 
संख्या 45-ए/ 3-23] । 
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(3) जव महालेखा पररीक्षक्र अविष्य में -अग्रिम-वेतन 
वृद्धियां मंजूर करेगा तो वह निश्चिते रूप से' पहुँ उल्लेख 
करेगा कि क्या उसका अभिप्राय्‌ पूरे वर्ष लाभ दिया जाए 
था नहीं । जब भी आदेश में इसका उल्लेख त किया गया हे 

[ लाभ प्राप्त करने वाला! दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त करने 
से पहले नई दर पर पूरे वर्ष तक सेवा करा 


[महालेखा परीक्षक का दिनांक 4 अप्रैल,.- 


7980 की पल्ल 
संख्या 730-एन०्जी०ई/727-29] । i 


(4) भारत सरकार से परामर्श करने फे, पश्चात्‌ 
महालेखा परीक्षक ने यह अपििनिर्धारित वि 
परीक्षक का उपर्थुक्त निर्णय ( 3) उसकी अपनी/स्वीकृतियों 


हे बारे में एक प्रशासनिक अनुदेश'था और तिसरकार 


के उपर्युक्त आदेश (7) के अनुसार था और दै 
को व्यक्त करता है । ह॒ 

मिहालेखा परीक्षक, भद्गास को भेजा 
लेखा परीक्षक का दिनांक? 2 दिसम्बर, 79 
ए{373/52] 


ग्गहान 
0B" 


(5) उपर्युक्त आवेश सं (4) के पं) के 


'अन्तर्भेत जाते वाले मामलों में अधिकारियों को' संयि से | 


पूर्व वेतनवृद्धियाँ मंजूर करने की छूट नहीं है अले ही बे 
रसा करने के लिए अव्यथा सक्षम हों ।$किग्ल भारत सरकार 


इस सीम! तक परिवलन आ गथा है कि अप्यत खण्ड के 

भीतर आने वाले मामलों से यदि भारत सरकार के आदिश 

सं० (5) में दी गई शर्तें पूरी हो जाती हैःतो मूल नियम 27 
अधीन सरकारी कर्मचारी का वेतन निम { 

है । अन्य शब्दों में, ऐसे अस्थायी सरकी 

लिए जो भारत सरकार के आदेश सं» ( 5) में दी गई शात 


7 पुसे करते हैं उसके उपबन्ध स्वतः ही नियमों के सामान्य 


वेतन नियतन के रूप में माने जाएंगे 


[नि्यत्नक तथा महालेखा परीक्षक का दिनांक 26 जनवरी, 
7966 का पन्च सं० 57 लेखा परीक्षा 6-65] 


सूल नियम- 28. बहु प्राधिकारी जो किसी सरकारी सेवक 
का उच्चतर से निम्वतर शेणी या पद पर स्थानान्तरण शास्ति 
के रूप में किए जाने का आदेश देता है उतना बेलन लेने की 
अनुज्ञा ले सकेगा जितना वह प्राधिकारी झले समझे किन्त 


होगा जिसे बह नियम 26 के, यथास्थिति, खणा खण्ड 
(ग) के साथ पठित नियम 22 के प्रचन की दशा मै लेला । 


भारत सरकार के आदिशं" 


ग्रेड घा पद अवनति के पश्चात वेतनवृद्धियों का लिनिय- 
असः-जब एक बार वेतन सूल नियमं 28 में निदिष्ट तरीके 
से निम्न पद पर नियत कर विया जाते। है-तो निम्त पद पर 


2] 


मू०नि० 29] 


बेतनवुद्धियों का वितियमन साम।न्य सियमों के अधीन किय 
जाएगा जब तक की निम्म पद पर वेतनवृद्धियां रोक न लौ 
गई हों । 

[मारत सरकार, वित्त मंज्ञालय का दिनांक :6 अगस्त, 7960 
का काण््ञा० सं ० एफ-2 47)नई-[]/60।] 

भूल लियम 29{7) यदि किसी सरकारी सेत्रक को शास्ति 
के रूप सें उसके वेतनमान में निम्नतर प्रकम पर भवनत कर 
दिया जाए तो ऐसी अवनति का आदेश देने घाला प्राधिकारी 
बहु अवधि कथित करेगा जिसके लिए बहू प्रभावी रहेगा और 
प्रत्यावर्तन होने पर अवनति ,क्षी :अवधि भाजी बेतनवृद्धियों 
को सततवी करेगी या नहीं और यदि एसा हो, तो किस स्तर 
स्क. - - 

(2) यदि. किसी सरकारी प्लेवक को शास्ति के रूपं में 


निम्न सेवा, सेड था पद चिर्न बेसललान पर असमत कर दिया | 


जाए तो अवनति का आदेश देने थाला प्राधिक्षारी वह अवघि 
वितिदिष्द करें या नहीं करे जिसके लिए अचचति प्रभावी 

हेगी, -किन्तू, जहां अब्रधि विनिदिप्ट को जाए वहाँ उवस 
प्राधिकारी यह भो कथित करेगा कि प्रत्यावलंन होने पर 


वमति की अवधि भाषी वेतमबुद्धियों को मुल्तवी करेगी था 
चहीं और यदि हों, किस जिस्ताए तक । 


प्राश्त सरकार के 


` निवस्‌ का छेक्न ;-« दे 
(7). में समय वेबनभाज में ख्िम्ततर अवस्था में अवनति 
की अवधि के बाद बहाली के माभले आते है और उप-नियम 
(2) निम्न ग्रेड था पद पर अवनति की वितिदिष्ट अवधि 
के पश्चात्‌ बहाली के मामलों से सम्बन्धित है। इस नियम | 
के अधीन समय वेततस।न में लिस्वृतर अवस्था में अवनति 
केवलः वितिद्िष्ट अवधि के लिए की जा सकती है । अतः 
* ऐसी अवनति का आदेश: देने वाले प्राधिकारी के लिए यह 
आवश्यक है कि वहु अबनलि के आदेश में अवधि विभिदिष्ट 
करे। किसी निम्न पर्दे थ। ग्रेड मैं अवनति था तो किसी 
विनिर्दिष्ट अवधि के लिए की जा सकती है जिसे अवनति के 
आदेश में दर्शाय! जाएगा और या फिर किसी अनिदिष्ट 
या अनियंत्रित अवधि चे 
या ग्रेड में पुतनियुक्ति हो ज।ने-पर' सरकारी कर्मेचारी का 
वेतन सामान्य नियमों के अधीन विनियमित किय! जाएगा 
न कि मूल नियम 28 के अधीन |. 


निथस वे उप-नियम 


[भारत सरकार वित्त मंत्रालय का दिनांक 27 फेब्रअरी, ¡957 
का का० ज्ञा० सं० एफ 2 (7-5. 57 3] 


2. समय बेतनमान में निमसतर अवस्था सें अक्रनतिं, --- 
मूल निथम 29 के उप-मियम (7) की ठीक व्याख्या के 
सम्बन्ध में सन्देह व्यक्त किए गए हैं। उन्हें नीचे स्पष्ट 
किया जाता है :-- है 

(का) किसी सरकारी कर्मचारी की समय वेतनमान में 
निम्ततर अवस्था में अवनाति की शारित अधि. 
रोषित करने के लिए सक्षम प्राधिकारों द्वारा 
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पारित किए गए प्रत्येक आदेश में निम्नलिखित 
तथ्य दिए जाएंगे :-- 

(]) तारीख जिससे शास्ति लागू होगी और अवधि 
(वर्षों और महीनों में) जिसमें शास्ति लागू 
की जाएगी; 

(7) समय वेतनमान में स्तर (रुपयों में) जिस 
पर सरकारी कर्मचारी को अवनत किया 
जाए; और हि 

(77) अवधि (वर्षों और महीनों में) बदि कोई 


हो, जिसमें ऊपर (१)' में उल्लिखित अरव॑द्ति 
तक भाबी वेतनव॒द्धि मुल्तवी रहेंगी । 


रूप से अवनति अनुज्ञेय नहीं हैं। जब किसी सरकारी कर 
को किसी विशेष अवस्था में अवनत कर विथ! ज। 
उसक। वेतन अवनति की पूवं अवधि के लिए उक्त अ 
में स्थिर रहेगा । (7) के अधीन निदिष्ट की जाने चोली 

` अवघि किसी भी मामले भें () के अधीन लिदिष्ट की गं: 
अवधि से अधिक नहीं होगी । `` भ 
(ख) अवनति की अवधि समाप्त होने पर किसी 

r सरकारी कर्मचारी का कितना चेतन होन[*छ।हिए 
इसका! निर्णय निम्न प्रकार किया जाए 

(ै) यदि अवनति के मूस आदेश में सह 

है कि अवनति की अवधि भावी चेत 

को मुल्तवी नहीं करेगी या इस-मिपथ पर 

कुछ वहीं कहा गया है तो सरकारी मचा री 

को वह वेतन लेने की अनुमति. दी जानी 


"चाहिए जो वह सामान्य क्रम सें छसस सभय ले. ' 


रहा होता जन उसकी: अवनति न' हुई, होती 
कितु यदि अवनति से ठीक पहुल्ें उसके छां . 
लिया गया वेतन दक्षता रोधसे नीमे'थासो 
उसे मूल नियम 25 -के.-उपचेन्धीं के सिवाय 
अन्य स्थित्ति में दक्षता रोध पर- करने की 
अनुमति नहीं दी जाएगी... न 
यदि मूल आदेश में थह-निदिष्ट किया जाता 
है कि अवनति की अवधि किसी निदिष्ठ 
अवधि के लिए भावी वेतनवृद्धियों को. मुल्तवी 
करेगी तो सरकारी कर्मचारी का वेतन 
उपर्युक्त (३) के अनुसार नियत किया 
जाएग। किन्तु जिस अवधि के लिए वेतन- 
वृद्धियां आस्थगित की गई थी उसकी गणना 
वेतनवृद्धियों के लिए जारी की जाएगी । 

[मारत सरकार, वित्त मंज्ञालय का दिनांक ]7 अगस्त, 959 
मौर 9 जून, 960 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-2(34)-ईन]/ 
59] ! 


टिप्पणी :--यह निर्णय किया शया है कि भविष्य मे 
se ee ~ ~ 
समय वेतनमान मे निम्दस्तर अवस्था में अवनति की शास्ति 


मुण्ति० 29] 


अधिरोपित करते समय, दण्ड ज्ञदेश का प्रवर्ततशील' भाग 
नीचे दिए गए फार्म में तैयार किया जाए :-- 


“अतः यह आदेश दिया जात! है कि श्री 


मिट आय NR का! वेतन दिनांक , ....... 
के सु («५5७५ ३४ ३०४८८ वेष/मेंहीने 
की अवधि के लिए समय वेतनमान में , . .. ...... 
अवस्थाओं तक घटाकर ...,........... इण 
केस्थानपर ,,.,............. रु० कर दिया 


जाए। यह भी निर्देश दिया जाना है कि श्री , ... . 
Lovo te क घ 2 „= » अघ्रनति की अवधिः 


के दौरान बेतनवृद्धियां अजित करेंगे/नहीं करेंगे. फर -- 


इस अवधि की समाप्ति पर अवनति का उसकी भावी 

वेतनवृद्धियों के आस्थागन पर प्रभाव पड़ेगा/मिहीं पड़ेगा ३” 

[महोनिदशक, डाक ब तार का दिमांक 
पहं संख्या ६/8/70 डिस्क | ।] 


3. निम्न, सेवा, ग्रेड या पढ़ था हिस्त ससय येललमान परे 
अबनलि :--( 2) किसी-सरक।री...कर्मचारी पर निम्मा 
सेवा, ग्रेड थ। पद या निम्न समय वेतनम।न में वनति की 


` शास्ति अधिरोपित करने के लिए मूल नियम 29 के उप नियम * 


(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी 


द्वारा पारित किए मए 
प्रत्येक आढेश में निम्नलिखित त॑ 


दिए जाएं :--- 

4) तारीख जिससे शास्ति लागू होंगी और जिन 
मामलों में अवनत्ति विनिरददिष्द अवधि के लिए 
प्रस्तावित है उनमें शासित लाग करने की अवधि 
(वर्षों और महीनों), में. यह नोट कर लिया जाए 
क्रि.अवनति , अविनिद्विष्ट था अभिश्वित अवधि 
के लिए हो. सकती है और, जिन म।मलों में शास्ति 

आदेश में कोई. अवध्ति ्रिनिदिष्ट नहीं की गई है 

--उन्ञकाः अर्थ है कि हित अविमिदिष्ट जंयध्ति के 


bs न जा्‌ 
लिए है । 


(4) बहूअवधि {वर्षौ और भहीनों में) यदि कोई हो, 
जिस तकः ऊपर (4) में थल्लिखित अबधि 


विरनिष्टि अवधिः के बाद बहाल होने पर भावी .- 


चेतनवृद्धियों को मुल्तवी करेगी । इस उप धारा! 
के अधीन मिदिष्ट अबधि किसी भी मामले में 
` उपर्युक्त उप धारा () के अधीन विनिदिष्ट 
अवधि से अधिक नहीं होगी । 

(2) जब किसी सरकारी कर्मचारी को विर्खिदिष्ट या 
आअविनिदिष्ट अवधि के लिए मिम्न सेवा, ग्रेड था! पद य। निम्न 
समय वेतनमान में अवनत किया जाता है तो निम्न सेव), 
ग्रेड या पद या निम्न समय वेतनंमें।च में वेतन भूल नियम 
28 के अनुसार विनियमित किय। जाए । 


(3) जहां अवनति की अवधि शास्ति आदेश में बिनि- 
दिष्ट की जाती है वहां सम्बन्धित सरकारी सेवक विनिदिष्ट 
अवधि की समाप्ति के पश्चात्‌ सवतः ही अपने पुराने पद 
पर बहाल हो ज।एमी । 


5] 6 दद्म, [970 का , 
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(4) जिन मामलों में अवन्ति की अवधि निदिण्ट क्री 
गई है उनमें उच्च पद/ग्रेड मेंबहाल होने पर सरकारी 
वःमचारी को कितना वेतच दिम्रा जु।न। चाहिए इस प्रशन, का 
निर्णय निम्नानुसार किय। जाएगा । :-- 


() यदि अवनति के आदेश में यह निर्धारित है कि 
अवनति अवधि भावी बेतनवृद्धियों को मुल्तबी 
नहीं करेगी तो सरकारी कर्मचारी को बह वेतन 
लेने की अनुमति दी जाएगी जो ब्रह सामन्य ऋस 
में उस समय लेता जब उसकी मिम्म पद पर 
ड न हुई होती यबि अवनति से ठीक पृ 
उसके द्वारा लिया गग्न। वेतन दू से 

था तो उसे मूल नियम 25 के उप॑ 

होने को छोड़कर अन्य स्थिति में 
करने की अनुमल्ति नहीं दी जाएगी 


(0) यदि आदेश में यह निर्धारित है कि भवतति. की 
अवधि किसी विमिदिप्ट अवधि जो निम्न' पंद| ग्रेड 
घर अवनति की अवधि से अधिक नहीं होगी. के 
लिए उसकी भावी बेतनवुद्धियों को सल्तवी 
करेंगी तो बहाल होने पर सरकारी सेवक का 
चेतन उपर्युक्त ([) के अनुसार 


आस्थगित की जानी है उसकी गणना वेतनबद्लियों 
के लिए नहीं की जाएगी । * 

(5) बितर मामलों में निम्त पद/ग्रेड पर अवनति 
अविनिदिष्ट अवधि के लिए की जाती है यदि और जेब 
सरकारी कर्मचारी को शाम्य क्रम में उच्च पद पर पुर्नानियुक्त 
किया जाता है तो उच्च पद पर उसका वेतन नियतन वेतात 


सम्बन्धी सामान्य नियमों के अनुसार. विनियमित किया 


जाएगा । 

[भारत सरकार वित्त मं्लालय का दिनांक 76 अगस्त 7960 
का काणज्ञा० संख्या एफ-2(47)-६० ]]]/60 और दिनांक 
27 मई, 967 का काण्झान्सं० एफ-2 (38)-६० Ji/er i 

महानिदेशक, डाक च तार के अनुदेश 


(2) बीच में पड़ने घाली वेतनबृद्धियां लेना :--मल 
नयम 29(4) की सामास्य धारणा निसन्देह यह है कि 
अवनति की अवधि के दौरान कोई भी वेतना लेने की 

आ नहीं दी जाए । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 
नति आदेश का एक विशेष फार्म निर्धारित किया गया 
है । दिखें भारत सरकार के आदेश ३(.2)..के नीचे की 
टिप्पणी] विम्तु जिन मामलों में अनुशाससिक आधिकारी 
ते विशेष रूप से यह आदेश दिया हो कि अँधिकीरी का वेतन 
इतने वर्षों के लिए इतनी अवस्थाओं तक घंटॉँग्रेी जाएं और 
इस बात का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया कि अधिकारी 
का वेतत किस विशेष स्तर तक घटाया जाए, उस मामलों में 
यह निर्णय किया गया है कि अधिकारी को अवतति की अवधि 
के दौरान देय तारीख पर वेतनवृद्धियां लेने की अनुमति दी 


लिये किया ` 
जाएग। किन्तु जिस अवधि के लिए वेतनवृद्भियां . 


मू०नि० 29] 


जानी चाहिए बशर्ते कि समय समय पर घटाया गया वेतत 
दण्ड फे आदेश में निर्धारित अवस्थाओं की संख्या सें उतनी 
ही कम होगी जितनी उसे उस समय अनुज्ञेव होता जब ऐसी 
कटौती का दण्ड संचयी प्रदाय से न लगाया जाता । अतः 
वेतनवुद्धियां ली जाए था न ली जाए, यह आदेश में युक्त 
ज्ञाषा पर निर्भर करता है । 


उदाहरणः-्याद स० 40--4- 8 0-.8-4 7 8-० 
शो ०--7-240 के वेतनमान में 750 रु० बेलन लेने वाजे 
छाक-घर के क्लबों की 7-6-64 की दौ वर्ष के लिए दो अव- 

` स्थाओं तक अवनति कर दी जाती है तो बह 7-2-65 को 
746६० और 7-7-66 को 7509० लेने का हकदार होगा । 
दुसरी और, मादि उसकी अवनति दो बर्ज के लिए १४४ स० के 
स्तर पर कर दी जाती है तो उसे 7-7-7965 को 4466 र० 
ने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
[महानिदेशक डाक वे तार का दिंवांकः ।5 जून, 964 का पल 
अं 6-68-677डिस्वा 


(2) अथस. शास्ति के सक्तिय रहने के दौरान लगाई गई 
इसरो शास्ति का कार्यान्वथनः--एक प्रश्न यहु उठाया गया 
है.कि सरकारी कर्मचारी पर लगाई गई शरस्तयां उस समय 

“बीस कार्यास्वितु की जाए जब पूर्ववर्तों कार्यवाहियों के प्रति 
उसे दिया गया दण्ड महले से हीं सक्रिय हो । दूसरे शब्दों में 
जब सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध लगाई गई पहली शास्त 
छोटी है और पहली शास्ति के सक्रिय रहने की अवधि के दौरान 
उदत्के विद्ध दूसरी बड़ी शास्ति लगाई जाती है तो सामान्य 
लिया विधि यह हीनी चाहिए. कि. जब पूर्ववर्ती शास्ति के 
झन रहने के करात कोई अनुशार्सातक मामला प्रकट 
होता है तो अतूशासानिका अधिकारी दण्ड आदेश में स्पष्टत 
है तिदिण्ट करेगा कि कमा दोनों शास्तियां साथ-साथ चलेंगी 
या घाद की शास्ति पहली शासित की समाप्ति के बाद ही 
यान्वित करनी चाहिए । यह निर्णय किया गया है कि 
परन्तु, जहां कहीं ऐसा विशेष उल्लेख नहीँ किया गया है वही 
दोनों दण्ड साथ-साथ चलेंगे और बड़ी आसति आदेश चाहे 
बाद में हुए हों, तब भी वह तत्काल कार्यान्वित की जाएगी 
मर इसकी अवधि समाप्त होने के बाद याद पूर्ववर्ती दण्ड 
अर्थात छोटे दण्ड की अवधि की सक्रियता अब भी चालू 
रहती है तो यह शेष अवधि फे लिए लागू की जाएगी । इस 
विषय में एक उदाहरण से मामला स्पष्ट हो जाएगा । 


र्न लीजिए किसी अधिकारी को दिनांक ] दिसम्बर, 
2977 के आदेश द्वारा दिनांक । जनवरी, 7978 से चार 
वर्ष की अवधि के लिए 425-640 7० के वेतनमान में 
425 ₹० की स्थूचतम अवस्था पर पदावनत करने का दण्ड 
{दया गया था । उसके विएद्ध दूसरा दण्ड आदेश 28 जून, 
978 को जारी किया गया था जिसमें 7 जुलाई, :978 
से तीत वर्ष की अवधि के लिए एल ०ए ° जी वेतनमान 4257 
640 ₹०) से समय वेतनमान (260-480) र० में 376 
स० की अवस्था में पदावनति की शारित दी गई थी इस मामले 
37—34I DP&T/ND/88 
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में, यह देखा जाएगा कि पहली शास्ति !--78 से 37-] 2- 
2987 तक लागू है और दूसरी शास्ति (दोनों में से बड़ी) 
-7-978 से 30-6-7987 तक लागू है | पहले दण्ड के 
लगू रहने की अराधि के बौरान बड़ी शास्ति के लगाए जाने से 
दूसरा दण्ड अर्थात्‌ दोनों में से बड़ी शास्ति ।-7-]978 से 
प्रभावी हो जाएगी और 30-6-2987 को समाप्त होगी । 
शेष अवधि अर्थात्‌ ।-7-7987 शे 3-22-98] तक 
के लिए पहली शास्ति, जो साथ-साथ चलती हुई मानी गई है-- 
लागू की जाएगी । 
[महानिदेशका,;डावा व तार का दिनांक 30 जुलाई, -298] का 
पत्ष सं ।54/5/78-किस्क-। ] 


` भशसास्तिक अन्दे 
किसी निम्न सेवा, ग्रेड या पद था किसी निम्न समय वेसस- 
मान में अवनति के आदेश फे परिणाम के सम्बन्ध में कु 
सन्देह उठाए गए हैं मौर यह भी पता चला है कि ऐसी अवनिं 
का परिणाम निर्धारित करने में कोई एकरुपता नहीं. बरती 
गई है । जब ऐसा कोई आदेश पारितः किया-जात है तब 
प्राय: विचार करने के लिए दो प्रश्त उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌-- 


() इस जकार दाण्डत किए गए सरकारी कर्मचारी 
को पुनः पदोन्नति. के [लए पाल कब समझो जाए ! 


(ग) ऐसे सरकारी कर्मचारी की पूर्ननियुक्ति होने पर 
उसकी बरिष्ठता किस प्रकार निर्धारित की जाए । 


2. किसी निम्न सेवा, ग्रेड था पद : 
वेतनमान में अवर्नात की इगस्ति अधिरोपित करने- वाले आदेश 
में अवनति की अर्वाक्च विनिदिष्ट की जा सकती हैं"जऔर 
नहीं भी की जा सकती । जब आदेश में अवनति की अवधि 
विन्तिदिष्ट नहीं की जाती है और इसके साथ ऐसा आदेश 
जुड़ा हुआ हो जिसमें सरकारी कर्मेचारं। को पदोर्श्नात के लिए 
स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो तो पुत्र: पदोन्नति 
का प्रश्‍न स्पष्टतः वहीं उठेगा। अन्य मामलों में जहाँ अव+ 
नति की. अवधि विनिदिष्ट नहीं की गई वहां सरकारी कर्म- 
बारी को अनिश्चित अबधि तक पदावनत भाना: जाना 
चाहिए अर्थात्‌ उस तारीख तक जब तक पदाबनति के आदेश 
के बाद सरकारी कर्मचारी अपने कार्य-निष्पादन के आधार 
पर पदोज्षति के योग्य नहीं समझा जाता । पुतः पदोन्नति 
होने पर ऐसे सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता पुनः पदोच्नत्ति 
की तारीख से निर्धारित की जानी चाहिए । ऐसे सभी मामलों 
में, सम्बन्धित व्यक्ति उच्च सेवा, ग्रेड या पद में अपनी 
मूल बरिष्ठता पुर्षे: खो देता है । पुनः पदोन्नति होने पर, 
ऐसे सरकारी कर्मचारी की बरिष्ठता उसकी पुनः पदोन्नति 
की तारीख से निर्धारित की जाएगी और उसकी पदावनत्ति 
से पहले ऐसी सेवा, ग्रेड या पद में उसके द्वारा की गई सेवा 
को ध्यान में नहीं रखा जाएगा । 


3. पदावतति की अवधि निर्दिष्ट करने का परीका 
अधिक सामात्य तरीका है और उम सामलों को छोड़कर 


॥। 
| 
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जिनमें सरकारी कर्मचारी को पदोस्षति से स्थायी रूप में 
बंघित करने का इरादा हो, यह तरीका बेहतर है । 

तदनुसार विधि और वित्त मंत्रालय के परामर्श से थह 

निर्णय किया गया है कि भविष्य में, किसी निम्म सेवा, ग्रेड 
या पद या निम्न समय वेतसमान में अवनति की शास्ति 
अधिरोपित करने बाले आदेश में निम्नलिखित तथ्य 
निश्चित रूप से मिदिष्ट किए जाएं :-- 

() पदाचनति की अवधि, यदि स्पण्टतः यह अभि- 
प्राय हो कि पदावनति स्थायी या अभिश्चित 
कालीय अर्बेधि फे लिए की जाए तो, अवनति की 
अवधि ; 


(प) कया ऐसी पुमः पदोन्नति होने पर स 
चारी.उच्च सेवा/मरेड या.पद या उज्च समय वेतन” 
प्रान में अपनी, उस पूल वरिष्ठता को पुनः प्राप्त 
कर, जगत जो. शास्ति: अधिरोपित करने से पहले 

- उसके मामले में निर्धारित की गई हो । 


` जिन मामलों में अवाति वितिदिष्ट अवधि के लिए की 
गई है और बह भावी वेतनबृद्धिथों को मुल्तथी नहीं करती 
हो तो सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठता जब तक कि दण्डात्मक 
आदेश में अन्यथा व्यवस्था न की. गई, हो उच्च सेवा ग्रेड या 
पद था उच्च समय वेतनमान में उसी प्रकार नियत की जाएगी 
जिस प्रकार पद़ांबनति न होने पर नियत होती । 

जब पंदावनत्ति विभििष्ट अवधि के लिए की गई है और 
भावी वेतनवृद्धियों को मूल्तवी करती है तो पुनः पदोन्नति 
होसे पर सरकारी कर्मचारी की वरिष्ठंता जब तक कि दण्डा'- 
त्मक आंदिश में अन्यथा व्यवस्था न की गई हौ उसके ढारा 
उच्च सेवा, ग्रेड या पद या उच्च समय वेतनमान में की गई 
सेवा की अवधि का शेध देकर नियत की जाए 

4. यदि अवतरति का आदेश अविश्चित अर्वाच 
है तो आदेश लिम्मानुसार तैयार किया जाए । 

"ए को एक्स के निम्न पद/ग्रेड/सिवा में तब तक अननत 


के लिए 


किया जाता है जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे बाई के 


उच्च पद) ग्रेड/सेवा में बहाल. करने के लिए उपयु क्तनहीं 
पाया जाता ।* 

जिन मामलों में यह अभिमाय हो कि पुनः पदोन्नति के 
लिए सरकारी कर्मचारी की उपथुक्तता बौर उसकी मूल 
हैसियत में वहाली पर केवल विभिदिष्ट अवधि के बाद ही' 
विचार किया जाएगा तो आदेश निम्नलिखित रूप में तैयार 
किया जाएं :++ 

“ए को एक्स के निम्न पद!ग्रेड/सेवा में तब तक अवनत 
किया जाता है जब तक वह अपने आदेश की तारीख से--- 

वर्ष की अवधि के बाद बाई की उच्च सेवा 

में बहाल किए जाने के लिए उपयूक्त नहीं पाथा जाता । 

[भारत सरकार, गुढ मंत्रालय का दिनांक 70 अक्तूबर, 962 का 
का ०ज्ञां० संख्या 9/3/62-स्था० (घ) और दिनांक 7 फरवरी ]964 
क्रा का० ज्ञाण संख्या 9/30/63-स्था० (ध)] 
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शूल नियम- 29क ;--जहां सरकारी सेवक की बेतन- 
वृद्धि रोकने कौ या मिम्नतर सेवा, श्रेणी या पद था लिम्नतर 
वेतनमान, या बेतना के निस्मतर प्रक्तत पर उसकी अब- 
लनितिको शास्ति का आवेझ, अपील था पु्रविलोकन पर सक्षम 
प्राधिकारी दवारा अपास्त या उपास्तरित कर दिया जाए बहाँ 
सरकारी सेवक क वेतन, इन नियमों में किसी बात के होते 
हुए भी, सिम्चालिखित रीति से विलियम किया जाएगा ३--- 


(क) यदि उक्त आदेश अपाल्त कर दिया जाता है तो 
उस अवचि के लिए जिसमें कि ऐसा आदेश घरकुल 
रहा है उसे उस बेतन के, जिसे बह लेने का हकदार 
होता थदि यह आदेश स किया गया होता, और 


चस वेतन के, जो बि, उसने वस्तु; लिया था कीच ` '' 


के अन्तर के बशबर पाशि वी जाएगी, 


कै 


(ख) यदि उक्त आदेश उपान्तरित कर दिया जाता है 
तो वेतन इस कार - विनियमित, किया जाएगा 
सालों यथा उपान्तरिल आदेश पहले हो विधा 

"गथा था | | 
स्पष्डीकरण :--यदि सक्षम धिकारो फे इस मियस, के 
अधीन आदेश जारो होने के पू की किसी अवधि के बारे सें 
सरकारी सेवक एरा लिया जया वेतम पुनरीक्षित किया 


, जाए तो छुट्टी बेतल तथा भत्ते (यात्रा भत्ते से भिवत) यदि 


कोई हो जो उसे उस अवधि के दौर, अनुश्ेय हों, पुन दीद 
बेतन के आश्वार पर पुनरीक्षित किए जाएंगे । 


भारत सरकार के आदेश 
7. बेसबबुद्धियों के लिए सेवा को णना :--यह स्पष्ट 
किया जाता है कि इस नियम के उप नियम (क) के अधीन 
आने वाले मामलों के सम्बन्ध में, सरकारी कर्मचोरी होरा 


निम्न सेवा, ग्रेड के या निम्न समय वेतनमान में या अनृशा सर्विक 


प्राध्षिकारी दवारा समय' वेतनमान की निम्नतर अवस्था पर 
या वेतनवृद्धि रोक दिए जाचे की अवस्था पर ऐसी शास्ति 
अधिरोपित किए जाने की तारीख से सक्षम अपील प्राधि- 
कारी या पुनविलीकन प्राधिकारी . द्वारा शास्ति का आदेश 


` अपास्त किए जमे की तारीख तक की गई सेवा की गणना 


उस पद की वेतनर्वृद्ध के [लिए और अन्य प्रयोजनों के लिए 
की जाएगी जिस पर बह शास्ति बंधिरोपित किए जाते से 
ठीक ह कार्य कर रहा था बशतें फि यदि दण्ड का आदेश न 
दियश्जिता तो वह उक्त पेद पर कार्य करता रहता # 


इस नियम के उप-नियम (ख) के अधीन आने वाले 
मामलों के सम्बन्ध में, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा शास्ति 
अधिरोपित किए जाने की तारीख से अपील था पुनविल्ोकन 
हारा आदेश संशोधित किए ज,ने की तारीख तक ऐसी सेवा 
की गणना उस पद की वेतनवृद्धि के प्रयोजन के लिए या 
अच्य प्रयोजनों के लिए की जाएगी जिस पर वह शास्ति 
अधिरीपित किए ज.मे से ठीक पूर्व कर्य कर रहा धा या 
अन्य किसी ऐसे पद में की जाएगी जिस पर यदि बह दण्ड का 
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आदेश न विया जाता तो बहू कार्य करता रहता और ऐसी 
गणना उसी सीमा तक की जाएगी जिस सीमा तक संशोधित 
आदेश में ऐसी गणना करने की अनुमति दी गई है! 


उदाहरण के लिए, यदि वरिष्ठ वेतनमान (700-250 
४०) के समूह 'क' सेवा का कोई प्राधिकारी समूह 'ख' सेवा 
(350-900 रु०) में दो वर्ष की अवधि के लिए पदावनत 
किया जाता है और यदि छ: महीने के पश्चात अपील प्राधि- 
कारी दारा आदेश को संशोधित करके समूह 'क' वेतनसाल 
के कनिष्ठ वेतनमान ( 400-98 0० )में पदावर्नात कर दी' 
जाती है तो छः भहीते की अवधि की गणना कनिष्ठ वेतनमान 
में केतनवुद्धि के लिए की जाएगी'। 

विएरित बदि शारित का आदेश-संशोधित-करके- 
समय वेतनमान (700742505 )में किसी नीचे स्तर पर 
विनिर्दिष्ट अवघि के लिए अवनति की ज 
आन में विनिकिष्ट अवधि के लिए वेतनवृद्धि रोकी जाती है 
तो जो अवधि मूल शास्ति अविशोेपित करने की तारीख के 
बाद गुजर चुकी है उसकों संशोधिंत. आदेश के अधीन शास्ति 
की -वितिदिष्ट अवधि को गणना करने के प्रयोजन के लिए 


हिसाब में लिया:जाएगा । ' 
हा (भारत सरकार, वित्त मंत्रालय क! दिनांक 9 माचे, 7962 का .. 


का शज्ञा० स० एफ-2 7) सवा ०] 60) 
5. पंशोसमिया अंनुदेश 
किसी सरकारी कर्मचारी की निसन सेवा, ग्रेड या पद 
था निर्म्स समथ वेबतमसान में अवनति के कारण रिक्त 
हुआ स्थायी पद अवनति की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने 
तक अध्िष्ठायी छप से नहीं भरा जाए । 


यदि एक वर्ष की अवधि समाप्त होने पर स्थायी पद पर 
भर दिया गग्म। हों और उस पद का मूल पदधारी उसके बाद 
बहाल किया जब है तो उसे स ग्रेड के किसी रिक्त स्थायी 


यदि रसा कोई पद खाली नही हें तो उसे ऐसे अधिसंख्य पद 
पर रखा जाएगा जिसका सृजन इस ग्रेड भें उचित स्वीकृति 
लेकर और इस अनृबन्ध पर किया जाएगा कि उत्त ग्रेड भें 
प्रथम स्थायी पद रिक्त होते ही बह पद समाप्त कर दिया 
जाएगा । 

(भारत सरकार, वित्त मंलालय का दिनांक 8 माचे, 962 का 
कार्यालय शापन संख्या एफ-2 ( 7)-स्थास्प/ 60) 

अनुसूची § 

(7) जिला तथा सेशन न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी 

(2) महालेखाकार श्रेणीने 

(3) 3,000 ० के वेतन वाले सीमा शुल्क सम हर्ता 

के चयन पद 


शवान 


हैया उक्त वेतन~ .. 


. पद पर रखा-जाएगा स.यरेड का उसके पूर्व स्थायी पद था । > 


(4) तार विभाग में निम्नलिखित प्रेड--- 
(क) उपन्सहायक इंजिनियर, ग्रेड-क 
(ख) उप-सहायक विद्युततंत्री (इलैविट्रशियत), 
ग्रेड-्क 
(5) भारत सरकार के सचिवालय में केन्द्रीय सचिवा- 
जथ सेवा के प्रवर्ग ख के पद, जब बे उस सेवा 
के श्रेणी-2 के अधिकारियों द्वारा धारित हों । 
(6) केन्द्रीय सूचना सेवा में 
(क) केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 7959 की 
अनुसूची- ४ में उल्लिखित प्रभर्गे के पद जब दें 
उस सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (चरिष्ठ 
“. वेतनगसान) के अधिकारों द्वारा ध ई 
(ख) केस्द्रीय सूचना सेवा. नियमावली, :959 की 
अनुसूबी ए और हह में उल्लिखित प्रब ' 


के पद जब वे उस सेवा के ग्रेड के अधि- : 


कारियों द्वारा धारित हों । 
(7) श्रम फ्राधिकारियों की चयन ग्रेड 
(8) डाक व तार विभाग में एंच० एस० जी०। पोस्ट 
मास्टर के पद जब वे डाक घरों के सहायक 
अधीक्षक हारा धारित हो । ' 


सूल नियम 37-ब--इस निभमों के उपबत्धों के होते हुए 
भी, उस सरकारी सेवक के चेतन का. विनियम, अनिक्षकषी 
किसी पद पर प्रोम्नति या, नियुक्ति के संबंध में बहू पादा जाए 
कि वह पलत है या गलत हुई है, राष्टृपति छारा... इस निश्चित्त: 
जारी किए गए किन्ही साधारण या विशेष आदेशों के जमुसार 
किया जाएगा। 


भारत सरकार के आदेश 
7. स्थायीकरण के रद्द किए जाने पर बेतन का पुरः 


`; निर्धारण :-- (7) यह निर्णय किये। गय। है कि ऐसे सरकारी 


सेवक का वेतन तथा वेतनवृद्धियां, जिसकी किसी पद पर 
स्थायी रूप में अथवा स्थानापन्न रूप में की गई पदोन्नति 


झथवा नियुक्ति बाद में तथ्यों के आधार पर गलतत पाई | 


जाती है, निम्नलिखित उपबंधों द्वारा शासित होंगी । 


(2) जैसे ही नियुक्ति प्राधिकारी को यह पदा चले कि 
ऐसी पदोन्नति था नियुक्ति किसी . वास्तविक गलती के 
फलस्वरूप हुई है, उसी समय सरकारी सेवक की पदोन्नति 
अथवा तियुक्ति के आदेश य! अधिसूचना को रदूद कर दिया 
जान! चाहिए और संबंधित सरकारी सेवक को ऐसे रदूद- 
करण के तत्काल बाद ही उस स्थिति में ला दिया जाएगा 
जिस पर कि बह ऐसे पदोभ्नति या नियुकित के गलत अदेश 
न निकलने पर बना रहता । 


कामिक और जशिक्षण विभाग की अधिसूचना ल्या ।/20/89-बेतम 7 दिनांक दिनांक 30/8/89 द्वारा विलपित 
7. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 20 फरवरी, 968 की अघि० सं० 7 ()-ई० ।॥ (क) /65 दुबारा अन्तः स्थापित किया गया । 
2. भारत सरकार, वित्त मंल्लालय की दिक 28 अप्रैल, 968 की अधि० सं० (6)-ई० ॥। (क)/58 द्वारा अन्तः स्थापित किया गया । 
3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 5 अप्रैल, 7976 की अधि० सं० एफ-]9 (6)-६० ॥। (क )/75 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया 
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{ 
8 
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|] 
f 
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फिर भी ऐसे सरकारी सेवक के मामले में जिसे गलती से 
किसी पद पर स्थायी रूप में परदोन्चत और नियुक्त किया 
गया हो, उसके उस पद पर स्थायीकरण को रद्द करने के 


"लिए गृह मंत्रालय के कार्यालय झापन संख्या 32|5/54- 


स्था० (क), दिनांक 24 नवम्बर, 7954 (मुद्रित चहीं) 
का स्थान लेने वाले विनांक 27 मार्च, 7968 के कार्यालय 
शापत्र संख्या! 72/2/67-स्था० (घ) (नीचे उद्धृत) में 
निर्धारित पद्धति अपनायी जानी चाहिए और केवल' उसके 
बाद ही संबंधित सरकारी सेवक को बींचे के उस पद पर 
जिस पर की वह गलत पदोच्नति/निंगुक्ति के आदेश जारी 
ने होने पर बना रहता लाथा जाना चाहिए । संबंधित 
सरकारी कर्मचारी की उस पद पर की गई रेवा को जिस पर 


की उसे गलती के कारण गलँ परदोश्षत/सियु बत किया शया | 


था, उस ग्रेड/पद में जिस पर 
नियुक्ति हुई थी, में वेतनबुक्धि के प्रये 
किसी अन्य प्रयोजन के लिए 


को बलत पदोच्नति/ 
जन के लिए अथवा 
सका की वह स।मःच्यतः 


भ 


हकदार नही होता, महीं भिनी जानी चाहिए । 


(3) किसी सरकारी सेवक 
अथव। तियूक्ति के आधार पर,की 


वशेष की गलत पदोन्नति 

ह किन्हीं अस्य॑ सरकारी 
सेवकों की अनुवर्ती पदोक्षति अथवा नियुकिति को भी गलत 
माना जाएगा और दे मासले भी पिछले पैराग्राफ में डिए 
अनुसार, विभियंसित-होंगे |. «० 


श्ाधिकारी राष्टपति हों, ब 
का निर्णय नियुकित आधिका 
द्वारा पदोच्नतिथों/नियू 
चियमों के अनुसार, किया जाना चाहिए कि किसी पद विशेष 
पर्‌ सरकारी सेवक की पदोन्नति/नियुकित गलत हुई थी 
अथवा महाँ) जहाँ नियुक्त आजिकारी राष्ट्रपति हों वहा 
इसका निर्णय उन पर छोड़ा जाएंगा और उनका निर्णय 
अन्तिम होगा । गृह मंत्ञालय छारा प्रशासमिक रूप से 
नियंत्रित सेवा में की गई पवोक्ृतियों/नियुक्तियों के बारे 
में, गृह मंत्रालय से परामर्श विया" जाता चाहिए । अन्य 
मामलों में भी, जहां की संदेह हो, गृह मंज्ञालय से परामर्श 
लिया जा सकता है । 


करने वाले स्थापित 


(5) स्थायी/स्थानापन्न रूप में गलत पदोन्नति/मिघुवित 
के मामलों को सख्ती से लिय। जान! चाहिए और ऐसी भलत 
पदोन्नति के लिए उत्तरदायी अधिकारियों और कर्मच!रियों 
के घिरुद्ध अनुशासनिषा कार्रवाई को जाती चाहिए । वेतन 
पुनःनिर्धारण के आदेश स्पष्ट रूप से मूल भियम 3-क के 
अधीन जारी किए जाने चाहिए तथा उसकी एक प्रति बित्त 
मंत्रालय (व्यय विभाग) को पृष्ठांकित की जाती 
चाहिए । 

[भारत सरकार वित्त मंक्लालय कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० ] 
(2) स्था० [/59, दिनांक 4 माचे, 963।] 
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भारत सरकार, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापत 
संख्या ।2/2/67 स्था० (घ), दिनांक 2] मार्च 
7968 के उद्धरण । 

विषय :--सर्कारी सेवकों के गलत स्थायीकरण को 

रबूद करने की पद्धति । 

-सपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 24 नवस्वर, 
2954 के कार्यालय ज्ञापन सं० 32/5/ 54-स्था० (क) में 
उल्लिखित अनुदेशों के अधिक्रमण में यह निर्णय किया गया 
है कि सरकारी सेवकों के स्थायीकरण के आदेशों को जो क्कि 
बाद में गलत पाए जाते हैं, रबूद करते समय निम्नलिखित 
पद्धति अपनायी जाती चाहिए :-- ; 


(3) यदि कोई स्थायीकरण का आदेश स्पष्ट रह 
सांविधिक नियमों के विरुद्ध था और $ 


के शिथिल करने. के लिए किसी शवित्ध अथवा 


विवेक का प्रयोग वहीं किया जा सकता तो 
स्थायीकरण को रवद किय! जा! सकता 
(2) यदि स्थावीकरण का आदेश उस- समय 


गया हो जब कोई स्थायी दिविति न हो और. : 


स्थायी करने वाले प्राधिकारी को स्थायी किध: 
गया था सुजित करने की शक्ति न.हो। ._ 
(3) यदि स्थायीकरण का यादेश ऐसी गलती से, 
जैसे कि पहचान में गलती के का रण गलत व्यक्ति 
के नाम, किया गया था । ' 


उपर उल्लिखित मामलों में स्थायीकरण के 3 
बादित क्माष्य हैं और अधिकारी को ऐसे पद में, असम 
कि उसे स्थायी करने के आशय के आदेश किए गए थे; 
रहने का कोई अधिकारी नहीं है । अत: स्थायीक 
ऐसे सादश के रद्द किए ज।ते से पहले संविधान के अनुच्छेद, 
8 (2) के उपबंधों को लागू नहीं किया जाएगा आर 
कारण बताओ नोटिस की पद्धति का अपनाया जाया अपेक्षित 
महीं है । 


(2) यदि स्थायीकरण का आदेश -कार्येकारी जथदा*' 


प्रशासनिक अनुदेशों के विरुद्ध किय। गय! था तो उसे. रदूद 
नहीं किया जा सकता ऐसे मामले में. स्थायीकरण के रदद 
किए जाने का अर्थ संबंधित अधिकारी का बिल! किसी कसूर 
के उसके रैंक में कमी करना होगा । 


2. बरिष्ठ अधिकारियों हि समायोजित करने के लिए 
स्थायी पद का, भूतलक्षी प्रभाव से, सुजन किया जाना :-- 
(2) एक प्रश्‍न उठाया गया कि ऐसे अधिकारी के मामले 
को किस प्रकार निपटाया जाना चाहिए जहां उससे कनिष्ठ 
अधिकारी के बारे में कार्यकारी अथवा प्रश।सनिक अनुदेशो 
के उल्लंघन में गलती से निकाले गए स्थायीकरण के आदेश 
के फलस्वरूप उसे न्याय संगत स्थायीकरण से वंचित रखा 
गया हो । इस मामले में वित्त मंत्रालय और बिधि मंत्रालय' 
से परामर्श कर लिया गया है और यह "निर्णय किया गया 


उण कल 


| 
| 
| 


मूण्नि० 35] 
है कि ऐसे मामलों में अर्थात्‌ उन मामलों में जहां किन्हीं 
कनिष्ठ व्यक्तियों को कार्यकारी अथवा प्रश।सतिक अनुदेशों 
के बिएद्ध गलती सें स्थायी कर दिया गथ! हो और जिनके 
स्थायीकरण को निरस्त न किया जा सकता हो (उपर्युक्त 
आदेश के नीचे दिए गए पत्र के उद्धरण के पैरा 2 के द्वारा ) 
वहां प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, भूतलक्षी प्रभाव से, 
अर्थात्‌ जिस त।रीख से कनिष्ठ को गलती से स्थायी किया 
गया था अपने संबद्ध वित्त के परामश से वित्तीय शक्तियों 
के प्रत्यायोजन नियम।वली, 978 के नियम !] के तीचे 
भारत सरकार के निर्णय संख्या (5) में उल्लिखित जादेशों 
के अनृसार स्थायी पद का सुजन कर सकता है । ऐसे 
- स्थायी पद के सुजित किए जाने के बाद, ऊपर उल्लिखित 
बरिष्ठ अधिकारी को, यदि वह अन्यथा स्थाथीकरण के 
- लिए उपयुक्त पाया जौला है तो ऐसे सुजित पद के विरुद्ध 
इसके सृजन की तारीख से, स्थायी किया जा सकता है । 


(2) यदि किसी कनिष्ठ अधिकारी को उससे बरिष्ठ 


अधिकारी की स्थायीकरण की तारीख से पहले की तारीख 
से गलती से स्थायी कर दिया गया हो तो वरिष्ठ अधिकारी 
के स्थायीकरण को पूर्वदिवांकित करने के प्रयोजन से पिछले 

रा्राफ में दीं गई पद्धति के अनुसार एक स्थायी पद का 
"सृजन्‌ किया जे! सकता है। 


[भारतः झरकीर, वित्त ` मंत्रालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 7. 
` 5/69नस्या० (चे) -. दिनांक 78` जुलाई, ।970 ॥॥| 


मूस भियसं 32-विलोपित । 


मूल-निय् 33--जङ्न. सरकारी सेवका किसी ऐसे पह सें 
सथातापम्त रुप से कार्य करे जिसका वेतन किसी अन्य सरकारी 
सेवक के लिए वेयवितक दर पर नियत किया गया (है, 


वेतन 
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नियम 35 हार! प्रदत्त शक्तियों का अयोग, सिवाय इसके 
कि जहां किसी वैयक्तिक मामलों में उस मामले के तथ्यों 
पर विचार करने के बाद विशेष आदेश पारित किए गए 
हो, सहीं किया जा सकत, । मूल नियम 37 के सर्वत्ष 
लागूकारण को अलग रखने बाले सामान्य आदेश का अथ 
मूल नियम 35 का अधिकार।तीत होगा । यह भी स्पष्ट 
किया गया था कि यद्यपि प्रत्येक वैयक्तिक स।मले में प्रकट 
रूप से विशेष आदेश जारी करने की प्रथा मूल नियम 35 
के अधिकार।तीत ही नहीं होगी, बल्कि थह कुल मिलाकर 
उसकी धोखाधड़ी मानी जाएगी । : 

भारत सरकार, वित्त विभाग, मह्न संख्या एफ० 98(5)-आर 
।/33, दिनांक 28 साचे, 933।] 


तानियुक्ति पर जाँरभिक वेतन नियतस पर रोक हुडा 
दी गईः--अतिनियुक्ति पर कोई कर्मचारी, प्रतिनियुक्सि पद 
के वेतनमान में चेतन अथवा मूल संवर्ग में अपने वेतन जमा 


' वैयक्तिक वेतन, यदि कोई हो, जमा प्रतिनियत (ड्यूटी) 
अक्ता, लेते का विकल्प दे सफता है। इस प्रकार से निर्धारित 


“ केसीय सरकार उसे ऐसे नियत की गई दर से अता धिक किसी... 


मरकर नियत की गई दर कोई वेतनसान हो तो उसे उतना 
प्रारंभिक वेतस, जो स्वीकूत वेतनमान से अधिक न हो, 
सकेगी । | 

` सूल निम 34--विलोपित । 


सूल लियम 35--केखीच सरकार स्थानापन्य सरकारी 
सेवक के वेतन को इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय रकम से कस 
रकस पर नियत कर सकेगी'। 

हे भारत सरकार के आदेश 

. . भूल नियम 35 की परिधि :-ऐसे मामले में जहां 
मूल नियम 35 के अन्तर्गत सरकारी सेवकों के स्थानापन्न 
चेतन की वृद्धि को उच्चतर पद के न्यूनतम वेतन की कतिपय 
प्रतिशतता तक के बराबर प्रतिबंधित करने के बारे में 
सामास्य प्रकृति के आदेश जारी करने का प्रस्ताव था, भारत 
सरकार ने यह स्पष्ट किय! हैं कि स्थानापन्न वेतन की दर 
को मूल रूप से विनियमित करने वाले नियम विशेषकर 
सूल नियम 37 के स/थ-पठित इस नियम में स्पष्ट है कि मूल 
38-—3Ll DPET/ND/B8 


~न र से चेतन लेने के लिए अनुझात कर सकेगी या; यदि इस 7 7, : 


किया गया वेतन किसी भी दशा में संवर्ग बाहय पद के 

वेतनमान के न्यूनतम से कम नहीं होगा । (मूल नियम 24-ग 
के नीचे आदेश संख्या 7(क) देखें ।) 

भारत सरकार, का०तंथा प्रशि० विभाग का विज्ञाता 29-4०88 का 


काऽ शा० संख्या 2/2 2] 87 स्था [वेतन |) द्वारा अ्तिस्थापित। | 


3. ि्धामित सवर्ग पदोप्मत्ति के मामलों सें स्थासापस्न 


चेतन पर कोई प्रतिबंध भहीं:---विद्यम।न- आदेशों के अन्तत 
मूल नियम 35 के उपबंध प्रतिमियुकित पर स्थानान्तरण 


दवार! नियुवितयों के संबंध में ही ल'गू होते है । हाल.ही में 
यह प्रशन उठाया गयो कि क्या सूल नियम 35 के इवत उपबंध 
संबर्ग के भीतर पदोन्नति के मामलों में भी लागू होगे । 
इस मामले पर विचार कर लिया गया हैं । _ 
किया गथ! है कि ऐसी नियमित संवर्भ पदोन्नति के बारे में 
* मूल नियम 35 के अच्तर्गत स्थानापन्न वेतन का प्रतिबंध 
लागू नहीं किया जाता चर्हहिए जहां कर्मचारी विचारण के 
क्षेत्र में पड़ते व।ली पदोन्नतियों के लिए पात्र हो जाता है 
और पदोन्नति के लिए निर्धारित सभी अईताओं को पूरा 
करता है । 
[भारत सरकार, गृह संत्ञालय, कामिक और प्रशासनिक सुधार 
विभाग का दिनांक 5 अगस्त, :987 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 
एफ-/23/80-स्था० (तनः) ॥] 


& संच पदोन्नात नियसित आधार पर न होने वाल 
भामलों में मूल नियम 35 के अधीन स्थानापर्न वेतन के 
प्रतिबंध :--(7) उपर्युक्त आदेश (3) में यह निर्णय 
किया गया था कि लियमित- संवर्ग पदोन्नति के बरे में. मल 
नियम 35 के अधीन स्थातापन्न वेतन के प्रतिबंध लाग 
नही किए जाने. च'हिए जहां कर्मच।री' विचारण के क्षेत्र 
में पड़ने वाली पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है और 
पदोन्नति के लिए निर्धारित सभो अहता।ओों को पूरा करता 


है! 


यह निशंय, 
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(2) यह निर्णय किया गया है कि संवर्ग के भीतर 
सामान्य श्रेणी में पदोन्नति पर जो नियुक्ति नियमित आधार 
पर नहीं की जाती ऐसे मामलों में वेतन मूल नियम 35 के 
अधीन प्रतिबंधित विया ज।ए ताकि बह मूल वेतन से नीचे 
दर्शायी गई रकम से अधिक न हो :-- 


2 


पर्व पुनरीक्षित बेतनमान में आहरित वेतन तक 
लागू दरे 


(क) ऐसे कर्मचारियों के बारे में मूल बेत का 25% अथवा 
जिनका मूल वेतन 750 225 रुपए, इनमें से जो 
रूपये से अधिक है. । भी अधिक हो । 


(ष) ऐसे कर्मचारियों के बारे मूल वेतन का 30% अथवा 
में जिनको यूज वेतन 309 700 शपे इसमें से जो अक्षिक 
ऊपर 750 रुपए तक ह । 


ह । 
(ग) ऐसे कर्मचारियों के वारे में मूल वेतन का 33{% 
जिनका भूल वेतन 300 
ऋपये और इससे कम हो । 
*पुनरीक्षित वेतनमान में जाहरित वेतन की तारीख 
से लागू दरें 
. (क) ऐसे 


कर्मघारियों के बारे में मूल वेतन का ।2}% या 330 
जिनका वेतन 2,200 रुपए जो भी अधिक हो । 
झपए से अधिक हों । 


(छ) ऐसे कर्मचारियों के बारे में. मूस वेतन का 5%वा 290 
जिमक्रामूल वेतन 4, 000 २० सपण, जो भी अधिक हो । 
से और, और ७200 रु० 
तक है । 

(म) ऐसे कर्मचारियों के बारे में मूल वेतन का 20% 
जितका मूल वेतन 7,000 
इपए और इससे कम हो। 

3) यह भी निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में; 
जहां उपर्यक्त रीति से वेतमे न्यूनतम से अधिक या पदोन्नति 
विषयक पदों के न्यूनतम पर बैठता है, संबंधित कर्मचारी को 
चेठनमान का निम्मतम वेतन दिया जाएगा । 

[सारत सरकार, कामिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांफ 78 
जुलाई, 986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या ।8/!2/85-स्या० 
(वितनः sro कार्यालय शापन संख्या 78/26/86स्था० 
(चेतन-;) + दिनांक 297-87 द्वारा संशोधित दरे| । 


लेखा परोक्षा अनुटेा 
A इस नियम के अन्तर्गत आने वाली एक श्रेणी ऐसी 
ऋ है जिनमें सरकारी कर्मचारी माल वर्तमान कार्य ही करता 
है और बह्‌ संबंधित पद का पुरी कार्य नहीं करता । 


लिखा परीक्षा अगुदेश (नियम पुस्तक) (पुनःमुद्रित) का खण्ड 7 
. अध्यायनंए पैरा 32 {(¡) | 


(2) मूल नियम 22 के नीचे लेखा परीक्षा अगुदेशों 
की मद संख्या (6) देखें । 

सूल नियम 36 :-केनद्रीय सरकारं उस सरकारी सेवकों 
के स्थान सें, जिन्हें नियम 9(6) (ख) के अधीन कर्तब्य 


वतन 


"रूप से 


` किया गया हो वे मल नियम 
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पर माना जाए, स्थानापन्न प्रोन्नत्तियां अनुज्ञात करने बाले 
साधारण या विशेष आवेश जारी कर सकेगी । 


भारत सरकार के आदेश 

4. भारत सरकार ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, 
उसके कायलिय अथवा उसके /नियंत्रणाधीन कार्यालयों में 
अराजपत्नित सरकारी सेवकों को, किसी कार्यालय में चाहे 
चे लेखा परीक्षा विभाग के भीतर आता हो या उसके बाहर 
में प्रशिक्षण अथवा शिक्षण के लिए प्राधिकृत करने की शक्तिः 
प्रत्यायोजित कर रखी हैं । ऐसे सरकारी सेवकों के स्थान 
पर जिन्हें इन आदेशों के अधीन किसी प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम 
में भाग लेने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, स्थानापन्न 


मंजूरी देने का अधिकार भी ऊहे 
मूल नियम 36 के अन्तर्गत प्राप्त हुँ । 

[भारत सरकार वि०्वि० संख्या 3379-एफ०ई० दिनांक 29 
नवम्बर, 2624} ]। 


2. परिमंडल अध्यक्ष और ऐसे प्रशासनिक अक्षिका री 
जिन्हें अनू० वि० 2(70) के अधीन विभागाध्यक्ष घोषित 
5 के अन्तर्गत उनके दवारा 
अथवा उनके अधीनस्थ प्राधिकारियों हारा नियुक्त किए 
गए ऐसे अधिकारियों के स्थान' पश; जिन्हें प्रशिक्षण के लिए 
भेजा गया हो और मूल नियम 9(.6) (ख) (3) के अधीन 
दूयुटी पर माना गया हो, कार्यकारी परदोस्ततियों की मंजूरी 
देने के लिए प्राधिकृत है । 

[महा निदेशक-डाक-तार, का पत्र संख्या 99/ Bis 9एसण्पी०्बीण 
दिनांक 30 माथे, ।959 और पच संख्या 99//60-एस ०पी०्बी०, 
दिनांक 72 अप्रैल, 7969] । 

ठिष्पणी :~-यह्‌ निर्णय किया गय। है कि उपर्यक्त आदेशों 

कार्यकारी प्रोल्लतियों की अभिव्यक्ति ऐसी ' कार्थकारी 
व्यवस्थाओं” जिनमे किं सूल नियम 9(6) (ख) क॑ अन्तरगत 
ड्यूटी माने जाने वाले अधिकारियों के स्थान पर बाहरी 


व्यक्तियों में से एवजी की नियुक्ति करना भी शामिल है, को 


भी व्यवत करती है । 


[भारत सरकार वित्त मंत्नालय . पृष्ठांकन' संख्या -एस०्टी०वी० 
34६-4/ 5/टी०६०-महानिदेशक, डाक व तार के समसंख्यक 
शापन दिनांक 28 जुलाई, 7953 पर । | 


3. सेना में भारतीय आरक्षित अधिकारियों तथा 


भारतीय प्रादेशिक बल में प्रशिक्षण के ह गने चाले 
ऐसे अधिकारियों के स्थान पर जिन्हें सिविल के लिए 


और सिविल वेतन में वेठनवृद्धियों के लिए, प्रशिक्षण की 
अवधि के दौरान ड्यूटी पर माना जाए, कार्यकारी पषोन्नतियां 
की जा सकती हैं । 

[भारत सरकार वि० बि० ज्ञापत संख्या एफ० 60-आर० [/ 


28, दिनांक 30 अप्रैल, 928 और भारत सरकार वि०वि० संख्या 
एफ बार० ./30, दिनांक 28 अगस्त, 930 ।] 


4. एक संदेह उठा है कि वया ऐसे मामलों में जहां ऐसी 
कार्यकारी पदोस्ततियां की जाती हैं, किसी ऐसे सरकारी 


| 
| 
| 
i 
| 
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कर्मचारी को, जिसे भारत में उस शिक्षण अथवा प्रशिक्षण 
के प।ठ्यक्रम में भेजा गया है जिसे मूल नियम 9(6) (ख) 
(4) के अधीन ड्यूटी पर भाचा जाता है, को वेतन मंजूर 
करते के लिए किसी बद का विधिवत सृजत किया जाना 
आवश्यक हैँ । यह निर्णय किया गथा है कि भारत में प्रशिक्षण 
अथवा किसी शिक्षण के पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए 
भेजे गए किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में उसे ऐसे 
प्रशिक्षण अथवा शिक्षण के पाठ्यक्रम के दौरान समायोजित 
करने के उद्देश्य से एक नए पढ के सूजन किए जाने कौ 
आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसे प्रशिक्षण आदि के लिए 
तैनात करने वाले आदेश को ही इस संबंध में मंजुरी भान 
लिया जाएगा । 


[भारत सरार वित्त ,मंज्ञालय, कार्यालय क्षापन संख्या ! (22) 
ई० हा! (ए)/64 दिनांक 77 जून, 966 |] 


भूल नियम 37, वेयदितक वेतस:--सियाय तब के जभ दिः 
वयवितिक वेतन मंजूर करने चाले प्राधिकारी अन्यथा आदेश 
दे, वैयविक वेतन में से उत्तमी रकम घटा वी जाएगी जितनी 


: {क आप्तकर्ता के वेतन में बढ़ाई गई हो और जैसे ही उसके - 
'बेतन में उसके चेयक्तिक चेतन के छृंराबर रकल बढ़ जाए, 


लेयक्लिक वेतन बन्द हो जाएगा । 


[वार सरकार के जादेश, मूल सियम/9 (23) के तीचे दें]... ..... 


` मूल सियम 38 :-“विलोपित १ 


सूल नियम, 39: अस्थायी पदों का चेतन :--जब कोई 
ऐसा जस्योयी पद सुजित पद किया जाए जो ऐसे व्यप्ति हारा 


अरा जाता है। 


जो पहुले से सरकारों सेवा में श. हो। वी उस पद फा 


चेतन उस न्यूनतम के अति निदेश से नियत किया जाएंगा * हे 
जो उस पद के कर्तव्यों का दक्षतायूवेका निर्वहन करते - 


के समर्थ व्यवित को सेबा प्राप्त करने के लिए आंबईयक 


तहो । 


भूस नियम 40. जब कोई एसा अस्थायी पढ़ 
सृष्ट किया जाए जो अधिसंभाव्यता ऐसे ब्यबित द्वार! 
मरा जाएगा जो पहले ही सश्कारी सेवक है, तो उसका 
वेतन हे'ट्रोम सरकार हरा वतिम्नलिखित बातों का 
सम्यक ध्यान रखते हुये निर्णय, लिया जाना चाहिए :-- 


(क) किए बाले जाने कामों का स्वरुप और उत्तर" 
दायित्व तथा 


(ख) उस घ्रास्थित्तो के सरकारी सेवकों का वतंभान 
वेतन जो उस पद के लिए उनके चयन के लिए 
समुचित आधार होने के लिए पर्याप्त हो । 
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7. पालन किए जाने के लिए सायेदशेक सिद्धान्तः---( 3) 
मूल नियम 40 के उपबन्धों पर पुरा. ध्यान दिए बिना, 
सामान्य लाइन से बाहर सृजित किए गए सभी अस्थायी पदों 
के लिए बढ़े हुए बेतन की मंजूरी देने की प्रवृत्ति में चमः 
वृद्धि हुई है! तदनुसार यह आदेश बिए गए हैं कि ऐसे पदों 
के बेतत को निर्धारित करते समय निम्नलिखित सिद्धान्तौं 
का कडाई से पालन किया जाना चाहिए :-- 

() "विशेष ड्यूटी” चा “प्रतितियुक्ति पर” किसी सर- 

कारी कर्मचारी के अस्थायी पद का वेतन उसके उस 
वेतन पर निर्धारित क्िय्रा जाता चाहिए जो कि 


सस्‌... तलेभान', निशत गए. च कोदे की झणजत न्ने 


अपनी नियमित लाइन में समय-समय पर मिलता । 


टिप्पणी यदि मंजूरी देने बाला प्राधिकारी इस बात 


ह सन्तुष्ट हो कि ऐसा नियुक्त किया गया सरकारी कर्मचारी 
अपनी “विशेष ड्यूटी” या “ब्रतिनियुष्ति” के आरम्भ होने 


के समय पर जो वेतन ले रहा था उससे उच्च वेतन वाले 
पद पर अन्यथा रूप से बहुत ही जल्दी पहुंच गया होता और 
चह अपने अस्थायी पद के चालू रहने तक की अवधि के लिए 


... उस पद पर बना रहता, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 


भूरी अवधि के लिए उसका एक समान वेतन सिर्धारित' 
“किया जा सकता है । 


(3) ऐसे मामलों में बढ़े हुए वेतन को मंजूर करने की * 


एकमाल्र कसौटी सरकारी कर्मचारी द्वारा सिथमित 
लाइन के पद को इयूटी के मुकाबले में निर्धारित 


बढ़ी हुई जिम्मेदारी और कार्य का प्रमाण ही है । ' 


जहां जिम्मेदारियों की तुलनातमेंक जांच व्यवहारिक 
हो वहाँ सूल नियम 40 का पालन किया जाए 


(मा) ऐसे बढ़े हुए कार्य और जिम्मेदारियों के कारण 


मंजूर की जाने वाली किसी पारिश्रमिक की राशि 
वित्त विभाग की विशेष मंजूरी के चिना, मल 
वेतन के पांचवें हिस्से से अथवा एक दिन के 70 
रु० से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी 
चाहिए 


(2) ऐसे पदों पर नियुक्त किए जाने वाले सरकारी 
सेवकों को वेतन में कोई बृद्ध नहीं दी जानी चाहिए जिनके 
कार्य और जिम्मेदारियां बहुत हृद तक उस पद के समान हों, 
जिन पर कि वे अन्यथा कार्य करते रहते, चाहे ऐसी विशिष्ट 
परिस्थितियां जिनमें उन्हें कार्य-निष्पादन करता व्याथसंगत 
है। प्रतिपूरक भत्ते के लिए उचित ही क्यों न ठहराती हों 
इस तरह का बढ़िया उदाहरण समितियों तथा आयोगों में 
नियुक्ति कार्मिकों में मिल जाएगा । समितियों और आयोगं 
सें, सदस्य के रूप में नियुक्ति किए गए सरकारी सेवक 
अपनी सेवा की सामान्य लाइन में रहते हुए जिन जिम्मे- 


__ आखत सरला, वित्त मंत्रालय को दिनाक 29 जतवरी । 7. को असम कस COSC या सरका, वित्त मंत्रालय की दिनांक 29 जतवरी 7977 की अधिसूचना संख्या ]& (3) 


“ई [४ ९० 70 द्वार। बिलोपित । 
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मू०वि० 49] 
दारियों को वे निभाते उनसे अतिरिक्त कोई जिम्मेवारी 
सामान्यतः नहीं निभानी पडती तथा ऐस! केबल आपवादिक 
मामलों में ही होता है कि किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक को 
उचित ठहराया जा सके ! फिर भी ऐसे अल्पवादिक मासलों 
में जहां कार्य के महत्व को देखते हुए, विशेष अहँताएं रखने 
वाले अधिकारियों को विशेष शर्तों पर रखा जाना हो, वहां 
पूर्वोलिखित सिद्धान्तों में शिथिलता लाई जाएगी । 
[भारत सरकार, वि० वि० आपन संख्या एफ० 73-%73-ई०मकस्‌ ० 
7/37, दिलांके .7 जनवरी, 7932 ।] 


(3) जैसा कि कई अवसरों पर पाया गया है कि अस्थायी 
पदों के वेतन की समेकित दरों को भिर्धारित करने से बचत 
की बजाम अपव्छमः टुआ है, उपरोक्त आदेशों को विस्तार 


पूर्वक और निम्तलिखित' अनुसार दोहराया जाता है: 


` अस्थायी पदों को दो श्रेणियों में बांदा जा सकता है । 
पहली वह, जहां सामान्य कामे के निष्णादन के लिए पहले से 
किसी संवर्ग में स्थायी पदों के विद्यमान रहते हुए सृजत किए 
गए पद और दूसरी बह जहां सामान्य कार्य करने वाले श्रेणी. 
से भिन्न, विशेष कार्यों के निष्पादन के लिए सुजित किए गए 
इक्के-्टूक्के पद । अन्तर केवल इतना है कि नए पद अस्थायी 
है, न-कि स्थायी । दूसरी श्रेणी के पद का उदाहरण यह है 


- कि वे किसी जाँच अयोग के पद जैसे होंगे । शाब्दिक परि- 


भाषा में इसे सुस्पष्ट कर पाना कठिन है, लेकित व्यवहार में 
अलग-अलग मामलों मे. इस- अन्तर के लागू करने में कोई 
कठिताई नहीं होती नाहिए. पहली शेणी के पढ़ की सेवा 
संवर्ग में अस्थायी ब॒द्धि के रूप में माना जाएगा चाहे उसे पद 
पर किसी भी व्यक्ति को नियुकत्त किया जाए। अतः ऐसे 
किसी -पद के सृजन करने को प्राधिकारियों की शक्ति, 
वित्तीय शक्तियों की- पुस्तक में बिए गए उपबन्ध्ों के साथ 


कठि सिबिल सेवा. (बर्गीकरण, निंहण गौर अपील] 
- तियमावली के उपबन्धों पर निर्भर करेगी । बाद की श्रेणी 


वाले पदों को अवर्गीकृत तथा इक्मे-दूक्के संवर्ग बाहुय पंदों 


ब्म 


309 


के रूप में माना जाएगा तथा इनके सृजन की शक्ति वित्तीय 
शक्तियों की पुस्तक में दिए गए उपबंधों पर आधारित 
होगी । 

(4) इस मानदण्ड द्वारा अस्थायी पदों को सेवा के 
संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माना जाना चाहिए तथा 
इसका सुजन सेवा के समयमाच में सामान्यतः विना किसी 
अतिरिक्त पारिश्रमिक के किया जाना चाहिए । अतः इन 
पदों के पदधारियों को उनका सामान्य समयमान बेसन 
मिलेगा । यदि ऐसे पदों में, मूल संवर्ग के सामान्य कार्यो 
की तुला में निश्चित रूप से अधिक कार्य तथा जिस्में-- 
दारियां शामिल हों, तो उस मामले में इसके अतिरिक्त 
विशेष वेतन की मंजूरी दी जानी जावश्यक होगी । 

(5) इक्के-दुक्के संवर्ग-बाहय पदों के लिए यदाकदा 
वेतन की समेत दरों का पिर्घारण करना वांछतीय हो सकता 
हैं। फिर भी, जहां सेवा के किसी सदस्य हारा वह पद धारित 
किया जाना हो, वहाँ सामान्यतः धारक की सेवा के समयमान 


- मेँ पद का सुजित कया जाना ही बेहतर होगा । 


[भरत सरकार विणवि०, कार्यालय -शापन' संख्या एफ० 27 
(34)-ईण्एक्स०/36 दिनांक 5 दिसम्बर, :,936 ।] 


सेखा परीक्षा अनवेश 


सूल नियमो के अधीन, भारत में बिशेष ड्यूटी यप्रतिन 
नियुक्ति, मान्य नहीं होगी । उस कार्य के निष्पादन के लिए 
एक अस्थायी पद सृजित किया जाएगा । अवि [बशेष,डयूटी, 
सरकारी सेवक को सामान्य कार्यों के जॉरतारिक्त करनीरहो तो' 
वहां मूल नियम 40और 49 लागू होंगे। ` डे 


£: 


सिखा परीक्षक अनुदेश नियम पुस्तक का भाग 7, यघ्याय-[ ४, 


पैरा 74 (पुनःमुद्रित) |] 
चूल पिता 4 ३गिरङत । 
सूल नियम 42--तिरस्त । 
सूल नियस 43--निरस्त । 


अध्याय ए 
बेलन में परिबर्तन 


म्मूल सियम 44 :-अतिकारात्मक भत्ते :-इंस 
साधारण नियम के अधीन रहते हुए कि ध्रतिकारास्मक 
भत्ते की रकम इस प्रकार विनिप्रमित को जालो चाहिय 
कि भत्ता सब मिल कर प्राप्तकर्ता के लिए लास का खोत 
ने घस जाए, केन्द्रीय सरकार अपने सियंत्रण के अधीन 
किसी भो सरकारी सं चक्त को ऐसे भत्ते दे सकेगी और 


उनकी रनों को, और उन शर्तों को जिनके अधोन बे 5 


लिए जा सकेंगे, विहित करसे बाले सियस बना सकेगी । 
(सूल नियस 44 के अधीव 'दनाए गए निक्मों के लिए 
देखें चु [ूरक नियस 5-8 सथा 37-795} 
नि्यत्रकं आर महा लेखापरीक्षक का निर्णय 
नि्थत्रक और महा लेखापरीक्षक नें यह निर्णय किया है 
कि मूल नियम 44 के अनुसार भारत सरकार (केन्द्रीय 


सरकारी अधिकारियों के मामलों में) पहले दरों तथा शर्तों 
“की निर्धारित करेगी और उसके बाद अधीनस्थ प्राधिकारियों _ 


बे. अधिकतम दरों तथा उन शर्तों के साथ प्रतिकारात्मक 
अंसे संजूर करेगी । 

एि० जीर, पी० एंड दी० पक्ष संर मिश्तल 358/एच-33 (ए), 
ियोक 7675-927] । 

सल लियम 45:--कैलीय सरकार, जपने स्वामित्याधीद 
था पे परं लिए हुए ऐसे भवनों के या उनके ऐसे भागों 
के सो कि चह अपने अशासनिक  सिप्त्रण-के अधीन सेवा 
करने चाले झधिकर्शरयों दारी सिवास स्थान के तौर पर उप- 
योता में लाए जाने के लिए उपलब्ध करे, उनके आब उन को 
शासित करने घाले सिद्धांत जाधिकाथित फरले हुए नियत 


बना सकेगी था आवेश कर सकेगी। ऐसे लियम था आदेश . - 


पिभिन्त परिक्षेत्रों में पालन के लिए था लिवाल स्थातों के 
लिन्न वर्गों के लिए विभिन्‍न सिद्धांत अधिकथित कर 


सकेंगे और चे परिस्थितियां विहित कर सकेंगे जिनमें ऐसा " 


अधिकारी निवास स्थान का अधिभांगी समझा जाएगा । 

[इस नियम के अन्तर्गत बताए गए नियमों के लिए, देखें झनुपूरक 
निय 37] से 377] । 

आरत सरकार के आदेश 

ढ. राज्य सरकारों के साथ व्यवस्थाः--( ।)* भारत 
सरकार और आध्र प्रदेश, असम, बिह र, गुजरात, हरियाणा, 
केरल, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक; उड़ीसा, पंजाब, 
राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु 
और उत्तर प्रदेश सरकारें, अपस में इस बत पर सहमत 


हो गई हैं कि जब कभी भारत सरकार द्वारा नियंत्रित.कोई 
सरकारी आवास उस सरकार द्वारा, सरकारी व्यवस्था के 
रूप में, ऊपर उल्लिखित राज्य सरक'रों के किसी अधिकारी 
को अशवा इसके विपर्ययेन, दिया जाता. है तो ऐसे आवास के 
लिए अनुज्ञप्ति फीस, उनकी परिलब्धिय़ों के 7 0 प्रतिशत की 
दर से अथवा दोनों में से किसी भी सरकार हारा अपने कर्मे- 
चारियों के लिए अधिग्रहण किए गए वन की मानक अनज्ञप्ति 
फीस जो भी कम हो ली जाएगी [-लेकिन उड़ीसा राज्य में 
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों हारा लिए गए आवास के 
संबंध में, अनुज्ञाप्ति फीस, उनकी परिल्ब्धियों के 0 तिमत 
बे हिसाब से अथवा उस आवास के लिए राज्य सरकार 
हारा निर्धारित की गई अधिकतम वेतन सीमा का ।0 
प्रतिशत, इसमें से जो भी कम हो, ली जाएगी । 

` (2) पश्चिम बंगाल सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था 
कोः स्वीकार करनते- में -अपनी -असमर्थेता- व्यक्त की -है । 


[मारत सेरकाए, वित्त मंत्रालय, कार शा० - संख्यां 8(6)/60- 
संपदा, दिनांक 27 फरवरी, 986, तथा दिनाक. 75 थून, 3" 
और 20 छू, 7967 का इसी संख्या का उसका यू० ओ० एवं दिनांक 
39 मार्च 969 का समसंख्यक का० षश और का० ज्ञा० संख्या ।! 
(23)/74डब्ल्यू एण्ड ई०, दिलांक 78 माचे, {975] । "४ 

, हिप्पणी :--महं व्यवस्था पंजाब: और हास्याण। स र्‌ 
के ण्डीगह में कर्मचारियों को केख्रीय-सरकारी आवास: के 
आबंटन पर लागू नहीं होती है ॥ - ः 

[भारत सरकार, किः 


संपपा, दिनांक 49 माम, 7969 वग पैश, 2] क 


2. पश्चिम बंगाल के साथ व्यबस्था +--(7) भारतं 


` सरकार ने (भारत सरकार के उपरोक्त शादेश (7) के 


द्वारा) आंध्र प्रदेश, असम, बिहर, गुजरातं, हरियाणा, 
केरल, चागालँण्ड, महाराष्ट, कर्षाटके, ` उड़ीसा, पंजाब, 


, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, मध्य परदेश, तमिलनाड और 


उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ एक समझौता किया है जिसके 
फलस्वरूप जब कभी भी 'राज्य' सरकार के स्वामित्व वाला 
सरकारी आवास, उस सरकार द्वारा, सरकारी व्यवस्था के 
हारा भारत सरकार के किसी अधिकारों को दिया जाएगा 
तो उस आचास के लिए अनुशप्ति फीस, अधिकारी की परि- 
लब्धियों के 20 प्रतिशत के हिसाब से अथवा उस राज्य 
सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई 
मानक अचुशप्ति फीस, इनमें से जो भी कम हो, ली जाएगी । 


3, भारत सरकार, वित्त मंत्नालय की अधियूचना संख्या 78 (3)-६-[9 {ए)/70, दितांक 29 जनवरी, ।974 द्वारा प्रसिन्‍स्यापित 


तथा वितांक 6 फ़रवरी, 2977 से लागू । 
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त्तः अंज्ञालय, बा० ज्ञाण संख्या - 8(5)/60- 


| 
| 
| 
| 
| 


i 


सू.०नि० 45] वेतन 


(2) पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस अकार की 
व्यवस्था को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की 
है। अतः भारत सरकार का कोई अधिकारी जब सरकारी 
व्यवस्था के दवारा, पश्चिम बंगाल की सरकार हारा दिए 
गए आवास में रहता है तो उक्त राज्य सरकार, भारत सर- 
कार से, अपनी सरकार के नियमों के अनुसार अनुनज्नप्ति 
क्ीस”मा दावा करेगी और भारत सरकार अपने अधिकारी 
से (अपने नियमों के अनुसार) उसकी कुल परिलब्धियों का 
।0प्रतिशंत अथवा मूल नियम 45-क | (क) (7) के 
अधीन उस आवास के लिए तय की गई मानक अनुज्ञप्ति 
फीस, इनमें से जो भी कम होगी, वसूल करेगी । 


(3) ऐसे मामलों में जहां भारत सरकार के किसी 
अधिकारी को राज्य सरकार हारा ऐसा आवास प्रदान किया 
गया हो, जोकि पटूटे पर हो या तलब किया गया हो अथवा 
जिसे अधिकारी हार। अपनी मांग पर लिया गया हो और च 
(के इस व्यवस्था के द्वार, वहां राज्य सरकार द्वारा ली जाने 
वाली अनुज्ञप्ति फीस की सारी राशि का भुगतान उस अधिः 
कारी को करता होगा । ऐसे आवास को राज्य सरकार 
द्वारा पारस्परिक ठहराव के अन्तर्गत प्रदान किया गया माता 
जाएगा, चूँकि राज्य सरकारे केस्रीय सरकार के अधि- 
(रयं को, उनकी फेखरीय सरकारी कर्मचारी के खूप में 
सयत की देखते हुए ही, ऊपर उल्लिखित अनुज्ञप्ति फीस 
आधार पर, अपना आवास प्रदान करेंगी । ऐसे सभी 
मामलों में, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ऐसे आवासं के लिए 
"किसी प्रकार के भी मक/त विराया भत्ते के दावे के हकदार 


'नहीं होंगे । 


री ‘ शः र 


(4) स्थिहशी आवास को सरकारी व्यवस्था के हारो 


_ प्राप्त किया गया केवल तभी माता जाएगा जबकि ऐसा उस 


की ओर से रिहाइशी आवास प्रदान करने की शक्ति 


प्राप्त हो । इस संबंध में भारत सरकार के मंल्ालयों द्वारा 
और जहां तक भारतीय लेखा और लेखा विभाग के कामिकों 
का संबंध है, नियंत्रक और महा-लेखापरीक्षक द्वारा इन 
शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु शर्ते यह होगी 
कि ऐसी व्यवस्था से सरकार पर किसी खर्चे का कोई अति रिषत 
आर त पड़ता हो । अतिरिक्त लागत की गणना करते समय, 
अधिकारी से वसूल किए जाने बाले किराए कौ सरकार हारा 
बचाये गए मकान किराये भत्ते, यदि कोई ही, में शासिल 
करके जो योग जाएगा उसे सामान्य व्यय माना जाएगा । 
[भारत सरकार वित्त मंत्रालय के यू०ओ० संख्या 8/6/80-संपदा, 
दनांक 20 अगस्त, 966 तथा 20 जून, 3967 के साथ पठित 
भाण सरकार वि० मं० का कार्यालय ज्ञापत संख्या 5(27)/62 
संपदा, दिताक 2 मार्च, 7966, का का० झा० सं० एफ ।] (30) / 
67-ब्ल्यू एण्ड ई० दिनांक 5 अकतूबर॥ 7968 तथा का० ज्ञा० संख्या 
(23) /74 डब्ह्यू० एण्ड ई० दिनांक 78 माचे, 7975] ! 


3. हिमाचले प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा के साथ 
व्यनस्था---हिमाचल प्रदेश और मेघालय की सरकारें भी 


सक्षम प्रोधिकोरी के आदेशे सें किया गये हो जिसे सरकार. 
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केन्ज्रीय सरकार के साथ, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के 
कबमीरियों को रिहाइशी आवास के आबंटित किए जानें 
केः संबंध में, पारस्पारिक ठहराव में शामिल होने के लिए 
सहमत हो गई हैं । यहु व्यवस्था 2--7 से पहले, जब 
हिमाचल प्रदेश एक राज्य बना था, हिमाचल प्रदेश के 
कर्मचारियों को, शिमला में बड़ी संख्या में आबंटित 
केन्द्रीय सरकारी आवास पर लागू नहीं होगी । 

लिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार के साथ इस प्रकार 
की व्यवस्था में शामिल होने में अपनी असमर्थता व्यक्त 
की है। कब 


भारत सरकार, वित्त मंत्नालय, काण ज्ञा० संख्या 8(6)/60- 


' संपदा, दिनांक 28 अगस्त, ४9738] 


4. अतिथि-पृहों में हरते: के लिए सार्वजनिक क्षेत्न 
के उपक्रमो साथ पारस्परिक उहराब.--सार्वजनिक क्षेत्र 
के उपक्रमों के अधिकारियों से, आपसी आवार पर, सरकारी 
अतिवि-हों में उके ठहरने की अवधि के लिए उनसे 
शियायती अनुशप्ति फीस लिए जाने का प्रश्व भारत सर- 
कार के विचाराधीन रहा है। इंस मामले में भिर्भाण 
आवास और शहरी विकास संज्ञालय में सावजनिक क्षेत्र के 
उन उपक्रमो के साथ, जिनके अपने अतिथि-ुह हैं, अन्य 
राज्य सरकारों की भांति, इस प्रकार के परस्पारिक ठहराव 
किए जाते का निर्णय लिया है । जहां इस प्रकार की व्यवस्था 
कर ली गई है वहां केष्ट्रीय सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र 
के उपक्रम, जिसने भी दूसरे के अधिकारी को अपना अतिथिः 
गृह इस्तेमाल करने के लिए दिया हो, उस अधिकारी से 
केवल उतनी अनुज्ञप्ति फोस वसूल करेगा जितनी कि 
चह आधिकारी यदि उनके अपने प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य 
कर रहा होता ती उससे वसूल की जाती । 


(जारत सरकार, वित्त मंत्रालय, कॉण्शा« संख्या एफ] (8)- 
पी० सी०/65, दिनांक 2 नवम्बर, 7968] । 


5. अनृञ्चप्ति फीस की प्राप्ति और भुगतान के लिए 
लेखाकरण पद्धति,--सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत करेण्ट्रीय 
सरकार के कर्मचारियों से प्राप्त अनुनश्नप्ति फीस के लिए 
तथा आवास प्रदान करने वाली राज्य सरकारों को अनश्नप्ति 
फीस के भुगतान के लिए, लेखाकरण पद्धति निर्धारित करने 
का प्रन विचाराधीन रहा है । नियंत्रक और महालेखा 
परीक्षक के परामशे से यह निर्णय लिया भथा है कि 
सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त बसूली को जी ऐसी राज्य 
सरकारों द्वारा प्रदान किए गए आवासों में रह रहे हीं, 
जी कि पारस्पारिक ठहराव में शासिल न हों, सम्बंधित 
विभाग की राजस्व प्राप्ति मामा जाए जर्बाक ऐसी राज्य 
सरकारों को अनुज्ञाप्ति फीस के रुप में भुगतान की गई राशि 
को, इसके लिए उपयुक्त बजट प्रावधान करने के बाद, 
उस विभाग के आकस्मिक खर्च के नामे डाली जाए । जहां 

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को, सरकारी व्यवस्था 
के अधीन उन राज्य सरकारों द्वारा जिन्होंने इस संदर्भ में 
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भारत सरकार के साथ पारस्परिक ठहराव कर रखा हो, 
आवास प्रदान किया हो वहां अनुर्शाप्त फीस उन सरकारों 
द्वारा आबं ठित अधिकारियों से सीधे प्राप्त की जाएगी । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्नालय, का० शा० संख्या 5(27) 62- 
संपदा, दिनांक 6 अगस्त, 966]। 


लेखा परीक्षा अनुदेश 

(7) 2. पहली अप्रैल, 2932 से ऐसे गैर-सैनिक 
सरकारी कर्मचारियों से जिन्हें केच्रीय (सिविल) राजस्वों 
से भुगतान किया जाता हो जब कभी रक्षा विभाग की 
सम्पत्ति अर्थात्‌ सैन्य भवनों में रहेंगे. उन्हें सेना इंजीनियर 
सेबा (2929 संस्करण) के (विनियमों के पैरा 48(त) के 
अधीन ल्याकत अनुशप्ति फींस देनी होगी, जोकि मूल 
नियम 45-गः में यथा; परिभाषित उनकी पारिलब्धियों के 
१-0 अतिशत से अधिक नहीं होगी । 


2. सता ईजीलियंरं सेवा, भंवन के लिए मूल्यांकित 
की गई वास्तविक अंघुन्ञप्ति फीस और उस भवन में रहने 
वाले से बसूल की गई -अनुर्जञाप्त फीस, के अन्तर को, याद 
कोई हो तो, छोड़े देगी । 

3. लेकिन. रक्षा विभाग हारा केन्द्रीय (सिविल) 
राजस्व से ऐसे किसी मामले में, जहां किसी व्यक्ति को 
सरकारी व्यवस्था के अधीन आवास प्रदान किया गया हो 
झर वह व्यक्ति सिविल नियमीं के अधीने निःशुल्क वबाटउेरं 
पाने का हकदार हों, -कोई वसूली नहीं की जाएगी । 

[सिका परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक भआाग-], अध्याय \, पैश 


2६43) [पुल मुद्रित) t 


(2) रा सेवा प्रावकासंसों से बेतस प्राप्त करने . 


बाले ऐसे सरकारी कर्सचारियों से जो केन्द्रीय 
(सिविल) सै सरकार की सत्पत्ति अर्थात उनके भवनों में 
रह रहें हों। अमुझप्ति. फीस. का. चसूल किया जाना,-- 


3. सिविल : और. सेना सरकारी कर्मचारियों, को 


जो अपना वेतन रक्षा सेवा प्रावकलनों से प्राप्त करते 
हैं. (इनमें शिमला और दिल्‍ली स्थित 'सेंना और वायुसेना 
मुख्यालय में कार्य करते वाले अधिकारी भी शामिल हैं, 
जिनकी परिलब्धियों में आवास: भत्ता एक अलग मद के 
रूप में शामल होता है) मानक अनुज्ञप्ति फीस, जोकि 
उनके वेतन का अशिक से अधिक :0 प्रतिशुत 
होगी, उन्हीं शर्तों पर देनी होगी जो केन्द्रीय (स्वि) 
्रावकलनीं से वेतन सेने वाले किसी सरकारी कर्मचारी पर 
सूल नियम 45-क के अधीन लागू होती हैँ । 


2. अविवाहित सेना अधिकारियों के मामले में जिन्हें 
सरकारी व्यवस्था के अन्तर्गत [सांवल भवन में आवास 
आबंटित किया गया हों और 
के लिए, विनियमों के अन्तगंत एकल आवास में रहते हुए, 
अपने वेतन का पांच प्रतिशत जनुज्ञप्ति फीस के रूप में देवा 


सिल 


होता है, सिविल प्राधिकारियों को अनुज्ञम्ति फीस के रूप 


में भुगतान की गई राशि और वेतन के पांच प्रतिशत के 
बीच के अन्तर की राशि का दावा संबंधित व्यक्ति द्वारा 
किया जाएगा और उसका भुगतान उस अधिकारी के लिए 
आवास जुटाने के लिए उत्तरदायी अभिकरण द्वारा किया 
जाएगा, ऐसे दाचे के साथ, अधिकारी द्वारा दिए गए इस 
आशय का प्रमाणपत्र भी लगाना होगा कि बह केवल एकल 
आवास में रह रहा है । 


3. पिछले पैराग्राफों में झाल्लाखत. “चेतन. शब्द का 

अर्थ निम्नलिखित होगा -- 

(क) सेता अधिकारियों के मामंले सें, सेमा इंजीनियर 
सेवा विनियमावली के पैरा 49 की टिप्पणी सें 
यया परिभाषित “वेतन” 

(ख) सेना अधीनस्थों आदि के मामले में सेना इंजी 
सेवा विनियमावली के पैरा 52(क) में 
परिभाषित वेदन 


(ग) सेना सेवा में, सभी सिविल कर्मचारियों के 
मामले में मूल लियम 45-ग में चथा परिभाषित 
परिलब्धियाँ । 


4. सिविल प्रावकलनों, भवत की वास्तविक मानक 
अनुञ्चप्ति फीस की राश और जाबन्टित आधिकारी से"बसूल 
की गई राशि के अन्तर की, छीड़ देंगे. 

5. तथापि लोक निर्माण विभाग द्वारा सेना प्राकक्षलसों 
से, सरकारी व्यवस्था के अधीन ऐसे झिका ममे जी 
सेन! नियमी के अधीन नि:शुल्क आवास प्राप्त करी फेका र 
हों, प्रदान किए गए आवास के लिए अनुश्नप्ति फीस: की 
बाबत कोई वसूली नहीं की जाएगी.) 

[लेखा परीक्षा अनुदैश नियम पुस्तक भाग; अध्यास ५, चैर। % 
(0). (फुलमुद्ठित) | । - ; 


(3) केन्द्रीय, सरकारी विभागों और प्रांतीय सरकारों 
के अधिकारियों को रेल्वे प्रशासनों द्वारा प्रदान किए गए 
रिहाइशी आवास के लिए उनसे. रिहाइशी. आवांस की 
बाबत वसूल की जाने बाली अनुश्ञप्ति-फीस के संबंध में 
और केन्द्रीय सरकारी विभागों और प्रान्तीय सरकारों द्वारा 
प्रदान किए गए रियाइशी आवास में रहने वाले रेलवे अधि- 
कार्रियों से अनुज्ञाप्ति फीस के वसूल किए जाने के संबंध में 

निम्नालखित अभिया अपनायी जानी चाहिए :-- 
(का) रक्षा, पुलिस, और डाक च तार विभागों 
के लिए विशेष रूप से बसाए गए रेलबे क्वार्टर : 
इन मामलों में रेलवे विभाग (रेलवे बोर्ड) के 
पारिपल्ल पत्र संख्या 932-डब्हथू, दिनांक ]0 
अक्टूबर, 936 फे उपबन्ध जागू होंगे । 


(ख) पारस्परिक व्यवस्था के अन्तर्भत रेलबे 
बबादंर सें रह रहे रक्षा, झाक व तार तथा जन्य 
केन्द्रीय किसागों के अधिकारी 


| 
| 
] 
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ये सिविल नियमों अर्थात्‌ मूल नियम 45-क 
द्वारा शासित होंगे परन्तु शर्त यह होगी कि क्वार्टर 
में रहने वाले अधिकारी को अनुज्ञप्ति फीस के 
भुगतान से छूट होगी यदि वह अपने विभाग 
के नियमों के अधीन ऐसी छूट के लिए हकदार 
ह्रो । 

(ग) पारस्परिक व्यवस्था के अन्तर्गत रेलवे 
म्ार्टरों में रह रहे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, 
पंजाब, सध्य प्रदेश और असम फे सिविल 
अधिकारी : 
अशुज्ञप्ति फीस, पूंजीगत लागत जिसमें भूमि 
की लागत शामिल नहीं की जाएगी, के 6 प्रतिशत 
तक सीमित और चेतन के 70 प्रतिशत से अधिक 

होगी. | * 


(घ) रेशवे पधादेरों सें रह रहे महाराष्ट, परिचर 
बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा सरकारों के सिविल 
कर्मचाही = ` 
इस्त मामलों में रेलवे. विभाग (रेलवे बोर्ड) के 
परियक्ष पत्र संख्या 939-इब्ल्यू, दिनांक ]90 
अक्तूबर, 7936 के उपबन्ध लागू होंगे । 

(ङ) लने कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से 
जवाएं गए रक्षा और दाक-व-सार विभाग 
के बक्षार्लर : 
एसे मामलों में मापक अनु 


प्ति फीस का भुगतान 


उन विभागों के-नियमों के जतुसार किया जाला 


नाहिए | ` 
(च) पारस्परिक व्यवस्था द्वारा रक्षा, डाफ-न-सर 
तथा अन्य केशीय सरकारी मबारदर में रह 
रहें रेलवे कर्मचारी : 
इन मामलों में, सिविल मियम अर्थात्‌ मूल नियस 
4ह-क लागू होगा, और रेलवे कर्मचारी को 
अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करने से छूट रहेगी 
यदि बह रेलवे. नियमों के अनुसार ऐसी छूट के 
नलिए हकदार होगा .। 

(छ) पारस्परिक व्यवस्था हारा तमिलनाडु, उत्तर 
प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और असम सरकारों 
के कक्‍्वार्टरों भें रह रहे रेलवे कर्मचारी $ 
इन मामलों में, सिविल नियम लागू होंगे अर्थात्‌ 
पूंजीगत लागत जिसमें भूमि की लागत शामिल 
नहीं होगी, का 5 प्रतिशत जौ कि वेतन के 20 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 
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(छ) महाराष्ट्र, पश्चिम . घंगाल, बिहार और उड़ीसा 
सरकारों के वदादरों में रह रहे रेले 
कर्मचारी : 
इन मामलों में, पूर्ण मूल्यांकित अनुज्ञप्ति फीस, 
का भुगतान करना होगा । 

लिखा परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक भाग-], अध्याय $ पैश 2 

() (पुनः मुद्रित) 7] । 


मूल नियस 45-का : बिलोपित । 

ह. अनुज्नण्ति फोस के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, 
सरकार के स्वाशित्वाधीच सिवास स्थानों को पूजी 
लागत के अन्तर्गत, स्वच्छता, जलप्रदाय और विद्युत: 
प्रतिष्ठापनों तया फिडिग/ { ) का खंचे था मूल्य . 
आहता है तथा इनमें से कोई एक होगी.- 


(क) निवास स्थान के अर्जन या सलमाण काखे 
[स्थल (साइट). के खर्चे था मूह ' और सकी 
तैयारी पर किए गए व्यम सहित] और सस 
या ससिर्माण पश्चात्‌ उपगत कोई. भी-पूंजी 
ब्यय होगी, या जब बह ज्ञात न हो -सी, 


(ख) निवासत स्थान का वर्तसाल मूल्य होगी (उस 
स्थल की कीमत सहित) 
हिप्पण,--अत्यावतं या विशेष मरम्मत का लपू 
लागत था वर्तमान मूल्य में तब तक नहीं जोडा जाएगा 
तक कि एसा प्रत्यावतेनं या ऐसी' मरम्धत आवास शहि 
में कोई वृद्धि न करते हों या उसमें वर्तमान अकार के निर्मा 
के स्थात पर अधिक व्यवंस।ध्य सम्तिर्माण न किया 


परन्तु ; Fe 

(६) केम्द्रोय सरकार उस रोति को उपबंधित करने 
चाले नियमं बना सकेगी जिसमें निवास स्थानों का 
ब्तंभान मूल्य अवधारित किया जाएगा; 


(ह) केन्द्रीय सरकारी यह अवधारित करंमे बाले 
नियम बना सकेगी फि कौनसा व्यय ऊपर के 
डपखण्ड (क) के प्रयोजन के लिए स्थल (साइट) 
की तैयारी पर व्यय के रूप में समझा . जाएगा; 

(क) केखज्रीय सरकार, उन कारणों से जिन्हें अभि- 
लिखित किया जाना चाहिए, किसी विनिदिष्ट क्षेत्र 
के पीतर के विभिदिष्ट वर्ग था वर्गों के समस्त 
निवास स्थानों का पुतर्भूल्यांकत ऊपर के परन्तुक 
(सें निर्दिष् नियमों के अधीन किया जाता 
प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसे पुर्नसूल्यांकन के 


ए. भारत सरकार, वित्त मंत्ञालय, की अधिसूचना संख्या 28 (:3) ई० ५ (ए)/70, दिनांक 29 जनवरी, 97 के हारा विलोपित । 
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचन। संख्यः 280:/7/78६०4(ए) दिनांक 28 मँ , 978 के द्वारा विलोषित । 


यह्‌ । अप्रैल, 978 से लागू होगा । 


3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की भधिसूचभ। संख्या :80:/2/78-६०7\ (ए); दिनांक 28 माचे, ]978 द्वारा समाविष्ट । यहू $ अप्रैल, 


:978 से लागू होगा । 
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आधार पर किसी था समस्त ऐसे निवास स्थानों 
की पूंजी लागत को पुनरीक्षित कर सकेगी; 

(९) पूंजी लागत में, चाहे नह कैले भी संगणित की 
आाएः--(7) उन मामलों में जिनमें निवास स्थान 
सरकार द्वार सिमित हो, स्थापन तथा औजारों 
और संयंत्र मद्धे कोई भी प्रभार, उन श्भारों से 
भिन्न जो सल्षिर्साण पर सीधे ही घस्तुतः प्रभारिस 
किए गए हों, या (2) अन्य सामलों में, ऐसे 
अभारों की प्रावकलित रकस, संगणना में चहीं 
ली जाएगी; 

(९) फेन्त्रीयं सरकार, उतत कारणों से जो अभिलिखित 


किए जागे चाहिए, मिवास स्थान की पूंजी लाने. 


के किसी लिमिट अंश को सिम्नलिखित दशाओं 

में बददे खाते डाल सकेगी, अर्थात्‌ २ 

(7) जब निवास स्थाव का.कोई भरा अभिवायतः 
, उस अधिकारी - हारा जिसको कि. निक्षास 
स्थान आबंडित किया जाए, उन सरकारी खा 


गैर-सरकारी जागन्तुकों के स्वागत के लिए,.:.. 
जो कारवार फे मिसिल उससे मिलने आएं, ` 


अलग रखना पडे, या 
(2) जब केस्त्रीय सरकार का यह समाधान - हो 


जाए. कि. ऊपर, के सियो के अधीश प्रथा : 


अवधारित पूंजी! लागल दी भई आवास 

सुंबिधा' के उचित मूल्य से बहुत अधिक होगी; 

(छ) स्वच्छता, जल अदाय और विद्युत प्रतिष्ठापनों 

और फिडियों को लॉगत' था मूल्य फा निर्धारण 

करने में केखीय सरकार सियमों द्वारा थह अब 
आहिल कर सके के 
घया 'फिंडिय फे, रूप में समझा जाएगा । 


वा, निवास स्थान को मानक जनुज्ञप्ति फीस की ' 


संगणमा निम्नलिखित रूप में की जाएगी:-- 


3 (का) () पट्टा धृत निवास स्थान की दशा सें, सालक .. - 


अनुक्षप्ति फीस बह रकम होगी जो पदुदाकर्ता को 
दी जाए; 

(7) अधिमृहीत लिवास स्थान की दशा में, सासक 
अनुज्ञप्ति फीस वह्‌ प्रतिकर होगा जो भवन के 
स्वामी को संदेव हो; 
दोनों ही दशाओं में, यथास्थिति, पट्टे की या अधि- 
ग्रहण को अवधि के दौरास, सामूली और विशेष 
अनुरक्षण और भरम्मत फे लिए तथा परिर्धचों 
या परिवलँनों पर किए गए पूंजी व्यय के लिए 


| कि इस प्रधोजन के लिए कान 
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ऐसी राशियों. की, जो सरकार पर प्रभार हों, 
पुत्ति के लिए, और ऐसे पूंजी व्यय पर ब्याज के 
लिए और साथ हो ऐसे निवास स्थान के बारे में 
सरकार द्वारा संवाय गृह कर था सम्पत्ति कर के 
प्रकार के मगरपालिका तथा अव्य करों के बहून 
के लिए, उन नियभों के अधीन, भो केष्ट्रीन सरकार 
हारा बचाएं जाएं, अवधारित राशि और जोड 
दो जाएगी । 


(छ) सरकार के स्वामित्व के अधीन निवास स्थानों 
की दशा में मानक अनुज्ञप्ति फीस की संगणना; 
निवास सथान की पूंणी लागत पर की जाएगी 
और यहु था तो-- 
() ऐसी पूंजी लागत का बह प्रतिशत जो ज्याज 
की उस दर के बशबर हो जो राष्टपति 
दारा समयन्ससय पर भियत की जाएं और 
उसमें निवास स्थास के बारे में सरकार हारा 
संदेश मूह कर था सम्पत्ति कर के प्रकार के 
नगरपालिका तथा अस्य करों के लिए तथा 
सामूली और विशेष दोनों प्रकार के अनुरक्षण 
और भधरस्णत के लिए राशि जोडी जाएगी 
तथा ऐंसी राशि उन निरों के अधीन 
सबधारित होगी जिन्हे केण्हीय सरकार 
बनाए, या 4, 
(र) ऐसी पूंजी लागत का 6. प्रतिशत भति घर्ष 
इसमें से जो भी कम हो, होगी । 


शू (खख) ऐसे निवास स्थान की दशा में फो सरकार, - 
की दाम सें दिया गया है था सामूली अनुन्षप्सि - 
फीस पर पढहूदे पर दिया गया है, या. निशुल्क : 
अवुश्यप्ति के आधार पर सरकार को दिया झया है 
: भानक अनुज्ञप्ति फीस वही होगी जो सरकार के 
 स्वासित्वाधीन निवास स्थानों के लिए हैं 


(ग) असप्नी दशाओं में| भानक' अनुङ्ञप्तिं फीस एक 
कलेंडर भास के लिए मानक फे रूप में अभिव्यक्‍त 
की जाएगी और ऊपर संगणित चाधिक अलनुक्षप्ति 
के फीस के बारहवें भाग के बराबर होगी किन्तु बह 
इस परन्तुक के अधीन होगा कि विशेष परिक्षेत्नों 
में या निवास स्थानों हन वर्गों के बारे में, 
केखीय सरकार, एक अधिक किन्तु एक 
वर्ष से कस अवधि के लिए मानक अनुशष्ति फीस 
सलियत कर सकेगी । जहाँ फेस्रीय सरकार इस 
परन्तुक के अधीन कारवाई फरे, सहां इस प्रकार 
नियत को गई भानक अनुज्ञप्ति फीस बाविक अनु- 
झग्ति फीस का ऐसा अनुपात च होगी, जो उस 


१, मारत सरकार, विस्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 5(70)/08-संपदा, दिनांक 2 जुलाई, 4963 के द्वारा अ्रतिस्थापित्न.ै 


2, भारत सरकार, वित्त मंत्रालम की अधियूचना सं० 20(27)/68, ढब्त्यू एण्ड ई०, दिनाक 37 जुलाई, :968 के दाण अन्तःस्थापित । 
१, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधि० संख्या 20(2१) | 86 डब्ल्यू एण्ड ई०; दिनांक 37 जुलाई, 968 के द्वारा प्रतिस्यापित | 
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मिवास स्थान की 
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अनुपात से अधिक हो जो ऊपर के नियम 45 के 
अधीन यथाविहित अधिभोग की कालावधि और 
एक बर्ष में है 


ठिप्पण 7-ऊपर के उपखण्ड (क), (ख) तथा (खख 
के प्रयोजनों के लिए मासूनी ओर विशेष दोनों प्रकार 
के अधुरक्षण और मरम्मत के लिए परिवर्धेनों के अन्तर्गत 
स्थापन और औजारों तथा संयत्न प्रभारों के लिए कुछ भी, 
सिवाय उसके जो कि खण्ड- के परन्तुक (79) के अधीन 
अनुज्ञात है, सम्मिलित नहीं किया जाएगा । 


ss 


व्प्पिणि फय सरकार नियम द्वार उन छोटे 
परिवर्धृनी और परिवतंतों का चच, जो निवास स्थान की. 
पुंजी लागंत के एक विहित प्रतिशत से अधिक म ही, ऐसी 
अदध्नि के दौरान मो नियम दवारा जवधारित की जाए. 
ही डि किए बिना ही 


“१५, अब. सरकार किसी . अधिकारी को अपने द्वारा , 


पटूदाधृतत था अधिगुहीत' था अपने स्थासित्वाधीन कोई 


निवास स्थान दे तब सिम्मलिखित शर्तों का अनुपालन. .. , 


लिक्षा जाएगा ४-* 


(क) थी गई नास सुबिधा, अधिकारों को अपनी 


गयल घर के सिधाय ऐसी बास सुविधा से अधिक! . 
न होगी जो कि अधिभोगी की आस्थिति की इष्टि 
से समुध्ित हो 


(छ) जब तथा कि किसी मासले में इभ सियमों में 
अभिव्णकातः अव्यथा उपबंधित न हो, षह = 


() विवास स्थान के लिए बहू अनुज्ञप्ति फीस देगा 
जो कपण के खण्ड [98 में गथा परिभर्णवत सानक 
अनुझन्ति फोल, था उसकी मासिक उपलब्धियों का 
बस प्रतिशत, इसमें से जो सी कस हो, 


परन्तु उन अधिकारियों के बारे में जो केखीय' 
सिधिल सेबा (पुनरीक्षित बेसन) सियम, 7960 के 
अधीन पुनरीक्षित बेतनसाल में वेतन लेते हैं और 
जिनको उपलब्धियां (महंगाई बेतन सहित) 220 ० 
लिसास से कम हूँ, अनुकृप्ति फीस, आयक अनश्नष्ति 
फीस हू हुवलब्धियों का साहे सात प्रतिशत, इनमें 
| जो भी कस हो, के आधार पर वसूल की जाएगी 
मरज्तु ऐसे अधिकारियों की जिनकी मासिक उपलब्धियां 
झू० 220 (महंगाई वेतत सहित) और अधिक हैं, 
अनुज्ञप्ति फीस काठने के पश्चात्‌ शुद्ध उपलब्धियां 
202 रू० 55 पैसे प्रत्तिमस से कस न होंगी । 


3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 20(27)/66, डब्ल्यू ब्ल्यू० एण्ड ई० दिनांक 3! जुलाई, 


ज्रतिस्थामित । 


2 भारत सरकार, निर्माण तथा आवास मंल्लालय की अधिसूचना संख्या एफ] (5) डब्ल्यू एण्ड ई/8 


द्वारा प्रतिस्थायित् | यह पहली माचे से लागू होता है 


परन्तु यहूं और कि उस अधिकारियों के बारे सें जो 
केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित घेत) निवस, !973 
के अधीन पुनरीक्षित बेतचसान में वेतन लेते हैं और 
जिनको उपलब्धियां 300 रू० अतिसास से कम है, 
अनुज्ञप्ति फीस, शासक अनुज्नप्ति फीस या उपलब्धियों 
का साढे सात प्रतिशत, इनमें से जो भी कस हो, के 
आधार पर वसूल की जाएगी परन्तु ऐसे अधिकारियों 
की जिनकी मासिक उपलब्धियां रू० 300 और अधिक 
हैं, अनुश्नप्ति फीस काटने के पश्चात्‌, शुद्ध उप्रलक्धियां 
276 रुपए 60 मैले भलिसात से कम न होंगी। 

परन्तु यह भी कि उन अधिकारियों के बारे सें 
ही प्रेश्लिब्धियां, दिस मंत्रालय के का० जाण संख्या 
३०३६/2/8 ६. (ख) दिनांक 25 साख, 7982 
के अनुसार औसत सूषांक क के 320 पाइंट तक महुंभाई 


.- भले/अतिरिबत महंगाई असे को वेतन, में फिलाने के 
- फेरले रूः 


पौस, अनक अनुज्ञप्ति फीस था उपलब्धियों के साहे 


रूपए 476 अतिभास से कन हो, अनुझप्लि 


सात प्रतिशत इसमें से जो भी कम हो, के आधार पर 


.. बसूल की जाएगी परन्तु ऐसे अधिकारियों को जिनकी 


मासिक उपलब्धियां रू० 470 प्रतिमात और अधिक है 


अनुझप्ति कोस कामे के घाद शुद्ध सपशब्धितां 4 


7 इ० 80 पैसे प्रतिमाह से कम ने होंगी । . 
` (मि) मिवात्त स्याद के घारे में इकार हारो संदेश... 


चारपालिा जार अन्य कर, जो: गृह कर था 
सम्पत्ति छर के जकार के न हों, घेणा, आर 


(9) निवास स्थान के लिए प्रवात की गई 


के बारे में सरकार हारा संवेय प्रशारें | 
के लिए प्रतिकर देशा । | -४+ ः 


(य) उपरोक्त उपखण्ड (र) में किसी बात के होते 
हुए भो केफीय सरकार =. 
() उपरोक्त खण्ड [| के उपबंधों के अधीद 


मानक अनुज्ञप्ति फीस के संगणित हो जह.” 


के पणात्‌ किसी भी. समथ जाहे किसी 
विशिष्ट क्षेत्र में के थाकिसी विशिष्ट बर्फ 
या कर्षो के मिवास स्थानों को, अनश्नप्ति 
फीस के निर्धारण के प्रयोजपार्थ, निम्नलिखित 
शर्तों के पूरा किए जाने पर, वर्गीकृत कर सकेगी । 
(2) यह कि सिर्धारण का आधार एक सेघान 
हो। तथा 

(2) यहूं कि किसी भी अधिकारी से ली गई 
रकस उसकी मासिक उपलब्धियों के दस प्रतिशत 
से अधिक न हो; 


7968 के द्वारा 


2, विसांक 24 मई, ' 3983 के 


चाकं. 


| 
j 
| 
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yO) 


कर्मचारी को कआवंदित वास सुविधा की 


हाइप के संलिण को लागत और कूरसो के. 


क्षे्र/वासीय क्षेत्र पर आधारित पूरे देश में 
लागू मासिक अनुन्नप्ति फीस की स्पार दरें 
इस शर्ते के अधीन रहते हुए चिहित की 
जाती है कि किसी अधिकारों से ली गई 
रकम उनकी मासिक उपलब्धियों के 0% से 
अधिक नहीं होगी । 


साधारण था विशेष आदेश द्वारा, उपरोक्त 
शू.(उपखण्ड (ख) था उपखण्ड (ग) ()] में 
बिहित अनु्ञप्ति फीस से अधिक अनुन्नप्ति 
फीस उस अधिकारों से लेने के लिए फ़पलब्ध 
कर सकेगी =~ 


(7) जो उस स्थान पर जहाँ कि उसे निवास 


स्थान विया, गंगा... है, कर्तेव्याझूह दशा में 
निवास करने के लिए अपेक्षित नहीं है या 
अनुज्ञात महीं है, या 

(2) जिसे ऐसी. वास सुविधा, जो उसके 
हारा घारित पद की प्रास्थिति की दृष्टि 
से समुंचित वास सुविधा से अधिक है, स्वयं 
उसकी प्राथना पर दी गई है, या 

(3) जिसे निर्वाह साधन में महंगाई के कारण 
प्रतिकारात्मक भत्ता सिलस्ता है, या 


(4) जिसे अपने को विए गए निवास स्थान. 


को किराए पर देने की अनुज्ञा दी गई है, 
या 
(5) जो अपने को दिए गए निवास स्थानः 
को. अनुजझा : के बिना . किराए पर उठा देस 


हर है; या 


- (6): जो आबंढन के रदृद कर दिए जाने के... 
पशचालू निवास -स्थान खाली नहीं करता, घा. 


3(7) जिसकी घार्थना पर उसे दिए गए 
निवास स्थान में परिवर्तन घा परिवर्तन किए 
गए हैं । 
5 (8) जिसका अपना अथवा उसके परिवार 
के किसी सदस्य का मकान हो अथवा जिस 
परिवार का चह सदस्य. है उस हिन्दू अविभा- 
जित परिवार से संबंधित किसी अकान में 
उसका हित हो, . 


वेतन से परिवतंन 
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स्पष्टीकरण : सद (8) के प्रयोजनार्थ. 
(क) किसी अधिकारी अथवा उसके परिवार 
के किसी सदस्य फे संबंध में “मक्रान” शब्द 
से तात्पर्य ऐसे किसी भवन अथवा उसके 
हिस्से से है जो निवास के प्रयोजन से इस्ते- 
साल किया जा रहा हो और जो स्थानीय 
नगरपालिका अथवा उस किसी चगरपालिका 
जो कि स्थानीय नगरपालिका के समीपस्थ, 
के अधिकार क्षेत्र सें आता हो, 


डिप्पण : ऐसे किसी अवन को जिसका कोई हिउसा 


, निवास के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किथा जाता हो ... 


को “सकान” साना जाएगा साहे इसका कोई हिस्सा 


गैर-आवासीय प्रयोज़नों के लिए ही क्यों न इस्तेमाल . 


होता हो + 


(छ) किसी अधिकारी के संबंध में “स्थानीय नपर- 
पालिका” का अर्थ उस नगरपालिका से है जिसके झछि- 
कार क्षेत्ष में उसका कार्यालय स्थितः है; 


(ग) किसी अधिकारी के संबंध में “उसके परिवार 
के सदस्य” से तात्पर्यं पत्नी अथवा पति से, जैसा भी 
मारला हो, अथवा अधिकारी के आश्रित बच्चे से है; 


“नगरपालिका” में मगर निगस, नगर समिति अथवा 
बोर्ड, कसबा एरिया समिति, अधिसूचित एरिया समिति 
और छावनी बोर्ड शामिल हैं। 


(घ) जहां अनुज्ञप्ति फीस सालक अनुज्ञप्ति फीस की 

. संगणना में गलती से था भूल से या अनवधानता से कस 
वसूल की गई. है, वहां सरकारी सेवक कमी का संदास, 
उस तारीख से जिसको कि कम बसूली की गई थो बारह 
सास के भीतर की गई सांग पर, इतनी किश्तों में 
करेगा जितनी सरकार निदिष्ड करें; 


5(ङ) (7) जहां निवास स्थान की मासक अनुज्ञप्ति 
फीस उसके आबंडन के समय) उन कारणों से जी 
कि अभिलिखित किए जाएंगे, अवधारित नहीं की जा 
सकती वहां सरकारी सेवक ऐसी अनुझप्ति फीस 
संदत्त करेगा जो भवन फे सल्षिर्माण पर वास्तव 
में किए गए व्यय, या उसके अधिग्रहण हूँ हुए चास्त- 
बिक खर्च, उसमें को गई फिडिगों फे खच भौर उससे 
संबंधित ज्ञात और प्रत्याशित दायित्वों को जोड़कर 


3. भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय वित्त प्रभाग की दिनांक 37-687 की अधि० सू० 2] (7) डब्ल्यू एण्ड ई 86/द्वारा अन्तःस्थापित्त । 
2 भारत सरकार, वित्त मंत्नालय की अधिसूचना संख्या 20 (2:)/66, छब्ल्यू० एण्ड ई०, दिनांक 3. जुलाई, 2968 के द्वारा भ्रतिस्थापित । 


१, भारः सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 20 


अन्तःस्थापित किया गया । 


%, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या पी० 78027/2/79-एल०्यू०, दिनांक 8 सव॑म्धर, 
7979 के द्वारा अच्तःस्थापित किया गया । थह] जून, 7977 से लागू होता है। 


5, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 5(9)/69-संपदा, दिगांक 8 णून, ।963 के हारा प्रतिस्थापित । 


(27)/66अब्ब्यू एण्ड ६०, दिनांक 3 जुलाई, 7968 के द्वारा 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
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जो रकम आए बह तथा उसमें उसका दस प्रतिशत या 
उसकी सासिक उपलब्धियों का बस प्रतिशत, इनमें 
से जो भी कम ही, और जोड़कर जो रक्कम आए 
उसके आधार पर, सरकार हारा नियत की जए । 


परन्तु उच्च अधिकारियों के बारे सें जो 
केट्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) सियम, 
7960 के अधीन पुमरीक्षित वेतनमान सें केतम 
लेते हैं और जिनको उपलब्धियां (महंगाई वेतन 
सहित) 220 5० भ्रतिमास से कम हैं, ऐसी 
उपलब्धियों पर ऊपर उल्लिखिल बस प्रतिशत के 


बदले साढे. सात प्रतिशत लाग्‌ होगा परन्तु ऐसे. 


अझिकोरियो की जिनकी .. मासिक उपलब्धियां 
220 ४० (महंगाई: देलम सहित) और अधिक हैं 
असृक्षप्ति फीस काउने के. पश्चात्‌, शुद्ध उपलब्धियां 
202 स० 55 पैसे प्तिभास से कम नहोंगी । 
परन्तु यह और कि उत्त अधिकारियों के धारे 
में जो केन्रीय सिविल सेजा (पुन्रीक्षित वेतन) विषम, 
7973 के. अधीन पुनरीक्षित जेतनसान में वेतन 
लेते हैं और जिनको उपलब्धियां 300 ₹० प्रति- 
मास से कम हैं, ऐसी उपलब्धियों का ऊपर उल्लि- 
खित इस प्रतिशत के बदले साढे लात प्रतिशत 
लागू होगा परन्तु ऐसे अधिकारियों की जिनको 
. मासिक उपलब्धियां. 300 ४० और अधिक -हैं, 
अपुज्ञप्ति फीस काने के पश्चात्‌ शुद्ध उपलब्धियां 
276 ए० 60 पैसे अलिसास से कस भ होंगी । 
, परन्तु यह भी कि उत्त अधिकारियों के बारे 
सें जितकी उपलब्धियां औसत सू्चांक के 320 
` पाइंड तक मंहुगाई असे/अतिरिक्स महंगाई भत्ते को 
वेतस्‌ सें मिलाने के फलस्वरूप 470 ० प्रतिमासं 
से. कम हो, ऊपर उल्लिखित दस प्रतिशत के बढले 
साढे सात प्रतिज्ञ लागू होगा परन्तु ऐसे अधि- 
कारियों की जिनकी आसिक उपलब्धियां 470 एपए 
प्रतिमास और अधिक हैं, अनुनज्नप्ति फीस काटमे 
के पश्चात्‌, शुद्ध उपलब्धियां 433 रुपए 80 पैसे 
प्रतिमास से कम न होंगी । 


(8) इस प्रकार सियत की गई अनुज्ञप्ति फोस 
उस कलेप्डर सास की अन्ति्न तारीख तक 
प्रभावी रहेंगी जिस मास में उस झ़िवास 
स्थात फ्री सानक अतुन्नाप्ति फीस अवधारित 
की जाए । 

उपखण्ड (ङ) (7) में विदिष्ट अनुज्ञप्ति फीस 
के अतिरि सरकारी सेवक निवास स्थान के 
बारे सें सरकार द्वारा संदेय, नगरपालिका 


परिवतंन 
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तथा अन्य कर जो गृह कर या सम्पत्ति कर 
के प्रकार के न हों, तथा तिवास स्थान के 
लिए उपबंधित सेबाओं के थारे सें सरकार 
हारा संदेय प्रभारों फे लिए प्रतिकार भी, 
देगा । 


१(च) उपखण्ड (इः) (३) में किसी बात फे 
होते हुए भी, यदि सरकारी सेवक से, उसको 
आदित निवास स्थान के बारे सें अनुस्तत्ति पीस 
को वसूली उस उपखण्ड के अनुसरण सें था किसी 
अन्य आधार पर, जिसे 4 छुन, ` 963 से पूर्ण 
उस निवास के बारे में अपनाया गया हो, की जाए, 
और उस निवास, स्थात शी शासक झनुञ्ञप्ति फीस 
अवधारित न हो चुकी हो, तो इसत अकार बझुल 
की गई अुज्ञप्ति फीस हो सिथमों के अधीन 
चझूलीय उस निवास स्थान की असुज्ञप्ति फीस 
समझी जाएगी । 


छ, विशेष परिस्थितियों सें, उन कारणों से जो 
अभिलिखित किए जाने चाहिएं, केल्द्रीय सरक्षार--- 


(क) साक्षाशण था विशेष आदेश हारा, किसी भी . 


अधिकारी को था अधिकारियों के वर्म को 
अनुश्नाप्त फीस सुक्त वास सुविधा प्रधान कर 
सकेगी, या 


विशेण आदेश हारा, किसी अधिकारी से 


चसूल की जाने चाली अलुश्नप्ति फीस की .' 


रकम अधिव्यक्त था क कर सकेगी, या 


साधारण या विशेष आदेश हारा भगरपालिका' 
या अन्य करों की, जो गूह-कर या सम्पत्ति 
करं -के प्रकार के ५ हों, रसः को जो 
किसी अधिकारी से था अधिकारियों के वर्य 
से सूल की जानी हो, अधिव्यबत . या कम 
कर सकेगी ॥ 


४. यबि निबास स्थान में, जल-प्रदाय, स्वच्छता , 


तथा विद्युत प्रतिष्ठापनों एवं फिठियों से भिन्न सेवाएं, 
जैसे फर्नीचर, टेनिस कोर्ट, या सरकारी खच्ेें पर 
अनुशक्षित उद्यात्न, अदान की जाती है तो इनके लिए 
अनुज्नप्ति फीस उस अनुञ्षप्ति फीस के अतिरिक्त 
प्रभारित की जाएगी जो खण्ड 4 के अधीन संदेय है। 
किराएदार से भी थह अपेक्षा की जाएगी कि बहु 
उपभुक्त जल, विझुत-ऊर्जा आदि का खर्चा भी संवत्त 
करे । केन्द्रीय सरकार यह विहित करने बाले नियम 
बना सकेगी कि में अतिरिक्त फीस तथा प्रभार कंसे 
अवधारित किए आएंगे और वें नियम विशेष 


2, भारत सरकार, निर्माण तथा आवास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ (5) डब्ल्यू० एण्ड ई०/82 दिनांक 24 मई, 983 के 


राया अतिस्थापित । 
£, भारत सरकार, चित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 5(9)/ 


53-संपदा, दिसांका 28 शून, :963 के द्वारा अन्दःस्थापित । 


न 
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परिस्थितियों में, अतिरिक्त अनुन्ञप्ति फीस या प्रभार का 
परिहार या कस किया जाता भी, उन कारणों से, 
जो अभिलिखित किए जाने चाहिए, प्रधिकृत कर 
सकेंगे । 

गछ. विलोपित । 

79॥ ६, बिलोपित । 


उझ्लुसूची : विलोपित्त । 


[इस नियस के अन्तर्गतः बनाए गए नियसों फे लिए 
देखें, अनुपुरक नियम 88-326.] 


भारत सरकार के आदेश 
` 3. जाक व तार अधिकारियों से बधुली-योप्य कर,--- ( ) 
डाक दे तार विभाग के ऐसे अधिकारियों से, £ 
सीचे निर्विष्ठ राशि से अक्चिक न ही, जब कभी उन्हें 
डाक और तार विभाग द्वारा संबामित्द अथवा पद्टाधृत, 


खाला निवास प्रदान किया जाता है तो उनसे केवल पिम्त- 


लिखित प्रकार के कर बसूल'किए जाने आाहिए ~ | 
बेस की अधिकतम सीमा 


रू० प्रतिमा 


5-4-]945 थे 30-6-39 59 ५ i970 
I-7-959 से 3%-i-2989 ` | 240 
I-2-969 से 34-2 4972... , 35% 
[०-973 मे आगे bo ४ 440 


क्रों की अदे : 
(ह) विद्युत प्रभार =¬ 
आयसम शह्याकित मथवा सिर्धार्ण करने की प्रक्रिया 
कौ ध्यान में रखे बिना । 
(घी) जल बभार + 


(क)' जब केवल किरशाएद्रार के अवच्य प्रयोग के लिए ' 


मिवास स्थान के भीयर अलग हटी प्रदान की 
गई हो, मूल्यांकन अंथवा निर्धारण की प्रक्रिया 
पर ध्यान दिए बिना । 


(ख) जब केवल उसके अनन्य प्रयोग के लिए ही 
सामूहिक पानी के नल प्रदान किए गए हो, ऐसे 
सरकारी कर्मचारियों से जिनमें श्रेणी ४ के 
“कर्मचारी शामिल हैं, बसूली की जानी चाहिए । 
ऐसे मामलों में जहां ऐसी' टोंटिमों का प्रमोग 
कार्यालय के प्रयोजनार्थे भी होता है बहां भवनों 
के प्रभावी अधिकारियों हारा उम सरकारी 
कर्मचारियों से वसूल की जाने बाली प्रभार की 
राशि में उपयूक्त छूट दी जानी चाहिए । 
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(2) ऐसे मामलों में जहां अधिकारी को, उसके पद के 
लिए आबम्टित किए गए मकान में, सेवा के हितो को ध्यान 
में रखते हुए, रहना आवश्यक हो और ऐसे कर उस निवास' 
के किराया मूल्य पर आधारित हों, वहां मण्डलों के अध्यक्षों 
द्वारा विद्युत और जल प्रभारों के वारे में देय राशि भें भधि- 
कारी की मासिक उपलब्धियों के 70 प्रतिशत के बराबर भुग- 
तान योग्य किराए की राशि तक, और आगे छूट दी जाएगी । 

[एफ०ए०सी० की पृष्ठांकन सं० एन० 520/40, दिनांक 25 जून, 
2945, एम०एफ० (सी० की) पृण्ठांकन संख्य; एन०न्री० ४2-20/50, 
दिमांदा ।5 जून, 295], संख्या एन०्वी० 27-4/5, दिनांक 77 
फरवरी, 7952, डी०जी० पी० एण्ड टी० के पक्ष संख्या 2735/60: 
एनण्एम०, दिनांक 37 मई, ।963, संख्या 27-6/70-एनण्बी० 
दिनांवा 27 अग्रैल, 2972 और संख्या 27-2/75-एन०्बी०, दिनाक 
30 अक्तूबर, य975 || ० 40:50) 


2. विद्युत चालित लिएटों सें खर्च. हुई वित ऊर्जा 


की बसूली--यह निर्णय किया गया है कि विद्युत चालित 
लिफ्टों में खर्च हुई (विद्युत ऊर्जा कौ सागत ऐसे व्यावसायिक 


विभागों से, तल कषे के आधार पर, वसु की जानी चाहिए. . 
` जिनका उन भवनों में कब्जा हो । आवासीय फ्लैंटों के 


किराएदारों से लिपटों में ख्च हुई बिद्यृ ऊर्जा के बारे में 

किसी भी प्रकार के प्रभार की यसूली नहीं की जाएगी । 
[चारत सरक्षार, वित्त बिभाग, पृष्ठांक्न संख्या एफ 2(8)-ई, एक्स 

3/40, दिचांकं 3 जनवरी, 2940] 


3. “निर्माण के समय” शब्द से तात्पर्य.---अनुशप्ति 
फीस के निर्धारित करते के प्रयोजन से भारत सरकार चे 
निर्णय किया है कि उस तारीख को, सिर्माण का समय 
माया जाना चाहिए, जिस तारीख को आवास के निर्माण 
के लिए आकलन खातों को बन्द किया जाता, है... 


भाश्त सरकार, वित्त विभाग, संखया 7667-8० बी०, दिनांक , - 


4 सितम्बर, 9.22| 


4, एक ग्रृष में से किसी अकान विशेष के गैर-अपचर्जन, 
का कारण---मूल नियम 45 (ग) (7) (नए मूल्य नियम 
49-क शौर 45-खं के खण्ड ४९ (म) (-।) के समरूप) 
किसी चुने हुए क्षेत्र विशेष में किसी मकान के गणता किए 
जाने से अपवर्जन के लिए व्यवस्था नहीं करता है। इस 
पैराग्राफ का उद्देश्य यहू था कि निम्न वेतन वाले अिं- 
कारियों के आवासों की अनुज्ञप्ति फीस के संबंध सें सरकार 
द्वारा जो हानि उठाई जा रही थी, उसे उच्चतर वेतन प्राप्त 
अधिकारी पूरा कर सकंगे । 

[भारत सरकार, वित्त विभाग, सं० एफ 2-सी०एस०्मार०/28, 
दिनांक 7 जनवरी, 925] 


5. गैरज के लिए अवृन्ञण्ति फीस,---जहां किसी निवास 
विशेष के लिए गै रज [चाहे उस अहते अथवा (गृह्‌) परिसर 
के भीतर हो या बाहर] प्रदान' किया गया है, वहां मानक 
अनुज्ञप्ति फीस के निर्धारण के प्रयोजन के लिए उस आवास 


२ मारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या :5(:3) ई० ए (ए)/70, दिनांक 29 जनवरी, 2977 के इपर विलोपित । 
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की मूल लागत में गैरण की मूल लागत भी शामिल करनी 
चाहिए । जहां गैरज किसी निवास विशेष के साथ संलप्ध' 
न हो वहां गैरज के लिए अनुज्प्ति फीस, भू० नि० 45-क 
ग (ख) अथवा मू० नि० 45-क हर (क) के अधीत, 
भारत सरकार द्वारा स्वामित्व अथवा पट्टाधृत (अथवा 
अधिगुहीत ) वाला, जैसा भी गैरज हो, के अनुसार अलग से 
ली जानी चाहिए । 

[मास्त सरकार, वित्त विभाग का पृष्ठांकन संख्या एफ० 27(48)- 
ई०्एक्स० ]/39, दिनांक 25 सितम्बर, ।939 तथा वि०वि० भंद्ञालय 
(झी) पृष्ठांकम 49-2/45, दिनांक 27 सितम्बर, !947] 


6. “'अमुज्ञण्ति फीस-मुक्त बवादेर शब्द का घिस्तार,--- 
यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में अनुश्ञप्सि फीस-मूक्त 
क्वाटर, की सुविधा पूर्ण रूप में होगी अर्थात्‌ स्वच्छता, जलः 

_ प्रदाय तथा विद्युत व्यवस्था के पंम्बन्ध में सामान्यतः कोई 
` अतिश्वित प्रभार वहीं देवा होगा ।. 


[भारत सरकार; द्वि०वि० . पत्र संख्या. एफे०कशा-बारसनें/28, " 


दिनांक 7 जून, 7928] 


7. किसी अन्य विभाग हारा कब्जें में लिए गए भवन 
के संबंध में नगरपालिका करों के भुगतान तथा चसुली की 
पंद्धति:--भारत सरकार हारा यह विर्णय किया गया है कि 
याद रेलवे, रक्षा, डाक व तार अथवा अम्य केन्द्रीय सरकारी 
विभागों से संबंधित: बवाईरों में यदि ऐसे किसी विभाग के 

- कमता री जिसका अपना भवतत तच हो पारस्परिक व्यवस्था 
के अक्षीच रह रहे हों तो उस भवन-के किराए में, नयर 
पालिका करों (अर्शनातू ऐसे कर गुह्‌ से संबंधित हो अथवा 
सम्पत्ति कर) जी हिस्सा मालिक का बनता हो, उसे शामिल 
किया जाता. चाहिए! जहां उसे भवन में रहते वालों के 
भगश्यालिका करों के हिस्से का और बिजली, पानी 
की खपत के प्रभार काँ भुगतान, नगरपालिका को विभाग 


(भर्वन के स्वामी) कवारा किया जाता हो वहां उस विभाग 
हारा (जिस भवन पर स्वामित्व हैं) उस विभाग से जिसके 


कर्मचारी इसमें रह रहे हों, ऐसी राशि बसूल की जाएगी । 
जहां इन प्रभारों की वसूली नगरपालिका द्वारा किराएदार 
से अथवा उस विभाग से जिसमें बह कार्यरत है, सीधे की 
जाती है वहां इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा 
और उस भवन का स्वामित्व रखने बाले विभाग हारा ऐसे 
खर्च की बसूली करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा । है आगे 
यह कि यदि उस विभाग द्वारा जिसके कर्मचारी भवन में 
रह रहे हैं, ऐसे खर्च का भुगतान नगरपालिका को अथवा 
उस भवन के स्वामित्व रखने वाले विभाग को किया जाता 
है तो पहले वाला विभाग इन खर्चा का स्वयं बहन करेगा 
या ऊत्हें अपने कर्मचारी से अपने विभाग के नियमों के अधीन 
यह देखते हुए कि उसे ऐसे खचच के भुगतान की छूट है अथवा 
नहीं, के अनुसार, वसूल करेगा । 


[भासत सरकार, वि०वि०, पृष्णंकन संख्या एफ० 77(28} ई० 
एक्स ]/ 4 विनांक 23 सितम्बर, 7947 तथा संख्या एफ० 25 
(2)-ई० एक° [| 43. विनांक 2 अप्रैल, 7943] 


आदि 
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5. इस्तीफा, स्थानान्सरण, सेवानिवृत्ति आदि के बाद 
डाक क तार विभाग के क्वाठंरों के अतिधारण के लिए 
निघस,---उपर्युक्त विषय पर सभी पिछले अनुदेशों के 
अधिक्रमण में यह निर्णय लिय। गया है कि डाक व तार विभाग 
के स्वामित्व या पद्टाधृत्त वाले निवास स्थानों के बारे में 
निम्नलिखित विम लागू होंगे :--- 


7. आबंडय प्रभाब बने रहते को अबधि और 
तत्पश्चात्‌ कब्जा बनाए रखने को रिघायती अवधि.--- 
(2) आबंठत उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह 
अधिकारी दवारा स्वीकार किया जाता है और तब तक प्रभावी 
रहेगा जब तक कि --- 


(क) अधिकारी' के दिल्ली शहर में, किसी पाचच कोर्यालय 
में कतेब्यासन च रह जाने के पश्चात, वह 
रियायती अवधि समाप्त नहीं हो जाती जो उपः 
खण्ड (2) के अधीन अनुशय है । 

(ख) इस आबंटस को आवंटन प्राधिकारी द्वारा रदद 
नहीं कर दिया जाता या इन नियमों के किसी 
उपबन्ध के अधीन रदूद - किया शया नहीं 
समझा जाता; 

(ग) अधिकारी द्वारा अभ्यपित. नहीं कर दिया 
जाता; 

(घ) अधिकारी विवास स्थान का अधिभोग समाप्त 
नहीं कर देता । 


ho 


(2) अधिकारी उसे आाबन्टित निवास-्स्थान को, 


उपन्यिम (3) के अधीन रहते हुए, . निम्त सारणी के 
स्तम्भ (१) में विनिर्दिष्ट घटनाओं में से किसी के होमे पर 


, उस खवप्नि पर्यन्त, अपने पास रख सकता है जो उस सारणी, 


के स्तम्भ (2) में तत्सबंधी प्रविष्टि में वि।नदिष्ट है: परन्तु 
यह जब तक कि बह्‌ निवास स्थान उस, अधिकारी या उस 
कुट्म्ब के सदह के वास्तविक उपयोग के लिए अपेक्षित 
ही । 


सारणी 


घटनाएं निवास "स्थान अपने 
पास रखने की अनुज्ञेय 


क कप अवधि 
§- 


` (7) पदत्याग, पदच्युत था सेवा एक मास 
से हटाया जाना था सेवा 
का पर्यवसान 

(7) सेवा-निवृत्ति या सेवान्त दो सास 
छ्द्टी 

(50) आबंडिती की मृत्यु चार मास 

(४) शहर में किसी अपात कार्या- दो मास 
सय को स्थानांतरण 


= 


मू०्नि० 45-क] 
घटनाएं निवास स्थान अपने 
पास रखने की अनुश्ञेय 
अवधि 


(५) शहर से बाहर किसी स्थान दो मास 
के लिए स्थानांतरण 

(५३) भारत में (बाह्य विभाग) दो मास 
सेवा पर जाता ; 

(५४) भारत में अस्थायी स्थांता- चार मास 
तरण अथवा भारत से बाहर 


लिशी स्थान 
यरा रथाव काह 


तरण त 


(५४) छुटी (जो मिबृत्ति-पू्े छुट्टी की अवधिषर्यत, 


छूटूटी, “अस्वीक्षत छूटटटी, चार माझ से 
सेवान्त छुट्टी, चिकित्सीय अधिका नहीं । 


छूटी या अध्ययचार्थ छुट्टी 
से भिन्न हो) 
(प) सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी या पूरे आसत वेतन मर 
म पीन छुटी की पूर्ण अवधि 
` पर्थैत जो अणिक 
: सथ चार गास की 
` “अवधि के लिए होगी 
जिसमे सेवानिधृत्ति की 
स्थिति में मनुशेय अर्वा 
भी शामिल है। 


(६) अध्ययनार्थ छुड़टी अथवा ` छुएदी अथवा मातन ` 


मियूबित की अवधि तक 
परन्तु छह मास से 
अधिक नहीं । 
(डॉ) भारत में लश्ययनाज छूटूदी - छूदडी की अवधि तक 
> परन्तु छह मास से 
अधिक नहीं । 
(मे) चिकित्सीय आधार पर छुट्टंदी की पू्णे अबधि- 
छुटूदी पर्यन्त । 
(अ) प्रशिक्षणार्थं जाने पर प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि 
ः § पर्यत । 


प्रतितियुदित 


स्पष्टीकरण--मद संख्या (7४) से (शा) तक के 
सामने उल्लिखित स्थानान्तरण पर अनुज्ेय अवधि की 
गणना, अधिकारी द्वारा अपनी तैनाती के नए कार्यालय में 
कार्यभार संभालने से पुवे उसे मंजूर की गई तथा उसके द्वारा 
ली गई छुट्टी अवधि, यदि कोई ही, को मिलाकर कार्यभार 


' स्थात का हकदार न हो जो उसके अधिभोग में है, 


` स्थान में बसे रहुया,--जहां कोई आबन्दत किसी उप 
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छोड़ने की तारीख से की जाएगी । अस्थायी 
स्थानान्तरण से तात्पर्य ऐसे स्थानान्तरण से है जिसमें 


चार मास के अधिक की अनूपरिर्थात अवधि न हो । 


(3) जब कोई निवासस्थान उपनियम (2) के अधीन 
रखा जाए तो असुजेय रियायती अवधियों की समाप्ति 
पर वह आबन्टन, सिवाय उस स्थिति जब उत्त अवधियों 
की समाप्ति के पश्चात्‌ बह अधिकारी उसी स्टेशन पर किसी.; 
पाळ कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लेता है, रद्द किया 
गया समझा जाएगा । 


(4) जिस अधिकारी ने उप नियम (2) के > तीखे 
ती सारणी की सद (7) या मंद (ए) के अधीन थियोवहः "| 


के आधार पर निवास स्थान अपने पॉस रखा है, वह किसी 
वाद्व कार्यालय में उव सारणी में. ,विनिदिष्ट अवधि. के 
भीतर, पुननियोजित होते पर इस बात. का हकदार होगा 
कि उस निवास स्थान को अपने पास रखे इहे बौर वह और 
जागे भी निवासस्थान के आबन्दन का भी पाळ होडा :।. 
परन्तु यदि पू्नियोजन होने पर, अधिकारी की.परिलब्धियां 
इसनी हों, जितके आधार पर वहु उस टाइप के निवास 


निम्मतर टाइप का निवास-स्थान जावच्दित छिया 
और उसे तब तक की अवधि के लिए उस निवास 
लिए मूल नियम 45 क के अधीन पूरी भनक लाइ' 
देनी पड़ेगी । 


गा. आबंदत के रवद किए जाने के पश्चात्‌ लिया 


के अधीन रदद किया जाता हैं या रद कर दिया गया 


जाता है और तत्पश्चात नह निवांस-स्थान उस अधिकारी 


जिसे बहू आबस्टित किया गया हो थे उसके माध्यम झे 
दावा करने वाले व्यक्ति के अधिभोग में बना रहता है था 


बता रहा हो वहां ऐसा अधिकारी उस निवास स्थान के . 


उपयोग या अधिभोग के लिए नुकसांती सेवा, फर्नीचर 
और बाग प्रभार आदि का देनदार होगा । यह नुकसानी 
भूल नियम 45 ख के अधीन सालक लाइसेंस फॉस की 
ढुगनी राशि के बराबर (अथवा जहाँ मूल अनुज्ञप्ति फीस 
पूलित की गई हो वहां मूल नियम 45-ख के पूलित मानक 
लाइसेंस फीस की दुगनी राशि, इनमें से जो भी उच्चतर 
हो) तथा मल नियम 45-ख के अधीच विभागीय प्रभारों 
सहित अन्य एकल प्रभारों (अर्थात्‌ सेवा प्रभार, बाग मभार, 
स्केल, फर्नीचर तथा अतिरिक्त फर्नीचर और बिजली 
खपकरणों के लिए प्रभार आदि) की. राशि को जोड़कर 
होगी। परिवर्धन तथा परिवर्तेन के लिए अतिरिबत अनुज्ञप्ति 
` फीस को भी उसी ढंग से दुगना किया जाएगा जिस ढंग 
से भवन के मामले में किया जाता है । 


कंक्षेन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 2972 के मियस 39 
अंजूर की गई छूदूदी । 


के अधीन अंभिवर्य सेव निवृत्ति अथवा जङ ख ड (ला सनाप 7070 ह मिम 77 ह आत शतक सेव निमृ अया येवा छोड़े को सारो के घा छोड़ने की तारीख घो बाद, 


य 


मूण्नि० 45-क] वेतः 


परन्तु किसी अधिकारी को, विशेष मामले में, मूल नियम 
45-क के अधीन मानक लाइसेंस फीस से दोगुना या मूल 
नियम 45-क के अधीन पूलित मानक लाइसेंस फीस से दो 
गुना, यदि लाइसेंस फीस पालित की गई हो, इसमें से जी भी 
राशि अधिक हो के भुगतान किए जाने पर छन लियम (2) 
के नीचे सारणी में उल्लिखित अनुज्ञेय अवधि से अधिकतम 
छह मास से की अवधि क्रे लिए निवास रखने के लिए 
आबन्टन प्राधिकारी द्वारा अनुमत किया जा सकेगा । 


प. ये नियम सामान्य सेवा के ऐसे अधिकारियों पर 
लागू नहीं होंगे जो सेत्रा की एक शर्तें के रूप में अनुज्ञप्ति 
फीस मुक्त निवास स्थान या उसके बदले में मकान किराया 
भसा पाने के हकदार हैं और न ही ये निस उन अधिकारियों 
पर लागे होंगे जिन्हें सेवा के हित को ध्यान में रखते हुए 


उनके पदों से सम्बद्ध निवास स्थात आबग्टित किए गए हैं 


तथा जिसके लिए, उक्त ' विषय पर विशेष पृथक नियम 


“जारी किए गए हां । 


[मह निदेशक डाक त्ार-का ब 
एनण्बी०, दिनांक 6 अगस्त, 7965] 


य शापच संख्या 42/48/64 


9७: सेवानिवृत सिवान्त छुदही/भत्यु होने पर साधारण ; 
. पुल "आकासं को रखे रहने की बढाई गई जवेधि---(:) 
अनुषुरेक नियम्‌ 37-ख-¡।( 2) के प्रावधान के अनुसार ' 
किसी” अधिकारी को जाबन्दित किया भया आवास उसकी : ' 
सेवा निवृत्ति श्रा सेवान्त छुट्टी पर 2 महीमे की अवधि ' 
सिंधन पर 4 महीने की अवधि | 


के लिए और आब/्टिती के 
के लिए उस अधिकारी के द्वारा या-उसम्रके परिवार के सदस्यों' 


द्वारा सदभावपूर्वक' उपयोग के लिए रखा जा सकला है 4.० 


कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से सुझाव दिया है कि सेवा: 
निवृत्त होने वाले कमेजारियों के अति सदूभाव रखते हुए 
सामान्य अंदशप्ति शुल्कां की जदांथगी पर आवास को रखे 


रहने की अंनुज्ञेय अवधि 2 महीने से अधिक बढ़ाई जाए | ः , 


स मामले पर विचार किया गया है और सरकार द्वारा, 


यहु निणेय लिया गया है कि अनुपुरंक नियम 377-खः: | 
(2) के अनुसार आवास को रखे रहने की अनुज्ञेय अवधि , . 


को सेवानिवृत्ति या सेवान्त छुट्टी के मामले में 2 भहीने से 
4 महीने तक और आंबटिती के निधन के मामले में 4 महीने 
से 6 महीने तक बढ़ा दिया जाए। यह भीं निर्णय लिया गया 
है कि सेवालिवृत्ति तथा सेवान्त छुट्टी के अनुपूरक नियम 
37-ब-22 के प्रावधान के अनुसार आवास को इससे 
आगे रखे रहने को अवधि की अनुमति जो बढ़े हुए अनुज्ञप्ति 
शुल्क की अदायगी के आधार पर विशेष मामलों में “6 
महीनों से अधिक नहीं” है को घटाकर “4 महीनों से अधिक 
नहीं” तक कर दी जाए । 22 फरवरी, 986 को भारत 
के राजपत् में प्रकाशित 30 फरवरी, 7986 की अधिसूचना 
का०्आ० संख्या 666 की एक प्रतिलिपि इस ज्ञापन के साथ 


. भेजी जाती है (अमुद्रित ) 
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(2) चूंकि उक्त अधिसूचना भारत के राजपल्न में 
इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होती हैं, अतः जैसा कि 
ऊपर कहा गया है आवास को रखे रहते की अनुशेय अवधि 
आदि उपर्युषत घटनाओं के संबंध भें 22 फरवरी 7986 
से था इसके बाद से ही लागू की जाए और 2! फरवरी 
:986 को था इससे पहले के सेवानिवृत्त/निधन 
सम्बन्धि मामले नियमों के पूर्ववत्त प्रावधानों से ही शासित 
होंगे । 

[मारत सरकार, शहरी विकास मंत्नालय (संपदा निदेशालय) का 
तापी 27-4-7986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या ,.2035(22)/83- 
नौसि-2 (खण्ड-3)] 


20. खानक लाइसेंस फीस का पूर्णाकंग किया जावा. 
यह निर्णय किया गथा है कि निवासमस्थाम, फर्नीचर, 


.संस्थापमों तथा अन्य सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार से 


परिकल्पित मासिक मानक लाइसेंस फीस की राशि (जब 
मुल नियम <5-व के अधीन दिए अनुसार अलभ भद के 
चप में, परिकल्पित की गई हो) जब र० 5 से अधिक 
और इ० 20 से कम हो और पूर्ण रुपयों में न हो, तो उसे निकठ- 
तम आधे रुपए में मान लिया जाए. अर्थात्‌ रुपए के किसी 
हसे एक चौथाई से कम- भाग को छोड़ दिशा जाएगा सथा - 
रुपए के किसी पहले चौथाई तथा उससे ऊपर के भाग'को 
जो रुपए के तील घौधाई भाग से कय हो, आधा सप्र 
सान लिया जाएगा और रुपए का जो तीन चौथाई अथवा 


: “ उंससे ऊपर का आग होगा, को पूरा रुपया मान लिया जांएया । 
: 'सं० 0 से अधिक की मासिक सात्तक लाइसेंस फीस को 
: जो पूर्ण रुपयों में न हो निकटतम इपए में साम लियां जाए ।' 


अर्थात्‌ आधे रुपए से कम के किसी. भाग को . छोड़ दिया 


. जाएगा और आधे रुपए तथा उससे ऊपर के किसी भाग फो 
: पूरा रुपया मान लिया जाएगा ॥ ह 


[भारत सरमणार, वित्त मंझाशय - झा कारणाय झाषण - संख्या 
एफ 5 (29)/83-सेंपद।, दिनांक -8= 984] + 


2. भिवास-स्थान पर सरकारी काम्र-काज के लिए 


लाइसेंस फीस में कोई छुट लहीं,--यह्‌ प्रश्‍न भारत सरकार 


के विचाराधीन रहा है कि कथा किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी 
को, जो सरकारी रियामशी आवास में रह रहा हो, यदि वह 
उक्त मावास के किसी किस्से का प्रयोग कार्यालय के कार्य 
के लिए करता है हो ती उसे उस हिस्से के लिए अतुञ्चप्सि 
i में छुट दी जानी चाहिए । यह निर्णय किया गया है 

ऐसे मामलों में मूल नियमों के अधीन निवास-स्थान के 
लिए अधिकारी द्वारा भूगतान की जाने वाली लाइसेंस फीस 
में कोई छट नहीं दी जाएगी । 

[भारत सरकार, निर्माण आवास तथा पुनर्वास संक्लालय, निर्माण 
तथा आवास विभाग, पल्न संख्या 2/50-63-ए, सी सीन, दिनांक 24 
जनवरी, 964] 

2, कुल मासिक परिलब्धियों पर लाइसेंस फीस 
का परिकलित किया आना---ऐसे किसी अधिकारी के 
मामले में जिनकी परिलब्धियों की दर में उस माह के 


i 
| 
| 


सू०नि० 45-क 


ब्रीच में जिस माह के लिए लाइसेंस फीस वसूल की जानी 
है यदि किन्हीं कारणों से' कोई परिवर्तन किया गया था, 
एक प्रशन उठाया गया कि क्या मूल नियम 45-काए (ख) 
(7) के प्रथोजन के लिए उसके द्वारा मूल नियम 45-ग में यथा- 
परिभाषित लीं गई कूल मासिक परिलब्धियों को मानक 
लाइसेंस फीस के साथ उसकी परिलब्धियों के 0 प्रतिशत 
की तुलना करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए अथवा 
आनक अनुज्ञप्ति फीस और प्र॒त्थेका चरण पर परिलब्धियों 
की दर के 0% के बीच तुलना की जानी चाहिए । भारत 
सरकार ने यह स्पष्ट किथां था कि नियमों में मासिक परि- 
` लब्धियों का उल्लेख है न कि परिलब्धियों को दूर का अतः 
यदि उस मास के दौरान उसमें कोई परिवर्तन होता है 


सरकारी कर्मचारी कौ. उपलब्धियों के 70 प्रतिशत की. 


गणना करने के प्रयोजन के लिए उस मास की कुल परिलब्धियों 
पर व्याप्त दिया जाएगा न कि समय समय पर निकाली 
गई विभिन्‍न दरों पर । व 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की यू०ओ० संख्या 53:3|पी० 
एण्ड दी० !/ 63, दिनांक 28 अक्तूबर; 963 ।] 


73. अपनी तैनाती के स्टेशन पर उसके निकट जिन 
अधिकारियों के अपने सक्षान हों उससे बसूली योग्य अनु- 
झग्ति फी (क) ऐसे अधिकारी जो किराया-मुक्‍्त आवास 
के हकदार नहीँ हैं.-~ (7) सरकार से यह निर्णय किया 
है कि अपना सकान रखने" अधिकारियों को आवास 
भाबच्दित करने पर लगे वर्तमान प्रतिबन्ध पर में दिनांक 
7 जून 7987 से आशोधनं किया साचा चाहिए । उन्हे 
सरकारी आवास के लिए घाव समझा जाना चाहिए । यह 
भी निर्णय क्रिया. गया है कि अपने मकान रखते बाले अधि- 
कायं को.यदि अधिकारी को अपने मकान से रू० 7,000 
अ्तिमाह से अधिक की आय से हो तो सामान्य लाइसेंस 
फीस पर अक्वा यदि आय ३० &, 0.00 प्रतिमास से' अधिक 


हो परन्तु २० 2, 000 प्रतिमास से कम हो तो आधी बाजार ' 


दर पर लाइसेंस फीस की राशि पर और यदि आय रु० 
2,000 प्रति मास से अधिक हो तो पूर्ण बाजार दर पर 
लाइसेंस फीस के भुगतान किए जाने के आधार पर ऐसे 
आवास का आबन्टन किया जाएगा | उन अधिकारियों से 
भी जिनके मकान अपने हों और वे बाजार दर पर लाइसेंस 
फीस के भुगतान पर सरकारी आवास रखे हुए हों पहली 
जून, 977 से इसी आधार पर लाइसेंस फीस वसूल की 
जाएगी । मकान नाहे अम्रिकारी का हो अथवा उसकी 
पत्नी/उसका पति का अथवा उसके आश्रित बच्चों का, 
के नियम समान रुप से लागू होंगे । 


(2) जहां प्रकान पदूटे पर दिया गया हो वहां मकान 
से आय का अर्थ मालिक द्वारा प्राप्त किए गए किराए से 
होगा । फिर भी, जडां मकान पढ्टें पर न दिया गया हो 
बहाँ आय से अर्थ उस किराए से लिया ज।एगा जिसके आधार 
पर नगर निकाय द्वारा गृह कर निर्धारित किया जाला हौ । 
हालाँकि, अधिकारी कौ उसके मकान से होने वाली आय 
42—3l! DPAT/ND/8A 


वेतन में फरिवतंस 329 


के सही होने के बारे में अपनी संतुष्टि करने का कार्थ सरकारी 
रिहायशी आवास के नियंत्रक आधिकारी का है फिर भी 
इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों पर विचार 
किया जाना चाहिए “- 
() जहां मकान पट्टे पर दिया गया हो, पद्टे का 
दस्तावेज । 


(7). गृह-कर की मूल रसीद । 

संबंधित अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र 
का लिया जाना वांछनीय होगा कि उसके द्वारा इस विषय 
में प्रस्तुत किए भए दस्तावेज उन सभी मकानों से संबंधित 


« हैं जिनका बह अपनी तैनाती के स्थान पर स्वयं अथवा उच 


पत्मी/उसका पति या उसके आशित बच्चे मालिक हैं । 
इस आशय का भी एक वचस-्पत्ञ आप्त कर लिया जानो 
चाहिए कि जब कभी भी अधिकारी की: उसके निजी 
मकान (मकानों) से मिलने वाले किशए में 
कोई वृद्धि होती है तो वह संबंध में सूचित करने 
के लिए उत्तरदायी होगा ऐसे मामले में जहां अधिकारी 
का हिन्दू अविभाजित परिवार के किसी मकान अथवा 


संयुक्त संपत्ति में माल एक हिस्सा हो और अधिकारी का. : 


हिस्सा एक अलग इकाई के रूप में न हो वहां इस भावेश छे - 
प्रयोजन से आय को वहां उस समस्त सम्पत्ति से होने चाली 
कुल आय में अधिकारी, उसकी पत्नी/उसका- पहि तथा 
आमित बच्चों के अनुपातिक हिस्से के रूप में लिया जाला 
चाहिए । न्‍ 
[भारत सरकार, निर्माण तथा आवास संत्राजय (सम्पदः निदेशा सथ ) 
के का०ज्ञा० संख्या 7203(8) /77-तीवि-], दिनांक 34 जुलाई, 
7977 का पैरा ] और 2 तथा 30 अगस्त, ।980 का. का ०० संख्या 
22033(6)/7 बमल 3 (कल्यूम श) का पेश 3] 


उपर दिए गए आदेशों पर पुतविचार किया गया है। 
अपनी तैनाती के स्टेशन पर या उसके समीप अपना मकान 
रखने बाले अधिकारियों के संबंध में किराए से प्राप्त होने 
वाली आय तथा किराए की देयताओं के स्लब, दोनों में 
संशोधन करके विद्यमान अनुदेशों को उदार बनाने का निर्णय 
सरकार द्वारा किया गया है, जो निम्नानुसार है :-- 


निजी मान से प्रप्त होने वसूल की जाने बाली 
वालो किशये की स्सेड लाइसेंस फीस की द 
i) द अपने मकान से प्राप्त अनु० नि० 45-क के 
आप्य प्रतिमाह 5.000२० अधीन मानक लाइसेंस 
से अधिक नहीं है । पूल लाइसेंस फीस या 
परिसब्धियों का  0%, 
इनसे से जो भी कम 

ह्य । 
() यदि अपने मकान से प्राप्त अनु० निश 45-क के 
आय प्रतिमाह 3,000₹० अधीन दुगुनी भानक 
से अधीक है किन्तु 5.000 लाइसेंस फीस/दुगुनी 


मू०ति० 45-क] वेतन में परिवर्तन ड्87 
से कम है। पूल लाइसेंस फीस या है तथा यह निर्णय किया गया है कि ऐसे अधिकारियों 


परिलब्धियों का 20% 
इनमें से जो भी कम 
हो । 
(7) बदि आयश्रति माहु 5,000 अनु ० नि० 45-क के 
३० से अधिक है । अधीन तिगुनी मानक 
लाइसेंस, फीस/तिगुनी, 
पूल लाइसेंस फीस या 
परिलब्धियों का 30% 
इनमें से जो भी कम 
हो। 
(9) अन्य सभी शर्तें और पिस्धन वही रहेंगे । 
(4) ये आदेश 8 अप्रैल, ्‌94 से सागू होंगे । 
[भारत सरकार, तिर्माण तथा आवा स मंत्रालय (सम्पढा भिदेशांलय) 


को विभांक 5 सई, ।984 बा कार्यालय ज्ञापन संख्या 203: (2)/ 
87 .7। |] 


स्पण्टीकरण,--~यह्‌ अशन उठाय। गया है कि क्यो संयुक्त 
इन्दू अविभाजित परिवार की- सम्पत्ति से होने वाली 
अव्यस्क सहभागी और पंति/पत्ती की आय, जैसा भी 
सामला हो, ` को उत सरकारी कर्मचारियों की आय कि 


पूल आवास आबम्टित किए जा चके हैं । 


यट स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी सिवास-्स्थान 
आबन्टन (विशली में साधारण पूल) नियम, 7963 के 
मू नि० 45-क -4(सी) (2) (8) (सी) और अनृ० 
पूृ० मि०-877-ख-3; के अनुसार किसी अधिकारी 
के संबंध में “कुटूंब के सदस्य यथास्थिति पति/पत्मी 
य़ा अधिकारी की उस पर आश्रित सन्तान ऑभिप्रेत है” । 


यादि संबंधित सहभागी हिन्दू अविधाजित परिबार 
की सम्पत्ति "बाले कुटुंब के सदस्यों” की परिभाषा में आता 
है, जैसा कि उक्स नियमों में बताया गया है, तो संयुक्त 
हिन्दू अविभाजित परिवार की सम्पत्ति के सभी ऐसे 
सहभागियों की समानुपातिक आय को संबंधित अधिकारी 
की आय में समाविष्ट किया जाएगा और उसके आधार 
पर उनको आवन्टित साधारण पूल आवास के किराया 
संबंधी देयता सुनिश्चित की जाएगी । 

[भारत सरकार, शहरी विकास मंजालय (संपदा निदेशाज़य) का 
दिनांक 7-5-2986 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 203/(7)/ 74- 
नीि-2 (खण्ड-7 |] 


(ख) किराए-सुक्त आवास के लिए हकदार अधि- 
कारी. () यह प्रश्न उठाया गया है कि ऐसे अधिकारियों 
को जिनका कि अपने तैनाती के स्थान पर या उसके निकट 
अपना मकान हो, उन्हें किराया मुक्त आधार पर प्रदान 
किए गए सरकारी आवास के बारे में किराया संबंधी देयता 
क्या होची चाहिए । इस मामले पर विचार किया गया 


की किराया संबंधी देयता निम्न प्रकार से निर्धारित की 
जाएगी :-- 


(4) यदि उसकी अपने मकान' शुन्य 
से आथ ₹० 7,000 प्रति- 
मास से अधिक न हो । 


(7) यदि आय ₹०000 प्रति बाजार दर पर किराए 
मास से अधिक हो परन्तुरु० का आधा जिसमें 
27000 प्रत्रिमास से कम आबन्टित की परि 
हो। लकब्धियों को 70 प्रतिः 

शतत घटाया जाएगा । 

(7) बदि आय ₹ु० 2,000 बाजार दर पर परा 
प्रतिमास से अधिक हो। किरांया जिसमें आने 

दिती. की परिलब्धियों 
को 0' प्रतिशत 
घटाया जाएगा । 


(2) मकात चाहे अधिकारी का हो अशवा उसकी 


पत्ती उसके पति का अथवा उसके आश्रित बच्चों का, यह. 


निर्णय समाच रूप से लागू होगा । 


[भारत सरकार, निर्माण तथा आवास मंत्रालय (संपंद। सिदेशःसय) 
का काण्श० सं० :8025(8)/87-नीति-ाः दिनांक .3 फरवरी, 


:982॥] 


अपना मकान रखने वाले अधिकारियों की किराए 
संबंधी देवताओं के बारे में संशोधित आदेशों-दिनांक 
5-5-7984 के का० ज्ञापन संख्या 2037(2)/8॥- 
पूल ए द्वारा जारी उपयुक्त मद (क) को ध्यान में रखकर 
उपर दिए गए जादेशों की पुनरीक्षः की गई है। गाह मि 
किया गया है कि निःशुल्क आवास के हकदार अपना मकाच 
रखने वाले अधिकारियों की किराए संबंधी देयताएँ निम्ना: 
नुसार होंगी जो 6 अप्रैल, 984 से लागू है :-- 


अपने सकान से आाप्त 
किराए की स्लेब 


. बसूल की जाने वाली 
लाइसेंस फीस की दर 
(ै) यदि अपने मकान से प्राप्त श्न्य 
आय प्रांतमाह 300० से 
अधिक नहीं है 


() यदि अपने मर्कान से प्राप्त मूल नियम 45-क के 
आय प्रतिमाह 3,000 5० अधीन दुगुनी मानक 
से अधिक है किन्तु प्रतिमाह लाइसेंस फीस/दुगुनी 
5000₹० से अधिक नहीं पूल लाइसेंस फीस 
है। या परिलब्धियों का 

20% इनमें से जो 
भी कम हो उसमें से 
परिलब्धियों का ?0% 
घटाकर 


i 
| 


| 
| 
{ 
| 
| 
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(प) यादि आयु बतिमाह 5000 मूल नियम 45-क के 
रु० से अधिक है! अधीन मानक लाइसेंस 
फीस/तिगुनी पूल 
लाइसेंस फीस या 
पारलाब्धियों का 30 
प्रतिशत इनमें से जो 
भी कम हो उसमें से 
परिलब्धियों का 0%% 
घटाकर । 
(2) यह निर्णय एक समान रूप से लागू होगा चाहे सकान 
अधिकारी का अपना हो था उसके पति/उसकी पत्नी या 
उसके आशित बच्चों का हो । 


[चारत सरकार, निर्माण तथा आवास मंत्रालय (संपदा निदेशालय) 
का दिनांक 2 जुलाई; 7954 का का ज्ञा० संख्या ।8075/(8)/8:- 
पूल ग] 

]4 ऊब पुराने निवास-स्थालो के बारे -में स्थान 
तैयार कराने की लागत उतलब्ध च ही.--मूल नियम 45-क 


“हे संशोधन कर चिया गया है ताकि: मानक लाइसेंस फीस 
, की. गणना के प्रयोजन के लिए निव्रासस्थान की लागत में 


झि की लागत तथा उसके तैयार किए जाने पर खद की गई 
राधि शामिल की-जा सके । य 
गायले में स्थान के तैयार कराने पर खर्च की गई राशि के 
आंकड़े उपलब्ध नहीं है! अतः यह गिर्णय किया गंया है कि 
जहां किसी निवास स्थान केः स्थान को तैयार कराने की 
तसं सालूम मे. हो चेही, निवास स्थानों के दो-मंजिले होने 
की स्थिति में संस्वना की मूल लागत का 70 प्रतिशत 
और मिवा स्थारों के एक-मंजिल होने की स्थिति में 
संरचना की मल लागत का 20 प्रतिशत को, लागत साम 
लिया जाना चाहिए 


[स्त सरका र निर्माण तथा आवास मंत्रोलय (संपदा निवेशालक- 


नीति एकेक) का को व्शा» संमा , 3042(7)/75-नीति-, दिनांक 
ॐ] मई, 2979]. | 

75, (क) 7-3-£983 से विलयनोपरान्त चेतन के 
आधार पर वसूल को जाने घाली लाइसेंस फौस.-- (7) 
मुझे यह कहते का निदेश हुआ है कि मूल नियम 45-ए [४/ 
(ख) (7) के अधीन जिन अधिकारियों की महंगाई वेतन 
सहित, परिलब्ध्रियां 300 रुपए प्रति माह्‌ से कम है वे मूल 
ह्ियम 45 के अधीन साढ़े सात प्रतिशत की दर पर लाइसेंस 
फीस या मानक लाइसेंस फीस, इनमें जी भी कम हो, अदा 
करेंगे, बशते कि 300 रुपए प्रतिमाह या उससे अधिक 
प्रिलब्धियां पाने वाले अधिकारियों की, लाइसेंस फीस 
की कटौती के बाद, निवल परिलब्धियों 276, 80 ₹० 
प्रतिमाह से कम न हों । पहली फरवरी १982 से मकान 
किराया भत्ते, प्रतिकर भत्ते की अदायमी फे लिए उनके 
वेतन में 320 पाइंट औसत सूचकांक तक केन्द्र सरकार के 
कर्मचारियों को स्वीकृत महंगाई भत्ता/अतिरिक्त महंगाई 
अत्ते के विलयन के लिए सरकार हारा वित्त मंल्लालय के 


वेतन में परिचितेन 


कुछ पुराने निवास स्थानों के. 


निणेय लिया गया है 
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तारीख 25 माचे, 7982 के कार्यालय शापन संख्या 73026/ 
2/87-६०-प (बी) के अधीन लिए गए निर्णेय के परिणास- 
स्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि उपर उल्लिखित 320 
पाइईंट औसत सूचकांक तक महंगाई भत्ते/अतिरिक्त 
महंगाई भत्ते के विलयन के परिणामस्वरूप साहे सात 
प्रतिशत दर पर लाइसेंस फीस की वसूली के प्रयोजन के लिए 
परिलब्धियों की सीमा को 300 ₹० प्रतिमाह परिलब्धियों 
से कम की सीमा को बढ़ाकर 470 ४० से कम कर दिया 
जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया हैं कि 470 रुपए प्रति: 


माह या उससे अधिक परिलाब्धियों आहश्ति करने चाले 


अधिकारियों के भामले में, लाइसेंस फीस की कटौती के बाद 


` निवल राशि 433, 80 र० से कम'न हो। ये.निर्णय पहली 


साचे, 2983 से लागू होंगे । 


छू 


(2) ॥-2982 से 28-2-983 तक की अवधि 


के लिए विलयन से पूर्वे वेतन के आधार पर सरकारी आवास 
: के लिए लाइसेंस फीस लेने का भी निर्णय लिया. गया है| 
बिलयनोपरान्त वेतन और भत्तों के आधांर पर वरिशोधित- ' 


लाइसेंस फीस 7-3-7983 से ली जाएगी । 


(3) . ये निर्णय सरकारी रिहायशों के उन आंब्रन्टितियों 


` प्र भी लागू होंगे जितकी परिलक्धियां 470 रुपए. प्रतिभाह 
और उससे अधिक हैं और जिन्हें मूल नियम 45-ए के आ 


अपनी परिलाब्धियों की 20% पर लाइसेंस फीस या 
लाइसेंस फीस, इनमें जो झी कम हो, अवा करम 
| 


mm 


(4) ये निर्णय वित्त मंत्रालग के तारीख -5-३ 974 


के संकल्प संख्या एफ 77 (35) 74जाई० सी० की म 


30 पर दिए गए निर्णय के आधार पर  श्रेणी-३  पंदधारक 
कर्मचारियों पर भी लागू होंगे । 
. (5) यदि 


ऐसे मामले में जिसके सम्बन्ध में अन्यथा 
वे. इन आदेशों कें अनुसार विनियमित 


होंगे 


[भारत सरकार, निर्माण व आवास मंत्तालये को तारील 24 मई, 
2983 का कार्यालय शापन संख्या  (5)-डब्ल्यू० एण्ड ई०] 


(ख) बिंनांक 3-2-7985 से. लाइसेंस शाल्वा 
को बर्तमान बरों पर अगले आदेशों तक स्थिर रखना.- 
सरकार द्वारा चौथे क्रेन्द्रीथ वेतन आयोगा की सिफारिश 
स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप संशोधित वेत्तीमान 
वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) द्वारा अधिसूचित किए 
जा रहे हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित 
सरकारी कर्मचारियों से लाइसेंस शुल्क की एक-मुश्त दर 
के नियतन और वसूली से सम्बन्धित मामला मलग से सरकार 
के विचाराधीन है और निकट भविष्य में संशोधित आदेश 
जारी कर दिए जाने की संभावना है | ऐसे आदेश जारी 
किए जाने तक, यह्‌ निर्णय किया गया है कि सरकारी आवास 
के लिए लाइसेंस शुल्क की वसूली उसी दर पर की जाती 
रहेगी जिस पर लाइसेंस शुल्क आजकल वसूल किया 
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जा रहा है। दूरे शब्दों में आगामी आदेश जारी होने तक 
बेतनमातों में किए गए परिवर्तत के आधार पर आंटी के 
वेतन में परिवर्तन के फलस्वरुप सरकारी कर्मचारियों की 
लाइसेंस शुल्क की देनद्वारी में कोई परिवर्तन न किया 
जाए ! 

ये आदेश सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा 
निम॑त्रितत रिहायशी आवास पर लागू होंगे । 

[सारत सरकार, वित्त संतालय का दिनांक 24 सितम्बर, 986 
को कार्यालय ज्ञापन संख्या ।020/6/86-६० |] (ख)] 

76. बूश्ठर पर्यो को चलाने और उसके रखश्थाव 
पर होते बाला खे विभाग हारा बहन किया जाएं.--- 
यह प्रश्‍न उठाया गया है कि कया होदियों से पानी के चढ़ाने 
के ५ पामी वे पपी के रखरखाव की लागत 
पी० एण्ड ०टी० क्यार्टरों, विशेष रूप से बहुमंजिल इमारतों 
था ऐसे स्थाणो पर जहां नस्पालिका सप्लाई से उपयक्‍त 
जल-देवाव के अभाव के कःरण॑ बूस्टर व्यवस्था करनी पड़ी 
हो, के आंबन्टिंतियों से वसूल की जाए या नहीं । 


` ध्यालपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया मथा 
जली पी० एण्ड टी० इमारतों में कंपर की 
पँपी से पानी चढ़ाने के लिए नगर प्राधिकरणों 


में और उसके रखरखाव 


िहानिदेशन, छाक तार का तारीख 23 सितम्बर, 7975 का पद 
संख्यः 26:80/7घयसण्बीण] | 

7. सई दिल्ली/ दिल्ली में सामात्य पूल रिहायशी 
आवास के संबंध में बाजार लाइसेंस फीस एकत्र करना. 
(7) चूंकि विभिन्‍्त कालोनियों में सामान्य पूल रिहायशी 
आवास के उंसी हाइप में अधिकतम और न्यूनतम लाइसेंस 
फीस. की दर में पर्याप्त अन्तर था । अतः समानता लाने 
की आशा से बाजार लाइसेंस फीस' को एकल करने के प्रश्न 
पर विचार किया जा रहा था । अब यह निर्णय लिया गया 


है कि पहली अगस्त, 7976 से हरं मास बाजार लाइसेंस 


फीस का परिकलनं टाइप ह से ४9५ तक के मावास समूहों 
के लिए 4. 63 रुपए प्रति वर्ग मीठर की एकत्रित यूनिट 
दर पर तथा टाइप ४ से शत तक के आवास समूहों के 
लिए 5,] रुपए प्रति वर्गमीटर के हिसाब में लगाया 
जाये अर्थात्‌ एकद्षित बाजार दई टाइप है से 7४ के लिए 
एकतलित मानक लाइसेंस फीस की 4. 66 गुणा तथा ५ 
और उससे ऊपर के आवास के लिए 5 गुणा होगा जहां 
तक टाइप | का संबंध है मूल नियम 45-ए और बाजार 
लाइसेंस फीस दोनों के लिए लाइसेंस फीस का परिकलन 
मौजूदा पद्धति के अनुसार ही किया जाता रहेगा । 

(2) यह भी निर्णय लिया गया है कि पहली अगस्त 
2976 से, जिन अधिभोक्‍ताओं के आबन्टन रदद कर दिए 
गए है और सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत ऑक्षभोकताओं 


कीः विभागीय "व्यवस्था के मामले में लागू . 
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का सिष्कासन), अधिनियम 2977 के अधीन आवश्यक 
निष्कासन कार्यवाहियां अन्तिम रूप से निर्णीत हो गई हैं और 
परिसर खाली करने के लिए स्वीकाति तीस दिनों की अवधि 
समाप्त हो गई है, उनमें ऊपर पैरा ] के अधीन परिकलित 
किसी आवास विशेष की एकत्रित बाजार लाइसेंस फीस से 
तीन गुणा क्षतियां, खाली करने/व्यनहा रिक निष्कासन 
की तारीख तक हर मास वसूल की जाएंगी । टाइप में 
क्वार्टरों के मामले में इन मकानों के लिए निर्धारित-की गई 
मौजूदा बाजार लाइसेंस फीस से तीन गुणा होंगी ! 

[भारत सरकार, निर्साण एवं आब्रास मंत्रालय (संपदा भिदेशालय ) 


का तारीख 3 जुलाई, 7976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या: 7803] , 


(2) 7 >पोल-ों] 


यह देखा गया है कि कुछ मामलों सें प्रभाव ले 
फीस की एकत्रित बाजार दर मूल नियम 45.वी के अधीन 


अभाव लाइसेस फीस तथा डी० सी० से कम हैं। -तदनसार 


यह्‌ निर्णय लिया गया है कि उत सभी मामलों में जहां सामान्य 
इल में आवास के लिए लाइसेंस फीस की एवालित बाजार 


दर ली जाती है, उनमें वास्तविक ली-जाने बाली लाइस्रेंस- 


फीस, मूल नियम 45-बीं के अधीन लाइसेंस फीस था मानक 
लाइसेस फॉस तथा डी० सी० की एकत्रित बाजार धर पर 
इसमें जो भी अधिक हो, ली जायेगी । *- 

[भारत सरकार, निर्माण तथा आवास मंत्रालय (संपदा मिदेशालण ) 


- भा तारीख 29 मई, 98] वा कार्यालय ज्ञापन संख्या ]607 न्‌ 


80H] 


गहु निर्णय लिया गया है कि तारीख 29 आई; 984 
के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए आदेश सामान्य पृ आवस 
के अधिभोक्‍ता मकान मालिक जधिकारियों पर 
होंगे ! उनके मामलों सें उससे ऊपर भारत सरकारं आदेश 
(43) में दिए गए आदेशों के अनुसार लाइसेंस, फीस' ली 
जयेगी । 
[भारत सरकार, निर्माण एवं आवास मंज्लालथ (सम्पदा. निदेशासय ) 


का त'रीख 29 नवम्बर, 982 का कार्यालय ज्ञापन संख्या: 7४0 tf 
(6)/४2-प'लना} 


महानिदेशक; डाक व तार के अनुदेश 
(2) सू० नि० 45-ख के अधीन; विभागीय कवार्दरों 
में रहते वाले कुछ डाक व तार अधिकारियों से लाइसेंस फीस 
की बसूली प्राप्त करने के बारे में कुछ प्रश्त उठाए गए हूँ 
अतः महःलेखाकार, डाक व तार तथा लू मंत्रालय के 
परामर्श से निम्नलिखित स्पष्ठकारी अनुदेशशजारी किए 
जाते हुँ :-- 
0) ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जिनके नियम बनाने 
की शक्ति राष्ट्रपति के पास है वे मू० नि० 45-क 
के क्षेत्र में अ'ते हैं न कि मू० नि० 45-ख के 
क्षेत्र में । तदनुसार, सरकारी निवास स्थानों मे 
कर्मच रियों से भू० नि० 45-ख के अधीन लाइसेंस 
फीस का वसूल किया जाना सामान्यतः नियम के 
विरुद्ध होगा । 
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मूण्नि० 45-क 


(7) फिर भी, सरकार, मू० नि० 45-क [7७ (ग) 
()] के अधीन मद संख्या (7) से (6) तक में 
बताई गई परिस्थितियों में मू० लि० 45-क 
एप (ख) के अधीन निर्धारित लाइसेंस फीस से 
अधिक राशि वसूल कर सकती है । 


आदेशित अधिक वसूली की राशि, सित्राय सामान्य 
परिस्थितियों के, मूल नियम 45-छ के अधीन 
वसूली योग्य लाइसेंस फीस की राशि से अधिक 
नहीं होगी और प्रत्येक मामले में सामान्य रूप 
से अनिवार्यतः से~अधिकः गहीं होगी । 


(प) इससे पहले की सू० नि० 4छ-क 79 (भ) (&) 
(7) के अधीन बढ़ी हुईं लाइसेंस फीस की वंसूली 
'के आदेश, कि आबस्टन को रदृद किया 

` जाना” आवश्यक] होगा! आबन्टन के रदद 

"न किए जाने कीं स्थिति में उस बवाटर की अतिः 
धारण की अनुमति क्री गई मान ली जाएगी 

और बढ़ी हुई .अनुज्ञाप्ति फीस की बसूली नियम' 

के बिए होगी । 
(महानिदेशक, डाक व तारा का ०्क्षा० संख्या मून०्बी ० 42/35/53; 


- विनांक -2 जुलाई). 7952) 


(2). जहां, सक सूलः तियम -45-कना तथा 45-खर ` 


क की के खण्ड (०) बंध है, यहू स्पष्ट किया 


"जाता हैं. कि मानेक लाइसेंस, फीस की गणता के प्रयोजनों 


के लिए किसी भवन की (संस्थापन सहित) पूंजीगत लागंत 
उसके निर्माण कार्य की लागत (अर्थात्‌ विभागीय॑ प्रधारों 
को छोडकर) जिसमें निर्मीण कार्य पर हुए प्रत्यक्ष व्यय 
, अर्श्नात्‌ निर्माण कार्य प्रभारित स्थापना तथा निर्माण कार्य 
के लिए सीधे डेबीट किए गए ओऔजारों तथा यंत्रों की खरी 
पर और भाडे पर तथा निर्माण कार्य में जारी किए गए अथवा 


- प्रयोग में लाए गए भण्डारों के किराए पर, खर्च की गई राशि 


को शामिल किया जाना चाहिए । 


इसी प्रकार, डाक और तार विभाग की इंजीनियरी' 
शाखा हारा किए गए विद्युत प्रतिष्ठापन कार्यों की कार्ये 
लागत में राजस्व, के नामे डाले जाने वाली राशि सहित 
ऐसे निर्माणकार्यं में जारी अथवा प्रग्मोग में लाए गए भण्डारों 
के भाडे तथा भण्डारण प्रभार की राशि के संब्रंध में किए 
गए समायोजनों को भई शामिल किया जाएगा । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (सी) यू०्यों० संख्या 543-एफ० 
एस०]/ 57, 'वित्ञ दितांक 79 मार्च, 7957, डीण्जी० पी० एण्ड टी० 
गु०्ओ० संख्या 26/30/57, विनोंक 23 जुलाई, 7959 और डी ०जी ० 
पी० एण्ड टी के पत् संस्था 26/50/57 एन ०पी०, दिनांक ।9 सितम्बर, 
959 पर वित्त मंत्रालय (सी०) का पृष्ठकिसा 


लेखा-परीक्षा अनुदेश 
(3) मूल लियम 45 के अधीस प्रविष्टियां देखें । 


(2) असुब्रित । 
dr AL] DPAT/ND/88 


बेसन में प्ररिवर्तत 887 


(3) असुक्रित ? 

(4) मूल नियम 45-क और 45-ख के खण्ड | (ख) 
के अधीन निवास-्स्थानों की मामक ल7इसेंस फीस की गणना 
करते समय निम्नलिखित तालिका में दी गई ब्याज दरें 
लागू करती चाहिए :-- 


निषास-्स्थान के अधिग्रहण ब्याज की दर 
तथा निर्माण की तारीख \ 


उस भवनों के उन भवत्तों के 
सिए जिनका. लिए जिनका 
कब्जा ।9 - कब्जा 79 
शून, 922 ` शून, ।923 
को अथव! ` के बाद लिया 
उससे पहले गमा हो। 
गया ही । 


१ अप्रैल, 4949 से पहले... 5 प्रतिशत. 4 प्रतिशत “ 

५ अप्रैल, 929से पहले... 3$ प्रतिशतः 8 प्रतिशत 

35 जुलाई, 7927 तक । के 

अगस्त, 2927 सें 3 ` 3 प्रतिशत 6 प्रतिशत 
दिसम्बर, 7927 तक । | 

3 जनवरी, 7922 से अगले 6 प्रतिशत 8 प्रतिशत 
'» आदेश होने तक 


हिम्पणी,--इस सारणी के वासम (7) में जाह 
निर्माण की तारीख निवास-स्थान फे निर्माण के लिए प्रावेकलन 
के खातों के बन्द किए जाने की तारील समझी ज।नी चाहिए । 
निवासस्थान के परिवर्धत और रहो-बदल पर खच हुई 
राशि के संबंध में व्याज की गणना, ऐसे परिवर्धत- जथवा 
रदो-बदल के प्रावक्षलनों के खातों के बन्द विए जाने की 
तारीख को लागू की जानी चाहिए । 

लिखा परीक्षा अनूदेशों के मैनुअल (पुंलःसुद्रित) का भागने, 
अध्याय-\; पैरा 5()] 


आरत सरकार का ऊपर मिदिण्ट जादेश संख्या (5) भी देखे 
(5) जहां किसी सरकारी सेवक को उसके जनुरोध 
पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्व अथवा पढ्टाधृत वाल' 
कोई एँ सा निव।स-स्थान दिया जात है जो कि उसकी पात्र 
से उच्चतर वर्ग का हो और जबकि उसके लिए उसके बग 
का निवास-्स्थान उपलब्ध हो वहां उस निवास-स्थान 
की निर्धारित मानक लाइसेंस फीस की पूरी राशि लो जानी 
चाहिए और सू णलि० 45-क तया 45-ख के खण्डा (ख 
के अधीन दी जाने वाली 70 प्रतिशत की छूट का लाभ नहीँ 

दिया जाना चाहिए। 
[लिखा परीक्षा अनदेशों के मैनुअल 

४ पैरा 5(0)] 


(पुनः मुद्रित) को आगन] अश्या 


| 
| 
| 


सू०लि० 45-ख] 


(6) मूल तियम 45-क अथव। मूल नियम 45-ख के 
खण्ड 9५ (ख) के अधीन केवल किसी व्यक्ति विशेष के साथ 
ही नहीं बल्कि सरकारी सेवकों के वर्गों के साथ भी एसी 
कार्रवाई क! किय जाना अनुजेय है । 

लिखा-परीक्षा अनुदेशों के सेनुअल (पुनः मुद्रित) का भागनों, 
अध्याय-\, मरा 5(77)] 

गूल नियन्त 45-ख.--7ै. यह निय उच सरकारी 
सेवकों पर लागू होता है ओ उनसे भिन्न है जिन्हें मूल 
लियस 45-क लागू होता है। गुरु] था उनस भिन्न हूं 
जो ऐसे निवास स्थानों के अधिणोंगी हे जो भारतीय 
रेजबे के हे,'थ रेल-राजस्व के खच पश किशए प 
लिए गए हू ५ “+ ; र 


ग. छण्डना के उपखण्डं (खं) के प्रयोजनों के लिए 
सरकार फे सवामिह्याधीन निवास स्थान की पूंजी लागत 


के अन्तर्म ऐसी विशेष सेवाओं और अतिष्ठापनों 


, (जिसमें फर्चीचर, टेनिस कोर्ट तथा स्वच्छता, जलन 
अवाय घा विद्युत प्रसित तथा फिटिंग भी आते 
हैं) का जो उससे हो, खर्षे यौ सूल नहीं जाएगा, 

और पूंजी लागत में था तो-- 
(क) निवाल स्थान -के अंजेल या सब्निर्माण का 
खर्च होगा, जिशतें स्थल का खर्च और उसकी- 


के पश्चात्‌ उपगत कोई भी पूंजी व्यथ भी 
है, या जब बह ज्ञात .म हो तो, 


(ख) निवास स्थान को वर्तमान मूल्य होगा जिसमें 


कमच (साइट) का मूल्य शो है । 


हिष्पणी,--अत्यावर्दृत मा विशेष, सरम्मतों का खच, 
पूंजी लागत या वर्तमान मूल्य में तंब तक नहीं जोडा जाएगा 
जब तक कि ऐसा प्रत्यावतेन था मरम्मत वास सुविधा में 
कोई बृद्धि ग करती हो था उसमें वर्तमान प्रकार के निर्माण 
के स्थान पर अधिक व्यवस/ध्य सन्तिर्माण न किया जाए : 


परस्तु-- 
() केखीय सरकार उस रीति की उपधित करने 
वाले नियम बना सकेगी जिसमें निवास स्थानों का 
बर्तमान मूल्य अवधारित किया जाएगा; 
(प) केरी सरकार यह अवधारित करने थाले 
नियस अना सकेगी कि कोस सा छपर के उपखण्ड 
(क) के प्रयोजन के लिए स्थल की तैयारी पर व्यय 
के रूप में समझा जाएगा; 
(7) केन्द्रीय सरकार उन कारणों से जिन्हें 


अभिलिखित फिरा जाना चाहिए किसी विनिरदिष्ट 


तैयारी का ख और अजय या सन्निर्साण * 


वेन में परिवतंस 389 


केल के भीतर के विविदिष्ठ बर्ग या बरतें के सभरत 
निवास स्थानों फा पुनर्मूल्‍्यांकन ऊपर के परन्तु (।) 
सें चिदिष्ट लियमों के अधीच किया जाता प्र!धिकृत 
केर सकेगी और ऐसे पुनर्मूल्यांकन के आधे पर 
किसी या समस्त. ऐसे सिवास स्थालीं की पूंजी 
सागत को पुनरीक्षित कर सकेगी; 

९) पूंजी लागत में, चाहे बहु घासे भी 
संभंणित की जाए (7) उ सा्भलों.सें जिनमें 
कि निवास स्थान का सरकार द्वारा सझिर्माण 
क्रिया गया हो, स्थापन तथा औजारों और संद्र 
मद्धे कोई भो प्रभार, उन प्रभारों से शिक्ष जो 
सङ्गिर्साण पर सीधे ही बस्तः प्रभारित किए गए 
हो, था (2) अभ्य मामलों में ऐसे प्रभारी की 
प्रावकालित रकम संगणचा में नहीं ली जाएगी; 


(ए) केखीय रकार, उस कारणों सेःजो जश्मिनरिणित. 


किए जाने चाहिए, निवास स्थाने की पूँजी. लागेल के 

विशी विंनिविष्ट अंश को निम्तनल़खित दशाओं 

में बदूटे खाते डाल सकेगी, अर्थीत्‌ += . 

(3) जब निवास स्थान का . कोई: भाय अनिवार्सतः 
अधिकारी द्वारी जिसको कि सिंधेस स्थात 
आबंडिस किया जाए, उम सण्कारी. घा भेर: 
सरकारी आगन्तुको फे स्वागत के लिए जो 


कारबार के निसन्नं उससे सिल्मो आए, 


अलम रखता पंडे, घा हा 

(2) जब केख्रीय सरकार का व्यह समाधान हो 
जाए कि ऊपर तिदिष्ट' निमरभों के अधीन 
यथा-अवधारिल पूंजी लागत, दी भई चास 
सुविधा के उचित मूल्य से बहुत लधिक 
होगी ; ः 


(शं) स्वच्छता, जलप्रदाय और बिद्युत प्रतिष्ठापनों 
और फिहिगों की लागत या मृह्य का निर्धारण 
करते में फेखीय सरकार तियंमों हारा यहं अक 
धारित कर सकेगी कि इस प्रयोजन के लिए क्या 
कया फिंटिग के रूप में समझा जाएँगा। 


मी, नित्रास स्थान की साधक अनुश्नष्ति फीस को 
संगणना निनलिखित छप से की जाएगी :-- 


(क) पटूटाधूत निवास स्थान की दशा में, 
सानक अनुज्ञप्ति फीस बहू रकम होगी जो 
पटूटाकर्ता क्रो संदस की जाए; 

(8) अधिमृहीत निघास स्थान की दशा सें, मानक 
अनुर्सप्ति फीस बह प्रतिवंरे होगां जो भन 
के स्वामी को संबेध हो; 


3. भारत सरक) र, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 78(23)-ई-4(ए ) /79, दिनांक 22 जतवरी, 972 के छाश ये शब्द था उस 
नियम के खण्ड ४7 के उपबंधों के अधीन लागू किया जाता है” निकाल दिए गए हैं । 


5. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचसा संख्या 5(20)/63-संपदा, 


कि 2 जुलाई, ।963 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया । 


| 
i 
i 
| 
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दोनों ही दशाओं में यथास्थिति, पढ़े की या 
अधिग्रहण की कालावधि के दौरान, मामूली 
और विशेष अनुरक्षण और सरस्यत के लिए 
तथा परिवर्धनों या परिबतेनों. पर किए 
गए पूंजी ब्यय के लिए ऐसी राशियों की, 
जो सरकार पर प्रभार हों, पूति के लिए 
और ऐसे पूंजी व्यय पर ब्याज के लिए और 
साथ ही ऐसे निवास स्थान के बारे में 
सरकार द्वारा संदेव गृह कर था सम्पत्ति के 
प्रकार के नगरपालिका तथा अर्श करों के 
वहन के लिए, उन नियमों के झधीच, जो 
केखीय सरकार द्वारा अनाए जाएं, अब- 
धारित राशि और जोड़ दी जाएगी । 


(ख) सरकार के ए्वाशित्वाधीत निघास-्स्थानों की 
दशा में मानक जनुशप्ति फीस फी संगणवा.-- 
विवास स्थान की पूंजी लागत पर (पहि- 
वर्धन लथा परिषतेन सहित्त) की जाएगी 
मर बह ऐसी पूंजी लागत का यह प्रतिशत 
होगी जो व्याज की उस दर के बराबर हो 
जो राख्यूपति झारा समय समय पर नियत 
की जाए और उसमें तिदास स्थास के बारे 
में सरकार हारा संदेय गुह कार या सम्पत्ति 
कर के प्रकार के नगरपालिका तणा अल्प 
करों के लिए तथा भामूली और बिशेष बोलों 
जकार के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए 
राशि जोडी जाएगी । ऐसी राशि उस नियमों 
के अधौत शवधारित होगी जिल्‍्हें केसरी 
कणकार शशाए १ 


2[(छख) ऐसे भनिबास स्थान को दशा में जो 
सरकार फो बान सें दिया गया है थासाशूली 
अनुश्ष्ति फीस पर पणे पर दिया गया है 
था निशुष्क्त असुश्नप्ति फीस के आधार पर 
सरकार को विया गया है, सानक अनुझप्ति 
फीस महो होगी जो सरकार के स्वामित्वाधीन 
लिवास स्थान के लिए है;] 


E 


3 (ग) {सभी दशाओं में) मानक अनुझप्ति फीस 
एक कंलेप्डर सास फे लिए झनक के रूप 
में अभिव्यक्त की जाएगी और ऊपर संगणित 
बाधिक असुज्ञष्ति फीस के बारहनें भाग के 


बेसन में परिवर्तन 


843 
बराबर होगी किन्छु थह इस परन्तुक्क के 
अध्ीय होगा कि विशेष परिक्षेत्रों में गा निवास 
स्थानों के निशेष ब्र्गों के बारे में, केन्द्रीय 
सरकार, एक भास से अधिक किन्तु एक 
वर्ष से कम की कालावधि के लिए मामक 
अनु्षप्ति फीस नियल कर सकेगी । जहां 
केर्ीय सरकार इस परन्तुक के आधीत कारं- 
बाई करे चहा इस प्रकार नियल को गई 
सामक अनृत्तप्ति फीस वाषिक अनुन्तप्ति फीस 
का ऐसा अनृपात होगा जो जस अनुपात के 
अधिक न हो को ऊपर के निस 45 के 
अधीन सथा हि 
और एक बर्ष 


डिप्पणी ॥ ;--ऊपर के उपखण्ड? [(क्ष),, (जे) तथा. 


(ख थ)॥ के प्रयोजतों के लिए मामूली, और विशेष' दोनों 
प्रकार के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए परिवर्धनों: के 
अन्तर्गत स्थापना और जौजारों तथा संयंत्र ्रभारीं के लिए 
कुछ भी, सिवाय उसके जो कि खण्ड के परण्तुक (7४) के 
अधीन अनुश्षात है, सम्मिलित नहीं किया जाएग।। . 
टिप्पणी 2 :--केस््रीय सरकार मियम दारा उन छोटे 
प्रिवर्धनों कर परिवर्ततों का खर्च जो निवास स्थान की 
पूंजी लागत के एक विहित प्रतिशत से अधिक न हो, ऐसी 
कालाधध्ति के दौरात जो. नियम दवारा जवधारित की जाय, 


निवास स्थाम की अनुश्वव्ति फीस में बृद्ध किए बिने! ही : 


अनुश्ञात बार सकेगी । 


49, जह सदार सरदारी सेबरद को अपने हाश 
पद्दाघुत “(या अधिगुहीत) या जपने स्वासित्वाधीन 


कोई सिवास स्थान दे सब सिम्नलिखित शर्तों का 


अनुपालत किया जाएगा २ 4 
(क) दी गई वास सुविधा, अधिकारी की अपनी 
प्रार्थना पर के सियाय, ऐसी बास सुविधा से अधिक 
न होगा जो कि अधिभोगी की प्रास्थिति की दृष्त 
से समुचित हो । 


(ख) जब तक कि किसी सासले में इस नियमों 
में अभिव्यकत्ततः अन्यथा उपबंधित न हो, बह -+- 


(5) निवास स्थान के लिए अलुज्ञप्ति फीस देगा, 
जो ऊपर के खण्ड | में चथा परिभाषित 


7. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 20(27)/36-इबत्यू एण्ड ई०, दिनांक 37 जुलाई, ।968 के द्वारा अन्तःश्यापित 


किया गया । 


2. भारत सरकार, वित्त मंद्चालय की जभपिसूजना संख्या 5(70)/63-मंपदरा, दिनाक ।2 जुलाई, 963 के हारा प्रत्िस्पापित । 


सथिशोग को क्ालाइडि 
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साक अलुज्ञप्ति फीस है, या उसको सिक 
उपलब्धियों का दस प्रतिशत, इनमें से जो भी 
कस हो; 

(म) निवास स्थान के घारे में सरकार हारा संदेश 
नगरपालिका और अस्थ कर जो गृहनकार या 
सम्पत्ति-कर के प्रकार के न हों, वेगा; और 

(पा) सिवास स्थान के लिए वान कौ भई सेवाओं 
क्रे बारे में सरकार द्वारा संदेय प्रभारों के 

` लिए अतिकर देगा । 

(ग) उपरोक्त : उपखण्ड (खं) में किसी बात के 
“हीते हुम केखीय सरार LR 
` (३) उपरोक्त खण्ड} के उपबन्धों के अधीत सालक 

अनुज्ञप्ति फीस के संगणित हो जाते के 
पश्चात्‌ किसी भी समय चाहें किसी विशिष्ट 


.- के निवास स्थानों को, अनुश्षप्ति फीस के 
` निर्धारण के जरधोजना्थ निम्नलिखित शर्तों 


..के पूरा किए जाने पर बर्गोकृत कर सक्रेगी--- 


ह (3) यह कि निर्धारण का आधार एक ससान 
.. हो, और 


: (2) ' यह कि. किसी आ सरकारी सेवक से - 


ली गई रक्स उसकी भासिक उपलब्धियों, 

के दस प्रतिशत से. अधिक न हो; 
(ए) साधारण या विशेष आदेश हारा सिम्नेसिखित 
सरकारी सेवकों से उन्तकी उपलब्धियों के बसं 
प्रतिशत से अधिक अंनुज्नष्ति फीस लेने के 

लिए उपक्ध कर सकेगो, अर्थाल्‌ :=-. 
(4) -ओोः उसके प्रशासनिक नियंत्रण के आधीत 

' न ह्यो 

` {2) जो कर्तव्य पर उस स्थान पर जहां 
कि उसे निव्रास स्थाप दिया गया है, निवास 


करने के लिए अपेक्षित नहीं है या अनु- | 


ज्ञात नहीं है, या 
(3) जिसे ऐसी बास सुबिधा, जो उसके 
हारा धारित पद की प्रास्थिति की दृष्टि 
से समुक्ित बास सुविधा से अधिक है, 
स्वयं उसकी प्रार्थना पर दी गई है, था 
(4) जिसे निर्वाह साधन में महंगाई के 
कारण, प्रतिकरात्मक भत्ता मिलता है; 


(घ) जहां अनुझष्ति फीस सातक अनुश्नप्ति फीस 
की संगणता में गलती से या भूल से था अब- 
चघासत्ा से कभ वसूल को गई है वहां सरकारी 


क्षेत्र में के था किसी बिशिष्ट वर्ण थाळमों 


वेतन में परिबर्तन 343 


सेघक कसी फा संदाय, उस तारीख से जितको कि 
कम बसूली की गई थी, बारह सास के भीतर की 
गई सांभ पर इली किश्तों में करेगा जित्मी कि 


सरकार निहि 


सरकार ।नादण्ट कर | 
(ङ) (ह) जहां सिञ्च फी भानक अनुन्नष्ति 


फीस उसके आशंदन के समथ उन कारणों 
से. जो छि मणिलिलिल किए जाएंगे अवधारित 
नहीं की जा सकती वहां सरकारी सेवक ऐसी 
अनुशप्ति फीस संदस करेगा जो भअनं - के 


सक्जिर्माण पर बास्तव में किए गए व्यप्र या . 


इसके अधिग्रहण में हुए. बास्तविक खच, 
उसमें की गई फिदियों के खच और उससे 
संबंधित झात और प्रत्याशित बायित्व को 
जोड़कर जो रकस आए बहू तथा उसमें 


उसका दस प्रतिशत या उसकी सालिक परि- | 


लकब्धियों का दस प्रतिशत, इससे से जो भी 
कक ही, और जोड़कर जो रक्षण आए उसके 
आधार पर सरकार हारा भियतकीजाएं: 


परन्तु उन अधिकारियों के बारे में जोकेन्द्रीय सिविल 


सेवा (पुनरीक्षित बेसन) लियम, 7960 के 
अक्षो पुनरीक्षित वेतन सेते हैं और जिनकी 
उपलब्धियां 780 श० प्रतिशात्त से कभ है, वहाँ 
उमर बणित “दसे प्रशिशत” के स्थान पर “साहे 
सातं प्रतिशत लाशू होचा 

परन्तु यहु और कि केखीय सिबिल सेवा (पुनरोक्षित्त 
वेतन) निय, 7960 के आधी “पुनरीक्षित 
वेलमभान से 750 ० प्रसिमात और इससे ऊंपर 
अधिक उपलब्धिया पारे घाले अधिकारियों के बारे 
में अनुज्ञप्ति फीस की छटौती करने : के पश्चात्‌ 
शुद्ध उपलब्धियां :37 ४० 82 पैसे से कम नहीं 
होंगी 


(5) इस प्रकार नियत की गई जतुझप्ति फीस उस 
फलेण्डर मास की अस्ति तारीख तक 
प्रभावी रहेगी जिस घास में उस भिवास 
स्थान की मानक अनुझ्षग्सि फीस अवशधारित 


गे 
| हृ 

(ग) उपखण्ड (ङ) (ड) में निट अनुन्नप्ति फीस 
के अतिरिक्त, सरकारी सेवक निचास-स्थान 
के लिए सरकार हारा संदेश सगरपालिका 
तथा अन्य कर, जो गृह-कर या सम्पत्ति कर 
के प्रकार फे न हो, तथा निवास स्थान के 
लिए उपबंधित सेवाओं के लारे सें सरकार 
हारा संदेश प्रभारों फे लिए परतिकर भी 
देगा | 


7. आरत सरकार, वित्त मंज्ञालय जी शधिसूचता संख्या 5(9)/ 63-शंपदा, गक 4 जुघ, :963 के हार। प्रतिस्थापित । 


oe - 


| 
j 
| 
| 


मूण्ति० 4 5-ख] 


। (च) उपसण्ध (इ) (।) में किसी बात के-होते{हुए भी, 
यदि सरकारी सेवक से उसका आबंदित 
निवास स्थान के बारे में अमुज्ञप्ति फीस की 
बसूली उस उपछण्ड के अनुसरण में या 
किसी अन्य आधार पर, जिसे 4 जून, 
963 से पूर्व उस निवास स्थान के बारे 
में अपनाया गथा हो, की जाए और उस 
लिवास स्थान की मानक भअनुञ्ण्ति फीस 
अवधारित म हो चुकी हो, तो इस प्रकार 
वसूल की गई अनुज्ञप्ति फीस नियमों के 
अधीन तरमूलीय उस ` निवासस्थान की अनू- 
इय्ति- फीस समझी जाए ६ 


9, विशेष परिस्थितियों में, उन कारणों से जो 
अभिलिखित किए जामे चाहिए, केक्ीय सरकार 
(क्ष) साधारणं या . विशेष जावेश ब्रारा किसी 
भी  सेस्‍्कारी सेवक या सरकारी सेवकों के बर्ष को 
अनुझ्प्ति फीस. भुक्त बास सुषि प्रदान कार 
सकेगी, या ' | 
(ख) घिशेष - यादेश द्वारा, किसी सरकारी 
सेक से असूल की जाते साली अनुन्नष्ति फीस की 
रकम को अधित्यक्त या. पंच . कर सकेगी, या 
(ब) साक्षारण था विशेध' आदेश -द्वारा सगरः 
पालिका था अन्य करों की, जो गृहु-कर या सम्पत्ति 
कर के प्रकार के मे हों, रकम को जो किसी 
सरकारी सेवक था सशक्षारी सेचको के बर्ष से 
बलूल की जानी हो, अधित्यकत था कर सकेगी। 


३६, बदि विवास रथात हें: मिगशिखित वा. उसी 
प्रकाश की एक मा. अधिक्क सेवाएं अर्थात्‌-फर्नीचर, 
जल या विद्युद प्रदाव अथवा स्वच्छता के प्रयोजनों 
के लिए प्रतिष्दापन (जिसके -जम्तर्णल फििय शी है), 
टेलि कोर्ट, था सरकारी खर्चे पर अम्रक्षित उच्चान, 
प्रदान की जाती हैं तो इसके लिए अधुश्नप्ति फीस 
उस अनृञ्चप्ति फीस के अतिरिक्त प्रभारित की जाएंगी 
जो खण्ड ४ के अधीन संबेध हैँ । किराएदार से यहु 
भी अपेक्षा फी जाएगी फि वह उपयुक्त जल, विद्युत 
ऊर्जा आदि का खर्चा भी संदत्त करे । be 
यह विहित करने वाले सियस बला सकेगी कि यह 
अतिरिक्त अमुश्ञप्ति फीस तथा प्रभार बैसे अवधारित 
फिए जाएंगे और ये नियम बिशेष परिस्थित्तियों सें 
अतिरिकल असुज्ञप्ति फीस या प्रभार का परिहार घा कम 
किया जामा भी, उस कारणों से, जो अभिलिखित 
किए जाने चाहिए, प्र/धिकृत कर सकेंगे । 


` तथा विशेष अनुरक्षण तथा मरभ्यत में 


वेतन में परिवर्तन 345 


2४. विलोषित किया गधा! 


[क्ष नियम के ३ 
327 से 335] 


न बचाए गए नियमों के किए देखें अूमूरक नियम 


भारत सरकार के आवेश 
7. मूलत नियभ 45-क के अधीन दी गई प्रविष्टियों 
को देखें । 
2, सरकारी भवन का घाइवेट व्यक्ति को किराए पर 


दिया जाना---घह निर्णय किया गया है कि जब कभी-भी कोई ' 


सरकारी भवन किसी प्राइवेट व्यक्ति को रिहायशी अथवा 
व्यापारिक प्रयोजनों के लिए किराए पर दिया जाता है तो 
अशुजेष्ति फीस, उस इलाके विशेष में इन प्रयोजनों के लिए 
प्रचलित दरों पर हूर महीने अग्निम रूप में वसूल की जाती 
चाहिए । परन्तु केळीय सरकार की स्वीकृति के बिना 
ऐसी लाइसेंस फीस की एकाम मूल मियस 45-ख के पपयशण्धों 
के अनुसार संगणित लाइसेंस फीस की रकम से कम नहीं 
होगी। ऐसी संभणन! करते समय उक्त नियम के खण्ड ए] के 
करन्लु ([9) तथा खण्ड तर के अधीन टिप्पेण पर ध्यान 
नहीं दिया जाएगा और स्थापन के लिए पूरे विभागीय 
प्रभारों पर (जिनमें पेंशन, औजारों तथो संयंत्रों और 
लेखा-परीक्षा तथा लेखा प्रभार शामिल हैं), सामान्य 
मिल किए जाते 
बाले, बोगी, पूंजी लागत तथा अतिरिक्त, अभारों, की | 
गणना करने के प्रयोजन से, हिसाब में लिए जायेंगे । 


डिप्वणी,-पूंजीगत लागत, परिवर्धवों तथा, विव 
और अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए विभागीय प्रभारों 
वही होगी जो कि लाइसेंस फीस की संगणना के समय लागू 


का द्रे 


होगी + ऐसे सभो मामलों में जहां सरकार छारा भवनों का. 


अधिग्रहण केवल केखीय लोक निर्माण विभाग की शाखो क्के 
माध्यम से किया गया है उन मामलों में विभागीय प्रभारों 
की पूरी दर के बदले में पूंजीगत सगत पर केवल तीन प्रतिशत 
का प्रभार लिया जाएगा । | 

[सारत सरकार, वित्त विभाग के पृष्ठाः ० एफ वा (5)- 
ई० एक्स० 7/30, दिलांक 2 नवगबर, :939 के साथ्‌ ग्राप्त भारत 
सरकार, म विभाग के पत्त सं ० षी ० 9 दिनांक 75 सितम्बर, 939] 


3. सम्पक्ति-कर शब्द का क्षेत्र---एक-प्रश्त उठाय। गया 
कक बया मूल नियमों के प्रयोजनों के लिए सेवा के स्वरूप 
के कुछ उन , करों को जो कि समेकित नियम कर, जिन्हें 
जाम तौर पर “सम्पत्ति कर” के रूप में जामा जाला है, का 
एक हिस्सा होते हैं, मानक लाइसेंस फीस में शामिल क्षिया 
जाना चाहिए । वियम बनाने वाले प्राधिकारी का यह,मत 


4, [० 


अधिसूचना दिनांक 6 फरवरी, 7977 से प्रश्ावी है । 
44—3II DPET/ND/88 


था कि जिस प्रकार इस नियम में सम्पत्ति कार शब्द का प्रयोग 


०, विं० सं० कौ अधि० सं० 5(9)/63-संपदः, दिनांक ब जूत, ।993 दवारा अन्तःस्थामितत । र 
~ , जनवरी, क्र ह्या गया है और यरे. 
2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधियूचता संख; ।8(3) -ई० 4 (ए)/70, दिनांक 29 जनवरी, 7977 के हात हु द्विया गया है और घ 


तनः 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
i 


Sgr ns 


= सम्पत्ति फर की समे 


EF पूलिंश अमुक्ष 


सू०नि० 45-ग] 


किय. गया है सका अर्थ सास्य रूप में लिया ज।न। चाहिए 
ना विः किसी नियम अथव संहिता विशेष में इसके 
। अर्थ के रूप में, और यह कि अधिभोगी 


लिए निदिष्ट 
के लाभ के लिए दी गई विशिष्द सेव ओ के लिए लग'ए 
वाले कर शामिल नहीं समझे जाने च. हिएं। सभी सामलों 
में, ऐस करों को मानक लाइसेंस फीस से अलग रखा जल्‍ना 
चाहिए और किर'एद।र से बयून किए जामे चाहिए च. 
एसे कर स्थानीय नियम अथवा प्रथा द्वार। प्रथमत; मकास 
मालिक अथव अधिभोगी द्वार। संदेश हों । 


तकक्‍नुस।र, संब। स्वरूप के सभी कार, ज कि जल क 
जल निकासी कः 


प्रहले से न किथ। सया हो, झा 
किए. जाने चाहिए 

"यें आदेश उन भासच मे भी ले. ग होह 
को लाइसेंस फीस 
गए हैं | 


4.5-छ, के. लागू होने की स्थिति 
फीस का जसूल किया जाधा-- 


/ ५ सल , सिञ्रस 


मला 


इनम स जा भी राश. अंधक हो 
जाती चाहिए 


त्र 
श्र 


दिनाक । 2 आवयूबर, !96 
माध्यम हे पृष्ठाकित । ] 


5. जिन गैर हकदार संगठनों/पाटियों को विशेष झामले 
के रूप में सासान्य पुल से आवास आबंहिस किया गमा है 
उनले वसूल की जाने वाली माकिट लाइसेंस फीस की 
माला. ”इन निदेश/लय के दिनांक 37 जुलाई, 7976 के 
कार्यालय ज्ञापन [अनु ०ति० 45-क के नीचे भारत सरकार 
का आदिश (7) दवारा] के जारी करने स पहले प्राइवेट 
परियों अर्थात्‌ गैर हकक र संगठनों से भाकिट दर पर लाइसेंस 
फीस बसूल की! जाती थी । । अगस्त, 7976 से संमान्य 
पूल आधास की विभिन्‍न श्रेणियों के संबंध में लाइसेंस फीस 
की माकिट दर इस निदेशाक्षत् के दिनाक 37 जुलाई 
4976 के कार्यालय ज्ञापन हारा निर्धारित की म 


यतन में परिवर्त+ 


कतार विधान के क्वादेरों के... 
धीन्‌ पूलित . 


दादार संगठनों/पः 

सूप में सामान्य पूल से अ'वास आःबंटित किथः गय 
किया जालः हैं उसके मामले में बसूल की जाने 
ल'इसेंस फीस, ! अगस्त्‌, 976 से पहले लाइसेंस बा. 
साकिट दर निकालते के लिए अपनाए गए फार्मले के अन्‌- 
सार होगी | उपरोक्त 3 जुलाई, 397+ के कर्यालय 
प धीन थथा निर्धारित पूल मःकिट ल-इसेंस फीस 
हग, उपयुक्त फार्मूले क अनुसार 
संस फीस ] अगस्त, 7976 से प्रभावी होगी 


नश्ाण तथा अ.६ 


एथे दा; पेट 


सहानिदेशक, डाक-तांर है 


भूल निसंम 45-का के नोचे, अट्ट 
अनुदेश (2) को 


लेखा परीक्षा अनदेश 
सू० न्न 5 सथा सूच निश ६$-क हि अन्नीर बी च 
प्रविष्ठियों . को देखें । 


सू० लि० 4उना,०-मू ० म्हि 
प्रयोजनों के लिए “उपलब्धियां? 


ब्रेल हैः , 


(i) वेतस ; 


(5) साधारण राजस्थों और फीस से द 
संदाय था फीसे पद के प्राधिकृत परशिशिमिक 
के. झगे सवकप आसिक बेसन ओह सँ झै 
नियत परिवर्धर के कण हे | 


6) याचा भत्ता! (बाल शिक्षा-भत्ता) बर्यो अना, 
वस्त्र भत्ता, आउटफिट भसा, विशेष आजह 
फिट भत्ता, वर्दी अनुदान और घोड़ा और 
काठी के लिए अनुदान से भिन्न प्रतिकरास्मक 
भत्ते चाहे थे भारत की था. किसी राज्य को 
संखित निधि में से लिए जाते हों आया 
किसी स्थानीय निधि छें. से; 


(५) वित्तिसय प्रतिक्षर भक्ता ; 


प 


(५) सिविल सेवा विसिभय के अध्याय 58 म 
उपबण्धों के अधीत ली गई पेंशन से पिन 
पेंशन, या लत्पश्थात्‌ संशोधित रूप में कर्सकार 
प्रतिकर अधिनियम, 7825 के अधीन प्राप्त 
प्रतिकर; 

(श) मिलम्बनाधीय और निर्वाह अनुदात पाने बारे 
सरक्षारी सेक को दशा र्‌ 


], भारत सरकार, विक्त भं 


मख्यः #( 4) ० (ख); ]65, दिनाक ]-4-)965 के 


मूऽनि० 45-ग] 


की रकस; परन्तु यदि ऐसे सरकारी सेवक 
के निलम्बन की अवधि का बेलन लेने के 
लिए तत्पश्चात्‌ अनुज्ञात कर बिया जाए तो 
निर्वाह अनुदान के आधार पर वसूल की गई 
अनुज्ञप्ति लाइसेंस फौस और अन्ततोगत्वा 
ली गई उपलब्धियों के आधार पर शोध्य 
अनुज्नप्ति फौस के बीच का अभ्तर उससे 
चसूल किया जाएगा । 


इसके अन्तर्गत इंडियन पुलिस शेडल से संलग्स भसे 
नहीं हैं । * 

हिप्पण ।,-~सरकरी रोवक की मान्तानपाती काम की 
दरों पर संदल उपलब्धियां ऐसी री अवधारित की 
जाएंगी जेसी कि केन्द्रीय सरकार विहित कर । 


दिप्पण 2,---'छुटूटी पर गए अधिकारी की उप- 
सब्धियों” से छुट्टी पर उसके प्रस्थान करने के पूर्व उसके 
दारा पिछले पूर्णं केलेण्डर मास के कर्तव्य के लिए ली गई 
उपलब्धियाँ अभिप्रेत है । - ' ` 
दिप्पण 3.->येंशन की रकम जो गणना में ली जाएगी, 
वह रकम होगी जो मूलतः. मंभुर' की गई भी, अर्थात्‌ 
संराशिकरण से; यदि हुआ हो, तो पूर्वे की रकम और 
उसके अन्तर्गत मुत्यु एव सेवानिबुत्ति उपदान और अन्य 
प्रकार के निबुत्ति फायदों का, यदि कोई हों पेंशन समतुल्य 
आता है, उदाहरणार्थ, मशिवायी भविष्य निक्षि में सरकार 
का अभिदाय पेंशन का संराशिक्षत मुल्य आदि । 


भारत सरकार के आदेश 
7. निलम्बन को छूददी के छपे सें माने जाते की स्थिति 
में बसुली.>ल।ईसेंस फीस की सूली के प्रयोजनार्थ मूल 
~ नियम 45- के अधीन परिलब्धियों की संगणन! के संबंध 
में एसे किसी निलम्बित. सरकारी सेवक को, जिसे बाद में 
बहुल किया गया हो तथा जिसकी निलम्बन की अवधि 
को (औसत वेतन पर अंथवा आधी औसत चेतन पर) 
छूटूदी के रूप में सान लिया गया हो, सामान्य रूप से छुट्टी 
पर जाने वाले सरकारी सेवक से भिन्न. नहीं साचा जाना 
चाहिए । ऐसे मामलों को मूले नियम 45-ग के नीचे दिए 
"'दिप्पणी-2” के अनुसार मं कि उस नियम के खण्ड (४१) 
के अनुस।र, तिपटाया ज।न! चाहिए 
[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, संख्या डी-420-गी० ई० झार०/ 
57, दिनांक 6 सवग्बर, 947 । |. 
भूलपुर्व-बर्मा के पुलनियोजित पेंशन भोगियों के मामले 
में बसुली.---बर्मा सरकार के ऐसे पेंशनभोयियों, जिन्हें भारत 
सरकार के अधीन पुनरतियोजित किय। गया हो, से उन्हें 
आबंटित किए गए केन्द्रीय सरकारी निवास स्थान की 
लाइसेंस फीस की वसूली के प्रशत की समीक्षा कर ली गई 
है तथा यह निर्णय लिय। गया है कि :-- 


~ है।- गूल नियम ४5-ग के जधीन, लाइस्रेंस फीस की असूर 


'मेसिग पर हुई केंबल अतिरिक्त लागत, यदि कोई 
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(क) बर्मा सरकार से प्राप्त की गई पेंशन की रकम को 
मूल नियम 45-ग के अधीन परिलब्धियों में शामिल 
नहीं किय। जाएग। ; और 

(ख) यह्‌ निर्धारित करने के लिए कि ये पेंशनभोगी 
आवास के किस टाइप के लिए हकदार होंगे 
बर्मा सरकार से प्राप्त पेंशन की रकम को, परि- 
लब्धियों का हिस्स! नहीं मान! ज।न। चाहिए । 


[० स०, वि० मं० (वि० भ्रण) का ज्ञा० सं 8(75)-डच्ल्यू/ 
54, दिनांक 22 सबम्बर । | 


3. सैसिग भत्ता,- निरा स्टाफ को मंजूर किए जाने 
वाले सैसिग भत्ते को प्रतिपूरक भत्ते के रूप में स।चा जात। 


| 
से संबंधित मूल नियम 45-क और 45-ख के प्रयोजन के 
लिए परिलब्धियों में वेतन आदि के अलाब। प्रतिपुरव 
भत्ते को भी शामिल किय। जाता है। इस संबंध में केवल दो , 
प्रकार के भत्तों (]) माला भत्त। और (॥) अस्पतालों में - 
नसों को दिए जाने बाला वर्दी भत्ता, चाहे इनका अ!हरण 

भारत की संचित निधि अथव। किसी स्थानीय निधि से किया 

जत हो, को अलग रख गय। हैँ । इसके अतिरिक्त, निग 

स्टाफ को संदत्त मंसिग भत्ते में उके मंसिंग की लगभग ५ 
पूरी लागत शामिल होती है न कि अस्पताल परिः ni 


| 
जः 


ह । 
तदनुसार यह निर्णय किय। गया है कि नसि स्टाफ हर। 
लिए गए भे सिंग अत्ते की मूल नियमों 45क और 5-६ 
के अधीन लाइसेंस फीस की वसूली के प्रयोजन के लिए 
मूल नियम 45 के अधीन परिलब्धियां माना जाए । , 

[भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय क; कार्यालय ज्ञापन संख्या 52 
डन्ल्यू/ 56, दिनांक 22 सितम्बर, 956 |] 


4. शीतकालीन अस्ता, ---भारत में कुछ पहाड़ी स्थानों 
पर दिए गए शीतकालीन भत्ते को मूल सियम 45-भे के 
भ्रयोअन के लिए परिलब्धियों को एक हिस्सा नहीं माना 
जाएगा । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कायालय ज्ञापन संख्या 8(3)/ 
60-संपदा, चिर्गाक 8 सितम्बर, 7960! | 


5, शिक्षा-शुल्क की प्रतिपूर्ति---यह निर्णय किया गय। है 
कि शिक्षा-शुल्क की प्रतिपूर्ति को मूल नियम 45-ग के प्रयोजन 
के लिए परिलब्धियों में श/मिल नहीं किय। जाना चाहिए । 


भारत सरकार, बि मंज्ञालयहिका कार्यालय शापन संख्या एफ 
(74)-संफदा / 64 दिनांक 30 भमस्ब्रर, य964 || 


6. परिवार पेंशन,--जैसाकि सूल नियम 45-ग में यथा 
परिभाषित किया गय है उद।रीकृत पेंशन नियमावली के 
अधीन मंजूर की गई परिवार पेंशन को "परिलब्धियों'” 
में शामिल नहीं किया ज।न! चाहिए । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्नालय, कार्यालय ज्ञापन संख्या 4 (22)« 
संपदा/ 05, दिनांक 7 अगस्त, 7965 |] 


।, भारत सरकार, वित्त मं्ासम की अधिसूचना संख्या ।8(23) ई० 4(क)/90 दिनांक 29 जनवरी तस्यापि 


भामि 29 जमवरी, 797] के छारा प्रतिस्थापित । 
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7, पहाड़ भत्ता, शातव।लील अ 
का एवं हिस्सा नहीं भना जात बोधिः बह पूरे वर्ष वे 
नहीं दिया ज।ता । चूँकि पहाड़ भत्ता, पहाड़ी इह 
निर्वाह की उच्चतर लागत की प्रतिपृर्ति के रूप में मंजूर 
किया जाता है और थह नियमित रूप से पूरे बर्ष स्व 
होता है इसलिए थह निर्णय किय। गया है कि पहःइ भत्ते 
को मूल नियम 45-के अथवा मूल मिथम 45-ब के अधीन 
लाइसेंस फीस की वसूली के प्रयोजन के लिए मूल नियम 
4 5-ग के अधीन परिलब्धियां स।ना जाएगा । 

[्षारत सरकार, वित्त मंत्रालय; कर्यालय शापेन संझ्या १7(5)- 
इब्ल्थू एणड ई०/7 5, दिनांक 7 मई, 2975 ] 


" लेखा परीक्षा अनुदेश 
(7) मूल नियम, 45ना (४) में उल्लिखित 
शङ्क से तत्पर, संरा शीवारण ६ 
से है । 
लिखा परीक्षा अनुदेश के 
४, पैरा 8(7) | 


अल (पुनः मू द्वित) का खण्डः], अध्य! 


(2) मूल मियम 45-क और. 45-ख के प्रयोजन के 
लिए मूण्नि० 45-ग (प) के अधीच किसी सरकारी सेंसकं 
हारा पद के प्रा में म! 


प्रतिवर्ष हो तो, संबंधित सगः 
समान्य राजस्व में सामान्यः जम। 
` है और केवल ऐसी फीस का दो 
रमा जाता है जता थह छन 
सेवक हार। इस त 
एक-लिह'ई भाग 


जप्ति फीस के मूल्याकित के प्रयोजन के लिए पारि 
रूप में गिना! जामा चाहिए । 


कराई गई प 
भारत के महा र 
हिया महर है कि मूल निभम 45-ग (|) के अधीच मूल 
नियम 46, 40-घ और 47 के श्नः 


38] 


iid कि सरकारी सेब्रक को किसी प्राइचेड 
व्यक्तित था निकाध के या किसी सार्वजनिक 


लिकाये के लिए, जिसके अस्सर्भत स्थानीय निधि का 
प्रशासन रखते बाला निकाय भी आता है, विनिरददिष्ट 
सेवा करने के लिए, यदि उसके शासकीय कर्तव्यों 
और उत्तरदायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिता 
ऐसा किया जा सकता हो, और यदि सेवा महत्वपूर्ण 
हो तो, अनाबती या अग्यर्ती फीस के रूप में पारि- 
असिक प्राप्य करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता 


उक अधिकारियों हार! फीस के प्रति- 
ता है, लागू भहीं है 


(ख) सामदेण,न-फेन्फ्रीय सरकार, सरकारी सेवक को 
किए गए ऐसे बास के लिए जो कभी-कभी किया 
जाने बाला या आस्तराम्रिक प्रकार का हो और या 
तो उतना अश्नन्लाध्य हो था ऐसे विशेष गुण बाला 
हो कि ससमे विशेष इमाम स्थाधोंजित है। पारि- 
असिक के रूप सें भावदेश, अमुदस' कर सकेगी या 
अहल करमे के लिए उसे अनुज्ञात कर सकेगी । सिवाय 
उस बशा जिशमें इस उघबम 
Ey विशेष कारण जो लेखबद किए जाने चाहिए 
पिछ्माद हों, मालवेश के अधुदांन के. प्रतिगहण की 
संजूरी तब तक नहीं दी जाती चाहिए जब तक कि 
उस काम का भार फेच्डीय सरकार की पूर्ष सम्भलि 
से अपने ऊपर ख लिया गया हो और उसकी रकम 


ही 
प्र 


बहुले, ही तब म हो. बुष हो । 


(ग) फीस और मसासदेश,--फीश और सानहेय दोहं 
छ दसा सें, मंझूष करते वाला प्राधिकारी यह लेख 
बद्ध करेगा कि मूस नियम 77 में सिरपित साधारण 
सिद्धांत का सम्पक ध्याम रखा गया है. और उस 
कारणों को भी अभिलिखित करेगा जो उसकी दाथ 
में उस अतिह्विल पाश्शिमिक के अनुदान को न्यायोचित 
ङहुराले हैं । क 


भारत सरकार के आवेश 


; के लिए कोई मासदेय नहीं. 
न्त नोटिस में आए हैं जिषमें कि विभिन्‍न 
॥!यालिय के करर्मज रियों को, विभाग था 
सासालया का 


7. 


| घिंलिधम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेशों - 


छ का अनुसरण न करने | ` 


[को स्वतः ही भारत सरकार की संजूरी 


आयोग दवारा परीक्षमा अथवा! संचालक के रूप 
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उचित कर्तव्यों का एक अंग हैं । अत: ऐसे नियुक्त अधिकारी 
किसी अतिरिक्त प/रिश्रसिक का दावा नहीं बार सकते । 

(साल्क्ष०, दिण विण, शा० संश एफ-8-५7]-आर० {/30, दिनांफ 
3 सितम्बर, 950) 


2. संध/राज्य लोक सेवा आयोग से मानदेय स्वीकार 
करने के लिए अलग से मंजूरी की बोई आवश्यता नहीं,-- 
भारत सरकार के विभागों/उनके अधीनस्थ अन्य विधाग- 
ध्यक्षों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को इस भाशय की सूचना 
दे दी गई मान ली जानी चाहिए कि अमुक सरकारी सेवकों 
को संघ लोक सेवा आयोग दारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं 
के सम्बन्ध में मौखिक परीक्षा बोडो सें नियुक्त किये 


तथा स्वीकार्य यात्री भत्ते लेंसे की बाबत उक्त लधिकारियों 
दी यई हैं 


भारतं सरकार अथवा उनके अधीनस्थ व्रिभागाध्यक्षों 
के अधीव कार्य करने, वाले अधिकारियों की संघ लोक सेवा 
की गई 
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कथा द न भामलों में ऐसे प्रसारणों के लिए 
मंजूरी लेगा झ'च ? हो उसमें मानदेय लेने फे संबंध में भी 
मंजुरी लेन! आवश्यक नहीं है । 


जिन मामलों में असारण करने के लिए मंजूरी लेना 
आवष्यक है मंद यादि मंजूरी दे दी गई हो तो यह समझ लेना 
चाहिए वि ऐसी मंजूरी के साथ मानवेय लेसे की मंजूरी भी 
मिल गई है । 

(सा० 7, गृह संशालम, कार्मालय शापन संस्था 25/32/56 
स्या० (क), दिनाक ।5 जनवरी, 7957) 


4. विशसों के स्थापन के कार्थ भें लगाए गए राजपत्रित 
अधिकारियों को कोई भानदेश नही ण्न पढ़ाया! गया 
कि वथा सूल नियम 46 (ख) के अधीन करिसी राजपत्रित 


बधिकारी को उसके द्वारा लिगम/समिति के गठन के सम्बन्ध . 


में किये गये अधिक कार्य के घंटों को ध्यान में रखते हुए मानदेय 
मंजूर किया जा सकता है, जबकि समान परिस्थितियों में 
अराजपक्षित अधिकारियों को -सानदेय स्वीकार किया जाता 
_हैं। _ 


नियबिज्धों ,के मामले में भी, उन्न, अधिकारियों छा 
करने तथा उसके किए अ'योय दासा निर्धारित सिय 
'मनदेय स्वीकार करन बानं 


रफ 
3, स्वतः हा भारत सरघा 


का मंजूरी अदान का गई मे ना जाप 


` जाएगा । 


यह निर्णय किया भया हैं 
प्रशिक्षण द्वारा पेपरन्सेटर्‌; 
खप में नियत मिया आए । 
(सं० जोश से० आ० फे संत्रिव को फेज गया धा० स०, बि० वि० का 
पक्ष संख्या एफ-।-2-ई० एक्से० {|| 35, दिनांक 38 जुलाई, ।93 
झा० स० वि» वि०, पकन संख्यां डी०००434-६० एक्स० /36, 
दिनांक 3 सितम्बर, 2936, भारत के भहालेखा परीक्षक को सम्बोधित 
जाए स०, विण बिण का पढ सं० एफ-8(27)-६० एवस ण, दिनांक 
पहली अप्रैल, :942, भा० स०, बि० वि० का० ज्ञा० संख्या एफ९ 
8(27) ० ए (बी)/70, दिवांक 25 सितम्बर, 970) 


3. प्रसारण छी अनुमति का अर्थ है मानवेय के लिए 
संजूरी.--केन्प्रीय सिविल देवा (आचरण) नियमावली के 
जारी होने के फलस्वरुप अब सरकारी वर्मचारीयों ब 
आकाशवाणी पर ऐसे प्रसारणों के लिए अनुमति लेना 
आवश्यक नहीं है जो बिशुद्ध रूप से स।हित्य, कल!त्मक और 
वैज्ञानिक विषयों के बारे में हो । ऐसे मामलों में इस बात को 
सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित सरकारी कर्मचारी 
की होगी कि प्रसारण ऊपर उल्लिखित प्रकार के हीं । यह 
प्रश्न उठाया गया है कि क्या शसे मामलों में मूल नियम 46 
{ख) के अधीन आानदेय स्वीकार करने के लिए अपेक्षित 
सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना कावस्य है । यह निर्णय 
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क्रिः उपर उल्लिखित निर्णेय . 
ऐसे सरकारी सेवकों पर भी लागू होगा जिच्हें सचिवालय 
संचालक अथवा: परीक्षक के: . 


>> सचिवालय का 


इस सम्बन्ध में ध्यान मूल नियम 9(9) की भर दिलाया 
जाता है जिसके अनुसार मानदेय किसी सरकारी कर्मचारी 
को किसी अवशरिक अथवा आ्तरायिक स्वेस्फ के कार्य के 
सिए पारिश्रमिक बे रूप में, सरकार के राजरयों, जिसके अधीन 
बह नियोजित हैं से मंजूर आवर्ती अथवा! बनावर्ती भुगतान 
के रूप में परिभाषित किया गया है । इससे यह स्पष्ट हो जाएगा: 
कि जब कोई सरकारी कर्मच।री अपनी सामन्य ड्यूटी करता 
है तो उसे किसी मागदेय की मंजूरी उही की जाती चाहे बह 
यह काये सामान्य कार्यालय समय के बाद भी करें | इसी' 
प्रकार समान स्वरुप की अतिरिक्त ड्यूटी करने पर भी किसी 
अधिकारी को मानदेय नहीं दिया जाएगा (उपाहरण स्वपन 
कोई अनुभाग अधिकारी अपनी ड्यूटी के 
अलावा दूसरे अनुभाग अधिकारी की ड्यूदी करें) फिर भी, 
किसी एसे मानदेय की मंजूरी पर विचार किया जाए, जब 
कोई अधिकारी अपनी सामान्य ड्यूटी से भिन्‍त किसी विशेष 
प्रकार की अतिरिक्त डयूटो इस बात का विचार किए बिना 
कि यह सामास्य कार्यालय समय में था उससे बाहर करता 
हैँ। 


फिर भी, सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यरत 
अराजपल्चित अधिकारियों के मामले में इस बाती स्वीकार 
किया गम्मा है कि सरकारी कार्य के हित में किसी ऐसे का 
को करने के लिए जिसे अगले कार्य दिवस तक स्थगित नहीं 
किया जा सकता, उन्हें देर तक बैठने के लिए विशेष रूप से 
कहा जता है या इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए एन्हें कार्या- 
लय रविवार और छूटियों में आने के लिए कहा जाता है 
तो उन्हें देर से बंठने का भत्ता दिया जात! है जिसे मानदेय 
का वास दिदा गया है । शाजपत्चित अधिकारी इस भत्ते के 
हुकदार नहीं होंगे । इसी प्रकार बजट मानदेय रूपान्तरित 
मूल्य के रूप में देर है बँठनें के भत्ते के बदले में दिया जाता है, 


i 
{ 
j 


os -समानता-लाने-के-उदेश्य-से:--विधि-मंदालय-के परामर्श से 
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जो वित्त मंत्रालय के कुछ प्रभागों के केवल आर।जपल्ित 
अधिकारियों को ही प्राप्त है पर इन प्रभागों के राजपत्चित 
अधिकारियों को नहीं । 
ऊपर स्पष्ट की गई स्थिति के अवलोकन में कस्पनियो, 
निगमों आदि के स्थापन कार्य के सम्बन्ध मे कार्यरत राज- 
पलित अधिकारियों को मानदेय की मंजूरी न दी जाए 
चाहे वे कार्यालय के समय के बाद भी काये करते हो 
क्योंकि यह उनकी सामान्य ड्यूटी का ही एक हिस्सा है । 
, [भा० सण, वि० मंत्नालथ, काण्शा० सं० एफ०-5(39)-ई० ]7 
(ख) 59, दिनांक 74 सितम्बर, 959) 
मध्यस्य के रूप में निघुषस सरकारी सेवक को सान 
देव.--भारत सरकार और गैर सर 
अथवा दी गैर सरकारी पक्षों कै ब 
सें मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किसी सरकारी सेवक को 
मानदेग/सम्बन्ध फीस मंजूर किए जाने के बारे में भारत 
सरमांर के विभिन्न संत्रालयों/विभागों छारा किसी एक समास 
पद्धति का पालन नहीं किया ज! सकत है ।. इस सम्बन्ध में 


वेतन में परिवर्तत 355 


(7) उपरोक्त दोचों में से किसी भी मामले में जब सध्य- 
स्थता की कोई लागत गैर सरकारी पक्ष पर लगाई जाती 
है तो संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा वसूली किए जाने 
पर इसकी पूरी राशि सरकार के खाते में डाली जाएगी 
और मध्यस्थ को संदत्त नहीं की जाएगी । 


(४) कोई भी सरकारी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की 
पूर्वातुमति से, जैस! कि भूल नियम 46- (का) के अधीन 
अपेक्षित है, गैर सरकारी पक्षों के बाच घिल!द के सम्बन्ध 
में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त को सवीक।र' कर सकता है । 
ऐसी अनुमति देते समय सक्षम प्राधिकारी इस बात का 
निर्णय करेगा कि क्या बह अपनी सरकारी ड॒यूठी के.अनुरुप 
सार्था कः का k 
कि कथा बह विवाद से संबंधित पक्षों 
पोस स्वीकार थ है यह फीस: अनु ० ति० १5 के 
उपबच्धों की शर्तों के अभुस।र' होगी । 

(धा० स०, बिं० मं०, का० शा० सं० १६(१7)-ई5 . (ख) 8७, * 

विनांक 2 जुलाई, ५960) 


से इसके लिए कोई 


निम्नलिखित निर्णय किया गथ है 
() जब किसी सरकारी री को, भारत सरदार 
के एंस मंत्रालय/विभाग जिसमें वह कार्यरत है और थि 
गैर-सरकारी पक्ष के बीच विवाद के सम्बन्ध में मध्यस्थ के 
रूप में कार्य करने के लिए मिथूबत किया जाता है तो उसे 
किसी प्रकार का मानदेय मंजूर नहीं किय। जाना चाहिए । 


(घ) यदि, फिर भी, उसे किस री पक्ष और 
उस मंत्नालय/विभाग जिसमें वह कार्यरत न हो, के बीच 
बिवाद के सम्बन्ध से मध्यस्थ के रूप भें नियुक्त किय! 
. णाता हैलो वह ऐसे कार्य को विभ्चलिखितं शर्तों के साथ 
स्वीकार ऋर सकता है तथा इसके लिए मानदेय भी प्राप्त 
कर सकता है :-. ये 
(क) इस कार्ये को स्वीकार करने है पूर्व, जैस। कि मूल 
नियम 46(ख) के जधीन मपेक्षित है, अधिकारी 
सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुसति प्राप्त करेग। जो यह 
निर्णय करेगा कि क्या उसे उसकी सरकारी ड्यूटी 
के अनुरुप इस कार्य को लेने तथा इसे लिए मानदेय 


पराप्त करने के लिए अनुमति दी जा सकती है । 


कि ~ 


(ख) उसे प्रतिदिन 3 र ० अथवा आधे दिन के लि 
25/-स० की दर से मानदेय संदत्त किया जाए 
परन्तु प्रत्येक मामले में मानदेय की राशि 500/- 
₹० से अधिक नहीं होगी । इस प्रयोजन के लिए 
एक दिन का अर्थ किसी दिन लगातार दो घंटे से 
अधिक कार्य तथा आधे दिन का अर्थ दो घंटे य। 
उससे कम समय के कार्य सें है! वह लिखित रूप 
में इस आशय का एक प्रमाणपत्न कर्ज करेगा कि 
किस दिन विशेष को उसने आधा दिन कार्य किय। 
है या पूरा दित । 


दिष्पण) (.-र-शाशका री पक्षो और -राज्य- दकव 
अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच विवाद के संबंध में नियुक्त 
किए गए सरकारी सेवकों के मामले भी उपयुक्त मद 
(र) के छारा शासित होंगे. । - 

(० स०, वि० मं, का० ज्ञा० सं० 75(77)-ई० 7 (ख)/ 60, 
कविनांक ४ अप्रैल, 3962) 


(5) के उप-्खम्ड (ख) के 
वाक्य में उल्लिखित “काये” शब्द का अर्थ, मामले की 


टिप्पणी 2.-- उपर्युक्त संद () 


ES 


सुलव।ई पर लगे समय से है न॑ कि चस समय से, जो मामले व 


के कागजात को पढ़ने अथवा मामले के अध्ययन में सगा 
ह! न 

(घान ग० विउ संज्ञादय कान जार संख्या 46 (74) 
60, किनांक 23 अगश्त, 965) 

टिप्पणी 3--थहू निर्णय किया गया है किथदि कोई 
सरकारी कर्मचारी किसी विशष विश्व्ा में कार्थ कर रहा है 
और किसी गैर सरक।री पक्ष और उसके मंत्ञालय के किसी 
दूसरे विभाभ के बीच किसी विवाद में उसे मध्यस्थ नियुक्त 
कर दिया जाता है तो वह उपर्युक्त निर्धारित दरों पर और 
उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे मानदेय पाते 
का हकदार हाग। । 

(भा० स॒०, वि०मं०, का० ज्ञा० सं० :7022//६०-ा (ख) 76, 
दिनांक 25 सई, 976) 

6. किसी स्वीकृत पद को अतिरिक्त ड्यूटी के लिए 
सासदेय स्वीकार्य नहीँ.---(7) यह प्रन उठाया गया है कि 
बया किसी सरकारी सेवक को अपने पद की सामान्य ड्यूठी 
करते के अतिरिक्त किसी आण्य स्वीकृत पद की ड्यूठी के 
मेष्पदन के लिए मूल निथम 46 (ख) के अधीन मानदेय 
मंजुर किय ज! सकत। है 

(2) को किसी सरकारी 
सकवः को किसी अवसारिक अथवा आन्तर! मिक प्रति के विशेष 
कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में, भारत की संचित निशि 


प [ख ) 


+ 


: विभाभाध्यक्षों -कौ ऐसे कायं को 
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अथवा राज्य की संचित निधि से मंजूर किए गए, आवर्ती 
अथवा! गै र-आवर्ती भूगत्तान के रूप में परिचालित किया गया 
हुँ । जब कोई पद स्वीकृत होता है तो उसके साथ जुड़ी ड्यूटी 
को अवसरिक या आन्तरायिक प्रकृति के रूप में नहीं मागा 
जा सकता ! अत: जब किसी सरकारी सेवक द्वारा उसके अपने 
पद के कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य स्वीकृत पद के कार्यो 
का भी निष्पादन करना अपेक्षित हो तो उसे उन अतिरिक्त 
कार्यो का जोकि अवेसंरिका अथवा आत्तरायिक प्रकृति के 
नहीं हैं चाहे उसे केबल'अल्पावघि के लिए ऐसे अतिरिक्त काये 
के निष्पादन के लिए ही क्यों न. कहा गया हो, निष्पादक 
माना जाएगा, । अतः एसिसी - सेंबक सरकारी सेवक को, 
जिसके द्वारा” किसी स्वीकृते पदे के" अतिरिक्त कार्य का 


निष्पादन किया जाना: अपेक्षित ही, - मूल नियम 46 (ख) 


मानवे मंजूर मही. किया जाएयान 


(चान स०, बि० बे, का० शाण संन एफ-7७(35)-६न्ना]/ 
(च) / 60 दिनांक 2 सितम्बर, 960) 


7, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अन्य विभाग फे 
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दी जाए, ऋणी प्राधिकारी को, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी 
को अतिरिक्त कार्य लेने तथा मानदेय स्वीकार करने के लिए 
वी गई अपनी मंजूरी के बारे में सूचित करेगा (मूल वियम 
46(ग) के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्ष के साथ) और उसके 
बाद ऋणी प्राधिकारी मानदेय की मंजूरी के लिए अपनी 
संस्थीकृलि देगा जिसमें बह (ै) मूल नियम 46 (ग) भें 
निर्धारित प्रमाणपल्न तथा (7) इस आशय का प्रमाणपत्र 
कि देगा मंजूरी ऋणद प्राधिकारी की सहमति से जारी की 
जाती है । 


(3) जहां किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने ही किसी 
अधिकारी को मातदेग़ मंजुर किया जाना हो वहाँ मालतेंश 
दिए जाने. की मंजूरी तथा उसमें लगे मूल नियमे 46 (/) 
का निर्धारित प्रमाणपत्र पर्याप्त होगा जो कि अपने आप में 
कार्य लेने तथा भानवेय को स्वीकार करने के लिए मंजूरी 
होगी । 


(4) उपर्युक्त पैरा 2 और 3 में एल्यिखित, दोनों प्रकार 


तथा उसके लिए 
आनदेम दिएं जाने अथवा स्वीकार करने की, मंजूरी प्रदान 

रे, क शक्तियां प्रायोजित की गई है जिसके लिए 
मानदेय दिया जाता है । _(इस' संकलन के अन्त में प्रत्या 
योजित परिशिष्ट देखें) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रशन 
उठाए गए हैं १ 


() बया उन मासलों में जहाँ कार्म लेने और मानदेय 
स्वीकार करने फे लिए मंजूरी देने बाला सक्षम 
« (अधिकारी मातदेयः संजुर कारने वाले सक्षम प्राधि- 


कारी से भिन्न हैं (उदाहरण के लिए ऐसे मामले 


हू किसी एक मंत्रालय सें कार्यरत 
सरकारी सेवी किसी अन्य मंत्नालय/विभाग का 
कार्थ लेता तो वहां कार्य लेने और शक्तियों के 


प्रत्यायोजन संबंधी परिशिष्ट में निर्धारित सीमा से: 
अधिक मानदेय स्वीकार करने के लिए भौ, वित्त 


:. मंत्रालय की सहमति आप्त की जानी आव्यक है; 
ME 

(ग) श्या ऐसे मामलों में दो मंजूरियां, एक ऋणद 

प्राध्िकःरी द्वारा कार्य लेने तथा मानदेय स्वीकार 

करने के सम्बन्ध में और दूसरी ऋहणी प्राधि- 

कोरी दवारा किसी वितिदिष्ट राशि को माग- 

देय में मंजूर करने के सम्बन्ध में आवश्यक है । 


(2) यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में 
ऋणद प्राधिकारी इस अशय का निर्णय लेने के बाद कि उसकी 
सामान्य सरकारी ड्यूटी और उत्तरदायित्वों पर कोई प्रति- 
कूल प्रभाव पड़े बिना सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को झति- 
रिक्त तथा इसके लिए भानदेय स्वीकार करने के लिए अनुमति 


के मामलों में, यदि मानदेय की मात्रा भ्रत्यायोजन' सम्बन्धी 
परिशिष्ट में भारत सरकार के भंत्रालयों/विशागों के लिए. 


केवल वित्तं मंत्रालय की सहमति से ही मंजूरी देसी 
चाहिए | 


(अा० स०, वि० मं०, संज एफ 75{26)-ई-7 (छ) (8, विपाक 
22 सितम्बर, 960) 
En 
... $. लेखों/प्रसारणों के लिए मानदेय की बरें,--आवकालत ' 
समिति मे, अपनी 66 बीं रिपोर्ट में, निम्नलिखित ` 
सिफारिश की थीः :=- 


सरकारी कर्मचारियों को, प्रकाशन ज्रभागों दादा 
प्रकाशित जर्नेल में दिए गए उनके सहयोग के लिए किसी 
भी प्रकार के भुगतान किए जाने की कोई आवश्यकता 
नहीं है । अपते विभाग से संबंधित मामलों पर लेखों 
आदि के दिए जाने को सरकारी सेवक की सामान्य 
ड्यूटी का एक हिस्सा साचा जामा चाहिए ३” 


प्रावकलन समिति की उक्त सिफारिश पर सावधानी 
पूर्वक विचार कर लेने के बाद यहु निर्णय किया गया है कि 
सरकारी सेवकों को, सरकारी प्रकाशनों में लेख अथवा 
आकाशवाणी पर बार्ता के प्रसारण के लिए दिए गए सहयोग 
के लिए, अनुबच्ध में निदिष्ट दरों पर मानदेय का भुगतान 
किया जाए | 


(भा० स", विण मंज्ञालय, का० झा० सं० 8(32)-ई० पा (ख)/ 
59, दिनांक 6 अगस, 7960, का ज्ञा० सं० {० 5(32}-६ [प्‌ 
(ख)/62, दिनांक 7 दिसस्बर, 962 और का० ज्ञा० सं० एफा-] 5 
(32) ई० वी (ग्ड) / 59-7}, दिनांक 6 शून, 966) 


निर्धारित सीमा से अधिक होतो ऋणी प्राधिकारी. को * 
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अनुबरक्ष 

सरकारी सेवकों द्वारां सरकारी प्रकाशतों में दिए 
गए लेखों आबि के लिए, आक्राशबाणी पर चारता 
आदि के प्रसारण में दिए गए योगदान के लिए 
अथवा किसी सरकारी अभिकरण को दिए गए साहि- 
त्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञासिक प्रकार के आम्य 


वेतन में परिवर्तन 


अथवा वैज्ञात्तिक प्रकार के सहयोग 
के लिए बशर्ते कि यह उसके पद से 
जुड़े सामान्य कार्यों और उत्तर- 
दायित्वों का अंश नं हो । 
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अर्थात लालेख लिखने अथवा 
वार्ताओं, भाठकों, रूप रेखाओं के 
तैयार करने और संगीत, ड्रामा, 
टी०बी० कार्यक्रमों आदि में भाग 
लेने के लिए, किसी भी प्रकार के 
मानदेय के लिए हकदार नहीं 
होंगे । 


न --आगिस्यों का-अंश-भी -सं-हों + 


खहयोगों के लिए, उन्हें संदेय सानदेय की बरें। 


।. सरकारी कर्मचारी के पद से 
जुड़े सामान्य कार्यों तथा उत्तर- 
दाथित्वों के मंशा के रूप में दिए गए 
लेखों, वार्ता के प्रसारण आदि में 
सहयीग के लिए । . 

2. ऐसे विषयी पर लेखों अयच 
वातौ के प्रसारण आदि के लिए दिए 
गए योगान के लिए जिमसे सरकारी 
कर्मचारी का सरकारी हैसियत सेः 
संबंध हो, परन्शु नीचे की मद 3 ( 
के क्षत्र में भ भाते हों, बशर्त कि यह 
उसके पष से जुड़े कार्यों तशा उत्तर- 


कोई माचदेय वहीं । 


"(हे) (क) यदि सरकारी फर्म- 
चारी हारा कोई लेख, उसके 
मंज्ञालय अथवा उसके सम्बद्ध 
और अधीनस्थ कार्यालय द्वारा. 
निकाले जाने वाले प्रकाशभ के 


लिए दिया जाता है तो कोई मान- , 


देश मुहं । 


9, ड्राइवर के कार्यो के निष्पावन के लिए देय मान- 
देय, (7) नियमित स्टाफ कार ड्राइवरों/डिस्प च राइडरों/ 
स्कूटर ड्राइवरों की गैर-हाजिरी की अत्पावधि के लिए नियुक्त 
समूह “घ” के कर्मचारियों तथा डिस्पैच राइडरों को मानदेय 
की मंजूरी को शासित करने वाले विद्यमान -आ।देश इस' 
विश्षाग के दिनांक 29-93-7975. के. कार्यालय शापस संख्या 
27046//79-भन्ता में दिए गए हैं, जिसमें यह व्यवस्था 
की गई है कि सम्बन्धित कर्मचारियों कों स्टाफ का ड्राइवर 
तथा डिस्पैच राइडरों के पद पर किए गए कार्य कें [लाए 
करमशः ए० 2-[प्रति दिन तथा ₹० 7/- प्रति दिन मानदेय 
का भुगतान किया जाए । : 


पंख) यदि किसी वार्ता अदि का 


प्रसारण सूचना और प्रसारण : 


मंत्रालये और इसके सम्बद्ध और 


:अधीतस्थ कार्यालय में कार्य कर : 


रहे बिसी सरकारी सेवक हारा 
किया जाता है तो कोई भानदेश 
ही | 
(9 ) (क) ऐसे नंज्ञालय अथवा 
उसके सम्यक्ष और अधीनस्थ 
कार्यालशों को छोड़कर जिसमें 
` सरकारी कर्मचारी कार्यरत हो, 
किसी अन्य मंत्रालय अथवा उसके 
सम्बद्ध सौर सध्ीनश्य कार्गालय 
छारा निषाले' जाने बाले प्रकाशन 
के लिए दिए गए प्रतिलेख के 


लिए 40 इ० और किन्हीं अपन ' . 


, व्ादिक मामलों सें 25 इ० तक 


3.() ऐसे विषयों पर दिए गए 
लेख अथवा वार्ता के प्रसारण आदि 
के लिए, जिनसे सरकारी कर्मचारी 
का सरकारी रूप से सम्बन्ध न हो । 


(ा) किसी सरकारी अभिकरण 
को दिए गए साहित्यिक कलात्मक 


की दर से मानदेय ! 


(ख) सूचना और प्रसारण . | 


मंन्नालय तथा इसके सम्बद्ध और 
अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर 
रहे कर्मचारियों से भिन्न सरकारी 
क्मारिगों शरूअतारित किए 
गए प्रत्येक्ष प्रसारण के लिए 
20 ० और किन्हीं शपवादिक्त 
मामलों में 25 र० तक मी दर से 
मामदेय । 

() और (ग) उन्हीं समान 
दरों पर मानदेय, जिन दरों पर 
गैर सरकारी अंशदाताओं को 
मानदेय दिया जाता है, सिवाय 
आकाशवाणी के कर्मचारियों को 
जो, प्रसारण अथवा कार्यक्रमों 
में सहयोग देने अथवा भाग लेने 


(2) झन- करों को बढ़ाने का प्राने सरकार के विधान 7 


धीन रहा. है तथा इस सम्बन्ध में पहले जारी किए गए सभी 
आदेशों का -अधिक्रमण करते ' हुए, यह निर्णय किया गया है 
कि समूह “घ” कर्मचारियों को देय मानदेय की' दरें निम 
प्रकार होंगी :-- 

प्रति दिन 
() समूह “छ” कर्मचारी अथवा ₹० 4/- 
डिस्पै्न राइङर जिन्हें स्टाफ कार 

ड्राइवरों के रूप में कार्य करने के 

लिए नियुक्त किया जाता है । 

समूह “घ” ` कर्मचारी जिन्हें उ० ॐ 
डिस्पेच राइडरों/स्कूटर ड्राइवरों 

के छम में कार्य करने के लिए नियुषत 

किया जाता है । 


शत 
2 


(3) उपर्थुषत दरों पर, मानदेय की स्वीकार्यता उन 
मामलों में अनुज्ञेय है जहां नियमित स्थानापन्न व्यबस्था 
अनुज्ञेय नहीं है अथवा आवश्यक नहीं समझी गई है । 

(4) ये आदेश दिनांक 25-2-88 से प्रभावी होंगे । 

(भारत सरकार, कार्मिक और है हे विभाग का दिनांक 25-2-88 
का कार्यालय ज्ञापन संख्या 770#/6/87-स्था० (भत्ते)) 

() बह निणेय किया गया है कि लाइसमेनों और बायरमेनों को 
भी मोटर और सारी चालक के रूप कार्य करने के लिए समान शर्तों पर 
मानदेय मंजूर किया जाएगा ! 


(डीण्जी०, पी० एण्ड टी० का पत्न सं० 50026/65-एनण्सीग्जी ०, 
दिनांक 22 अप्रैल, 2955) 


70. श्पोर्टरों/आशुलिपिकों को साभदेय,-- (7) पहले 


- के सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उग रिपोर्टरों। 


आशुलिपिकों को जो मंत्रालयों तथा सम्बद्ध कार्यालयों 
द्वारा आयोजित तदर्थ समितियों, सम्मेलनों आदि की 


| 
| 
| 
j 
| 
| 
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कार्यवाहियों की शब्दशः (वरवैठम') अंग्रेजी अथवा किसी 
प्रारतीय भाषा में तैयार करते हैं, उन्हें तिम्तलिखित दरों 
पर मानदेय का भुगतान किया जाता चाहिए -- 
(]) संसद के रिपोर्टर ₹० 75/-अति दिन 
हिंप्पणी :---मंत्रालयों को यह सुतिश्वित करना चाहिए 
कि इन रिपोर्टरों की सेवाएं केवल अपरिहार्य परिस्थितियों 
में ही ली जा सकती हैं । 
(4) दैश्फि आयोग अथवा राज्य विधान मण्डल जैसे 
आरत सरकार के कार्यालयों के दिपौर्टर-- 
२० 45/„ प्रति विन 
(प) सचिवालय, भारत सरकार के सम्बद्ध कार्यालयों 
राज्य सरकारों, निजी फमो/कार्याशयों के आशुः 
लिपिक (ग्रेड “ग” तथा उनसे ऊपर तथा संघ 
राज्य क्षेत्रों के प्रशासलिता सचिवालयों के रिपो- 
ढेर तथा आशुलिपिक) 5० ४4/- प्रति दिल 


हिप्पणी :--ऐसे अपवाधिक मामलों में, जब कीई जाशु- 
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का कर्मचारी अपने अन्य कार्य के साथ-साथ आधे दिन अथवा 
उससे अधिक समय फे लिए गेस्टेटनर मशीन पर कार्य करता 
है तो उसे भी ऊपर बायी गई 0,65 पैसे प्रतिदिन की 
दर से मानदेय अनुज्ञेय होगा । 

[भा०्स०्,वि० मं०, क ० शी० सं० 22(3)-ईण्[ (ख) चिगांक 
26 मई, १966 द्वारा थथासंशोधित दिनांक ?6 दिसम्बर, 963 का 
कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ०-।2( 9) #-] (ख) / 63, कार्यालय शापन 
संख्या 77020/7/ई०्ना/ख/75, दिनांक 23 मई, 975 और गृह 
संद्ालय, कामिक और प्रशासतिक सुधार विभाग का कान झाप सं० 
27076/5/80-भत्ता, दिनांक 20 अप्रैल, ।98:} 


नियमित पद च होने पर सेस्टेटनर आपरिष्वर का 
कार्य बारते के उद्देश्य से बिशेष; चेतस संज करते 
कि लिए देंखें सूलं नियम 9(28)] के- चीचे आदेश - 
(898) । 

32, हिच्वी से और हिन्दी में अनुचाद के लिए 
मामदेय.-~7, (फ) केख्रीग/शापश साम्सेसनों की 


बायवाहियाँ--- यहे प्रशन उठाया गया था कि वथा भारत ४. 


सरकार के विधिसत' मंत्रालयों/विश्ायों तारा आयोजित 


लिपिक (अंड 


ऐसी स्थिति. में सचिवालयों, भारत सरकार के अधीनस्थ 
तथा सम्बद्ध कार्यालयों तथा संच राज्य क्षेत्रों के अशास्तसिक 
पो) 


पथिवालयों के साशुलिषिक (अंह “झ”) की खेबाएं ३० 
52/- भतिदिव वी दर से सासब्रेय पर थी जा सकती 


(9) मंज्ञालयों, शम्बश कार्योात्यों हारा आयोजित 
की गई समितियाँ, सम्सेलनों आवि की शब्दशः” रिपोर्ट 
को छोड़कर, किसी अन्य अकार वी रिपोर्ट तैयार करने के 
लिए रिमो्ेरों/आशुलियिकों को किसी प्रकार के मानदेय 
के भुगतान की अनुमति नहीं होगी.) 


. (3) मे आदेश 2557988 से प्रभावी होंगे १ 


[रत सरकार, कामिक मर प्रशिक्षण विज्ञाग फा षिका 25 मई, 
988 का वार्यालम ज्ञापन संख्या {7036/8/87नएथा० (भक्त) 


27. भेस्ठेडसर आपरेहरों के रूप में काय फर रहे समूह 
"ड के कर्मेचारियों के लिए सानदेश.--यह निर्णय किया 
अथा है कि नियमित गैस्टेटनर आपरेटर की आकस्मिक 
आयचा नियमित छुट्टी पर अल्पावधियों के लिए अनुपस्थिती 
के दौरास जब उसके स्थान पर नियमित स्थातापन्न प्रबन्ध 
कारमा अनुज्ञेय नहीं होता अथव ऐसा करना आवश्यक नहीं 
समझा जाता और उन दिनों के लिए जिनके दोरान समह 

घ” का कोई कर्मचारी वास्तव में गैस्टेटनर आपरेटर की 
ड्यूटी करता है तो उसे 0, 40 पैसे प्रतिदिन के बजाय 0, 65 
पैसे प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय स्वीकार किया जाए । 


उस मामलों में भी उपर्युक्त इर पर मालवेय देय होगा 
जहां किसी कार्यालय में गेस्टेटनर आपरेधर का नियमित 
पद तो मंजूर नहीं किया गया है लेकित समूह “घ” का! कोई 
कर्मचारी उस कार्य को करता है) यदि संबंधित समूह "घ 
46--3IL DPAT/ND/BS 


न न 7 कक ल हली 


केन्ट्रीय/राज्य सम्मेलसों की कार्यवाहियों के एक साथ. हिन्दी , 
से अंग्रेजी और अंग्रेजी से छिदी अनुवाद के का. मेँ. 
लगाए गए हिंस्दी सहायकों/अनुवादकों को' किसी घकार. 
का झानदिय दिशा जाना चाहिए यदि हों, तो किस कश प.न 
इस गामले पर विचार कर लिया गधा है तथा थह 
जिणेय किया गया हैकि इरा काणे के लिए ह 
* सहायकं /अनुचादको को नीचे दी गई करों पर' सादे 
इ्थीक्षार किय आए; क 


प्रक्षि 


() एक दिभमें 3घंदे से अधिक के कार्थ १0 _ झूठ 
के लिए । 
(#) एक घंटे से ऊपर लेकिन लीन घंटे. इ इ 
तक के क्षार्य के लिए । 
(7) एक दिन में एक घंटे से कम शमय - 2, 60 ४० 
के कार्य के लिए । 5 का 


दे इसी कार्य के लिए, उपरोक्त इरों के अलावा, किसी 
भी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक जसे कि समयोपरि भत्ता/ 
मानदेय, के हकदार नहीं होंगे । 

[ञाण स०, किण मं०, कार झा० सँ [.2(7)-$-। (ख) / 68, 
दिनांक 3 मार्च, 969] 


(ड)() मंत्नालयो/विभाग सें कार्य.--() ऐसे कार्यालयों में 
जिनमें हिन्दी स्टाफ की व्यवस्था नहीं की गई है, वहां अंग्रेजी 
से हिरवी और हिल्दी से अंग्रेजी में अनुवाद के लिए, 
प्रति 7,000 शब्दों के लिए, मानदेय की दर 5/- रू० से 
बहाकर 70/- छ० करने के राजभाषा विभाग के दिनांक 
.5 अषतुबर, 979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 
20023/ 2/7 7ल्‍र० भा०(ग) कै जारी होते के 


| 
| 
i 


वके रखते हुए त्येक साषा-मे-सशुघरादको-फे- विद्यमान पैसों 
' को्पुनरीक्षित करता चाहिए और प्रत्येक भषा के सम्बन्ध 


“से. अंग्रेजी/हिददी- और अंग्रेजी! 


“वीर्य कर रहे सरका री कार्म 


"गणु इच्छुक ना 
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फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओ से अंग्रेजी/हिन्दी और बंग्रेजी/ 
हिन्दी से क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए उसी 
प्रकार की वृद्धि किए जाने के लिए प्रति !,000 शब्दों 
को विद्यम/त दर 5 रु० से बढ़ाकर 70 रु० करने के 
लिए विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों से प्रस्ताव प्राप्त 
हुए हैं । 

(2) इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच की गई है 
और यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं से 
अंग्रेजी/हित्दी और अंग्रेजी/हिन्दी से क्षेत्रीय भाषाओं में 
रूपान्तर जिस में भोअनुवाद किया जाता हे, के लिए प्रति 
:0900 शब्दों कें अनुवाद की: दर को भी संशोधित करके 
70 इ» भार दिया जाए । “न्यूनतम पररिक्षभिक 2 ऊण 
दिया जाएगा अनुवाद के कार्यका नियतन इस आधार पर 
किया जाता चाहिए कि बह सामान्य सरकारी कार्ये को 
कास्गर ढंगू-से करने जोर संबंधित व्यक्त के दाथित्वों को 
पूरा करने के. लिए हानिकारक न हो. 

: (8) शिक्षा मंह्ञालय की. संशोधित दर को ध्यान में 
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सरकारी कर्मचारी को अवसरिक या आत्तराधिक स्वरूप 
के विशेष कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में प्रदान किया 
जाता है । मूल नियम 46(ख) के अधीन किसी सक्षम 
प्राधिकारी हारा किसी सरकारी कर्मचारी को किए गए 
कार्थ के लिए, पारिश्रमिक के रूप में मानवेय की अनुमति या 
अनुज्ञा दी जा सकती है, णो आवसरिक या आत्तरायिक 
स्वरूप का है और इतना श्रमसाध्य या एसी विशेष प्रकृति 
का है कि जिसके लिए विसी विशेष.पारि्षमिक का औचित्य 
होता हो | यह भी निर्धारित किया गथा है कि विशेष कारणों 
को छोड़कर जो लिखित रूप में रिकार्ड किए जाए, मानदेय 
की मंजूरी तब तक न दी जए जब्र तक कि कार्य सक्षम 
प्राधिकारी की पूर्वे अनुमति से. हाथ में लिया गया हो. और 


-इसकी रकम पहले से ही निश्चित न कर ली गई हो । मंजूरी 
प्राप्रिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि ने लिखित रूप सें, 


यह्‌ रिकार्ड करें कि गानदेय की मंजूरी देते समय मूल नियम * 


य. में प्रतिपावित सामान्य सिद्धान्तो की ओर सम्यक ध्यास « 


बिया गया है । उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि थे अति- 


रिक्त पारिश्रमिक प्रदान करने सम्बन्धी भौचित्य के कारणो . .. 


में“ सभी मंज्ञालथों/विभागों: से इच्छुक व्यक्तियों के नाम' 
अंगंवाने बहिए ।7 भएतीय-क्षेद्वीय: भाषाओं (उर्दू सहित) 


भाषाओं: में. अनुकाब ऐसे मंज्ालकों/विशागों/संगठतों में 
रयं हारा मानदेय की अदा- 

यगी' पर करवाया: का भाषा का अच्छा ज्ञान 
रखते हों आर. बशतें उतके सरकारी कार्यों में बाधा मं पहुंचे 
और उक्त कार्य को सुविधापूर्वक किया जा सके । यादि ऐसा 
, करना संभव न हों तो शिक्षा संलांलय द्वारा पैनल में रख 
रुयो की सेवाएं उपर्युक्त विर्धारिय दरों 
पर माचदेय के भुगतान करने पर प्राप्त की जानी चाहिए । 

[सा नसल; गह संज्ञालय (कामिक और अणा सनक सुधार विभाग ) 
कार्यालय आपने संख्या एफ-।702/3/80-भश्ता, दिनांक 20 मार्च, 
2980] 

(म) प्रादेशिक भाषाओं से अंग्रेजी/हिन्दी में तथा अंग्रेजी/ 
हिन्दी भाषा से प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद. के लिए 
उस भाषा में जिसमें जनुवाद किया जाता है, दरों में संशोधन 
करके प्रति एक हजार शब्दों के लिए 5 रुपए करने 
का सिर्णय किया गया है । देथ न्यूनतम पारिश्रमिक दर 
2 रु० बनी रहेगी । दिनांक 20 मार्च, 980 के कार्या- 
सथ शापन में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों में कोई परिवर्तन 
नहीं किया गया है । 

2. ये आवेश दिनांक 25-8-87 से लागू होंगे । 

[भारत सरकार कामिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांके 25-8-87 
का कार्यालय ज्ञापन संख्या 7073/3/86/स्था (भ्ते)] । 


73. सा्देय भंजूरी के लिए सा्मदर्शी सिद्धात-- ( 3) 
मूल सिद्धाल्त 9(9) के अधीन मानदेय को आवती था अन[- 
बर्तों भुगतान के सम में पारिधाषित किथा गया है, जो किसी 


र से भारतीय क्षेत्रीय. 


का भी उल्लेख कर 


(2) उपर्युक्त से यह स्पष्ट हूँ कि सरकारी 'कर्भ- 
चारियों को मावदेय की मंजूरी केवल अश्वाधार्ण दशाओं 
में ऐसे कार्य के लिए. दी जानी चाहिए जो विशिष्ट प्रकृति का 


है और सम्बन्धित कर्मचारी की सामान्य ड्यूटी की परिधि 


से बाहर हो । फिर भी, हाल में एक मामला ध्यान में आया 


है जिसमें कुछ स्टाफ को सिम्त प्रकार के 


यँ के लिए 
सालदेय की संजूरी की गई थी {= | 


(]) अभिलेख कक्ष में पुराची फाइलों की सूची सथर - 


करना | 

() रोकड़ अनुभाग में रोकड़ कार्य का अस्थायी रूप 
से बढता और 

(मी) अधिकारियों के कमरों में एयर कंडीशमरों में 
पानी डालना । 


उपर्युक्त में से कोई भी मासला! साभदेय फे लिए उपभुक्तं 
नहीं था । उक्त () और (६) में उल्लेख किए गए 
कार्यो का स्वरूप सरकारी कर्मचारियों द्वारा निष्पादित 
हि हे पत्य ड्यूटी की परिधि में आता है । उक्त (7]) में उल्लेख 

रं में, एयर कंडीशनरों में पानी डालना एक निर्याभत 
स्वरूप का कार्य है जिसे मौसमी स्टाफ द्वारा कराया जाना 
चाहिए जिसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियोजित 
किया गया हो । 


(3) जब कि ऐसे विशिष्ट मामलों, जिनमें कि भानदेय 
मंजूर नहीं किया जाना चाहिए का चाम लेकर बताना सम्भव 
नहीं है फिर भी, प्रशासनिक प्राधिकारियों के द्वारा प्रत्येक 
मामले में निर्णय लेते समय, निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों 
को ध्यान में रखा जाना चाहिए :-- 
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(]) कार्य में ऐसी अस्थायी वृद्धियों के लिए मानदेय 
अनुज्ञेय नहीं है जो सरकारी कार्य में सामान्य 
रूप से होती रहती है और मूल नियम- 7 में 
निरूपित' सामान्य सिद्धांतों के अतुसार सरकारी 
सेवकों के विधिसम्मत कर्त्तव्यों का हिस्सा है । 

() कम्पनियों, निगरमों आदि की स्थापना सम्बन्धी 
कार्म में लगे अधिकारियों को ऐसे कार्य के लिए 
माचदेय मंजूर महीं किया जाना चाहिए जो उनके 
सामान्य कर्तव्यों का अंश हो, चाहे वे इसके लिए 
कार्यालय समय के बाद भी कार्य क्यों भ करें, 

उपयूषत आदेश (4) देखें । 


कसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके अपग 

से जड़े कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य स्वीकृत 

द्द का काये भी किया जाता है तो उपर्यक्त 

: आदिश (6) के हारा कोई मानदेय मंजूर नहीं 
किया जाना चाहिए । 


(५) शत्च मामलों में की किसी कार्य के लिए 


(2) कार्य में ऐसी अस्थायी वृद्धि के लिए कोई मानदेय 
अनुज्ेय नहीं है जो सरकारी कर्मचारियों की 
ड्यूठी के प्रसंग में है और मूल नियम ।7 में निरू 
पितत सामाच्य नियस के अनुसार सरकारी कर्म- 
चारियों के उचित कत्तंव्यों का हिस्सा हैं । 


(3) जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद झे जुड़े 
सामान्य कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य स्वीकृत 
पद का कार्य भी करता है तो उसे कोई मानदेय , 
मंजूर नहीं किया जाना चाहिए । 


(4) ऐसे मामलों में जहां स्टाफ को किसी कार्य के लिए 
समाग्रोगरि भत्ता दिया गया है, उसी कार्य म; 
लिए कोई मानदेय नहीं दिया जाना चाहिए 


उपर्युक्त अतुदेश/मार्गद्शन ने तो सर्वे राभावेशी है सर 
इसलिए विभिकिष्ट रूप से किसी 


में पहले ही जारी किए गए घलुदेशों अथवा समय-समथ | 


समयीर्पार भत्ता दिया गया हो वहां उसी कीय 
वे लिए, कोई मानदेय नहीं दिया जाना चाहिए । 

- भार श 
(ख)/9ः 


के 2 प्विसम्बर; 3.9 69] 


जिनमें सरकार तथा डाकतार 
र [र जारी किए गए नियमों 
के मूल सपबन्धों को ध्यान में रखे बिता विभा- 
रथों हारा डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों 


ऐसे दुष्डांत देखने में आए 


को मायदेय मंजूर किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों 


को मानवैय मूल निम 46(ख) और उसके अम्तर्गत 
भारत सरका रडार जारावाए भए जे न्‌स््ीकाय 
होता हैं। मानदेय के सम्बन्ध में निथमों की स्थिति समान्य 
मार्गदर्शन के लिए नीचे स्पष्ट की गई है और सभी सक्षम 
प्राधिकार्यों से अनुरोध है कि थे प्रत्यायौजित शक्तियों के 
अधीन मानदेय वीक करते समय इन्हें, ध्यान में रखें । 


(7) मानदेय ऐसे कार्य के लिए अनुज्ञेय है जो अनिय- 
मित था यदाकादिक प्रकार फे हों और इतमे 
अमसाध्य हों या ऐसी विशेष योग्यता के हों जिनके 
लिए बिशेष पारितोषिक देना न्यायसंगत है । 

परीक्षा पत्नों का मूल्यांकन करना, बचत बैंक 

खातों के ब्याज की गणना करना, बैठकों आदि की 
कार्यवाहियों का शाब्दिक रिकार्ड करता आदि 
जैसे कुछ कार्यों के लिए, जितमें नियमों के अधीन 
मानदेय की अनुमात दी जा राकती है, मानदेय 
की दरें डाक-तार निदेशालय द्वारा नियत की गई 
हैं। जिन कार्यो के लिए दरें नियत नहीं की गई 
हैं उनके लिए मानदेय का भुगतान करते के 
लिए निर्णय आनारिक वित्त सलाहकार के परा- 


मर्श से किया जामा चाहिए । 


वि० मं; मा का० ज्ञापन संख्या 72(9)-इ-. | 


पर सरकार हारा जार किए गए आदेशों को उठ 
अधिक्रमित नहीं माना जाना चाहिए । 


!4, केकीय सरकारी कर्नवारियों हार! 
स्वीकार क्रिया जाता 


पनदेश के 


समेकित अन्तुदेश देखें | 


75. परिवार कश्याण कार्यक्रम को मि 
लिए सानदेस स्वीकार करला,--कुछ राज्य 
केत्र परिवार कल्याण कार्यक्रम के अच्तगंत उन व्यक्तियों 
को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो छोटे परिवार के - मानक को 
स्वीकार करते के लिए व्यवितयों को प्रेशिति करते हैं.। कुछ 
राज्य सरकारों से अपने कर्मचारियों को गरोस्साहन राशि 
लेने तथा स्वीकार करने की स्वीकृति दी है । परन्तु निथमित 
क्रेद्रीय सरकारी कर्मचारी को प्रोत्साहद राशि प्राप्त करने 
के लिए अब तक वंचित रखा गया है । केन्द्रीय सरकार/ 
राज्य सरकार के कर्मचारियों को प्रेरणा राशि के भुगतान 
के सम्बन्ध में एक समान नीति अपनाए जाने को ध्यान में 
रखते हर अब यह निर्णय किया गया है कि केद्धीय सरकार के 
कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि प्राप्ति की स्वीकृति दी जाए । 
परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त प्रोत्साहन राशि 
को “मानदेय” माना जाएगा । इस सम्बन्ध में आवश्यक 
अनुमति मूल नियम 46(ख) के अधीन प्रदान की जा सकती' 
है फिर भी प्रशासनिक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि 
परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन प्रेरणा देने के कार्य 
के कारण सामान्य सरकारी कार्य में कोई बाधा न हो और 
यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी परिबार 
कल्याण कार्यक्रम के अधीन प्रेरणा देते का कार्थ करने से 


t SON 


स ए 


है 
| 
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यथास्थिति इकार किया जा सकता है अथवा अनुर्मात 
वापस ली जा सकती है। 
[भारत सरकार, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय का दिनांक 


22 जनवरी, 7980 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 7207/7/798- 
पी०एलण्वाई०] 


76, चिवादकों के रूप में कार्य करने के सिए मानवेय---- 
भारत सरकार तथा प्राइवेट पारियों के बीच अथवा प्राईवेट 
पार्टियों के बीच विवादों में विवाचकों के रूप में कार्य करते 
के लिए नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों को मानदेय 
की मंजूरी से संबंधित मामले की ओर आगे जांच की गई है 

चूंकि, कीमतों में अत्यधिक बृद्धि होने के कारण, 960 
में निर्धारित दरों में वृद्धि करने की आवश्यभाता न्यायोचित 
हो गई है, इसंलिए दिनाक 2-7-60 के उपर्यवत कार्यालय 
शापन में आशिक सांशोधन करते हुए अब यह निर्णेम किध 
गया है कि बिवाई निपंटाने के लिए किसी विदानक को 

, प्रति दिनः 50/- २०. (पचास रुपये) की दर से भागदेय 

भुगतान किया जाए परन्तु शर्त यह है कि यह मानदेय एक 


केत में परिबतंत 3६५ 


लेखा परीक्षा विनिर्णय 
किसी दिवंगत सरकारी सेवक द्वारा किए गए काय के 
लिए उसके उत्तराधिकारियों को मानदेय मंजूर किया जाना, 
लेखा परीक्षा में स्वीकाये है । 
लिखा परीक्षा विनिर्णय-संकलन का खण्डः, निर्णय (22)] 


नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निर्णध 
(7) मूल नियम 49 के नीचे दिया गया नियंत्रक महा- 
लेखा परीक्षक का सिर्णय देखें । 


(2) सरकार के लिए किए गए कार्यी अथवा की गई हे 
सेवाओं के लिए भैर-सरकारी' व्यक्तियों को भुगतान, 
नियंत्रक महालेखा परीक्षक के ध्यान में यह लाया मया है 
कि गैर-सरकारी व्यक्तियों को, उत्तके द्वारा किए गए कार्य 
अथवा की गई सेवाओं के लिए, किए गए गफदिय के पुता 
पर लेखा परीक्षा द्वारा इस आधार पर आपातत की ज रही 
है कि ऐसे भुगतान आकस्मिक व्यय से फीस के कप हे भार्य 
है । यह निर्णय किया गया है कि ऐसे भुगतान के लिए किसी | 
उपयुवत' शब्दावली के ढूंढने के रए बाल की छाल निकाल 


'मले में 800० (आठ सौ रुपये) से अधिक नहीं होया 
तद्नुसार दिनांक 27-7960 के- उपर्युक्त का ज्ञापन 
के पैरा 7 के खण्ड (7) (ख) कें सथान पर सिम्गालिखित 
रखा जाएगा :+- 


“उसे अत्येक दिन के लिए 50/« एपये अथवा प्रत्येक आद्ये 
दिन के. लिए 25/ रुपये: की हेर मे सालदेय भगतान 

किया जाए फ्रत्तु शर्ते यह है किघह मानदेय प्रति मामले 

में 800/- रुपये से अधिक ने हो। इस प्रयोजन के लिए 

एक दिन से तात्पर्य है किसी भी विन दो घण्टे अथवा 
४ इससे कमे कार्ये । उसे लिखिंतरूप में यह निष्ट 


हुए अमाणे पल रिकार्ड बरमा हीनां [क उसमे किसी" 


“विशिष्ट कनः मे-पूरे-दिन का अथवा आधे दिन का कार्ये 
किग हैँ” 


[भारत सरार कामिक और शिक्षणं विभाग बिधाका 28-9-87 
का कार्यालय (ज्ञापन संख्या १7077/27/79नस्मार (अचे)] 


लेखा परीक्षा अमुदेश 

इस नियम के अनुसार मंजूरी के कारणों को लिखित 
रूप में दर्ज किया जाना चाहिए । इसका उद्देश्य यह है कि 
सरकार द्वारा मानदेय अथवा फीस की मंजूरी को सावधानी 
पूर्वक निर्मल्चित किया जा सके तथा लेखा परीक्षा द्वारा इसकी 
समीक्षा की जा सके और यहु कि यदि आवश्यक समझा 
जाए तो लेखा परीक्षा विभाग को टिप्पणी' करने का एक 
वास्तविक अवसर दिया जा सके । अत: लेख! परीक्षा अधि- 
कारी यह अपेक्षा करते हैं कि प्रत्येक मामले में मानदेय अथवा 
फीस कीं मंजूरी से सम्बन्धित कारणों की उन्हें सूचना दी 
जाए । 

लिखा परीक्षा अनुदेश नियम-्पुस्तक (पूनःभुद्रित) का खण्ड], 
अध्याय, पैरा 7] 


से कोई लाभ नहीं है। तदतुसार, यदि किसी विशेष मामले 
में किसी गैर-सरक्षा री व्यक्ति को उसके हारा भारत सरकार 
के लिए किए गए कार्यों अथवा की गई सेवाओं के (शिए पारि- 
अमिक दिया गया है तो इसे, “माण्डेय” कहे जाने तथा 
“भत्ते और मानदेय” के अधीन वर्गीकृत किए जाने में कीई 
आपत्ति नहीं की जानी चाहिए । हि 
[मिमंत्नक महालेखा परीक्षक का दिनांक 3.2६, 9.969 का झू ०, 
संख्या 536-ए-3 /50-59] 


En 


मूले नियस 46(क)“«राष्दृपति, उन शर्तों: और 
परिसीसायं को विहित करने बालें नियस चना एकमे : 
जिनके, अधील वृत्तक्ष परियर्या से सिखन सेधाओं के 
लिएं सिविल नियोजन में चिकित्सक अधिकारी” द्वार 
फीस प्राप्त की जा सकेगी । 


मूल निमम 47.-“राष्ट्रपति हारा नियस 46 
के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के आधीन 
केक्लीय सरकार उन शर्तों और परिसीमाओं को बिहित 
करने ब्राले सियस बना सकेगी जिसके अधीन उसके 
अधीनस्थ प्राधिकारी मानदेय के अनुदान था प्रतिग्रहण 
की ओर सिविल नियोजन में खिकरित्सक अधिकारियों 
हारा वृत्तिक परिचर्याओ फीस के प्रतिग्रहण से भिन्न, 

अतिग्रहण की मंजूरी दे सकेंगे । 

दिस नियम के अधीत बताए गए नियमों के लिए अनुपूरक नियम 
9-। 6 देखे] 

लेखो परीक्षा विनिणभ 

कतिपय अधिगिथमों के विशिष्ट उपबन्धों से, जिनमें 
सरकार में नियोजित व्यक्तियों को मानदेय देने के लिए 
भारत सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है, मूल नियम 47 
रदद हो जाता हैं । 

लिला परीक्षा विनि्णंय---संकलत का अब्याथ- ए विभिर्णय (26) 


मुण्चि० 48] बेसन में परिवर्तेन 


सूल सिमल-48,--कोई भी सरकारी सेवक निस्स- 
लिखित को प्राप्त करते और, राष्ट्रपति के साधारण 
या विशेष आदेश हारा अन्यथा सपबंधित के सिवाय, 
विशेष अनुज्ञा फे बिना अपने पास रखने का पाल हैः-- 


(क) किसी सिबन्ध या योजना के लिए सार्व- 
जिए प्रतियोगिताओं में दिया गया पुरस्कार; 


(ख) किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए या 
न्याय के प्रशाशल के, संसर्ग में सूचना सा 
निशेष सेका के लिए प्रस्थापित कोई इनाम; 


(ग) किसी अधिविधण मो बनाई गए. विलिथम था 
निश्चमों ` फे उपबस्धों के अनुसरण में कोई 
इनाम; 

(घ) सीसा शुरक तथा उत्पाद शुहक विधियों: के 
प्रशासन के संसग में. सेबाओं के लिए मंजर 
किया गया कोई इनाम; मौर 


(ङ) कोई फीस - जो. सरकारी. सेवक को उस 
: कतंच्यों के लिए संदेंध है जलिवका पालन करने 
की अपैक्षे: असकी परदोध हैसियत में उससे 
किसी घिशेष था सथालीएश विधि के अधीन 

या सर्कार के आदेश हारा की जाती है । 


भारत सरकार के आदेश 
f. (ङ) खण्ड सम्षाधी चाभान्य अवुदेश,---- ( i } 
. मूल निप्षमः 48(8) के अधीन किसी सरक री सेवक को 
| पास “बमा. किसी, विशेष अतमात्त के उसके 
है रे में, ऐसे पारिश्रमिक 


के 


सरकारी कर्म चारी जिसे, उसकी 
किर्सी सरकारी, जडं सरकारी निकाय 
एर से नुदाम प्राप्त करने वाले किसी संस्थान 
| में, अध्यक्ष अथवा 'सदस्थ के रूप में मनोनीत 
| किसी बैठक में भाश 
लेने अथवा उसके कार्य को करने के लिए उक्त 
ba से ऐसी कोई फीस अथवा अस्य प्रकार का कोई 
रिश्रसिक प्राप्त करे जो कि गैदसरकारी सेवकों को अनुज्ञेय 


हो तो बह वसूल की 
के शजस्व में जमा करा दी जाएगी बजतें कि सरकारी 
कर्मचारी को तथा अनुपुरक नियम 77 और 


72 के अधीन ऐसी फीस सीधे स्वीकार करने के लिए विशेष 
खप से असुभात न दी गई हो । 


(2) सांविधिक संगठनों, निग' 
और वाणिज्यिक उथक्कमों (जं 
चलाए जा रहे हैं पर 

47--974 एएछा/रा०/88 


फिर यह बांछ- 


368 


अन्य काम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए फीस 
केवल उसी दशा सें चसूल की जाएगी जब वें पूर्णतः केखरीय 
सरकार के स्वामित्व में न हों बलिक उनमें केन्द्रीय सरकार 
की निधि लगी हुई हो या वे अंशतः ऐसी निधि से वित्तपोषित 
हें! इस प्रश्‍न पर कि क्या समान परिस्थितियों में अड 
सरकारी/यैर सरकारी संस्थानों से, जिसकों कि केसरी 
सरकार से अनुदान मिलते हैं, से फीस की बसूली की जाएगी 
अथवः नह, मामले के गुण-दोषों के आधार पर संबद्ध विए 
अनुभाग की सलाह से, विचार किया जाएगी । 


(3) () उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित संगठनों, 


संस्थाओं आद 
लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा और दैसिंक भल्तों 
का नियमन उन पर लागू सरकारी निथमों के अनुसार होगा 
और वे उसी खोत से प्राप्त होंगे जिससे उन्हें वेतन मिलता 
हैं। बाला या विराम संबंधी उनके खर्च का कोई भी अंश 
उन्हें सीधे उपक्रमों से नहीं लेना चाहिए 


() यदि यात्रा पूर्णछय से या मुझ्येत: उपमो 


सरकार उठाती है, उपक्रमों आदि से वसूल किया जा 
लेकित यदि यात्रा और म 
क्रमों आदि के काम से संबंधि 
[ई भी अंश उपक्रमो आदि से बछूल 


जाएगा | 


(ह) सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों: के यात्रा और 
क अत्ते के लिए निधि के आदन को सियंत्रण करने 
मालग प्राधिवा इस बात का साल विर्णावक 


होगा कि उपक्रमों आदि से कोई वसूली की जाए अथवा 


नहीं । 


[कार ०, वि० मं०, के कः ° ज्ञा० सं० 33(9)-ई 
के ।5 फरवरी, 7966 के साथ पठित दिनांक 
क, कार्यालय ज्ञापन संख्यः 5( 47) -६-४ (ख) / 65] 


)/#5$, 


I966 


2. स्पष्दीकरण,--- थह जम्न उठाय। गया कि क्या 
कोई ऐसा सरकारी सेवक जिसे किसी ऐसी प्राइवेट कम्पनी 
सम्बन्ध में, उसकी पदीय हैसियत से, निदेशक 
| {कया गय। हो, जो केन्द्रीय सरकार 
न ले रही हो अथवा जि' गन 
थे लगी हो, उस कम्पनी के निदेशकों के 
ठक्षों आदि में भाग लेने के लिए कोई फीस आदि 
प्राप्त कर सकलः है और अपने पास रख सकता है । अब यह 
स्पष्ट किया गया हैं कि उसका आशय यह है कि ऐसः सर- 
कारी सवक अपने पर लागू होमे वाले नियमों के अधीन 
केवल यत्रा भतत; उसके खीत से प्राप्त करेगः जिससे कि चहू 
ऐसे निकायों से उनके मिथमों 
सके द्वारा प्राप्त की गई फीस, 


के कार्यों के सम्बन्ध में की गई यात्ाओं के 


मूं नि 48] बेलन में परिवर्तन 377 


यात्रा भत्ता अथवा अन्य किसी प्रकार के पारिश्रमिक की 
राशि को वह सरकार के पास जमा करेगा | ऐसी जमा राशि 
को संबंधित विभाग का राजस्व माना जाएगा । 


ऐसे मामलों में जिनमें पहले से ही विदेश सेवा में कार्य 
कर रहे सरकारी अधिकारियों द्वारा [कसी हैसियत से तीसरी 
पार्टी के लिए कार्ये किया जाना अपेक्षित होता है तथा बे 
उस पारी से फीस प्राप्त करले हैं, तो ऐसी फीस में से विदेशी 
वियोकता द्वारा उन प यात्रा अत्ते के रूप में खर्च की गई 
राशि को कम करके (जिसकी प्रतिपू्ति विदेशी नियोक्ता 
को की जाती चाहिए) सरकार के पास जमा कराई जानी 
चाहिए । 
लिण धड; विवः 
। 6 अप्रैल, १977] 


उपर्य उप-पैरा । के जस्तिम वावय में आंशिक संशोधन 
करते हुए यह विर्णय (कया गया: है कि प्राइवेट कम्पनी से 
याल्ला भत्ते के रूप में, चाहे उसी वित्तीय बषे के दौरान अथवा 
बाद सें, प्राप्त की गई राशि को अब लधु शीर्ष “घटाएं-.-अन्य 
सरकारों, विभागों आदि से वसूल की गई शाश” के अधीन 
की गई बसूली राशि के रूप में सम!योजित किय जाएगा । 
ऐसा. समायोजन उफी मुख्य शीर्ष के अधीम किया जाएगा 


ई- (5) /7 3, विनां `` 


जिसमें कि सरकार द्वारा, प्रारम्भ में, घाता भत्ते पर खर्च 
की गई राशि समायोजित की गई थी । 


भा? स०, विण मं० काऽ ज्ञा० संख्या 7 0-६ (ख) 72, दिनांक 
7 अप्रैल, !972] ; 


सूल नियस 48-क--चह सरकारी सेवक जिसके 
कर्तव्यों में वैज्ञानिक या तकमीकी शेषणा कण्या 
सम्मिलित है, केन्ट्रीघ सरकार की अनुज्ञा के किसा 
और ऐसी शर्तों के अनुसरण में. सिवाय जैसी कि 
केल्लीय सरकार अधिरोपित करें, ऐसे आधिष्काए के लिए 
जो उस सरकारी सेवक दारा किया गया है, किल्ली पेठेभ्ड 
के लिए ध तो से करेगा और न उसे अभिभ्नाप्ल 
करेगा और च फिल्मों आण्य व्यक्ति को अके लिए 
आवेदन करने था उसे अशिप्राप्त आरने छे यार 
अनुज्ञात करेगा । 


भूल नियम 48-श.--यवि वंह अश उत्वलन शी वि 
क्या कोई सरकारी सेजक ऐसा सरकारी सेचक है जिसे 
सूल निस 48-ब लागू हसा है तो केखीच सरक्षार 
का ' व्रिलिश्वक अस्तिम होगा । | 


अध्याय के 


नियुकषितयों का संयोजन 


मूल सियस 49--केन्त्रीय सरकार सरकारी सेवक 
को, जो किसी पद को अध्िष्ठायी था स्थानापन्न 
हैसियत में पहले से ही धारण कर रहा हो, उसी 
सरकार के आधीच एक ही समय में एक या अधिक 
अन्य स्थतंत्र पढों पर अस्थाय व्यवस्था के तौर पर, 
स्थालापच रूप से निणुक्त कर सकेगी । ऐसे सामलों 
में उसका वेतत सिम्नलिखित रूप से विनियभित 


, होगा क 


() अहाँ सरकारी सेचक को उसी कार्यालय में, 
जिससे कि बहु है और - उसी काडर में 
ओखति की पंकित में, उसके साभान्म कर्तव्यों 
के अतिरिक्त, किसी उच्चतर पद पर कतंव्यों 

`. का “पूर्ण भार धारण कर्ते; के लिए औप- 

` झारिक तोश पर, निवल. क्रिया जाए चहा 
उसे सिवाय अस : बशा के जहां उसका 
सथासाथञ्च वेतसः मियन 35 के अधौस सक्षम 
प्रािकारी षस कार दे; वह बेतन्न सेने के 
लिए अनृक्षात' क्रिया जाएगा जो बहू उच्चतर 

' पद से. स्थानापचा: रूप में 'लियुकत' किए आसम 
की, वशो में लेला, किन्तु किसी निफ्मलर 
पष्ट के कर्तव्यों -का . पालन. करने के लिए 


कोई भी- अतिरिक्त वेतन अलनुजझात नहीँ... 


किया. जाएगा; 

(म) अहां संरकारी कर्मचारी को कर्यालय के उसी. 
कडेर में दो ऐसे पदों का, जिनका वेतनमान 
समाम हो, बोहरा प्रशारः: करते के लिए 
औषचारिकि तौर' परं “निष किया जाता 
है तो बोहरे अभार कौ: अन्नधि कितनी भी 
क्यों न हो, उसे कोई अतिरिक्त बेसन 
अनुञ्ञेय भहीं है 
परन्तु यदि सरकारी सेवक की सियुवित किसी ऐसे 


अतिरिक्त पद पर की जाती है जिसके लिए 
विशेष वेतस मिलत है सो” उसे ऐसा घिशेषर े 


चेतन लेने काई अनुज्ञा दी जाएगी ; 

(ए) जहां किसी सरकारी सेबक को किसी शुअन्य 
पद| था ऐसे पदों का जो उसी कार्यालय में 
हों फिस्तु उसी काइर/प्रोन्नति को पंक्ति का 


हो अथबा अन्यथा तो, प्रभार धारण करते 
के लिए औपचारिक तौर पर नियुक्त किया 
जाता है वहां उसे उच्चतर पद का १अथवा 
यदि चह दो से अधिक परवों का प्रभार 
धारण करें तो उच्चतम पढ का] बैतन तथा 
अतिरिबल पद या -पबो' के सपधारणात्मक 
वेतत की दल प्रतिशत अतिरिक्त दाशि 
अचुञ्चात की जाएगी,. शरि आतिदिषत पयो 
के कार्यार की अवधि 39 बिंग सें अधिक 
और तीन माह से कम हो 


परन्तु यदि किसी विशेष आसले में यह 
आवश्यक समझा जाए कि सरकारी सेवक 
भूदूसरे प] या पदों का प्रभार लीग भात 


से अधिक की अबि के लिए धारण करें 
तीव मास की अबधि से परे अतिरिक्त बेलन. 
के संदेण के लिए चिल भंत्रालम की सहमति 
प्राप्त को जाएगी ; 


(५) जहाँ कोई अधिकारी किसी अम्य पद के स्यू 
अतिरिक्त प्रशाए को घारण कः 
निवुकत विया गध हो, तो उसका बेस आग 
अकिशिक्त बेतम कियो झो हलत. में -8606/ 
से अधिक नहीं होगा । 

(५) उस सरकारो बा चारी को जिसे शून्य: पदा 
था यदों के करव्यो का चालू प्रभार धारण करने 
के लिए नियुक्त किया जाता है; उसके असि- 
रिक्त प्रभार की अवधि किसमी भी क्यों न हो, 
कोई अतिरिक्त वेतन अनुज्ञातं नहीं किया ज।एसा; 


` (5) यदि उन पदों में से एक अथवा अधिक के लिए 


कोई प्रतिकारात्मक या सम्पचुयरी भसे भी हैं तो 

सरकारी सेबक ऐसे प्रतिकात्मक या सम्पचुयरी 

भत्ते लेया जिसे केख्लीय सरकार मिय फरे : 

परन्छु ऐसे सभी पदों के लिए प्रतिद्ारए्सक घा 

सम्पन्रुय्री पदों के कुल योग से अधिक नहीं होंगे । 
भारत सरकार को झेड 

7. संवर्ग बाहू.य पदों के अतिरिक्त प्रभार को नियुक्तियों 


मा० स०,वि० मं० की अधिसूचता संख्या एफ-6( 2)-$-]] (ख) / 58 दिनांक 20 मार्च, ]97] के द्वारा प्रतिस्थापित । 


के संयोजन के रूप में भामा जाला.-- ( !) हाल ही में लोक 


शार सण, विन मं० की अधिसूचना संख्या एफ 6(28)5० (ख) /68, दिनांक 28 दिसम्बर, 97। मे द्वारा प्रतिस्थापित । 
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लेखा समिति के ध्यान में एक ऐस। मामला आया है 
जिसमें किसी निथमित रूप गठित सेवा के अधिकारी ने दो 
वर्ष मे अधिक की अवधि तक ऐसे दो पदों का प्रभार 
संभाले रखा जिनमें से एक संवर्ग-माहू य पद था। एक चरण 
पर, उस अधिकारी ने निर्मित पद का पूरा प्रभार तथा संवर्ग 
वाहूय पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला लेकिन बाद में यह 
व्यवस्था पलट दी गई और अधिकारी को संवर्ग-ब।हय 
पद का पूरा प्रभार तथा नियमित पद का अतिरिक्त प्रभार 
संभाले हुए दिखाया गय! । उसे उसके ग्रेड के वेतन का बीस 
प्रतिशत प्रतिमियुवित भर्ते के रूप में लेने के लिए अनमत्ति 
दी गई। 


(2) चोक लेखा समिति ने उपर्युक्त व्यवस्था पर प्रतिकल 
टिप्पणी की सथा-एक ही अधिकारी हारा दो पदों पर लम्बी 
अवधि तक बने रहने को अनुचित बताया । समिति ने यह्‌ 
` भी सुझाव दियो है कि भावी मागदर्शन के लिए निम्नलिखित 
मुदूदै तंग किए जाने चाहिए: 


(क). क्‍या प्तितियूकित भत्ते की मंजूरी दिया जाना 
च्यायशंगत था, जबकि अधिकारी द्वार! 
संवग-बाहय पद का केबल अतिरिक्त प्रभार 
संभाला गंधा 


(ख) कया यह असामान्य बात नही थी कि किसी 

; नियमितः रूप में भरठित सेवी का अधिकारी किसी 
अन्य: संबर्ग-ब।हूथ पढ का पुरा प्रभार संभाले 

अर नियमित पद का अतिरिक्त प्रभार संभाले । 

(3) उपर्युक्त खण्ड (क) के संदर्भ में थह स्पष्ट किया 
जाता है कि जब कभी किसी अधिकारी द्वार। संबर्ग-ब।ह ये 
पद वा. केवल अतिरिक्त प्रभार संभाला जाता है. तो 


उसे प्रतिनियुकिति भरत! देन! ठीक नहीं है । प्रतिनियुक्तत- ` 


भत्ता, यदि अन्यथा अनुज्ञेय' हो 'तों, केवल तभी स्वीकार्य 
किया जा सकती है जब किसी अधिकारी की संबर्ग-बाहू य 
पद पर, पूर्णकालिक 'आधार पर, नियुक्ति की गई हो । 


(4) उपर्युक्त पैरा 2(ख)के संदर्भ में किसी अधिकारी के 
लिए यह एक.अस!मान्य व्यवस्था होगी कि उसे संवर्भ-ब। हू 
पद का पूर्ण प्रभार संभालने तथा अपने नियमित पद क 
अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए निथुकल किया जाए । 
ऐसे मामलों में सही व्यवस्था यह होनी चाहिए कि अधिकारी 
अपने नियमित पद का घुर! प्रभार संभाले और संवर्ग-बाहूय 
पद का अतिरिक्त प्रभार । ऐसे मामलों को नियाक्तियों क 
संयीजन माना जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में अतिरिक्त 
पारिक्षमिक के अनुदान को इस मंत्रालय दवार! जारी किए 
गए आदेशों फे अनुसर विनियमित किया ज।न। चाहिए । 

(5) नियुवितयों के संयोजन तथा अतिरिवत पारिश्रमिक 
की पावता के विषय पर जारी किए गए आदेशों के अधीन 
जब कोई अधिकारी किसी ल पद का अतिरिवत प्रभार 
संभालता है तो प्रशासनिक मंल्लालय, यथा निर्धारित 
अधिकप्तम तीन माह की अवधि के लिए अतिरिवत प।रि- 


. देखा गया है कि अबत प्रस्ताव न केवल मिः 


; श्रमिक के साथ जारी रखने हेतु समय सीः में 
; जाने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन मंजूर करने हेतु धि 


अभिक मंजूर कर सकते हें अन्यथा यह अनमान लगाता 
उचित होगा कि ऐस। दुसर! पद, जिसके लिए अतिरिक्त 
वेतन लिय। गया है, आवश्यक नहीं है। इन आदेशों में आगे 
यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी विशेष मामले में अतिरिक्त 
वेतन क। किसी लम्बी अवधि के लिए जारी रखा 
वांछित हो तो वित्त मंत्रालय की पूर्व सहमति पराप्त की जानी 
चाहिए । गृह मंत्रालय आदि से अनुरोध है क्रि वे यह्‌ 
सुनिश्चित करें कि एक अधिकारी को एक से अधिक पदों 
का कार्ये-निष्पादन' करने के लिए लम्बी अवधि तक लगाए 
जाने की पद्धति का सहार! सही लिया जांए बंयोंकि यह 


` कार्य कुशलता में सह।यक नहीं है तथा ऐसे म। मलों में अतिरिक्त 


पारिमिक के अनुदान के सम्बन्ध में जारी किए गए अदिशो 
के उपबच्धों का सख्ती से पालन किया जाए 


[मि० स०, बि० मं०, का० ज्ञा० सं एफे-6[ इना) ४5 
दिनांक 72 सिततम्कर, ]966] 


2. तीन माह से अधिक अवधि के लिए नियक्तियों के 
संयोजन की अनुमति डेते के लिए भूह . मंज्ालय- की र्व 
सहमति प्राप्त की जानी चाहिए. ( 7) मूल निम 4७ के 


उपबच्धों तथा नियुक्तियों के संयोजन के मामले में अलिरिव 


, आर्थिक ला की स्वीकार्यता से संबंधित एपर्युक्त आदेश 


में छूट दिए जाने की बाबत अनेक संदर्भ आप्त 


संदर्भ से सम्बन्धित ह बल्कि झन मामलों में भी परि 


के भुगतान से सम्बन्धित है, जिसमें अधिकारियों को अन्यः 


पद के वर्तमान कार्य (ड्यूटी) करने जथव! उसी कयम 
में उसी संवर्ग में समकक्ष वेतनमान वाले दो ' पढों का 
दोहर। काय भार संभालने के लिए नियुक्त किय। जत। है । 


(2) जो प्रस्ताव मूल नियम 49 के उपबच्धों तथा उपर्युक्त 
आदेशों के अनुसार नहीं है वे स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं है। 
इन परिस्थितियों में, सभी मंत्रालय/विभाग आदि संयोजित 
नियुक्तियों के मामलों में अतिरिक्त पारिशमिक के लिए 
अपने एकीकृत वित्त विभाग के परामर्श से प्रस्तावों घी 
कडाई से जांच करें कि क्‍या मूल तियम 49 के छपबस्धों 
तथा उक्त आदेशों का पूर्ण रूप से पलन होता है। 
इस सम्बन्ध में, यह विशिष्ट रूप से निदिष्ट किया जाए 
कि यदि यह आवश्यक समझा जाता है कि सरकारी 
कर्मचारी अन्य पद अथवा पदों का कार्यभार संभाले तथा 
उसे इनके लिए सूल नियम 49 के अधीन पारिश्रमिक दिया 
जाए तो यह अवश्यक है कि उसे उस पद अधवा उन्न पदों 
का कार्यभार संभालने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आ देशों 
से औपचारिक रूप स नियुक्त किया ज।न। चाहिए) यदि यह 
अवधि तीन महीने से अधिक हो जाती है तथा यह वांछित 
है कि अतिरिक्त वेतन का भुगतान सरकारी कर्मचारी को 
एस अवधि के बाद भी किय जाए तो संबंधित मंत्रालय के 


| 
| 
| 
| 
| 


है| 
। 
i 
| 
| 
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एकीकृत वित्त विभाग. की विशिष्ट सिफारिशों सहित पूर्ण 
चित्य देते हुए कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 
की पूर्ण सहमति निश्चित रूप से प्राप्त की जानी चाहिए । 


(3) यह भी देखा गयाहै कि अनेक मामलों में संबंधित 
मं्रालय के एकीकृत वित्त विभाग ने उक्त विषय पर नियमों/ 
अनुदेशों के संदर्भ में प्रस्तावों की जाँच किए बिना ही प्रस्ताव 
विचार के लिए इस विभाग के पास भेज दिए हैं । एकीकृत 
बित्त, संगत नियमों/अभुदेशों को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय 


व्यय वालि सभी प्रस्तावों की जाँच करें तथा ऐसे नियमो . 


अनुद्देशीं में छूट दिए जाने के लिए पूर्ण औचित्म देते हुए इस 

विभाग दवारा लिकर किए. जाने के लिए विशिष्ट सिफारिश 

करें। एकीकृत वित्त द्वारा जो मामले उचित जाँच के बिन! इस 

: विभाग को भेजे जेते हैं उन्हें ऐसी जाँच तथा विशिष्ट शिफा- 

_.रिशों के लिए बापस करना हीता है और परिणाम स्वरूप 
उनके अंति निपदाम में जनावईयुक देरी हो जाती है । 

नसा०'स०, गृह मंत्रालय, का और अगज्ा० सु० बि० का ज्ञॉ० सं० 
' 626) -स्था०- (वेतन) | 87, दिकः 36 दिपञस्मए, 7.98] 


:3. जब किसी अन्य पंद के वताल कार्यों के प्रभार को 


; धारण करने के लिए लियुद्त किया; जाता है. (क) यह: 
कारी द्वारा किसी पद 
क्रेरमे का नियुक्ति अदिश,.- 


“ निर्णय “किया! गथा है किं किसी : 
के वर्तमान कार्यों के प्रभार धारित 
इस के प्रतिकूल किसी विशिष्टे जुनुदेश के अभाव में, स 
अधिकारी. को...ठस पद: के पूर्ण. पदधारी से निहित समस्त 
शक्तियां प्रदान करता, फिर भी ऐसा कोई अधिकारी 
उस पव के नियमितं पढारी ऐं मे संशोधन या 

परके. विरूद्ध निर्णये आपा 

` . से अगले इच्च प्राधिकारी: के 
नहीं कर सकेगा १: `. 

5 जहां किसी पद के बरतमान कायों को धारित करने वी 

: नियुक्ति में साविधिक या ऐसीःअत्यः शक्तियों पद के पदधारी 
'को प्रदत्त की गई हो, उस स्थिति में, नियुक्ति को राजपत 
में भी अधियूजित फिया जाएगा । * 

[रत सरकार वित्त, मंलालथ्‌. कषा द्विमाक 36 अक्तूबर, 7960 

«का कार्यालय पचस ० एकन 2( 2) /ईा (क) / 60 


(ख) निधि मंत्रालम ने सलाह.दी है कि किसी नियुक्ति 
के वर्तमान कार्यों के निष्पादन. कै.लिए नियुक्‍त किय! शया 
कोई अधिकारी उस पद के किसी पूर्ण पदधारी में निहित 
प्रशासनिक अशवा वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है 
लेकित वह सांविधिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता 


देश. प्राप्त किए "जिना 


चाहे ऐसी शक्तियां संसद के किसी अधिनियम जैसे आयवार ' 


अधिनियम या संचिधान के विभिन्‍्व अनुच्छेदों के अधीन 
बनाएं गए नियमों, विनियमों और उपनियमों उकुहरणार्थ 
मूल नियम, वर्गीकरण, नियंत्रण- और अपील वि्मावली, 
सिविल सेवा विनियम, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन 
संबंधी नियमावली आदि, से सीधे व्युत्पन्न की गई हो । | 

[० स०, गृह मंत्रालय, का० ज्ञाऽ सं० 7/4-स्‍थ० (क), दिसांक 
24 जनवदी, !963] 


4. अन्य पद के सौलूइ! कार्यों का अतिरिक्त कार्यभार 


संम्भालवा---ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी को एफ० 
आर० 49 (४) के अनुसार कोई अतिरिक्त वेतन अनु- 
जेय नहीं है जिसको किसी अन्य पद के नमित्तिक कार्यों का 
मौजूदा कार्यभार सम्भालने के लिए नियुक्त किया जाता 
है चाहे अतिरिक्त कार्यभार की अवधि कितनी ही क्‍यों 
4B-3I DP, & T/ND/BR 


स्गितिईको छोड़कर अपने : 


नियुक्तियों का संयोजन 377 


न हो । वास्तव में यह देखा गया है कि बहुत से मामलों 


" में अधिकारियों को अन्य किसी पद के मौजूदा कार्यभार 


का अतिरिक्त कार्यभार सम्भालने “के “लिए नियुक्त 
किया जाता है परन्तु सम्बन्धित आदेश में इन कार्यो की 
परिभाषा महीं दी जाती है और इसलिए संबंधित अधिकारी 
दूसरे पद के सभी कार्यों और कुछेक सांविधिक कार्यों का 
भी निष्पाकत करता है । किन्तु उसके निमुक्ति आदेश 
की विशिष्ट भाषा को देखते हुए उसे अतिरिक्त पारिश्रमिक 
का कोई भुगतान महीं किया जाता है। कुछेक अन्य मामलों 
में ऐसे अधिकणरी को अन्य पद कै अतिरित कार्यभार 
सम्भालने के लिए कहा जाता है. (जिसका अर्थ अन्य पद 
का पूरा कार्यभार) परन्तु उसे औपचारिक रूप सें उस: 
एद पर. नियुक्त तहीं किया जाता है और इसलिए उसे एफ 
आर० 49 के अन्तर्गत अ.तरिकत- पारिश्रमिक: का. कोई 
भुगतान नहीं किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप कई 
जभ्यावेईन जप्त हुए है और मुकदमे थी दायर किए गए 
ह ! 


` 2. ऐसी किसी परिस्थिति के बार-बार पैदा होमे से 


बचने के लिए किसी अधिकारी को अन्य किसी. पद. का 


अतिरिक्त कार्यभार सौंपने से सम्बन्धित प्रश्त पर विचार 


करते समय निम्नलिखित सा्दर्शी सिद्धातो का मूः 
सरण किया जाए :-- 


() जब किसी अधिकारी से हे पैः 
वह किसी दूसरे पद के' सं 
सभी काः 


न 


जसे कि एफ०आरण्सी ०सी ०एस० (सी०सी 


iy ) 


तियमों, सी० एस०[आर०, डी० एफ० पी आर० 


के अन्तर्गत बनाया भया हो, त्तो सक्षम प्राधिकारी 
का अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य मे - 


जारी करने चाहिए । नियुक्ति हो जाने पर एंफेऽ' 
आइ० 49 में वर्शाएं जनुसार उस अधिकारी 
` को अतिरिक्‍्त पारिश्नमिक, की अनुमति दे दी 
जानी चाहिए । हे धर 


(ग) जहां किसी अधिकारी से सस्वस्धित पद से सम्बद्ध 
गैर-सांविधिक स्वरूप के नैमित्तिक सामान्य कार्य 
को करने की अपेक्षा की जाती है तो ऐसी. स्थिति 
में एक ऐसा कार्यालय आदिश्च जारी किया जाए 
जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाए कि 
बहू अधिकारी सांविधिक स्वल्प के दिन प्रति 
दिन के नमिस्तिक कार्य ही सम्पादित करेगा और 
बहू किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक का हकदार 
तहीं होगा । सम्बन्धित कार्यालय आदेश में यह 
भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि वह अधि- 
कारी कौन से कार्य करेगा अथवा कौन से कार्य 
नहीं करेगा । 

[कामिक और प्रशि० बिश्ञाय दा कार झा० ० 4-2-89 स्थात 
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| 

है 
| 
| 
| 


मू०नि० 49] 


लेखा परीक्षा अनुदेश 


(7) मूल नियम 49 के प्रयोजनों के लिए प्रकल्पित 
वेतन मूल नियम 9(24) के अनुसार वह माना जाना 
चाहिए जो ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसे अतिरिक्त प्रभार 
दिया गया हैं, सूल नियम 22 के अधीन अतिरिक्त पद के 
समयमान' में प्रारम्भिक वेतन के रूप में उस समय में लेता 
यदि प्से औौपनारिकि रूप से उस पद पर अंचरित कर दिया 
जाता । फिर भी, ऐसे मामलों में जहां निम्न पदों का अधिकतम 
वेतन, सरकारी कर्मचारी के मूल पद में उसके वेतन से काम 
हो वहां मूल नियम 22 स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता और 
तदनूसार मूल निम 8 के अधीन यह विणंय लिया गया है 
कि. ऐसे किसी मामले में मूल नियम 48, के प्रयीजनों के 
लिए निम्न पद के अधिकतम वेतन को' प्रकल्पत वेतनमान 
लिया जाना चाहिए । , 

(लिखा परीक्षा अनुकेश नियम पुस्तक (पुः मुद्रित) के भाग 7 
अध्याय ४7 का पैर (ग) ) 


f 


(2) मूल नियम 49 के नीचे दिए गए लेखा परीक्षा 
अनुदेशो को देखिए । 
_ चिप्नंत्रक: सहालेखा परीक्षक का निर्णय 


(2) उसी संवर्ग सें किसी अन्य पद का कार्यभार 
संभालने के लिए कोई अतिरिक्त परिलक्छियां नहीँ 


. मिलेगी.--«यहू णन उडया गयाः किया किसी कानिष्ठ सँडल 


लेखापल को; उसी कार्यालय में, अपने पद वे! अतिरिक्त 
किसी अन्य कामिष्ड मंडल लेखापाल फे पद को धारण 
करने के लिए कोई जतिखिंत 'पारिश्रमिक स्वीकार्य 
.है।. . 
भारत सरकार वित्त संज्ञालय द्वारा पहले ही यह निर्ण 
' किया जा चुका है दि भूल गियर 49, उस दो पदों पर 
नियुक्ति के किंसी भी ऐसे मामले पर लागू नहीं होता है जो 
एक ही कार्यालय अथवा स्थापना में हों तथा जो पढोन्सति 
के उसी करम में हो अथवा उसी. संवर्ग में हों क्योंकि ऐसे पदों 
को इस नियम के प्रयोजन के लिए स्वतन्त्र रूप से धारण 
नहीं किया जा सकता । यह भिर्णय अनुच्छेद: 62-ए, 
सीण्एसण्यार० पर आधारित है जो कि ऐसे मामलों में 
अनुच्छेद :62 को लागू करना वणित करत! हैं । अनुच्छेद 


नियुकिततयों का संयोजन 379 


262-ए के अधीन, अधिक! री किसी एक पद के लिए उच्चतम 
वेतन प्राप्त करने का हवादार है और इसके अलावा कुछ 
नहीं । अतः ऐसे मामलों में विशेष वेतन प्रदान किया जाना 
भी अनुश्ञेय -तहीं है । 


इस माभले में, मूल नियम 9(9) में ग्रथापरिभाषितत 
मानदेय भी मंजूर नही किय जा सकता क्योंकि किए गए 
अतिरिक्त कार्य को अनियमित अथवा' यद।कद्रिक प्रः कति 
का विशेष कार्य नहीं माना जा सकता । 


इन परिस्थितियों में निय ललक महालेखा परीक्षक हारा 
यह निर्णय किया भया है कि किसी भी कनिष्ठ मंडल लेखापाल 


. यो फिसी एक पद के सिए थो वेतन तथा भत्ते स्वीकार्यं हैं, 


उससे अधिक भुगतान नहीं किय। जाता चाहिए .। 


(निक गहालेखा परीक्षमा की अद्ध , शासकीय हिप्पी संधा 
837-एनण्जी०ई०-[/।-56, विधांवा 5 सई, 957, और भ 
'शासकी दिष्पर्णी! संख्या 539-एच०्जी ०ई० 3/2८56, ,दिन्ांक ।5 भई, 
` 2958 के दवारा बघासंशोचित उनका पन्न संख्या 3703-पनश्ी ०ई ०० 
१282-83, दिवांक १2 अगस्त, | 983) 


(2) 2280 शपये तया उससे अक्षिक वेतन प्राप्त - 
"करचे वाले अधिकारियों को अतिरिक्त बेसव--2280 सपमे 


तथा इससे अधिक वेतन प्राप्त करने बाले अधिकारियों को 


“मूल मियस 49 के अधीन अतिरिक्त वेतन का लाभ सीमितं . 


करने के प्रश् की झरत सरकार द्वारा युवः जाँच कीः गई 
तथा कासिक और अद्ासमिया सुधार विभाग -के दिनाक 
।3-3-5979 के यूण्यो० संख्यः एफ 6) पी० मू 
5/79-3972 पी० यू ग /79 द्वारा यह. सूचित किया, 
गया है कि चित्तमंती के स्तर पर वित्त संज्रालय के परामश 
से उप परधान मंत्री तथा गृह मंत्री के अनुमोदन हे यह मिद 


किया गया है कि अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करने पर 
 गतिरिवत परिलब्धियों के लाभ की अनुमति देते के लिए 
- वेतन की सीमा हटाई जा सकती है और, ऐसे मामलों पर 


इसके बाद मूल नियम 49 के अंधीन कांरंबाई की 


` जाएगी। 


(सियंत्रक' तथा महालेखा परीक्षक का दिनांक 22-]-79 वा पल्ल . 


संख्या 829नलेखा/ 69-79) 


ई 


अध्याय शा 
भारत से बाहर प्रतिनियोजन 


सूल लियम 80,--सरकारी सेवक का भारत से 
बाहुर कोई भौ प्रतिभियोजन केखीम सरक्कार के पूर्व 
अनुमोदन के बिना मंजूर नहीं क्रिया जाएगा । 


लेखा-परीक्षा अनुदेश 

(7) मूल नियम 57 के चीचे लेख! परीक्षा अनुदेशों की 
मद संख्या (7) और (3) को देखें । 

भूख सियस 5 (3) = परकारी रोचक झोया 
सो उश्च पद के संबंध में जो वह भारत में धारण 
किए हुए हो, था किसी बिशेष कर्तब्य के संबंध सें 
लिस पर बह अस्थायी खूप से तैनात किया जाए, भारत 
के बाहुर कर्तव्य के लिए, सहुचित मंगरी से पलिनियोजन 
किया जाए, लब राष्ट्रपति उसे प्रतिनियीजन की झालाबधि 
के बौरार बही नैतन लेने के लिए अनुझ कर सकेमा 
जो बह भारत में कर्तव्य पर रहने की दशा में लेता : 

परतु राष्टूपलि ऐसे सरकारी सेवक से; जो औसत 
क्षत , पर पहले से हीं भाइत फे बाहर छुट्टी पर 
होते हुए असतितियोजन पर. तैनात किया जाए यह 
अपेक्षा कर सकेगा कि बह छुदूटी पर ही रहा आए 
और ऐसी दशा में उसे उस कालावधि के वौराय, 
उसके छुटूटी वेतन के असिरिषत, अस वेतन के छठवें 
भाग के बराबर जो कि चह भारत में कर्तव्य पर 
रहने की दशा में लेता, साववेय दिया जाएगा, भारत 


से और भारत की यात्रा का खर्च सरकारों सेबक 


दारा घहुच किया जाएगा । 

हिप्पण,--सरुकारी सेवक को विदेश में प्रतिनियोजन पर 
रहने के बौरान जितना वेतन विदेशी करेंसी में लेने की 
अनुज दी जा सकेगी बहू राष्ट्रपति द्वारा इस संबंध में 
समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अवधारित 
किया जाएगा । 

(४) प्रतिनियोजन पर सनात सरकारी सेवक को 
विदेश में उतती रकम का जितनी राष्ट्रपति ठोक 
समझे, प्रतिकारात्मक भक्ताभी दिया जा सकेगा । 

(3) उपलियसत {7} था उपलियस (2) के अघ्रीन 
अनुकेय बेतल, सानदेश था प्रतिकारात्मक भसे का 
विदेशी झु समतुल्य ऐसी दर पर संगणित किया 
जाएया जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे । 

आरत सरकार फे आदेश 

7. प्रतिनियुषित की शर्तों को लागू करने के लिए सार्ग- 
दशी, सिद्धांत--कुछ शंकाएं पैदा हुई हैं कि प्रतितियूक्ति 


मुण्ति० 54 है 


की शर्ते प्रशिक्षण था अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले 
अधिकारियों पर कब लागू की जाएं और कब नहीं। तद- 
नुसार, मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिए 


जा रहे हैं:-- 


() सामान्यतः प्रतिचियूक्ति. की ,उद।रीकृत शर्तों को, 
केवल उन्हीं मामलों में लागू किया जाएगा. जिसमें 
प्रशिक्षण के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को 
सरकार अपनी तरफ से प्रायोजित करे । सशकार, 
द्वारा प्रायोजित किए जाने की शर्ते दुढ़ता से 
लागू की जानी चाहिए. और सामान्यतः केवल 
उन्हीं मामलों को 
माचा जाना चाहिए जिन 


बारे में पहुंच सरकार 


ने की हो न कि संबंड अधिकारी ते । दूसरे शब्दों . 


में, यदि योजना की शर्तों के अनुसार प्रशिक्षण 
के लिए प्रायोजित करने का काम सरकार को 
करना होता है, तब यहूं मान लिंया जामा चाहिए 
कि प्रशिक्षणं के लिए चुना गया व्यक्ति सरकार 


द्वारा प्रायोजित किया गया है। दूसरी ओर यंदि. 
सरकारी कर्मच।री स्वयं इस बारे में पहल करता ' 


सरकार वार! , प्रायोजित 


है तो उसे सरकार दारा प्रायोजित नहीं साचा 


जाना घाहए, अल हा चुने जीते के लिए उसका | 
अवदच पह सरकार द्वारा भेजा गया हो । ऐसे 


सालों में अध्यथनाथ' छुट्टी निथम।बलीं 
7962 (केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) वियम 
वली, :972 का अध्याय-9३) के उपबन्धों के 


अनुसार अध्ययनार्थ छुट्टी की शते ही लॉग ' 


होनी चाहिए । 


(म) प्रतिनियुक्ति की शर्तें, वैज्ञानिक और तकनीकी 


क्षेत्रों तथा आथिक, विकास और लोक शासन * 


क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों 
पर समान रूप से लागू होती हैं। प्रशिक्षण 


§ विशेषित क्लेत्र के संबंध में होना चाहिए और 


प्रशिक्षण के बाद चाहे कोई कैशिक डिग्री या 
डिप्लोमा मिलता हो अथवा नहीँ । प्रशिक्षण इस 
प्रकार का होच! चाहिए कि उससे केवल उस 
व्यक्ति को ही लाभ नहो बल्कि नियुक्त करने 
वाले विभाग को शी लाभ हो और यह कि 
प्रतिनियुबित की अवधि की अधिकतम सीमा 
78 महीने होनी चाहिए । 


987 


He 


मूण्नि० 53] 


(मा) शिक्षा मंत्रालय छारा चलायी जाते वाली 
छात्रबृत्ति योजनाओं के अनुसर विदेश ज।ने 
वाले व्यक्तियों पर सामान्यत: नीचे दिए आदिश 
संख्या (2) में सम्मिलित शर्तें ही लागू की जानी 
चाहिए । फिर भी अपवाद के रूप में कुछ ऐसे 
मामलों में, जिनमें उपर्युक्त उपपैरा (7) के 
अनुसार सरकारी किसी व्यक्ति को प्रायोजित 
करती है और जिसमें “स्थानीय व्यय” कहे जामे 
वाले व्यय के रूप में थोड़ी रकम को छोड़कर 
सरकार को याच्ना भाडे के रूप में य। अन्यथा कोई 
खर्च वहीं करना पड़ता, वित्त मंत्रालय की सलाह 
से प्रतितियुवित की शर्ते तयू की चा सकती हैं। 

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ: 

22(27)-६० 4(ख)/ 85, दित्ांक -78 अक्तूबर, :965 |] "` 

2 छाल्वृत्ति योजमाओं के लिए प्रतिभियुक्ति कीं 
आतें.--यह तिणेय किया गया है कि आशोधित विदेशी छाल 


. जुत्तिन्योजना;, ` बिदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना और ह 
: 'भारतीय-णर्सम . औद्योगिक सहयोग योजना के अधीन 


विदेश -में उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण, के लिए चुने गए 'केखीथ 


: सश्कारी : कर्मचारी निम्मसिखिए सुविधाओं के हकदार: 


होंगे: i 
“खारियों को अनुज्ञेय अभुरक्षण भरण-पोषण भत्ते, रेल 
तथा. संमुद्री यात्रा किराया , ट्यूशन और परीक्षा-शुल्क 
पुस्तकों की कीमतःआदि ; 
„` () निम्नलिखित शर्तों के अनुसार अर्धेन औसत वेतन 
` पर विशेष छुट्टी -- 


विशेष छुटूटी की अवधि पदोन्ततिं के लिए सेवा 
के स्प में गिनी जाएगी और यदि सरकारी कमं- 
चारी पेंशनी सेवा में हो तो. विशेष छुट्टी की 
अवधि की गणना पेंशन के लिए भी की जाएगी । 

(ख) विशेष छुट्टी, सरकारी कर्मचारी के छुट्टी 
खाते में डेबिट नहीं की जाएगी । 

(ग) विशष छुटूडी के दौरान छुट्टी वेतन अघ औसत 
वेतन के बराबर किन्तु कम से कम 500 रपये 
होगा परन्तु यह राशि किसी भी हालत में औसत 
वेतन” से अधिक नहीं होगी। इस प्रयोजन के 
लिए जिस सरकारी कर्मचारी के मामले में केन्द्रीय 
सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 7972 
लागू होती हो, उसके मामले में “औसत वेतन” 
से अभिप्राय नियम 40(2) के अधीन निर्धारित 
राशि और "अध -ओसत वेतन” से अभिप्राय 
उसी नियमावली के नियम 403) के अधीन 
निर्धारित राशि से होगा । 


~ 
= 
= 


छूटूटी वेतन के अतिरिक्त महंगाई भत्ता मंजूर 
किया जाएगा ! 


() उउपर्युक्तः योजनाओं के" अधीन गैर-सरकारी कर्म " 


भारत से बाहर प्रतिनियोजन 388 


जबकि सरकारी कर्मचारी के छुट्टी वेतन और 
मंहगाई वेतन का व्यय विभाग अथवा संस्थान द्वारा 
अपने बजट सें वहन कियं। जाएगा, उपयुक्त योजनाओं के 
अधीन जनुशैय भरणन्पोषण अत्ते और अभ्य रियायतों का 
व्यय इत योजना के लिए दी गई मिधि में से शिक्षा मंत्रालय 
द्वारा वहत किया जाएगा । 


[भारत सरकार, शिक्षा मंन्नालय का तारीख 24 दिसम्बर, ।954 
का ज्ञाप सं० एफ० 47-5/53-एसण्ञाई० ।] 


3, सार्वजनिक उपक्रमों/स्चापल मिकायों के व्यक्तियों 


को. प्रतिनियुक्षि---विद्यम/न॒ अनुदेशो के अधीन, 
सरकार के, स्वाम्रित्वाधीन/निग्रंतणाधीय . शावेजगिया 


- उपक्रमं अथवा स्वायत्त संगठनों में सेवा कर रहे व्यक्तियों 


के, प्रतिनियुकति से संबंधित प्रस्ताव, प्रतिनियुक्तित का 


, प्रस्ताव भेजने वाले पपक्रमों अथवा सुबायत्त संगठनों वेः 
- प्रभारी प्रशासनिक मंद्रालय द्वारा आथिक कार्थ विभाग की 


तदर्थं समिति को भेजे जाने होते हैं। स्वायत्त निकायों से 


` संबंधित प्रतिनियुवित्त के उन मामलों की संवीक्षा तथा अबू: 


मोढन के संबंध में अपनाई जाने वाजी प्रक्रि। की पुनरीक्षा 
की गई है जो साबेजनिक क्षेत फे उपक्रमों के मामलों से 
भिन्न होते हैं । अब यह निर्णय किया गया है कि स्वायत्त 
निकायों से संबंधित विदेश में प्तिनियुक्ति/प्रत्यायोजन के 
प्रस्ताव सचिवीं की जांच समिति हारा अनुमोदित होने 
चाहिएं और इनके भामले सें उसी प्रकार काररबाई की जानी 


, चाहिए जी सरकारी कर्मचारियों के विदेश में प्रतितियुक्ति के : 
आमले में की जाती है । 


तदनुसार भविष्य में स्वाग्रत्त 
निकायों से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा आवश्यक 
संवीक्षा के लिए और सचिवों की जांच समिति का अन- 
सोदन परात करने के लिए अपने सब वित्तीय सवाहकार 
(इनमें वे मामले भी शामिल हैं जिनमें विदेशी मुद्रा का 


कोई खर्च शामिल नहीं है) को भेजे जाने चाहिए : 


किन्तु, साव जनिक छपक्रमों में सेवा कर र व्यक्तियों 
की प्रतिनियुक्तियों के संबंध में मंज्ञालय जाथिक कार्य 
विभाग के तदर्थं समिति को सीधे ही भासला प्रस्तुत कारने 
के लिए मंत्रालय की विद्यमान प्रक्रिया क्रियाविधि का पालन 
करते रहेंगे । 
विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के अधीन विदेश में प्रशिक्षण 
के लिए कम्मेचारियों की प्रतिनियूक्ति के मामले में आथिक 
कार्य विभाग द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण योजनाओं के मामले 
में उक्त विभाग में तकनीकी सहायता चयन समिति के 
साध्यम से अथवा अन्य मामलों में सचिवीय जांच समिति के 
माध्यम से कार्रवाई अपरिवर्तित रहेगी । ऐसे मामलों में 
सम्बद्ध वित्त से पहले की तरफ परामर्श लिया जाता रहेगा । 
[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 75-77-66 का कार्यालय 
ज्ञापन संख्या ।2(290)-६०]४ (खी)/68 ॥] 


4. विश्वविद्यालयों और भारे गए विश्वविद्यालयों के 
लिए विशेष प्रक्रिया.--स्व/यत्त निकायों के स्वरुप के होने 


म 


सु ०लि० 5४-क 


के कारण भारतीय विश्वविद्यालयों से उपर्युक्त आदेश (3) 
के अनुसार यह अपेक्षित था कि वें अपने कर्मचारियों की 
देश में अतिनियूक्ति से संबंधित प्रस्तावों के संबंध सें 
जांच समिति का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन 
करें। उपमूक्त का आंशिक अशोधन निर्णय करते हुए भब 
यह निर्णय किया गया हैं कि आगे से अखिल भारतीय घिए्व- 
बिद्यालय अपने कर्मचारियों की विदेश प्रतिनियुक्ति के 
प्रस्तावों के लिए बिदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए और 
यात्रा संबंधी अनुमति के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को 
सीधे ही आवेदन करेंगे । ऐसे आबेदन पल्ल रिजर्व बैंक आफ 
| द्वारा सीधे ही स्वीकार किए 


ज 


[मः पे 820) boy 


राष्ट्रीय झध्ययत विश्ञालय, सई 


4. काशी विद्यापीठ, बारणसी,। 
5, गुजरात भियापीठ, अहमदाबाद । 


श्वविद्यालय, हरिद्वार । 


7. जामिया मिलिया इल सिवा, नई दिल्‍ली । 


संस्थान, नई दिल्‍ली । 


8, भारतीय कृषि अनुसं 
9. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थाच, बम्बई । 
0; बिश्णा प्रीद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थाच, पिलाभी । 


लेखा-परीक्षा अनुदेश 
(7) अतिनियुक्ति को अवधि उस तिथि से प्रारम्भ 
होती है जिस सिथि को सरकारी कर्मचारी भारत में अपने 
कार्यभार सौंप देता है तथा उस तिथि को समाप्त 
होती है जब बहू उस कायेभार को पुन: संभालता हैँ। यदि 
सब्दारी कमचारी प्रतितियुक्ति के समथ भारत से बाहर 
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7968 और ` 


` स्थितियों में, ऐसे सरकारी कर्मचारी की छाटटी धति 


भारत से बाहुर प्रतिनियोजन 385 


अवकाश पर है तो प्रतिनियूक्ति की अवधि उसकी बस्तः 
बिक कर्तव्य अवधि होगी । 

लिखा-परीक्षा अनुददेश मिथम पुस्तक {पुतःमुदरि) खण्डः, अध्याय 
जा का पैस 2] 

(2) मूल नियम 5(3) में अभिव्यकत “वेतन जो 
वह भारत भें ड्यूटी पर रहने पर लेता” और मूल नियम 
9(2) के परन्तुक (क) के अन्तत इसी प्रकार की अभि- 
व्यक्तियों की यें वेतन शब्द की व्याछ्य। मूल नियम 9( 27) 
के संदर्भ में की जानी चाहिए और अधिकारी भारत में 
ड्यूटी पर रहने पर जो वेतन लेता, उसका निर्धारण इस 


, प्रयोजनं के लिए भारत में उपयुक्त प्रोंधिकारी दारा किया 
जानां चाहिए । 


यदि सरकारी कर्मचारी को किसी बिशेष कार्य के लिए 
भारत के ब।हुर प्रतिनियुषत्त चहीं किया! गया हो बल्कि असे 


ऐसे मायोगों मर समितियों की सेवा में लगातार रक्षा 7 
यया हो जिन्हें भारत में और भारत के बाइर दोनों जगू, | 


कार्ये करना पहता है तो इस अभिव्यक्ति की व्याख्या इस 
वेएंन को ध्यान में रखकर की जाए जो बहू 


समिति की ड्यूटी पर बने रहने पर भारत में आहरत 


मारता | 


ने 


विंखा-परीक्षा] अनुदेश गियमन्युस्तक (पूवाशुद्दित) के खण्ड, 


अध्याय फ ए का पैरा .(3)] 


(3) विशेष मासलों पर विचार की शर्त के अधीच 


जब कोई सरकारी कर्मचारी यूरोप अगवा समरी 
अतिनियुकत किया जाता है तो भारत सेः बाहर 
रहते हुए अतितियकिति को पहले से मंजूर की ४५ 


की "अवधि तक बढ़ा दी जाएगो किन्तु एसी प्रतितियृपश 
से बह नए सिरे से छूटदी लेने का हकदार महीं होगा । 


. सिखा परीक्षा अनुदेश सिग्रम-पस्तफ (पुनःभृद्रित) वो ख ण्छ-], 
अध्याय, ४ का पैरा 4]. i 

सूल नियम 57-क.-- जब कोई सरकारी सेवक किसी 
एसे नियमित रूप से गठित स्थायी या स्थाणिवत्‌ पद: 
को, जो उस पद से भिन्न हो जो उस सेवा फे काडर 
पर घारित हो जिसका कि बह है, धारण करने के 
लिए उचित मंजूरी के साथी भारत से बहिर कर्तव्य 
के लिए प्रतिनियुषल किया जाए सो उसका वेतन 
केकीय सरकार के आवेशों हारा वित्तियमित्त होगा । 


भारत सरकार का आदेशा 


मूल नियम 30 के नीचे भारत सरकार का आदेश ( 5) 
देखें । 


| 
| 


अध्याय शा] 


ह 
है 


मूल सियम 52--उस सरकारी सेशक के बेतम और 
भत्ते जो सेचा से पढच्युत कर दिया जाता है थाइहदा 
दिघा जाता है ऐसी पदच्युति को था हूटाए जाने की 
तारीख से बन्द हो जाते हैं । 


शूल निथक्ष 53 (7) -. (मिसुधित प्राधिकारी के 
आदेश के अधीन निलस्बिल समझा गथा) मिलम्खित 
सरकारी सेवक सस्मि 
अर्थात्‌ ;-- 


स संदायों का इकदार होगा, 


(5) भारतीय 
अधिकारी की या र 
आपिर की दशा हें. {जलै 
ज्रतिवर्तित किया जा सकलः 


क ` बिए 
एक फर्सच्य यर 
थे वेमन और झले, 


आश दिघा (अथस सीय शाप) की 
अवधि के बाद की फिसी झी अवधि के लिए 
निर्वाह भत्ते की रकम में परिवर्तन सिक्स" 


(ह) "निर्वाह (क्रथ तीन 

सास को अवधि) के वीरा अनुश्ेय निर्वाह भत्ते 

§ के पचास प्रतिशत से अनाधिक, भथोगित रकम 
छिढाई जा सकेगी गदि उत ्राधिकारी को शाय 

में निलम््न की अवधि में वृद्धि ऐसे कारणों से 

हुई हो जो सरकारी सेघक की अपेक्षा फे फस- 

स्वरूप हुए न भाते जा सकते हों, ऐसे कारण 

लेखबद्ू किए जाएंगे; 


(प) विर्वाह भत्ते छो एकव में से (अवध 


तीन भस फी अवधि )के घोराम अभु्ोण निरीह 


उससे लिलत का, 


ते, हटाया जाना और भिलम्बस 


असे के पचास प्रतिशत से अनाधिक यथोखित 
रकम धटाई जा सकेगी, यदि उवत प्राधिकारी 
की राय में, निलम्बन की "अवधि, में बुद्धि 
ऐसे कारणों से हुई हौ जो सरकारी सेवक 
की अपेक्षा फे फलस्वरूप हुए आने जा सकते 
हैं ऐसे कारण लेखबद्ध किए, जाएंगे; 


(४) अंहमाई अरे को घर, अपर के 
उपखण्ड (।) सथा (॥।) फे- अधीस अनुस, 
यथास्थिति बढ़ाए गए था घटाएं गए निर्वाह 
असे पर आधारित होगी । 


(ख) निलक्वन की तारीख को एस सरकारी सेवक 
को सिलले बाले बेलस के आधार पर समय» 
सभय पर अमुझषेय कोई अभ्य प्रतिकार भसे, 
बशतें ऐसे असों को लेने के लिए निर्धारित 


का 


अन्य शर्ते पूरी की गई हों 


(2) उप जिस (7) के अघीन कोई भी संबाध ' 
ल्न सक नहीं मिशा! जाएगा, झल तक कि स 
सेवक यह प्रयाणन्पल म दे कि वह किसी अम्य नियोज, 
क्ारबार, युति मा व्यक्षताद में नहीं लगा हुआ 


पहन्सु परदच्युत किए गए, हुदाए- गए या 


सेवा से अभिवार्थतः खिल सरकारी , सेवक की 
इश में, जिले, केखीय सिविल सेवा. (वर्गीकरण, 
नियंत्रण और अपील) नियमावली, 957, के नियम 
72 के उप नियस (3) और उप निय (4) फे 
अधीन, ऐसी पढच्युलि था हटाए जाने था अभिवार्य 
लिबुत्ति कौ तारीख से मिलम्बनाधीन या निलस्ित 
चला आ रहा समझा जाए; आर जो जल अवध्िया 
उस अश्रध्षियों की बाबत जिसके था जितके कोरा 
उसे निलम्धनाधीन या लिलस्बित चला आ रहा समझा 
जाए ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत कारमे सें चूक करें, उतनी 
रकस के बराबर निर्वाह भत्ते और अभ्य भ्ों का 
हकवार होगा जितनी यथास्थिति ऐसी अबधि था 
अवधियों के बौरान फे उसके उपार्जन, निर्वाह भत्ते 
और अन्य भस्तों कौ उस रकम से कम हो जो कि 
उसे अन्यथा अनुशेय होती जहां उसे अलुन्नेय निर्बाह, 
और अन्य अस्ते उसके दारा उर्पाजित रकम के बराबर 
या उससे कस हों चहां इस फरभ्टुक की कोई भी बात 
सागू न होगी । 
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आदैश/समुदेश 
0, निर्वाह भत्ते की समीक्षा.--निलम्बित अधिकारी 
अपने अद वेतन अथवा जड़े औसत वेतन पर अपने छुट्टी 
के वेतन की दर से निर्वाह भत्ता तब तक आहरित करत। 
रहेगा जब तक कि सक्षम अधिकारी मूल नियम 59(4) 
(77) (बा) के अधीन कोई आदेश पारित न कर दे । 


इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सक्षम प्राधिकारी 
f हं सास (अब तीष सास) की अवधि के 
| के घरण संबंधित अधिकारी 
कार को अन|वश्यक 


की शम्यां प्राप्र 
ण ६ 
कारेचाई प्र 


-क) मूल सिभ 


850, 


(3-छ) यद्यपि मूल नियम 54(7) {47) के परन्तुक 
में दूसरी ब!र अथवा उसके बन्द समीक्षा के लिए विशेषरूप 

ह फि प्राधिकारी हारा ऐसी 
समाक्षा करने में कोई आपत्ति लहीं है एसा प्राधिकारी 
प्रत्येक मामले पी तयों के अनु सर प्रारम्भ में मंजूर 
किए गए निर्वाह भन्ते ६ 50 प्रतिशत तक बढ़ाने 
या घटाने के आदेश पारित करते में सक्षम होगा । दूसरी 
बार अथवा उसके बाद 
पर किसी भी समय कं 


। ज। सकती है । 


यदि निशम्बन की 
के लिए सरकारी कर्मच 
अर्थात, उसको बिम्बः 
समीक्षा के आघार पर एका 


[हो तो प्रथम 


/ बढ़ाई गई निर्वाह असें की 


क्षां सक्षम प्राधिकारी के विवेक 
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राशि को घटावार प्र 


मथ स मजूर किए गए निर्वाह भत्ते 
ब राशि का 50 प्रतिशत तक विया जा सकता है । 


इसी प्रकार थदि निलम्बन की अवधि लम्बे समथ तक 
[कारी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से उत्तर- 
वलम्बक!री 


मेचारी ने 


राशि प्रथम समाक्षा के बाद धट; दी गई है 


नमें निर्वाह 
भत्ते की राशि को पाण्य में मंजू 


हि गई राशि के 50 


शापन संश्या एफ-(।)ई-%/{क) 66) 


के भीतर की जाए. 
रवाह अते की समीक्षा निलस्वन 
की समाप्ति पर की जानी भाहि 


बार व्यक्त किया था कि जब कोई 
रा पाषण भत्ता ने मिलने के 


उपबस्धों क। उल्ल संबंधित व्यक्ति को 
अनुशसनिक कार्येवाहियों में अपने बच।ब का उचिस 
अवसर नहीं मिला । 


(Hi) उप स फसले को ध्यास में रखते हुए सभी 
संबंधित यो पर यह जोर डाला जा सकता है 
हि । कर्मच।रियों के पोषण अत्तों 


कि उन्हें निलम्बित 
का ससय पर भूयान करना चाहिए जिससे उनकी आथिक 
कठिन! ईयों दं। सामना न करन पड़े । किया जा 
सकता हैं कि अस कि इसके स्वरूप से ही जाहिर होता, 
माषण भत्ता किसी सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिबार 
मंप दिय। जात। है जिस अवधि 
कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती और इसके 
न्न इसे ध्यान में रखते 
| करत के लिए 
लम्बित 
पोषण झत्ता भिल्ले । 


. किए जाते के बाद उसे अविलस्थ॑ 


कः 
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(प) उपर्युक्त पैरा 7 में उल्लिखित उच्चतम न्यायालय 


का फैसला यह प्रकट करता है कि उस मामले में अनुशासन - 


प्राधिकारी ने इस तथ्य के बावजूद भी एकतरफा जांच को 
कि संबंधित सरकारी कर्मचारी ने निर्वाह भत्ता म दिए 
जाने के कारण वित्तीय कठिनाइयों की बजह से जांच में 
उपस्थित न हो सकने का विशेष रूप से निवेदन किया था | 
न्या्याल में यह फैसला दिया था कि परिस्थितियों में 
एकलरफा जांच करने से बच।ब का उचित अबसर न दिए 
जाने के कारण संविधान के अनू च्छेद 3!7(2) का उल्लंघन 
होगा । केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा 
अपील ) नियम, 7965 के नियम 24(20) के उपबन्धों 
को लागू से पहले सणी संबंधित आधिकारियों द्वारा 
इस मढ को भी ध्यान में रखा जाए । 

[कामिक शौर प्रशासचिक सुधार बिशात का दिनांक 6 अक्टूबर, 
3976 का कार्थालय ज्ञापन संख्या :622/20/76नस्था० (क)] 

(2-क) (7) केखकीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, 
नियंत्रण तथा' अपील) -नियमावली, ।965 को पुनरीक्षा 
करने के लिए गदित की अई राष्ट्रीय परिषदं (संयुक्त 
परामर्श तंत्र) की समिति के कर्मचारी पक्ष ते यह बताया 
है कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद भी अधिकांश 
मिलम्बनाधीन सइकारी कर्मचारियों को तियमित रूप से 
जीवन-निर्वाह भरे का भुगतान नहीं किया जा रहा हूँ । 


(8) उपर्युक्त कारयलियः ज्ञापन में बह कहा गया है 
कि उच्चतम न्यायालय ने यह साचा था कि यहि कोई 
निस्चित सरकारी कर्मचारी, जीवत-निर्बाह भता ल मिलने 
के कारण, जांच में उपस्थित होते में अपनी असमर्थता व्यक्त 
करता है तो उसके विरूद्ध .एकतरफा की गई जांच से यह 
अर्थे लगाया जाएगा कि उसे अपने बचाव के उचित अवसर 
मे वनित रखा गया है 4 अंत: एका वार फिर शी संबंधित 
प्राधिकारियों को आमह पूर्वक यह कहा जाए कि वे यह 
सुधिश्चित करने के लिए तुरन्त कदम उठाएं कि किसी 
सरकारी कर्मचारी को निलम्बित किए जाने के बाद जीवन 
चिर्वाह भत्ते के भुगतान किए जाने के लिए मूल वियम 53 
के अधीस तत्काल कार्रवाई की जाती है तथा संबंधित 
सरकारी कर्मच।री को, मूल नियम 53 में निर्धारित शर्तों 
की पूर। कर लेने के बाद, जीवन-निर्वाह भत्ते का भगतान 
अविलम्ब तथा नियमित रूप से मिल जाता है । ऐसे 
मामलों में जहां एकतरफ# कार्यवाही की जानी आावश्यवी 

। ज।ए बहां इस बात की जांच तथा पुष्टि कर ली जानी 
चाहिए कि कहीं सरकारी कर्मचारी जीवस-निर्वाह भत्ते 
को गैर-अदाथगी को बजह से तो जांच में उपास्थित नहीं 
हा सका । 

[मिक तथा अशासनिक सुधार विभाग का दिनांक ४४ क्षक्तूबर, 

।985 का कार्यालय ज्ञापन संख्या ।70।2/37/85-स्था {ए} ] 


3 निर्बाह भत्ते में से बपूलिया,--= (]) निलम्बन 
धीन सरकारी कर्मचारी को मंजूर किए गए निर्वाह भत्ते 
में से सरकार को देव रकमों की बसूली करने के लिए भारत 


सरकार द्वारा जारी किए गए किसी नियम अथध! आदेश 
में इस समथ कोई उपबच्ध नहीं है । तब्नुसार निर्बाह 
भत्ते में से एसी वसूलियां करने का प्रश्न पिछले कुछ समथ से 
विचाराधीन रहा है । अनुज्ञेप कटौतियां तिम्नलिखित 
दो श्रेणियों के अन्तर्ये आती हैं :--- 

(क) अनिबार्य करौति 

(ख) ऐल्कछिक कटौतियां 

(2) यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त वर्ग (क) 
के अन्तर्गत आगे बाली भिम्नलिखित कठौतियां- निर्वाह 
भत्ते में से की जाची चाहिए :-- 


ह) आयकर एवं भधिफार (अथि "निर्वाह ' भे 


संदर्भ में संगठित कर्मचारी की घाथिक आय कार. 


योग्य हो) - 

(3) मकान किराया तथा सम्बन्धित व्यय जैसे बिजली 
पानी, फर्नीचर आदि । 

(5) सरकार से प्राप्त कर्ज तथा अग्रिम की अंदायगी 
ऐसी दर से जो विभागाध्यक्ष उचित समझकर 
निर्धारित करें । है 

(३४) केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में अंशदान । 

(५) केद्धीय सरकारी कर्मचारी मृष्ट बीमा योजना; 

977 में अंशदान । 
` (५३) केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा, मोना; 
980 में अभिदान |... 

(3) वर्ष (ख) के अन्तर्गत आने बाजी, केटीशिमां 

निम्नलिखित है; जो सरकारी कर्मचारी की लिखित सहः 


` मति के बित्ता नहीं की जानी चाहिए :--- 


(क) डाक जीवनः बीमा पार्लिसी का देय प्रीमियम । 

(ख) सहकारी भण्डार तथा सहकारी ऋण समितियों 
को देय राशि । 

(ग) सामान्य भविष्य विकि के असिम की अदायमी । 


(4) बह भी निर्णय किय! गया है कि निर्वाह भत्ते में से 


निम्गलिखित प्रकार की कदौतियां नहीं की ज।नी च/हिंए $- 


0) सामान्य भविष्य निधि में अंशदान । 

(7) न्यायालय के आदेशामुस।र की जने वाली कुकियों 

के कारण देथ राशि । 

(i) सरकार को हुई ऐसी ह।नि की घसूली जिसके 

लिए सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार हो । 

(5) अधिक भुगतान की बसूली फे शभ्बच् में, सक्षम 
प्रशासनिक प्राधिकारी अपने विवेक से सिर्णय करेगा कि 
पूरी राशि की वसूली लम्बित रखी जाए या बसूली निर्वाह 

ते, अर्थात महंगाई भत्ते एवं अन्य प्रतिपूरक भत्तों फो 
छोड़कर, एक तिहाई की अधिकतम दर से की जाएं 

[भारत सरकार, वित्त मंक्षालम की तारीख 78 सितम्धर, ।959 
और 20 सबस्वर, 2967 को कार्यालय शापन संख्या एफ-] 5 (5}-६. 
IVj57] 


| 
] 
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मूल नियम 54.--(7) जब कोई सरकारी सेवक जिसे 
पदच्युत किया गया, हटाया गया था अनिधार्यतः निवृत्त 
किया शया हो अपील या प्रुनविलोकन के परिणास- 
स्वरूप बहाल कर दिया जाए या इस प्रकार बहाल 
कर दिया जाएगा। लिलभ्यम पर रहते हुए अणवा 
च रहते हुए अधिवषिता पर लिवृत्त स होते तो बहाली 
का आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी -- 


(क) उन चेतन और भत्तों के बारे में जो कि 
सरकारी सेवक को कर्तव्य से अनुपस्थिति की 
कालावधि के लिए : जिसमें मथास्थिति इसकी 
पदच्यृति, हटाए जाने या अनिषार्यलः निवृष्य 

- केः धूर्ष को" लिलम्बन ` कालावधि की. भी, 
दिए जाने हैं; तथा 

(ख) इस बारे में कि उकत अवधि कर्तव्य पर 
व्यत्तीत की गई अवधि सानी जाएगी या 
नहीं, विधार करेगा और . विभिविष्ठतः 
आदेश देगा । 


(2) जहां कि बहाली का आदेश करने के लिए 
सक्षम प्राधिकारी. की यह राथ हो कि सरकारी सेनक, 


जिसे पदच्युत क्रिया गया था. हटाया यथा था जनिदार्यतः' 


{नृत्त किया गया था, पूर्णतः विभुक्त हो चुका है, 
बहां सरकारी सेवक को, उपनियम (6) के उपबन्धों 
के अधीन रहते हुए, बह पूरा वेतन और बह पूरे 
भसे दिए जाएंगे जिनका वह तण हकदार होता जब 
कि बह पदच्युत ने किया गया होता, हटाया च यथा 
होता, अनिवार्यः निदृत्त च कर दिया गया होता 
अ्थंचा यथास्थिति ऐसे पदच्युत किए जाने था हटाए 
जाते था झनिकार्णतः निषु किए जाने के पूर्व निलम्बित 
म क्रिया गया होता. : 


घरम्तु जहां ऐसे आधिकारी की यह राय हो कि 
सरकारी सेवक के विरुद्ध संस्यित कार्मबाहियों के 
पर्थचसान में विलम्ब ऐसे कारणों से हुआ है जिनके 
लिए सरकारी सेंवक ही सीधे उत्तरदायी है तो वह 
उसे अध्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात 
(उस तारीख से 60 विनत के भीतर, जिस तारोज 
को उसे इस सम्बन्ध में सूचना वी जाती है) तथा 
उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदत पर, यदि कोई हो, 
विचार करने के पश्चात्‌ उन्न कारणों से जो लेखबद्ध 
किए जाएंगे थह लिदेश कर सकेगा कि सरकारी सेवक 
को उपनियम (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
ऐसे चिलम्ब की अवधि के लिए एसे वेतन और भक्तों 
की (राशि) जो सम्पूर्ण राशि नहीं होगी । संबत 
की जाए जी कि ऐसी प्राधिकारी अवधारित क्रें । 


(3) उपनियम (2) के अधीन आने बले मामले 
में कर्तव्य से अनुपस्थिति को जवलि, जिसके अन्तर्गत, 
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य्माहिणिति, पाच्युति, हटाए जाने था अनिवार्यः 
सेबामिवृत्ति के पूर्व को मिलम्धन की अवधि भी है, 
सभी प्रयोजनों के लिए कर्लेव्य पर व्यतीत अवधि 
मानी जाएगी । 


(4) उम मामलों सें जो कि उष नियम (४) 
के अन्तर्गत नहीं आते जिसमें (ऐसे मामले शी हैं 
जहां सेवा से पवच्युति, हटाए जाने या अनिबायतः 
निवृत्ति का आदेश छपील था पुमविलोकस प्राधिकारी 
हारा केबल इस जआाधार पर, अपास्त कर दिया जाता 
है कि संविधान अनुच्छेद ५7 के खण्ड (7) या 


खण्ड (2) की अपेक्षाओं का पालन नहीं हआ॥ा है 


झर भागे कोई जांच करना प्रस्थापित. न. हो तो 
सरकारों सेवक को राशि की शुना देने के पश्थाश् 
और ऐसी अवधि (जो किसी भी हालत में सघ तारीख 
से 60 दिन से अधिक गही होगी जि फ 
को उसे चोडिस दिया यया हैँ) जो नोटिस में विभि- 
पष्ट की जाएं, के शीतर उसमे सम्धन्श में उसके 
हारा दिए गए अध्यावेदत, यदि हो; पर सिदार 
करने के पश्चात सरकारी सिवा की उपसियस ई 6) 
आर (7) के उपचन्धी के अधीन, रहते हए सक्ष. परा 
कारी के अंवधारण के अनुसार , एन और आसँ 
की उतनी राशि जो पूर्ण में हो) (जाप क 
जितने का घहु उस दशा में हुछशर होता 
दह पदच्युत न किया गया होता बा हटाया: 
गया होता था अभिवार्थतः ` म्‌; फिदा रला 
' होता अघचा इस प्रकार . पद्षध्युतत, ; ह 
अनिबायतः निवृत्त किए जाने के पूरण लिलह्बित मम 
किया गया होताः 


(5) उपतियस (4) फे अन्तर्गत साते साले भाअलों 
में, कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि, जिसके आम्तर्मल, 
यथास्थिति, उसकी पदच्युलि हुदाए. जाने या अभिवायत्रः 

[सेवानिवृत से पूर्ववर्ती लिलम्स “की अक्नधि भी है; 
तब्ज॒तक कर्तष्य पर व्यतीत की गई अवधि नहीं 
नानो जाएगी जब तफ फि सक्षम प्राधिकारी विनिः 
दिष्टतः भह निषेश स दे कि उक्त अवधि किसी 
विशिष्ट प्रयोजन के लिए कर्तव्य पर व्यतीत की गई 
अवधि सानी जाए : 


परन्तु थदि सरकारी सेवक ऐसी इच्छा करें तो 
ऐसा प्राधिकारी निदेश कर सकेगा फि कतेंब्य से 
अनुपस्थिति की अवधि, जिसके अम्तर्भत; यथास्थिति, 
पबच्युति, हृदाए जाने या अनिवार्यः लेबाननिवृत्त किए 
जाने के पूर्वची निलस्बन की अवधि भी है, उस 
सरक्षारी सेवक को जअ्षमुज्नात ऐसी किसी झरी छ्द्टी 
में संपरिवतित फर दी जाए जो उस सरकारो सेवक 
को शोध्य और जअलुझ्लेय हो । 


i 
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दिप्पण :--पूर्ववर्ती इपबत्धों के अधीव सक्षम प्राधिकारी 
का आदेश आत्यंतिक होग। और--- 

(क) अस्थायी सरकारी सेवक की दश! में तीन महीने 
से अधिक की असाधारण छुट्टी; और 

(ख) स्थायी अथवा स्थायिवत सरकारी सेवक की 
दशा यें, पांच वर्य से जधिक की किसी थी प्रकार 
की छुट्टी की मंजूरी के लिए किसी भी प्रकार 
की एच्चतर मंजुरी आवश्यक नहीं हो 


(7) छद्तियस (2) के मिस (4) 
के अधीन अवधारित [हि के अधीन 
अनुक्षेय निबा भो और अप्य भो से कस नहीं 
हग | हे ; 


~ 


(5) इस "सिथ के अधी खेलक को 
उसकी. बहाली 'पर घ. गए जल रकम 
के यंदि कोई हो समझोजन -के अश्वीज होगा, जो उसके 
द्वारा उस्त-अवधि के करान को, वर्थरश्थिति, 


सरकारी सेवक को 


सूल निय 54 (का) [3] जहां सरकारी सेवक 
की पढच्यृसि, हुढाया जाता या अनिवाय सेबानिबुलि 


न्यायालय द्वार अपास्त कर दी, जाती है और ऐसा 
सरकारी सेबक किसी आणे आँ किए जाने के लिमा 
बहाल कर दिया जातां है यहां क्ष्ण से अणुपस्थिति 
की सषि विशिद्यामित की जाएगी और सरकारी सेघक 
को उपनय (2) था (3) के शपबस्थों के अनुसार 
न्यायालय के ऐसे निदेशो, यदि कोई हो, के अधीस 
रहते हुए वेतन और भरे विए जाएंगे । 


(2) 0) जहां सरकारी सेवक की पदच्युति, हराया 
जाला धा अनार्यः सेवानिवृत्ति स्थायालम 
हारा केबल इस काश्ण अपास्त कर दी 
जाती है कि संविधास अनुच्छोह 377 के 
खण्ड (7) अथवा खण्ड (2) की अपेक्षाओं का 
पालन नहीँ किया पया है और जहां बह 
गुणन्दोषों के आधार पर सियुदत हो रा है, 
तो सरब्हारी सेलक फो लिघस्च 5% के सपन 
लियम (7) के उपबर्धों के अधीन उत्तमी 
राशि (वेतन और भको को रात, 


Ei 


पदच्युत, हटाया जाना और निलम्बन 398 


पूर्ण मं हो) प्राप्त करेगा जिसनी कि बह 
उस दशा सें हकदार होता सदि बह पदच्युत 
सही कर दिया जाता, हुटाया नहीं जाता घा 
अभिवायंतः सेबा-विदुस नहो कार बिया जाता 
था थथास्थिहि ऐसी पढच्टुसि, हटाएं जाने या 
अनिवार्यः र लि के एं निलम्बित हीं 


कर था झो सक्षम प्राधिकारी: 


साला की सू के पर्चाश और" उसके. 
मा में विनिकिण्ट ऐसी 


में उस सादीछ से 


60 दिन से अधिक नहीं होगी जिम सारीछ ' 


' को उसे भोडिस दिया भया हो) के भीत्र 
प्रस्तुत अध्यावेवत्त पर, थति कोई कहो, निसार 
करने के पश्चात, अबधाहित करे. : 

(7) पकच्युति, हटाएं जाने या अभिधा -सेणासिू 
की तारीख, जिसके आसमंत झथास्थिलि ऐसी 
पकृप्युत्ति, हटाएं जाने था अनिवाथं सेका- 
निवृत्ति के पूर्व की नित्यम की अवधि थी 


सम्मिलित हैं, और न्यायालय केः लिर्णध कै. 


बीच की अवधि के सिथम 4 के सप-मियम--- 
(5) के उपस्थो के अपुसार विनियमित 
की जाएगी । 


(3) यदि सरकारी देका की ग्रहष्छुलि, हटाया: जाल -. 


या सनिवार्यतः सेधासिवृ्शि भासले के सुणाषशुणाः 
आकार पर न्यायालय काश अपाएत छर "की 


के बच की है सशी प्रयोधनों फे लिए फतेव्य के रूप 
में समझा जाएगा और उसे सस अकी ' 
सेतन और असे बिए जाएंगे छिलके | 
हकदार होता जघ यदि बह मढय्यूलि सहं बार दिया 
जाता, हटाया महीं जाता या अनिवामत: सेबॉमियुसल 
वहीँ कर दिया जाता या, झथास्थिति, ऐसी पदच्युति 
हटाएं जाने था अनिषार्थतः सेवासिधृत्ति के पुर लिल- 
स्थित नहीं कर दिया जाता । 


(4) उपसियण (४) या उप्तिय (3) के अधीन 
अस्तो का संदाय ऐसी सभी ऋण शर्तों के अक्षीन होया 
जिनके अधीन ऐसे अले अनुध्लेय हैं । 


(5) इस निथस के अक्षीम शरक्ारी सेनक को 
उसकी बहाली फर किया गया कोई संछाध ऐसी रक्कम 
के, यवि कोई हो, पशा्रोजत के अधीन होगा झो 
उसके हारा, उस अवधि के बोरान जो घथास्थिलि, 
पदच्युति हटाएं जाने था अभिषायंतरः सेतबाशिधत्िि की 
तारीख और उसकी बहाली की तारीख के बी की 
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है विघोजक को माफत अजित की गई हो। जहां इस 
अधिनियम के अधीत अमुझेय उपलब्धियां अन्य नियोजन 
के दौरान अजित उपलब्धियों फे बराबर या कम हों 
तो सरकारी सेवक को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। 


सूल नियम 54-ख (2) पदि किसी सरकारी सेवक 
को जिसे निलम्बित किया गया था, जहाल किया 
जाता हैं (या जिसे, घडि बह निलस्धचाधीन रहते हुए 
सेबानियुत (जिसके अन्तर्गत समयपूर्वं सेवानिवृत्ति 
भी सम्मिलित हैं ) चहों होता तो, बहाल किया जाता, 
तो बहाली का आदेश देने बाला सक्षम ग्राधिक्तारी (म्न 


लिखित के संबंध में विचार करेगा और विनिदिष्ट आदेश देगा।-- 


(क) सरकारी सेवक की निलस्तत की अबाध के लिए, 
जो पवास्थिति, बहाली पर (उसकी सेवानि: 
मूर्ति की तारीख जिसके अन्तर्गत समय पूर्व 
सेबनिदुत्ति की तारीख भी सास्सालत, है) 
समाप्त होती है, विया जाते वाला वेतन और 
असे, आर 

(ख) उवत अवधि कर्तव्य पर व्यतीत अवधि भासी 
जाएंगी था नहीँ । : 


(2) निवस ,5.3 म विसो घात के होते हुए भी, अहाँ ' 


लिलस्मपाधीच सरकारी सेवक की सुत्यु, उसके वरर 


` सशिबत मवृशा्लिष-या व्यावाल़य कार्यवाहयों की समाप्ति 


कि पूर्व ही जांती- है बहो, तिाबस थी तारोख और सृत्यु 
की तारीड के बीच की अबाध सभी अ्योजनों के लिए 
कर्तव्य वो रूप में यासी जाएगी और उसमें झुएूम्ब को उस 


यदि बहु मिलम्मर्य नहँ, कर दिया जाता, हकदार होता । 
परातुक उपत पंदाप जसको पहले से संघा निर्वाह भरते 
के सम्बन्ध में समायोजन के अधीन रहते हुप किया जाएगा. 


(3) जहां बहाली के यादेश हेने चाले सक्षम भाधिकारी 
की बह राद हो कि मिलम्बन पुर्गेहपेण न्याथरंगत नहीं था, 
सहाँ सरकारी सेवक को, उपायम (8) के, अधीन रहते 
हुए पुरा वेतन और अलले दिए.जाएंगे जिनका वहु, माद उसे 
लिलम्बित नहीं किया जाता हो तो, हकदार होता । 


परस्तु जहां ऐसे प्राधिकारी को यहु राथ हो कि सरकारी 
सेवक के विएद्व संस्थित कार्यवाहिओं के पंचसान में चिलस्भन 
ऐसे कारणों से हुआ है जिनके [लए सरकारी सेवक ही सीधे 
उत्तरदायी है तो बह उसे अधभ्यविवतत का अवसर (उस 
तारीख से 60 विन के भीतर जिस तायीख को इस सम्बन्ध 
में सुचना दी जाती है) धेने के पश्चात तथा उसके द्वारा 
प्रस्तुत अभ्यावेदद पर, यदि कोई हो, वचार करने के पश्चात्‌ 
उन कारणों से जो लेखबद्र (किए जाएंगे बहू सदेश कर 
सकेमा कि सरकारी सबब को ऐसे विलम्जन की अघाछि के 
लिए केबल ऐस वेतन और मत्तो की [ऐसी राश (जो पूर्ण 
न हो) | वॉ जाएं जो कि एवा आउचकारों अयधाएरत घारे । 


(4) उपनिषम (3) के अधीन आने वाले भामलों में 
सिलम्बन की अवधि सभी प्रणोजवों के लिए कर्तव्य पर 
व्यतीत अनाधि भावी जाएगी । 

(5) उवनियम (2) और (3) के अधीन आने वाले 
मामलों से भिन्न मासलों सें सरकारी सेवक उपनियम (8) 
आर (9) के उपबस्धों के अधीन रहते हुए (वेतन और 
भत्तों की उतनी राशि (जी पूर्ण न हो ) प्राप्त करेगा जितने 
का उस दश। में हुफदार होता याद बह सिलमक्षत ने किया 
होता तथा जो समम प्राधिकारी, भत्ता की सुचना देने 
के परचात और उसके हारा इस बारे सें सुचना में एवांसदिष्ड 
ऐसी अवध ( जो फिसी भी मामले में उस तारीख से 60 


~ दिन से जांध्िक नहीं होगी जिस तारीख को उसे पूचया दी 


गई है.) के भीतर प्रस्तुत अध्यावेवदंत पर, याद कोई हो, 
विचार करने के पचात, अवधार करें। 

(6) जहां अतुशातनिक. या स्थायात्षय कार्यवाही का 
आतम {नर्णय लान्बत रहते हुए निलम्बन प्रातिसहुत काथा 
जाता हैं तो सरकारों सबक क विरूद्ध कार्यवाहिवों की 
समाप्त के पुर्व, उपिम (7) के अधीव पारित कोई 
आदेश, उपल्यन (7) के बाणित प्राधिकारी दवारा, कार्ये- 
बाह्या को समाप्त के पश्चात स्थतः पु्ाविलो।कत किया 
जाएगा मौर बह, भ्यामिति, जर्षानयक्त - (3) पा उपनियम 
(5) के उपबन्धों के अदूर आाधेश देगा । 


(7) उपनियय {5} के अन्तर्गत आने चाले मासलों 
से, ललग को अव्ाए तब सका, माव्य पर ब्यतोतिं मर्चा् 


. के रूप में सहाँ मानो जाएगी जब तक सक्षम शाधिकारी 


विविदिष्दतः निदेश न दे (के उत अवधि पकीशियाशष्ट 
प्रयोजन के लिए कर्तव्य पर व्यतीत की गई अबाध माचे आए: 

परन्तु यादि सरकारी सेवक ऐसी बांछा करें. तोः ऐसा 
प्राधिकारी थह लिदेश दे सकेगा के सिलम्प्रस की अन्ना 
ऐसी किसी भी छूट ही में संपांरंबतित कर दी जाए जो उस 
सरकारी सेवक को शोध्य और अनुशय हो । 


थिप्पणी :~-ूववर्ती परन्तुक के क्षधीन सक्षम प्राधिकारी 


का आदेश आत्यतिक होगा और - 

(क) अस्थायी सरकारी सेवक की दशा में तीन: मास 

से अधिक की असाक्षारण छुट्टी, और 

(ख) स्थायी या स्थायिवत्‌ सरकारी सेवक की दशा में 

पांच वर्ष से अधिक कौ किसी भी प्रकार की छुदूटी, 
की मंजूरी के लिए कोई भी उच्चतर मंजुरी 
आवश्यक नहीं होगी । 

(8) उपनियम { 2), उपनियल (3) था उपायम ( 5} 
कै अधीन भत्तों का संदाद ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होगा 
जिनके अधीच ऐसे भत्ते अवुश्ेष हैं । 

(9) डपनियस (3) के परखुक्क था उपसिय् (5) 
के अधान अवारित (रांश) पचस 53 का अधीन 
अनुन्षेय निर्वाह भसे मोर अच्य भचा से कम महों होगी । 


| 
| 
| 
| 
j 


| 
{ 
i 
f 
j 
i 
H 
{ 
ई 
fi 
; 
; 
{ 
|| 


मूणनि० 55 पदच्युत, हटाया जाचा और गिलम्बन 399 
i | पुश, हैं 


भागत सरकार के आदेश/यनु 


(7). निलम्बित कर्मचारी घा कार्य सजर्व व्यक्ति हरा 
अयथा स्थायापज्न नियुक्ति करके किसा आएगा । 

बिल मंत्रालय (व्यय विभाष) की जानकारी में हाल 
ही में एक माशज! आया है जिसमें प्रशाश्ननिवा प्राध्चिक्तारो 
र ऐसा कार्य करते के लिए अतिशिवित पदों का सुजन किया 


था जो कार्ये पहले लितस्मवाधीन एथे गए सरकारी कर्स- - 


चारियीं हाश किया जाता था, क्या इस्‌ परिस्थितियों में 
अधतिरिवद पदों का सुजन करवा आवश्यक है, इस प्रशन की 


गृह मंत्रालय भोर भियंत्रक्ष तथा महालेखा परीक्षक के 
परामर्श से जांच की गई है। यह्‌ निर्णय किया गया है कि 
मूख नियम 55 के नीचे दिए गए महा निदेशक शाक तथा 
तार फे अगुदेशों के अनुसार, (करस! ऐसे परिपठाच में हां 
छुट्टी रिजर्व के लिए प्रावधान मोफूद हो 
कर्मचारी के घे ! शिक्षित को 
शिजबिस्ट द्वा म उहा श्थिविस्ट 


वियुव्त वारके भरा जाग! चा हिए । फिल्‌ जहिरिबंत पद 
का सुजन फारसे की आवश्यकता नहीं है । 
(भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय (व्यय विभाग) का दिनांक 7 9 दिसम्बर, 


7957 का कार्यालश जाए दणी गफ 4५ (।७)-६०जी० [/ 57) 


अध्याय एट 
सेवा निमुह्ति 


भूल तिथस 56 (क) इस ईन्च से जम्वथा उपबत्धि- 
के सिवाय, प्रत्येक्ष सरकारी कर्मचारी उस महीने के 
अन्तिन दिन' के अपशहन को सेकाविबृत्त हो जा छा 


जिस होने चह अठ्काचन वर्ष को आफु घाष्त कर लेता है। 


(ख) चह कर्मकार जो इन नियमों से शालित है, उस 
महिने के अग्तिस बिल के अप्शहू न को सेबामिवृत्त 
हो जाएगा जिस महीने वह साठ र्ष की जायु॒प्रापत 
है! 


` डिप्प:णी --.इस खण्ड 


कता 


में कर्मकार से वह अत्यंत कुशल, 
कुशल, अद्धं कुशल थाः अकुशल शिल्प! अभिप्र है जो 
किसी औद्योगिक या सिर्धारित काम स्थापय में आसिक 
दर्‌ के वेतन पर नियोजित है । 


ए) बह लिपिकव्ोय सरकारी सेचक जो सरकार 
ड 


सेवा में 37 भार्च, 7535 को या उसके पूष प्रचिष्ट हुआ , 


था और उस तारीख को... 


() मिशा" निशी स्थायी पद चर बाशणाधिकार 
था लिंलब्बित धारणाविकार था, या... 

(3) जो किसी स्थायी पद की निन ] 4 के खण्ड 
(घ) के अधीन अन्ति अधिष्डायी' ह।लियत 

से धारण कशा था और जिसको बहु अपनी 

पुष्टि होने तक आविक कूप से धारण करता 

रहा हो, 


उस महीने के अच्तिम {दल के मेपराहू न से सेानिवृत्त हो 
जाएगा जिस महीने बहू सार बं की. जाप प्राप्स करता है। 


डिप्पण :--इस' खण्ड के प्रयोजन के लिए "सरकारी 


` शेवा” पद के अन्तर्गत किसी भूतपूर्वं आान्तीय सरकारी में हा 


की गई सेवा भी है । 


» जाएगा लिस अहीने नेहे अद्ठावन बंधे की आयु प्रहत 


(गय) खण्ड (ख) में लिष्ट कर्भकार था खण्ड (ग) 
में निदिष्ड लिपिकवर्सीण सेजक की सेबाबधि उसकी साठ 
वर्ष की आयु पूरी ही जाने के पश्चात्त , अति विशेष परिस्यि- 
तियों में, जो लेखबह की जाएंगी, स्ुकित परिकारी 
की मंूरी से बढ़ाई जा सकेगी । 


(घ) खण्ड (ख) में निष्ट माकर या खण्ड {ग} 


में निविष्ट लिपिकवर्गीय सरक्षारी सेनक से मिञ ङ्ह 
सरकारी सेवक को जिसपर खण्ड (क) जागू होता है, उसकी 
भद्ठावम वर्ष की आयु पूरी हो जाए से 
अधि शूरः 


पञ्चाल, उसकी सैवा- 
रो की भंजूरी से बढ़ाए जा सकेगी, 
६ मौर उसके (लिए जो आधार 
हः 

पर सलाह च की आयु के याइ वत्यन्त चि पि 
स्थितियों में के सिवाय, सेबाबचध्ि कौर आमे नहीं. बढ़ाई 
जाएगी। धर है 


>“बरसु यह और फि समुचित शिकारी के किसी स्वायों 
या किसी अस्थायी सरकारी सेनक के आमले में काच छै कूश 


तीव मास या फिसी अस्थाणी धरकारी सेक के भाले हें 


कम से कम एक सास की लिखित सूचना देवार सथा ऐसी 
चना के बदले में वेतन और अते देवार, सेवा के बिस्तर 


का, ऐसे बिस्ताश्ण की सास्ति से पहले झे सामाय कषे 
का हकदार होगा । 


मड) वर्ण 4 की सेबा था पद छा परकारी सेवक सल 


माह के अस्ति दिल के अपराहून में भेदानिषृर्त हो जाएगा 


जिस महीमे बहु लाठ घर्ष की आयु शाम्त कर लेता है। 
परत्तु सबिनालण बल का बर्ग-८ घाग कर्मजारी जो सेवा में 
अश्यतः 75 सिलम्णर, 


7969 को घः उसके पराल आता 
है, उस' सहीने 


भन्ति चिन के अपराहुब को सेवानिवृत्त हो 


7. मारत सर्कार, वित्त मंझालय की दिनांक 7 फ 
यह 5 अनै, 7975 से प्रभान्नी ह । 

भारत सरकार, मंत्रिमण्ठत सचिवलय (कामिक विभाग) 
स्या० (क) के अनुसार मास के अन्तिम दिन के मपराह न से सेचानिबुत्त 
से और श्रेणी ब; ग, और घ, की सेवा और पदों के 

2, 'भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 23 जुलाई, 

5. भारत सरकार, कामिक गृह मंज्ञालय और प्रत्सुर 

4. भारत सरकार, वित्त मंत्राय दिनाक 7 फरवरी, 
2975 से लागू होगें । 

भारत सरकार, मकिमण्डल राखिवा लय 
7अ-स्था० (क) के अनुसार मास के अन्तिम दि 
से और श्रेणी 'ख' 'प” और घ' की सेवा और 


मू०नि० 56] 
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रथ री, ।975 की अधिसूचना छ्य 9 


के दिनांक 2 अई, 974 और ४4 


7975 की अधिसुचता सं० 7( 7) 


(कारमिक विभाग) के दिनांक 2 म 
ने के अपराहव से सेवामिवृत्ति का आदेश कशः श्रेणी 


पदों के सम्बन्ध में 7 नवम्बर 7973, हे लागू किया गया था | 


"करता है। 


(7) ई ४ (क) 94 हार, तिस 


ये। गया । 


४ नेंवम्जर, 973 के का ज्ञा० शोी० सँ० 3 3 i2/73- 


“का आधेश करमशः शेणी के अधिकारियों के संबंध में | अप्रेल, 974, 
संबंध में | नवम्बर 7975 से लागू किया गया था । 


2268 की अधिसूचना संख्या एफ 7 (I0)$o 
बिभाग की दिनाक 7] अक्टूबर, ।9 


४/56 हारा अन्तःस्थामित किया गथा । 
83 की अधिसूचला संख्या 2607 24/83क्घा० (क). 
४ (क)/74, द्वारा प्रतिस्थापित | मे आदेश 5 अप्गैल, 


7974 और 24 नवम्बर ।973 फ्े 
'क के अधिकारियों 


का० जा ० 33/; 2/ 
। सम्बन्ध में अर्च ।974 
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7 (ब्) विलोणित (हदा हिया गया) । 
!(चच) विलोपित (हुदा दिया गया) । 
(छ) शाष्ट्रपति आवेश द्वार यहु विदेश दे सकेगा कि 
लोक सिर्साण विभाग का सिविल इंजीनियर, याद बह 
अधीक्षण इंजीनियर की पंक्ति तक न पहुंचा हो तो, पचास 
बर्ष की आयु का होने पए सेव“निदुत्त हो जाएगा। 


(च) त तो लोका निर्माण का कोई मुख्य इंजीलियर 
और भ सारत संस्कार के परशामर्शी इंजीनियर का पद 
दारण कारने बाला कोई भी अधिकारी पुर्नानियुक्ति के 
बिता, पद को पाँच चर्ष से अधिक के लिए धारण करेगा, 


` $क्कन्तु इस मों पर पु्नचियुर्धित उतनी बार और प्रत्येक 


हु 


मासले- से पांच वर्ष से अनधिवा इतनी अवधि के लिए हो 
सकेगी जितनी राष्ट्रपति विविश्थित करे : 


परस्तु पुर्तोतियुवित की अवधि उस तारीख के बाद नहीं 
बढ़ाई जाएगी जिसकों कि शरकारी सेवक सठ्ठावन वर्ष को 
आयु पूरी कर हे, या मुख्य इंजीनियर की दशा में, उस 
तारीब के बाद तीन भास से जिक यहीं बढ़ाई जाएगी। 


शान पत्र सेवा, तब के सिवाथ जबकि 


'टिष्मण प्‌ 


ऐसी सेवा में बिना किसी व्यवधान के पुष्टि हो गई हो, 


इस खण्ड में वणित पांच वर्ष की अवधि की गणना में 
नहीं ली जाएगी । 


गथ लोक निर्माण ६ 
नियर” के प्रति निर्देश 


“जी 


(छ). जिल जिणाग् में सेवा करने वाले सेनिक 
अलर का सिविल “नयोजन में शहुवा उस तारीख को 
शमाप्त हो जाएगा जिस तारीख को वह अदृदायम च को 

` आयु पूरी कर ले 


श) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, समुत्तित 
प्राधिकारी को, यदि उसकी यह शाय हो कि ऐस 
करन! सोकाहित में हैं, इस बात का आत्यन्तिक 
अधिकार होगा कि बहु मिसो भी सश्कारी सेवक 
को, तीत सास से अम्मून की लिखित सूचना देकर 
या ऐसी सूचना के बजाय तीस महस का बेतन 
और असे देतर : 
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(5) यादि बह समूह “का था ससूह "छ सवा मे अथवा 
अधिष्द थी, स्थायीषत था अस्थायी हैसियत 
सें पद पर हो और सश्कारी सेबा में पेंतीस वर्ष 
की आयु पुरी कर लेसे से पूर्च अविष्ट हुआ हू) ते: 
पचास घषं को आशू पुरी फर लेने कें पश्चात्‌; 


() किसी अभ्य मामले सें, पच्यत घर्ष को झायु पूरी 
कश लेने के पश्चात्‌ , सेवानिवृत्त कर दे : 


परन्तु इस खण्ड की कोई घ खण्ड {ड़} में निर्दिष्ट 
उस सरकारी - सेवक को, जो 23 जुलाई, ।966 को था 
उसके पूर्व सरकारी संवा में प्रविष्ठ हुआ था, लाशू 
न होंगी । 


“(नन) (६) वषि समय पूर्व सेवां मृतं किए सए सरकारी 
सेवक के अभ्याधेदल पर मासले का पुर्नावलोकत 
करते पर या अन्यथा सरकारी सेवक को पुनः" 
स्थापित (बहाल दारमे) का विभिश्वण किया 
जाता है तो पुनः स्थापन (वहाल करने) के लिए 
आदिश करने चाला प्राधिकारी, देस और अनुपेय 
प्रकार की छुट्टी जिसके अस्तर्गत असाधारण छुटुदी 
भी है, स्थीकूंस करके था उसे अकार्य दिल सारकार 
जो साले के तथ्यों और परिस्थत्ियों पर सिभ 
करे, समय पूर्व सेवानिवृत्ति और पुथःस्थापचं की 
तारीख के बीच की अवधि को निमित कर 
सकेगा ¦ 


परन्तु यहे कि बीच की अवधि सभी प्रयोगों के लिए 
वेतस और भत्तों सहित इयूढी पर व्यतीत सधि सानी जाएगी 
यदि पुनःस्थापन (बहाल करने ) का आदेश करचे घाले 
प्राधिकारो हारा विनिर्धिष्द रूप से यह जभिनिर्धारित किया 
जाता है कि ससचपूर्व सेवानिवृत्ति अमले की परिस्थितियों 
में न्यायोचित महीं थी था समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश 
न्यायालय हारा अपास्त कर दिया जाता है । 


(8) जहां सममपूर्व हवा निवृत्ति का आदेश स्थायाजय 
हाश, समयपूर्त सेवानिवृत्ति की तारीख और पुनः 


३ आशत सरकार, कॉशिक विभाग के दिनांक 22 मई, ।973 के आदेश सं० 33-7-7 दे जझान्से० {]॥]) द्वारा विलपित किया गया । 

2968 की अधिसूचना संख्या एफ 7(6)-६४//66 हाय अन्तःस्थापित किया गथा । 

3, पारत सरकार, कामिक और प्राण विभाग की दिनांक 7] मई, 7989 की अधि० संख्या 2507 ३/77/87-स्थारं ) (का) दवारा प्रतिश्थापित 
।939 के भारत के राजपत्ष मै साविधिक आदेश । 225 के खय मे प्रकाशित और उक्त तारीख से ही । 

[० सुन विभाग) की तारीख 22 जूषा, ।982 की अधिसूचना संख्या 509/ 9/80४८ (००) 


9, भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय की दिनांक 8 जुलाई, 


किया गया । विर्मी 
4 भारत सरकार, ये गृह मंत्रालय (बो 
द्रास शासित किया गया सथा शासकिय गट में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी । 
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स्थायन (बहास करने) की तारीख के बीच की 
अवघि के विनिधसन की बाबत विशिष्ट आदेशों 
साथ अपास्त किया जाता हैं जी" जहां आगे अपील 
करते का भस्ताव नहीं है, बहां प््वोच्त अवधि को 
न्यायालय के निदेशो के आहार विनियसित 
किया जाएगा । 


(ट) (ड) कोई सरकारी सेवक यदि यह समूहू “का था 
समूह “छ” की सेवा में घा पद पर हो ( ड 
की आयु प्राण्य करने से पूर्व सरकारी सेवा में देश किया थ?) 
तो पच्चास वर्ष की आयु आप्य करते के पकाल और अम्य 
सभी मामलों में पच्चपस वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 
समुचित प्राधिकारी को कल हे रील सहीने को लिखित 
सूचना देकर सेवानिवृत्त हो सकेगा: 


परन्तु fd 


(क) इस खण्ड की कोई बात खण्ड (इ०) में सल्लिखिल 
किसी ऐसे सरकारी सेक एर, जिसने 23 सलाई, 
7965 को या उसमे पूर्य न 
किया भए लागू ह होगी; 


2(ख) इस खण्ड फी कोई बात, विसी ऐसे सरकारी लेवक, 

जिसके ज्ार्गत वैज्ञानिक था तकनीकी विशोक 
भी हे, को जो () निदेश अंज्ञालम के भारत 
तकमीकी और जारि रभ (ईन दी० ई 
सी०) कार्मक्षण छोर अ 
अश्षीन नियोजन पर हैं, { 
विभाग के विदेश श्थित- झ्ार्थालय मं तमास है, 
और (9) किसी विदेशी सरकार के जिनिधिष्ट 
संविदा विधोजन पर जाए 
जंह् (गो अह क 
हो जाने के पश्चात, उस 
भार संभाल लिखा हो 


झरत से स्थानान्तरण 
मे भारत सें प क फायं- 


की अवधि तक सेक्षा न कर ली हो । 


लिलस्वचाधीन गे, जो 


खण्ड के अधीन सेवामिघृत्त होना चाहे, उसकी 


अनुज्ञा ल दे । 


(कर) (क) उप खण्ड (7) में उल्लिखित कोई सरकारी 


सेवक तीन महीने भस की अवधि की सूचना 
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स्वीकार करने के लिए ऐसा करने फे कारण देले 
हुए नियुक्ति प्रश्िकारी से लिखित रूप में अनुरोध 
कर सकेगा । 

(ख) उप खण्ड { ]-क) के अधीन किसी अनुरोध 
के प्राप्त होने पर नियुक्त प्राधिक्षारी तीन महीने 
की सूचला की अवधि में बसी करने के ऐसे 
किसी अनुरोध पर शुणदोषों के आधार पर विचार 

कर सकेगा और जगर बह इस बात से सन्तुष्ट हो 
जाए कि सूचना की अवधि में कमी करते से किसी 
अकार की प्रशासनिक .- असुनिध्षा महीं होगी तो 
नियुक्ति प्राधिकारी इस शर्तें पर कि सरकारी 
सेवक तीन महीने की सूचना को अहि के समाप्त 
होने सै पूर्व अपनी पेंशन के किसी अंशा का सेराशी- 
करण कराने के लिए आवेबन महीं करेगा, तौ 
सहीने की सूचना की अपेक्षा में छट दे सकेगा १ 


\ 


(2) किसी सरकारी सेवक को, ' जिसने इस निब के 
होगे का विकल्प दिया है और सियुक्तित 

[सा दे दी है, उक्त अधिकारी 
शब्द असुभोवत के बिना उसे अपना विकल्प आपस 

ही लेने मिधा जाएगा : 


तब अब कि विकल्प वायस लेते का अनुरोध 
उनकी सेवा-चिवृरित की यायित तारीख के भीतर हा 


बा या पढ के सरकारी सेवक को, जी कि 
। तब तक बहु तंस घ की 
ससे लस सास से जग्दून की (सिग 
म फर या ऐसी सुचना के बदले में तीन मास का वेतम 
और भत्ते बैकर, सेबा से मिधूत्स कर दे । 


8 (8) चर्य एर. की सेवा गए पद का सरकारी सेवक ,जो किसी 


पेशन निययों हारा शासित महीं है, तीस वर्ष की सेवा पूरी 
फरते के पश्चात समुचित भाधिकारी को लिखित में तोन 
भास ऐे अन्यून की सूचना देवार, सेवा से निवूस्त कर सकेगा । 


#8प्पण । :-- समुचित प्राधिकारी” से वह प्राधिकारी 


अभिप्रेत है जो उस पद पर या सेवामें अधिष्ठायी' तमा 
करने की शिति रखता है, जिससे कि सरकारी सेवक से बृत्त 


होने की अपेक्षा की जाए या वह मिवृत्त होना चाहता हो । 


7 आरत सरकार, गृह मंत्रालय, कामिक और प्रशासनिक सुधार विम्ाम की दिन 


25/8झ्था (क) द्वारा प्रतिस्थापित विया गया । 


2, भारत सरकार, कोमिक तथा प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 2 जुलाई, 


5 फरवरी, 984 की अधिसूचना संख्या 2507 3/ 


2985 को अधिसुचः 


ना संख्या 2803/43/82-सथा० (क) 


जो दिनांक 20-7-।985 के भारत के राजपछ में शा० आ० 3325 के इप में प्रक!शित हुई और उसी तारीख से लागू होती है । विश्यम[त परन्तवा 


(ख) को (ग) कर दिया । 


3,प्रारत सरकार, वित्त मंज्ञालय की दिगांक 7 सई, ।659 की अधिसुचता संख्या 7{ )4)- ४ 


£, भारत सरकार, वित्त मंक्लालय की 


जुलाई 


| दाशा आः 


शापित किया गथा । 


/67 
५ 965 को अधिसूचना संख्या एफ ।2(2)-६ \//(ग)/63 द्वारा शामिल किया गया | 


| 
| 
| 
| 
! 
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{ 
i 
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i 
f 
| 
; 
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अदिष्यण 2 :-~खण्ड (भ), (ट), (6) था (ड) में 
निदिष्ट तीन मास की रचना सरकारी सेवक के खण्ड (ज) 
और (ट) में विभिदिष्ट आयु पूरी करने के पूर्व या खण्ड 
(क) और (ड) में विनिदिष्ट सेबा के तीस वर्ष पूरे कर लेने 
के पूर्व दी जा सकेगी परन्तु सेवासे निवृत्ति तभी होगी' जब 
वह यथास्थिति सुसंगत आयु पूरी कर ले घा तीस वष की 
सेवा पूरी कर ले । 

जडिप्पणी 3 :--खंर्ड (अ) और खण्ड (ट) में निदिष्ट 
तीन मास की सुचना अविध की संगणना करने में सूचना 
की तामील' की तारीख और इसकी समाप्ति की तारीख 
शामिल नहीं की जाएगी । 

3/(टप्पणी' 4 :--किसी राज्य सरकार के ऐसे सरकारी' 
सेनक की दशामें, जिसे केन्द्रीय संरंकर कीः सेवा में या पद पर 
स्थायी रुप से स्थार्नातरित किया जाता है, या जो संबंधित 
प्रशासनिक प्राधिकारी की उचित अनुज्ञा के साथ उचित 
प्रणाली के भाध्यम से अपनी स्वेच्छा से केन्द्रीय सरकार के 
अधीन कोई पदसिया प्राप्त करता है, था जो किसी राज्य 


. सरकार की सेवा से छंटनी किए जातें के पश्चात्‌ केखरीय 


सरकार के अधीन पद/सिया प्राप्त करता है, खंड (ब) और 
खंड (5) में निदिष्ट "सरकारी सेवा” पढ़ के अंतर्गत राज्य 
सरकार के अधीन स्थायी, स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत 
में, यदि कोई हों, की गई सेवा-जिसके पश्चात्‌ केकरीय 
सरकार के अधीन' अधिष्ठा्रीभियुक्ति हो, आएगी ।” 
“हिप्पण 5 :-~सरकारी सेवक को, जिसके अन्तर्गत्त वह 


कर्मकर . भी शामिल है जिसकी, सेवाचंघि उसकी अधि- 


वर्षता की निहिल आगु पुरी कर लेने के पश्चात्‌ बढाई जाती 
है, ऐसी बढाई गई अंबघि के दौरान अन्य पद पर प्रौच्चत नह 
किया जाएगा । 


'डिप्पणी 6 :---ऐसी तारीख का जिसकी कोई सरकारी 


सेबक यथास्थिति अद्ठावत था साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता 
है, अवधारणा सरकारी . सेवक द्वारा अपनी नियुक्ति के 
समय घोषित और जहां तक सम्भव है, पुष्टिकारक वस्तावेजी' 
साक्ष्य, जैसे हाई स्कूल या उच्चतर माध्यमिक स्कूल थां 
माध्यमिक स्कूल प्रमाण पल्ल या जन्म रजिस्टर से उद्धरण 
प्रस्तुत करने पर समुचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत जन्म 
की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा । सरकारी 
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सेवक क्वारा इस प्रकार घोषित और समुचित प्राधिकारी 
द्वारा स्वीकृत जन्म की तारीख, इस टिप्पणमें थथा विधिदिष्ट 
के सिवाय परिवर्तित संहींकी जा सकेगी । किसी सरकारी 
सेवक की जन्म की तारीख में परिवर्तन, केन्द्रीय सरकार के 
किसी मंत्रालय या विभाग की या भारतीय लेखा परीक्षा और 
लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियोंके संबंध में भारत 
के निथंद्रक--महालेखा परीक्षक की या जिस संघ राज्य क्षेत्र 


में सरकारी सेवक सेवा करता है, बिहां के प्रशासक की. 


मंजूरी से उस दिशा में किया जा सकेगा जब कि-. 

(क) सरकारी सेवा में उसके प्रवेश से 5 वर्ष के भीतर 
उस संबंध में कोई अनुरोध किया जाए, 
(ख) थह स्पष्टतः सिद्ध हो जाए कि कोई वाएतबिक 


संभावित भूल हुई है, और 


(ग) जम्म की तारीख में इस प्रकार का परिवर्तन उसे . 


विसी स्कूल था विश्वविद्यालय था संघ लोक सेवा 
आयोग की परीक्षा में जिसमें वह बैट चुका है या 
उस तारीख को जिसको वह एसी.परीक्षा-में पहली 


बार बैठा था, बैठने के लिए था उसे तारीख को. 


जिसको वह सरकारी सेवा में आया था, सरकारी 
सेवा में प्रवेश के लिए अपांत म बना दे 
एटिप्पण 7 :--सरकारी सेवक जिसकी अस्म तारीख 
महीने की पहली तारीख है, वह यथास्थिति अठ्ठाचन अथवा 
साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर पूर्ववर्ती सहीने के अब्तिश 
दिल के अपराह्न में सेवा निवृत्त होगा । ह 
केस्टरीय सरकारी कर्मचारियों को समयपूर्वं. -सेन्नानिदूरित 
और इस विषय में विभिन्न निर्णयों के संग्रंध में सभेत 
अनुदेशों के लिए कूपया पेंशन संकलन का परििष्ट 70 देखें । 


सेवा /पुणनियुक्ति के लिए सालदण्ड और क्रिपाध्रिधि 


के संबंध में अवुदेश इस संकलन के अन्त में अलग परशिशिष्द 


में दिए गए हैं । 
भारत सरकार के आदेश 


7. कलकत्ता/ पढना विश्वविद्यालय से दसबों पास करने 


बालों के मामले में जम्म की तारीख में परिवर्तत करने कें लिए 
जियाबिध्यौ : -यह बात जानकारी में लाई गई है कि 


7, भारत सरकार, बित्त संत्रालय की दिनांक ।7 मई, :969 की अधिसूचना संख्या 7(4) ई४/67-] द्वारा प्रतिस्थापित किसा गया । 


यह संशोधन 3 मई, ।969 से प्रभावी है । 


kt 


१. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांका 20 अगस्त,।977 की अमुना सं० 7 (8)-६४ (क) /77 द्वारा प्रतिस्थापित हा 


गया । भहु 20 सितम्बर, 7977 से प्रभावी है । 


१, भारत सरकार/कामिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांके 7 अक्टूबर, 7988 की अधिसूचना सं० 25023/70/87 स्था० (का) हारा प्रशिस्थापित 
किया गया । दिनांक 29 नवम्बर, :988 के भारत के राजप में साविक शादेश 7420 के रुप में प्रकाशित और ऊत तारीख से प्रभावी । 
१, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिवांक 26 मई, 989 की अधिन संख्या 7(2)-ई\/68-/ हारा शामिल किया गया। इसे 


4 अकबर, ।968 से प्रवृत्त समझना जाएगा । 


5, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कामिक और ज्र० सुधार विभाग की दिनांक 30 नवस्वर, 7979 की अधि० सं० 907/7/79 स्था० (क) द्वारा 


प्रतिस्थापित किया भथा । दिनांक 5 दिसम्बर; 7979 के भारत के पल में सांविधिक आदेश 3997 के रूप में प्रकाशित और उक्त तारीख से प्रभावी ! 


5, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 7 फरवरी, ।975 की अधिसूचना संख्या 7 7)-६\ (क) 


गया । यह 5 अप्रैल, 975 से प्रभावी है । 


74 हारा अन्तःस्थापितत किया 
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कलकत्ता तथा पठा विश्वविद्यालयों में 'चल रही प्रक्रिया के 
अनुसार, जन्म की वास्तविक तारीख दसवीं कक्षा के प्रमाण 
पत्न में नहीं दी जाती थी' और इसकी बजाय पहली मार्च 
को उम्मीदवार की जो आयु होती थी उसे केवल वर्ष और 
भहीते में उल्लेख किया जाता था दिनों का उल्लेख नहीं किया 
जाता था । इसके परिणामस्वरुष दसवीं कक्षा के प्रमाण प्न 
के आधार पर मांसी गई जन्म की तारीख महीने का पहला 
दिन ही होती थी । इस स्थिति को देखते हुए, संबंधित अधि- 
कारियों को पिछले महीने की अन्तिम तारीख को सेवाः 
निवृत्त होना पडता है चाहे उनके जन्म की वास्तबिक तारीख 
कुछ भी हो । अतः यह निर्णय किया गया है कि ऐसे भामलों 
मे, यदि संबंधित मधिकारी इस तथ्य के समर्थन में सबूत दे 
सके कि संगत समय पर कलकत्ता/पंदता विश्वविद्यालय 
द्वारा किसी व्यक्ति की आयु पहली मार्च को वर्षों और महीनों 
में, दिनों को छोड़कर देने की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी 
और अपने हारा दावा की गई जन्म की वास्तविक तारीख 
के समर्थन में जन्म रजिस्टर से उद्धरण के रूप में स्वीकार्य 
सबूत भी प्रस्तुत कर सके तो प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग' 
सेवा पुस्तिका में दी गई जन्म की तारीख को जन्म की वास्तविक 
तारीख में परिवर्तन कर सकते हैं । 

[एत सरकार, मंझिमंडल सचिवालय, कार्मिक बिभाग का 
दिनांक 29 नवम्बर; 2976 को का० ज्ञाऽ संशया 7६077/ 2/76“ 
स्था० [क)] 


2, परफारी सेवा सें प्रवेश करने के पांथ वर्ष बाद अझ्या- 
घेंदन देने का कोई भया अघसर प्रदानं च करता ० "(7) 
जन्म फी तारीख में परिवलन” विषय पर राष्ट्रीय परिषद 
समिति की रिपोर्ट, जो विभाग के दिमांक 27 अगस्त, 980 
के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/॥5/80-जे०सी०ए० के साथ 
साथ परिचालित की गई थी, कौ र ध्यान: आकषित- करले 
हुए यह बताया जाता है कि रिपोर्ट में दिए गए अनुसार 
मामले पर एक बार फिर विचार किया गया है। 


(2) जन्म की तारीख में पारिवतेन करने के संबंध में 
उपलब्ध, जो मूल मियम 56 के चीचे दी गई टिप्पणी 5 में 
दिए गए हैं और जो फरवरी, :975 में जारी किए गए थे, 
निम्नलिखित हैं : 


“बह तारीख जिसको कोई सरकारी कर्मचारी यथा- 
6 स्थिति, 58 वर्षें या 60 वर्षं की आयु का होता है, हितम 
की उस तारीख को ध्यान में रखकर निश्चित की जाएगी 
जो सरकारी कर्मचारी ने अपनी नियूबित के समय 
घोषित की थी और जिसे समुचित प्राधिकारी ने यथा- 
संभव मैद्रीकुलेशन प्रमाण पत्र अथवा जन्म के रजिस्टर 
के उद्धरणों जैसे पक्के कागजी प्रमाण. प्रस्तुत करते पर 
स्वीकार किमा था । सरकारी कर्मचारी छारा इस प्रकार 
घोषित की गई तथा समुचित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत 
जन्म की तारीख में उसकी सेवा पुस्तिका तैयार करने के 
माद तथा किसी भी स्थिति में परिवीक्षा अवक्षि पूरी 


32--3t] DPET/IND/88 


सेवा विदृत्ति 409 


करने अथवा स्थायिवत्‌ घोषित करने, जो भीं पहले हो: 
के बाद कोई परिवतेन नहीं हो सकेगा । किसी सरकारी 
कर्मचारी 'की जन्म की तारीख में बाद की अवस्था -में 
परिवर्तत करने के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्नालय 
अथवा विभाग अथवा संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक 
द्वारा केवल तभी स्वीकृति दी जा सकती है जब कि यह 
सुनिश्चित हो जाए कि सेवा पुस्तिका में जन्म की तारीख 
दर्ज करने में वास्तविक रूप से कोई लिखाई की भूल हो 

गई है I” 

(3) वे सुझाव प्राप्त हुए थे कि उपर्युक्त उपबन्ध पर्याप्त 
नहीं हैं। और सरकारी कर्मचारी की सुस्पष्ट प्रमाण के आधार 
पर सेवा पुस्तिका में जन्म तारीख को शुद्ध बया 
दी जानी चाहिए । इस बिषय में विशित्ञ न्याथिः 
को ध्यान में रखते हुए इस सुझाव के सभी पहलुओं की सरकार 
हारा जांच की गई थी । इस अध्ययन के परिणामस्वरूप, 
यह विचार किया गया था कि सरकार लेंखबद्ध की गई जन्म 
की तारीख में परिवर्तेन को न्यायोचित ठहराने वाले प्रामा- 
णिक साक्ष्य के प्रस्तुत करने पर सरकारी कर्मकारी के अधि- 
कार को स्वीकार करेगी । किन्तु, यह विचार किया गया थां 
किं जन्म की तारीख भें परिवर्तन: करने के लिएं आवेदन 
सेवा में प्रवेश करने के बाद यथोगित्त अवधि के भीतर दिए 
जाने चाहिए और एक बार घोषित और स्वीकृत जन्म की 
तारीख में परिवतेन करने के लिए सदैव ही विषार गहीं- 
किया जाएगा क्योंकि शाद सरकारी कर्मचारियों को अपती. 
अपनी जन्म की शारीख में परिबर्तन करने के लिए काफी 
समय बाद आवेदन देने की अनुमति दी जाएगी तो झु 
प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। जहां यह सिद्ध हो जाएं 
कि कोई सद्भावित भूल हुई है वहां तदनुसार मूल नियम 86 
के नीमे दी गई टिप्पणी 5 को जन्य की तारीस में गरिवर्तेत 


की व्यवस्था करने के लिए नवम्बर, 7979 में संशोधित 


किया गया था । किन्तु जन्म की तारीख में परिवर्तन करने 
का अनुरोध करने के लिए सरकारी सेवा में कर्मचारी के प्रवेश 
करने की तारीख से पांच बर्ष की समय-सीभा भी निर्धा- 


रित की गई है । जन्म की तारीख को परिवर्तित करने के लिए 


अनुरोधों को भेजने के लिए पांच वर्षे की-संमय-सीमा -निर्धा- 
रित करने वाला वर्तमान उपबन्ध पहले की स्थिति में एक 
सुधार है जबकि पहले ऐसा अनुरोध स्थायिवत की घोषणा 
होने से पहले किया जाता था। यह उल्लेख किया जा सकता 
है कि यह उपबन्ध पहले वाले उपबन्ध का उदारीकरण है 
और कोई नया भ्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । इस प्रकार, 
अध्यावेदन कारने के लिए नया अवसर वेने का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । न 

(4) उपर्युक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस नियमों 


` को और उदार करने का कोई औवित्य सरकार को नजर नहीं 


आता । 

सिखिव, राष्ट्रीय परिषद|जिण्सी०्एम० (कर्मचारी पक्ष) को प्रेषित 
भारत सरक्षार, गृह मंलालय, कामिक सौर प्र» सुधार विभाग का 
दिनांक 28 नचम्यर, 7980 का पल्ल सं० 90 7/6/80-स्था ० (क)] 


| 
॥ 
i 
| 
| 


मू ०ति० 56] सेवा निवृति 


3, निश्चित तारीख पर सेवानिवृत्ति के लिए कोई घिशेष 
.आविश आवश्यक नहीं है :--थह प्रश्‍न उठाया गया था कि 
क्या सरकारी सेवक की सेवानिवुत्ति उस तारीख को स्वतः 
हो जायेगी जिस तारीख को उसने आवश्यक सेवा की आयु 
प्राप्त की हैं या किसी सक्षम' प्राधिकारी के किसी विशिष्ट 
आदेश की आवश्यकता है जिसमें सेवानिवृत्ति की तारीख का 
विनिर्देश किया जायेगा । 


अधिवर्षत। की आयु विनियमित करने वाल नियमों या 
शर्तों और निरबंधनों में किसी सरकारी सेववा के द्वारा विशिष्ट 
आयु प्राप्त हो जाने पर या विशिष्ट सेवावधि पूरी हो जाने 
पर अनिवाय सेवानिवृत्ति की व्यवस्था है। ऐसे सभी मामलों 
में सेवानिवृत्ति स्वतः ही होती है शौर इसके विर्पारत सक्षम 


आधिकारी के विशिष्ट आदेशों के अभाष में सरकारी सेवक 


हो निश्चित तारीख को अवश्य ही. सेवानिवृत्त हो जाता 


चाहिए संबंधित प्रशासन प्रा्िकारियों का यह दायित्व है 


एक बह अपने निर्यणाधीन सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति 


की तारीख सुनिश्चित करें । किसी भी सरकारी सेवक की 


अन्तिम सेबालिबुत्ति की तारीख पहुले से ही पता होती है 
और इसलिए काफी समये पहले कायेमु वत करने की व्यवस्था 
और, इस संबंध में अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने में 
चुक करने का कोई प्रश्न मही होता । इस प्रयोजन के लिए, 
संबंधित प्राधिकारियों को अपने अधीय काम करने वाले 
सरकारी सुनको की सेवामिवृत्ति की तारीख का उपयुक्त 
अभिलेख रखना चाहिए और मिश्चित तारीखों पर उनकी 
सेबानिवत्ति के लिए खावझ्यक उपयुक्त कार्रवाई करती 
चाहिए । 


फिर भी कोई कर्मचारी इस बात का फायदा नही उडा 
सकता कि उसे कार्थमूवित आदि से संबंधित सौपचादिक 
आदिश प्राप्त नहीं हुए हैं और उसकी सेवा को बढ़ा विया गया 
है । गवि कोई सरकारी सेवक सेवानिबृसि-पूर्त छुट्टी लेचा 
चाहता है तो उसे. काफी समय पहले आवेदन करना 
होगा । मदि नहीं तो वह इस तथ्य की सूचा उस कार्यालया- 
ध्यक्ष को देगा जहां वह कार्य कर रहा है या यादि बहू स्वयं 
कार्यालयाध्यक्ष है तो उसकी सूचमा अपने आसन्न उच्चा- 
[कारी को देगा कि वह अधिवषिता की आयु प्राप्त करने 
बाला है या उसका सेवाकाल पूरा हो रहा है जिसके बाद उसे 
सेवानिवृत्त होता पडेगा । थदि उसे सेवा में बने रहते का कोई 
विशिष्ट आदेश प्राप्त वहीं होता तो वह निश्चित तारीख को 
कार्यालयाध्यक्ष को कार्यभार सौंप देगा (या उसके छारा 
नामित किसी अधिकारी को) या यदि वह स्वयं कार्या- 
लयाध्यक्ष है तो वह्‌ अपना कार्यभार कार्यालय में अपने अगले 
उस वरिष्ठतम अधिकारी को सौंप देगा जिसे सामान्यतः 
उसकी अनुपस्थिति में कार्यालय का कार्यभार सौंपा जाएगा । 


[भारत सरकार, गृह भंब्ालय का तारीख 70 दिसम्बर, 965 
का कार्यालय ज्ञापन संख्या 33/659सथापता (क)] 
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4. (4) छुटूटी के दिन कार्यभार छोड़ना: यह्‌ प्रश्‍न उठाया 
गया है कि जब सेवानिवृत्त होते वाला सरकारी कर्मचारी 
ऐसे दिन सेवानिवृत्त होने वाला हो जो छुट्टी का दिन पडता 
हो तो उसके मामले में पद का कार्यभार छोड़ते के लिए 
बथा कार्यबिधि अपनाई जाए । चूँकि सरकारी कर्मचारी 
उस मास के अन्तिम दिन के अपराह्न से लेवा निवृत्त होगा 
जिसमें उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख़ पड़ती हो । इसलिए 
सरकारी कर्मचारी को औपचारिक रूप से उसी दिन के अप- 
राहल से कार्यभार छोड़ना चाहिए चाहे बह छूटी का ही दिन' 
क्यों न हो । 

(2) जिस मामलों सें नकर्दीकरण सामान आदि को 
सौंपना शामिल हो, उस में सेवा-निवृत्त होने वाले अधिकारी 
हारा यह सभी सामान भारयोजन अंधिकारी या उसकी अनु 
पस्थिति में विभाग के उपस्थित जाले वरिष्ठ अधिकारी के 
सामान्य वित्त नियमावली 78 के तीके दिएं सए. भारत 
सरकार के निर्णय 3 के सादृश्य पर पिछले कार्येषिदस की 
समाप्ति पर ही सौंप दिए जाने चाहिए! इसलिए पद के 
कार्यभार का वास्तविक त्याग सेवा के शान्तिम दिम 
निर्धारित फार्म में किया जाएगा जिसके लिए कार्यालय 
में अधिकारी की वास्तविक उपस्थिति पर जोर न 
जाना चाहिए । 


5. जब नोटिस प्रणत होने वो बाद लिलजित विया पचा डो 
तो सेवानिवृत्त होते की अणुभलि, रोकना, “यार 
25-2-7984 की अधिसूचना धं० 2807 3 2 ३/क उन्को ० 
(का) में दिए गए मूल नियमों के वियम 56 के खण्ड. (के) 
(7) के परन्तुक (बी) [अभी (ग) की ओर ध्यान जावपिए 
किया जाता है जिसमें बहू उपबंधित पंगुदत अविः 
कारी को निलम्बचाधीच ऐसे सरकारी कर्मचारी को अनुमति 
रोकने का अधिकार होगा जो इम नियमों के अधीन सेबा. 
निवृत्त होमा चाहता हो | यह प्रश्‍न ठाया गया है कि बदा 
इस परन्तुक के अधीन उभयूकत प्राधिकारी को दिया गया 
अधिकार उस प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी 
के संबंध में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे उसके द्वारा 
सेवानिवृत्त होने का नोटिस देने के बाद सिलम्बित किया 
गया हो! इस प्रास पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है 
और यह स्पष्ट किया जाता है कि उप रन्तुक के भधीन 
उपयुक्त प्राधिकारी को बिया गया अधिकार उस प्राधिकारी 
द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है चाहे सरकारी कर्मचारी 
को उसके द्वारा सेवानिवृत्ति का नोटिस दिए जाने के बाद 
निलास्बित किया गया हो । परन्तु उक्त प्राधिकारी द्वारा ऐसा 
अधिकार सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए नोटिस की 
अवधि के समाप्त होने से पहले किया जाएगा । 

[भारत सरकार गृह मंत्ञालय (कामिना शर प्रशासतिक सुधार 
विज्ञाग का तारीख 30-3-2984 का कार्यालय शापत संख्या 25073/ 
35/8 3-स्था० (क )] ` 


मं ०विं० 57] सेवा नि्ृत्ति 449 


लेखा परीक्षा' अनुदेश 

(4) मूल नियम 56 के खण्ड (क) और (ग) ऐसे 
सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन पर समग्र 
रूप में मूल तियम लागू होते हैं चाहे वे मूलतः स्थायी/अस्थायी 
पद घारित किए हों या स्थानापन्न हैसियत से धरित किए 
हुए हों । जब मूलतः कोई स्थायी पद धारित सरकारी कर्म 
चारी किसी अन्य पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो 
तो उस पद के स्वरूप के अनुसार मूल नियम 56(क)थौर 
(ग) सागू किया जाना चाहिए न कि उसके दवारा मूल 
रूप से धारित स्थायी पद के स्वरुप के अनुंसार । 


लिखा परीक्षा अनूदेश नियम पुस्तक (पुनर्मुद्रित) का पैरा 7, अध्याय ' 


खण्ड (7) | | | 
(2) मुद्रित नहीं किया गया । 


(9) मूल नियम 56 [खण्ड (क) भौर (ग)] भाम 
तौर पर पुनःनियुक्त कामिकों पर लागू है और सिविल सेवा 
नियमावली के अध्यायं 55८] में दिए गए नियम मूल नियम 
56 में निर्धारित शर्तों के अधीन हैं परन्तु सिबिल सेवा नियमा- 
वली के अनुच्छेद 520 अपमी रियायतों के स्वरूप और शर्तों 
के कारण अधिव्षिता या सेवानिवृत्ति पेंशन प्राप्त कर रहे 
व्यक्ति की पुनः नियुक्ति को एक विशेष श्रेणी में रख देता है जो 
कि मूल नियम 56 से बाहर है और जिस पर इसी अनुच्छेद में 
दी गई शर्तें लागू हैं जिनका मंजूरी के प्रत्येक तवीकरण में 
आवश्यक अनुपालन किया जाना चाहिए । 


सिखा परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक (पुनर्मुद्रित) का पैश 3, अध्यायं 
9 खण्ड [) | 


मूल निबंध 57 हदा विया भया । 


भाय 


IV 


अध्याय दर 


छद्दी 


et 


[वूल सिम्‌ 58 से 704 तक-- सूत्रित नहीं] 


केल्लीय सिविल सदा { 


ही) लियशायली, 7972 बेखें.। 


अध्याय ठरा 


कार्य ग्रहण अवधि 


[ मूल सिथम 705 से ।07 तक--शुत्रित्त नहीं |. 


कुपया फेरी सिविल सेवा (कार्यप्रहूण अवधि) 
नि्षसावली 7979 (परिशिप्ठ 5 ) 


मूल निक्षम 708 : बहु सरकारी सेवक जो अपने पद पर 
कार्यग्नहूण अवधि के भीतर कार्यग्रहण नहीं करता, कार्यग्रहण 
अवधि की समाप्ति के पाल्‌ फिसी वेतन या छुट्टी बेलन का 
हकदार महों है । कार्यप्रहण अवधि के अवसान के पश्चात्‌ 
कर्तव्य से जान बृक्षकर अनुपस्थिति विग्रसम 75 के प्रयोजन 
के लिए कदाचार के झप में सानी जा सकती है । 


मूल नियम 208(क) : सरकाशी सेवक से भिम्य वियोजन 
झं, या ऐसे नियोजन फे दौरान मंजूर की गई छुटूटी पर गया 
हुआ व्यक्ति यदि सरकार के हिल में उसकी निमुक्ति केख्रीय 
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पर उस अवधि में जब कि बह सरकार के 
पद के कार्थप्रहण के लिए याला की तैथारी क 
और बाला करता है और जब कि बहु सरकार के अधीनस्थ 
पद से प्रतिबलित होगे फर अपने सूल भियोअल प्रर लौटते 
के लिए यात्रा की तैयारी ऋर्ता हैं और थाहा करता है, 
कार्यप्रहण अवधि पर सला जा सकेगा । ऐसी क्ार्यग्रहुण 
झयधि के दौरान बहु उस्त सेसन के बराबर बेतन या शस दशा 
में जब कि कार्यग्रहुण अवधि प्राइवेट नियोजन हारा मंजूर की 
गई छुट्टी के ठीक पश्चात्‌ की हो .तो, उस छुदूही बेसन के 
बराबर वेतन जो कि उसके सरकारी सेवा में नियुक्तिं किंए 
जाने के पूर्व उसके प्राइवेट निधोजब द्वारा उसे दिया जाता 


था झथवा सरकारी सेवा में के पद के बेसन के बराबर. 


बेतन, वोम में से जो भी कम हो, प्राप्त करेगा । 


रो पद पर कर दी जाए'लों' बह केखीय ` 


भाग छ 


अध्याय जा 
अस्यत्र (विभागेतर) सेवा 


सूल नियभ ।09:-- इस अध्याय के नियम उन सरकारी 
सेचचकों को लागू होते हैं जिनका स्थानान्तरण अम्मन्न सेजा में, 
इच नियमों के प्रवर्तन में आये के पश्चात्‌ हो । पूर्णतः 
स्थानास्तरित सरकारी सेवक उन मियमों के अध्षीस रहेंगे जो 
स्थानांतरण के समय प्रदुत्त थे । 


असूल मिथम 70 (क)--किसी भी सरकारी सेवक 
को अन्यत्र सेवा में उसकी इच्छा के घिरद्ध स्थानांतरित महीं 
किया जा सकेगा : 


परन्तु यह उपनिषत सरक्षारी सेवक के ऐसे सिकाथ कौ, 
चाहे अह निगसित हो अथचा नहीं, जो कि पूर्णतः था सारबाम्‌ 
रूप से सरकार के स्वामित्याधोत था सियंत्रणाधीत हो, सेवा 
में स्थानांतरण लागू स होधा । 

(ख) भांरत से बाहर और भारत में अन्यत्र सेधा में 
स्थानांतरण केरीय सरकार पारा ऐसे लिषन्धसौं फे अधीन 
संझूर किया जा सकेगा जिसे चह साधारण सह विशेष जावेश 
द्वारा अधिरोपित करता ठीक समझे । 

भारत सरकार का आदेश 
7. स्थानीय निधियों की अस्यद् सेवा के. लिए सरकारी 


` कर्मचारी की सहुमंतिं केबल ` ती आवश्येक्ष है जब ऐसी 


स्पागीय शिक्षियां सरकारं हाहा शासित अ हों :-- (7) 


एक प्रश्न यहः उठा था कि क्या मूल नियम 70(क) के 
परम्हुक सरकारी कर्मचारियों . का स्थानीय निष्ियों में 
स्थानास्तशण होने के मामले में लागू हो सकते हैं । यह स्पष्ट 
किया जाता है कि मूल नियम 70(का) और इसके पर 
स्तुक में ऐसी स्थानीय लिधियों के स्थातोतरण के मामले 
शामिल हैं जो सरकार दारा शासित नहीं है । फिर भी, भारत 


के सियंत्रका और महालेखापरीक्षकः के परामश से यह निर्णेय - 


किया गया है कि फिलहाल वे शक्तियां किसी सरकारी कर्म- 
नारी का ऐसी स्थानीय विधियों के आधीत स्थानान्तरण के 
मामले में लागू नहीं की जानी चाहिए जो सरकार द्वारा 
शासित नहीं है. । दूसरे शब्दों में, सरकारी कमचारी का 
स्थासास्थरण ऐसी स्थानीय निधि में जो सरकार दवारा शासित 
नहीं है, होते पर ऐसे स्थानांतरण के लिए उसकी सहमति 
व्यावहारिक औजित्य (समीचीतता) के एक उपाय के रूप 
में अभी भी ली जासी चाहिए । 


(2) इस संबंध में यह भी' स्पण्ट किया जाता है कि मूल 
नियम, 228 के अनुसार सरकारी कर्मचारी, जिसे सरकार 
द्वारा शासित स्थानीय मिधियों से संदाय किया जाता है, मूल 
नियमावली के अध्याय 7 सें द्रा! तक के उपबच्धों के अधीन है 
न कि “अन्यत्र सेवा” से सम्बद्ध अध्याय एटा के उपबन्धों के 
अधीन । इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा शासित किसी 
स्थानीय निशि में स्थानांतरित सरकारी कर्मचारी के मामले 
में, भूल नियम 770{क) तथा इसके परन्तूक लागू 
नही होते । ऐसे मामले में, मूल नियम 77 लागू होगा और 
स्थानान्तरण के लिए सरकारी कर्मचारी की झहुमति 
आवश्यक नहीं होगी । 


` (3) इस प्रशन की भी जांच की गई है.कि वया मूल . 
नियमों के अधीन केल्रीय' सरकार के पास अपरमे कर्मचारियों . 


को उसकी सहमति के बिना संघ शासित क्षेत्रों में स्थापित 
पंचायती राज संस्थाओं में स्थानान्तारत करने की आवश्यक 
शक्तियां हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मूल नियम 7.7.0 
(क) के परन्तुक के अधीन ऐसा करने के लिए आवशक 
शक्तियां विद्यमान हैं । तबनुसार ऐसी संस्थाओं भें र 
न्तरण करने के लिए सरकारी कर्मचारी की सहुर्भा 


सोबर 


' इसका नहीं होगी । 


[पइत सरकार, गृह मंतागव, दिनाक 37 भई, 7906 को कार्या- 
लय ज्ञापन सं० 27/3/66नस्था० (क) हु 


लखा-परीक्षा अनुवेश 

(7) “अव्यल (विभागेतर) सेवा नियमावली के प्रयो- 
जस के लिए “नेपाल” की मारत से बाहर समझा जाएगा। 

[सिवा-परीक्षा अनदेश (पयः मुषि त) मैयुजल्त फा खादड । झध्याय 
उ का पैरा 2(}] 

6 £$ 

सूल निगम 277-- बाहय सेवा सें स्थानांतरण प्राह थ 
होगा जबकिं-- 

[क) स्थाचत्तरण के पश्चात किए जाने वाले बातंव्य 


ऐसे हो जी सार्वजनिक कारणों से सरकारी 
सेघक एरा किए जाने चाहिए, जोर 


|. ज्ञाइत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिवांक 29 जनवरी, ?975 की अधिसूचता अध्या । 8(६3)-६०्‌४ (ख) /70 दादा अतिस्थापित 


किमा गया । 
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(ख) स्थासास्तरित सरकारी सेवक, स्थानांतरण के 
समय, सामान्य राजस्व से संदत्त पद धारण किए 
हुए हो, था स्थायी पद पर धारणाधिकार रखता 
हो, या ऐसे पद पर धारणाधिकार रखता यदि 
उसका धारणाधिकार निलम्बित न कर विया भया 
होता अन्यत्र सेवा में स्थानान्तरण अनुज्ञेय नहीं है । 


आरत सरकार का आदेश 
4. अधिक सख्ती से लागू किए जाने बाले सिद्धांत :-- 
यदि किसी मामले में यह प्रस्ताव किया जाता है कि किसी 
सरकारी कर्मचारी को किसी निजी उपक्रम में उधार दिया 
जाना चाहिए तो यह जावश्यक इस नियम के सिद्धांत 


को कडाई से लागू किया जाता चाहिए और सामान्यत: 
सरकारी कर्मचारी को निजी उपक्रम में उक्षार देना बहुत ही 


आपवादिक मामले के रूप में समंशा जाएगा जिसके लिए 
विशेष औचित्य की आवश्यकता है। 

[भारत सरकार, वित्त विभाग का दिनांक 77 जनवरी, .930 
का संन एफ० 7()7-आर 3/2०) 


2. अन्यन्न, (विभागेतर) सेवा के लिए पाल अस्थायी 


` कर्मचारी ?--इस नियम कें अधीन अस्थायी सरकारी कसे- 


चारी का अन्यच (विभागेतर) सेवा में स्थाचास्तरण अमु 
ञेय है । | 

[मारत सरकार, वित्त विभाग का. दिनाक 22 जुलाई, 7924 
करा संन एफ) ०6-सी०एसण्टी ०] 


$, शर्तें यदि जो कार्ममुन्त करने से काफी पहले निर्धारित 
की जानी खआाहिए (7) अन्यक्न (विधागेतर) सेबा 
अंशदान यी समय पर वसूली करते और उस पर दाण्डिक 
ब्याज की अदायगी से बचने के उद्देश्य से, सरकारी कर्मचारी 
के ज्यत (विभागेतर) सेवा में स्थानान्तरण की सभी शर्तें 
(विभागेतर ) नियोजक के परामर्श से पहले ही तथ की जाची 
साहि और अन्यत (विभागेतर) नियुक्ति में कार्यग्रहण 
करते के लिए सरकारी कर्मचारी को कार्यभुक्त करने से 
पहुले ही विभागेतर चि्ोक्ता लेखा अधिकारी और संबंधित 
सरकारी कर्मचारी को सूत कर दी जाती चाहिए ! 


(6) इसके अतिरखित, सरकारी कर्मचारी के अन्यत्न 
(विभागेतर) सेवा में स्थानान्तरण की मंजरी देने वाला 
सक्षम प्राधिकारी, भविष्य में, सरकारी कर्मचारी के 
अन्यन सेवा में स्थानान्तरण की स्वीकृति देने वाले आदेशों 
कं निम्तलिखितं शर्तों को जतिरिक्‍त शर्त के रूप में शामिल 


करेंगे ~¬ 
“नेतर वियोक्ता/सरकारी कर्मचारी छुट्टी वेतने 


और था पेंशन/अंशवायी भविष्य निधि अंशदान की रकम 
उस महीते की समाप्ति वा पाबे दिनों के भीतर अदा करेगी 


अन्यन्न (विभागेतर) सेवा 4i9 


जिस महीने सेसंबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा वह वेतन 
आहरित किया गया हो जिस पर उक्त अंशदान आधारित 
हैं और अंशदान की दरें निम्नानुसार होंगी -- 


छुट्टी वेतन अंशदान « स०,.,,. अतिमाह 
पेंशन/भंशदायी भविष्य निधि २०, , . , . प्रतिमाह 
अंशदान 


अंशवानों की राशि निर्म्नालखित लेखा शीर्षों के अधीन 
ऋडिट (जमा) की जाती है :-- 


(3) पेंशन|अंशदायी भविष्य विधि अंशदान की राशि 

` “हात--अधिवर्षिता के लिए सहायता केन्द्रीय 
ग्राप्तियां--पैंशनों और उपदानों के लिए 
अंशदान” शीर्ष के अंतर्गत । 


(9) छुट्टी वेतन अंगदान की राशि उस सेवा लिखा 
शीर्ष के तदतुरूपी प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत क्रेडिट 
की जाएगी जिस लेखा शीर्ष में अधिकारी का 
चेतन डेबिट किया जाता है अथवा जब कोई 
तदनूरूपी प्राप्ति मुख्य शीर्ष न हो तो यह राशि 
"५ विविध की मई सेवाओं के लिए 
भुगतान की केखीय-वसूलियाँ” शीर्ष में चेडिए की , 
जाएगी । 


उपर्यवत दरें लेखा अधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाते तक 
अन्तम समझी जाएगी और पूर्वव्यापी समायोजन के अध्य- 
धीत होगी । 
र 
(3) छुट्टी वेतन और पेंशव/अंशवाबी भावष्य निधि 
मंशदान की अतस्तिम दरों की गणमा संबंधित सरकारी 
कर्मचारी का अध्यक्ष (विभागेतर) सेवा. में स्थानान्तरण 
करने की मंजूरी देते वाले सक्षम प्राधिकारी दवारा सूल और 
अनुपूरक नियस के डाक तथा तार-संकलन बाल्यूम ए के 
परिशिष्ट गा-क, इस संकलन के एक परिशिष्ट के रूप में 
पुनःउद्धृत, में दिए गए उपबन्धों के अनुसार की जाएगी ।. 
एक प्रपत्न जिससे अन्तिम दरों की गणना करने के लिए 
आंकडे एवातित करने में सहायता मिलेंगी, सूचना के लिए 
संलग्न है । 


अंशदात की अभच्तिम दरों को सूचित करते समय, 
मंजूरी देने वाले प्राधिकारी दर यह तथ्य भी निदिण्ट किया 
जाए कि अंशदातों का भुगतान शीघता से किया जाना 
चाहिए जिनमें लेखा अधिकारी हारा अन्तिम दरों की सूचता 
देते के पश्चात्‌ यथा आवश्यक अन्तिम दरों के अनुसार 
समायोजन और परिवर्तत किया जा सकता है और उनके 
भुगतान में देरी होते पर दण्ड स्वरूप व्याज भी लिया जा 
सकता है । 

[भारत सरकार, वित्त संज्ञाय का दिनाक 3 सितम्बर, 960 
का का व्शा० सं० एफ० 7(39)-६-[\ (क) / ७0] 


| 
| 
| 
! 


सुण्लि० 772] 


द 


सष्यल्न (विभागत्तर) सेवा 


अपने 


पुराचा सदस्य 
| नया सदस्य 

नाम हे ४ ४ ; , 
जन्म तिथि हे $ : ड , 
सेवा प्रारम्भ करने को तारीख ४ मा हा 
पेंशनग्राहीं सेवा प्रारम्भ करने की तारीख , 

अन्यत्र (विज्ञागेतर) सेवा में स्थानांतरण की तारीख . 

अन्य (विधागेतर) सेवा में स्थान'स्तरण होते पर कार्यप्रहण समय , 


` अव्यल्न (विभागेतर) सबा से उत्योवर्तत की तारीख नि 


पा स, .. तका 


अन्यंक्ष सबा से अत्य फर्यिहणससय , °. ee से 5 202७7 जप मय लव 
3, वेशय अंशवाल Fe र 
अधिष्ठायी झूप से धारित ग्रे 
(3) 
(2) t 
FR बो को सं त हर 


2. संशदावी भविष्य विधि डाब ` 


(3) अग | 
(2) छुट्टी वेतन. अंशदान की राशि 
(3) अंशदायी भविष्य निधि अंशदान की राशि 


3 छुटटदी चेम अंशवान 
अच्यत् (विश्वाभेतर)- सेवा में ,अनुशेय वेतनसाम 
(Oo ore मम मम dosnt 
(nanan poo nnn , 
अन्यक्न (विभागेतर) सेवा में अनुशेय अतिनियुक्ति विशेष वेन § 
[DORN हज I RN CNET Pe 0 EOS 
Co) ee odode op pene ono rg ARI rd 
अवधि अन्यक्ष (विश्वागेतर) सेवा में वेतन छुट्टी वेतन अंशदान की EUS ७ 
से/तक 
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4. अन्यद सेवा में लो गई छुड्डो की अवघि 


अन्यत्न (विभाभतर) सवा 423 


छुट्टी की अवधि छुट्टी का स्वरूप 


छूटी वेतन की दर 
स० 


5. पेंशन और छुट्टी चेतन अंशदान की वसूली के संबंध 
मं अध्युक्तियाँ भौर अन्य अभ्युनितयां; यदि कोई हों । 


4, जिन सामलों में सरकार का अनुसोदस अवश्यक हो 
तो बहा अग्नि रूप से प्राप्त किया जाए ---भारत - सरकार 
वी. जानकारी में ऐसा मामला आय। है जिसमें केखीय सरकार 
के निथंब्रणाधीच सं्विधातिक बोडे में प्रतिमियुक्त राज्य सरकार 
के अधिकारी की प्रतिनियूवित की शर्ते संबंधित बोर्ड के परामर्शे 
से राज्य-सरकार द्वारा विर्धारित की गई थीं । अधिकारी को 
राज्य सरकार और. बोर्ड के बीच निर्धारित दरों. पर वेतन 
का भुगतान भी किया गया था यद्यपि बोर्ड के वित्ियमों 
के अधीन उक्त शते भारत सरकार हारा अनुमोदित की जानी 
थीं । किन्तु इन शर्तों का भारत सरकार चे अनुप्तादत यही 
किया । परिणामस्वरूप अधिकारी को अधिक राधि की अदान 
सभी पहले ही की जा चुकी थी । | 


ऐश मामलों की पुलरावृत्ति से बचने के उद्देश्य से यह दाह 

था जाता है. कि किसी निरामित सधवा अनिगमित निकाय, 
जी! भारत सरकार के पूर्णतः स्वासित्व में या निर्यत्रणाधीन हैं, 
में क्षत्मीय अथवा राज्य सरकार के कर्सचारी की प्रतिनियुवित 
के सभी मामलों में ऐसे निकाय से संबंधित विनियमो के 
अधीन संबंधित अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की शर्ते सिर्धारित 
कारम से पहु 
हो नहा अधिकारी को प्रतिनियुकति की शर्ते सूचित 
करने से पहले अनुमोदन प्राप्त करता चाहिए । 
आपवादिक मामलों में जहां मिथूवित्त शर्ते तय करने से 
पहले करती होती है तो संबंधित अधिकारी को स्थिति की 
जानकारी दे दी जाए और अधिकारी को किया गया के ई भी 
भगतान उचित स्वीकृति से तथा अनन्तिम रूप से होगा और 
इस तथ्य का उल्लेख आदेशों में विशेष रूप से किया जाएग 


किसी मिममित अथवा ने्हमित निकायहुमें, जो भारत 
सरकार के पूर्णतः अथवा सूलत: स्वामित्व में हो या नियंज्नणा- 
धीत हो, प्रतिनियुकत भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय 
पुलिस सेवा के अधिकारी के मामले में, वेतन भा० श्र० सबा/ 
सा० पु० सेवा वित॒त) नियमावली, ?954 के नियम 
अधोत समानता (इ्वेशन) पर आधारित होगा। गृह 
मंज्ञालय के दिनांक 29 अगस्त, 7959 के कायालय शापन 
संख्या ।/ 200/ 59-भा० प्र सेवा (हा ) मं यह स्पष्ट 
किया गया है कि ऐसी समानता (इक्वेशन) गृह मंत्रालय जोर 
विस मंत्रालय (ब्यय विभाय) के पदास से का जाता 


हां भारत सरकार क्रा अतुमादत आवश्यक - 


चाहिए । अतः भा० प्र० सेवा /भा० पु० सेबा के अधिकारियों 


की प्रतिनियूक्ति के सभी मामलों में महू जावश्यक्‌ है कि 
संबंधित अधिकारियों को कोई भी भुभ से पह 
समागता (इक्‍वेशम) के अशल को तय किया जाए । 


वाणिज्य तथा उद्योर अंज्ञालयों आदि से अनुरोध्र है कि 
वे इस्त कार्याशथ जायन को ऐसे कानूनी निकायों, नियमों, 
कम्पनियों आदि जिससे वे अशासतिक रूप से संबंधित हैं, 


` सहित सभी की जानकारी में लाए । 


[भारत सरकार, वित् मंत्रालय का. दिसां 
का का्क्षान संण एफ.2 (6३)-६- ॥/ 60 


7 सितम्बर, ।960' 


ह. वह याध जिसमें स्थार्ातरित व्यक्त को 
मंशदामों का शगतान पारया होता है यह चालं सुनिश्चित 
करने के लिए कि अंशदानों का भुगतान किया जाता 
भुगतान में विलग्ब होते से सरकार को हामि नहीं 
यह निर्णय क्रिया गया है क्रि: 


() क्लच (विभागेतर) सेवा पर स्थातांतरण के 
` एस सभ्री मामलों भें. एजिनमें पेशन्‌/अशेदायी 
भविष्य निधि और छुट्टी वेतन के कारण अंशदान 
करने का दाथित्व स्थानांतरित व्यक्ति पर होता है, 
स्थानांतरित व्यक्ति से विभागेतर प्ियोक्ता को 
लिखा गया इस आशय कां एक. पत्र प्राप्त करवा 
आवश्यक होगा जिनमें वहू ग्रह उल्लेख करेगा 
कि बह अपने वेतन से एक विनिदिष्ट मासिक 
राशि भारत सरकार को भुगतान करेगा और 
यह्‌ राशि विभागेतर सेवा अंशदानों पर आधारित 
होगी जो कर्मचारी को स्वयं भुगतान करनी है । 
ऐसे पञ्च के जारी किए जाने से विभागेतर नियोक्ता 
को कानुनी रूप से यह अधिकार मिल जाएगा कि 
बहू सरकारी कामचारी के वेतन से आवश्यक 
कटौतियां करने उन्हें भारत सरकार को भेज दे । 
इस आशय का एक उपबन्ध भविष्य में अन्यद 
(विभागेतर) सेवा के ऐसे सभी मामलों में सम्मिः 
लित किया जाए जहां स्थानांतरित व्यक्ति को 
अन्यत (विभागेतर) सेवा अंशदानों का भुगतान 
स्वयं करना हो । 


॥ 
| 
| 
| 


मू०नि० 7] 


() ज़िप्राविधिक कठियाइयों से बचने के उद्देश्य से 
और गलतियों की सूचना सरकार को तत्वाल 
देते में लेखा अधिकारी को समर्थ बसाने के उद्देश्य 
से अंशदान डिभांड ड्राफ्ट द्वारा संबंधित लेखा 
अधिकारियों को भेजे जाएंगे । किन्तु जहां डिमांड 
ड्रापट जारी करना संभव नहीं हो वहां अंशदान 
चैक दवारा भेजे जा सकते हैं 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 7 फरवरी, 952 
का कार्याबय ज्ञापन सं० (7) (7.)ईनक (क) /6 और दिनांक 
5 जुलाई, ।993 का वाण्जञान संख्या एफ (7 (7)-६ [४ (क) / 
s+ 


Et [पछी धगढमो 


“शिफारिश संख्या . 58.; करत में उपलब्ध सर्वौन 


और एसे नि 
निर्णय किया 


(मधनो में 


प्रस्ताव पर से विचार किया 


में लिया गया 
| और मादर्शन 


निर्णय सभी मंलालयों/विभःगों की सू 
के लिए उनकी जानकारी भें लाया ज 


(3) परामर्शद ली संगठन सर्वजस्कि 
दोनों ही कषेलों में हो सकते है। जहां तके सा 
उपक्रमो में अच्यक्ष सेवा पर स्थानांतरण का संबंध है, इस 
विषय में पहले से ही आदेश (देखें परिशिष्ठ) विद्यमान है 
और इसलिए इस विषय पर और आगे आदेशों की 


शंदात्री संगठनों में 
किया जा सकता 
(विभगेतर) 
ही है जब तक कि 
कर्तव्य ऐसे न हों 


सत्रा पर स्थातान्तारण तब तक 
स्थान च्तरण के पचात किए जामे बा 
S43] DPET/ND,SE 


अन्यक्ष (विभायेतर) सेवा 428 


ली. पंगठनों - 


जो सामान्यतः सरकारी सेवक द्वारा किए जाने चाहिएँ । 
उपर्यूकत आदेश ( ) सें इस बातत पर भी जोर दिया गया है 
कि जिस मामले में सरकारों कर्मचारी की सेवाएं निजी 
उपक्रम को उधार देने का प्रस्ताव हो तो यह आधश्यक है कि 
मूल नियम 777 के सिद्धान्तों को अधिक सख्ती से लागू 
किया जाए और सरकारी कर्मचारी को निजी उपक्रम में 
उधार दिया जाना आपवादिक मामले के रूप में माना 
जाता चाहिए जिसके लिए विशेष अचित्य की जावश्य- 
कतः हैं । 


जब यह आवश्यक समझा गया हो कि सरकारी कर्म- 
हुत में निणी उपः 


दिए गए आदेश की अपेक्षाएं अवश्य 
की जाएं । ऐसे मामले में समयन्समथः पर यथांधंशी 
सामान्य आदेश (देखें परिशिष्ट) लागू होंगे। 


(5) जहां विशेष मामले भें, ससयन्ससथ' पर अथाल 


संशोधित आदेशों {र्पारशिष्ट) - के उपबच्धे में: कोई छू 


के साभ विचार किया जा सकता है। 


) 


(6) ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा- 
परीक्षक के पशासर्म से जारी किए गए हैं । 

[चाएस सरकार, वित्य मंत्रालय का दिनांक ]2 संयम्य 
नार्मालय झापन संख्या एफ 2(7)-३ैग-(ख) 


में उपयोग,_-लौक णखा समिति ने अ 
(तीसरी लोक सभा) के पैरा 59 
हिषणियां की हैं :-- 


() केवल निजी संगठनों सें 


सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं ` का उपयोग 


करने की. पदति अनुचित है, और 


(स) स्वैच्छिक संगठनों के तकतीकी कामिकों की 
आवश्यकता को पूरा करने ले लिए केद्रीय 
लोक निर्माण विभाग और केले तथा राज्यों के 
अन्य विभागों के संवर्गो की बद्धि करते का लवो 
और वांछवीयता स्पष्ट नहीं है और जो निजी 
संगठन ठेके पर कार्य करते हैं और लाभ अजित 
करते हैं. उममें सरकारी कर्मचारियों को लोन पर 
प्रतिनियुकत करने की पद्धति समाप्त कर देनी 
चाहिए । 


मूल नियम 27 के उपबस्धों के अधीन अन्यत्र (विभागे- 
तर) सेवा में स्थानान्तरण तब तक अनुज्ञेय नहीं है जब तक 
कि स्थानान्तरण के पश्चात्‌ किए जाने वाले कत्तव्य, ऐसे स 
हों जो सार्वजानिक कारणों से सरकारी सेवक हारा किए 
ज्ञाने चाहिए । उक्त नियम के नीचे दिए गए भारत सर्कार 
के आदेश में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि यदि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


मणिः 7:] 


किसी मामले में सरकारी कर्मचारी की सेवाएं निजी उपमम 
में उधार देने के प्रस्ता हो तो यह आवश्यक है कि मूल 
नियम 277 के सिद्धांतों को अत्यधिक सस्ती से लागू किया 
जाए । सरकारी अधिकारी को निजी उपक्रम में उधार 
दिया जाम! एक बहुत ही अपवादक मामले के रूप में समझा 
जाएगा जिसके लिए विशेष औचित्य की आवश्यकता है । 
इस प्रकार, विद्यमान नियम और आदेश पर्याप्त कठोर हैं 
और यादि इसका गहराई से अनुपालन किया जाता है तो 
कोई अवांछनीय परिणाम मिकलमे की संभावना नहीं है । 
अतः निर्माण, आवास और आपूर्ति मंत्रालय आदि सें 
अनुरोध है कि वे इस संबंध में उपर्थक्त सिद्धांतों और लोक 
लेखा समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करें । 
जिस प्रबन्ध के अधीन अधिकारी को सरकार द्वारों पेरि- 
श्रमिक दिया जाती है किम्तु बहू स्वैच्छिक संगठन की और 
से कार्य करता हैं, वह अवांछनीय है और इससे बचना चाहिए । 


यंदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाएं किसी स्वैबिछिके ˆ 
अथवा प्राइवेट संगठत को सार्वजनिक हित में उधार देनी हों: . 


तो वह केवल अत्यत्र सेबा शर्तों, पर. ही दी जानी चाहिए ।.. 


उपर्युक्त निर्मेध के परिणामस्वरूप स्वैच्छिक संगठनों और ` 
अन्य प्राइवेट निक्रायों की आवश्यकता पूरी करने के लिए. 
उप वहीं बढ़ाई जानी चाहिए | “५ 
वा || सिलम्बरे, 7967 कं" 


संगठन के विभिन्नैं संघर्गों की सेंड 
[भारत सरकार, गृह मंज्ञालय के 
काॉर्माल्षय ज्ञोपन संहं. । 4/5 67#श्वा० (फ)] 


8, एसे सरकारी कर्मथारियों को मतिमियुक्ति आदि को 


शे जिन्हें विश्व ब्रेक, एकाई बेक, ई एस सी ए पी आादि-मसो : 


संयंबत राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में अत्पार्वाघक 
विदेश नियुक्त कंसलटेन्सी स्वीकार करने की अनुसति 

| गई है--(7) मुझे! केखीय सरकारी कर्म- 
आरियों हारा फीस संवीकृत करने से संबंधित इस विभाग के 
`." दिनांक 7-2-80 के काठ -जा०- संख्या 76073/4/ 78- 
भत्ता में दिए गए अनुदेशों और मूल: नियम 22 के लागू किए 
जले से छूट से संबंधित इस विभाग के दिनांक ।9-5-87 के 
का० ज्ञा० संख्या ..6077/.3/ 87-स्था० ` (भत्ता) द्वारा 
जारी किए गए अनुदेशो का हवाला देते का निदेश हुआ 
है जो ऐसे सरकारी कर्मचारियों द्वारा फीस प्राप्त की जाने 
बाली फीस से संबंधित हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्त- 


राष्ट्रीय संगठनों में अल्पावधिक बंसस्टेंसी/नियुक्ति स्वीकार 


करने की अनुमति दी जाती है। मुझे यह भी कै] का 
निदेश हुआ है कि जिम केन्द्रीय सरकारी कर्मचा रे 
[वणव बैंक, एशियाई बैंक, ई एस सी ए पी आदि जैसी संयुक्त 
राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में विदेश तियुक्ति/ 
बंसल्टैँसी स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है । उन्हे 
प्रस्तावित की जाने वाली शर्तों में एकरूपता सुनिश्चित 
करने के लिए कतिषय सागेदर्शी सिद्धांत निर्धारित करते के 
ज्रशम पर्‌ भारत सरकार द्वारा विचार किया गया है । 


(2) वित्त मंत्रालय के परामर्शे से यह निणेय किया गया 
है कि वेतन और. अत्तो से संबंधित शर्तें और संयुक्त राष्र 


अच्यक्ष (बिभागेसर) सेवा 


427 
तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अल्पकोलिक 
नियूक्ति/कन्सल्टैंसी पर व्यतीत की गई अवधि का निरूपण 
निम्नलिखित प्रकार से विनियमित किया जान! चाहिए :-- 


(का) जहां संयुक्त राष्ट्र था अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां 
सरकारी कर्मचारी को बेतन और भत्ते अपने 
निजी नियमों के अनुसार देती हैं वहां सरकारी 
कर्मचारी दवारा एजेंसी में व्यतीत की गई अबधि की, 
विभागेतर सेवा के रूप में समझा जाएगा । एजेंसी के 
लिए यह आवश्यक होगा कि वह विभागेतर सेवा। 
कन्सल्टेंसी की अवधि के लिए छुट्टी वेतन तथा पेंशन 


कमचारी को स्वयं ऐसे अंशदानों का भुगतान 
करना होगा । यदि छुट्टी वेतत और पेंशन अंशदांसों 
का भुगतान एजेंसी थ। संबंधित सरका 
द्वारा नहीं किया जाता है तो अन्यस विभागेतर 
सेवा पर व्यतीत की गई अवधि को पेंशन के लिए 


तथा छुट्टी हकदारी का निर्धारण करने के लिए 


अहक सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा । 


(ख) जब भारत सरकार किसी सरकारी कर्मचारी 
की संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय -एजेंसी 
में अल्पीर्वाधक मियुक्ति/कसल्हैँसी के लिए. आयी- 

जित हैँ और इस ग्रकार भेजे गए सरकारी कर्भ 


दैनिक भत्ते) या पशामर्शी शुल्क/मानदेय या 
दीनो का भुगतान किया जाता है किन्तु छे 
निजी नियमों के अनुसार वेतन और भत्तों का 
भुगतान नहीं किया जाता तो सरकारी कर्मचारी 
को एजेंसी में प्रतितनियुवित पर समझा जाएगा 


और वेतन तथा भत्तो का भुगतान भारत सरकार : 


द्वारा किया जाएगा । सरकारी कर्मचारी को एजेंसी 


में प्रतिनियुक्ति की सम्पूर्ण अवधि के लिए ड्यूटी 


पर समझा जाएगा । ऐसे मामलों में छूद्री वेतत और 
पेंशन मद्धे अंशदानों का भुगतान नहीं क्रिया 
जाता । 


(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में शामिल मामलों 
को छोड़कर झत्य मामलों में जहाँ सरकारी कर्म- 
चारी को नत राष्ट्र और अच्य अन्तर्राष्ट्रीय 
एजेंसियों में अल्पावधिक नियुकित/कन्सल्टैसी 
स्वीकार करने की सरकार हारा अनुमति दी 
जाती है और एजेंसी केवल निर्वाह भत्ता या फीस/ 
मानदेय या दोनों देती है तो सरकारी कर्मचारी 
की अनुपस्थिति की अबधि उसे देय और स्वीकार्य 
छूट्टी के रूप. में समझी जाएगी । ऐसे मामलों 
में छुट्टी वेतन और पेंशन अडे कोई अंशदान देय 
नहीं होगा । 


री कर्मरी : 


सी हाय केवल निर्वाह भत्ते (अर्थात्‌ ; 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
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(घ) उस सरकारी कर्मचारी के भासले में, जिसकी 
नियूक्ति सरकार के साथ अनुवंधित आधार पर 
हुई हैं उसके मामले में यदि संयक्त राष्ट्र या अन्य 
अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों में निर्युक्ति/बंसल्टैंसी की 
अवधि 45 दिउ से अधिक है तो अनुबंधित नियुक्ति 
उत्त तारीख से समत हो जाएगी' जिस तारीख 
को वह सियूक्ति/कन्सल्टेंसी स्वीकार करने के लिए 
कार्यभार सौना है यदि एजेंसी में जियुक्ति/कंस- 
ल्टसी को समाप्ति के पश्चात्‌ अधिकारी की 

[की हो तो उसकी निथुक्ति 
जाएगी । यदि नि्यृक्ति/ 

45 दिन या इससे कम है 

की अबधि उपर्भुक्त उप- 

और (स) के अधीन विकि 
यसित की जाएगी। 


गर आधाश पर 


| बिए गए लिर्णयों के. संदर्भ 
में, निम्तलिखित मुद्दों को जोःइस मामले के लिए उपयुक्त हैं, 
केन्द्रीय सरकार के सभी संत्ालयों/विभागों की सूचना और 
मार्मवर्शत के लिए स्पष्ट किया जाता है: 


के. छुट्टी के बौर 


पिछले कुछ समप से थे. सब्देह उठाए यर हूँ कि बया ऐसे 
मामलों में, जितमें विदेश नियुक्ति/कसण्टैसी की अवधि 


संबंधित सरकारी कर्मचारी को देश और स्वीकार्य 
की अवधि के दौरान आती है तो अंधिकारी को 
सिविल 


टूटी). नियमावली, 7972 के 
ध्यान में रखते हुए वियूवित/कं: 


हैं जिसके यमका यह 
घिकारी सक्षम आधिकारी की मू 
की अवधि के दौरान कोई सेना कष 


न 


जंगार स्वीकार करते 
के लिए बजित है । उपर्युक्त नियम में बह भी व्यवस्था ह 
कि सामान्यः ऐसी. मंजरी नहीं दी जाती और आपवादिक 
आमलों में या तो अधिकारी की सेजाएं ऐसे कार्यालय में 
स्थानाम्सरित की जाएं जहां वह छटटी के दौरान कार्य करना 
नाहतः हैं या उसे त्यागपन्न देने के लिए कहा जाए । 


यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामले जिनमें अधिकार 
को संयुक्त राष्ट्र और अन्म निकायों में विदेश निथुकिति/ 
कंप्रटेसी स्वीक/र बारने की जगुमलि दी गई है तो' अधिकारी 
द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से विदेश वियुवित/ 
कंसलठसी स्वीकार करने की अनुमति में केन्रीय सिविल 
सेवा (छुट्टी) सियमावली, 7972 के नियम 23 के 
अधीन अनुमति भी स्वतः ही मिल जाएगी । 


ख. वैज्ञानिकों, 'िलप्ेज्ञालिकों (प्रोग्रेशविद) ओर 
. खिफित्ा विशेषज्ञों के लिए उपजस्ध : 
दिनाक ।-2-80 के का० ज्ञा० सं० 6043//79 


भत्ता के पैराओ्राफ 8 में यह व्यवस्था की गई है कि के्ट्रीग 


अध्यक्ष (विमागेतर) सेवा 
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सरकार के अधीन कार्म कर रहे जिन वैज्ञानिकों, शिल्प- 
वैज्ञालिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों को समग्र अनसंधान 
और विकास के हित में सरकार द्वाटा विदेश के या 
देश के विश्वविद्यालयों सें य वेज्ञानिक/चिक्षित्सा 
संस्थाओं में अगन्तुक प्राध्यपकों, छात्में आदि फेरम -मे 
दर्णकालिक नियुक्ति सीकर करने की अनुमति दी जोती 
हैं तो उनके छारा लिए जा रहे पूरे पारिश्रमिक को लेने 
वह अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर-दी जाए :-.- 


0) उन्हें ऐसी नियुक्ति की अवधि के दौरान असाधारण 
छूटटी मंजूर की जाए 


0) नियुक्ति एक बार में दो. वर्ष की अवधि से अधिक 


के लिए नहीं होती चाहिए; और 


(ए) बे भारत सरकार को पेंशन अंशदान का भुगतान 


उसी प्रकार करेंगे जैसे कि अन्यत्र (विभागेतर) 
में रतिनिथुक्ति पर भेजे गए सरकारी कर्मच ४ 
हार। मूल नियमों के उपबच्धों के अधीन देय होता 
हैं। एसे कर्मचारियों के मामलों में जो अंशदायी 
भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होते हैं, वे 
नियोक्ता के अंशदान का भाग स्वयं देंगे जो 
ऐसी परिलब्धियों के भतुसार होग; जो कभ 
उस समय ले रहा होता जबकि वह भारत हे 
ड्यूटी पर होतग । 


पेंशनभोियों पर 
आधार पर नियुक्त किए. गए व्यक्ति 
के तव तक पात नहीं होंगे जब तक घे 
म से कप तीज जथे वी जेया 


तेयुक्ति स लौटते पर कम से काम 


. तीन वर्ष की अवधि के लिए जनुवन्धित या अन्यथा आधार 


पर सरकार म॑ सवा कारम का बचत न दें । 


यह सत व्यक्त किया गया है कि उपर्युक्त उपबन्ध ऊपर 


पैराग्राफ 2 में दिए गए उपबच्धों से कम 
यहू निर्णय (कया 
राष्ट्रीय एजेंसियों 


उदार हैं । अतः 
गया है कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्त- 
में अत्पकालिक विदेश तियुक्ति/कंसल्टेंसी 
स्वीकार का अनुभति प्रान्त विशेषज्ञों, शिल्पवैज्ञानिकों 
और चिकिसा विशेषज्ञों को दिनांक 77-52-80 के का० 
ज्ञा० के पैराग्राफ 8 में दिए गए उपबन्धों द्वारा यः ऊपर पैरा- 
ग्राफ 2 में बिए गए उपवन्धों द्वारा शासित होने का विकल्प 
दिया जा सकता है । 


ग. अनुपूरक निधन 72 के अधीन कटौती से छूष्ट : 


:7-2-2980 के का० ज्ञा० के पैराम्राफ 6 
() में बिए गए उपबन्धों के अनुसार, संयुवत् राष्ट्र, य्ेस्को 
आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के लिए चने गए विषयों 
पर श्पोटे/पेपर या. अध्यफा रिपोर्ट लिखने के लिए सरकारी 


अ 


| 
| 
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कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई राशि का एक तिहाई भाग 
अतु० नियम 2 के अधीन सामान्य राजस्व में जमा नहीं 
किया जाता । वित्त मंत्रालय और मिर्यलक तथा महालेखा 
परीक्षक के परामर्श से इस विभाग के दिनांक !9-5-8] 
के का० झा० संख्या 6027/3/87-सथा० (भत्ता) 
द्वारा अब आदेश जारी किए गए हैं जिनमें यह व्यवस्था है 
कि जिस मामलों में कोई सरकारी कर्मचारी संयुक्त राष्र 
या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजसियों को ओर से पेपर था रिपोर्ट 
आदि (अपनी सेवा के दौरान अजित ज्ञान की सहायता 
से) लिखता है और ऐसी रिपोर्ट अल्पकालिक कस्सी .के 
परिणामस्वरूप लिखी गई है तो ऐसे कार्य के लिए एजेंसी 
हारा दी गई राशि भी अनुपूरक नियम 2 के अधीन न आमे 
वाल अन्य सभौ मामलों से, संयुक्त राष्ट्र शौर अन्य 
अन्तर्राष्ट्रीय एजेसियों में अल्पकालिक सियुक्ति/कंसल्हेंसी के 
लिए ब प! फीस/भानवेध' 


घरक रियों द्वारा पराप्त की गई कंसस्टेंस 
अनुपूरक नियम १2 के जउपबन्धों के अनुसार कटौती के 
अधीन आएगा । 


च. अन्य शर्तें : 


इस कार्यालय ज्ञापन मैं की गई व्यवस्था के अतिरिवत 
ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व ळक, 
एफ० ए० औ०, ई०, सी०ए० एफ० ई०, आदि जैसे विश्व 
संगठनों में विदेशी नियुतित/कंसल्टेसी स्वीकार करते की 
अनुर्मात दी गई है, वह भारत सरकार से अन्य भगवान था 
रियायथते प्राप्ष करने का हकदार नहीं होग! और स्थानान्तरण 
माला भत्ता आदि जैसी अन्य शर्तें उसी प्रकार होंगी जो 
उधार लेने काले संगठन के साथ सिधारित की जाएंगी । 


हु. अत्यकाशिक कंसहरदसी : 


उक्त आदेश के प्रयोजन के लिए अत्मकालिक निसु) 
बंसल्टैंसी से ऐसी नियुवित अभिप्रेत है जो तीन महामे 
अधिक अवधि की न ह्लीं । 


में अध्पकालिक विदेश निमुक्ति/कंसल्टेसी स्वीकार करने: 
के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकारियों को भेजे जाते 
के कारण हुई पैतालीस दिन से अधिक अवधि की रिक्त 
को मंत्रालयों द्वा सामान्य तरीके से भरा जा सकता है । 
पैलालीस विनर या इससे कम अवधि की रिक्ति को नहीं 
भरना चाहिए । छुट्टी रिक्तियों की भर्ती सामान्य नियमों 
द्वारा शासित होगी । 


भारत सरकार, कामिक और प्र० सुधार विभाग के दिनांक ]5 
अक्टूबर, 7983 कॉ० ज्ञा० संख्या ]607/3/87-स्था® (भत्ता) के 
साथ पठित दिनांग 5 मार्च । 984 का काऽ ज्ञा०] 


9. एक सरकार से दूसरी सरकार के आधार पर विदेशों 
में “विशेषज्ञ वर्ग से नीचे के कार्मिक” की प्रतिनियुक्तिः--- 
(7) केस्द्रीय सरकार के एक विभाग/कार्यालय 
में कराये कर रहे सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पन्नों को 


(4) संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों 


अध्यक्ष (विभारतर) सेवा 437 


केस्रीय सरकार के अन्य विभागों/कार्यालयों आदि में पदों 
के लिए भेजने फे संबंध में गृह मंत्रालय के दिनांक 74 
जुलाई, 2967 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 60/37/63- 
स्था० (क) [मूल नियस 73 के नीचे आदेश (2)] और 
इस विभाग के दिनांक 3 अप्रैल, 7982 के कार्यालय ज्ञापन 
संख्या 280:7/7/87-स्था० (ग) [मूल नियम 73 के 
नीचे आदेश (3)] के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश 
हुआ है कि उक्त दोनों कार्यालय ज्ञापनों में दिए गए उपबन्ध 
भी एक सरकार से दूसरी सरकार के आधार पर विदेशों 
में प्रतिनियुक्त भारतीय विशेषज्ञों की सेवा शर्तों को शासित 
करते हैं ! 


(2) अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी शिसम 
अन्तर्गत . डिप्लोमाधारी इंजीनियरों और i 
स्टाफ आदि जैसे विशेषज्ञ वर्ग से नीचे के कामिकीं को एय 
सरकार से दूसरी सरकार के आधार पर विदेशों में प्रतिनियण्त 
निया जा पक्के इससे सरकारी कर्मचारियों के दो बेग 
के बीच भेदभाव 
सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी अधिकार संरक्षित 
थे जबकि सरकारी कर्मचारी के दूसरे वर्ग को ऐसा संरक्षण 
प्राप्त पहीं भा और विदेशों में रोजगार स्वीकार ; 
अनुमति दिए जाने से पूर्व उन्हें अपनी मौकरी से त्थागपक्ष 
देना पड़ता था । भूंकि “विशेषज्ञ च के नीचे: के-का सिको” 


न एक सरकार से दूसरी सरकार के आधार पर अ तानिथुकिि र 


की कोई व्यवस्था नहीं थी । अतः मांगकर्ता देश सामान्यतः: 
ऐसे अन्यं देशों से भांग करते थे जो इस वर के ध्वितयों कं 
व्यवस्था वार सथ । इसका प्रभाव विशेषज्ञ - का पर भी 
पडता था । 


१3) अतः भारत सरकार पिछले कुछ -समंथ से 
प्रश्न पर विचार करती रही है कि वया ऐसी व्यवस्था की' 
जा सकती है जिसमें “विशेषज्ञ वर्ग से नीचे के कामिकं” 
को एक सरकार से दूसरी सरकार के आधार पर विदेशों में 
प्रतिनियुकत किया जा सक्रे और विशेषज्ञ वर्ग के कामिकं 
के समान ही उनके सेवा अधिकारों को, संरक्षण देकर. उनमें 
भी संरक्षण की भावना उत्पन्न की जा सक्ने । विदेश मंत्रालय 
के परामर्श से अब यह निर्णय किया गया है कि. “विशेषज्ञ 
वर्मे से नीचे के” सरकारी कर्मचारियों को भी विशेषज्ञ 
बर्ग वेह का्मिकों के समान सुविधाएं. मिलनी चाहिए 
यह भी निर्णय लिया गया है कि एशिया, अफ्रीका और लेटिस 
अमेरिका के विकासशीक्ष देशों के पदों के लिए विभागीय 
तौर पर परिचालित अथवा किसी सरकारी अभिकरण 
द्वारा विज्ञापित रिक्तियों के लिए विभिन्‍न केखीय सरकारी 
विश्वागों/कार्यालयों में कार्य कर रहे डिप्लोमाधारी इंजीनियरों, 
वेरा-मैडिकल स्टाफ आदि जैसे “विशेषज्ञ वर्ग से नीचे के 
कार्मिकों” के आवेदन-पत्न उनसे स्थागपल मांगे बिना, अग्नषित 
किए जाने चाहिए | उनके चुन लिए जाने पर इस निभाग के 
दिनांक ! अप्रैल, 987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2803 | 


सः 


हे पर थे 


मू०नि० 74¢] 


3/87-स्था० (ग) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार उत्तके 
सेंबा-अधिकारों को संरक्षित किया जाए । 

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का ० और प्र० सू ० विभाग का दिनांक 
0 दिसम्बर, ]98 का का०्ज्ञा० संख्या 2803//80-सथा० (य) 


20. साणपुर और लिपुरा सरकारों के अधीन सेवा के 
लिए भेजे जाने वाले के्रीय सरकार के कर्मचारीयों की 
ग्रतिनियुक्षि की शाते.-- (7) इस. आशय का प्रश्‍न फुछ 
समय से सरकार का ध्यानः आकर्षित करता रहा है कि 
केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की 
शर्ते वथा होती चाहिए जिस्हें मणिपुर सरकार अथवा द्विपुरा 
सरकार के अधीन सेवा केः लिए भेजा जाता है । उपर्युक्त 
विषय पंर पहुंले के संभी' आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, 
अब राष्ट्रपति ने यह मि्णीस लिया है कि मणिपुर सरकार 
अथबा लिपूरा सरकार के आधीन सेवा के लिए- भेजे गए 


केद्रीय सरकार के मिविल कर्मचारियों को बही भत्ते और 


सुविधाएं अनुशेय होंगी जो वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग 
के दिनांक | 4 कार्यालय जोपन संख्या 20074/ 
38» 9 में दी गई हैं । (देखें परिशिष्ट :7) 


अपथुकक्‍त ॐ 


ही ला श 


अथवा इस कार्यालय झोपव' में उल्लिखित शर्तों के अधीन 


इस सम्बन्ध में एक बार दिया गया विकल्प जन्तिम होगा । 


` [स्त सरकार, कामिक और भ्रशिक्षण विभाग का विंभाव 20 
दिसम्बर, 5,985 का वा; 


सू लिएश-.] 2. 


ऐसे स्थानान्तरण की तारीख से उसका छुड्डी पर रहना 
और छुट्टी बेसन लेना समाप्द हो जाएगा। 


~ शूल सिमरम 78 : (।) जमत सेवा में स्थानाग्तरित 
सरकारी सेवका उसी काडर था उन्ही क्ोकरों में बना रहेगा 


जिसमें या जिसमें चहू अपने सथानानतरण से छीफ पूर्व 


जअधिष्ठादी घा स्थामापर्त हेसियत में सम्मिलित था, और 
उसे उन शसो फे अधीच रहते हुए जो सूल निय 30 (7) 
के द्वितीय परस्तु के अधीन विहित हैं उन काउरों सें ऐसा 
अधिष्ठायी था स्थानाथन्म प्रीति की जा सकेगी जेसी कि 
आदिष्ट करने फे लिए सक्षम प्राधिकारी विनिश्चित करे। 
एसी प्राधिकारी प्रोत देने में अन्यन्न सेवा में किए गए 
काम की प्रकृति पर सीं विसार करेगा । 

(म) इस शिषम की कोई भी बात अधीवरथ सेवा के 
किसी सदस्य को ऐसी अन्य प्रोन्मतियां प्राप्त कश्मे से िक्षाररत 
नहीं करेगी जैसी कि उस प्राधिकारी दारा विसिश्चित की 
जाए, जो उस सकस्य के सरकारी सेवा में रहने कीं दशा सें 
प्रोन्नति चेले के लिए सक्षस होता । 

55 3I]DPATIN 88. 


० सेख्या +2(45)समान (पीता) / 8३ | : 


यकि सरकारी सेवक को, छूटूदी के _ 
दोराम ही अभ्य सेवा में सुपानान्तरिल कर विया जाए तो . 


अन्यत्त (विभागेतर) सेवा 483 


आएल सरकार के आदेश 

५ जब इतर सेवा में होने पर “एक फे लिए एक" सिद्धांत 
के अनुसाए प्रोफार्सा पदोन्पलि --(7) भूल नियम 30 के 
तीचे दिए गए भारत सरकार के आदेश द्वारा “आसनम 
निकट नियम” में “एक के लिए एक” का सिद्धांत सेवा की 
वियमित लाइन से बाहर सरकार के अधीन प्रतिनियुवित 
के मामले में लागू होता है । किन्तु मूल नियम ।3, जिसके 
अनुसार इतर सेवा पर प्रतिनियुक्ति के मामले विनियमित 
होते हैं विशेष रूप से कोई ऐसी शर्तें निर्धारित नहीं करता । 
सूल नियम 723 में ऐसे विशेष उपबन्ध म॑ होने पर यह 
चिणय किया गया था कि जब जत्यत्र सेवा पर प्रतिनियुषिति 
एक या एवा से अधिवा सरकारी पर्णभारियों मे कनिष्ठ किसी 
सरकारी कर्मचारी को सामान्य जप से पदीन्नत. किया 
जाता है तो अन्यल्ल सेवा के उससे वरिष्ठ सभी सरकारी 
कर्मचारियों को उसके मूल संवर्ग में संभवतः इस शर्त-गर 
प्रौफार्मा स्थानापन्न पदोन्नति दी जा सकती है कि उन्हें सक्षम 
प्राधिकारी से उपयुक्त समझा हो। अतः परिणामी स्थिति 
यह है कि इतर सेवा में, ्रतिनियुक सरकारी कर्मचारियों 
को प्रौफार्मा पदोत्माति के मामले में राज्य सरकार में अथवा 


केद्ीय सरकार के अन्य विभाग में प्रतिभियुक्त' सरकारी 
.. कर्मचारियों की तुलना में अधिक लाभ मिलता है । 


` (2) उपर्युक्त विषमता को दूर करते के 
से यह निर्णय किया गया है मि इतर सेवा पर प्रतिनियूषई 
सरकारी कर्मचारियों कीं प्रोफार्मा पदोस्तति भविष्य में 
उसी प्रकार वितियमसित की जानी चाहिए जैसे कि उपर्यूकत, 


लिर्यामत सेवा से बाहर सरकार के अधीव प्रतिमियुकितं नके 
. मामले में की जाती है । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का पिनाकं :8 भून, ६882 का 


कार्यालय ज्ञापन संख्या ए (7)-ई [४(क)/62 यौर भारत सरकार, , 


वित्त मंत्रालय (सी ०्डी०) का दिनांक 3 अकतूबर, ..962 का अ० 
शासकीय) पच्च संख्या 8635-पी०टी ०भाई7/62 


| 


मूल लियश 224 अन्यन्न सेवाधीन सरकारी सेवक अन्यन 
नियोजन से सस तारीख से बेसन लेगा जिसको कि वह सरकारी 
सेबाधीन अपने पद का भार स्याम दे। उन कनही भी निर्बन्धनों 
के अधीन रहते हुए जिन्हे कि राष्ट्रपर्ति जादेश दारा, अधिरो- 
[पत करे, ऐसी कार्यग्रहण अछि के बौरान उसका बेसन अन्यल् 
नियोजक के पशमर्श से, स्थानांतरण अंणूर करने चाले 


प्राधियारी हारा नियत किए जाएंगे। (इस नियम के अधीन , 


जारी किए गए आदेशों के लिए देखें इस संकलन का परिशिप्ट 
एक) । 
लेखा-परी क्षा अनुदेश 

जब इतर सेवा शर्तों पर उधार दिया गया कोई सरकारी 
कर्मचारी अपने विदेश नियोक्ता के सेबा से निवृत्त हुए 
बिना - सेवानिक्षस्त होता है तो उसी समय लेखा अधिकारी 
सामान्य प्राशिकास्यों के साध्यम से सेवा निवृत्ति की 
तारीख और सरकार से ली गई पेंशन की राशि को दर्शाते 


| 
| 
{ 


` सरकारी अमिदाय * 
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चाला एक विवरण इतर नियोक्ता को भेजेगा ताकि इतर 
नियोजक यदि चाहे तो उसे इच्छुक नियुक्ति की विद्यमान 
शर्तों में संशोधन करने का अवसर मिल सके । 
[लेखा परीक्षा अनुदेश मैनुअल (पृनःमूद्रित) भा-।, अध्याय %] 
का पैरा 3] 
गूल नियम ।।5 (क) : सरकारी सेवक के अन्यन्न सेवा 
में रहने के दौरान उसकी पेंशन फे खर्च सद्धे अभिदाय उसको 
ओर से साधारण राजस्य में संदत्त किया जाना चाहिए । 
(ख) यदि अन्यत्र सेवा भारत में है तो छुदूडों वेतन के 
खचे मड़े अभिदान भी संदत्त किया जाना चाहिए। 
(ग) ऊपर के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन शोष्य 
अशिवाय- स्वयं सरकारी सेच खारा. संबत्त किए जाएंगे, 
सिवाय तब के जब कि अन्यत्र सियोजक उन्हें संदत्त करने के 


. लिए सहमत हो जाए। बे. दाथ सेवा अन्यन सेवा एहते 


हुए ली गई छुटूटी के दौ रास संदेय भ होंगे। 

(घ) नियमं ५23 (ख) के अधीन की गई विशेष 
व्यवस्था हारा छुट्टी" चेतन वद्धे 'अभिदाय करने को अप्रेक्षा 
भारत से बाहर अन्यत सेवा की-बशा में भी की जा सकेगी । 

अभिनव्राय अन्यक्ष वियोजय छशा संबत्ल किए आएंगे । 

छिप्पण. 7:--इस' पुरे अध्याय में, पेंशन के जन्तगंत वें 
; यदि कोई हों, हैं जो भाव्या 
के जम्मा खाते में देय है । 


में सरकारी सेव 
` ऑकष्पण 2: हठा दी गई। 
प्रशासनिक अनुद 
` अबाल के भुगतान के लिए ज्ञार्यचिधि 

।, स्थानान्तरण की मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को 
सरकारी कर्मचारी के इतर सेवा में स्थानान्तरण की मंजूरी 
के आदेश की एक 
अधिकारी को भेजी जानी 


नाहिए जो उसके वेतन की लेखा परीक्षा करता है और उस 


अधिवारी के अनुदेश प्राप्त करने चाहिए कि उसके अंशदालों ह 


का हिसाब-किंताब कौत अधिकारी रखेगा और उस अधि- 
कारी को कार्यभार के सभी स्थानान्तरणों के समय तथा 


स्थातों की सूचमा देती चाहिए जो उसके इतर सेवा में जाते, 


समय, उसमें रहते समय या उससे लौटते समय एक पार्टी 
है और उसको समय-समय पर इतर सेवा में अपने वेतन, 
ली गई छुट्टियों, अपने डाक-पता और उस अधिकारी 
द्वारा अपेक्षित अन्य कोई सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए । 

2, (क) भारत से बाहर इतर सेवा के मामले में 
महालेखाकर, केखीय राजस्व "लेखा अधिकारी” है । 

(ख) भारत में इतर सेवा के मामले में 

(॥) रथाद इतर सेवा में वेतन सरकारी खजाने से 

अदा किया जाता है और वेतन की लेखा परीक्षा, 


५ मूलं नियम 320 के साथ पठित भूस नियम 7 5 के उपबच्धों 


'सिर्यम 2 में उल्लिखित लेखा " 
चाहिए । सरकारी कर्मचारी 
को स्वयं एक प्रति उस अधिकारी को तत्काल भेजनी _ 
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लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है तो 
लेखा अधिकारी ही ऐसा लेखा परीक्षा अधिकारी 
है; 

(i) अन्यथा, लेखा अधिकारी उस राज्य का महा- 
लेखाकार है जिस राज्य में वह नगरपालिका, 
पोर्ट टूस्ट अथवा संबंधित अन्य निकाय स्थित 


हुँ । 


(टिप्पणी:--भारत में अथवा भारत. से बाहर इतर सेवा 
पर नियुक्त वाणिज्यिक विभागों “अर्थात्‌ रेलवे शोर 
डाक तथा तार विभाग) के सरकारी कर्मचारियों के भामले 


में लेखा अधिकारी” संबंधित विभाग का लेखा आधिः ' 


कारी है । 
[डाक व तार संकलन के मूल नियम तथा अनुपूरक निरस भाग है| के 
परिशिष्ट 3 का उद्धरण] 
भारत सरकार के आदेश 
3. सान्यताप्राम्त संघों/यूनियर्नों में इतर सेला के 


कर्मचारियों के विशेष प्रावध्षात :-- (3) नेन्द्रीय सरकारी 


कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियनों/संघों/फेडरेशमों 
को सहायता प्रदान करने के एक उपाय के झूम में सरकार 


ते उन्हें यह अनुमति दी है कि वे सेवा कर रहँ सरदारी 
कर्मचारियों की सेवाएं संबंधित - संबीं/यूनियंतों/फे 
में काम करने के लिए इतर सेवा शर्तों. पर प्राप्त करें । ऐसे 
मामलों में, छुट्टी वेतत और पेंशन अंशदान का भुगा 


के अनुसार यूनियनों आदि द्वारा किया जाता अपेक्षित हल 


राष्ट्रीय परिषद (जे० सी० एम०) के कर्मचारी पक्ष ते यह . 


अनुरोध किया था कि सेवा करः रहे कर्मचारियों के इतर 
सेवा में वेतन आद का व्यय वहन करने तथा इस संबंध में 
संघों आदि द्वारा सरकार को दिए जाने वाले अपेक्षित इतर 
सेवा अंशदानों के खर्च को पूरा करने के लिए मान्यताप्राप्त 
संघों, यूनियनों, आदि के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं ही 
राष्ट्रीय परिषद की बैठक में किए गए विचारं-विभर्श के 
परिणामस्वरूप, मामले की जांच की. गई है । कर्मेचारियों 
की यूनियनों, संघों आदि के हितों को और अधिक बढ़ावा 
देने तथा कर्मचारी संबंधों में सुधार लाने के उद्देश्य से यह 
निर्णय किया गया है कि सेवा कर रहे सरकारी कर्म- 
चारियों के मामले में मान्यतप्रिप्त संघी/यूनियनों/फेडरेशनों 
आदि हारा इतर सेवा के लिए दिए जामे वाले पेंशन 
अंशदान को समाप्त कर दिया जाए। किन्तु यह रियायत्त 
केख्रीय सरकारी कर्मचारियों के मान्यताप्राप्त अखिल 
भारतीय संघों/यूनियनों/फेडरेशनों तक ही सीमित मिलेगी 
और यह स्थायत प्रत्येक ऐसे संघ/यूनियन/फेडरेशन में 
इतर सेवा में कारये कर रहे दो से आधिक कर्मचारियों को 
एक ही समय में तहीं दी जाएगी । 


जा 


3. भारत सरकार, वित्त मंक्षालय की दिनांक 29 जनवरी, 797! की अधिसूचना संख्या ३ 8(23)-६ ५ (क) [70 हारा हृदाया गया। 


रशी ` 
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(2) जहां तक संघों/यूनियतों/फेडरेशनों द्वारा भुगतान 
किए जाने वाले छुट्टी वेतन अंशदान का संबंध है, इसमें भी 
तब छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है जर्बाक संघों/यूनियनों/ 
फेडरेशसों, संघों आदि में सेबा की अवधि के दौरान अझित 
छुट्टी के संबंध में संबंधित कर्मचारियों का छुट्टी वेतन बहन 
करने के लिए यूनियनें आदि सहमत हो जाएं और संबंधित 
कर्मचारी यूमियतों/संघों/फेडरेशचों में अपनी इतर सेवा की 
अवधि के संबंध में सरकार से छुदूटी के लिए अपना दावा 
छोड़ने के लिए सहमत हो जाएं । दूसरे शब्दों में, इतर सेवा 
की अवधि के बौरान इन अधिकारियों की छुट्टी संबंधित 
यूनियचों/संघों/फेडरेशनों के नियमों के अन्तर्गत विवियमित 
की जाएगी ।. इन यूनियमों/संघों/फेडरेशनों द्वारा मंजुर 
की गई छुट्टी के संबंध मैं छुट्टी वेतन का भुगतान भी वही 


- करेंगे और छड़टी अधिकारियों-के छुट्टी खाते में जमा नहीं 
' की जाएगी । इतरं सेवा की अवधि के दौरान अजित छुट्टी 
'में से न. ली गई बकाया छुट्टी, यदि कोई हो, इतर सेवा से 
“अधिकारियों के प्रत्यावतेन हो जाने पर व्यपगत हो जाएगी । 


अन्यत्न सवा की अवधि भारत सरकार के अधीन के किसी 
भी प्रकार की छूटूदी के लिए नहीं मिनी जाएगी । 


इनके जारी होने ख से लागू 


, [झारत सँरकार, वितत मंत्रालय का 20 अक्तूबर, 975 का का० 


“ज्ञा० सं० एक ३20) -*नाा (ख) | 75] 


2 छुददी वेतन और पेंशन अंशदानों का सुगान और 


- समायोजन ॐ~-(.) इलरू सेवा में उधार दिए गए 
“` क्रेख्लीय सरकारीः कंमचार्रियों के 'सामले में इतर विथीषतं 


से बसूल किए जाने. वाले छूटूटी वेतन और पेंशन अंशदातीं 
“का भुगतान और समायोजन विभिन्‍न लेखा अधिकारियों 


+ ह द्वारा निम्नलिखित प्रकार से, किये। जाएगा :-- 


(]) रक्षा, डाक-्तार और रेलवे से संबंधित कर्मचारियों 


के मामले में, इतर नियोक्ता से अंशादाचों की - 


वसूली करते और: बसूली पर निगरावी रखने 
तथा इतर सेवा के दौरान छुटूटी वेतत के भुगतान 
का उत्तरदायित्व संबंधित लेखा अधिकारी पर 
होगा । इसके अतिरिव्त, अन्य विभागों/सरकारों 

है में प्रतिनियुवित पर गए इस कर्मचारियों के 
मामले में छुट्टी बेतत अंशदानों की बसूली के 
लिए अपनाई जाने वाली कार्योबधि वही होगी 
जो इतर सेवा के मामले में है । 


(8) किसी भी शेणी के; ऐसे अधिकारियों, जो इतर 
सेवा में जाने से तत्काल पुर्वे अपना वेतन भुगतान 
की आई० आर० एल० ए० पद्धति के अधीन 
लेते रहे हैं, उनके अंशदानों के भुगतान की अदायगी 
आई० आर० एल० ए० लेखा अधिकारी को को 
जाएगी भौर बही इसका समायोजन करेगा । 


(इए) (क) जिन अस्थायी सरकारी कर्मचारियों, और 
(ख) भारतीय राजस्व सेवा जैसी कतिपय 
सेवाओं के अधिकारियों का किसी विशेष पद पर 
अपना धारणाधिकार नहीं है और जो उपर्युक्त 
श्रेणी (३) के अन्तर्गत वहीं आते हूँ, उनके अंश- 
दानो का भुगतान उस लेखा अधिकारी को 
किया जाएगा जो उनके इतर सेवा पर जाने 
के तत्कालपूर्व उनके वेतन का समायोजन कर 
रहा था और बही अब भी इनका समायोजन 
करेगा । 


(४) अन्य सभी मामलों में, अंशदानों का भुगतान 
उस. कार्यालय संबर्न का लेखा अधिकारी' | 


किया जाएगा और बही इमका.. समायोजन , 


करेगा जिस कार्यालय संवर्ग में इतर सेवा में 
जाने बाले सरकारी कर्मचारी का धारणा 
धिकार है । 


(2) पूर्वेवतीं पैराप्राफ के अनुसार जिस लेखा अधिकारी 
को ये अंशदान देस हों, उसका नाम केन्द्रीय सरकारी 
कर्मचारियों की इतर सेवा की प्रतिनियुवित की शर्ती में अवश्य 
बताना चा|हए । 


(3) इतर नियोबला को यह सदाह दी जाएं फि वह 
संबंधित लेखा आधिकार्री को अंशदान रोखत चंक/डिसान्ड 


` ड्राफ्ट द्वारा ही भजे जाएं और उत्तको कभी भी-सरकारी 


खजाने, बैंक में नकदी के रूप में जमा-नहीं किया जाए 


(4). यह भी स्पष्ढ किया जाता हैं कि उप-परा्ाफ 


(8), (0) और (9) में दए गए छूटुटी वेतन और 


पेंशन अंशदानों की वसूला और समायोजन के लिए उपर्युक्त : 


मार्गदर्शी सिद्धांत ऐसी अन्य सरकारों/विश्ञागों में आंत 
नियुक्ति के मामले में समान रूप से लागू होंगे जहां ऐसे 
अंशदाचों की वसूली करनी होती हैं । 

[भारत सरकार, वित्त मंद्वालय का दिनांक 2 जुलाई, 7966 का 
का० ज्ञा० संख्या एफ ।(3)ख / 66, दिवांक ।4 दिसम्बर, 7970 की 
सं० एफ ।(3)-ख/66 और दिनांक । अक्तूबर, 2970 का संख्या एफ 


7(7)-ख/70| 


3. भारत से बाहुर इत्तर सेवा की अवधि के बौरान 
पेंशन/अंशदायी सवष्य निधि, सामात्य भावु निधि अभि- 
दामों का भुगतान और ऋणो और अग्विमों को वापसी :-- 
(3) मूल नियम .5 के उपबस्धों के अनुसार भारत से 
बाहर इतर सेवा की अवधि के दौरात सरकारी कर्मचारी 
के संबंध में पेंशन लागत मदे अंशदान की अदायगी सरकार 
को करनी होती है। इसी प्रकार, अंशवायी भविष्य सिधि 
द्वारा शासित कर्मचारी के मामले में, केन्द्रीय भविष्य विधि 
में नियोजक के भाग का भुगतान इतर सेवा की अवधि के 
दौरान करना होता है । तब ऐसे अंशदान सरकारी सेवक 
को स्वयं देने होते हैँ जब तक कि इतर नियोक्ता उसकी 


| 
न 
i 
| 
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ओर से भुगतान करने के लिए सहमत नहीं हो जाता ! 
उपर्युक्त अंशदानों के अतिरिक्त, अन्त्र सेवा में प्रतिनियुक्त 
सरकारी कर्मचारी को ऐसी भविष्य निधि उस निधि के 
नियमों के अनुसार में अंशदान करना आवश्यक होता है जिसमें 
वह अन्यत्र सेवा पर जाने के समय अभिदान कर रहा था ! 
इतर सेवा में श्रतिमियूक्ति सरकारी सेवक को गृह निर्माण 
अग्रिम, स्कूटर/मोटर कार अग्निम आदि जैसा ऋण और 
अग्निम की वह राशि भी वापिस करनी होती है जो इतर 
सेबा पर जाते ससय बकाया हो । 


(2) यह बात ध्यान में आई है कि भारत से बाहर इतर 
सेवा में गए सरकारी कर्मचारी किस मुद्रा में भंशदाच और 
बामसियों का भुगतान करें इसके बारे में इस समय कोई 
कार्यविधि नहीं है । जबकि कुछ मामलों में अंशदान 
रुपयों. में किया जा रहा है तो अन्य मामलों में विदेशी मुद्रा 
में किया जा रहा है ! 

(3) प्रावकलन समिति ने मामले की जांच की हू । 
प्राक्कलन समिति (पांचवीं लोकसभा) की अट्छासीबीं 
. रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों/निष्कर्षों के आधार पर थहू 
` उन्रणँय किया गया है कि भविष्य में भारत से बाहूर इतर 
सेवा में गए सश्कारी कर्मचारियों के संबंध में सभी पेंशन/ 
अंशदायी और सामान्य भविष्यनिधि अंशढात तथा बकाया 
ऋणों और अभिमों की वापसी' उसी (विदेशी मुद्दा में करनी 
:लाहिए जिसमें वेतन दिया जा रहा-है । 


(4) (क) विनियम की रें सरकार द्वारा निर्धारित 
दरें होंगी । 

(ख) जिन स्थानों में राशि भेजने पर कोई प्रतिबन्ध 
नहीँ है वहां राशि सामान्य बैंक के माध्यम से भेजी जानी 
आाहिए । जिन देशों में सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से 
ऐसा प्रेषण की अनुभति नहीं है वंहां अंशदान संबंधित भारतीय 
मिशन में जमा करना चाहिए । " 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 7 दिसम्बर, :976 का 
कार्यालय शापन सं० एफ (4)-ईना! (छ) /76] 


(5) सरकार को यह अभ्यावेदन' दिया गया है कि 
सामान्य बैंकिंग माध्यम से विदेशी मुद्रा भेजने से विनिमय 
दरों में उत्तार चढ़ाव के कारण संबंधित सरकारी कर्मचारी 
को कठिनाई होती है। तथा समय संमय पर डिसाण्ड ड्राफ्ट 
प्लेजने के लिए व्यवस्था बने में डाक आदि के खर्च के अतिः 
रिक्त विदेशी मुद्रा की काफी राशि व्यय हो जाती है । इसके 
अनुसार मामले की और जांच की गई है और अब यह निर्णय 
किया गया है कि भारत से बाहर इतर सेवा पर जाने वाला 
सरकारी कर्मचारी भारत में अपने स्थानीय बैंकों के साथ 
स्थायी प्रबन्ध कर सकता है और इसके अनुसार बैंक भारत 
से बाहर इतर सेवा की अवधि के दौरान सामात्य भविष्य 
लिधि के मासिक अंशदान और पेंशत/सामान्य भविष्य 
निधि अंशदान और ऋण और अग्रिम, यदि कोई हो, की 
वापसी एपयों में करने के लिए रखे गए गैर आवासी बैंक खाते 
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से संबंधित लेखा नियंत्रक को भुगतास करने के लिए राशि 
भेजने का प्रबन्ध करेंगे । ऐसा प्रबन्ध करने के पश्चात्‌ यह 
सुनिश्चित करमा सरकारी कर्मचारी का उत्तरदायित्व होगा 
कि इन भुगतानों के लिए बिदेशी मुद्रा भेजने की व्यवस्था 
कस से कम वर्ष में एक बार की जाती है और इन भुगतानों 
के लिए गैर आवासी खाते से घिदेशी मुद्रा में राशि भेजने के 
बारे में संबंधित लेखा नियंत्रक को अपेक्षित प्रमाणपत्र 
प्रस्तुत करेगा । लागू विनियम दरें सरकार दारा निर्धारित 
वहीं दरें होंगी जो हर सरकारी कर्मचारी हारा विदेशी 
मुद्रा में वास्तविक राशि भेजने के समय थीं । 


पूबेबर्ती पेराग्राफ में दिए गए संशोधित मनुदेश तत्काल 
लागू होंगे । हे 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिसांक 22 सितम्बर, 98! का 
कार्यालय ज्ञापन संख्या एक 8(8) ईना 


6. भारत से बाहर इतर सेवा की अवधि के ब्रौरात्त . 
भारत में नान रेजिडेंट बैंक के खाते के माध्यम से पेंशन/ 
अंशदायी भविष्य निधि अंशदानों कर अथवा सामान्य 
भविष्य निधि के अंशदानों की अदायगी. और ऋणो तथा 
अञ्निमों की वापसी अदागगी किए जाते के. लिए दी गई 
सुविधाओं को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी भप बीमा योजना 
7980 के अभिदानों की अदायगी के संबंध में भी लागू करने 
का निर्णय किया गया है । | 

[भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय के दितांक 7 मई, ।982 के कार्यालय 
ज्ञापन संख्या 8{3)-ई-|/82 तथा 27 मई, 7982 के इसी संख्या के 
कार्यालय शञापत द्वारा यथा-संश्ोधिला 


मूल नियस 226 पेंशव तथा छूट॒टीं बेलन सद्धे संवेग 


अभिदायों की दर बह होगी जो राष्टपति साधारण आदेश ' 


दृष विहित करें । 
सारत सरकार के आदेश 


7. स्थायोवत कर्मचारियों के मामले में अंशदानों की 
बसूलोः--जब केस्रीय सिविल सेवाओं (अस्थायी सेवा) 
की नियमावली में यथापरिभाषित स्थायीबत सेवा का 
का कोई सरकारी कर्मचारी इतर सेवा में स्थानान्तरित किया 
जाता है तो थथास्थिति पेंशन और छुद्टी वेतन या केवल 
दशन के लिए अंशदानों की वसूली उसी प्रकार. की जाएगी 
जिस प्रकार मूल नियम !76 के अन्तरगत जारी किछू गए 
आदेशों के अनुसार समय-समय पर लागू दरों पर स्थायी 
सरकारी कर्मचारी के माभले में की जाती है । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 6 जनवरी, ।950 का 
का० ज्ञा० संख्या एफ (7)-ई- ५/49] 


2, अस्थायी कर्मचारियों के मामले में अंशदानों की 
बसूली,---इतर सेवा पर स्थानान्तरित अस्थायी सरकारी 
कर्मचारी के बारे में पेंशन अंशदान की वसूली करने के संबंध 
में विद्यमान आदेशों में इस आत का निर्णय करना संबंधित 
सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि अन्तततः पेंशन 
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के लिए सरकारी कर्मचारी की अहक सेवा की संभावना 
को ध्यान में रखते हुए ऐसे अंशवानों की बसूली कीं जाए 
अथवा नहीं । अब नई पेंशन योजना के अन्तर्गत लगातार 
अस्थायी सेवा की आधी (अब पूर्णे) अवधि को स्थाथीकरण 
के पश्चात्‌ पेंशन के लिए गिचा जाता है इसलिए अस्थायी 
सेवा को पेंशन के गिने लिए जाने की अधिक संभावना है 
और यह उचित है कि पेंशन अंगदान की वसूली ऐसे सक्षी 
मामलों सें की जाती चाहिए तदनुसार यह निर्णय किया णया 
है कि जब कोई अस्थायी सरकारी कर्मचारी इतर सेवा में 
स्थान्तारितन किया जाता है तो पेंशन अंशद्रानों की वसूली 
स्थायी सरकारी कर्मचारियों की तरह की जानी चाहिए । 


इस प्रशन की भी जांच की गई है कि क्या अम्य सेवा 
करु आए अस्थायी सरकारी कर्मचारी के मामले में पेंशन 


` अंशदाव की दर स्थायी सरकारी कर्मचारी की तुलना में 


कम निर्धारित की जामी चाहिए और इसको कम करना 


. अनावश्यक समझ! गया - है क्योंकि अंशदान की घर केवल 
` मोटे तौर पर ही सिर्धारित की जॉ संकती है और अस्थायी 


ब्यत्ितयों के लिए अलग अलग आधार से हिसाब किता 


` रखने सें कई जठिलताएँ उत्पन्न हो जाएंगी । 


[घारत सरकार/वित्त मंत्रालय को दिनांक 6 जनवरी, 2965 का 
युष्डांका संन एक;]{६)- ई ४४] 


ऊ. इसर सेवा अंशवाम को निकटसम रूपए में पणात 


क्श्सा [र सेवा की अवधि संबंध में मूल नियम 78 
र ।27 के अस्त अतिशतता के ऋ्यार पर निर्धारित 


पेंशन और छुट्टी बेसन के लिए देय अंशद्यन कौ विद्यमान 
दरें निकटतम पैसे में निकाली जाती है जबकि पेंशन और 
छदी वेतन अंशदान की गणवा' मिकठला कः 
कोई विशेष लाभ मही है तो भी इन अंशदासों की गणना 
करने / वसूली में चौतरफा .कठिनाइयां उत्मन्त हो जाती है 


जभिप्राय यह है कि इतर सेवा अंशदान फी वसूली पूर्ण 
रुपयों में को जाएं :- 


(क) मासिक अंशदानों की दरों की गणना करते समय 
प्रारम्भिक स्तर पर; 


(ख) इतर सेवा प्रारम्भ औरते पर या समाप्त होते पर 
महीने के कुछ दिनों के लिए अंशदानों की बसूली 
करते समथ; और 


(ग) जब घेतच, प्रतिनियुक्ति भत्ते आदि की दरों में 
परिवर्तन के कारण मासिक अंशदान की दरे 
दुबारा नियत की जाती हैं खौर एक कैलेण्डर 
भास के लिए वसूली योग कुल अंशदान पूर्ण 
रुपयों में च हो तो रुपयों को पूर्णाकित करना 
होगा । 

Sgu3ll DPET/ND/B8 


` शृविष्या 
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यह निर्णय किया मथा है कि इस अंशवानों को, निकतठम 
रुपयों में पूर्णाकित करना चाहिए और 50 पैसे के बराबर 
किसी अंश को अगलः पूर्ण सपय: मासा जाना चाहिए । 

[भारत सरकार, वित्त मंशालद का विमांना 79 मई, 969 और 
2 फरवरी, 7970 का का णाच संख्या एफ, ।( 5) है गा (ख)/ 69] 


लेखा परीक्षा अनुदेश 
(7) इतर सेवा से प्रत्यावतित होने से पहले मूल 
नियम 05 के खण्ड (ख) के अधीन छुट्टी के सातत्य में 
सरकारी कर्मचारी द्वार कार्थभार अहण करने की अवधि 
के लिए छुट्टी वेतत अंशदाल की मगना. उसी बेसन पर 
करनी चाहिए जो एलं पूर्व लै रहो 
था! 


[सेक्षा परीक्षा अधवेश्ष {पूनः पल भाग | अंध्याय , x 
को फैश 4] 


(2) जब कोई सरकारी वार्भचारी इतर सेवा पर 


हैं बताया जाया के 
वेतब का था के 


लागू दरों पर 
आधिकारी “मे 


जाना चाहिए हि 
मदाः 
पर जारी किए गए झा 

लिखा परीक्षा 
को पैरा 50) | 


भारत सरकार कीं [बः और गहालिखा- 
यहू निर्णय छि ए पर जाते समथ 
[ल नियस 705 (ख) के अन्ते कार्यशार ग्रहेण करते 
के संबंध में छुटी अंशदान की वसूली उस वैतव के आधार 
पर की जानी चाहिए जो सरकारी केवारी इतर सेवा में 
पद का कार्यभार ग्रहण वास्ते पर हेया. ' | 


[लिगक और महालेखा परीक्षका का दिवांम ।7 मई, 9 50 का 
प्रश संग 239-ए/ 40-50] 


मृ लियस 7 ।7, (क) :-० लि 5 6 के अधीन विहित 
पेंशन अधिवाण फी घरें ऐसी होंगी ताकि सरकारी सेवक के 
लिए उत्तमी पेंशन सुलिशिवद हो जाए .जितसी कि उसन 
सरकार फे अन्लीद सेबा हाश उस दशा में उपाणित की होती 


तबकि उसका स्थानाधश्ण अम्य सेवा में व हुआ होला । 


प्राण की बरें ऐसी होंगी 
पेससशाल पर और उन 
हैं, छुट्टी बेदल सुचिश्चित हो 


ः केलीच सरका 
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जाए। अनुशेष छुट्टी की घर की संगणना कारने में अन्यत्र 
सेवा में लिया गया वेतन, उसमें से, उन सरकारी सेवकों की 
दशा में जो कि अपना अभिवाय स्वयं संदहता कर रहे हों, 
बेतत का उतना भाग कम करके जितना असिदाथ के रूप में 
संदत्त किया जाता हो, भूल नियम (2) के प्रयोजनार्थ 
चेतन के रूप में गिना जाएगा । 


[मूल निस 226 और 777 के संदर्भ में निर्धारित 

अभिदायों की बरें इस संकलन के परिशिष्ट में दी गई हैं] 
महालेखा परीक्षक का निर्णय 

इस नियम कें "अन्तगे अंशदाच की गणना इतर सेवा 

के कर्मचारी डार लिए गए अंशदान के हतक भाग को 


- छोड़कर, वाएतविक' वेतंन-पर की जाएगी । 


मिहालेखा परीक्षक का दिमांक सिलम्बर, 7923 फा निर्णय अं 
945नए/वि9एष्सयुण; 66722]. f 


भूल मिथम -7.28. हुडर्था गया 


अल-सियेस- 799; .. अन्यन्न, सेवा में स्थानान्तरण की 
'बशा सें.आयन्र सेवा में रुथानान्सरण मंझूर करने चाली 


(क) कि विलिधदिष्ट भासले में या विंभिविष्ठ वर्ग के 
लासिलिः में शोटय”लसिंदाघ आफ घार सकेगी; 
पर न मी डर न 

(ष्ठ) अतिशोध्य अभिदीयों पर उद्गुहीतत किए. जाने 

पे नालि ब्याज की दर, थद कोई हो, विहित करते 
वालि निवस बंता संकेंगी । 


[मूल नियम 729 (छ) के अधीन केचीय सरकार हॉरा 


जनाए गए 'निथम के लिए बेखें लिघन् 307 | 


» भारत सश्कार के आदेश 
3, भारत सरकार ते भूटाम फे लिए विदेश सेवा में 
सरकारी केमचॉरियीं के स्थासोस्तरण के मामले में पेंशन 
अंशदान समाप्तेः कर दिया है । 
[भारत सरकार, विदेश मंत्रालय का दिनाक ।5 फरवरी, 7966 का 
पद्च संख्या ई-./227/72/65-बी णएच ण] 


मल नियम 720, अन्यत्र सेवाधीत सरक्षारी सेवकको 
बह छूट नहीं होगी कि बह अभिवायों को विधारित करने का 
और अन्य नियोजन में व्यतीत सभय को सरकारी सेवा में 
कत्तेव्य के रूप में गिनने के अधिकार के सझपहुत किए जाने का 
पनश्चय कर ले। उसकी ओर से संदस्त अभिवाय, यर्थास्थिति, 
पेंशन घा पेंशन तथा छुट्टी वेतन के उसके दाने को, उस 
सेवा नियमों के अनुसार जिसका [कि बहु सदस्य है, बचाए 
रखते हैं। स तो उसे मौर न अच्यत्र नियोजक को, शंदस्त 
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अभिवाय में कोई भी सम्पति का अधिकार पाप्त है और 
प्रतिवाद के लिए कोई भी दावा ग्रहण नहीं किबा जा 
सकता । 

भूल लिथन्ष ।27. अन्यत्र सेवा में स्थानांतरित सरकारी 
सेवक, केचीच सरकार की मंजुरी के बिना, अपने अन्यत् 
नियोजक से, ऐसी सेवा के बारे में पेशन था उपदान ग्रहण न 
फर सकेगा । 


भरत सरकार के आदेश 


3. संयुक्त राष्ट निकायों सें इतर सेवा पर गए फेखरीध 
सरकारी घर्सचारियों की संयुक्त राष्ट पेंशन निधि गोजा में. 
हिस्सेदारी, ~= (3) दिनांक 4 जून, 7977 के कार्यालय , 
ज्ञापन संख्या एफ .76)-ई०्न। (ख) / 66 (वाग हे) 
(अमुद्वित ) के अधीच, संयुक्त दाष्ट्र सचिवालय एफ०एण्श्री ०, 
आई० एल० ओ० जादि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में एक 
वर्ष या इससे अधिक की. अवधि के लिए इतर सेवा में भति- 


के 


नियुक्त केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र 
सदस्य के झप सें 


संयुक्त कर्मेचारी पेंशन निधि में पूर्ण 
शामिल होमे की अनुझति वी जाएगी संगुभ : 
संयुक्त कर्मचारी पेंशन लिखि के नियमों कौर लिनिएमो फे 
अन्तर्गत प्राप्त होते वाली सेवानिवृत्ति सुविधाओं का भुगदाव 
दिनांक 5 यचम्बर, ।966 के कार्यालय शापन संख्या एक 
(75)-ईणण(च)/ 66 (मतुबस्ध) “में विष्ठा 
शर्तों के दरारा विनियमित किया जाता द्ग । र 


(2) संमुवत राष्ट्र की संयुत कर्मचारी पशन रि 
के अनुच्छेद 29 के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति सुविधाएं सेः सह 
'मी को देय होंगी जिनकी उम्र संयुक्त राष्ट्र § 
साठ वर्ष या उससे अधिक है और जिसमे अंभ्रदाथी सया 
पाच वर्ष या उससे अधिक है । उक्त विनियमों और नियमों 
के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत, प्रारम्धिक सैव/गिवृतिय सुनियांई 
ऐसे सहभागी को भी. देय होंगी जिसकी उम्र झंगुकत राष्ट्र 
छोड़ते समय 80 वर्ष से कम विम्तु 55 वर्ष तक है. तथा 
जिसकी अंशदायी सेवा पांच वर्ष या उससे अधिक थी । 
उक्त अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत, स्थगित सेवानिवृत्ति सुविधाएं 
ऐसे सहभागी की देय होंगी जिसकी उम्र संयुवत राष्ट्र छीड़ते 
समय 60 वर्ष से कम है तथा जिसकी अंशवायी सेवा पाँच 
वर्ष या उससे अधिक थी । उक्त उपबच्धों से यह शात होता 
है कि पांच व्ष या उससे अधिक की अंशदायी सेवा उक्त 
विनियमों और नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति सुविधाओं 
की पात्रता के लिए शनिवारे शर्ते है। तद्तृसार केन्द्रीय 
सिविल सेवा (पेंशन) (छठा संशोधन) नियमावली, 
7975 दवारा यथा संशोधित, केखीय सिविल सेवा (पेंशन) 
नियमावली, 972 के नियम 37 में यह व्यवस्था है कि 
संयक्त राष्ट्र सचिवालय था अन्य संयुक्त राष्ट्र निकायों, 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष, अन्तरराष्ट्रीय पुनर्गठन तथा विकास 


2, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 29 जतवरी, 7977 की अध्ि० सं० 


यह 6 फरवरी, 977 से लागूं हुआ । 


।8(25)-ई गष (ख)/70 हार प्रतिस्थापित किमा गया । 


मू०्चि० 2] 


बैंक या एशिया विकास बैंक अथवा राष्ट्रमण्डल सचिवालय 
में पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए इतर सेवा पर 
प्रतिनियुकतत सरकारी कर्मचारी अपने विकल्प पर इतर 
सेवा के संबंध में पेंशन अंशदान अदा कर सकते हैं तथा के ० 
सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली के अधीन ऐसी सेवा 
की गणना पेंशन के लिए अहक सेवा के रूप में कर सकते हैं 
अथवा उक्त संगठनों के नियमों के अधीन स्वीकार्य सेवा- 
निवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी सेवा को 
केद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) तियसावली, 7972 के अधीम 
पेंशन के लिए अहक सेवा के रूप में नहीं गिन सकते हैं । 
दि सरकारी कर्मचारी उक्त संगठवों के नियमों के अधीन 
सेवानिवृत्ति सुविधाएं प्राप्त करने का बिकल्प देता है तो 
उसे दिनांक 5.नवैस्बर, 2966 के का० ज्ञा० संख्या एफ० 
(76)-$०ु (ख) /66 के -उपबच्धौ . के अनुसार सेथान 
निवृत्ति प्रसुविधाओं का भुगतान रुपयों में भारत सें किया 
जाएगा. ` ; 
(3) पूवष, पैरा में. उल्लिखित- संगतो में एक वर्ष 
या अधिक किन्तु पांच वर्ष से कम के लिए इतर सेवा भे 
प्रतिनियुकत्त सरकारी कर्मचारियों के मॉसलों को विभियमित 
करने के प्रशन पर संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त कर्मचारी पेंशन 
निष्ठि के तिथमों और विनियमों के अनुच्छेद 32 के उपबस्धों 
को ध्यान में रखते हुएं विचार विया गया है जिसके अन्तर्गत 
अलग होने का निर्णय ऐसे सहभागी पर अनुशेय होगा जिसकी 
थे की सदस्यता छोड्ने पर 60 बर्षे से कम 
हैं, जोर थदि पेंशन विक्षि की संवस्यता छोड़ते पर वह 60 वहीं 
या अधिक पन्न का है किन्तु उप्रईबत पेस 2 में उल्लिखित 
अनुरुछेद 29, 30 और 3 के अंन्तंगेत सेवानिवृत्ति सुविधा 
हकदार वहीं है?.. यादि सहभागी की अंशदायी सेवा पांच 
वर्ष से कम है तो जलग होने के निर्णय में उसके अपना अंशदान 
ही शामिल है १ नित्त -संलासय के दिनांक 4 अन्‌, 977 
के का० ज्ञा० संख्या एफ० ।(46)-ईण (छ)/66 
(भाग) का आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया 
गया है कि जो सरकारी कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय 
या अन्य संयुक्त शाष्ट्र निकायों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 
ग्तराष्ट्रीय पु्र्गर तथा विकास बँक, एशियाई विकास 
बैंक था राष्ट्रमण्डल सचिवालय में एक वर्ष अथवा इससे 
अधिक किन्तु पांच व्ष से कम अवधि केलिए प्रतिनियुक्त 
किया जाता है और जो उक्त संगठनों के. विनियमो न 
सों के अन्तर्भत सेवानिवृत्ति सुविधाओं का इकदा 
नहीं होगा, वह मूल नियम 76 के अधीन राष्ट्रपति 
द्वारा समय-समय परं निर्धारित दरों पर. भारत सरकार 
का! मासिक पेंशन अंशदान का भुगतान करेगा | इतर 
सेवा की समाप्ति पर, उसे इतर नियोक्ता से ऐसी 
निकासी प्रसुबिधाएं प्राप्त करने की अनुमतिं दी जा सकती 
है जो इतर सेवा नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य हो । 


(4) उप्र्युत पैरा 3 में जो कुछ कहा गया है, बह ऐसे 
अधिकारियों पर लागू होगा जो केवल निकासी सुविधाओं 
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से तीन महीने के ट 


(जो पूर्ण सेवानिवृत्ति सुविधाओं के विपरित है) के 
हकदार हैं, जो उन संगठनों के नियमों और विनियमों 
के अधीन पूरी सेवानिवृत्ति सुविधाओं के हकदार होंगे घे 
केल्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली, ।972 के 
नियम 3 द्वारा शासित होंगे । यदि बे छन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों (जिसमें उक्त संगठनों में उनकी सेवा की गणना 
सरकार के अधीच पेंशन के लिए अहक सेवा के रूप में नहीं 
की जाएगी) के निथमों और विनियमों के अधीन सेवा- 
निवृत्ति सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए बिकल्प देते हैं 
और यदि वे सरकारी सेवा में चापिस आ जाते हैं तो सेवा- 
निवृत्ति सुविधाओं का भुगतान 5 सवस्थर, 7966 के 


आदेशों द्वारा शासित होगा । अधिकारी मे भारत सरकार. 


ओो यदि कोई पेंशन अंशदान किया होगा बई उसे वापिस कर 
दिया जाएगा । 


(5) ये जादेश ऐसे अधिकारियों पर भी लागू होंगे 
जो उक्त संगठनों में पहले से ही प्रतिनियूक्ति पर हैं । 
फिर भी उन्हें यह विकल्प होगा कि के अपनी इतर सेवा 
की अवधि को पेंशन के लिए गिनने के उद्देश्य से सरकार को 
पशन अंशदाच करें अथवा विद्यमान शर्तों मर बने रहे जिसके 


अधीन उन्हें सरकार को पेशन अंशदाने नहीं करमा होता 
के जारी होने की तारीख 


है। अधिकारियों को इत आदेश 


अधिकारी पिछली अर्वाध के लिए पेंशंत अंशांचान कार 
विफस्प देते हैं। उन्हें चालू अवधि के अंद 
के पेंशंन अंशवानों का भुगताल 
किश्तों में अंशदान करने की अनुमति दी जां सकती है 
मासिक किश्तों की संख्या बाहर से अधिक 

[भारत सरकार, वित्त मं्ालय का दिमांक 20 चवस्बर, ३970 का 
कायय ज्ञापन संख्या एफ 7(4)-ईत[[ख))7 Ln 


अनुबंध 
भारत सरकार वित्त मंत्रालय का दिनांक 5 नवेस्बंर, 
2966 का का० ज्ञा० सं० (6)-ई०३३ (ख}/ 66 
विषघ :-संयुष्त एाष्टू के निकायों में इतर सोचा में केन्तरीय 
सरकारी फमंचारीयों की प्रतिनियुक्ति संयुक्त 
शब्द पेंशन निधि योजना में भाण लेसा । 


7. विद्यमान आदेशों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सचिवालय 
एफ० ए० थो०/आई० एल० ओ० ,आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों में बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्त अखिल भारतीय 
सेवाओं और केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी संयुक्त राष्ट्र 
की संयुक्त कर्मचारी पेंशन निधि में तभी सहभागी होने के 
पात्र हैं जबकि इतर सेवा की अवधि एक वर्ष या इससे अधिक 
हो किन्तु पांच वर्ष से कम हो । जब इतर सेवा की अवधि 
पि वर्षं से अधिक होने पर उन्हें पूणे सदस्य बनाने की अनुमति 
नहीं दी जाती है । ऐसे अधिकारियों को पूर्ण सदस्य बनते 
की अनुमति देने के प्रश्‍न की सावधानीपूर्वक जांच की गई हर 
तथा निम्वलिखित निर्णय किया गया है: 


5 


| 
| 
| 
| 


मू० नि० १2] |] 


2. संयुक्त राष्ठ सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र के 
अन्य निकायों में इतर सेवा पर प्रतिनियुकत केन्द्रीय सेवाओं 
के अधिकारियों की संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त पेंशल निधि में 
पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी । 
इतर सेवा की अवधि के दौरान भारत सरकार को अधिकारी 
या उसकी और से कोई पेंशन अंशदान नहीं दिया जाएगा । 
इस अवधि को सरकार के अधीन पेंशन की गणमा करने के 
प्रयोजन के लिए नहीं गिना! जाएगा । अधिकारी संबंधित 
अवधि के लिए उक्त संगठन' से उनके नियमों के अधीन 


प्रसुविधाएं प्राप्त करते का हकदार होगा यदि अधिकारी ३) 


सरकार में पुनः कार्यभार ग्रहण नहीं करता है किन्तु संयुक्त 
राष्ट्र संगठम में सेवा करते हुए ही सरकारी सेवा से निवृत 

हो जाता है तो सरकारी नियमों के अन्तत उसकी पेंशन 
की गणना सरकारे के अधीन उसके धारा की गई सेवा के 
आधार पर की जाएगी । यदि वह पुनः कार्यभार ग्रहण 
करता है तो और सरंकार के अधीन आगे भी सेवा करता 

हेतो सरकारी नियमों के अधीन स्वीकार्य पेंशन की गणना 

सरकार के अधीन उसकी पूर्वेवर्ती और बाद की सेवा की 
सम्पूर्ण अवधि के आधार पर की जाएगी । 7 


3, अधिकाश्यों को. संयुक्त. राष्ट्र नियमों. के अधीत 
आप्त होने. वाली सेवानिवाति सुविधाएं भारत में रुपयों 
- मैं, दी जाएंगी.। संयुक्त राष्ट्र संगठनों में बाह्य सेवा की 
वध समाप्त हो जाते पर सरकार में पुनः कार्यभार ग्रहण 
करने वाले अश्लिकारियों - के. मामले में, संयुक्त राष्ट्र 
हारा स्वीकृत... सेवानिवृत्ति ` प्रशुविधाएं सरकार से 
ग्राप्त बेत साथ साथ. देय नहीं होगी बल्कि 
“क ा-पंशन तथा अन्य सेवा निवृल्ति प्रसुविधाओं के 
लिए अंशदान और बसूलियां” खाते के अन्तर्गत भारत 
सरकार के :राजएल. में जमा कर दी जाएंगी और 
इसकी सूचत। रांजपल्ित अधिकारियों के मामले - में. लेखा 
अधिकारी को तथा गर-राजपल्षित अधिकारियों के 
मामले में विभागाध्यक्ष की दी जाएगी ताकि संयुक्त राष्ट्र 
प्राधिकरण से प्राप्त सशि का रिकार्ड संबंधित अधिकारियों 
की सेवा-पुस्तिका में रखा जा सके । .यह राशि संबंधित बधि- 
कारी को अन्य सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं के-साथ उस समय 
दी जाएगी जब वहू भारत सरकार की सेवा से अन्तिम रूप 
से सेवा-निवृत्त होता है और इस राशि का भुगतान करने 
के लिए सम्बस्धित बर्ष में “65--पेंशन तथा अन्य सेबा- 
निवृत्ति प्रसुविधाएं आदि” के अन्तर्गत व्यवस्था की 
जाएगी । 


2 एक्षमुश्त प्राप्त और भारत सरकार के पास जसा 
सेवानिवृत्त शुविधाओं की रवम पर दिया जाने वाला 
व्याज.--संयुक्त राष्ट्र के संगठनों में इतर सेवा में भारत 
सरकार के अधिकारियों से एकमुश्त प्राप्त और भारत 
सरकार के पास जमा सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की रकम 
पर ब्याज दिए जामे के प्रश्‍न पर कई अभ्यावेदन प्राप्त होने 
के कारण, इस सम्बन्ध में कुछ समय से विचार किया जा 


विकल्प है । यह निर्णथ किया गया है 
` सरकारी हारा दिया गया उपदान पेंशन संबंधी सुबिधा 


ˆ ` के कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती 
. सरकार को सामाम्म पेंशन अंशदाव दे और इस प्रकार इतर 
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रहा था । अब राष्ट्रपति मे निर्णय किया है कि सामान्य 
भविष्य निधि के अन्तगंत जमा राशियों पर, जिसमें वे राशियां 
भी शामिल हैं, जिनको उन सरकारी कर्मचारियों से जमा 
कराई हैं जो पहले से संयुक्त राष्ट्र के निकायों में काम कर 
रहे थे, और अब सरकार के पास पड़ी है, उनकी पिछली 
अवधियों के लिए भी |उत्तकी जमा किए जाने की तारीख से 
व्याज दिया जाए । 
[भारत सरकार, वितत संज्ञालय क्षा दिप्तांक 8-३-8] का कार्यालय 
शापन' संख्या 8(5)-६/ 79] 
3. एशिया, अफ्रीका और लेहिन अमेरिका के चिकासंशील 
देशों में तिनियुकितत,--.(7) एक प्रग्न यह उठाया गया हैं कि 


वथा एशिया, अफ्रिका और लेटिन अमेरिका के विकासशील 


देशों में इर सदा में गए केन्द्रीय सरकार के जितत 
कारियों को बिदेशी सरकार छारा देव उपदात प्राप्त करने 
की अनुमति दी जाती है, उन्हें भारत सरकार को. पेंशन 
अंशदान करने और इतर सेवा की पेंशन के- लिए नितने का 

है कि चूंकि इन विदेशी 


नहीं है इसलिए इन सरकारों में अहि केन्द्रीय सरकार 


गवत 
हैं कि दे कैखीय 


सेवा की झर्बाध की. गणना केद्वीय सरकार क्रे 


अधीन पशन 


के लिए कारे । इस आशय की एक विशेष शर्त प्रधित्तियक्ति 
. की शर्तों में आनिवार्म रूप से शामिल की जाती चाहिए । 


(2) इन थे 
सरकारों में पहले से ही इतर सेवा में प्रतिनियुक्त केचा रिमों 


पशन के लिए कर सकें । 


का प्रयोग करना होगा और जो अधिकारी पिछली अवधि 
के लिए पेंशन अंशदान करने का विकल्प देते हैं, दे चालू 
अवधि के लिए अंशदान सहित पिछली अवधि के लिए पेंशन 
अंशवान की राशि अधिक से अधिक बारह किश्तों में दे 
सकते हैं । 

[भारत सरकार, बित्त मंत्रालय का दिनांक. 7 जनवरी, 7974 का 
का० ज्ञा० सं० एफ (१)-ई० ए (ज)/77] 

यह निर्णय किया गया है कि इतर सेवा में प्रतिनियकत 
अधिकारियों को एशिया, अफ्रिका और लेढिन गिरिका के 
विकासशील देशों की सरकारों द्वारा (इन सरकारों में उनकी 
बाह्य सेवा समाप्त हो जाने पर) दिया गया उपदान भारत 
सरकार के राजस्व में जमा करने की वजाए संबंधित अधि- 
कारी के सामान्य भविष्य निशि/अंशदार्यः भविष्य निष्ठि में 
जमा किया जाएगा । इस प्रकार उपदान की राशि संबंधित 
अधिकारी के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य 
निधि में संचित निधि का एक भाग होगी । 

[भारत सरकार, वित्त मंल्लालय का दिनांक 75 ह* दसम्बर, 97 
का का० ज्ञा० सं० एफ 7(।7)-६० ए (ख)/7] 


मु 


ने की तारीख को ऐसी 


न 
- के भारत सरकार को पेंशन अंशदान करने का विकल्प श 
. दिया जाएगा ताकि वे इतर सेवा की अवधि की. गणना 
अधिकारियों को इन आदेशों के * 
जारी होने की तारीख से होन महीने के भीतर अपने विकल्प 


उ 


सूणनिण 27] 


भूल नियम 722 :--भारत में अन्यन्न सेवाधीच सरकारी 
सेवक्क को छुटूदी उस सेवा को लागू होने बाले सियमों के 
अनुसार जिसका कि वह सदस्य है, संजूर होने वाले नियमों के 
अनुसार महीं की जा सकेगी, जर बह तब के सिघाथ सरकार 
से छुट्टी न ले सकेगा था छुट्टी घेलम प्राप्त च कर सकेगा 
जब छि बहू वाइतव में कर्तव्य को छोड़ दे और छुट्टी 
पर चला जाए । 


प्रशासनिक अलुदेश 


भारत में इतर सेवा पर गया सरकारी कर्मचारी मूल 
नियम 22 में दिए गए नियमों का पालन करने के लिए 
स्वयं जिम्मेदार हैं। याद बह ऐसी छुट्टियाँ लेतः है 
बहु नियमों के अन्तर्गत हवादार नहीं है तो बह अधिर्थामत 
ढंग से लिए गए छुट्टी वेतन को बापिस करते के लिए जिम्मेदार 
होगा और यदि वह इस वेतन को वापिस करने से इन्कार 
करता है तो सरकार के अन्तर्गत. उसकी पिछली सेवा जब्त 
कीं जाएगी और पेंशन या छुट॒टी: घेतम के संबंध में सरकार 
पर उसका कोई दावा नहीं रहेगा ! 


[सूल नियमों तथा अनुपूरक नियमों का डाक तार संकालमे वाल्यूम 
व] के परशिशिष्द .3 से उद्धहरण ।] 


मू निधक्ष ) 23 (९) :--भारत से बाहर सम्पन्न सेबाधीन 
सरकारी सेबक की छदी उसके मियोजर हार ऐसी शर्तों गए 
अंजूर की जा सकेगी जेली कि नियोजक अधधारित करे । 
किसी भी घेयाकितका साचले में, इबावान्तरण मंजूर कश्ते साला 
अरधकारी पाहले से ही निथोअक्षा के परा्र्श से, थे शर्तें 
अवधारित कर सकेगा जिस पर छूटडी नियोजक हारा 
मंजूर की जाएगी) निषोजक हारा संझूर की गई छुट्टी के 
बारे में छट॒टी बेलन निधोधक हारा दिया जाएगा और छुदूरौ 
सरकारी सेवक के .छुट्दी लेखा के सालो नहीं डाली जाएगी। 


(र) भारत से आहुर अन्यत्र सेवा पर स्थामान्हश्म 
मंजूर घारते वाला प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में, 
अत्यक्ष नियोअकों में ऐसी व्यवश्या कर सकेगा जिसके अधीन 
सरकारी सेवक की छुट्टी, उसे सरकारी सेवक के रूप सें 
लागू सिथमों के अनुसार, समी मंजूर की जा सकेगी जम कि 
अन्यत्ष नियोजक केखीय सरकार को सूल नि 776 
के अधीन चिहुत दर से छुदडी अभिदाय संदस्स करे। 


मूल लियस 724 :-“अन्यत्र सेबाधीव सरकारी सेवक; 
यदि बह सरकारी सेवा सें स्थानापत्य रप से कार्य कएने के लिए 
नियुक्त कर विया जाए, सरकारी सेवा में उस पद के, जिस पर 
कि उसका धाश्याध्षिकार है था धाश्णाधिकार होता 
यदि उसका पाश्णाधिकार निलम्बित स बार दिया गया 
होता, बेसन के आधार पर संगणिल और उस पद का बेल 
लेगा जिस पर कि बह स्थासापन्य रूप से कार्म कर रह हू । 
उसका बेलन तियत करनेसें अन्यक्ष शेवा में उसका येम 
हिप्ाब में चही लिया जमा । 
7-3 DPAT/ND/38 


जिसका ˆ 
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सूल नियस 225 ;--सरकारी सेवक अन्यन्न सेवा से 
सरकारी सेवा में अतिवतित उस तारीख को होता है जिसको 
कि बहु सरकारी सेव! में अपने पढ का भार ग्रहण करता है। 


परन्तु यद्वि अन्यन्न सेवा की समारत पर बहू अपने पद का 
कार्य पुन ? ग्रहण करते से पूर्व छुड्डी ले ले, सो उसका प्रतिवर्तेन 
उस तारीख से प्रभावशाली होगा जो कि केखीय सरकार 
जिसके स्थापन पर वह है, चिंलिशिच्तत करे। 


भारत सरकार के आदेश 
3. अच्यत्न सेवा पर रहते हुए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी की 
संजूरी--केद्टीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली 972 
का निथम 38 देखे । 


सूल नियम 726 :-जब कोई सरकारी सेवक अन्यन्न सेवा * 


से सरकारी सेवा में प्रतिबरतित हो तो उसका बेदम अन्यन्न 
निस्रोजक हारा दिया जाना बन्द हो जाएगा और प्रतिवर्तत की 
तारीख से ही उसके अभिदाण भी बन्द कर दिए जाएंगे । 


शूल सिथ 727 :--जब किसी नियशित स्थापन में कोई 
झंवर्धत इस शर्त पर किया जाए छि उत्तका व्यय था उसके 
व्यच का एक सिश्चित परिमाण उम व्यक्तियों से बसू किया 
जाएभा जिनके फायदे के लिए उस जातिरियत सथापन को सृष्टि 
की जा रही है तो बसूलियां भिस्तजिखित नियमों के अधीन 
की आएंगी २०० 


(क) जो पपा बसूल की जाती: है यह, बथासिथति, 
का या सेच के प्रभाग का कुल मंजूर क्रिया 
गया व्यद होगी और किसी सी सात के वाशस्थिक 
व्यय के अनुसार उसमें कोई फेश्फाए त होण 

(ख) सेवा के व्यय में, ऐसी दरों से जसी कि चिथश 4]6 
के अधीन अधिकथित की जाएं, जभिदाय सस्सिलित 
होंगे और अधिदाय स्थापन के सदस्यों को 
मंशूर की गई वेलच-वरों के आधार पर 
घंगणित किए जाएंगे; 

(य) केख्रीय सरकार जयूलियों की रकम को कम कर 
सकेगी या उन्हें पूर्णया छोड़ सकेगी । 


भारत सरकार के आदेश 
4, महालेखा परीक्षक के परामर्श से. यह निर्णय किया 
गया है किक मूल नियम 727 (क) के अन्तर्गत जीवन- 
निर्वाह और महंगाई भत्ते की लागत सेवा की सफल स्वीकृत 
लागत” का भाग है इसलिए छुट्टी की अवधि के लिए इन 
भत्तों का फुल खर्च मूल नियम ।27 (क) के अन्तर्थेत 
वसूली के प्रयोजन के लिए शर्णमल करना चाहिए । 
[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का पिनांक 73 जनवरी, 7948 का 
का० शा सं० एफ. 7(43)-ई ॥४/47 !] 
2. एक प्रश्‍न यह उठाया गया है कि मूल नियम ।27 
(क) के अस्तर्भत बसूली के प्रयोजन क्रे लिए अक्रान किराए. 
प्रत्ते की गणना बैसे की जाए और बया मूल नियम ।27 


मूण्ति० 227-छा] 


(ख) के अन्तर्गत छुट्टी वेतन अंशदान की गणना करने 
के लिए प्रतियूर्ति भत्ते और मकान किराए भते को ध्यान 
में रखना चाहिए अथवा नहीं, यह निर्णय किया गया है 
कि, = 
() मूल नियम :27(क) के अधीन वसूलियां 
करने के प्रयोजन के लिए निवत राशि का हिसाब 
लगाने के उद्देश्य से मकान किराए भत्ते की 
गणना स्थापना की औसत लागत की अधिकतम 
दर पर की जानी चाहिए, मर 
(म) छुट्टी की अवधि के दौरान लिया गया प्रतिपूर्त 
भत्ता और मकान किराया भरता भी सूल नियम 
27(ख} के अन्तर्गत वसूली के प्रयोजनों के 
लिए शामिल करना चाहिए । 


[भारत सरकार, विज्ध मंत्रालय का दिमांक 8 अक्टूबर, 2954 का 
पत्र संख्या एफ. ।(73) -ई- ४ 54.] ` 


3. सहायक कर्मचारियों के कारण आपास्विक व्यय का 
शासिल किया जाला ---मूझ नियम 727 के अधीन लागत 
बसूल करने के प्रयोजन के लिए सहायक कर्मचारियों आदि 
के कारण आकस्मिक व्यय को शामिल करने के प्रजन पर 
सरकार कुछ समग्र से विचार कर रही थी । अब यह निर्भयं 
किया गया है कि अपरासी, अवर शेणी लिपिक, अपर खणी 
लिपिक, सहायन और अमुभाग अधिकारी के पदों के संबंध 
में मूल नियम 27 के अन्तर्गत लागत वसूली वास्तविक 
लागत (सहायक कमवारियों भादि के आकस्मिक व्ययो 


` को शामिल करके) के लाधार पेर की जाएंगी जो निम्नं" * 


प्रकार से निकाली जा सकती हैँ: 


चपरासी सामान्यतः ली गई औसत बाषिक लागल > 2, 09 , 


अब्र मिपि , + A I,90 
अपर श्रेणी लिपिक ४. `. » XI.95 
सहायक हू र ड न. X2,00 
अनुभाग अधिकारी . * « XI,70 


यह जारी होने की तारीख से लागू होगी । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्नालय का दिनक 28 साथ ]984 का 
फान शापन संख्या एफ 7 {25)६०अा]/ 85, 


लेखा-परीक्षा अगुदेश 

मूल नियम 727 की दूसरी पंक्ति के शब्द “इसकी 
लागत” उक्त नियम की पहली पंक्ति “संवर्धन” से संबंधित 
ह। नियम का निर्धारित अभिप्राय स्वीकृत किए गए अतिरिक्त 
कर्मचारियों की लागत को वसूल करते से है ! अतः नियम 
के खण्ड (ख) के अधीन लिए जाने वाले छुट्टी वेतन और 
पेंशन अंशदान, ययाश्थिति, उस पुराने और/या संशोधित 
वेतन की दरों पर आधारित होने चाहिए, जिस पर उक्त 
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कर्मचारियों की नियुक्ति वास्तव में मंजूर की गई है और 
इस बात का ध्यात न रखा जाएं कि जिस व्यक्ति को कार्य 
के लिए नियुक्त किया गया हैं बह पुराचा या सथा है । 
लिखो परीक्षा अनुदेश मैनुअल (पुतर/मुद्रित)का भाग] अध्याय २], 
पैरा 7] 
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के निर्णय 


(2) लिपिक श्रेष्ठ में नए वेतनमान से किसी पद पर 
मूल वियम 327 के अन्तर्गत लिए जाने वाले पेंशन झोगी 
उपदान की गणना करते समय यह प्रश्‍न उठा था कि क्या 
चयन प्रेड के अधिकतम वेतन था चयभ ग्रेड के अधिकतम का 
औसतन बेतत तथा सामान्य समय वेतनमान को घ्याल में 
रखा जाया चाहिए ।. महालेखा परीक्षक चें भारत सरकार 
को सहमति से यह निर्ण किया है कि ग्रेड] (अर्थात 
चयन ग्रेड) के अधिकतम वेतन को लिपिक ग्रेड के 
अधिकतम मासिक चेतन के लिए ध्यान में रखना चाहिए । 


मूल नियम ।27 (ख). के अन्तर्गत पेंशन संबंधी अंशदारों 
का तत्व मूल नियम 26 के जधीव “निर्धारित रों कर" 
आधारित है और इस प्रकार उपर्भुक्त सिद्धांत मूह निगम 
226 के अधीन आने बाले सामन्नों में भी समात रूप से 
ज्ञागू होंगे । इसके अतिरिक्त, चूंकि पेशन संबंधी अंशदान 
मूल रूप से धारित पेड के भश्विकतम वेतन पर आधोरित 
हैं इसलिए संबंधित अंशदार केवल ऐसे आभलों में (मुक्त - 
नियम 746 या मूल विथस ।27 के-अन्कोत) पर लाश 


है और मूल संवर्ग से भिमा है, अर्थात साक मोर तारा 
के मिमत चयन ग्रेड (२० 760-70-250) जी बेततभान- 
ए० 69-70 के लिपिक ग्रेड से किन्न है ३ 


यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि बया काई विशेष 
चमन अरंड मुच संदर्ग से भिन्न माना जाना है, इसके लिए 
निर्णायक बात यह होगी कि वथा दो डिविजनों में पद संख्या 
अलग-अलग नियत की गई है या नहीं । जब दो डिविजनों 
की पदसंख्या, इस उद्देश्य से अलग असग नियत की जाती 
है कि किसी भ्यामि को मूल पेड में स्थायी किया जा सके 
और चयन ग्रेड में स्थानापः्न रूप से कार्य कर सके हो मूल 
नियम 776 या मूल नि्रम 727 दोनों के अन्तर्गत आगे 
वाले मामलों में अशदानों की वसूली करने के प्रयोजन से 
चयन ग्रेड के एक अलग प्रेड के रूप में माना जाता है। इस 
मानदण्ड को लागू करने {र 5० 60-] 0-300 के वेतनमान 
में झाई० ए० ताथा ए० डी० के लिपिक सबर्ग में विद्यमान 
चयन ग्रेड की ₹० 80-5-720-5-200-20/ 2-220 
के सामान्य अपर शेणी प्रेड से अलग माना जाना है । 


इस मानइण्ड को भारत सरकार की सहमति प्राप्त है । 


[नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का दिनांक 29 नवम्बर, ।935 


घ पृष्ठांकन सं० 229-0/235-35 शौर उनका दिनांक 24 जलाई 
7958 का गशासकीय सं ।54-ए्‌/477-57.] 


झूं#खि० ।27] 

(2) मूल नियम 327 के अधीन सृजित किए गए 
अतिरिक्त स्थापताओं के संबंध में महालेखाकार बम्बई 
“औसत लागत” पर आधारित ड्यूटी को अवधियों के लिए 
महंगाई भत्ते की कटौती कर रहे थे । छुट्टी की अवधि के 
दौरान दिए गए वास्तविक महंगाई भत्ते को बझूल नहीं किया 
गया था किन्तु छुट्टी वेतन अंशदान के भाग के रूप में वसूल 
की गई थी । जिसकी गणना औसत लागत की प्रतिशतता 
तथा आसत लागत पर स्वीकार्य उपर्युक्त महंगाई भत्ते के 
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लियंज्ञक तथा महालेखा परीक्षक नें चिर्णेय किया है कि 
औसत लागत तथा औसत लागत पर स्वीकार्य, उपयुक्त 
महंगाई भत्ते की वसूली करके महालेखाकार, बम्बई, द्वारी 
अपनाई गई कार्यविधि उपर्युक्त आदेश () में बिए गए 
अनुदेशों के अनुसार है । 

[नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का दिनांक 9 मई, 2953 का 
प संख्या 77।-अशा ०/7 0-83] 


ङपमेंकी गई भी । 


i 
| 
| 
il 
| 


अध्याय हाय 
स्थानीय निथियों के अधीन सेवा 


मूल नियम !28.--वें सरकारी सेवक जिन्हें सरकार 
द्वारा प्रशासित स्थानीय मिक्चियों में से संदाय दिया जाता हो, 
इन नियमों के अध्याय! से 7 7 तक के उपकम्धों के अधीन है । 


लेखा-परीक्षा अनुदेश 


(7) सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधियों के जिन 
कर्मचारियों को सामान्य राजस्व से शुगतान नहीं किया 
जाता है वे इस प्रकार सरकारी कर्मचारी न होने के कारण, 
मूल नियम के अध्याय | से छरा तक के उपबन्धी के अधीस 
आते हैं । 

लिखा परीक्षा अनुदेश मैनुअल, खण्ड ], अध्याय 2% का पैरा 7 
(¡) (पुत्तःमद्रि्त)] 


(2) सरकार दारा प्रशासनिक स्थामीय निधिधों” 
अभिव्य्ित का अर्थ ऐसे निकायों द्वारा प्रशासित भिधियों 
से है जो विधि या विधि बल रखने वाले नियमों के द्वारा 
सामास्य कार्यवाही के संबंध में और च केवल बजट को मंजूर 
करना या विशेष पद का सूजन करल! अथवो भरना था छु 
पेंशन था इसी प्रकार के नियमों को अधिनियमित करने जैसे 


सू०ति० :36] 


विशिष्ट सामलों में सरकार के भियंत्रणाधीत आते हैं । 
दूसरे शब्दों में इसका अर्थ ऐसी निधियों से है जितके व्यम पर 
सरकार का पूरा और प्रत्यक्ष नियंत्रण है । 


लिखा परीक्षा अनुदेश मैनुअल (पृतःमद्रित) का भागने, अध्याय 57 
पैय । (म) | 


कर 


सूल जियस 229,--उन सरकारी सेवकों का स्थाना- 
सरण, झो एसी स्थानीय भिधियों के अधीन सेवा में हैं जी 
सरकार हारा प्रशासित्त नहीं है, अश्या 72 के नियमों 
हरा वितियमित्त होगा । | 


र 
सूत नियम 730 „--शेसी स्थानीय निषि से जो सरकार 
दाया प्रभालित नहीं है, सरकारी सेवा सें स्थानांतरित व्यक्ति 
ऐसे साने आएंगे भामो फि वे सरकार के अक्षोभ किसी बहु 
पद का कार्यप्रहण कर रहे हों और उसकी पूर्व सेवा कव्य के 


रूप में नहीं गिली जाएगी। तथापि, क्ेश्रीय सरार" ऐसे. 
साभलों में पूष सेवा झो कर्तेव्श के रूप से गिनी जाते के..." 
लिए, ऐसे निधनो पर जिन्हें बहु होश ससे, समुकषा | 


कर सकेगी । 


स्थानीय निष्षियों के अधीन सैनां Fe 
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अभाग हैं तथा हा 
अनुपूरक नियम । तथा 2--इस संकलन का भाग रा देखें 
प्रभाभ एा-सरकारो सेवा सें प्रथम प्रवेश पर स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र 
(मूले नियम 70 के अधी रास्ट्रपति दवारा बनाएं गए नियम) 


अनुपूरक निस 3 सरकारी सेवा के लिए एवहयता 

का चिकित्सीय, प्रभाण यत्र.-मिम्तलिखित रूप में होगा : 
“ हैं प्रभाणित करता हु कि मे > विभाग में 
लिभ्नोजन के लिए अभ्यर्थी, ख 
को परीक्षा कर लीं है और मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्हे 
~ सिवाय (और कोई संक्रामक 
या अन्य बीमारी), शारीरके गठन संबंधी कमजोरी घा 
शारीरिक असमर्थता, है। मेरी: 
कार्यालय में निम्रोजन के लिए निरेहता नहीं हैं।” 


साइत सरकार के आदिश 
3. शारीरिक सुमस्थता प्रमाणपल प्रर हस्ताक्षर करना| 


अंगूठे तथा उंगलियों के निशान लगावा :--जब किसी ' 


अराजपत्नित पद पर नियुक्ति के लिए किसी उम्मीदवार 
को स्वास्थ्य परीक्षा के लिए भेजा जाए तो परीक्षा करने 
वाले चिकित्सा अधिकारी या बोडे को, जहां तक अनपढ़ 
` व्यक्तियों का संबंध है, 
: के अंगूठे तथा: उंगलियों के: निशान आप्त करने -चाहिए 
इन अन्तिमे तिश।तों को बांदं में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवा- 
पुस्तिका में दिए गए. निप्नानों. के सांथ सत्यापित किग्रा जाना 
नाहिए शिक्षित व्यक्त के मामले 'में,' जो अंग्रेजी, हिन्दी 
या संबंधित कषेक्लीय भाषा में हस्ताक्षर कर सकता है, यह 
पर्याप्त होगा कि परीक्षा करते बाला चिकित्सा अधिकारी, 
था बोर्ड चिंकित्स। प्रमाणपत्त परे उम्मीदवार के हस्ताक्षर 
अपनी उपस्थिति में प्राप्त करे और इसके बाद उन हस्ताक्षरों 


कसा प्रसाशपत्न पर उम्मीदवारों 


यह निर्णय किया गया है कि जब किसी व्यक्ति की स्का | 


सेवा के लिए अपनी शारीरिक स्वस्थता''की जांच कराता 
आवश्यक हो तो जिस प्राधिकारी ते स्वास्थ्य परीक्षा के लिए 
निदेश दिया है उसे चिकित्सा प्रमाणप के साथ नीचे दिए. 


अनुसार एक घोषणापत्र भी संत्स्त करता चाहिए, ` छल . 


चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में संबंधित उम्मीदवार 
द्वारा भरा जाए । 


उम्मीदवार का चिंचरण और घोषणा ., 


बिवरण देगा औौर संलग्त घोषणा पर हस्ताक्षर करे 
उसका ध्याण विशेष रूप से नीचे टिप्पणी में दी गई चेः 
की ओर आक्ृष्द किया जाता है :--- 


2. अपना पूरा माम लिखें 
. (स्पष्ट अक्षरों में) 


2. अपनी आयु तथा जन्म स्थान लिखें, ....,. | 


3. (क) वथा आपको कभी चेक 
निकली थी, आवर्धिक था 
अन्य कोई बुखार हुआ था, 
ग्रंथियों में अपवुद्धि हुई 
थी था पीप आई थी, थूक 
सें खूत आना, अस्थमा, 
दिल की बीमारी, फेफड़ों 


को कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सेवा पुस्तिका में दिए गए हस्ताक्षरों की बीमारी, मूर्छा, गठिया 5 

से मिलाकर सत्यापित किया जाए । उण्डुकपुच्छ हुआ था? ..,...,,... 
[भारत सरकार, सी०भाईण्डी० का दिनांक 5 जनवरी, .909 का या 

पन्न संख्या 5463-838, ।वत्त वभाग का दिनांक १9 मई, 928 का 

पन्न संखा एफ 57-आर ॥/28, वित्त मंत्तालय का घिांक 6 माचे, (ख) अभ्य कोई बीमारी यां 

7954 का का ०ज्ञा० संखया एफ 20(2)-ई४ (क)/64। ] दुर्घटना हुई थी जिसमें बिस्तर 
2. उम्मीदवार हारा दिया जाने वाला घोषणापत्न :-- पर रहना और चिकित्सीय या 

सरकारी सेवा में अराजपत्रित पद प्र नियुक्तियों के मामले में शल्य उपचार आवश्यक था ? 

अण्त्ि० 3] स्वरुश्नता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र 487 
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अ०्मि० 3] स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र 459 


4. आपको पिछली बीर टीका कब 
सगा था? 


5. कया आप या आपका कोई निकट 
संबंधी क्षम रोग, कंठमाला, गाऊट, 
अस्थमा, दौरों, मिरगी या पागल- 
पतत सें पीडित हूँ ? 


6. क्या आप अधिक कार्य या अन्य 
किसी कारण से किसी भी प्रकार 
की घबराहट से पीड़ित हुए हैं ? 

7. क्या आपकी गत तीन वर्षो के 

` दौरान चिकित्सा ' अधिकारी/ 
चिकित्सा बोडे हारा परीक्षा की भई 
है और सरकारी सेबा के लिए 
आपकी अयोग्य घोषित” किया 
गया हू? . 

8, अपने कुटुम्ब के सम्बन्ध में निम्बलिखित ब्यौरे 

भरें. ~ 


यदि जीवित मृत्यु के समय. जीवित भाइयों मृत भाष्टयों 
होतो पिता पिता की आयु की संख्या, की संख्या, 
की आयु और तथा मृत्यु का उनकी जायु 
स्वास्थ्य कैसा कारण ञ 


है. जीसा है 


~ यदि जीवित मृत्यु के समय जीवित बहुनों मत बहनों 
होतीमांकी मांकी जायु की संख्या, की संख्या, 

जायु भौर तथामृस्यु उनकी आयु मृत्यु के समय 
स्वास्थ्य कैसा काकारण और स्वास्थ्य सनकी आयु 


है? कसा हँ? और मुत्यु 
क| कारण 


मैं घोषित करता हूं कि उपर्युक्त सभी उत्तर भेरे विशवास 
के अनुसार सही तथा ठीक हैं । 


मैं सत्यनिष्ठाधूर्वेक यह भी प्रतिज्ञात करता हूं कि मुझे 
किसी बीमारी या अन्य शर्त फे कारण अयोग्यता प्रमाणः 
पत्न/पिंशन नहीं मिली है । 


उम्मीदवार के हस्ताक्षर 


मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर 
किए चिकित्सा अधिकारी 
के हस्ताक्षर 


टिष्पणी+---उपर्युक्त विवरण की यथार्थता के लिए 
उम्मीदवार उत्तरदायी होगा । किसी सूचना को जानबूझकर 
छुपाने के कारण उसे नियुक्ति से हाथ घोने का जोखिम 
लेता पड़ेगा और यादि बह नियुक्त हो गया हो तो उसकों 
अधिवषिता भत्ते और उपदान के सभी दावों से वंचित होना 
पड़ेगा । 

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का दिनांक 27 सितम्बर, 7957 का 
का० शा० संख्या एक 5{7)-55-एमः]] 


3. अराजपत्नित पदों में रोजगार के लिए कोई विशिष्ट 
मानवण्ड नहीं है .- -अराजपलित उम्मीदवारों की नियुक्ति 
के लिए दृष्टि क्षमता के अतिरिक्त शारीरिक स्वस्थता 


का कोई अन्य मानदण्ड निर्धारित नेहीं किया गया है।. 


चिकित्सा प्राक्षिकारी को भेजे गए पल्न में पदनाम तथा कार्य 
की' प्रकृति निदिण्ट की जानी चाहिए-सथा यह स्वास्थ्य 
परीक्षा कंरने बाले चिकित्सा अधिकारी के विवेक पर 


छोड दिया जाता है कि वह यह निर्धारित करे कि उम्मीदवार . 


अपने विद्यमान स्वास्थ्य में अपेक्षित - जिम्मेदारियां लगातार 
तथा कुशलता से वहन करने में थोग हैं । 


भारत सरकार, गृह भंत्नालय का दिनांक 7 दिसम्बर, 7957 का | 


` क्षा० ज्ञा० संख्या 5 (ए) ।2/57-एमा]]' 


£ कोई भी अयोग्यता न होले वाले भामले =. (क) 
हकलाहर,--नहकलाहट को शारीरिक विकार नहीं माना 
जाएगा! जिसे किसी लिपिकीय पद के किसी उम्मीदवार के 
लिए अयोगता माना जाए । 

[चारत सरकार, गृह मंझ्ापषय का 6 जून, ।985 का का० ज्ञा० 
संख्या 5{3) 55 एच]; - हा 

(ख) बहुरापन,--समूह ग” अशथ्वा समूह... “धर! 
पदों पर नियुक्ति के लिए शिल्पी श्रेणी अश्चका हस्त या कुशल 
श्रम अथवा नेमी प्रकृति के कार्यो के लिए बहरा-गूंगापन 
अथवा गूंगापन अपने आप में अयोधता नहीं मानी जाए 
बशी कि संबंधित व्यविंत अन्यथा स्वस्थ हो तथा पद को 
धारण करने के लिए योग्य हो । 

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय का 28 जुलाई, 950 का का० 
ज्ञाऽ संख्या 60/237/50 स्था०] 


(ग) एक आंख की वृष्टि न होना --अराजपत्तित पद 
पर सेवा के लिए एक आंख की दृष्टिहीनता अयोग्यता , 
नहीं है बशतें कि दूसरी आंख के कार्य करने का पुर्वागुसान 
ठीक हों और क्षतिग्रस्त आंख की खराबी से इसकी दृष्टि में 
किसी खतरे की संभावना न हो तथा बृष्टि क्षमता का 
माततढण्ड पूरी तरह संतोषजनक हो । 


(घ) भेंगापन,--भैगापन का होना अयोग्यता नहीं 
माना जाएगा बश कि वास्तबिक दृष्टि क्षमता निर्धारित 
मानदण्ड की है । 

भारत सरकार, गृह मंत्ञालय का विनांक 77 दिसम्बर, 795ढ का 

का०्झा० संख्या एफ 5(.:)-42/57-एम, वा] 


अं०् नि० 4 स्वहथता का चिकित्सीय असाणपल 46i 


(5) शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार :-- () 
चिकित्सा प्राधिकारी के पास जांच के लिए शारीरिक रुप 
से विकलांग व्यक्तियों के भासलों पर बहुत ही सहानुभूति 
से विचार करता चाहिए । 

(7) शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्ति जो रोजगार 
कार्यालय में पंजीकृत है तथा जिनकी उन कार्यालयों से 
सम्बद्ध चिकित्सा बो्डों द्वारा चिकित्सा परीक्षा कर ली' गई 
है तथा जिन्हें किसी विशेष पद पर नियुक्ति के लिए योग्य 
घोषित कर दिया गया हो, उन पदों पर उनकी नियुक्ति 
होने पर सरकारी सेवा में सामान्य चिकित्सा परीक्षा नहीं 
की जानी चाहिए । 

[भारत सरकार, गूह मंत्रालय का दिनाक ।5 जनवरी, .958 का 
काण ज्ञा० सं' एफ 20/29/57-आरण्पी ०एस ० तथा दिनांक 37 
जुलाई, 2962 को सं० एफ. 5/{/62-धा® (घ) । ] 

अनुधूरंक नियम 4 (7) ~-धेसा प्रभाण पत्र राजपंत्नित 
सरकारी सेवक की दशा में चिकित्सक बोर्ड हारा, और 
वां 4 से सिन्तके अराजपत्रित सरकारी सेवक की दशा में 
सिविल सर्जन था जिला चिकितस्सल अधिकारी या समतुल्य 
हँतियत के किसी विकित्सक अधिकारी द्वारा, हस्ताक्षेदित 
किए जाएगा । 

(2). (का) राजपंत्रित पढ पर नियुक्त महिला जभ्यथी की 
“दशा में विकिस्लीय प्रसाणपत्र ऐसे चिकित्सक बोर्ड 
हापा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके सदस्यों में 
से एक, भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ अधिनियम, 
: 3956 (986 का 702) की अनुसूक्ियों में से 
किसी एक में सस्मिखित की गई चिकित्सीय अहता 
बाली, महिला डाक्टर होगी, और, 

(ख) किसी अराजपत्रित पद पर नियुक्त महिला अभ्यर्थी 
की दसा में चिधित्लीय असाथपत्र (4) झितली में 
अभिदायी स्वास्थ्य सेवा स्कीमं के अधीन किसी 
सहायक सिविल स्न भणी | (सहिला) दवारा; 
ओर (॥) किसी अन्य स्थान में भारतीय चिकित्सा 
परिषद्‌ अधिनिषम, 956( 956 को ।03) 

[भारतीय विफिस्सा केखीय अधिनियम, 7970 
और होम्योपेथी केन्द्रीय परिषद्‌ अधिनियर्स ।973 
की अनुसूचियों में से किसी एक सें सम्मिलित 
चिकित्सीय अहता चाली रजिस्ट्रीकृतः महिला 
चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, हस्ताक्षरित करियर 
जाएगा। * 


(3) वर्ग 4 के सरकारी सेवकों की दशा में चिकित्सीय 
असाणपत्न, भारतीय चिंकित्सा परिषद अेधिंनियभ, 7956 
(2956 का 042) की अनुसूचियों में से किसी एक में 
सम्मिलित की गई चिकित्सीय अहंता बाले प्राधिकृत 
चिकित्सीय परिचारक द्वारा और जहां ऐसा कोई प्राधिक्कत 
चिकित्सीय परिचारक त हो बहा सिकडतम औषधालय घा 


अस्पताल के ऐसे अहित सरकारी चिकित्सीय अधिकारी हार्शे 
हस्ताक्षरित किया जाएगा । 


(4) कोई ऐसा अभ्यर्थी जिसका तीन भास से अधिक 
को निरन्तर अवधि के लिए अस्थायी हैसियत में नियोजित 
किया जाना संभाष्य हो, इस लियम में थथाविहित्र सक्षम 
चिकित्सीय प्राधिकारी हारा प्रदत्त प्रभाणपत्र नियोसंस की 
तारीख से एक सप्ताह के पुर्व या भीतर पेश करेगा। .तथापि, 
जहां तोन सास से अवधिक अवधि के लिए किसी कार्यालच में. 
प्राश्म्भ में अस्थायी हैसियत में नियोजित सरकारी सेवक 
तत्पाचात्‌ उसी कार्यालय में रख लिया जाता है था बिता 
व्यवधान के किसो अन्य कार्यालय को अन्तरित बाश दिया 
जाता है और यहु संघावना है कि सरकार के अधीन उसकी 
निरंतर सेवा की कुल अवधि तीन सास से अधिक होगी, 
वहां वहु एसा प्रसाणषल्न उस कार्यालय में उसके रख लिए 
जाने की मंजूरी के आदेशों की तारीख ऐया नए कार्यालय 


में कार्यप्रहणः करने से, एका संप्ताह के भीतर पेश 


किया जाएगा । 


भारत सरकार के आदेश _ 

(3) राजपलित पदों पर नियुक्ति केः लिए स्थएथ्ए 
परीक्षा की भियाविधि:--केदीय सरकार के अधीन सज- 
पतित पदों पर नियुक्त व्यवितियों की स्वास्थ्य परीक्षा कें 
मामले में, भविष्य में, अनुवर्ती पैराप्राफों में दी गई ना : 
विधि का पालन किया जाना आहिए :--- ह 


(3) केकीय सरकार या राज्य सरकार के सीम बहुले : 


से ही सेवा न कर रहे सभी व्यक्तियों की कल्याः 
बोड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा की जानी कावा 


हैँ । 


(प) राजपत्रित या अराजपल्ित पद पर केन्द्रीय 


सरकार या राज्य सरकार के अधीन पहले से ही | 


अस्थायी सेवा में नियुक्त व्यक्तियों पर भी 


स्वास्थ्य परीक्षा के मामले में उपर्युक्त -साभान्य ' 
वियम (2) यथोचित परिवर्तन सहित लागू 


होगा ॥ 


किन्तु यादि, किसी व्यक्ति की अपची पूर्ववत नियूकिति 
के संबंध में निकित्सा बोर्ड हारा पहले ही स्वास्थ्य परीक्षा 
की गई है और यदि नए पद के लिए निर्धारित स्वास्थ्य 
परीक्षा का मानक भी बही है तो उसके मामले में फिर से 
स्वास्थ्य परीक्षा की आवश्यकता नहीं है । 


टिप्पणी 7--जो व्यक्ति सेवा में एक वर्ष से कम व्यवधान 
के पश्चात्‌ दुबारा सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाता 
है, उसे इन आदेशों के प्रयोजन के लिए उसकी सेवा भंग 
की अवधि की गणना न करते हुए लगातार सेवा में माना 


।. भारत सरकार, वित्त मंज्लालय की दिनांक 26 नवम्बर, 7977 की शुद्धि संख्या 084 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया । 


अण० नि० 4न्‍वा] स्वस्थता का खिकित्सीय प्रमाणपत्र 458 


जाएगा । किन्तु, यदि सवांग की अक्षि एक वर्षे से अधिक अनृपूरक नियम 4-क के अधीन छूट उसी प्रकार दी 
है ती उप्ते सरकारी सेबा में नए सदस्य के रूप में समझा जाती रहेगी जैसी कि इस समय बित्त मंत्रालय द्वारा यथा- 
जाएगा । वश्यक हो, गृह तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से दी 


टिप्पणी 2---जी व्यक्ति भिन्न-भिन्न पदों पर लगातार जाती है ! 


सेवा में है, उसे इत आदेशों के प्रयोजन के लिए उसी पद पर 


रे भारत सरकार, वित्त मंत्ञालय का दिवांक 5 अक्तूबर, 950 | 
लगातार सेवा में साना जाएगा । 


का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 53 (8)-ई\४/50, दिनाक ।2 | 
| 


(प) (7) केखरीय सरकार के अधीन किसी राजपल्षित bn pe nb | 
पढ पर नियक्त स्थायी केखीय सरकार के 5 जूलाई, ।962 दा सं० एफ 75 I RV (ख) /6 Moe | 
25 जनवरी, 7964 फा अशास्कोय संख्या 3527-६ (५)/ज i 
कर्मचारी जो जब केकरीय सरकार के अधीच ६३] | 
अन्य राजपलितं पद पर नियुक्त किया जाता है . | 
{ सको चिकित्स बीड से दुबारा स्वाइथ्य 2, प्रतिकूल निष्कर्ष के विरुद्ध अपील का हुक :-- 
परीक्षा. करवाने की ' अ (7) (क) भत्तिकूल स्वास्थ्य परीक्षा शिपोर्ट की सूँचया 
i पद पर नियुक्त राज्य देना :---पूेवर्ती आदेशों का अधित्रसण करते हुए यह निश 
है को जब केन्द्रीय किया गया है कि जिस मामलों में सरकारी कर्मचारी या सरकारी 
. सरकार, के ङ्त पद पर भियक्त -... . - सेवा के लिए उम्मीदवार को यथा स्थिति चिकित्सा: अधिकारी | 
किया जांता है तो उसकी चिकित्सा बोर्ड हे चिकित्सा बोर्ड द्वार सरकारी सेवा में बनाएं रखने के . . :. | 
दुबारा स्वास्थ्य परीक्षा वारवासे की आवश्यकता लिए या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित 
„नही है; | किया जाता है तो उसे चिकित्सा अधिकारी /िकित्सा धोड 
(3) राज्य सरकार के स्थायी बराजपलित कर्मचारी हा गई ता ET आयात 5 ३ 
, को. जब मखी सारे के जधीम' राजपलित अस्वीक्षति के कारण मोटे तौर पर सूचित किए जाएं । जिस 
पढ पर. मिधल मिय भाता है वो उसकी बोडे अपनी स्पोठ मे जाता है ती उपायो बोई सामलों में अस्वीकृति फे कारणों का .निकित्सा बोर्ड दवारा | 
से दुबारा स्वास्थ्य परीक्षा करवाना आवश्यक अपनी स्पीट में स्पष्टतः उल्लेख त किया गया हौ, ऐसे मामले 7. 7 | 
जी सु सियकत _. परामर्श के लिए स्वास्थ्य संज्ञालय को भेजे जाएं। | a ll 
किया जाता है तो कोई स्वास्थ्य परीक्षा आाब र : ह [पारत सरकार, वित्त मंत्रालय के दि्ांक 28 भयस्मर, 956.के 
| होगी? "आ का ० ज्ञा० संख्या एफ 43( 20)-ई. ४/55 के साथ प्राप्त भारत संगमा 
: स्वास्थ्य मंज्ञालय का विनांक ]7 नवम्बर, ।956 को काणा" संख्या = 
(4) यदि नई नियुक्तियां करने के लिए भर्ती नियमों एफ 5 (7)-45/56।] ४ | 
में समीं उम्मीदवारों के संबंध में दुवारा स्वास्थ्य न जज हि ह | 
रात निहित हो तति (छ) केचल निर्णय को संभावित गलती होने पर पुत 


स्वास्थ्य परीक्षा :~-सामान्यतः परीक्षा चिकित्सा आधिकारी 
के निष्कर्षी फे विश्‍्द्ध अपील करने का कोई अधिकार नहीं 
होगा, लेकिन अगर संबंधित उम्मीदवार हारा सरकार फे 
संभक्ष रखे गए साक्ष्य से सरकार का समाधान हो जाता है कि 
परीक्षा चिकित्सा आधिकारी के निर्णय में निर्णय की गलती. 
है, तो जहां परीक्षा प्राधिकारी चिकित्सा बीड हो वहां दूसरे 
चिकित्सा बोड छारा और अन्य मामलों में किसी अन्य सिबिल 


बिना कि वे उसी या अन्य विभागों में पहले से 
'ही स्थायी था स्थावीवत्‌ सरकारी सेवा में हैं. 
या उनकी नई नियुक्ति हैं, स किए गए। 
चुने गए सभी उम्मीदवारों को निर्धारित मानकों 
के अनुप्तार और चिकित्सा प्राधिकार से स्वास्थ्य 
परीक्षा करवानी चाहिए! किन्छु निम्नलिखित 
मामलों में दुबर। स्वास्थ्य परीक्षा आवश्यक नहीं 


| 
| 
| 


होगी-- सेन, जिला चिकित्सा अधिकारी समतुल्य हैसियत के 

ः चिकित्सा अधिकारी, विशेषज्ञ या किसी चिकित्सा बोर्ड हारा 

(क) जिस व्यक्ति की स्वास्थ्य परीक्षा नि धाह ` जसा भी वह आवश्यक के, पुनः स्वास्थ्य परीक्षा कराने की 
मानक के अनुसार और उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी अनुमति दे सकती हैं । 


| 
| 
हले ही की ज! चकी हो, चाहे वह व्य 5 है विशेष ) के दस्तामेज सं | 
द्वारा पहले ही की ज। चुकी हो, चाहे वह व्यक्ति अपने वित्त मंत्रालय स्थापना (विशेष) के दस्तावेज सं० ।24 के भाग | 
पुवेबर्ती पद पर स्थायी, स्थायिवत्‌ या अस्थामी हों च के नीचे पेस 7(7), भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय का क्रिनांक 78 | 
और जनवरी 952 का कार्यालय झापत संख्या एफ 7 )-27/53नएम वा | 


tr र्‌ सरकार, गृह मंत्रालय का दिनांक 7 फरवरी 962 का 
ख) जो व्यक्ति उसी लाइन के पद पर पह और भारत i 
(ख) जो व्यक्ति उसी लाइन के पद पर पहले षान संख्या 38| 5/5 ।] 


से ही स्थायी या स्थायीवसू' कर्मचारी है और पदों 


कोटे की रिक्तियों की तई निथूक्मि पर पोस्त के (य) लिर्षण की संभावित भूल से संबंधित साक्ष्य सूल । 
|; 
(लए पात्र होते के चाति बास्तव में इस प्रकार पढोच्नत प्रभाणपत्र के संद में हो +-- उपर्युक्त अदेश (ख) में दिए | 


किया गया हो । गए अनुदेशों के संदे में, यह निर्णय किया गया है कि 


अन्नि० 4-का] 


यदि बिसी उम्मीदवार या। केन्द्रीय गरदार के कर्मचारी 
हारा चिदित्स। शिचिल सर्जन या अन्य विधित्सा 
अधिकारी जिसने उसयी पहले स्वास्थ्य परीक्षा की थी. 
के निणय में भव पी सम्भाव्यता के बारे में कोई चिकित्स 
प्रमा मह्न साक्ष्य के रूप में पेश विया जाता है तो 
प्रमाणपल्ल पर तब तंक विचार नहीं विय! जाएगा जब 
तक कि संबंधित विकित्स वसाथी हारा इस आशय 
की टिप्पणी दर्जे न की गई हो दि उसे इस तथ्य की 
पूर्ण -आनकारी है कि उम्मीदवार को खिकिल्सा बोर्ड, 
सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सा अधिकारी से सेवा 
के लिए अयो गायदार पहने ही असवी! र बार दिया है। 

[भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय का दिनांक 27 माचे, :953 का 
कार्यालय ज्ञापन संख्यों एफ 7()-6/53-एमन 

(ब) सभी अवीरे हवाश्‍्ण मंद्रालय धने भेजी जाएं 
ब्रियाविधि में एब्डयता सुर्तिश्चित करने के लिए, सभी 
पीले पहले स्व/स्थ्य मंत्रालय, को भेजी जाएंगी और 
स्वास्थ्य मंत्रालय प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह परामर्श 
देगा कि क्या स्वाध्थ्य परीक्षा वाले उस विकित्सा प्राधि- 
बारी, की ओर रो जिसने पहले एव/स्थ्य परीक्षा की थी, 
“प्ण देगें में: कोई गलती है और अपील को 
सकार थि और यदि र्‌ 


Ei 
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यदि कोई उम्मीदवार नजर कसजों के कारण 
स्वाध्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित किया जाता है तो 


अपील पर विशेष चिक्त्स| बोर्ड 
लीन वेजपिन्नानी 


उसके हाट बगी 


जाएगा दिन्तु संदिहास्पद मामलों में, 


झा र 
ai संख्या एफ 5(8)-2/57-एम 6 (भागना )] 

(च) पुनः स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपील कारने 
की समय-सीसा “म पृक आदेश (ख) में दिए 
गए अनुदेशो के अणुसार संबंधित व्यक्तियों द्वारा 
अपीले अपने मामले के समर्थन में अपेक्षित साक्ष्य के साथ 
सिकित्स। अधिवारियों/चिकित्सा बोर्ड के निर्णय उम्मीद- 
बार/सरकारी कर्मचारी को सूचित किए गए पत्र के जारी 
होते की तारीख के एक महीने के भीतर भेजी जानी 
चाहिए । 

[भारत सरकार, जिस मंजालय छ दिनांक 23 जुन, ]953 के का ० 
ज्ञा० संख्या 6[5)-ह० ५53 साथ पा लिए भारत सरकार, के 
का ०ज्ञाण संश एफ 7(I)- 


स्वास्थ्य मंशालय का दिनांक ! म, 7953 
9/53९१ १] 
59-—34} DPET/ND /88 


ते । सामान्याः मिगोषे चिंबिंत्स। वोडे के निर्णय | 
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(छ) अयोग्य घोषित किए गए अस्थायी कर्मचारियों के 
मामले में लि्ाविक्चि :--( 7) भारत सरकार के उपर्युक्त 
आदेश (2) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, ऐसे उम्सीद- 
बारों सरकारी कर्मचारियों को, जिन्हें सिविल सर्जन 
आदि हारा अयोग्य घोषित विया जाता है, चिकित्सा 
अधिकारियों आदि के निर्णय उन्हें सूचित किए जाने 
बाले पन्न के जारी होने की तारीख. से एक महीने के भीतर 
अपील करने का अधिकार दिया गया है । जबकि सरकारी 
शेवा के लिए अयोग्य घोषित उम्मीववार को कार्यभार 
ग्रहण करमें की अनुमति तब तक वहीं .दी जाती जब तक 
कि उनकी अपील स्वीकार किए जामे के परिणामस्वरूप, 
दूसरे था उत्तती चिकित्सा प्राधिकारी उन्हीं 
स्वस्थ घोषित नहीं दार दिया जाता। स्वास्थ्य 
से अयोग्य घोषित किए गए अस्थायी र 
के मासले में, चया न्रिमाविधि अपनाई आ 
संबंध में अब निम्नलिखित ग्रेश्न उठाए झा 

(का) पया जसे (६) भरतिकल 

पर तत्काल या (म) सिंधि 


से एक महीने बाद सेवा -री 
चाहिए, था 


(ख) 


कर 
बौ कभ नहीं हो जाता और बह अपना 
निणैए मदे दै। 


गच याने के 


(2) उपर्युक्त प्रश्नों की विः 
पश्चात. अब यह गिर्णेय किया यया है कि भविष्य में ऐसे 
मामलों को निपटने के लिए तीये के पशग्राफ 3 से 3 
में दी गई क्रिय/विधि का पालन विया जाना चाहिए 


(3) शामाध्यत :, किसी अधिकारी -की स्वास्थ्य 
परीक्षा उसकी भियुवित्त से पहले की जाशी चाहिए । फिए 
भी, कतिपय मामलों में, जब किसी अधिकारी को काये 
या प्रशिक्षण के लिए तत्काल कार्यभार ग्रहण -करन+ 
आधपयक हो तो चिकित्सा प्रमाणपक्ष प्रात किए बिना 
ही नियूषिति पहले की जा सफती है यश्चपि नियुक्ति 
अधिकारी के स्वास्थ्य की दृष्टि से योग्य घोषित होने 
वी शर्त पर होगी । ऐसे सभी म'मलों में जब 
स्वास्थ्य. परीक्षा होने पर अयोग्य घोषित ही जाता हैं 
र बहु उपर्यवत आदेश (2) के आधार पर अपील 
करदा है तो उसे मामले में अध्िम निर्णय होगे तक सेवा 
में बन।ए रखा जाएगा। 


(4) इसी प्रकार, किसी एसे 
मामले में जिसकी नियुक्ति निस्मतर प्राधिका 


संचारी के 
री द्वारी 


सरकारी 


हैं तो. आध्षकारी 
“मं पालेन 
/: में दी! आई 


- ही संबंधित व्यवित को 


. भूलना दिए 


अण्लि० 4-क] 


दिए गए चिकित्सा प्रमाणपत्न के आधार पर या ऐसे प्रम!णपद्ध 
के बिन! अस्थायी आधार पर की जाती है, सह आवश्यक 
है कि उपयुक्त चिकित्स। प्राधिकारी से स्वस्थता 
प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए। यदि उपयुक्त 
चिकित्सा प्राधिकारी यह निर्णय देता है कि संबंधित 
व्यक्ति सेवा में बनाए रखने के योग्य बिल्कुल नहीं है 
और यदि संबंधित सरकारी कर्मचारी दुसरी स्वास्थ्य 
परीक्षा के लिए अपील करता है तो संबंधित व्यक्ति को 
तब तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए 
जब तक कि उपयुक्त चिकित्सा: प्राधिकारी का सिर्णय 
मालूम न हो जाए | यदि आगे. स्वास्थ्य परीक्षा करने 
अनुरोध को स्वीकार न करने का निर्णय किया जला 


उ कक 


| तत्कास्‌,समाप्त कर दा जाएगा । 


गए अनुदेशों का सामान्यतः कई मामलों 
:लहीं - पका: जाता -है॥ उपर्युवत पैराग्राफ 
किययाविध्ि . का उत्त पालन करने के लिए * 
अवश्यक. है कि अस्त्रता से संबंधित सूचना प्राप्त होते 
इस दिप्पणी के साथ तत्काल भेजी 
जाती चाहिए “कि व्यदि::उम्मीदवार/संरबधित सरकारी 
कर्मचारी को तो सिविल सर्जन/ 
निकिता जा 


(हि और 


ने मकी पहले जांच 
की. सी, किस प्राव्यता वो बारे में शाक्य के रूप 
में चिकित्स! प्रसाणपत् पेश, 
के स/थ संबंधित चिकित्स! व्यवसायी की इस आशय की 
व्म्पिणी अवश्य होनी - चाहिए कि. इस बाले, को पूर्णतः 
ध्यानः में रखा गया -है कि उम्तीवेवार को सिविल शंजेन। 
खिकित्स! अंधिकोदी/चिंकित्स। बोड - ते सेवा के लिए 
पहले ही अयोगं घोषितं कर विया है 


यदि उम्मीदवार/सरकारी कर्मचारी को बिकित्सा 
अधिकारी/बोर्ड के निर्णयो की सूचन! दिए जाने की 
तारीख के एक महीने के भीतर कोई अपील नहीं की जाती 
ह तो उसकी सेंवा एक महीने की अवधि समाप्त होने पर, 
तत्काल समाप्त कर दी जाएगी और सामान्यतः उक्त 
अवधि के समाप्त हो जाते पर कोई अपील करने की 
अनुमति नहीं वी जाएगी । 

[क्षारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्ञाजय का दिनांक 8 दिस०१956 का 
का० क०पंसवा 6(35)/55-एच ०] 


[ “अस्थायी रूप से अयोग्य” घोषित मामलों से संबंधित 


आदेशों के लिए देखें मूल नियम 70 के नीचे आदेश ( 3) ।] 


3, अतिश्वित विभागीय एजेंहों, अंशकालिक और 
बार्म-डभा रित कर्म जा रियों घर लागू होना :--अंशकालिक 
कर्मचारियों को भी उसी प्रकार और य 


निर्णयों की ` 


केश. जाता है तो प्रमाणपल् .. 


शर्तों के अधीन 
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स्वस्थता! प्रभाणपलञ पेश करना आवश्यवा है जिस प्रकार 
पूर्णक/लिक कर्मचारी पेश करते हैं । यदि संबंधित व्यक्ति 
द्वारा फीस यथास्थिति चिकित्सा! अधिकारी या बोर्ड को 
स्वास्थ्य परीक्षा दी जाती हैं तो उसकी उसे सामाच्य 
तरीके से प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्लालय का दिसाक 24 मार्च, 7954 का 
का० ज्ञा० सं० एफ (45) ।-६\//6 4] 

टिप्पणी 2:--उपर्थुषत निर्णय डाक तारं विभाग के 
अंशकालिक सरकारी कर्मच।रियों/आकस्मिक कर्मचारियों 
पर भी लागू होगा । इस प्रयोजन के लिए डाक तथा तार 
विभाग के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को अंशकालिक 


कर्मचारी संभझा जाता है। 


[डक दार महानिदेशालय का दिनांक 27 दिसम्बर, 98% का पक्ष 
संख्या एस०पीण्बी० - 6-20/ 54 ] है 


ष्णी -2:---यह निर्णय किया गया है कि 


. विभागीय एजेंटों और अन्य अंशकालिक, सबारी. कर्म- - 


चारियों का तुतीय श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी - के, पदों पर 
अन्तर्लयच हो जाते पर उसकी स्वास्थ्य परीक्षा करवा 
की आवश्यकता नहीं है, बशतें कि .; 


() अतिरिक्त विभागीय एजेंटों था अंशाकाबिक 
कर्मचारियों के रूप में उनकी नियुक्ति 
सनकी स्वास्थ्य परीक्षा ऐसे लिवि 
कारियों द्वारा की भई हो। £ 
आधिकारी झारा तृतीय - क्लेणी- या चतुर्थ अंगी 
के ऐसे पदों की स्वास्थ्य परीक्षा करने-के लिए 
निर्धारित भाग्यता दी गई है जिस य 
उनकी नियुक्ति बाद में की जाती हैं 


(0) अंश-कालिक कर्मचारियों . था -अतिरित 
विभागीय एजेंटों और नियमित, कर्मचारियों : 
के रूप में उनकी सेवा के बीच कोई व्यवधान 
नहो । 

(वित्त, गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से जारी किया गया. डाक 
तार महानिदेशक का दिनांक 20 जुलाई, 7967 का परिपतन संख्या 34, 
5 60एसण्पीण्क्षी०- और डाक तार महानिदेशक का विज्ता्क 30 
सितभ्वर, !965 का प्न संख्या 34/5/65-एस ज्पी०्बीऽ] ` 


हिप्पी ३:-यह निर्णय किया! गया.है कि कार्यप्रभारित 
स्थापनाओं में मासिक दरों पर कर्मचारियों की सभी 
भर्ती नियमित स्थापना के तकतुरूप ग्रेडों के कर्मचारियों 
की भर्ती की शर्तों के अनुरूप होगी । 

महानिदेशक डाक तार का दिनांक ।फरमरी, 2955 का परिपक्ष 
संख्या एस ग्टी ०्बी ० 20-66/54 वित्त मंज्ञालय (सी) का दिनांक 25 
सितम्बर, 2962 का अशासकीय पत्न संख्या 5428/पी दीन्]/ 62] 


4. अवेधलिक चिकित्सा अधिकारियों झारा दिए गए 
प्रभाणपत्नों को स्वीकार करने की शर्त :--- यह निर्णय 
किया गया हैक संस्कारी सेवा में वेश करते के लिए 
और उसके बाद के अवसरों पर, यदि कोई हो, अपेक्षित 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


आअण्नि० # क] 


शारीरिक स्वस्थता का प्रमाणपत्र तदनुरुप सरकारी 
निकिता अधिकारी के समकक्ष स्तर के अवैतनिक 
चिकित्स! अधिकारी हारा! दिया ज सकत। है और उसे 
स्वीकार किय। जा सकता हूँ बशतें कि ऐसा प्रमाणपत्र 
उस राज्य की सरकार द्वारा जिसमें केष्प्रीय सरकार के 
अधीन उम्मीदूवार की नियुक्ति की जाती हैं था जिसमें 
उसकी स्वास्थ्य परीक्षा का प्रबन्ध किया जाता है, अपने 
निजी कर्मचारियों के संबंध में उसी प्रयोजन के लिए 
स्वीकार किया जाता. ही । 

इस प्रयोजन के लिए अवैतनिक चिकित्सक/सर्जन को 
सिविल सर्जन के समकक्ष और अवैतनिक सहायक सर्जन 
को शाहायक झर्जन के समकक्ष समझा. जाए | 

[मार सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 30 माचे, 963 का 
काण्झा० संख्या एफ 75(2)-ई४/ (ख) /6३] 


5= गुराजपलित - सरकारी कर्मचारियों को केंद्रीय 
स्वास्थ्य सेवा फे'डाब्रढरों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा.--वामिक 
और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से यह फैसला 
किया गया ,है कि अराजपलित सरकारी वार्मचरियों 
की' स्मास्थ्य परीक्षा के लिए फेखीय स्वास्थ्य सेबा के 


ऐसे सामान्य ड्यूटी अधिकारी ग्रेड-] को जो दूर-दराज | 


के क्षेत्रों में स्थित के्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के अस्पतालों में 
प्रभारी हैं, तथा. केल्रीय स्वास्थ्य सेव! के विशेषज्ञ ग्रेन 
अधिकारियों को सिविल सर्जन/जिला चिकित्सा अधिकारियों 


के समकक्ष मना जा सकता है तथा उनके स्वस्थता. ' 


प्राण पक्ष क स्वीकार. किया जा सकता है। 

[घात सरकार, स्वाध्थ्य एवं परिवार बल्याण भंज्ञतय का दिपांक 
25 सितम्बर, ।979 का कायलिय झापत संख्या ।707:/22/79- 
एंमण्एसण] 

6. नहा सेवा में व्यक्षान एंक बर्ष से अधिक च हो बहा 
अराजपत्नित कर्मचारियों की नए सिरे से चिकित्ता जांच 
के बिना पुनः सियुक्ति.->एक प्रन थह उठाया 
गया है कि क्‍या एंक वर्ष से अधिक के व्यवधान के पश्चात 
सरकारी सबा में नए सिरे से सियुक्त किए गए अराजपलित 
सरकारी कर्सचारी को उपर्युक्त झदेश (7) के पैराग्राफ 
7 (3) के नीचे टिप्पणी-] में दिए गए आदेशों के अनुरुप 
स्वास्थ्य परीक्षा के प्रयोजन के लिए लगातार सवा 
भें माना जा सकता हैया नहीं। जब यह निर्णय किया 
गया हैं कि उपर्थुवत टिप्पणी में दिए गए आदेश अराज- 
पक्षित सरकारी कर्मचारियों के मामले में भी लागू होंगे, 
बशतं कि सेवा में व्यवधान चिकित्सा के कारणों था 
त्याग्रपत्र के कारण ने हुआ हो । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिवांक 8 फरवरी, 960 का 


काण्ज्ञा० संघ्या एफ 55(5)-६\/ (ख) /59 और दिनांक 25 जनवरी, 


964 का अशासकीय पल संख्या 3647-ई ४/ (ख)/63] 

य. गर्भावस्‍था की स्थित में साहसा कर्मचार्यों की 
जियुवित,--यह निर्णय किया गय। है कि जब पराक्षा 
दे परिणामस्वरुप यह पता नश जाथेवि अमुक महिला 
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उम्मीदवार 22 सप्ताह या अधिक समय से ग्रभेवतो हैं 
तो उसे प्रसव पूर। होने तक अस्थायी रूप से अस्वस्थ 
घोषित किय। जाना चाहिए । प्रसव की तारीख के 6 
सप्ताह पश्चात, स्वस्थता प्रमाणपत्न के उद्देश्य स 
उसकी पुन: स्वास्थ्य परीक्षा की जाएंगी, बगत कि बहू 
किसा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी सं स्वस्थता का 
प्रमाणपल्च प्रस्तुत करे । 

[भारत सरकार, स्वास्थ्य मंछालय का दि्ांक 2 विसम्बर ।958 
का काण्य्ा० यं एफ 5-2./58-एम०्ए० तथा दिनांक 5 अक्टूबर, 
9772 दा काण्ज्ञा० संख्या 525/72 एम०ए०] 


यह देखा गया है कि कुछ मंद्चालूयों/ विभागों ने ऊपर दिए 
- गए अनुदेशों का कड़ाई से झगुपालन मही किया 
महिला कर्मचारियों को गर्भावस्‍था का काफी समय बीत 
जाने के बाद भी मियुक्त विया गया है । ऐसे मामलों की 
पुनरावृत्ति से बचने के उद्देश्य से थह निर्णय किया' गय। 
कि जो महिल। उम्मीदवार परीक्षा केः परिणामस्वकूप 72 
सप्ताह या अधिक समय से गर्भवती पाथी जाएगी -उसे 
अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाएगा । और इसकी 
नियक्ति प्रसव पूरा होने तक स्थगित रखी जाएगी। | 


` प्रसव की तारीख के छ: सप्ताह पश्‍चात सतरा अमण 
पत्र के छद्देशय से उसकी पुरः परीक्षा कौ जाएँगी बशते कि 
पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से स्वस्थता अमाणपत्न स्तुत 
करें। जिस रिक्ति के लिए महिला उम्मीदवार को चुना गय ' 
था उस रिक्त को उसके लिए अरक्षित्‌ रब! जाना कि 
प्रसव वी तारीख के छः सप्ताह पश्च)त, स्वर्या 
से उसकी पुनः परीक्षा की जाएगी. यदि बहू स्वदय पाई 
जाती है तो उस उसके लिए जारक्षित्र पद पर नियुक्त किया 
जा सकत! है और गुह मंत्रालय के दिवांक 22 दिसम्बर, 
959 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8॥7/ 55-शार०्यी*' 
एस० (अमुद्रित) के अनुलम्तक के पैरा 4 के अनूसार 
वरिष्ठता का लाभ दिया जा सकता है। | 
[भारत सरकार, कामिक और 5०सु० विभाग की दिनांक ।9 जुलाई, 
2976 झी काण्ज्ञा० संख्या ।4034/5|75स्था० (घ) ] 


छप्पणी:-यह स्पष्ट किया जात। हैं कि ये आदेश डाक 
ठार विशज्ञाग वा सभी संवाओं और पदो पर लागू 
होते हैं । 
हँ [डाक तार महानिदेशक, नई दिल्‍ली का दिनांक. 28 जुलाई, 2969 
|| पद्ध संध्या 34/7/ 68न्एस ०पी ०बी ०३ ० ] 


& कुष्ठ रोग से प्रस्त, उम्मीदवारों की स्वास्थ्य 
परीक्षा.-उपर्युक्‍त विषय पर भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय 
के दिनांक 24 अक्तूबर, ।957 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 
5([)-4।/56-एम] (अनुमुद्रित) की और ध्यान 
आकर्षित विया जाता है और कुष्ट रोग के क्षेत्र में ज्ञान 
आर उपचार की प्र्मात पर सावधानीपुर्वक्क विचार 
कारने के पश्चात यह्‌ निर्णय मिया गया है कि. कुष्ठ रोग सै 


अ«्सि० दनक | स्वस्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र 47 


ग्रस्त उम्मीदवारों को, जिन्हें अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा 

“पस्ियंत्रित/ रोगी या “रोगमुक्त” के रूप गें घोषित किया 

गया है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन लोग सेवाओं के लिए 

शारीरिक रूप से अस्वस्थ्य नहीं माना जाना चाहिए: 

(3) सरकारी सेवा में प्रारंभिक निथूवित हेतु शारीरिक 

सवस्थ्ता के लिए समय-समय पर नियमों में 

निर्धारित उपयुक्त स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा 

सामान्य चिकित्सा जांच के अतिरिक्त, उम्मीदवारों 

की स्वास्थ्य परीक्षा उनकी प्रारंभिक नियुक्ति 

के समय कुष्ठ रोग नियंत्रण यूनिट या अस्पताल 

में कार्य कर रहे कुष्ठरोग के सरकारी चिकित्सा 

हि माला प्राप्त कुष्छ' रोग 

प्रशिक्षण केन्द्र से कुष्ठ रोग में प्रशिक्षित जिला 

कुष्ठ रोग के ऐसे अधिकारी द्वार! को जाएगी 

जिसने कम से कम पांच बर्ष तक कुष्ठ रोग का 
निदान और उपचार किया हो; 


(7) कुष्ठ रोग का जो सरकारी चिकित्सा अधिकारी 
| प्रथम नियुक्तिं के समय उम्मीदवार की परीक्षा 
करत। है उसे विशेष रूप से यह प्रमाणित करना 
: चाहिए कि संरबेधित- उम्मीदवार ते पूरा उपचार 
करवाया है झौर उसे “नियंत्तित रोगी” के रूप 
में घोषित किया जय। है तथा यह सत्यापन रोगी के 
उपचार के उपलब्ध रिक्काडों तथा प्रमाणपत्र 
, और रोगी को: नैदानिक तथा. जीव।णु-संबंधी 
- परीक्षा के ब्राधार पर किया आए । 


पड 


(8) मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से कुछ 
थिशेष पदों को जिसके लिए उच्च स्तर की 
` शरीरिक ह्वश्थ्यता गरका है; अलग रख 
सकते तु ऐसा अलगाव कम से कम होन। 
चाहिए, क्यों कि इस आदेश का मुख्य प्रयोजन 
अहानिकर कुष्ठ रोगियों और जनत! के 
बीच मनोवैज्ञानिक व्यवधान को समाप्त 
रना है! इस स्थिति की पांच वर्ष की 
अवधि के पश्चात पुत्तरीक्षा की जानी चाहिए । 


(५) ऐसे व्यक्तियों की भर्ती के समथ प्रारंशिक 
स्वास्थ्य परीक्षां के अतिरिक्त यह जांच करते 
के लिए वाषिक- (प्रारंभिक नियुबित के पश्चात 
पांच वर्ष की अवधि के लिए) स्वास्थ्य परीक्षा 
की जाती चाहिए कि उन्होंने ऐसे चिकित्सा 
प्राधिकारी दवारा! बताई गई औषधि यादि 
कोई हो, की अपेक्षित खुराक ली है, जिसने 
उसे नियंत्रित रोगी के रूप में घोषित किया 
था और तियंत्षित रोग की स्थिति बनाये 
रखी गई है। यदि किसी भी समय स्वास्थ्य 
परीक्षा से यह पता चलता है कि संबधित 
व्यक्ति को संक्रामक रोग दुबार। हो गया 


तो ऐसे मामलों को उन्हें इलाज के लिए छुट्टी 
देने के प्रयोजन से सामाच्य नियमों के अधीन 
निपठाया जाता चाहिए और रोगी को संक्रामक- 
मुक्त करते के लिए यदि इलाज की अवधि 
तीन घर्ष के बाद भी जारी रखनी आवश्यक 
हो तो उसे सेवा से असमर्थ समझा जा सकता 
है! 

(४) ऐसे सरकारी कर्मचारी के स्थायीकरण के 
लिए कारंवाई दो वर्ष के बाद ही की जाए, 
जिसके दौरान वह संक्रामक रोग. से मुक्त 
रहा है और रोग नियंत्रित य उपचारी स्थिति 
में बता हुआ है। * 


संदेहास्पद म!मले या जिन मामलों में उपर्युक्त छिया | 
, विधि का पालन करता आवश्यक न हो, छा स्वास्थ्य. 


मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए। 


[भारत सरकार, स्वास्थ्य मंज्ञालय का दिनांक 25 जूम, !980 


क कान -ज्ञा० सांख्या ए/70 7/6/79एम० एण] 


9. स्वास्थ्य क्षी दृष्टि से आयोग घोषित्‌-व्यक्ति की . 


अन्य उपयुक्त पढ पर लिधुवित ---कासिक 'झधिकारियों: 


की पुस्तिका के घद्रणों का (चीये मुद्रित) का हवाले 


दिया जाता है। जो टी० बी० और . फयरि 
रोभ के पुराने रोगियों के स्वास्थ्य थी दृष्टि से योग्य हूं 
जाने पर संश्कारी सेवा में उसकी पूनि के. संदर 
में है। कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के ध्यात 
में ऐसे बंहुत से बुष्टांत आए हैं, जहां व्यमिति उप पदों 
के कत्तैव्यों का निर्वहन करते के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि 
से अयोग्य हो गए हैं, जिनके लिए इतकी भर्ती 
ही गई थी। इस प्रश्‍न पर विचार किया गया हैक 


सी /कूष्ठ 


क्स! उसके मामले में अन्य ऐसे पदों पर निथषित्त के. 


लिए घिच।र किया जा सकता है, जिनके लिए वे उपशुकत 
पाए जाएं और कर्मचारी चयन आयोग तथा रोजगार 
तथा प्रशिक्षण महानिदेश/लय के परामर्श से यह सिर्णय 
किया गया है कि समूह “ग” अधवा “घ” के ऐसे अधि- 
कारी के मामले में जो स्वास्थ्य की दुष्टि से जस पद के 
लिए अयोग्य माना गया हो, जिस पद पर वह कार्य 
कर रहा है, और जिससे उसे कार्यममुक्त किए जाने का 
प्रस्ताव है अथवा कार्यमुक्त झर दिया गया है तो जहां 
कहीं व्यवहार्यं हो उन रोजगार कार्यालय कर्मचारी 
चथन आयोग के माध्यम से त्तियुक्ति की शर्तों पर जोर 
डाले बिन! ऐसे किसी अन्य समान/समकक्ष पद के लिए 
विचारं किया ज! सकता है जिसके लिए सीधी भर्ती के 
कोटे के उद्देश्य से उसे उपयुक्त पाया जथे । केच्रीय 
सरकार के अधीन उसकी पहली सेवा को उसकी 
वास्तविक अयू से घट! दिया जाये और इस प्रकार 
परिणामी मायू निर्धारित अधिकतम आय की सीमा से 


तत्‌ 
3 वर्ष मे अधिक नहो तो उसके संबंध में यह मन 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


संबंधित पद पर 


अण्ति० 4ल्‍क] 
लिय। जता चाहिए कि वह केखीय सरवार के अधीन 
नियुक्ति के लिए ऊपरी आयू सीमा 
की शर्ते को पूरा करता हूँ। 


मंज्ञालय (कामिक और प्रशासनिक सुधार 
क्तुबर, 2980 भा का० ज्ञापन संख्या 


[भारत सर 
विभाग) क 
]4634// 80 ‡ 

ए, कालिक अधिकारियों की थह्तिका के अध्याय 7५ 
से उद्धरण। 


3.4. हीण बी० के पुराने रोगी, जिल्हें टी० बी० से 
पीड़ित होने के कारण केन्द्रीय सरकारी सेवा से बर्खास्त 
र दिया गया था विसु जिन्हें बाद में टी० बी० विशेषज्ञ 
४ द्वारा रोग से -मुक्‍्त 


& 


चोषितः कार दिया गया है तो "अपरे हार धारित पूर्ववत 
पद पर रदि शिवि विशमान हों या" अपने ही विभाग 


में समकक्ष: पदों पर पुर्वानिग्य॒ुव्ति के हवादार है तथा 
| लागू नहीं: 


एकं किए जाने के पाल होंगे । 
दि मने के कारण संबंधित " 


नौकरी के लिए सहायता 

के लिए जथा जायुः. 

के लिए इन व्यक्तियों 
“छदनी भए 'बेद्ीय सरकार के कर्मचारियों 

के रूप हमें समक्षा जाएगा। 

लय का दिंताक़ 7,0 जुलाई, ।954 का 

जी ०एस०] ह 


[सारत सरकार गृह 
कोल्जा[/ प्रंद्या 37//8% 


3.5 प्ल्यूरिसीनकुष्ठ रोग से ग्रस्त होने के कारण चर्खास्त 
किए गए तया बाद में रोगनुवत और स्वारुष्य की बृष्टि से 
योध्य घोषितं किए गए केन्द्रीय सरकार फे कर्मचारियों को 
रोजयार के क्षेप कें बिन! संबंधित मंत्रालय/' 
विभाग में क्ष पदों पर पृनियुक्त किया 
जा सक 


सा था ससा 


हं । 

[भारत सभक ज्ञालय का काण्ज्ञा० संख्या 37/7/52डी० 
जी०एस० कु दिस क 29 सितम्बर, 956 का काण्ज्ञा० सं० ।3/4/- 
5 6-आरण्पी णास ० और दिलांक 74जूलाई, 7958 का का०्ज्ा० संख्या 
:3/4/ 5 7आारण्पी ०एस ०] 

ए. लिफित्स! जांच परीक्षण पर पूहिलका के खण्ड [फि 
के अध्याय $ से उद्धरण 

27 (0) ऐसे व्यक्तियों की उन्हीं पदों पर पुनर्नियुक्ति 
होने पर जिससे वे घा हुए हो; उनके द्वारा वास्तविक 
बुण्य के {लए 
झ्द्दे लिए 


[क्त तकिया जा सके दो: 


इबश्थता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र 473 


उन्हें उसी स्थाम पर रखना चाहिए जिस पर बे सेवा स 
कार्यम्‌भत होते के समय थे । फिर भी, सेवा से काथेमुक्त 
होमे की तारीख तथा उसकी पुतचियुक्ति की तारीख 
के बीच की सेवा का व्यवधान किसी उद्देश्य के लिए चहीं 
शिना जाएगा । परन्तु अन्य सेवा अन्यथा व्यवधान रहित 
मानी जाएगी । अन्य पदों पर ऐसे व्यवितयों की वरिष्ठता का 
लियतन मूह मंत्रालय के परामर्श से होगा तथा उनके वेतन 
का मियतन वित्त मंत्रालय की सलाह से किया जाएगा | 

[यह मं्ालय का & मई, ।956 का फा० जशा० संख्या 3/2/ 
56-अरण्पो जहस ०] 

अनु० नियस 4-क. वहां के सिवाय जहां कोई सकस 

प्राधिकारी सए्रण जा विशेष आवेश हरा अन्यया निवेश दे, . 

सिम्न लिखित वर्गों के सरकारी सेवकों को स्वस्थता के चिक्षि- 

स्सीय प्रशाणपत्र पेश करने से छूट दी जाती है = 
(7) “ [[) विलोपित किया गया। \ 
(फ) प्रतियोगिता परीक्षा वारा भर्ती किया गया 
सरकारी सेवक, जिसको सरकार की सेबा में 
पयुक्ति के लिए. लिहत विभिषमों के अशुसार 
शिफित्सीश परीक्षे) कराली पड़ी हो । 

(2) याश्सव महाविद्यालय रूड़की का कोई आहिल 
िह्यामी छो शहा बहालंथ के पाहयनाम को पूर्ण 
करते पर उसे जिए गए. एथएणला अथाण पल्ल की 
तारीख से अठारह भात के. भीतर लोक निर्माण 
विशाओ में स्थायी कप से लियुषत कर विधा एया हो ६ 


हदि 

{ उ-क) भारतीय डाक-सार विशाय फा चतुर्थ शेणी का 

सरकारी कर्तत्नारी 'जिघका बापरे सेह सें ।6-5- 

7947 छे पूर्व स्थायोकरण हो गया हो, ममी 

सेन्ति कि अछूत बीमारियों के 

संबंध में उर्क जांच की भई हो । 

(4) चह अस्थायी सरषाश्‍री सेवक जिसकी चिकित्सीय 

परीक्षा एक कार्यालय में हो चुकी है, यदि उसकी 

सेवा में व्यवधाद के बिना उसे दूसरे कार्यालय में 
अन्तित कर शिया जाता है।.. - 


में नियुदल सरकारी सेवक! 


फू 


(5) नित के सुरम्य पश्चात्‌ नियुक्त सरकारी सेवक। 
हिप्पूणी 7,-- (क) विकित्स्‌। प्रमाणपु्ष पेश करना 


तब आवश्यक है जब- 


(3) कोई सरकारी कर्मचारी स्थायी तिथि से सदश . 


अनहैक सेबा से सरकारी सेवा के पद पर 
पदोन्चत किया जाता है । 

(2) कोई व्यक्ति त्यागपत्न देने के पश्चाल्‌ था 
पिछली सेवा वो पमपहत हो जाने के बाद 
पुननिथुक्द किया जाता है। 


60-—3If DPAT/ND/B8 


27 फरवरी, 977 के आदेश संख्या 78(23)-६]0/ (बा) /70 हारा विलोषिह बिया गया । 


अण्नि० 6] प्रतिकारात्मक भत्तों का लिया जीना 475 


(ख) जन कोई व्यक्ति उपर्युक्त खण्ड (क) (2) में 
उल्लिखित परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में 
पुननियुक्त किया जाता हैं तो नियोक्त। प्राधिकारी थह 
निर्णय करेगा कि चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत वरना 
चाहिए या वहीं । 


टिप्वण 2 : --विलोपित किया गथा । 


भारत सरकार के आदेश 


3, प्रशिक्षण पर जाने से पहले स्वाथ्य परीक्षा :--यह 
निर्णय किया गया है कि डाक तार विभाग में अधीनस्थ 
सेवा में प्रवेश करने बल उम्मीववारों का निर्धारित प्रशिक्षण 
पर जाने से पहुले स्वस्थता प्रमाणपत्र. अवश्य पेश करना 
चाहिए । 

[एफऽए* (सीण्एस ०) का दिनांक 0 भार, ।947 का पू्ष्ठांकत 
संख्या, ईणए३७० बी-2/ 47] 


2 स्थागपत्न देवे के पश्यात्‌ मई नियुवित होते पर 
'स्वाहण्य परीक्षा :--ठिप्पणी 7 के खण्डः (2) के एपवच्धों के 
अपवाद स्वरूप भारत सरकार ने यह निर्णय किथा है कि 

` त्यागंपत्न देने के पश्चात्‌ पुर्वानियुक्त किसी व्यक्ति को 
` स्वसथतः  प्रेमाणपंत्र वेश करने से उत्त स्थिति भें छुट 
दी जानी चाहिए जबकि ' हरपल था 
सरकीरी मिवा!य के अधीन हँ मू रब 
' करने के लिए दिया ग्य हो जिसके लिए उसने अ।वेदन 
घर्पशूवत प्विभागीय प्राधिकारी, के अनुमोदव और माध्यम 
से दिया था, बशर कि उसकी: सक्षम किरि 
हाय स्वस्थ्य परीक्षा की गई हो तः 


मानकों के. अतुसार, योग्य घोषित किया गया हो 
उसके नए पद. के लिए अपेक्षित स्तर से कम च हो । 


हिष्पणी :--ऐसे सरकारी कर्मचारी के मले में जिस 
पर छपयुंक्त उपबन्ध लागू होता है, नियूबित प्राधिकारी 
नये पद के लिए पिछले नियोकक्‍ता' से थह पता करेगा 
कि कया ऐसे कर्मच।री की किसी उपयुक्त चिकित्सा 
प्राधिकारी दवारा, निर्धारित स्तर की यदि 
स्वास्थ्य जांच की गई है। 


[स्वास्थ्य परीक्षा पृछिका का स्पष्टीकरण प] पैरा 8, अनुभाग ], 
भाग हें, दूसरा संस्करण ।] 


3. अस्य विभाग में शाजपत्रित पव पर प्रतिभिगुक्ति 
होने पर स्वास्थ्य परीक्षा !--भारत सरकार ने निर्णय 
किया हैकि भारत सरकार के अन्य बिभाग में राजपत्रित 

६ पद पर कार्य करते के लिए प्रतिनियुक्त करिए गए केन्द्रीय 
सरकारी अराजपालेत कर्मचारियों को त्सा बोड 
से दुबारा स्वास्थ्य परीक्षा करवाने की आवश्यकता 


नहीं है, बशर्ते कि उनकी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी 

द्वारा परीक्षा की गई हो और उन्हें उनकी पहली नियुक्ति 

पर कार्य करने फे लिए योग्य घोषित किया गया हो । 
[भारत सरकार, वित्त मं्ालय का दिनांक 8 अगस्त, 962 का 


कार्यालय ज्ञापन संख्या 75(2)-ई ५ (ख)/ 62] 


भाग -क--वेतन 
प्रभाग परा-क-.-स्थानापस्त चेतन 


[मूल नियम 2 के अधीन और मूल नियम 35 के 
संदर्भ में बताएं गए नियम] 
अनुप्रक नियम 4 छ. विलपित किया गया। 


भाग प--वेतन में प्रिवतृन 
प्रभाग ५-- प्रशिकाशल्मक भस्तों का लिया जाना 


[मुल नियम 44 और 93 के अधीच 'रफ्ट्रपति ढारा 
बनाए गए नियम] 


सासाइ्य $ 


जनुपूरक लिप 5 :--हश परमाव में नियमों हारा चय 
उपबन्धित के सिवाथ, किसी यद-शें संसन्त प्रतिकाशत्मक्त 
भहतो का सरकारी सेवक हारा लिया जाना उसी समक्षमा 
हो जाएगा जब नहु उस पद को रिक्त कर देला है। १० 

अनुपूरक्ष नियम 6 ¦ -- इस प्रशोग में... 

(क) “छुट्टी” से जभिभेत है कुख छुदटी बदि जहू चार 
मास से अधिक नहीं है आश -धडि' छुटी . की. 
वास्तविक यच्छि उस अवधि में अधिक है सो 
छुट्टी के प्रथम चार भास किन्तु निवृत्ति पूर्व छूटूटी 
उसके अन्तर्गत नहीं है। 

(ख) “अस्थायी अन्सरण” से किसी दूसरे आस्थान में 
कर्तेब्य पर कोई अन्तरण, जी 4साल से असिक 
अवधि के लिए अभिव्यवंत्त किया गया हो, अभिप्रेतत 
है। इस प्रभाग के प्रयोजन के लिए इसके मन्तर्गत 
प्रतिनियुक्ति भी है। चार मासं की सीमा के 
अधीन रहते हुए, प्रतिकारात्मंक भत्ते का हक, 
यदि अस्थायी कर्तव्य तत्पश्चात्‌ कुल चार[मास 
से अधिक बढ़ा दिघा जाता है सों, सेढाए 
जाने के आदेशों की तारीख तक. वैसा ही 
बना रहेगा। 


हिप्प्णी;:---किसी भी मामले में जब तक इन नियमों 
में स्पष्टतः अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो तब तक 
कार्यभार प्रहण अवधि को इन नियमों में छपबन्धित चार 


महीने की अवधि में शामिल किया जाए । 


7 भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय के दिनांक 27 फरवरी, 7973 के आदेश संख्या 78(.3)-ई. ४ (क) /70 द्वारा विलोपित किया गया । 


अण्नि० 7] प्रतिकारात्मक भत्तों 


लेखा-परीक्षा अनुदेश 

(7) जब लम्बा अवकाश छुट्टी के साथ मिलाया 
गया हो ती अवकाश और छुट्टी की सम्पूर्ण अवधि 
को अनुपुरक भियम 6 (का) के प्रयोजन के लिए छुट टी 
की एक अवधि कें रूप में मान! जाना चाहिए । 

[लिखा परीक्षा अनुदेश निंघम पुस्तक के खण्ड ]] (पुनःमुद्रित) का 
पैरा 4(7)| > 

(2) अनृपूरक निथम -6 (क) में थथा परिभाषित 
“छुट्टी” में असाधारण छूट्डी शामिल है। 

[लेखा परीक्षा. अनुदेश निथम पुस्तक के खण्ड ह] (पुन:सुद्वित) का 
_परा .4(३7) 


अअनुपूरक नियम 6-क्ष-्नवलोपित किया गया। 


“अनवर निधयः 6-खझ--विलोपित किया गया। 
अलुपुरक नियम 6ना---विलोषित किया गया। 


थ्ञनुपूरक निथम 6-8--विलोपित किया गया। 


सनुपूरक लियस 7.--घोड़ा या कोई अभ्य पशु रखे बाते 
की गाते पर इस. प्रयोजन के लिए मंजर किया गया कोई 


सस्ता, छुट्टी था अध्यावी -अन्हर के बौरान भी बलिया जा - 


सकेगा ४! 


6) चुट्टरी'या अग्तरण संझूर करदे बाला प्राधिकारी थह 


प्रधाणित फरला है कि छुटटी या अस्थाथी कर्तव्श की . . 
का उच्च पद पर, जहां: 
छूदूदी पर, अग्रसर हुआ हैं घा अन्तरित हुझा ', 


ससाण्हि धः 


आचा पा ऐसे किसी पढ. पश नियृकत - हो: 
जाना संभाषा है जहां पशु रखता उस सरकारी 
सेवक की दक्षता की दृष्टि से फायदाप्रद होगा, 


` 
(3) सरकारी सेवक यहू प्रभाणित करता है कि उस 
अवधि के दौरान जिप्तके किया गया है, 


बहू पशु रखे रहा और उसने उसके रखने पर बावा- 
कृत रकस खर्च की । 
लेखापरीक्षा. अदेशं 
सभी गलतफेहमियों को हूर बासते के उद्देश्य से 
छुटटी या स्थानान्तरण मंजूर कारने वाला प्राधिकारी 
मंजूरी के आदेश के साथ सरमा कर्मचारी की यथास्थिति 
पद या स्टेशन पर लौटने की संभाव्यता के बारे में अवश्यक 
ग्रमाणपत्र संलग्न करेगा। 


लिखा परीक्षा अनुदेश नियम पुस्तक (पुत्र:मुद्रित खण्ड) 4] का पैरा 5] 


का लिया जाना 4फ्प 


नियंत्रक महालिखा-परीकवा के निर्णय 

(7) नियंत्रक तथा महालखा-परीक्षक ने भारत 
सरकार की सहमति से थह निर्णय किय। गया हैं कि 
सरकारी कर्मचारी के पद या स्टेशन पर लौटने की 
संभाव्यता प्रमाण पत्र को लेखा-परीक्षा में स्वीकार 
करने के लिए वैध प्रमाणपल्ल के रूप में नहीं समझ।न। 
चाहिए । यदि ऐस। प्रमाणपत्र छुट्टी या स्थानाध्तरण की 
मंजूरी के मूल आदेश के सथ मूलतः संलग्न नहीं है 
सिवाय ऐसे मामलों के जनमे सरवारी कर्मचारी के 
छुट्टी या अस्थायी स्थाना पर जाने के लिए 


वास्तविक रूप से कार्यभार सोते स पहले ऐसा आदेश 


संशोधित करद 


[नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दिनांक 27 जनवरी, ।935 का" 
प्नं सं 5-ए/ 236.34 और दिनाक 4 भवम्वर, ।943 का पत्र 
संख्या 58।/ ए/ 273-43] 


वास्तव में 
छुटूटी सभाप्त 
होने पर दी जाती की संभावना .के 
संबाध में प्रमाणपल् जो कि तकंसंगत खप में शतक 
में होना चाहिए, उस कारण से. लेखा-परीक्षा, में झ- 
स्वीकार्य नहीँ होगा। लेखा-परीक्षा के द्वारा 
प्राधिकार 
अपेक्षित है कि 
अवधि तक इच 
सपो करता अशनि यहु तथ्य किं दुही 
छुटदी से लौटने पर इस प्रक!र नियुक्त किय गया 
रूप में समर्थक - है किन्तु इस आशय का निणीथक साक्ष्य 
नहीं है क्योंकि मंजूरीदाता प्राधिकारी का अभिप्राय 
तभी होदा जबकि उसे अनुपरिधात के तथ्य का पहले हैं 
पता चल जाता किन्तु छुट्टी समाप्त होनें के पहले 
ही अंपनी इच्छा बदल दी गई । अतः अहक पद पर वापसी 
का तमय अभिप्रायः की घोषणा की आवश्यकता के साथ 
ही समाप्त हो जाता है, सही नहीं है और न ही लेखी- 
परीक्षा को आपत्ति करने का हक होगा | यदि मंजूरी 
में अनावश्यक रूप से विलम्ब न करते हुए तर्कसंगत 
रूप में प्रमाणपत्र भूतकाल में दिया गया हों । 


क! 


[निर्थक महालेखा-परीक्षक का दिनाक 27 मारच, 947 का 
पृष्ठांकन संख्या ।5-ए/ 40-4] 


(3) एक प्रशन यह उठाया यया था कि बया यह 
मानवा उचित नहीं हैं कि ट्टी की सचि के दौरान 


7. भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय के दिनांक 27 फरवरी, 7977 के आवेश संख्या 78(23)-ई ]४/(क )/70 द्वारा विलोपितत किया गया । 


यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि 


ख्य नियम अनु० नियम 6-क, 6-ख, 6नग से संबन्धित उपबरक्ष विलोषित हो गए 
विश हारा अत्तःस्थापित की गई टिप्पणियां उससे संबन्धित निर्णय स्वतः विलप्त हो गए हैं। टिप्पणियां तथा निर्णय, जो केवल डाक 
डाक तार विभाग को स्थातीय तयम-पुस्तक अर्थात डाक तार विभाग के अधिकारियों 


[भारत सरकार वित्त मंज्ञालय का श्री पी० मथुस्वामी को संबोधित दिनांक 2 जून, 
2. भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय, शुद्धि त्न सं० 867 (एस०्शार० ) |विभांक 


। इसलिए उनके नीचे दी गई डावः तार 
तार विभाग पर ही लागू हैं, 
तिक सें सम्मिलित ।कए जाएं । 
(ख) 7] 


न 


नियुवित और भत्ता नियम: 
97] का पल् सं० 2072 
7-6-62 हार बिलोपित) । 


किसी अहेक पेष्ट पर्‌ 


. में परिवर्तन हो जे से प्रतिपुरक भक्तों का इक छुट्टी के 


डॉशनिऽ 7-ग प्रतिकारात्मक भत्तों का लिया जाना 479 


होते बाली पुन: तैनाती की सम्भावत। के तत्व में परिदर्तत 
से प्रतिपूरक भ्त की स्वीकार्यता पर प्रभाव पड़ेगा, अर्थात्‌ - 

(क) श्री जरण या बम्बई से 
किसी पद पर कार्य करते समय 45 दिन के लिए 
औसत वेतन पर. छुट्टी चला गया । छुटटी की मु 
स्वीकृति में इस आशय का एक प्रमाणपत्र रिकार्ड किया 
गया कि छुट दी के समाप्त हो जाने पर उरे उसी पद पर 
दुबारा तैनात किए जनि की संभावना है। छुट्टी की 
समाप्ति से पहले उसे जयपृर में तैनात करते कें 
तए आदेश जारी किए गए । 


(ख) मी एसण ाजयाणए+।।ए: 
किसी पद पर कार्य करते समय एक महीने के 
छुट ही पर गय। है । छुट ही की मूल स्वीकृति में यह 
किया गया था कि छुट टी की समाप्ति पर उसे 
हैनात बार दिय! जाएगा । छुट दीं. की समाप्ति से ' 
कलकत्ता में उसी पद पर वापस आने के आदेश जःरी कर | 
दिए गए 


नियत्षका भह्लिखा परीक्षक कें उपर्युक्त निर्णय (2) के. 


अधीन, छुट्टी की स्वीकृति के समय सक्षम प्राधिकारी के * 


मूल अँभिग्राय पर जोर दिया गंय! है और इस अभिप्राय सैं 
यह पता चलता हैं कि बाद में सक्षमं प्राधिकारी के अभिप्राय 


दौरान अप्रभावित रहता है । तदनुसार भारत 
सहमति से यह सिर्णय किया गया हैँ कि 
प्रतिपुरक भेत्ते की मंजूरी, छुटुटी के प्रारम्भ 
जारी किए गए मूल प्रमाणपद्वं के अनुसार वितियमित की 

भी चाहिए न कि छुट्टी के प्रारश्क्ष होने के पश्चात जारी 
किए थए संभावित परिवर्तन वाले संशोधित देशों के संदर्भ '- 
मेँ 


[निक महालेखा परीक्षक का दिनांक, 0 दिशस्वर, 7952 का 
पृष्ठांकन संख्या 69-९-357- 52] 

अचुपुरक लिघस 7-क,-एसा सवारी भत्ता, जिसके 
साथ ऐसी कोई बाध्यतया नहीं है कि घोड़ा या अच्य पु 
रखा जाए, छुटूटी या अस्थायी अच्तरण था एूटूटी के पहले 
या अन्त में जोड़े हुए अवकाश दिलों के दौरान असुन्लेय बह है। 


अनुपूरक विधम 7-7 खं.>- { 7) जिसके विनियम्त के 

लिए लिस 6 के से 7 क तफ और वियम 23 में से किसी में 

उपबन्ध किया गया है। उससे भिन्न प्रतिकाशत्सवा भत्ता, 
छुट्टी था अस्थायी अन्तरण के दौरान लिया जा सकेगा, पद्ि-- 

(क) छुट्टी या अस्तरण संजूर करने बाला आधिकारी 

यह ्रमाणिह कश्ता है फि छुट्टी या अस्थायी 

अन्तरण की समाप्ति पर सरकारी सेवक का उस 

पद पर, जिससे भत्ता संलरग है, पा किसी बसे 

ही पत्ते झाले यह पर, लोट आना संभाव्य है; और 


(छ) व सेवक यह्‌ प्रमाणित करता है फि उस 
अवाद में, जिसके लिए अलले का दाचा किया गया है, 
बहू उस कूल व्यय था उसके प्रचुर भाग को उपगत 
दारता रहा था, जिसके लिए भत्ता मंजूर किया गया 
था। 


हिप्शणी :--छुट॒टी घः स्थानांतरण की मंजूरी देने वाला 
प्राधिकारी यहू मिदेश दे सकता है कि भत्ते का केवल एक 
ही अंश लिया ज। सकेग। और इस समाधान के लिए सरकारी 
कर्मचारी के लिए यह आवश्यक हूँ कि बह मंजूरी प्राधिकारी 
को यह तसल्ली दिलाए कि यह व्यय रोकने में असमर्थ था 
अथवा उसे उचित रूप से टाला नहीं जा सकता था और 
यदिः प्राविकारी को इस प्रकार संतुष्ट नहीं कर सकता तो 
भे के किसी भाग को नहीं ले सकेग[-। 


(2) बीप-पालकों को, उसकी संतान की शिक्षा के लिए 
संझूर |: 


पू के दौरान छुटी के विस्तार 
या उसकी प्रु वचार में लाए बिना दिया जा सकेगा 
याद बह सन्ताच, जिसके संबंध में भत्ता लिए जाता है, उसी 


स्कूल में हाजिरी होती रहती है, परन्तु -लिवुरितपूर्व छद़टी के - 


दौरान बहु भत्ता अवुश्नेय वहीं होगा। .. 


क तार सहानिवेशक मे अमुदेश 


यहु स्पष्ट क्रिया जाता है 


के करण छुट्टी की अवधि के दौरान मंजूर किया गया 
बाहय स्टेशन भला अनुपूरक नियस 7-ख (7) में दिए गए 


 उपबंधों के अनुसार विनियसित किया! जाता चाहिए । 


[डाक तार सह्वासिदेशक का दिनांक 28 मालें, 968 का परिपत्त 
संख्या ॥।-22/67-पी ए दी] 
अनुफ्रवा सिथ 7-ध.-- सूख सिं 7७5 (की) के अधीन 
ार्यप्रहृण आर्चा पर कोई सरकारी सेवक, यादि बह अपने 
पद को धारण करने के दोराम शिविर भत्ते का हकदार है 
पर्दा उसके गए पद से भी संलग्न है, कार्य्रहण 
, बोलों दरों में से न्यून दर पर, शिबिर 
केशा । यदि सरकारी सेवक अपने पुराने पद में 
है को विशेष मंहगाई के कारण मंजूर विया गया 
्ाक्रहलक भल्या लेता था, और उसका स्थानांतरण 
साद भत्ते वालि किसी अन्य पद पर हुआ हैं, तो वह सूल नियम 
705 के खण्ड (घा) या खण्ड (ख) (7) के अधीन, 
कार्यग्रहण जर्द के कौरान, प्रतिक्रात्मश भल्या ले सकेगा, 
परन्तु यदि बोसों पदों से दर सिस्त हैं, तो वह केवल निस्नतर 
दर पर ही ले सकेगा । 


ज, 


अरत सरकार के आदेश 
7. पारसशत अवधि के दौरान प्रेबिटत स करने का 
क्ता लेगा :-“अनुपूरवा नियम 7-म के अधीन कार्यग्रहण 


अवधि पर सर्‌ 


इंजीनियरिंग: सुपरंबाइजर को -. 
अपनी भर्ती यूनिट के धषोलाधिकार से बाहर स्थानांतरण किए 


री कमेंचारी जीवन निर्वाह विशेष महंगा 


#%7 तथा 7-क होता चाहिए क्योंकि अनु० नियम 6-क से 6न्ध तक बिलोषित वाइ दिए । 


कछ नि ® l0 | 


पहले के कारण मंजूर किया गया प्रतिपुरक भत्ता इसमें 
निर्धारित शर्तें पूरा करने पर ले सकल है । यह प्रश्‍न उठाया 
गया है कि जिस चिकित्सा अधिकारी को प्राईवेट मेविटस' 
करने के प्राधिकार से मन्ता कर दिया गया है और वह प्रेक्टिस 
न॑ करने का भत्ता ले रहा है, तो बय! अनुपूरक मियम 7-ग 
में निर्धारित अन्य शाते पूरी होनें पर उसे कार्थ ग्रहण अवधि 
के दौरान उक्त भत्ता लेने की भी अनुमति दी जा सकती है । 
इस संबंध में यह निर्णय किया गया है कि ग्रेविटस न करते 
का भत्ता चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण अवधि के 
दौरान उन्हीं शर्तों पर लिया जा सकता है जो अनुप्रक 
निथम 7-ग में निर्धारित हैं बशते कि घह प्रमाणित करे कि 
उसने कार्यप्रहण अवधि के बौरान. कोई प्राइवेट पेविटस नहीं 
कं है। 
भारत सरकार, वित्त मंजागक का "दिनांक 25 मई, 7956 का 
का० ज्ञाण संख्या 8(7)-ई | (खो) |56 
ग्झनुपूरक पिय 8--सिलेएपित विया गया | 
अभाग = कीस ` 


[मूल नियम 46-क तथा 47 के अश्वीन राष्ट्रपति दवारा 
बनाए गए चिरम . 
अनधरया लिलाम 6, तषा दाण्टर्पात विशेष आवेश 


` दारा-अब्यया निदेश स दे, सिविल, नियोजन में सी 


विफ्ित्सीण आधिकारी हारा वृर्लिक परिया से शिक्ष सेवाओं 
लिए आप्तं फिक्री फी का कोई भी अंश प्राश्त के 
सामान्य राजस्य में जसा सही किया जाएगा। 
अनुपुरक्ष सियस 70.-राप्ठूपलि दवारा जारी किए गए 
कही विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के नियस- 
जिर्माण विंत्रण के अधीन (7) सिविल मिमोजन सें 


पारशीय खिकित्था सेवा के अधिकारी, कौर (2) सिविल . 


योजन में घरण शिक्रिसक अधिकारी, बिका परिचर्णा 
मे भिन्न सेवाओं के लिए शिशिष्ट 7 में ही गई दरों पर 
सलिम्ब लिखित शर्तों के झधीम हुते हुए फीस स्वीक्षार थार 
सकेंगे : 

(१) ऐसे सक्षम प्राधिकारी को कैश्रीय सरकार 
विहित किया गया है, जिसके अधीन चिकित्सक 
अधिकारी सेवा कर रहा है, हान और मंजूरी, 
चाहे साधारण था चिघ्लेंष के सिवाय को कार्य 


6 या बार्ये-बर्त, जिसमें फीस स्वीकार की जाती 


हो, किसी आाइब्रेट व्यक्ति था निकाय की और 
से नहीं विया जा सकेगा। 

(2) उन बशाओं में जहां चिक्षित्सक अधिक्षारी हारा 
प्राप्त फीस उसके और सरकार के बीच विभाजवीय 
है, कुल एकश पहले सरकारी खपे में दे दी 
जाची चाहिए और तस्पश्यात्‌ चिक्षित्ता अधिकारी 


झु, 
| 


48] 


का भाग, स्व० सियल प्राख्य 47 में प्रतिदाय 
वित्त पर लिकाला जाना चाहिए। ऐसे भाभलों 
सें किए गए कार्य और प्राप्त फीस का पूर्व अभि- 
लेख खिकित्सक अधिकारी दवारा रखा जाना 
नाहिए । 
टिप्पणी :--छपर्युक्त निथाविधि पेंशन के संराशीकरण 
के लिए चिकित्सा बोडे द्वारा परीक्षा किए जाते की उस 
फीस पर लागू नहीं होगी जिसका. तीन-चौथाई भाग 
स्वास्थ्य परीक्षार्थी छारा चिकित्सा बोड को नंकद अदा 
किया जाएगा । 


(3) सरकारी प्रयोगशालाओं और राघाचनिक परीक्षक . 
` के विधाग में किए गए प्राइवेट णीवाणुदिज्ञार 
संबंधी, शेगविज्ञान संबंधी और विस्लेषणात्तक 
कार्य के लिए फीस का 60 प्रतिशत सरकार के 
लाभ जसा किया जाना चाहिए, शेष 40 प्रतिशत, 
परथाश्यिति, प्रयोगशाला के सिदेशक था रासाथ- 
लिक परीक्षक को अनुज्ञात होगा; जो उसे. अप्ने 
सहायकों और जधीनस्थों में ऐसी रीति से; नसी 
चहु साम्यपुर्ण समझे, विभवते कर सकेगा तथापि 
अधिकारियों को उस दीकों की इवा के सिन्रथ 
अता से जो बड़े पेसाने पर “रोगनिरोधासमका 
प्रयोगमों के लिए उपयोग में जाए लाते हैं, 
हुरणार्थ ह०ए०बी०, हैजा, इन्कलुएंजा और 
प्लेग के ठीकों शी. दब का कोई संदाय - अही. 
फिया जावा चाहिए । ४ 
(4) परिशिष्ट 7 में दी गई बरें अधिवातश हैं, जिन्हें 
कोई चिक्षित्तदा अधिकारी, यदि कह उपह एतय 
विशियोजित करते का हुकदाश हैं, काम कर 
उमा, थी साफ कर संकीगा। सस शाशा सल 
कीस, चिकित्सक अधिकारी और सरकार के 
बीच विभाजनीय है, चिकित्सक अधिकारी उच्च 
विशेष साझलों में जहां बहु रोगी की धनोय 
परिस्यितियों के कारण सा जोक हित में किसी 
अन्य कारण से ऐसा करता आवश्यक समझता . 
है, व्युनतस दरें ले सकता है, और सश्कार 
के भाग की संगणना अनुसुचित फीस के स्थान 
पर बह्तुतः बसूल की गई फीस के आधार पर 
की जाएगी । परस्तु भह तब जबकि केखीय 
सरकार का अनुशोदन इस निमित साधारण 
या विशेष आदेश हाथ अभिप्राप्त कर लिया 
जाए। 


आरत सरक्षार के निर्णय 


संराशीकरण के मामलों में विवित्सा अधिकारी हारा 
रखी जाने बाली फीद की झाला “पेंशन के संराशीकरण 


}, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय दिनांक 27 फरवरी, 797: के आदेश सं०8(73) ई ]% (क)/70 हार! विद्योषित किया गया । 


2, भगुड्नित । देखें मूल नियम और अनुपरक भियमों छा डाक थ तार का संकलव, बाल्यूझ 7 का परिशिष्ट 26 


ell DPET/ND/88 


i 
| 
i 
ने 
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के मामले में, यदि स्वास्थ्य परीक्षा एक ही चिकित्सा 
अधिकारी दवारा की जाती है तो स्वयं अविदक चिकित्सा 
अधिकारी की फीस देगा। एक प्रश्‍न यह उठाया गया है 
कि बया आवेदक द्वार। इस प्रकार दी गई फीस का 
कोई भाग सरकार के खाते में जमा करता चाहिए 
था पूरी फीस चिकित्सा अधिकारी दारा रखी जा सकती 
है । सावधानीपूर्वेक विचार करने के पश्चात यह निर्णय 
किय! गया है कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी को 
निर्धारित ।6 २० की फीस में से केवल 2 रु० की राशि 
रखने की अनुमति दी जानी चाहिए और शेष 48०, 
सरकार के खाते में जमा करते चाहिए । 

[भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय का दिनांक 20 अक्टूबर ।952 
का का० शाण संख्या 7(7)-2/52-एअन्त] 


(टिप्पणी :--सरकार के, हिस्ख के 4 5० आवेदक हारा 
पेंशन के संराशीकरण के लिए सरकारी खलनि में जमा 
किए जाना चाहिए और खजञनि की रसीद स्वास्थ्य परीक्षा 
के समय :2 २० की राशि के साथ परीक्षा करने वाले 
सिकित्सा अधिकारी. को _ सौंपी. जानी चाहिए । यह रामि 
दसं राज्ये सरकार के खाते में जगा की जाएगी जिसके 
` भृधीन परीक्षा करने बाल! नयुक्‍त है 


[भरत सरकार, स्वास्थ्य मंत्तालूय का दिनांक 2- अल, 953 का 
का० को० संख्या एफ 7(7)/5 एम हा 


'जनपुरक्ष लियश । 7 कोई सरकारी सेवक, किसी अन्ध 
ts 


रफार था , विसी आइकेठ, या लोकलिकाय - या प्राइबेद. 
 व्यवित् के लिए समम अधिकारी की संजरी के चिमा कार्थ 


नहीँ कर सकेगा था उसके लिए फ़ीस नहीं ले सकेगा, मौर, 
सकभ प्ोधिकारी, जंग तके कि संस्कारों सेवक छुट्ही पर म्‌ 
शो, यह अभाणित करेया किं कार्य उसके पदीय करतेष्यों 
और उत्सरवाजित्वों में जीधा के जिला किया ज सकता है। 


म्अनुपूरक लिथम.] 2.:+जब तक राष्ट्रपति विशेष आवेश 
द्वारा अन्यया लिदेश नहीं देते तब तक्ष किसी, भी सरकारी 


सेनक को मिलने घाली 500 शण से अधिक फीस का एक" 


लिहुईण भाग भारत की संत्लित निषि में जसा किया जाएया । 

शक्लेप्पणी :--उपर्युक्त नियम सरकारी कर्मचारी हारा 
विश्वविद्यालयों य। अन्य सांविधिक निकायों से जैसे चार्टर्ड 
लेखाकार संस्थात और स्वायत्त निकाय जो पूर्णेत: था मूलतः 
सरकारी अनुदानों/कऋणों हारा वित्त पौषित हैं, निकायों 
द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संबंध या लेक्चर देने के संबंध 
में उनकी सेवाओं के लिए प्राप्त की गई फीस पर लागू नहीं 
होगा । 

3उपर्थुक्त नित्रम सरकारी कर्मचारी दवारा सार्वजनिक क्षेत्र 
के उपक्रमों/ उद्यमों में जी पूर्णतः था मूलतः सरकार के स्वामित्व 


फीस 
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में हैं इसी प्रकार की सेवाओं के लिए प्राप्त की गई फीस पर 
भी लागू नहीं होता, चाहे वे परीक्षा लेने वाले निकाय न हों । 


भारत सरकार के आदेश 
केखीय सरकार के कर्मचारियों हारा फीस की 
स्वीकृति के संबंध में समेक्षित अनुदेश (सिविल 
लियोजन में चिक्षित्सा प्राधिक्षारियों द्वाद फीस की. 
स्वीक्षत को छोड़कर ) ;--(3) केल्लीय सरकार के 
कर्मचारी द्वारा फीस की स्वीकृति (सिविल नियोजन में 
किसी चिकित्सक अधिकारी द्वारा बृत्तिक परिचर्या से 
भिन्त सेवाओं के लिए स्वीकृत फीस की छोड़कर) को 
विनियमित करने वलि विद्यमान नियमों और आदेशों में 
कतिपय असंगरतियां भारत सरकार की जानकारी में सई 
गई हैं । इस म।मल्ले की सावधानीपूर्वक पूचरीक्षा की गई और 


विद्यमान कार्यालय जापतों के स्थान पर अनुवर्ती अनुदेश जारी ' 


करने का निर्णय किया गया है । 


(2) मूल नियम 48 के अनुसार, सामान्य या विशेष 
आदेशों हारा अन्यथा उप्बान्धित के सिवाय, कोई सरकारी 
कमचारी बिता विशेष अनुमति के निम्नलिखित फीस सेने औौर 
अपने पास रखते का पाह है :-- 


(क) सार्वशनिक प्रतियोगिताओं से किसी निब था 
प्लान के लिए दिया भया पुरस्कार; 


(ला) न्याय प्रशा्नन के संबंध में किसी अपशबधी की 
पकडते या सूचना देने के लिए या विशेष सेवा के 
लिए दिया गया पुरस्कार; 


(ग) किसी अधिनियम के उपबन्धों था उसके अध्चीम 
[ए गए विनियस या नियम के अनुसार में देय 
कोई परहकार, 


(घ) सीमा शुल्व तथा उत्पाद शुल्क काचूयों के प्रशासन 
से संबंधित सेवाओं के लिए स्वीकृत कोई पुरस्कारं, 

(ङ) सरकारी कर्मचारी को ऐसी ड्यूटी के लिए देय 
कोई फीस जिसे उसे किसी विशेष या स्थानीय 
विधि के अधीन या सरकार फे आदेश द्वारा अपनी 
पदीय हैसियत से करना आवश्यक है । 


(3) मूल नियम 9 ( 6-क) में दी गई परिभाषा के अनुसार, 
फीस में निम्नलिखित भुगतान शामिल रही और इसलिए 
इन भुगतानों को स्वीकार करने के लिए किसी विशेष स्वीकृति 
की आवश्यकता नहीं है । 

(क) अनजित आय जैसे सम्पत्ति, लाभांश और प्रतिः 

भूतियों पर व्याज से आय; और 


7, यह संशोधित नियम दिनांक 29 अगस्त, ।987 की अधिवूचना सं० ।5023/]/79- स्थाः (भत्ता) हारा अतिस्थापित किया गया । 
असंजोधित सीमा के लिए देखे इस नियम के लिए आदेश (7) का पैशग्राफ 5(क) । 


2. भारत सरकार, वित्त मंज्ञालय के दिनांक 26 अगस्त, 974 


काण ज्ञा० स॑० एफ 7(7)-ईना (ख) /74 छारा अन्तस्थापित किया गया । 


3. दिमांक )6 सितम्बर, 9878 के संशोध्षन सं० 2086 हारा कष्त:स्थापित किया गया । 


| 
| 
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(ख) साहित्यिक सांस्कृतिक, कलात्मक वैज्ञानिक या 
प्रौद्योगकोय चेष्टाओं से आय । 

इसके अतिरिक्त फीस में मानदेय शामिल नहीं होता जी 
किसी सरकारी कर्मचारी को आवसरिक या अन्तरिस स्वरूप के 
विशेष कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में भारत की समे- 
कित निधि या राज्य की समेकित निधि या संघ शासित क्षेत्र 
की समेकित निधि से मंजूर किग्रा गया आवती या अनावर्ती 
भुगतान है । इस प्रकार सरकारी कर्मचारी मानदेय या फीस या 
उपर्युक्त पैराप्राफ (क) और (ख) में दिए गए प्रकार के 
भुगताव, जो न तो फीस है और नहीं मानदेय है, प्राप्त कर 
सकता हैँ । इस कोर्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेश मुख्यतः 
सरकारी कर्मचारी दारा फीस" की. स्वीकृति को विनियमित 
करते हैं। यह स्पण्ट किया जात। हैं कि स्पोर्ट्स खेलकूद और 
एयलेडिक क्रियाकलापों भे खिलाडी, रफरों, एस्पाथर या टीम 
के प्रबन्धक के रूप में भाग लेपे से होने वाली आय उपर्यवत 
(ख) के अन्तर्गत आएगी । किन्तु जब सरकारी कर्मचारी 
को ऐसे स्पोर्ट्स क्रियाकलापों में भाग लेने और व्यावसायिक 
के रूप में भुगतान स्वीकारं करसे, की अनुमति दी जातीं 
है तो इनसे आप्द शय अपुपूरक नियम. ।2 भें निर्धारित 
कठौली के अधीन होगी । नीचे उल्सखित स्वरूप की फीस की 


इंस आशय का कि 
ऐसी पुस्तक सरकारी नियमों, विनियमों और 
क्रियाविधियों का माझ संकलन नहीं है बल्कि 
पुस्तक से लेखक के विषयसंबंघी उच्च अध्ययन 
का पता चलता हैँ । यादि अधिकारी जिसके भामरे 
में अमुपूरक नियम 22 के अधीत छूट मांगी जाती 
है, स्वयं ही संयुक्त सचिव फे सतर का अधिकारी 
है तो प्रमाण पस्त अगले उच्च आाक्षिकारी द्वारा 
दिया जाना चाहिए । 


(0) प्राइवेट निकायों के लिए साहिल, सांस्कृतिक, 
कलात्मक, वैज्ञानिक, चेरिटेबल या स्पोठूस क्रिया- 
कलापों सहित लिपिकीय, प्रशासनिक या तकनीकी 
कार्य करने से होने वाली आय। 


4. उपर्युक्त पैराग्राफ 2 और 3 के अधीन छूट दिए 
गए कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य करने के संबंध में किसी 
भुगतान को स्वीकार करने से पहले, सरकारी कर्मचारी को 
अनुपूरक नियम ही के अधीन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व 
अनुमति प्राप्य करती चाहिए। फील स्वीकार करने की अनुमति 


4358 
के लिए अनुरोध जहां कहीं भावश्यक हो, के साथ बाहरी कार्य 
या कार्यकलाप कारने की अनुमति का अनुरोध भी किया जाना 
चाहिए । जहां अनुपूरक नियम ही की शर्तों के अधीन 
उत्तरवर्ती अनुमति भी भावश्यक है । जो प्राधिकारी 
इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का 
अयोग कर सकते हुँ, उनका उल्लेख परिशिग्ट 4 की 
क्रम संख्या 3 में किया गया है। स्वीकृति देते से पहले 
सक्षम प्राधिकारी स्व्यं इस बात की तसल्ली करेगा कि 
सरकारी कर्मचारी हारा कार्य या सेवाएं उस के सरकारी 
कर्तव्यों और उत्तरद्वाधित्यों में बिना किसी. बाधा के 
फालतू समय में किए जा सकेंगे । 

5(क) कार्यालय समय के बाद किए गए आवसरिक 
या नैमेल्तिक कार्य के संबंध में जब तक अन्यधा उपष्धित' 


च हो, सरकारी कर्मचारी 500 ६० तक-की पूरी फीस सकय 


रख सकता है | यदि फीस इस सीमा से अधिक है तो प्रष्स 
की सई फीस का एकनतिहाई भाग इस शर्ते $ 
हारा रखी'गई फीस 5095० से कम नहीं है, भारत सरकारे 
नाम जमा की जाए । जनावर्ती शर शावती फीस पर बलगें- 
अलय कार्रवाई करमी चाहिए और अरत के सामास 
राजइव में एक तिहाई भाग जसा करने के: प्रयोजन के लिए 
इन्हें नहीं जोड़ता चाहिए । अनावर्ती. फीस के सामसे में 


` निर्धारित की गई 500₹० की सीमा प्रत्येक. अलगजछालग 
` मासले में लागू की जाएगी और आवती फीस 


निर्धारित 


में की गई सीमा वित्तीय बे सें: 


उस प्रांधिकारी की अनुमति लेनी आवश्यक 


- अध्ययन छुट्टी मंजूर की थी । किन्तु, ऐसे मामलों में 


पारिश्रमिक का एकतिहाई भाग सरकारी दाजस्व में जमा 
करता आवश्यक नहीं होगा । 


(७) सरकारी कर्मचारियों द्वारा आप्त किए निम्नलिखित 
भुगतानों की एक तिहाई राशि सामान्य राजस्व में जमा 
करने के अध्यधीम नहीं होंगी :-- ं 

() ऐसे भुगतान जिनमें उपयुक्त पैराग्राफ 2 और 3 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति 
आवश्यक नहीं होती, 

मर सरकारी कर्मचारी द्वारा अध्ययन छुट्टी 
दौरान या अन्यथा अध्ययम पाठ्यक्रम पूरा करने 
के लिए या व्यावसायिक या सकतीकी विषयों में 
विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भारत की या 
किसी राज्य की या संघ शासित "छेक्न की समेकित 
निधि को छोडकर अन्य स्ल्नोतों से प्राप्त 
छात्रवृत्ति या वजीफा; 


(म) यू० एन० ओ० यूनेस्को आदि अन्तरर्सष्ट्रीय 
निकायों के लिए चुने गए थिषयों पर रिपोर्ट, 


झृण्िंश ।2 ] 


लेख या अध्ययन रिपोर्ट लिखने के लिए प्राप्त 
किया गथा भुगतान ; 


(।४) सरकारी कर्मचारी द्वारा मान्यता-आप्त विश्व- 
विद्यालयों और इन्स्टीट्यूट आफ चार्टड एकाउंटेंट 
जैसे अन्य सांविधिक निकायों से इन निकायों 
द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं से संबंधित 
कार्य का सरकारी कर्मचारियों द्वारा निष्पादन 
किए जाने या लेक्चर देने के संबंध में प्राप्त की 
गई फीस, इसी प्रकार की सेवाओं के संबंध में 
सरकारी कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के 
उपक्रमो या स्वायत्त निकाय से जो पर्णतः 
या मूलतः भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण 
मे हू, प्राप्त की गई फीस; 


(५) याला, सवारी, दैनिक या निर्वाह भत्ते आदि 
के रूप में प्राप्त, की गई राशि, यदि जबकि 
सक्षम , आधिकारी यह तसल्ली हो जाएं 
कि सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई 
राशि लाभ का खोत नहीँ है 

(४, सक्षम आधिकारी : की अनुमति से सरकारी 

». कर्मचारी. द्वारा : किए गए अविष्कार या पेटेंट के 

- समुपवोजन: से प्राप्त आयः; 


सरकारी विधान किसी गैर सरकारी 
ते के लिएका करने का उत्तरदायित्व लेता 


है जौर इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त अधिकारियों - 
को कार्य परः लगाता है तषा सरकार "हास. 


अनुमौदितःदरों पर भुगर 


_ (एप) अबच्ध -विज्ञान संहि साहित्यका, सांस्कृतिक, 
कलात्मक भौर" वैज्ञानिक विषयों पर पस्तकों 
लेखों; पत्नी और लेक्चरों ले प्राप्ल आय 


05) स्पोर्ट्स, खेलों और एथड्रेडिक नियाकलापों में 


खिलाड़ी, रैफरी, एम्पायर और टीस के प्रबन्धक 
की रूप में भाग लेने से होने बाली आय । 


7. जब कोई सरकारी कर्मचारी ऊपर सूची में दी गई 
फीस से भिन्न फीस सक्षम प्राधिकारी विशेष अनुमति के बिला 
। अत्तुमति से स्वीकार करता है तो यह फीस उपर्यकत पैरा- 
आफ 5 में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन होगी ! उदाहरण के रूप 
में यह प्रतिबंध निम्नलिखित मामलों में लागू होगा :-- 


(7) जहां कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी पुस्तकों पर 
विक्की लाभांश या रॉयल्टी प्राप्त करता है जो मात्र 
सरकारी नियमों, बिनियमों और क्रियाविधियों 
का संकलन है | 

() जहां किसी सरकारी कर्मचारी को पर्णत: प्राइवेट 
निकाय के लिए सामयिक या आकस्मिक प्रकार का 
लिपिकीय, प्रशासनिक था तकनीकी कार्य करने के 
लिए और उनसे फीस प्राप्त करने की अनुमति 
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अनुपूरक नियम ह] के अधीन दी जाती है । 
“ग्राइवेट निकाथ” में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एन्ट 
के अधीन पंजीकृत ऐसी सभी सहकारी समितियां 
शामिल होगी जो प्रकार के प्रशासतिक नियंत्रण 
में नहीं हैं। 

(ए) नियमित पारिश्चमिक वाले अशकालिक रोजगार 
से सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की गई आय 
जबकि इसकी अनुमति आचरण नियम 75 
के अधीन सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
दी गई हैं, और 

(४) उपर्यूकत पैरा 6 (ग) में उल्लिखितः विषयो से 
भिन्त विषयों पर लेख लिखने दा एुरावा अपार 
करने से प्राप्त याथ । 


क 


8, कैखीय संस्कार के अधीन कार्य कर रहे वैज्ञानिको 
िल्पन्वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों की, जनह अगु 
और विकास के पूर्ण हित में निदेश में था देश से ही विश्व- 
विद्यालय या वैज्ञातिक/वचिकित्सा संस्थाचों सें. रजाः 
प्रोफेसर्रो, अध्यापकों आदि के रूप में पूर्णकालिक सियक्षित 
को सरकार द्वारा अनुमति दी गई है, उन्‍हें प्राप्त 
पारिश्रप्तिक को पूर्णतः रखते की अनुमति निम्तलिखित शर्तों 
पर दी जा सकती है -- 


(क) उन्हें ऐसी नियुक्ति की अवधि के दौरान असाधारण 
छुट्टी मंजूर की जाए 28 


(ख) यह सिधुक्ति एक समम में दो बर्ष-की अधिन 
अधिक नहीं होनी चाहिए ; तथा 


(ग) वें भारत सरकार को पेंशन अंशवान उसी प्रकार 
| करे जे 


विदेश निथुक्ति पर भेजे गए सरकारी कर्मचारी- 
ढारा देय होता है । ऐसे कर्मचारी जो अंशदायी 
भविष्य निधि नियमों द्वारा शासित होते हूँ, 
नियोक्‍्ता के अंशदान का भाग स्वर्य देंगे, जोएऐसी 
परिलब्धियों के संदर्भ में होगा; जो वह उस समयं 

रह होता जब बह भारत भें इयूटी पर होताः। 


किन्तु, यह असुविधा (।) तीन वर्ष से कभ की 
लगातार सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों, और (| 
पुननियुक्त ऐशनभोगियों पर लागू नहीं होगी । सँबिदा के 
आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को भी यह सुविध 
तब तक लागू नहीं होगी जब तक वे केन्द्रीय सरकार के 
अधीन तील वर्ष की सेवा न कर लें तथा वे सरकार को यह 
आश्वासन नदे दें कि वे विदेश नियुक्तित से सोटेन पर 
कस से कस तीन वर्ष तक संविदा के आधार पर या अन्यथा 
परकार की सेवा करेगे । इस 'आइवासभ को सुनिश्चित 
करते के उद्देश्य से विधि मंत्रालय के परामर्श से उचित मल्य 
के स्टाम्प पेपर पर एक बन्ध पळ निष्पादित कराया जाए 


! सृण निसो के उपधं के अधीन * 


छा०्सिं ।97]| 


(9). भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थात आदि सहित किसी 
सरकारी संस्थानं में कार्य कर रहे कर्मचारियों को प्राइवेट 
कंसलटेंसी कार्य स्वीकार नहीं करना चाहिए । विन्त संबंधित 
संस्थान प्राइबेट पा्टियोंसे कंसलटेसी कार्य ले सकते ते हैं और 
कार्य को चुमे गए कर्मचारियों को सौंप सकते हैं । कंसलटेसी 
कार्यं के करने के लिए प्राप्त की गई फीस संस्थान के खाते 
में जमा की जाएगी और इस कारय में लगे हूए कर्मचारियों 
को उपयुक्त मानदेय दिया जा सकता है । दल के सभी 
सदस्यों को दिया गया मानदेय कूल मिलाकर संस्थान 
द्वारा प्राप्त फीस के बो-तिहाई भाग से अधिक नहीं होगा । 
जब किसी अधिकारी की नियुक्ति संविदा आधार पर हुई 
हो तो झविदा की शर्तों में उपयुक्त व्यवस्था की जानी 
चाहिए । 


(70) ऐसे सभी सरकारी कर्मचारीच फीस के बदले में 

' बाहर का कोई कार्य स्वीकार करते हैं, यह सुनिश्चित करेगे 

कि इस प्रकार उनके सरकारी काम-काज में बाधा न पडे । 

गदि सरकार दारा निदेश दिया जाता है तो दे ऐसा कार्य 
नहीं लेगे या कार्थ करना बंद कर देंगे । 


(77) विदेश समनुदेशंन से संबंधित ऐसे सरकारी 
करचारी के लिए जो जपंमी फीस विदेशी मुद्रा में लेता 
हैं और अपनी फीस का एकरनतिहाई भाग भारत के राजस्व में 
रुपए में देता है, यह आवश्यक, होगा. कि वह विदेशी मुद्रा को 
कपयो मैं बदलते के लिए प्राधिकृत किसी बैंक से यह सबूत 
दरेक उसमे बराबर राशि विदेशी मुद्रा में दे दी है। फीस 

हीकृति देने बाला सक्षम प्राधिकारी मंजूरी इस आशय 
का अनुर्षश्ष करेया । 


नी 
Er] 


भारत संरकार, गृह मंज्लीलय, कामिक और प्रशासमिक सुधार विभाग 


का दिलाच ]7 फरवरी, 7980 का काण झन संख्या 76073/' 


479-भच्चा] 


- उपर्युक्त पैशग्राफ 6 (ई) के अनुसार यू०एन०ण्मी०, 
युनेस्को क्षादि अन्तर्राष्टीय निकायों के लिए चुने गए विषयों 
पर [रिपोटे, पेपर या अध्ययन रिपोर्ट लिखमें के लिए सरकारी' 
कर्मचारी हारा प्राप्त किए भए भुगतानों की एक तिहाई 
राशि अनुपूरक सियस 72 के अधीन भारत के राजस्व में 
जमा नहीं की जाती | इस मामले की.और आगे जांच की गई है 
तथा वित्त मंत्ञालय के परामश से यह निर्णय किया गया 
है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा के दौरान 
अजित ज्ञान की सहायता से संयुक्त राष्ट्र और अन्य अन्तर्रा- 
प्ट्रीय एजेंसियों की और से कोई पेपर या रिपोर्ट आदि 
लिखता है और ऐसी रिपोर्ट अल्पकालिक कंसलटेंसी के 
परिणामस्वरूप लिखी गई है तो ऐसे कार्य के लिए एजेंसी दारा 
दी गई राशि में अनुपूरक नियम ।2 के अधीन कटौती से छूट 
दी जाएगी । 

[घारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 
का दिनांक ।9 मई, 7987 दा कार्यालय ज्ञापन संख्या .]607/ 
ॐ 8-स्था० (भत्ता) ॥ 

62-—34] एशढ'/00/88 


सेवा के अभिलेत्व 489 


मूल मियम 777 के नीचे पैरा 3-ग का आदेश (8) 


देखें । 


| अनुपूरक निथस 73 से 76 रबूंद कर दिए शए। 


प्रभाग फा 
अनुपूरक नियस 77 से 795 तक 


भाग पए--सेवा के अभिलेख 


प्रभाग ९ 
[मूल नियम 74 (क) (४) न बनाए गए नियम] 
राजपत्रित सरक्षारी सेवक 


अनुप्रया नियम 796--राजर्पा्त सरकारी सेवक की 
सेंदाओं का अभिलेख उस संपरीक्षा अधिकारी हारा और 
ऐसे प्रकप में, रखा जाएगा जो नियंत्रणा और महालेखा 
परीक्षक हरा विहित घिया आए। 


झरत सरकार के आदेश * 
शाजपंत्रिव अधिकारियों की सेवा-पुस्तिकाएँ संबंधित , 
कार्यालभाध्यक्ष हारा रखी जायें।-- भिर्मंत्तक . महालेखा- 
परीक्षक के परामर्श से यह निर्णय. किया गया है कि 
महालेखाकार वितन तथा लेखा अधिकारियों हारा राजपत्रित 
अधिकारियों के छुटटी के खाते सहित सेवा - शिकार 
विभागीय प्राध्रिकारियों को अंतरित किए जाएंगे और इसे 


संबंध में लेखा को लेखा-परीक्षा से अलग करने की सामान्य | 


पद्धति के प्रबन्ध साथ-साथ किए जाएंगे |. 
[भारत सरकार, वित्त संज्ञालय का दिनांक 28 फरवरी, 7976 


का कार्यालय ज्ञापन संख्या 0[ 9)-बी (टी० झार०)/76- पैशग्राफ 4] 


अराजपत्रित सरकारों सेचक 
सेवा पुस्तिक्राएं 


अमुप्रक्ष लियम 797--किसी स्थायी स्थापन में अधि- 
ष्ठायी पड़ को धारण फरने वाले या किसी पद में स्थानापनत 
चा किसी अस्थायी पद को धारण करते वाले प्रत्येक 
अराजपत्नित सरफारी सेवक के लिए, सिवाय निम्तालिखित 
के, ऐसे प्ररूप में, जैसा महालेखः परीक्षक निहित करे, सेवा 
पुस्तिका रखी आए — § 
(क) ऐसा सरकारी सेवक जिसकी सेवा की विशिषध्टियाँ 
किसी संपरीक्षा अधिकारी हारा रखे गए सेवा 
इतिवृत्त घा सेवा रजिस्टर में लिखी जाती है । 


(म) पयों में स्थानापन्न या अस्थायी पदों को धारण 
करते वाले ऐसे सरकारी सेनक, जो केवल ऐसी 
अस्थायी या रुवानापन्न रिक्तियों के लिए भर्ती किए 
जाते हैं जिनका एक वर्ष से साधिक के लिए चलते 
रहस संभाष्य नहीं है, और जो स्थायी नियुमित के 
वाल नहीं हैं। 


Ea 


। 
| 
| 
j 
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(ग) शाब्य रेलों में ऐसे स्वाबी अधीनस्व गैश-पशनी 
सेवक जिनके लिए अभिलेख का विशेष प्रकूप बिहित 
किया गया है। 

भारत सरकार के आदेश 
7, सेवा पुस्तिका के फार्म में संशोधन :~-सेवा- 


, पुस्तिका के विद्यमान फार्म के संशोधन का प्रश्‍न वित्त 


मंत्नालय कै विचाराधीन रहा है और नियंत्रक महालेखा 
परीक्षक के परामर्श से फार्म में संलग्न नमूने (अमुद्वित) 
के अनसार संशोधन करने का निर्णय किय। गया है । संशोधित 
सेवा पूर्तिका का फार्म सरकारी सेवा के नए सदस्य पर 
ही लाग होगा । (व्याल सरकारी सेवकों के मामले में, 
मई सेवा पुस्तिका का तभी प्रयोग किया जाएगा अर्षा 
विद्यमान स्टाक समाप्त हो गया हो और उस मामले में 
विद्यमान प्रविष्ठियों को मए फार्म में दुबारा बर्ज लिखने की 
आवश्यकत नहीं है 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक ]7 मार्च, 978 का 
का० शा» संख्या एफ 3(2)-8, 4(क)/7 8) 


उपर्युक्त आवेश के अवूसार, सरकारी कर्मचारी का फोटो 
संशोधित सेवापुस्तक के भाग. ३ के प्रथन्न पृष्ठ पर लगाया 
जानी “चाहिए । यह्‌ प्रश्‍न उठाया गया है कि फोटो की लागत 
ससकौरी कर्मचारी दास बहुन की जाएगी मा सरकार दारी 
इसे विषय पर विचार किता गया निर्णय नियो 
गया है ब फ़ोटो की लागत भविष्यमें सरकार हारा बहन 
की जाएगी । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनाक 7 जुलाई 977 का 
का० झा० संध्या 27077/3/8,%(क)/ 77] 


पयोग में जाया गया संशोधित सेवा पूरितिका का फार्म 
संलम फार्म (अमुत) में तैनाती रिकाई करने के लिए 
“दरिश्षिप्ट” साहित पुलिस तथा एसे ही अन्य विभागों में भी 
प्रयोग में लाया जाएगा । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक ।4 भारे, 34977 कां 
का० ज्ञान सं० एफ ३(4)-ई. $(क) [78] 


अनपरक्र नियम 798. उस सभी मामलों में, जिनमें 
सलियम 97 के अधीन सेवा पुस्तिका आवश्यक है, ऐसी 
पका सी सरकारी सेवक के लिए सरकारी सेवा में 
उसकी प्रमैन नियुक्ति की तारीख से रखी जाएगी। बह उस 
कार्यालय के अध्यक्ष की जिसमें चह सेवारत है अभिरक्षा में 
में रखी जाएगी, और बह एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को 
झसके साथ ही अन्तरत की जाएगी। 


अरत सरकार के आदेश 
4, सेवा छोड़ने पर सेवा-पुस्तिका की सत्यापित प्रति 
सम्लाई करता :-- सेंवा पुस्तिका की लागत सरकार 
द्वारा दी जानी चाहिए और सेवा-पुस्तिका सरकारी कर्मचारी 
को सेवा निवृत्त होने पर, सेवा पे त्यार पद्म देने पर या बर्खास्त 


करने पर भी व/पिस नहीं करती चाहिए बेशक उसने सेवा- 
पुस्तिका की लागत पहले ही दे दी हो। ' 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 3 जनवरी, 955 
का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० ।2(6)-६, #५/54] 


इस प्रश्‍न पर विचार किया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी 
सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी या त्यागपत् द्वारा सेवा छोड़ते पर 
सेवा-पुस्तिका की सत्यापित प्रति की मांग करता है तो कया 
उसे सेवा-पुस्तिका की सत्यापित रति देन! अनुज्ञेय होग। और 
यह्‌ निर्णय किया गया है कि ऐसे मामलों में सेवा-पुस्तिका की 
सत्या पित प्रति सरकारी कर्मचारी को 5 , शपये की प्रतिलिपि 
फीस का. भुगतान करने पर दी जा सकती है । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 9 मई, 296! का 
कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 22(75)-६.7\/6] 


राजपत्नित अधिकारियों की सेवानयुस्तिका कां रब-रखाव : 


लागू हो जाने और लेखों का विभागीयकरण हो जाने के 
परिणामस्वरुप एक प्रशन यह उठा है कि वथा राज॑पलिंते 
अधिकारियों से भी प्रतिलिपि लेनी होगी जो भांग करते पर ' 
सेवा रिकार्डों के उद्वरण मुक्त प्राप्त करने के हकदार थे । 
यह निर्णय किया गया हैं कि राजपत्तित अधिकारियों के 
सेवान्पुस्तिका की सत्याहित प्रति सप्लाई करने के लिए 5 रुपये 
प्रति लिपि फीस देवी होगी। प्रतिलिपि फीस कर्यालय[ 
मंत्नालय/विभाग के उपयुक्त प्रति मुख्य शीर्ष उपयुक्त 
प्राप्ति के अच्चर्गत लघु शीर्ष “अम्य प्रातो के अधीन 
जमा की जाती चाहिए । 

[भारत सरकार, गूह मंत्रालय, कामिक शौर प्रशाप्चनिक . सुक्रार 
विभाग का दिवांवा 27 सितम्बर, 7980 का कार्यालय शापन संखा 
धी-270]2/279-छुटूही एकका $ 


2, पेंशन के (लिए सेवा का सत्यापन ;> ऐसे कार्यालयों 


के भासले में जो स्थानीय लेखा परीक्षा के अधीन है, सभी गैर- * 


राजपत्रित अधिकारियों तथा जो अगले पाँच वर्षों के दौरान 
सेवानिवृत्त होने हैं, वाले अधिकारियों क्री उनकी, सेबा 
पुस्तिका तथा छुद्दी खातों की जांच. संबंधित लेखा परीक्षा 
अधिक/री के स्थानीय लेखा परीक्षा स्टाफ द्वारा निर्धारित 
प्रतिशतता तक की जाती है और इस. जाशय कां 
एक उपयुक्त प्रमाणपत्र वहां पर रिकार्ड किया जाता हू । 


ऐसे कार्यालयों के मामलों में जो स्थातीय लेखा परीक्षा 
के अधीन नहीं हैं, भारत फे नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक 
के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि कार्याज़याध्यक्ष 
ऐसे सभी गैर-राजपल्षित अधिकारियों जो अगले पांच वर्षो 
के दौरान सेवा निवृत्त होते वाले हैं, को सेवा-पुस्तिकाएं 
जांच करने के लिए और उसमें उक्त आशय का उपयूक्त 
प्रमाणपत्र रिकार्ड करने के लिए संबंधित लेखा-परीक्षा 
अधिकारी को भेजेंगे । 

[मारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 5 अग्नेल, 7953 का 
कार्यालय झाप संख्या एफ० 88(4)<:/80] 


| 
| 
। 


- अपना अभिरक्षा में रखते का उत्त रद पित्त सं 


अण्नि० 299| 


अनुपूरक्ष तिग्म 299, सरकारी सेवन के शासक्षीय 
जोवन का प्रत्येक प्रसंग उसको सेवा पुएितका में लेखबद्ध किया 
जाएगा और प्रत्येक प्रविष्टि उसके कार्यालय के अध्यक्ष हारा 
या बाद बहु हक्क ही कार्याय का अव्यक्ष है तो उसके आसन्न 
चारिष्ठ अधिकारी हारा अततुम्रमाणल को जाएमी। कार्यालय 


के अध्यक्ष को बह सु्िश्लित कर लिन; होगा कि सच घर।वाष्डयाँ 


सम्यक्‌ रूप से की गई हैं ओर अनुमित है और पुस्तका में 
कित्ता लेख को ।मिहाया या उसके ऊपर कुछ नहीं [लखा गथा 
है और शब संशोधन सफाई से किए गए हू और उचित रूप से 
अनुन्रमाणत हैँ 


सारत सरकार की शक्तियों फा अध्यायोजन 


(2) अनुपूरक नियम 799 के उय्व॑धों में छूट देते हुए, 
कार्यालयाध्यक्षों को यह्‌ अनुमति दी गई है कि बे अपने 
अधीनस्थ राजपत्नित जधिकारियों को ऐसे सभी राजपल्लित 
f की: संचान्मुस्तिबा- (केवल अपनी सेचा-मुर्तिका 


"को छोड़कर) में प्रेविष्टियां अनुप्रभाणित करते का शक्तियां 
-अत्ययोजित कर: दें, जितके रख-रखाव का उत्तरदायित्व * 


कार्यालयाध्यक्ष पर है । 

जिन अधीनस्थ राजपतित अधिकारियों को 
राजपह्ित अप्रिकारियों की. सेवा पुस्तिकाओं में 
गप्रधिष्ठियां अनुप्मागित करने , की शावितयां प्रत्यायोजित 
क गई हैं, फरहें.तिम्तलिखित प्राक्षिक।र भी दिए जाते हैं-- 


() इस वेस्तावेजों को अपी अंभिरक्षों में रखें; और 


पिटा लनुमाणित्त करें : 


- बाहे कि सेघ्रा-पस्तिका के शपमुबंत  रख-रुखाव और 


छूटूटी खाते की प्रनिष्ठियों को अनुप्रमाणित करने और उन्हे 


स विध्ागा- 
घ्यक्ष पर रहता हुँ । कॉर्यालयाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष इन दस्त! वेज 


"से कम से कस दस प्रतिशत दस्त!वेजों की संबंक्षा' करेगा 


और ऐसी संवीक्षा करने के प्रमाणर्वस्प उचच पर आ्योक्षर 
करेया । 


सेवा-पूिपकालों और ` छुटूटो खातों में ्रविष्ठियां 
अनुप्रमाणित करने की शक्तियों का प्रयोग ऐसे र/जपत्चित 
अधिकारियों दारा वहीं किया जाएग! जिन्हें अपनी सेव।- 
पुस्तिका! और छुटूटी खाते में प्रविष्टियां करने के संबंध में ऐसी 
शक्तियां प्रत्यायोजित्त की गई हुँ । झाक्री सेव।-पुस्तिका 
की प्रविष्ठियां कार्यालयाध्यक्ष द्वार। अनुप्रमाणित की जाची 
चाहिए । और वह उसे अपनी अभिरक्षा मे रखने के लिए भी 
उत्तरदायी होगा । 


[आरत सरकार वित्त मंत्रालय का दिनांक 25 नवम्बर 976 का 


कार्यालय ज्ञापन संख्या 8(3) ई. ४ (क)/76] 


(2) भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के 
अधीक्षकों/लिखाकरों (गैरन्याजपच्चित) को सेवा-सुस्तिका 
के प्रथम पृष्ठ की प्रविष्ठियीं और सेवा के वाषिक सत्यापन 
को छो लित कर्मचारियों को सेवा-फुरितका 
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और छुट्टी खाते में प्रविष्टियां अतुप्रमाणि्त करने को 
शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं । 


किन्तु, अक्षोक्षकों/लखाकारों हार। इस शर्वित्॒यों का 
प्रयोग अपनी सेवा पुश्तिका और छुट्टी खाते में प्रविष्ियां 
करने के संबंध में नहीं किय। जाएगा और शर्ते यह होगी कि 
जिन राजपलित अधिकारियों को सेवान्यास्तंका के अथम 
पृष्ठ की प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करने को शक्तियां प्रत्या- 
योजित्त की जाती हैँ वे बस प्रतिशत . सेवान्पुरितिकाओं की 
जांच करेंगे और जांच करने के पअमागस्व॒रुप पर उन 
जद्यक्षर करेंगे । 


हिप्पणी--- यह, प्रव्यावोजन निम्नलिखित अन्य शर्तों के 
अधीन हैं:-- ' 

(() वेतय्वाद्ध, येम का सिनः आदि से संबंधित 
प्रविष्टियां वेतनवुद्धि प्रमाणपत्र, वेदन पियततन, 
विवरण आदि पर अ शाखया अधिकारों - 

द्वारा ययो।जित रूप से अनुमोदितं होची चाहिए « 
(॥३) छुट्टा के मामले में, छी को हुककरारी मंजूरी देते 
से पहल ही प्रशासम' के प्रभारी शाखा अधिकारी 
दारा सत्यापित की जानी चाहिए । 


भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का वितां 20 अम्गैस, :967 और 
दिनांक 27 अगस्त, !967 का पक्ष संख्या 3(3)-ई०जी श्आई०/67 भौर 
नियक्षकपरीक्षक का दियांक 3 मई; 987 का पन्न संख्या 7348-तकचीकी ... 
अशासन/ 69४-७6] : 


(3) भारतीय डाक च लार विभाग के 
अधिकारियों, जो कार्यालयाध्यक्ष चहं है, ऐसी सेवा पहि 
काओं . (अपनी ग्रेबा-पुस्तिकाओं , को छोड़कर ), 
उनके कार्याल्याध्यक्षों द्वारा रखता अपेक्षित है, में प्रत्ि- 
ष्टिम अनुपमार्णणस करने का पा : 


प्रकाश सते 


(7) चयन ग्रेड के डाकघर लेख्ाकार तथा प्रभागीय 
लेखाकार (इंजीनियरिंग प्रभाग में); 
(3) मुख्य रिकाडे बल्क, आर० एम० एस; 

(पे) सकिल कार्यालय का कोई राजमल्षित अधिकारी 
अथवा ग्रेड 'क (० 856-450 पुरना 
वेतनमान) में कोई अधीक्षक, या यादि कार्यालय 
चयन ग्रेंड का कोई लेखाकार न हो तों कार्या- 
लयाध्यक्ष हारा ग्राधिकृत चयन परेड का ह 
अधिकारी । 


सेबा पुस्तिकाओं और सेवावूतों में प्रविष्टियां अनु- 
प्रभाणित करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें (।) इस 
दस्तावेजों को अपनी जभिरक्षा में रखने, और (#) छुट्टी 
खाते में प्रविष्टियां अनुप्रमाणित करते का भी प्राधिकार 
दिया जाता हूँ लेकिन संबंधित विभागाध्यक्ष सेवा-पुस्ति- 
काओं, संवाबूतों और छूंदी खातों के उपयुक्त रख-रखाव 
और उनमे प्रांवष्थ्यां अनुप्रमाणत करते और उन्हें अपनी 
अभिरक्षा में रखने के लिए जिम्मैद्वार श्हूता है। बहू 


| 
| 
| 
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सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस 
मामले में आम पर्यवेक्षण किया जाता है, यह आदेश दिया 
जाता है कि कार्यालयाध्यक्ष प्रति वर्ष इन दस्तावेजों में से 
कम से कम दस प्रतिशत दस्ताबेजों का निरीक्षण करेंगे और 
निरीक्षण करने के प्रमाणस्वरूप उन पर आश्यक्षर करेंगे । 

[एफ०ए०पी०दी ० का दिनांक 30 जून, 932 का पृष्ठांकत संख्या 
एस० ए० 82 (23) 30, दिनाक ।5 लवम्बर, 933 का पृष्ठांकन 
सं० बी०732-2/32 और एफ०ए० (सी/एस) पृष्ठांकन संख्या ।32-3/ 
44, दिनांक 24 संबम्बर, ।955] 

(4) डाक तथा तार के कनिष्ठ और वरिष्ठ लेखा- 
कारों को, चाहे वे. किसी भी कॉर्याशथ से सम्बद्ध हों, निम 
लिखित शाक्तिं यां प्रत्यायोजित की: जाती हैँ :--- 

(3) सेवाओं के सत्यापन के बारे में प्रचिष्टियों सहित' 
सेवा-पुस्तिक्राों और सेवा-बुतों में प्रविष्टिय। 
अनृप्रमाणित करना; 

(4) ` सेवा-पुंस्तिकाओं, सेवा-बुत्तों और छुट्टी खातों 
का रख-रखाव करना और उन्हें अपनी अभिरक्षा 
में एखन; और ....: 

(i) छूटी खातों, में '्रबिष्टियवाँ अनुप्रमाणत करनी । 


2. जिन कार्यालयों में कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों हो 
लेखाकार नियुक्त हों तो प्रविष्टिया केवल वरिष्ठ सेखाकार 
को अनुप्रभ[णित करनी चेहिए । 


3. इन शक्तियों का प्रत्योजन इस शर्तें के अधीन हैं 
कि कार्यालयाध्यक्ष सेवा-पुस्तिकाओं, सेबा-बुतों और छुट्टी 
खातों के -उपथूकत एख-रख़ाब और उनमें प्रविष्चियों को 
अनुप्रमाणित करने और -उन्हें अपी, अभिएक्षा में रखने के 
लिए जिम्मेदार .हैं और बह अति बं इन दस्तावेजों में से 
फम से कम इस प्रतिक्षा बस्ताबेजों का निरीक्षण करता हैं 
और उप पर निरीक्षण करने के. प्रम/णस्वर्ष आद्यक्षर 
करता है । | 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (ग) का दिनांक ।4 मई, 984 

का पृष्ठांकन संख्या एस० पी० ए० 302-3/53] 


(5) मूख्य डाकघर से सम्बद्ध सहायक पोस्ठमास्टरों 
(लेखा) को उन कार्यालयों के कर्मचारियों (स्वयं को छोड़- 
कर) के संबंध में निम्नलिखित शक्तियाँ प्रत्यायोजित 
की जाती हैं: 

7, () सेवा-पुस्तिकाओं औरू नानव में प्रविष्टया 
अनुप्रमाणित करता; 

(0) दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में रखना; 

(0) छुट्टी खातों में प्रविष्टियो अनुपमाणित करना; 

और 

(4४) विवरणात्मक व्यौरों को प्रत्येका पांच वर्षे में पुनः: 

अनुप्रमाणित करता । 

2, इन शक्तियों का प्रत्यायोजन इस वर्ष के अधीन है 
कि कार्यालयाध्यक्ष सेवा-पुस्तिकाओं, सेवान्वुत्तों और छुट्टी 
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खातों के उपयुक्त रख-रखाब और उनमें प्रविष्टियों को अतु- 
प्रमाणित करने और उन्हें अपनी अभिरक्षा -में रखने के लिए 
जिम्मेदार रहेगा और बह प्रति वर्ष इन दस्तावेजों में से कम 
से कम दस प्रतिशत दस्तावेजों की जांच करेगा और निरीक्षण 
करने के प्रमाणस्वरूप उत्त पर आद्यक्षर करेगा । 


[भारत सरकार, मित्त मंत्रालय (ग) का तारीख 30 घून, 980 


का पृष्ठांकन' संख्या 27/7/60-0सण्पीण्बी वनों] 


(6) प्रधान डाकघर के सहायक लेखाकारों (अवर 
चयन ग्रेड) को उन कार्यालय के कर्मचारियों (स्वयं कौ 
छोड़कर) के संबंध में निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित 
की जाती हैं :--- i 

-(]) सेवा-पुस्तिकाओं थें प्रविष्चियां भनुप्रमाणित 

करना; 

(|) दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में - रखना; 

ल) छुट्टी खातों में प्रविष्टियों को अनुपभाणित 

करना; और : 

(४) विवरणात्मक ब्यौरों को त्येक पांच बर्ष में पुनः 

अनुध्रमोगित्त करना जैसा कि डाक ब दए एफ 
एच० बी० वाल्यूम (ह्वितीय संस्करण) के 
नियम 288(च) द्वारा अपेक्षित्र: है । 


2. यह प्रत्याथोजन इस शर्ते के अधीन है ६ 
लयाध्यक्ष सेवा-युस्तिकाओं, सेवा-बृत्तों मर छुट्टी! ख 
उपयुक्त रख-रखाव! और उनमें प्रविष्टियों की. 
करते और उन्हें अपनी अभिरक्षा, में रखसे.. घा. जिम्मेदार, 
होगा और वह प्रति वर्ष इन दस्तावेजों में से कम से कंस दस. 
प्रतिशत दस्तावेजों का निरीक्षण करेगा और निरीक्षण कारने 
के प्रमाणस्वरूप उन पर आश्रक्षर करेगा ।, 


[महामिदेशक, डाक तथा तार के दिवांवः 26 फरयरी, ।952 फे'अमौर 


पचारिक नोट पत्न संख्या 737-पी ण्टी०-ए०/62 द्वारा वित्त मंत्नाजय 
(ग) की सहमति से जारी किया गया उनका दिनांक 28 फरवरी, :982 
का ज्ञापन संख्या 27//6-एसण्पीण्बी०्त] 

भारत सरक्षार के आदेश 

2. सेवा पुस्तिका में लगाई जाने वालो घोषणाएं और 
बेलन नियतन की झापत ;--वेतसमाच का विकल्प देने के लिए 
सरकारी कर्मचारियों की घोषणाएं तथा सेवा-पुस्तिकाओं 
में प्रविष्टियों के समर्थन में उपयुक्त वेतनमान में प्रारम्भिक 
वेतन के नियतन को दर्शाने वाले विवरण सेवा-पुस्तिकाओं 
में ही चिपकानी चाहिए । 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 70 मई, 7955 को 
अनौपचारिक टिप्पणी संख्या 3622-स्था० /क/55] 

2. परिधान भत्ते के सम्बन्ध में प्रबिष्ठियां :--विवेशों 
में भारतीय मिशनों और पदों पर सेवा कर रहे गैर-राजपत्नित्‌ 
बर्मचारियों को परिधान भत्ते के भुगतान पर नियंत्रण 
करने के लिए लेखा-परीक्षा अधिकारी को समर्थ बनाने के 
उह से यह निर्णय किया गया है कि ऐसे प्रत्येक भुगतान का 


| चासी को भविष्य निधि में शामिल 
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नोट (अर्थात्‌ बिल संख्या राशि और सकदीकरण की तारीख) 
तथा भुगतान प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का नाम गैर- 
राजपतित सरकारी कर्मच/री की सेवा-पुस्तिक! पृष्ठ पर 
अन्य प्रविष्टियों के साथ कालक्रम से रिकार्ड करना चाहिए | 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 3 जुलाई, 7958 का 
कार्यालय ज्ञापन संख्या 5(8)-7 (ख) /56| 


3, जन्म की तारीख में परिवर्तन :-- देखें मूल नियम 
56 के नीचे दी गई टिप्पणी-5 । 


4. जिन सिम्त प्राधिकारी को छुदूटी मंजूर करने की 


सादित नियुक्ति प्राधित्षारी छाश अत्यायोजित की गई है :-- 


उसके हारा अनुप्रमाणन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 
जब सरकारी कर्मचारी का पद श्वित हो तो उसे भरने के 


"लिए सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार. है कि वह छुट्टी हे ६ 


मंजूर करने के आपने :अ' 
कारी को-ससी सीमा 
तो. अराजपत्नित सरकारी . कर्मचारी के. छुट्टी खाते में प्रवि 


एिटयों के अनुप्रमाणित' करने के . अधिकार का- प्रयोग उसी ५ 
प्राधिकारी छारा किया जाएगा जिसे छुट्टी मंजूर करते का 
“प्राधिकार विधा गंध है 


थए, निम्न प्राध्िकारी द्वारा 


जिसे छुट्टी. मंजूर करते 
छुट्टी खातों का. उपयुक्तः एख-एखाव सुनिश्चित करने के लिए 
यह निणेय किया गया हैं कि कार्यालयाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष कम से 


कम 20 प्रसिशत- छुट्टी. खातों का मिरीक्षण करेंगे और 


के 


निरीक्षण. करते के प्रभाणस्वरूप उन पर आझक्षर करेंगे | 

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 32 जुलाई, ।958 का 
अनौपचारिक टिप्पणी राख्या 4725-६० [४/क/58 और दितांक 20 
शा, 958 का अगौपयारिक: टिप्पणी ष्या ।554-$° 2 \]क/ 59 


5. सामान्य विष्य निधि खातों को संख्या सेवापुस्तिका 
में वर्ज करमाः--नि्द्गक तथा महालेखा परीक्षक के परामश 
से यह निर्णय किया गया है कि जैसे ही किसी सरकारी कर्म- 
किया जाता है तो उसे 
आबंटित खाते. की संख्याः उसकी सेवपुर्तिका के पृष्ठ । के 
दाहिनी और सबसे ऊपर रबड़ स्टम्प हारा दर्ज करनी 
चाहिएं। . 


[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 7 अक्तूबर, )966 का 
कार्यालय शापत्र संख्या एफ? ,3(7)-ईन्‌४/ (क) / 66] 


6. केखीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीसा योजना- 
नासांकत का सेवा-पुस्तिका पर व्िपकाया जाला:--केन्ट्रीय 
सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 980 के सदस्यों 
हारा दिया गथा नाभांकन कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रति हस्ता- 
क्षारित किया जाएगा तथा उतकी सेवा-पुस्तिका पर चिप- 
काया जाएगा । कार्यालय प्रमुख सेवा पुस्तिका पर इस आशय 


कंर सकेगा! जो वह उचित समझें, 


की शक्षित प्रत्यायोजित की गई है, * 


"जुलाई, 945 के पृष्ठो 
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की प्रविष्टि करेगा कि नासाकन विधिवत्‌ रूप में प्राप्त हुआ 
हैँ । 

पिसा 9.7 परिषिष्ट, शारत सरकार, वित्स मंत्रालय का कार्यालय 
ज्ञापन संख्या एफ-!5( 3) /78-डन्क्यू०आई०पी०, दिनांक 3 अक्तूबर, 
]980] 

7. छुट्ही यात्रा रिथायत योजना के अधीत वी गई 
सूल निचास' की घोषणा सेवा-पुस्तिका में रखी जाए एट्टी!=-. 
याला रियायत योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी द्वारा 
दी गई भूल निवास की घोषणा सेवा पुस्तिका में रखी आएगी 
अथवा सरकारी कर्मचारी के किसी अच्य उचित सेवा अभि- 
लेख में रखी जाएगी । 


[भारत सरकार, गृह भलालय का दिनांक ।! अक्तूबर, १958 का 
कार्यालय शापन 43/7/55-स्पा० (क) भागः], पैरा-7 (4) 


सहानिवेशक, डाक च तार के आवेश 
ऊपर दिए अनुसार अपेक्षित है, कम से: कस 70 प्रतिशतं 


'कैवा-पुश्तिकाओं और सेवा पंजियों के वाषिक निरीक्षण के 


संबंध में जहां तक सकिल आफिस, पुनः प्रेषण कस और 


` स्टाफ डिपो का संबंध है, सहायक पोस्थ्मास्टर' जनरल कों 


कार्यालयाध्यक्ष के रूप में माचना चाहिए । इस प्रयोजन के 


"लिए बारण्ड विद्युत इंजीनियर को प्रमूख विद्युत इंजीलसियर 
=. कार्यालय स्थापना के संबंध में कार्यासथाक्यक्ष' के खप में 
` अानता चाहिए । - - र 


[महानिदेशका, डाक ब दोर के दिनांवाः 2 सिसम्बर, 935 भरे] 2 
सघा स्थापना बी”१.3-य/१34 जीर ई 


३3४-३/43] 


अयूषूरक निस 200 := नियोजन से मिलंम्बन की प्रहे ' 


अवधि और सेवा में कोई अम्य व्यनधात उसकी अवधि के पर्ण 


. «विवरण के साथ सेवा-पुस्लिका के पुष्ठ के एक छोर से दूसरे दक 


की गई प्रविष्टि में लिखे जाएंगे और अनुप्रमाणक अधिकारी 


को यह कर्तव्य है कि यह बहु सुनिश्चित करे कि ऐसी 


प्रविष्चियां अविलन्ब कौ जाती है । 


अनुप्रक नियम 207 :-- चरित्र के संबंध में कोई पेयक्तिक 
प्रमाणपत्र, जब तक कि विभागाध्यक्ष . ऐसा विकेश नहीं 
देता है, सेबापुस्तिका में प्रविष्ट नहीं करिए जाएंगे । किन्तु 
यदि सरकारी सेजक किसी निम्नलर, अधिप्दायी पद पर अबनल 
कर दिया जाता है तो अवनति का क्रारण संक्षेप में दर्ज किया 
जाएगा । 


म्झतुपूरक नियम 202 :-अत्येक कार्यालयाध्यक्ष का यह 
कर्तव्य होगा कि बह अपने प्रशासनिक पियंत्रणाधीन सरकारी 
सेवकों को प्रति वर्ष सेवा पुस्तिकाओं को दिखाने की कार्यन्राही 
करे और उनके हारा सेवा-पुस्तिकाएं देखो जाते के प्रमाण फे 
रूप में उनमें उनके हस्ताक्षर ले सें । बह इस आशय का एक 
प्रमाणपल्न कि उससे पूवचर्ती वित्तीय बर्ष के संबंध में ऐसा कर 
लिया है, अपने निकटतम बरिष्ठ अधिकारी को प्रत्येक सिसम्तर 


[भारत सरकार, बित्त मंज्ञालय की दिनांक 6 फरवरी, 7967 की संशोधित पर्ची संख्या 70] 7 हारा प्रतिस्थापित किया गया 


63-—3il DP&T/IND /88 


`` थोजय सेवा के प्रश्न 
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मास के अस्त तक भेजेगा । सरकारी सेवक अपने हस्ताक्षर 
करने के पूर्व, अन्य बांतों के साथ थह सुनिश्चित करेगा कि 
उसकी सेवाएं सम्थक रूप से सत्यापित है, और इस रूप में 
प्रमाणित की गई हैं । अन्यत्न सेवाधौन सरकारी सेवक को 
इशा में, संपरीक्षा अधिकारी द्वारा उसको सेवा पुस्तिका 
में उसको अन्यत्र सेवा के संबंध में आवश्यक प्रतिष्ठियाँ करने 
के पश्चात्‌ उसमें उसके हस्ताक्षर किए जाएंगे । 


भारत सरकार के आदेश 


7. सेन्नाओं का बाधिक सत्यापन ;-- साल के प्रारम्भ में 
एक निश्चित समय पर कार्यालय का अध्यक्ष जांच कें लिए 
सेवा पुस्तिकाएं संगाएगा और इस बात का इतमीसान करने 
के बाद कि संबंधित सरकारी कर्मचारियों की सेव के ब्यौरे 
प्रत्येक सेबा पुस्तिका में सही सही दर्ज है, हर मामले में अपने 
हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित रूप में एक प्रमाण-पत्र अंकित 

करेगा : 
“जिस रिकार्ड से जाद की गई 
` हिष्पणी ३-ऊपर बताई गई सेवा की जांच का अशय 
यह हैँ कि कार्यालय का. अध्यक्ष बहु इतमीतान कर ले कि 
सेवा पुस्तिका में सरकारी कर्मचारी की स्थायी, स्थायी- 
संमात, सह्पकालीन, अस्थायी यो स्थानापत्त सभी प्रकार 
की सेब! का ब्योरा वर्ज हैं और वह पूरी तरह वास्तविक 
तथ्यों के अनुरूष हूँ | 


से (तारीखे) तक की सेवा की जांच की” 


सरकारी कर्मचारी की पेंशन और पेंशन 
पर जिनके विष्य सें निर्णय उस समय 
ज्ञात परिस्थितियों पर निर्भर होता है, उसी समय विचार 
हो जाना चाहिए जबकि उत्पल्त हो और उन्हें सरकारी 
” कंमेचायी की सवा निवृत्ति लक या उस तारीख के निकट 
आं तंक स्थगित तहीं रखना चाहिए । एसे सभी प्रश्नों पर 
जहाँ. आवश्यक हो, 'यथास्थिति' लेखापरीक्षा अधिकारी 
औरं[अंथव लेखा. अधिकोरी से परामर्श करके, निश्चित 
निर्णय कर लिया जाना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी के 
आहदेशों का हवाला देते हुए सेवा पुस्तिका में उसको दर्ज 
किया जाना चाहिए ।. 


हिव्पणी. % 


टिप्पणी 3,-- सेवा पूस्तिकाओं को रखते के विषय में 
विस्तृत नियम अनुपूरक नियम 297 से 203 में दिए 
गए हैं । 


टिप्पणी 4,---विभागेतर सेवा, यदि कोई हो, की अवधियों 
के संबंध में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कोई सत्यापन प्रमाण 
पन्न दर्ज किए जाने की जरूरत नहीं । सेवा-पंजी में पूरक 
नियम 203 उपकाधों के अधीन लेखा परीक्षा अधिकारी 
द्वारा किया गया इंदराज ही इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त 
होगा ! 


(सामान्य वित्तीय मिंयमावली, ।963 का नियम 8!) 


2. पेंशन के भुगतान में जिलस्ड दूर करने के लिए सेला 
पंजी उचित रखश्खाब की आवश्यकता ;--सेबा पंजियां 


रखने के संबंध में निम्नलिखित कार्यविधि का पालन किया 
जाएग। ताकि पेंशन मंजूर करने में तथा उसकी अदायगी 
में होने वाले बिलम्ब को दूर किया जा सके :-- 

(7) वाषिक सत्यापन करना तथा साथ ही सेवा 
के बीसवें बर्ष में अथवा सेवा-निवृत्ति से 5 वर्ष 
पूर्ष इनमें जो भी पहले हो, पिछली पेब के 
संबंध में सेवा पंजियों को पुरा करना और 
प्रमाणित करना सेना पंजियों रखने वाले अधि- 
कारियों का कार्य होगा ।._ ' 

(2) जहां सेवा की प्रकृति के संबंध में बथा---छूट्टी 
की अवधियां, सेवा भंग आदि के बारे में सक्षम 
प्राधिकारी के आदेश जहाँ अपेक्षित हों. यहाँ 
आप्त किए जाएं और सेवा पंजी में दर्ज किए 
जाएं । सेबा-्पॅजी में किए गए इंब्राज सरकारी 
कर्मचारी को दिखाएं जाएं तथा सेवा-पंजी में 
उसके हस्ताक्षर ले लिए जाएं । 


(3) असाधारण छुट्टी की अवधियों अथवा सेवा- 
भंग से पूर्व की अवधियों को पेशन के लिए अंईक 
सेवा के रूप में गिने जाने अथवा न गिने जाते के 
बारे में सक्षम प्राधिकारी के आदेश अनिवाये 
रूप से उसी समय लिए जाएं 'जिस' समय कि 
अवसर उपस्थित म हो कि बाद में इस प्रकार 
के आदेशों को सेवा-पंजी में. दर्ज किया जाए । 


जब तक कि सेवा पंजी में अन्यथा ज़ दिखाया -- 
गया हो यह माच लिया जाएगा “कि. सक्षम .. ..- 


प्राधिकारी के आदेश प्राप्त कर दिए गए हैं 
तथा असाघरण 'छुटूटी की अनक्निय्रों और सेबा 
भंगी से पूवे की अवधियों कौ पेंशन के लिए गिना 
जाएगा । 
(4) प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा ऊपर - ण्ड 
(प) और (सी) में दी गई कार्यविधि का 


पालन करने में की गई भूलचूक के परिणाम ' 


स्वरूप अधिक अदायगी: होति: की संभावना है, 
जैसे कि असाधारण छुट्टी की अ्रवधियों को 
पेंशन के लिए गिनने दिए जाने से तथा सेबा 
अभ के स्वत! साफ़ हो जाते के परिणाम स्वरुप 
अधिक अदायमगी जिस मामलों में सम्बन्धित 
प्राधिकारिर्मी की भूज'धूक के कारण राज्य को 
हानि हुई हौ, उन मामलों में उचित अनुशासनात्मक 
कार्थवाई की जाएगी । 


[वित्त मंत्रालय (व्यय विभाष) का दिनांक 24,6,966 का कार्या 
लग ज्ञापन संख्या फा० 8(7}-\४/(बी){65, भाग ५] 


असुपूरक लिय. 2083 := यदि कोई सरकारी सेवक 
अच्यत्न सेवा को अच्तरित फर दिया जाता है तो उसका 
कार्यालयाध्यक्ष या विधागाध्यक्ष उसकी सेवा पृश्चिका को 
संपरीक्षा अधिकारी के पास भेजेगा । संपरिक्षा अधिकारी 
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उसमें सपने हस्ताक्षर करके अन्तरण की मंजूरी का आदेश 
अन्यल्न सेबा के दौरान अनुज्ञेय छुट्टी के संबंध में अन्तरण का 
प्रभाव और कोई अन्य विशिष्ठियां जो बहू आवश्यक समझे, 
दर्ज करने के पश्चात्‌ लौटा देगा । सरकारी सेवक के 
सरकारी सेवा में पुनः अन्तरण पर , उसकी सेवा पुस्तिका 
संपरीक्षा अधिकारी के पास फिर से भेज दी जाएगी, जो उसमें 
अपने हस्ताक्षर करके अन्यन्न सेवा से संबंधित सब आवश्यक 
विशिष्टियां, जिनके अन्तरत छुदूटी और पेंशन के अभिवायों 
की बसूली का तथ्य भौ है; दर्ज करेगा । अभ्यत्र सेवा में 
व्यतीत किए गए समय से संबंधित कोई भी प्रविष्टि संपरीक्षा 
अधिकारी से भिन्त फिसी प्राधिकारी द्वारा अनुभ्रमाणित 
नहीं की जाएंगी । 


झरत सरकार के आदेशा 


3. भूटान सरकार के साथ आहूय विभाग सेवा की 
अवधि के संबंध में प्रविष्टियां दर्ज करने और अनुश्रमभाणित 
करते की घरक्रिधा :=--(।) अनुपूरक नियम 203 में दिए 
गए अनुदेशों के अनुसार बाह्य विभाग सेवा से संबंधित 
सेवा पुस्तिका में सभी प्रविष्टियां लेखा परीक्षा अधिकारी 
को दर्ज अनुप्रमाणित करनी आवश्यक है । बाह्य विभाग 
सवा पर जाने और वापिस आणने तथा बाह्य विभाग सेवा 
अंशदान की वसूली से संबंधित प्रविष्लियां लेखा परीक्षा 
अधिकारी दवारा येह सुनिश्चित करने के लिए कि जाती है 
कि बाह्य विभाग सेवा पर व्यतीत की गई अवधि की गणना 
पेंशन के लिए की जा सके और ऐसे सरकारी कर्मचारी 
सेबा से मिवृत्त होते समय पेंशन मंजूर करने में 
कोई कठिनाई नहीं हो । 


(2) सरकारी कर्मचेररियों के भूटान सरकार के अधीन 
बाह्य विभाग सेघा में स्थाररुपरण के आमले हें उक्त 
सरकार से कोई पेंशन अंशदान वसूल बही किया जाता क्योंकि 


50I 
इन्हें भारत सरकार ने विदेश मंत्नालय के दिनांक ! 5 फरवरी, 
7965 के पत्र संख्या ई-]/ 227/!2/65-बी ०एच० में दिए 
गए आदेशों द्वारा इसे समाप्त कर दिया है। इस प्रकार 
बाह्य सेवा में व्यतीत की गई सम्पूर्ण अवधि भारत में पेंशन 
के लिए गिनी जाएगी । जहां तक भूटान सरकार की बाह्य 
विभाग सेवा की अवधि के दौरान ली गई छुट्टी का संबंध 
है, प्रतिनियुक्ति के अवधि के दौरान सरकारी कर्मचारी 
द्वारा अजित की गई छुटूटी उस सरकार द्वारा स्वीकृत की 
जाती है जो छूदूटी वेतन के भुगतान के लिए भी जिम्मेदार 
हैं । अतः यह महत्वपूर्ण चहीं है कि बाह्य विभाग सेवा पर 
जाने और वापिस आने से संबंधित प्रमिष्टियां लेखा परीक्षा 
अधिकारी य? कार्यालयाध्य दवारं सेवा पुस्तिका में दर्ज की 

जाएं । तदतुकार यह निर्णय किया गया है कि भूटान सरकार 
में बाह्य विभाग सेवा पर गए अराजपल्लित अधिकारियों/ 
विकेद्धीकृत राजपतित अधिकारियों (मंद्चालय/विभाग के 
अनुभाग अधिकारी आदि) के मामले में ऐसे अधिकारियों 
की सेवा परितिकाओं में आबश्यक ' प्रबिष्टियां लेखा 
परीक्षा अधिकारी की बजाय संबंधित विभागाध्यक्ष हारा 
की जाए और उह अनुप्रमाणित किया जाए । 

[मारत सतकार, वित्त मंत्रालय का दिनांक 26 अगस्त, 797] फा 
कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ, ।(7)-अ. (ख )/ 7३] -` 


अनूपूरक सियाम 294 :--“विद्योगित किम गया। 


अनूपूरक भिषण 465 :-“विलोपित किया गया । 
भाग ३% छुट्ट 


प्रभाग एए से हरा सक 


क 


(अनुपूरक नियम 206-29 2-भभुहित्त) 


कः 


कृष्या केगप्रीय सिविल सेबा (छुट्टी नियमावली, 7972 देखे ) 


भाग छ 
कार्यग्रहण अवधि 


(अलुपूरक नियम 293 से अनुपूरक नियम 302-क क्ृपग्रा क्ट्रीय सिबिल सेवा (कार्य्रहूण अवधि) निणसा- 
अमुद्वित ) चली, 7979 देखें। ~ (परिशिष्ट = 5 ) 
(अनुपूरक लिये 308 से 306-क बिलोपित किग्रा गया ) 


पाम छा 
न्यत्र सेस 
अभाग 9४ अतिशोध्य झमिद्दायों पर ब्याज 
(मूल नियम 79{ख) के अधीन बनाए गए नियंभ ) 


307 (4) अन्यन्न सेचागल किसी सरकारी वर्मचारी के 
संबंध में शोध्य छठ॒टी चेतन या पेंशन के लिए अभिवाय का 
संदाय प्रति बर्ष प्रत्येक वित्तीय चष की समाप्ति से पाह दिम 
के भीतर मा यादि अन्यत्र सेवा परे ्तिनियुक्ति वित्तीय वर्ष 


की समाप्ति से पहले समाप्त हो जाती है तो अन्यन्न सेवा की 
"> समाप्तिं पेश विया जाए और यदि भुगतान उक्त आवाद के 


भीतर चहो किया जाता तो अरसंदत्त मतिवाय पर, हुर सौ 
शाणए पर चो यसे. प्रति दिन फी बर से ब्याज तब तफ कि 


: शाष्ट्रपत्ति हदा वितिशिष्दतः भाष चह कर थिया जाता, उवत | 


अवधि के झघसान की तारीख ले उस तारीख तक, जिस 


, पर क्ष्तिवाय आस्तिस रूप से दे बिया जाता है, सरकार को 


दिया जाए थं! । सरकारी सेवक या अन्यक नियोजक में जौ 
भी अभिरवाय फा खंदाघकरता है ब्याज भी बही देषा । 


(2) छुटूटी बेसन और पेंशन अभिदायों का अलग-अलग 
संद्राय फरचा चाहिए क्योंकि ये अलग-अलग लेख शोर्षों में जगा 
होते हैं और सशकार से वसूली कश्ने योग्य कोई भी राशि इन 
अंशवायों के परति समायोजित सहीं की जी चाहिए: 


भारत सरकार का झादेश 
अनुपुरक सिय 307 के संशोधन के संबंध में स्पण्टो- 
करणः--( 7) इस मंज्ञालय द्वारा दिनांकं 9-4-976 
की अधिसूचना संख्या एफ०-7 ( ।) “ईन (ख)/76 विद्यः 
भान अनुपूरक वियम 307(3) को प्रतिस्थापित करने 
के लिए जारी की थी । 
(2) उपर्युक्त अधिसूचना राजपत् में इसके प्रकाशन 
ही तारीख से लागू होनी थी । दूर्भाग्यवश यद्यपि यह्‌ 


3 (भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचता संख्या ।(] 


अधिसूचत/ सभी संबंधितों को परिचालित की गई थी फिर 
भी उक्त अधिसूचना गाजपत्न में प्रकाशित नहीं की जा सकी 
थी और इसलिए वैध रूप से लागू हीं हो सकती थी । अब' 

[हू पता है कि अधिसूचना की परिचालित अति के आ्राधिकार 


पर भुथु स्वामी 
संशोधित सर्पातर छपा है । तदनुसार यह बि 
किया गया है कि कुछ -विभागों भे संभवतः 
पूरक तिंयस 307 के संशोधित रूप के' अतृ 
अभिदाय बसूल किए हों । 


(3) तथापि यह अधिसूचना अब राजप से प्रकाशित 
हो गई है और दिनांक 70-8-7983 से लागू होगी । 

(4) झपर्युक्‍त प्रसंग में, दिनांका ।8-8:976 से 
5-8-2983 के बीच 'लिणित मामलों के विभियमत सें 
संबंधित मामलों पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक आर 
विक्षिमंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है। यह 
स्पष्ट किया जाता है वि जिन मामलों में दिनांक 79 4-।876 
कौ अप्रकाशित अधिसूचना के अनुसार बाषिक आध्षार पर 
सा दिनांक 9-4-7976 की अप्रकाशित अधिसूचना के 
जारी होने से पहले अशोधित अनुपुरक नियम 307 के 
उपबत्धों के अधीन मासिक आधार पर अभिदाय नहीं किया 
गथा, वहां असंशोधित अनुपूरक नियम 307 के उपबन्धों 
के आधार पर दण्डात्मक ब्याज वसूल किया जाए क्योंकि & 
इन मामलों में दिनांक ।9-4-7976 की अधिसूचना में 
दी गई सूचना प्राप्त नहीं की गई थी । दूसरी ओर, जित 
मामलों में दिनांक 79-4-7976 की उक्त अधिसूचना 
को प्रवृत्त समकर वाषिक आधार पर अभिदाय किया गया 


29/4/976 भारत के राजपक्ष में प्रकाशित 


होने से रह गई) दवारा प्रतिस्थापित अब तारीख 20 अगस्प, :983 की अप्िसूचना सं० एप. ()-ई.7]/63 के एप में भारत के राजपन्न से 


प्रकाशित जो 79 अगस्त, ।983 से चायृ है । 


ऑण्तिंक 307 है 


थ०्नि० 307-क] अन्यद संवा 505 


था वहां असंशोधित अनुपूरक नियम 307 के संदर्भ में 
दण्डात्मक व्याज लिया जाएगा । तथापि, अनुपूरक नियम 
397 के अधीन उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करते इए, 
इत मामलों में इस प्रकार वसूल किए जाने वाले दण्डातमक 
व्याज को माफ करने का निर्णय किया गया हैं। अनुपूरक 
नियम 307 के अधीन दण्डा त्मक ब्याज लिए जाने यान 
लिए जाने के संबंध में दिनांक ]9-4-976 से 9-8-]983 
तक की अवधि के पिछले मामले तदनुसार विनियमित 
किए जाएं । 

[भारत सरार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का दिनाक 22 आगस्त, 
2983 का कार्यालय ज्ञापत संख्या एफ०()-ई-]:/83] 


64-34] DP. & T/ND/88 


जभागईाछ-क--थान्रा भत्ता 


अनुपूरक नियम 30 7-क:-किसों सरकारी सेवक का यात्रा 
सहता अन्यन्न सेवा पर स्थानान्तरण पर थात्रा और उससे 
सरकारी सेवा को अतिवर्तन पर यात्रा के संबंध में अन्यत्र 
नियोजक द्वारा बहन किया जएगा । 


टिप्पणी :--उपर्युकत निम ऐसे मामलों में भी लागू 
होगा जिनमें उधार लिया गया सरकारी कर्मचारी सरकार 
के अधीन कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रत्माचतंन हो जानें 
पर छुट्टी ले लेला है । 


i 
| 
| 
h 
| 


भाग WE 
प्रत्णायोजन 
IV 


प्रभाग 


= [मूलः नियाम 4, 6 तथा 7 के अन्तर्गत राष्ट्रपति. द्वारा जारी किए गए आदेश] 


अनुपूरक लिवम 308 : (क) “परिशिष्ट 4 में राष्ट्रपति 
द्वारा मूख नियम 4 और 6के अधीन किए गए शक्लिथों के 
प्रत्थायोजनों की अनुसूची है । 

(छ) “परिशिष्द ।3 में राष्ट्रपति के अधीनस्थ उस 
प्राधिकारियों की अनुसू जो र्टूर्पाठ हारा भूल निघसौं 
के अधीन घमाए गए विंभिन्‍त अनुष्श्क जियमों के अधीच 
किसी सक्षम प्राक्षिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हैं । 
म] 

(ग) संदर्भ की सुबिधा के लिए जिन मामलों में वित्त 
मंत्रालय ने मूल नियम 7 के अधीन यह घोषि किया है कि 
भारत सरकार के किसी मंतज्ञालय जझचा विधाग दवारा मूल 
नियमों द्वारा केफ्रीयथ सरकार को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग 
किए जाने में उसकी सहर्याति दिए जादे की उपधारण की जा 

सकेगी के दोनों परिशिण्टरं में प्रत्थायोजवों के रूप में शामिल 
कर थिए गए हैं । 

. अनुप्रक लियस- 80 9 5-० अंज्ाजय ने शूल सिखस 7 

के अन्तर्गत यहू घोषित किया है कि *षरिशिष्ट 4 तथा 73 
हाश प्रत्यायोजित- शक्तियों का सन अधिकारियों द्वारा, 
जिम्हे वे ग्रत्थायोजित की गई है, योग किए जाले में बहु धारणा 
की जा सकेगी कि वित्त संत्रालय की सहनति हो चुकी है । 


अचुपरक सिम 80 0 := रिष्ट 4 तथा ३3 में किए 
गए प्रत्यामोजन निम्नलिखित शर्तों के आधीन है 


 (क) थहां के सिब्राघ जह राष्ठुयति लाक्षारण वा विशेष 
आदेश हाश अन्यथा विदेश न दे, किसी प्राधिकारी 
द्वारा उस शषिक्त का प्रयोग जो उसे प्रत्शावोजित 
की गई है, केवल उन्हीं सरकारी सेवकों के संबंध सें 


किया जा सकेगा जो उस के प्राधिकारी 
प्रशासनिक सिमंत्रण के अधीन : हैँ । 

(ख) प्रत्येक भत्यामोजित शामित की प्रकृति परिशिष्रों 
के कालस 3 में दिखाई गई है । प्रत्याधोजन का 
निस्तार इस प्रकार विनिधिष्द' शमित तक्ष ही है, 
और कालम 2 में उद्धत नियसत हारा अत्त किसी 
अन्य शक्ति तक सही । 

(म) बदि, बथात्थिति, सूल नियमों का आनुपूरक नियमों 
हारा किली सक्षम प्राधिकारी को प्रबत्त कोई शक्ति 
परशिशिष्ठों .में नहीं दिखाई गई है तो यहं सस 


लिया जाया चाहिये कि ऐसी शक्ति राष्ट्रपति के 
अधीनस्थ किसी प्राधिकारी की प्रत्थायीजित नहीं हैं । 


5(छ) किसी सी परिशिष्ट हारा किसी बिभागाध्यक्ष 
को प्रत्यायोजित. किसी भौ वानिस का प्रोथ 
भ्राश्त सरकार के किसी मंलांसथ अथवा चाग 
या संघ राज्य छल के प्रशासक हारा किया जा 
सकेमा । 

3(४:) बिलोपित। 

3(च) विलोपित। ' 

लेखा परीक्षा अंनुदेश 
अनुपरक नियम 30 (क) में जो प्राधिकारी के 
प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है” शब्दों का अर्थ “जो उस 
प्राधिकारी के आदेशों के अन्तर्गत सेवा कर रहे हैं” समझा 
जाना चाहिए । 


[विरा 30(7), लेखा परीक्षा अनुदेशों का मैनुअल का भागः पुनः 


मुद्रि] 


कइस संकलन के भाग | और ह के परिशिण्टों में फे रूप अधु 
7 द्विनांक 28 जुलाई 7977 के सीण्एस० सस्या 7320 दास 


“विलोपित, 


3 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तारीछ ।5 मई, 7972 के आदेश संख्या ।8 (23)-६ 7 ४/(क)/70 हारा शामिल । यह 20 माच 


2977 स लागू हागा । 


१ भारत सरकार, वित्त मंक्षालय के तारीख 27 फरवरी, ।977 के आदेश संख्या 8 { 
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प्रत्यायोजन्‌ _ 


23) -६. | (क }/70 हारा बिलोपित । 


en 
> 
पते 


i 
| 
| 


भाग 


VIE 


सरकारी निवास स्थान 
प्रभाग ॐ 9 -निवास स्थानों का आवंटन 
(मूल नियम 45 के अन्तर्गत बसाए गए नियम) 


अनु ० लिए 377, जब सरकार के स्वामित्याधीन या 
उसके द्वारा. पढुहे पर लिया गया कोई भवन या उसका कोई 
भाग, सरकार ने अपने प्रशासनिक भियंत्रण के अधीस किसी 
अधिकारी के निवास स्थामं के रूप में उपयोग हेतु देने के लिए 
हैं| तो सकषम भाधिकारी ऐसे भवन को या 
भवन के भाग को शाबंट के आदेश में घिनिरविष्ठ पद को, 
उस पदधारी हारा निवास स्थान के रूप में उपयोग हेतु 
आर्बटित कर सकेगा । 


अरत सरकार का आदेश 
आदत को इचूच करते के लिए सक्षम प्राधिकारी :- 

अनुपूरक निथभः 327 के अन्तरगत किसी पढ को निवास 
स्थान का आशबन्टने करने के लिए शक्ति प्रदत्त अधिकारी 
को ऐसा पिवास स्थान रह्‌ करने का भी उस परिस्थिति में 
भ्रधिकार होगा जनन्ति 7 पद कौ वैधता समाप्त हो 
:्‌ कलापों में इस प्रकार का 
एए जिससे कञ्च के पदधारी को अपने शासकीय 
कार्य के उचित निष्पादन के. लिए- सरकारी निवास स्थाः 
में रहता आवश्यक ल रह जाए । 


- अनुप्रक्ष वियश ३72, (६ } किसी पदघारी के बारे में 
जिसे कोई निवास सयान नियम 37} के अधीम आशंधित 
कर दिया गया है तब तक यह साला जाएगा कि पदधारण काल 
के दौरान बहु मिबासल्थायद उसके अधियोग में है, जब तक 
कि इन नियमों के अधीन आबंदत तबदील या निलंबित न 
कर विधा जाए.। 
(2) किसी अधिकारी बारे सें क्ल इसी तथ्य के कारण 
कि यह किसी निवास स्थान में किसी ऐसे अधिकारी के साथ 
जो उसका अधियोत्र कर रहा है, हिस्सेदार है, यह महीं 
माना छूएगा कि बहु लियास स्थान उसके अखियोग में है । 
(3) जब अधिक्षारी दौरे पर पर्चतीय स्थान पर हो, 
जहां निवास करने के लिए वह सरकार दारा अनुज्ञात॒ है, 
किन्तु अपेक्षित नहीं है, त वह साना जाएगा कि निवास 
स्थान उसके अधियोग में है । 


(४) जब लक कि सक्षस प्राधिकारी अन्यथा निदेशं न दे 
किसी अधिकारी के बारे में जब चहु छुट्टी पर जाता है, 
यह नहीं साना जाएगा कि निवास स्थान उसके अधिभोग में है । 


अनुपूरक निगम 33, (7) सश्म प्राधिकारी सिम्व- 
लिखित पड के लिए निवास स्थान का आवंटन सिलंबित 
कर सकेगा :-- 


(क) किसी अधिकारी हारा मूले नियम 45 के अधीन 


किसी दूसरे पढ़ के अतिरियतत अस्थायी रूप से 


धारित यदि उस अधिकारी फा उस निवास 
स्थान पर वस्तुतः अधिभोग म हो; 

(छ) जिस पद का पदधारी किसी दूसरे पद फे कर्तव्यों 
का सिरषेहन करता हो, यदि ऐसे कर्तव्यों के कारण 
बहू उस सिवास स्थान का अधिभ्रोगः नहीं कर समस 
हौ; 

(घ) जिस पद पर कोई अधिकारी उसी भल्थाल में 


किसी अन्य पद से स्थानांतरित किया गया हैं, +। 


यवि ऐसे अन्य पद को आदित कोई मंधार 
सथाद उस अधिकारी के अधिभ्ोग में है, और 
सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक नहीं समझता है 


कि उसे अपना निवास स्थान तबदील करभा झाहिए, 


या 
(घ) बिलोपित । 
7 (इ) चिलोपित । , 

“(च) जिस पद पर अधिकारी को बो मास से अनधिक 
के लिए स्थानापच्त है, यवि अधिकारी उन्त परि- 
स्थितियों के कारण उसका वस्तुः अधिभोग नहीं 
कर सकता जो सक्षम प्राधिकारी की राय भें आबंडत 
के सिलंबन को न्यायाचित ठहराती है। 

(2) राष्ट्रपति के आदेश के सिवाय कोई भी आमं 

उपसियल (3) के अनुसार ही निलंबित किया जाएगा, 
अन्यथा नहीं । - 


है 


(3) इस नियम के अधीत निलंबन का आदेश पदधारियों 
की आधासी तबदीली या जब निलम्बन को न्यायोचित 


कार, वित्त मंत्ती केला 
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सरकार निवास स्थान 


आदेश संख्या 28(] 3)-६.\/(क)/70 द्वारा बिलोपित । बहू 20 


ve 
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ठहराने बाली परिस्थितियां अस्तित्व में नहीं रह जातो जो 
भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा। 

(4) जब किसी पद के लिए किसी निवास स्थान का 
आबंदन इस नियम के अधीन निलंबित कर दिया गया हो तो 
सक्षम प्राधिकारी उस निवास स्थान को सरकार के किसी 
अधिकारी को यदि उसकी किसी ऐसे अधिकारी धार अपेक्षा 
ही को जाती, तो किसी भी उपर्युक्त व्यक्ति को आवंटित कर 
सकेगा : 

परन्तु ऐसे अधिकारी था व्यक्ति को साबन उस तारीख 
के पूर्व समाष्त हो जाएगा जिस पर लिलम्बन की अर््धि समाप्त 
होसी हैँ । 


झाक तार भहानिवेशलग के आवेश 

7. अराजपत्नित पदों ले सम्बद्ध लाइसेंस फीस सुकल 
क्वार्देश:-सकिल अध्यक्ष किसी ऐसे अराजपत्रित पद के पदधारी' 
का आवास स्थानं का अबन्द मिलंबित कर सकते हैं जो 
लाइसेंस शुल्क का ` भगवान किए बिना ही क्वाटेर का 
हकदार हो जबकि ऐसा पदधारी गैर सरकारी फिर 
` अकाले में रह रहा हो और उसे आवन्टन की उपयुक्त पूर्व 
सूचना देना संभव हीं हो जिससे बहु अपने मकान मालिक 

"एकी मकान खाली कासे के लिए बांफित नोटिस दे सके | 
297: निलम्बस' की अवधि शारज्यतः पोहिस की उस अवधि 
“के बरालर होगी जो पदधारी को अपने मकान मालिक को 
८ वैन! है किसु यह जंगले कशैष्डर भास की समाप्ति से जागे 
नहीं बढ़ती ाह्विणे ५ 


एफ ०ए० (सौर) का दिनांक 33 जनवरी, 940 का पञ्च संख्या 
एन-708/38,] ` 
2. राजपत्रित पढी से सम्बद्ध क्लॉर्टर :-«राजपत्रित 
पर्दो को आवब्टित निवाधच स्थात का आावस्टस भिलंबित 
करने के लिए सक्षिल अध्यक्ष झनु० निथभ .373(7) के 
अधीन पूरी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं । 


सकिल अध्यक्ष किसी राजपत्तित पद के पदधारी को 
आवन्टित निवास स्थान का निलम्बन उस परिस्थिति 
भी कर सकते हैं जब कि ऐसा पदधारी गैर सरकारी किराए 
के मकान में रह रहा हो और आजस्टन की पर्याप्त पू 
सूचना देता संभव नहीं है । जिससे वह अपने भकान मालिक 
को मकाम खाली करने का अपेक्षित नोटिस दे i निलम्बन 
की अवधि सामान्यतः उप नोटिस की अवधि के बराबर 
होगी जो पदधारी को अपने मकान मालिक को देना है 
किन्तु यह अवधि अगले कैलेण्डर मास की समाप्ति के बाद 
नहीं बढ़नी चाहिए 


[एफ० ए० (सी०), का दिनांक 20 फरबरी, 7947 का पृष्ठांकन 
संख्या एन-47-37/45 


अनुपूरक लिथस 37 4.----किसी निबास स्थान का अधिमोग 
करने वाला अधिकारी निम्नलिखित शर्तों के आधीन उसे 
परस पढ़ठे पर दे सकेगा, अर्थात्‌ 


सरकारी निवास स्थान हद 


(क) पद्टेदार सक्षभ प्राधिकारी हारा अनुमोदित होगा; 

(छ) सरकार उपनअभिक्कलि को सास्मता नहीं देगी; 

(ग) पदूटाकर्ता अनुञ्चप्ति फोस के लिए और निवास 
स्थान की उचित दूट फूट अलावा हुए किसी 
नुकसान के लिए, वैयविक रूप से उत्तरदायी 
रहेगा; 

(घ) उप अभिक्षति उस तारीख से पूर्व समाप्त हो जाएगी 
जिस पर पंद्टाकर्ता उस पद को धारण करना छोड़ 
देता है जिसके लिए लिचास स्थान. आहित किया 
गया है } 5 


(ङ) पद्देदार द्वारा संदेश अलुन्नण्सि फीस, सक्षम 


आधिकारी की पूर्व संजूरी के सिवाय पंदटाकर्ताप्यार ' 


सरकार को संदेश अनुज्ञाप्ति से अधिक गहीं होगी; 
(च) पद्टाकर्ता द्वारा सरकार को संदेश आसे. राम 
अनुज्ञप्ति फीस जो उसे निवास स्थान को उपमूले 
पर न देने की दशा में देवी पड़ती अथवा चहुं अनुप्नग्ि 
फीस जो पद्ठेदार को निवास स्थान क्षा उसे 
सीधे सरकार हारा आर्बडित किए जाते की दशो 


में देनी पडलो; हममें से भी भी भी, राशि आहिक : 


हो, होगी । 
अरत सस्क्ार के आवेश 

4. अथष पद्रेदार और/या पहुआाकर्ता लाइसेंस फीस मुत 
क्वाटर का हकदार हो तो उपकर्किशएदांरी धर ब्रा 
दिए जाने पर लाइसेंस फीस की बसाली: 
34 (च) के अन्तर्गत यह निर्णय किया गया है कि किसी 
सरकारी आवास को उप-किराएदारी पर दिए जाने के 
मामले में, जब पट्टाकर्ता लाइसेंस फीस से मृंबत बरसा: 
अथवा इसके बदले मे मकान किराए भत्ते का हकदार नहीं 
है, किन्छु पट्ठेदार इसका हकदार है, तो पटाका बहीः 
लाइसेंस फीस देगा जो उसे निवास स्थान की पट्टेरी न 
करने पर देनी होती अथवा पद्टेबार द्वारा दी जाने बाली 
लाइसेंस फीस देगा जो उसे उस दशा में देनी पड़ती जबकि 
सरकार द्वारा उसे लाइसेंस फीस मुक्त कोई अन्य आवास 
सीधे ही आवन्टन किया जाता, इन दौतों में जो भी अधिक 
ह । 


जब कोई सरकारी निवास स्थान किसएदारी पर 
दिया जाता है और पदूठाकर्ता अथवा पट्टेदार# लाइसेंस 
फीस से मुक्त क्वाटर अथवा इसके बदले में मकान किर गए 
भत्ते का हकदार है तो लाइसेंस फीस की वसूली के लिए 
निम्नलिखित क्रियाविधि अपनायी. जानी चाहिए :-- 


(।) जब पद्टाकर्ता तथा पट्टेदार दोनों ही लाइसेंस 
फीस से मुक्त बबाटर अथवा इसके बढले में 
मकान किराए भत्ते के हकदार हैं तो पद्टाकर्ता 
उक्त दोनों भकान किर!ए भल्तों में से अधिक 
वाले भत्ते के बराबर राशि का भुगतान सरकार 
को करेगा; तथा 


i 
| 
| 
i 
| 
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(7) जब किसी पढ्डा को तो लाइसेंस फी से 
मुक्त क्वाटर अथवा इसके बदले में मकान किराए, 
हकबारी प्राप्त हो, पर पट्टेदार इसका 
हो तो पढूदाकर्ता या तो अपने को देय 
था भत्ते के बराबर राशि अघवा 
पदूडेदार को देय वह लाइसेंस फीस के बराबर 
राशि, जबकि आबच्छय सरकार द्वारा सीधे ही 
उसे किया गया हो, तो इतमें जो भी अधिक हो, 
सरकार को देगा । 


[क्षारता तरकर, थित्त प्रशाग का तारोंख 74 अगस्त ।945 का 
पुण्डांकन संशया एफ 20 (१) एफ ]१45] 


पर दिया जाता है 


[स फीस मुक्त बार र जप फिरहटदारी 
तो सकाम किराए भरते की स्वीकार्यता: 


यह प्रश्न उठाया गया-है कि जो सरकारी सेवक सेवा श्त 
“के रुप में लाइसेंस पीस से मुक्त आवास स्थाम जथवा इसके 


बदले में मकान किराए भत्ते का हकदाए है और उसे थाबस्थिस 
-निथास संथान के लिए जिसकी बह उपर्युक्त मड (7) 
के-पैरा' 2 के अनुसार लाइसेंस फीस देता 
के बाद उप किंराएदोरी पर देते हुए भी र्‌ 
ग भत्ता पाने का हकदार है. और ऐसे भलो भें यह 


- निस्चित किया. गया है साप्य किराया:भत्ता अनुशेय होगा । | 


[शषारत सरका र, (विह 
का १; शी ० ब'सया एक 9(23 ) € 50] 

असु ० सिण $7 
अधिकारी जिन को निवास स्थाय आहित किए गए हैं, उस 
प्राधिकारी की अनुज से जिसने आघंडम किया है, निवास 
संथानों को आपस से जवल सबेंग 4 - छेका बिणिसम “सरकार 
द्वारा मास्य नहा होषा ३ प्रत्येक अधिकारी उस पद के लिए 
खलदा बह धारण किए हए है, आबंडित सिवास स्याल की 
लाइसेंस फीस के लिए 'उत्तरबायी क्षमा, रहेंगा । 


अम्‌० मि० 376, सक्षम प्राधिकारी किसी अधिकारी 
को, अपने आस्था से अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, ऐसी 
अनपस्थिति के पूर्व जिस स्थान का वह अधिभोगी है. उसमें 
र्यं अपने जोखिम पर, अपया फर्वीचश तथा अन्य सम्पत्ति 
छना किसी अमुझप्सि फीस फे रखने के लिए अनुज्ञात कर 
सकेगा पर चह तब जब कि 
(क) अनुपस्थित्ति अधिकाही के दातेव्यों का निह 
कारने बाला अधिकारी, यदि कोई हो, निवास 
स्थान की अनुज्ञप्ति फीस के संदाय के लिए उत्तर" 
दायी म हो, या 
(छ) ऐसे अस्थायी अनृपस्थिति के दोशन निवास स्थान 
को पट्टे पर दैने की व्यवस्था म की गई हो । 


पर्त यदि फर्मीचर आदि को "ने के परश्णिभ्षिस्वरूप 

सम्पत्ति कर य छिः जाओ, जैसें पानी, विश्व था 

सफाई आदि के लिए करों को समाप्त कशने था उसकी छूट के 
65-34] DP. & TIND/SS 


सेद्चाचिः 


ल्म क तारीखे 26 जूत, 7950 का; 


` उच्च पदों को धारण करते चाले. 
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लिए कोई दाबा अग्राहय्‌ हो जातः है तो करों का सभाध्ति 
या छूट के समतुल्य रकम, जो अन्यथा प्रादृभूत हुई होती, 
उस सरकारी सेवक से बसूल को जाएगी जिसने रियायत का 
उपभोग किमा है । 


परन्तु यहु और कि फर्नीचर आदि को बिमा किसी 
अनुल्नप्ति फीस के रखे शहने के लिए अनुज अधिक से अधिक 
आठ मास की सीमित अवधि के लिए दी जाएगी । 


अनु० नियम 376 क.--म्रतरि उस अधिकारी की, जिसे 
कोई निवास स्थान आवेटित किया गया है, मृत्यु हो जाती है 
या उसे सेवा से पदथ्यू कर दिया जाता है, या वह सेवा से 
निवृत्त हो जाला है तो निवास स्थान का उसका जामंसम, 
स उसी झुत्मु लेना निदूत्ति के हक 
सास के बाद घा मृत्यु, पछरुपुति घा तेवा मिवूरित के बाद किसी 
एंशी तारीख ते, फित पर निवास स्थान बएतुतः रिक्त कर दिया 
जाता है, इसमें से जो भी पूर्वचर हो,- रषद कर विया 


आगः । 


नीचे सेस से 8 देखें जो 
समाप्ति सत्य के माभलों में लियास प्यास 
ने के लिए संशोधित. श्थायती जावध्नियों के 


झूल नियम 45न््ा के 


आथे बनाए रख 


सबरह में है 


लेखा परीक्षा अचदेश 


रका नियम 376-क के अन्तर्गत आने बाले मामलों 
मूल नियम 45न्क छारा शासित होगी 

अर्थात जब मूल जाब्स्टन 
तो लाइसेंस फीस उसी रियायती दर से ली जाती 


बाहिए-जिस बर से सरकारी कर्मचाएरी- की मृत्यु, पच्यु --- 
अथंज़ा सेवा-निवत्ति, जँसी भी स्थिति हो, सें पहले उसके' ' 


इ की, 


रू | | इसी पवार, याद किसी भासत में 
लाइसेंस फीस भुक्त क्वार्टर मंजूर था तो यह रिवायत 
अनुकम्पा की अवधि के दौरान भी जारी रहनी चाहिए 

रा 5(]४) = अध्याय ४ भाग 
(पुन्मुदरिष) | 


5 परीक्षा अनुदेश मैनुअल 


अनु० लि० 377 (7) सियस, 37 से 376 तक, 
दोसो को सम्सधिलित करते हुए अप्रैल, 7924 को और नियम 
376-का 33 झनबरी, 940 को भवृत्त हुए साने जाएंगे । 

(2) मियछ 373 से 32 6क तक, दोनों को सम्मिलित 
करते हुए, किसी भी बम के ऐसे निवास स्थात को, लागू नहीं 
होंगे, जिनके संबंध में राष्ट्रपति हारा सूल मिथ 45 के अधीन 
नाए गए निवस 377 से 376बा लक से भिल्ल नियम प्रवृत्त 

\ 


प्रभाग हऋणा-क से प्रभाग हरएा-छ तक- 
(असुपि) प्रभाग हडणता-सरकारी निवास 


ज 


| 
| 
| 
। 
| 
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अनु० मिथम 378. सूल निथस 45-क के खण्ड 2 फे 
प्रयोजनों के लिए किसी निवास स्थान का, उसके सममुषंगो 
भवनों को सम्मिलित करते हुए और उस स्थल का, जिस पर 
बह मिघास स्थान निमित है, वर्तसान सूल्य निम्नलिखित 
दवारा प्राक्कलित किया जाएगा = 

(क) सक्षम प्राधिकारी हारा उस निमित्त मा्निदिप् 
किसी लौक निमाण अधिकारी द्वारा जो कार्ययालक 
इंजोनियर की पंक्ति से निम्म' पक्स का च ही; या 

(ख) भारतीय झाक तार विभाग के संडल इंजीमियर 
द्वारा जब निवास स्थान अबत विभाग के 
घ्र भाराधीन हो ओर जब - 

(]) चहं निवास स्थाम ऐसे अधिकारी के जधिभोण 
हैं हो जिसका घेतल 750 रू० प्रतिधास से अधिक 
नहीं है, घर 

(3) उस सिषे स्थात और उससे संलग्न समनुषंगी 
भावनो की पूंजीगत सहागत पृथक्तः नहीं अपितु - 

“सामूहिक रूप से ही ज्ञात हो, 


प्रावंकलल सक्षम प्राधिकारी के पाल भेजा जाएगा जो 
सिवास स्थान और स्थ का वर्तमान घूल्य अवधारित करेगा । , 


अनु० नियस 379, सूल लियश 45-क के खण्ड 2 के 
प्रयोजरनों के लिए, निम्मित का, जैसे, 


(क) स्थल की स 


सक्षलल करमा और संवारतणा; 
(ख) पुश्ताबंदी व पुश्तावीयारों, अहाता बीचारों, 
बाड़ों गौर पाठकों का सम्थिभाग ; 


(ग) आंधी घर्ष के पानी का जल-मिकास। जर ` 


अवेश सए सौर रास्ते उपा 
व्यय, स्थल की सैशारी पर. किया गया व्यय साचा 
जाएगा । 


(नर) -आहाते के अंस्दर 


i 


अनुनियत्र 320, यल वित्त 45 क के खण्ड 2 के परन्तुक 


४ के प्रयोजनों के लिए, निम्तलिखित को फिहिए माचा जाएगा/ 
अर्थाह्‌ ¬ 
विद्युत फिहिग 
(क) हर प्रकार के लैग्प (बध्यो को छोड़कर) ; 
(ख) पंखे, जिसमें स्विच तथा रेग्युलेटर भी हैं जिनका 
भाडा पृथकतः नहीं लिया जाता ; 
(ग) सीटर; 
(४) विद्युत हीटर और जल हीडर, जो दीवारों, 
फर्श या छतों के लगाये जाएं; और 
(ङ) विद्युत लिफूटे । 
स्वच्छता और जल प्रवाध फििय 
(क) परमे पाती के प्रदाय के लिए संघ ल; 


(ख) स्तानागार, बेसिल और शौचालय उपस्कर; 
सथा 


(ग) सीठर । 


अनु० निथम 527, पटूठे पर दिए गए निवास स्थान 
की मानक अनुज्ञाप्ति फीस की सूल निथस45क के खण्ड 3 के 
उपखण्ड (क) फे अधीन संशणना करने में, पदूदाकर्ता को 
संदत रकम से भिन्न, सरकार हारा बहनीय प्रभारों की 
पूर्ति के लिए, निम्नलिखित रकस जोड़ दी जाएगी. अर्थात = 


(क) माझूली और विशेष दोलों प्रकार के अनुरक्षणों 
और अरम्मतों, ऐसे प्रभारों फो अहन करते के 
लिए जहे दकम ज सर्कल आधिकारी" हारा 
लिवास स्थान के आगुरक्षण और सरस्मत्त के 
सरकारी व्यय पर किए ग. किसी जतिरिवत काम 

अनुरक्षण और आरम्भत .को. सम्मिलित करते 
हुए संभाव्य खर्च के इप में आानकालित की जाए 
और निवास स्थाम के संबंध में स्वामी, इरा किसी 
वगर पालिका या अन्द स्थानीय निकाय को किसी 
विधि या रूढि के अधीन गृह था सम्पाति कर के। 


रूप में संदेश तब रेश था कर जब सक फि मे 


था करों की श्कम पदुदाकर्ता फो संवत्त राग में 
सम्मिलित भ कर दी गहं हो, और 


रथ ड 


[a 


(ख) पहिवर्धनों और परिवलन पर पूंजीगत व्यय केलिए 
ऐले प्रभारी को बहून करने के लिए और मेहे 
पूंजीगत व्यय पर व्याज के लिए सक्षम प्राधिकारी 
हारा प्रवकलित रकस ओ धरकार की पट्टा की 
अवधि के बौराम, ऐसे रारो था उत्तके ऐसे भाग 

, का, जिसकी सरकार फो प्रतिपर्ति करते के लिए 
प्रदुटाक्वर्ता को करार म किया हो, प्रति से! 
करने के लिए पर्याप्त हो और उस पर से जो 
राष्ट्रपति हारा मूल निथम 4$ के के खण्ड 3 के 
उपखण्ड (ख) (१) के अधीन नियत की गई हो 


(]) यदि ऐसे प्रभारों के किसी भाग की प्रतिपूर्ति 
पदुठाकर्ता द्वारा नहीं की जाची है तो ऐसे 
प्रभारों के आधे संगरणित ब्याज; था 


(घ) बदि ऐसे प्रसारों के किसी भांग की पटूटा- 
कर्ता दवाराह्णिलिपात की जाती है तो ऐसे 
प्रभारों और प्रतिर्षात की जाने वाली रकम 
की आधी राशि पर संगणित ब्याज़ । 


अनु० लि० 322. (7) सूल नियम 45 क के खण्ड 3 
के उपखण्ड (ख) के अधीन, सरकार के स्ब्रामिरवाधीच किसी 
निवास स्थान की सामक अनुश्नप्ति फीस की संपणना करने सें 
सश्कार हारा संदेश नगर पालिका मौर अम्य करों के लिए और 
सामूली और विशेष दोनों ग़कार के अनुरक्षण और भरम्सत के 
लिए सिस्सलिखित रकमें जोड़ दी जाएंगी अर्थात्‌ :- 
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(क्र) सक्षम प्राधिकारी हारा निवास स्थान के अनरक्षाण 
और मरम्मत के लिए (स्वच्छता, जस प्रवाद और 
विद्युत अधिष्ठापतों और फिटियों को सम्मिलित 
करते हुए) संभाव्य खर्च के रूप में प्रावकलित रकम 
और इसके अतिरिक्त, उस निवास स्थान के संबंध 
में स्वामी द्वारा फिसी नगरपालिका था अन्य 
स्थानीय निकाय को किसी विधि था रूढि के 
अधीन गृह्‌ या सम्पत्ति कर के रूप सें संदेश रेट 
या करों की रकम; या 

(ख) यदि ऐसा कोई प्रवकलन महीं किया गया हैँ सो 
सूल तिथय 45 के खण्ड '2 के अक्षीन निवास 

- उथाण की पूंजीमत लागत के रूम सें जी गई र 
का उतना प्रतिशत, जो सक्षम आधिकारी हारा 
निरत किया जाए और जो उस औसत अनुपात पर 
आधारित ही जो उसी परिक्षेत्र में वैसी ही डिजाइन 

बेसी ही सुविधाओं से. मुक्त निषासं स्थानों के 
संबंध में ऐसे करों, जनुरक्षण मोर झरम्मत्त के लिए 
बस्‍्तुत: जभारित रकमों और निवास स्थानों को 
पूंजीगत लागत के, मध्य हैं । 

(2) उप नियम (१) में निविष्ट प्रतिशतता निहत 

करने का प्रापकलन करने के प्रयोजन के लिए = $ 

(क) “संभाव्य खर्ज के अन्तर्गत वे सब प्रभार होंगे 
“जिनका उपग्रत किया जाता उचित रूप से शत्याशित 
होम 

(ख) मामूली मरस्णस के अन्तर्गत प्रतिवर्ष था 

` . कॉलिकृतः की गई सरम्मल होंगी, किल्तु विशेष 
सरम्मल इसके-अन्तगंत नहीं है ; 


(ग) “विश मरस्य के अंन्तर्गत फो और छतो का 
फिर से “लगाया जाना और लम्बे अन्तरालों पर 
- हीने बोले अय प्रतिस्थान होगे; 
(घ) भाय, बाढ़, भूकम्प, जसासान्ध आंधी या अन्य 
_ अकार के कतिक आपदा के परिणागस्वरुष 
साब्रश्यक भरंस्सत के खर्चे या संभाष्य खर्च की 
गणना नहीं की जाएगी । 


(3) सक्षम प्राधिकारी किसी भी समय उपनियम (7) के 
अधीत अपने हारा घाइकालत रकस या a be हुए 
अनुपात का पुनरीक्षण बह सकेगा और यदि पांच बर्षों से 
कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ है तो पुनरीक्षण करेगा। 


अनु ० नियम 323, (4) जब किसी निवास स्थाम की 
मालक अनुज्ञष्ति फीस की संगणला कर ली गई हो तो निवास 
स्थान की अनुज्ञप्ति फीस में वृद्धि किए बिना, छोटे परियर्छलों 
और परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किए जा सकेंगे; 
अर्थात्‌ :-- 


(क) ऐसे परिवर्धनों और परिवर्ततों का कुल खर्च उस 
पूंजीगल लागत के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं 
होगा, जिस पर सानक अनुज्ञप्ति फीस को पिछली 
संगणना की गई थी; और 


(घ) ऐसे परिवर्धन और परिवर्तत सालक असुश्नप्ति 
फीस की पिछलो संगणना के पांच वर्ष के अन्डर 
किए जाएंगे । 


(2) उन सामलों में जहां परिवर्धह था परिचर्तन उस 
अधिकारी के अनुरोध पर किया गया हो जिसे निवासत स्थान 


FT 


जा्ाटत किया गया हो, परिवरतनों तथा/ अथच परिवर्धनों की 


प्रत्कलित लागत के छह प्रतिशत की बर हे संगणित अचना. 
फीस उस अनुश् प्ति फोस के अतिरिक्त जो सूल मिम 45 क 


के खण्ड 4 (ख) (३) के आधीत प्रभारोत की जाती, .क्वार्य 
के पूरा होने की तारीख से, उस अधिकारी से चसल की 
जाएगी । एसी जतिःरकत बसूली तब तक जारो रहेगी जब 
तक बह निवास स्थान किसी अन्य अधिकारी को -आइबंधित 
न कर दिया जाए था मानव अनुज्नप्ति फीस की संगणमां, 
पुनः अतुपूरक सिथम 324 के उपबंध के अधीन, न कर सी 
जाए। 


अनु० निघम 324, { 7) जब परिवर्धनों और परिवर्तो 
कें कारण किसी निवाए स्थान की पेजीगत लागत, उप्त पंजी- 
गत लासंत से, जिस पर मानक अनुक्षप्सि फीस की पिछली 
संगणना की गई थी, पांच प्रतिशत से अधिक हो जाती है तोः 
ठीक आगामी पहली अझर लेया उस तारीख से जिस पर 


कोई सया किराएवार अमुज्नप्ति फीस के संदार के लिए दाया 


हो जाता है, दोनों में से जो भी पहले हों, सालक अनुन्नप्ति 
फीस की संगणना पुनः कीं जाएगी । 


(2) उष नियम {7} के उपबा्धों के अधीत किसी मिजास 


स्थान की भानक अनुश्नप्ति फीस की पिछली संगणना से पाच्च 


वर्ष समाप्त हो जाने पर, संगणना पु; की जाएगी और 
पुनः की गई संगणना ठोक आगामी पहली अप्रैल से या एंसी 
किसी अस्य तारीख से, जिसका राष्ट्रपति निदेश दे, प्रभावी' 
होगी । 


.. (3) उप निथस (7) तथा (2) में किसी बात के होते 
हुए भी, जब अनु० नियस 323 के उप भिथन (2) में 
निविष्ट निवास स्थस्य उस अधिकारी द्वारा खाली कर दिया 
जाता है जिसके अनुरोध पर परिवर्धन घा परिवर्तत किया गया 
हो तो विद्यमान सालक अमुन्ञप्ति शुल्क और पुनः आजंठस की 
तारीख को मंजूर किया गया अतिरिक्त अनृज्ञप्ति शलक किसी 
अन्य अधिकारी को उनके पुनः जाबंटन पर उस निवास स्थान 
का अलुझ्षप्ति शुल्क होया । यदि उस स्थान का सालक अनुश्नप्ति 
शुर्क्ष अन्य निवास स्थामो से मित्ता विया गथा हो तो उसका 


विश्यप्ाद सामूहिक अयुज्ञप्ति शूल्क अनु० नि० 393 (2 


2. भारत सरकार, वित्त मंल्ञालय की तारीख 5। जुलाई, 968 की संशीक्षत पर्ची संच 040 के हारा शामित शिया गया । 


| 
l 
| 
| 


अण्नि० 325] सरकारी निवास स्थान 


के अधीन बसूली अतिरिषत आनुञ्गण्त शुल्क सामूहिक अनुज्ञप्त 
शुल्क होगा । 


(4) उपनियस्त {2) और (2) सें अंतर्विष्ट किसी बात 
के होते हुए भी, निवास स्थान के लिए मू० नि० 45 क-4 (भ) 
() के अधीन निहित अनुज्ञप्ति फीस की सपाट दर, 
पिछली संगणना की तारीख से लीन वर्ष के अवसान पर पुनः 
संगणित की जाएगी और पुनः संगणना अगली 7 जुलाई से 
या ऐसी अन्य तारीख से जो राष्ट्रपति निदेश दें, प्रभावी होगी । 


अतु ० नियम 325. () यदि किसी चिवास स्थान में 
जलप्रदाय, स्वच्छता या विद्युत अधिण्डापन और फिडिग से 
सन्न सेवाएं, जसे फर्लीजर, टेनिस, या सरकार के खर्च पर 
अवुरक्षित उद्यान (उस जान से सिन्‍त जिसके संबंध में इस 
नियमों से भिष्म, मूल मियस 45-क के खंड 6 के अधीन, 
राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम प्रबूत हैं, प्रदान की घई है 


, तो इन सेवाओं के लिए अभारित जनुञप्ति फीस जो सूल नियम 


45 कं के खण्ड 4 के अधीन, संशेथ अनुज्ञप्ति फीस के 
अतिरिक्त और उल्ली: अवधि के लिए होगी, सक्षम 
प्राधिकारी हारा लिब्नलिखित उपबंधों के अधीन रहते 
हुए अवधारित की जाएगी, अर्थात्‌ : -- 
(क) फर्नीचर करी दशा में अमुन्ञण्ति फीस विवश और 
.. भदिकाऊ बस्तूओं के लिए प्रथकतः संगणित की 
जाएगी; . 
(ख) अंनुश्नण्ति फीस सासिक अनुज्ञप्ति फीस के रूप में 
होगी, और भिम्चलिखित क्षर्थात्‌ :---- 

() राष्ट्रपति द्वारा, ऐसी सेवाओं की पूंजीगत 
लागत पैर, इल निशित्त समश समय एर 
सियत की जाते चासी दर पर व्याज , 

()- फर्वीचर की दया में, अवक्षयण और मरम्मत, 
तक्षा 

(i) फर्नीचर से निम्म. अन्य सेवाओं की दशा में, 
अनुरक्षण प्रभार; 

के संदाय के लिए प्रतिवर्ष अपेक्षित रकम का बारह 

भाग होगी । 


परन्तु शिमला, नई - दिल्‍ली और दिल्‍ली में सरकारी 
निवास स्थानों में जाफूति किए गए फर्नीचर की दशा में अनु- 
सप्ति फीस की संगला नियम 323 और 324 में विभिदिष्ट 
रीति से इस अपवाद के साथ की जाएगी कि जिस अधिकतम 
सीमा तक्र परिवर्धन और परिवर्तन अनुश्ञप्ति फीस में तुरन्त 
बृद्धि को आवश्यक बनाए जिना किए जा सकेयें छे फर्नीचर 
की पूंजी लागत का सन मियभों में अधिक्षणित पाँच प्रतिशत के 
स्थान पर चार प्रतिशत होगी। बह उपबंध फर्तीचर के 
सकेता में कमी किए जाने की दशा में शी गभोजित परिबर्तन के 
साथ लश होगा; तथा 


5l9 


(ग) यवि ऐसी सेवाओं की पूंजीगल लागत झातःनही है तो 
सक्ष प्राधिकारी द्वारा उसका प्राककलन किया 
जा सकेगा। 


(2) यदि किसी निवास स्थान में सरकार दवारा विद्युत 
उर्जा और पानी की आपूर्ति की जाती है, तो ऐसी सेवाओं के 
लिए प्रभार उपनियम (7) के अधीय और मूल नियम 45 क के 
खण्ड (4) के अधीन संदेय अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त 
बसूल किया जाएगा, और सक्षम प्राधिकारी हारा निश्नलिखित 
उपबंधों के अक्षीच अवधारित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-- 


(क) विद्युत उर्जा और पानी की इशा सें, जिसका 
प्रदाय शीटरीं से वितियमित होता. है, प्रभार. की 
संगणवा सीहरों द्वारा यथा फपद्शित प्रतिभास ' 
उपयोग किए गए यूनिडों के आधार पर की जाएगी । 
प्रसि घूनिट दाम की दर इसे प्रकार नियत की 
जाएगी फि उसके अन्तर्गत, सरकार को लाश- की 
इतनी आझा के अतिरिक्त जितनी सक्षम 
प्राधिकारी उचित समझे, 

निण्चलिखित के संदाव के लिए क्षपेक्षित रकम आ सके .... 

($) भीतर किए गए इंप्हालेशन . से सम्पर्क 
बिन्दू तका की प्रणाली पर उपसं पूंजी 
लागत पर उस दर पर ब्याज, जो-गाण्ट्रपलि 
हारा इस निमित्त, समय समध पर सिमत 
की जाए; _ 

(प) पूंजी आस्तियों पर अवक्षयण आर 
अनुरक्षण प्रभार; और या 

() चालू वास्तविक खर्चे । 

(ख) विद्युत उर्जा और पाची की लशा में, जियका पच 
सीटों से विनियलित नहीं होता, वसूलीय प्रभार 
ऐसी दरों पर चियत किए जाएंगे ससी सक्षम 
प्राधिकारी पचित समझे । 


(ग) यदि खण्ड क (7) में विणत पूंजोगत लागत था 
खर्च ज्ञात महीं है तो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
प्रवकलित किया जा सकेगा । 


परस्तु इस उपनियम की कोई बाह ऐसे प्रचालित नहीं होगी 
कि बहु सक्षस प्राधिकारी को, इस शर्ते के अधीन रहते हुए 
कि निर्धारण एकरूपात्मक रहे, अनेक निवास स्थानों को, 
चाहे दे किसी विशिष्ट क्षल में हों था किसी विशिष्ट घर्म या चर्गों 
के हो, विद्युत उर्जा और पायी के लिए प्रभारों के निर्धारण 
के प्रयोजन के लिए एक समूह में रखने से निवारित करे । 


(3) विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति, आदेश दवारा, 
उचच कारणों से, जो आवेश में लेखबह किए जाने चाहिये, 
उपनिमम ()ओऔर (2) सें निष्ट अनुशप्ति फीस और 
प्रभार से कूद दे सकेंगे था उसमें कभी कर सके । 


3, भारत सरकार, बिल्ल मंत्रालय का दिनांक 30-6-987 की अधिसूचता सं० 7] 


7)/इल्यय एण्ड ई०/86 द्वार। अन्त: स्थापित | 
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अन्‍्मि० 327] 
झारत सरकार के आवैश 


7. ब्याज को दर :--मूल' नियम 45-क तथा 45-ख 
के अन्तर्गत बनाए गए अनुपूरक निथमों के प्रयोजन के लिए 
भी ब्याज की दर वही अपतायी जाती चाहिए जो मूल नियम 
45-क-[] तथा 45-ब- के प्रयोजन के लिए लागू की 
जाती है । 

[रत सरकार, वित्त बिभाय सं० एफ 3-2/४] और 2/29 
विनांक 79 फरवरी, 2930]. 


9. फर्नीचर का किराया :--अनुपूरक नियम 325(7) 
के अधीन यह निर्णय किया गया है कि डाक ब तार विभाग 
के रिहायशी घवार्टरों तथा बंगलों में उपलब्ध कराए गए 
फर्नीचर की मानक लाइसेस फीस सचे पॉ गई दरों पर 
नियत्र की जाएं :-- 

प्रतिशतत्ताएं लिन पर सप्लाई 
_किए गए फर्नीचर की 
पृजागत लागत पर मानक 


लाइसेंस फीस वसूल की :- 


जानी चाहिए 


टिकाऊ -गरनहिकाक 
प्रतिशत प्रतिशत 
तु. नई दिल्‍ली :+«- 
(7) इशाजपत्षित अधिकारियों केः. 2,25 {4.25 
, मिबास स्थार्तों पर फर्तीचर 
(2) भराणपत्नित आर्ेचरियों के 
ब्वादेरों पर फर्नीक्षंए 7 | | 
() बएढगक्ला /. , 4.88. 2,25 


(8) फूराने ढंग का «. i5.25 ‘23,26 * 


हुए नई दिल्‍ली के अतिरिकत अन्य सधान : 


के ii,25 ide 


कस 
mn 


(7) राजपत्ित अधिकारियों 
निवास स्थानों 
(2) अंशजपत्षिव कर्मचारियों के ३4.28 23,28 
बबादेशों पर फर्नीचर (पुराने 
तथा नए दोनों ढंग का) 
[एफ०ए० (सी०) का दिलांकि 2६ अप्रैल, 7947 का. पृष्ठांकल 
संख्या 232/39] 


3, उपलब्ध कराई गई अलिरिक्त सेवाओं के प्रभार की 
बसली की दर:--यह प्रश्न उठाया गया था कि सरकारी 
निवास स्थान के आबन्टचों को अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था 
करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए व्यय का अंश बया 
हो जो सरकारी निवास स्थान के आबन्ठकों झै वसूली की 
इर्‌ नियत करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए । 
थह निर्णय किया गया है कि अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था 
के लिए बास्तविक व्यय और ऐसी सेवाओं से संबंधित निथबित 
किए गए कर्मचारियों के वेतन तथा भस्तों के अतिरिक्त, 
उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति, संतान शिक्षण भत्ता, छूटूटी थाला 
अत्ता, वर्दी तथा यूनिफार्म, छुट्टी वेतन तथा 
66-—3t] DP&T/ND/8S 


सरका दी विदास रथाव 52] 


पेंशन संबंधी लाभों के कारण उचित प्रतिशतत्ता को भी 
ध्यान में रखा जाना चाहिए जब तक कि ऐसा पहले नहीं 
किया गया हो । 


वास्तविक व्यय के आंकड़े उपयुक्त समय के भीतर 
प्राप्त कर लेना हमेशा संभव नहीं है और इसलिए उपयुक्त 
समय के भीतर यथा संभव बास्तविक व्यय के विश्वस्त 
सन्मिकटन आंकड़ों क! हिसान, लगा लिया जाए और पिछले 
दो था तीन वर्षों के दौरान हुए ब्यय को ध्यान में रखते हुए, 
उपर्युक्त व्यय की बिभिन्न मदों के लिए उपयुक्त प्रतिशतताएं 
निकाल ली जाएं । 


[भारत सरकार, आवास मंत्रालय संपदा निदेशाल्चय (मीति सैल) का, 


_ तारीख 7 अप्रैल, 989 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 20075/(१)/ 


69-चीति| 


अलुपूरक निष 326. मूल निस 45 के $ अप्रैल, 
7924 से उन सभी सरकारी सेवकों फो, जो उषस निम्ल में 
णत नहीं हैं एर जिन्हें बिल्ली और शिषला में सरकारी 
निचास स्थानों और क्वाररों के आंबंहच और अधिभोग को 
शासित करने चाले मिथम लागू थे, लागू हुआ समझा जाएगा । 
और 7 अप्रैल, 7929 से, उन सरकारी सेवकों से भिन्म जो 
किसी भारतीय रेल के या रेल राजस्व फे खर्चे पर अनुज्ञप्सि 
फीस पर लिए गए तिवास स्थानों के अएभोगी हों, सब 
सरकारी सेम्कों को, जो इस नियमों के लिस $ में सपन्नणित 
शर्तों को पुरा करते हों, लागू होगा । 


प्रभाग-28 सरकारी निवास समालो की 
अनुज्प्ति फीस 
(भूल नियम 45-ख के अन्तर्गत बनाए गए नियम). 

असु० नियम 327---सूल तियस 45 ख के ण्ड 2 मे 
प्रयोजनों के लिए किसी निवास स्थान का, उंसके समसुर्गों 
अबनों को सम्मिलित करते हुए, और उस स्थल का ज़िस घर; 
चह निवास स्थान निमित है, वर्तमान निम्नलिखित के हारा 
प्रावकलित किया जाएगा ?- 


(क) सक्षम प्राधिकारी दारा उस विभित्त नोसनिदिष्द 
लोक निर्माण अधिकारी, जो कार्यपालक इंजीनियर 
की पंवित से निम्त पंकित का ब हो; या 


छ) भारतीय डाक तार सिभाग के खण्ड इंजीनियर 


§ द्वारा, जब निवास स्थान उकत विभाग के झार- ` 


साधन में हो; सौर जब, ¬ 


(3) चह निवास स्यान ऐसे अधिकारी के 
अघिसोग में हो जिसका बेतन ।50/-छ० 
प्रतिमास से अधिक नहीं हैं। या 

(0) उस लिवास स्थान और उससे संलग्भ 
समसुषंगी भवनों को पूंजीगत लागत 
पृक्षः सहीं अपितु सामूहिक रूप से ही 

ज्ञात हो; 


गया है: कि 
` व्यय, चाहे बह थाः 


अण्निं० 337| 


घ्रावकलन सक्षम प्राधिकारी के पाल भेजा जाएगा जो 
निवास स्थान और स्थल का वर्ततान मूल्य जवधाएरित करेगा। 
अन्‌० लि० 328. सूख मिम 45 ख के खण्ड 2 के 
प्रयोजनों के लिए निस्मलिखित घाण, जैसे 
(क) स्थल की भराई, समतल करता और उसको 
संबाइना; 
(छ) पुश्ताबंदी, पुर्तादीवारी, जहाताबीबारों, बाड़ा 
और फाउमों का लम्मिर्माण करता ; 
(ग) आंधी वर्षा के पायी की निकास सालिषा और 


छ). अहाते फे अन्दर प्रदेश सार्म और राहतो पर उपगत 
व्यय, स्थल की सैयारी पर फिका सघा व्यय साला 
जाएगा.) 


भारत सरकार फो 


/ “सासकासिक:उद्यातों पर पर्णथ किया 


सूल नियस 45नख 


के अन्तर्गत -लाइसेस फीस की-जणना 
जाएगी ।-.: 


द फोस की गणना 


"करने के लिए ध्यावे में नेह एएया और सामुदायिक 


जच्यान अथवा जानों को कोई व्यय: आबंढकों से वसूल सहीं . 


किया शेएएगी जब तक कि स्थान के साथ कोई 


960 के पत्न सं०।3/4558-आावास- के संबंध भे वत्त मज्ञालव का 
महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व को भेजा गया तारीख 29 फरवर, ।960 
का पृष्ठांकत संख्या 7447/एम०एफ ऽ (ई०)/6१] 


अन ० सिम 329, भूल मिस 45 छ के खण्ड 2 के 


परच्तुक (श) के प्रयोजन के लिएं लिम्सलिखित को फििटिग- 


माना जाएगा, अर्थात्‌ :--- 
विद्युत फय 
(क) हूर प्रकार के लेम्य (बल्बों को छोड़कर ) ; 
(छ) पंखे जिसमें स्थिच और रेश्यूलिटर भी हैं, जिसका 
झाडा पृथकतः नहीं लिया जाता; 
(ग) सीटर; 
(च) बिद्युत हीठर और जल हीटर जो दीवारों, फर्श 
या छतों सें लगाए जाएं; और 
(इ) विद्युत लिफट । 


छे हैं, स्थल की तैयारी पर किया... 


सरकारी निवास सथान 523 


स्वच्छता और जल पदाय फिदिग 
(क) गर्म पा 


ह पदाथ के लिए संयंत्र } 
(ख) स्यानाभार, बेसिन और शीघ्ालय उपस्कर; और 
(म) भीदर। 


अनु ० मिम 330. पढ्टे पर दिए गए निवास स्थान 
को मामक अभुज्ञण्ति फीस की भूल सियम 45 खं के खण्ड 3 के 
अक्खण्ड (क) के अस संगणना करने में, पढ़टाकर्ता को 
र से मिम्य रकम, सरकार द्वारा बहुनीय प्रभारों 
की पूर्ति के लिए निम्नलिखित रक्तम जइ दी जाएगी, अर्थातू:-- 


(क) शामली और विशेष हे हर के अनरक्षण 
और सरण्यतों फे ऐसे प्रभारों को बहने करने के 


लिए बहु रकल जी स्स प्राधिकारी हारा निवास 
स्थान के अमुरक्षण और सरन्मत के (सरकारी व्यथ 
पर्‌ किए गए फिसी अतिश्वित काम के अनुस्कषण 
| को सम्मित. करते हुए) 

आशलित की जाए, 

के संबंध में. स्वामी हारा 
किसी बयरपासिका था सब्य स्थानीय निकाय 
को किसी मिलि घा रूढि के अधीन गृह या सम्पत्ति 
रूप हे पंदेय सब रद घा कर जब तक 


[रट था करं की रदाण पदटाकर्तो को संबत्त 
रकस में सम्मिलित व कर दी हो; और 


उतनी रकन जो सरकार को पहूटा.की अवधि के 
दारान ऐसे प्रभारों घा उनके एसे आग फा जिसकी 
सरकार को प्रतिपर्ति करने के लिए पद़्टाकर्ता ने 
करर से किया हो, प्रतिसंदाय करने के लिए 
हो ष इसके अतिरिक्त उरे | 
राष्ट्रपति हारा मूल नियम 45 ख के खण्ड 3 के 
उपखण्ड (ख) के अधीन नियत की गई हो । 


(]) यहि ऐसे प्रधारों के किसी भाग की प्रतिर्णत 
पद़्ढाकर्ता द्वारा नहीं की जानी है तो ऐसे 
प्रभारों के आधे पर संगणित ब्याज; या 

(ह) यवि ऐते प्रभारों के किसी भाग की पटूराकर्ता 
दवारा अतिपूरलि की जानो है तो ऐसे प्रभारों 
को आधी राशि और प्रलिपूत्ति फी जाने 
बाली रकस की आधी राशि पर संगणित 
ब्याज । 


अनु० धिपश ० 337(7) सूल नियम 45 ख के खण्ड 3 के 
सपछण्ड (छ) के अधीन, सरकार के स्वासित्वाधीन किसी 
निवस्य स्यात की नानक अनुन्ञष्ति फीस की संगणना करने में, 
सरकार हारा शंदेय चपरपालिक्रा और अन्ध करों के लिए सौर 


अल्भि० 334] 


मामूली और विशेष दोनों प्रकार के अनुरक्षण और सरम्सत के 
लिए निम्नलिखित रकमे जोड़ दी जाएंगी ;--- 


(क) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवास स्थान के अमुरक्षण 
और मरम्मत के संभाव्य खर्च के रूप में प्रवकालित 
रकम और इसके अतिरिक्त उस निवास स्थान के 
संबंध में स्वामी हारा किसी नगरपालिका या अन्य 
स्थानीय निकाय को किसी विधि या रूह के 
अधीन गृह्‌ कर या सरम्पत फर के रप में संदेय रेट 
या करों की रकम; या 

(ख) यदि ऐसा कोई प्रावक्षलत हे 


क्रिया गया है 


तो मूल नियम 45 के छण्ड 2 के अधीन, निवास | 


स्थान की पूंजी लागत के 


का उसमा प्रतिशत जो स्वक्ष प्र 


गई र! 


कारी हारा 


लियत किया खाए और जौ उस मसत अनुपात पर | 


आधारित हो जो जसी परिकेत में चेसी हो खिजान्ल 
और वैसी ही सुविधाओं से युद्ध मिला स्थानों 
के संबंध में ऐसे करों, अमुरक्षण और घरम्यत के 
लिए बस्तुतः प्रभारित रक्रमों और ऐसे निस 
उथानों की पूंजीगत लागध के सध्य है । 

(2) 'डपतियस (3 ) में निषि 


जा आवक्लत करने के प्रयोजन के लिए--- 


"(क “संभाव्य खर्च” षेः आस्ता थे सब अभार 


जिनका उपगत किया जाती उचित उप से प्रायि . 
हों ० 


(ख) “मामली मरम्मत के आसम प्रतिवर्ष था 
कालिकतः को गई सरस्यत होगी, सिस्तु विशेष 
मरम्मत इसके अन्तर्गत नहीं है 

(ग) “विशेष मरम्मत” के अन्तर्यत कर्षो और छर्तों 


- का फिर से लगाया जाता और लम्हें अन्तारालों पुर, "': 


“होने बाले अन्य प्रतिस्थापन होंगे; 
(घ) आग, बाढ़, भंकंप असामान्य आंधी या अस्य 


प्रकृतिक आपदा के परिसाणस्वरूप जावश्यक | 
मरम्मतों के खचे या संभाव्य खर की गणमा नहीं. 


की जाएगी ! 


(3) सक्षम प्राधिकारी, किसी भी समय, उपभियल (7) 
के अधीन अपने हारा प्रावकलित रकस या नियत किए हुए 
अनुपात का पुसरीक्षण कर सकेगा और यदि पांच वर्षों से कोई 
पुनरीक्षण नहीं हुआ है तो पुनरीक्षण करेगा । 


अनु ० नियम 332. जब किसी निवास स्थान की सानक 
अनुझप्ति फीस की संगणना कर ली गई हो तो, निवास स्थान 
की अनुश्नप्ति फीस में वृद्धि किए बिना, छोटे परिवर्धन और 
परिवर्तन निम्मलिखित शर्तों के अधीत किए जा सकेंगे। 

अर्थात्‌ := 
(क) ऐसे परिवर्षनों और परिवर्तनों फा कुछ खर्च, 
उस पूंजीगत लागत के पांच प्रतिशत से अप्लिक यहीं 


सरकारी निवास स्थाच 


शग में ली गई राशि 


घट अतिहातता नियत करते 


| राष्ट्रपति द्वारा बचाए गए नियम प्रवृत्त हैं, अवाल की गई है-तो. 
इस सेबाओं के लिए प्रशारित अनुज्ञग्ति फीस जो सूले नियम . ; 
45-ख के खण्ड 7५ के अधीन संदेश अनुज्ञप्ति फील के... 
अधिरिवत और उसी अवधि के लिए होगी; सक्षम प्राधिकारों 

` दवारा निम्नलिखित उपसन्धों के अधीच रहते हुए आनाह 


525 
होगा, जिस पर मानक अमुशण्ति फीस की पिछली 
सुंगणना की गई थी, ओर 


(ख) ऐसे परिवर्धग और परिवर्तन मानक अमुञ्चप्ति फीस 
की पिछली संगशना के पांच वर्ष के भीतर किए 
जाएंगे । 


अलु० निथम्र 333. (7) जब पारिवर्तनों और परिवर्तनों 


के कारण किसी निवास स्थान की पूंजीगत लागत उस . 


पूंजीगत लागत से, जिस पर सानक अनुश्नप्ति फीस की पिछली 
संगणवा की गई थी, पंच प्रतिसत से अधिक हो जाती है 
सो ठीक आगामी पह से 

कोई सया किराए दार अनुश्षप्त फीस के संदाय के लिए दायी. 


हो जाता है, दोनों सें से ज भी पहले हो, मानक अभुझलु, , 


फीस को संभणया पुनः की जाएगी । 


(2) उपसिय् { 7) के उपबग्धों के अधीन किसी निवास: ' 
स्थान की मानक असुक्षप्धि फील फी पिछली संगणना से फा”: 
बर्ष समाप्त हो जाने पर, संगणचा पुनः को जाएगी और पुस: 


कभ 


अतु० निश्च 334. (3) मदि किसी निवास स्थान 
भेंऐसी सेवाएं, जैसे जल प्रदाय, स्वच्छता वा विद्युत अशिष्टापल 
' और फि, फर्तीचर, हेलिस कोरट था सरकार के सर घर 


असुरक्षित उद्याम उस उद्यान से फिर्य जिसके संबंध 
नियमों से भित्म मूल निश 4 हन के खण्ड फ] 


हें डस्‌ 
धीम, 


है 


2] 


की जाएगी, अर्थात्‌ --- 


(क) फर्नीचर की दशा में अनुज्ञव्धि- फीस हिकाऊ और 


अटिकाक वस्तुओं के लिए पृथक्तः .संभणित की" 


जाएगी; i 
(ख) अनुज्ञप्ति फीस सासिक अमुक्ञण्ति फीस के रूष में 
होगी और निम्नलिखित, अर्थात्‌ --- 

0) राष्ट्रपति, हारा ऐसी सेवाओं की पूंजीगत 
लागत पर, इस निमित्त सम्ण-सलय पर 
नियत की जाने वाली बर पर व्याज; 

(4) ढनिल् कोर्ट और उद्यान से भिन्न ऐसी 
सेवाओं की दशा में अवक्षयण और भरस्मत; 


और 
(3) डेनिस कोई और उद्यान की दशा में, 
असुरक्षण प्रभार; 


फे संदाय के लिए, प्रतिवर्ष अपेक्षित रकम फा ] उना 
झाण होगी : 


हरा अप्रैल से या उसं तारीख से जिस पर ' 


संगणना ठीक आागासी पहली अग्रेल से घा ऐसी किसी: ५ 
अस्य तारीख से जिसकी रा्डूणति निवेश दे, प्रभावी होगी": 


| 
| 
i 
| 
} 


अशनि? 335] 


परन्तु शिमला, चरई दिल्‍ली और दिल्‍ली में निवास स्थानों 
में आपूर्ति किए गए फर्नीचर की दशा में अनुज्ञप्ति फीस की 
संगणना नियम 239 और 333 में विनिर्धिष्ठ रीति से इस 
अपचाद के साथ की जाएगी कि जिस अधिकतसं सीसा तक 
परिचर्धन और परिवतन अनुज्ञप्ति फीस सें तुरन्त वृद्धि को 
आवश्यक बनाए बिना किए जा सकेंगे, वे फर्नीचर की पूंजीगत 
लायल का, उद नियमों में अधिकयित पांच प्रतिशत के स्थान 
पर चार प्रतिशत होगी । यह उपबन्ध यथावश्यक मरिकर्तस 
सहित, फर्नीचर के मापमान में कहौती कौ बशा में सी 
लागू होगा; और | 


(ग) अहि ऐसी सेवाओं कौ पूंजीगत लागत झाल नहीं 
` इतो सक्षय प्राधिकारी हारा इसका शवकलब- किया 
जा सकेगा । ः 


(2). यद्वि किसी सिवास. स्थान सें सरकार दारा चिछुत 
ऊर्जा, और पाती को जार्पाति की जाती है तो ऐसी सेवाओं 
के लिए प्रभार उप-वियम (३) के अधीन और घूस लियथ 45- 
ख के खण्ड $0. के अधीन शंवेय अनुञ्प्ति फीस के अतिरिश्त 

_ वसूल किया जाएगा जोर सक्षम आधिक्षारी हारा मिम्मलिखिल 


(क) विद्युत्‌ और पानी की इशा में, किसका अदाथ 
सीडरों से विलिथमिल है, प्रभार की संगणना 


सीहरों हारा तथा उपशित प्रतिशत उपयोग किए? 


दास को इर इस प्रकार भिल की जाएगी कि उसके 


अन्तर्गत, सरकार को लाभ की इतमी भला के: 


. अतिरिक्त, जितनी सक्षम प्राह्तिकारी उच्चित समझें 
. निम्नलिखित के संदाय के लिए अपेक्षित रकस जा 
दी = ¬ 


() भीतर किए गए इंस्टालेशन से सम्प लिल्दु” 


तक की प्रणाली पर, उपमे 
उस दर पर ब्याज, जो शण्ड 
निमित्त, संग्रंथ-समंय पर नियत की जाएं; 


भी लाभद पर, 


() पूंजी आस्तियों पर अनुरक्षण और 


अनुरक्षण प्रभार; और 


_ गए यूनिदों के नाधार पर की शाएगी । अति यूलिद |" 


लिए भी ब्याज की वह 


ए्ह्पति द्वारा इसः 


सरकारी निवात स्थान 527 


(पा) चालू वास्तविक खने । 

(ख) विद्युत, ऊर्जा और पानी की दशा में, जिसका 
प्रदाण मीटरों से विनियमित नहों होता, बसूलीय 
प्रभार ऐसी बरों पर नियत किए जाएंगे, जैसी 
सक्षण प्राधिकारी उचित समझे | 

(ग) थदि खण्ड क (7) में बाणत पूंजी ज्ागस या खर्च 
ज्ञात महीं है तो बहु सक्षम प्राधिकारी - हारा 
्राक्कालित किया जा सकेगा: 


परन्सु इस एपनियय की कोई बात ऐसे घ्रचतित. मही 
होगी कि बह सक्षम प्राध्िक/री को, इस शर्त के अधीन रहते 


हुए कि निर्धारण एककयाल्यक रहें; कोक नवास स्थानों को, 

चाहें वे किसी विशिष्ट क्षेत्र भें हों या किसी विंशिंद बर्थ 
`` था वर्गों के हों, विदयुत, ऊर्णा मौर पानी के लिए. भारो के 
पमिर्धारिण के प्रयोजन के लिए एक समूह में रखने से लिश्ारित - 
करे । 


(3) विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति; आदेश द्वारा 


उन कारणों से जो आदेश में लेखबद्ध किए जाने चाहिए, 


उपनियथ (3) आर (2) में निविष्ट अतिरिक्त अनु्नाण्ति 
फीस और छूट दे सकेंगे यर उसमें कली कर सकेंगे ।, 


भारत सरकार के आदेश 


3. ब्याज की बद सूल नियम 45-क तथा 45-खः 


के अन्तर्गत बताए गए अनुपूरक भियमों के. प्रयोजनों के 
। दर अपनायी जाएं जो मुल नियम 
बऽका तथा 45-खर् के प्रयोजनों के लिए लागू 
है । 


[भारत सारः 


४, वित्त-सज्ञालय, वित्त बिभाग का तारीख 29 फरवरी: 


_ ८7030 का पल संख्या एक० 3-१५ -आार० /29]] 


2, अमु ण सिम 325 फे सीचे भारत सरकार के आवेश. 


की झट 2 देखें । 


अनुपूरक निस 535. सिमश 397 से 334 दोनों 
को सम्मिलित करते हुए, 3 अगस्त, ।927 से अवृत्त हुए ` 


समझे जाएंगे । 


| 
ई 
हे 
| 
f 
| 
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मूल निथम 274 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए 
गए आवेश 


राष्ट्रपति, मूल नियम ।24 के अन्तर्गत निम्नलिखित 


. आदेश भारी करते हैं । इन आदिशों द्वारा बाह्य विभाग 


सेवा में स्थान।न्तारित सरकारी कर्मचारी को केखीय सरकार 
द्वारा स्त्रीकृत परिलब्धियों की राशि विनियमित की जा 


' सकेगी । 


ब किसी सरकारी कर्मचारी का बाह्म विभाग 
सेवा में स्थानान्तरण स्वीकृत किये! जाता है सी उसके 
स्थानान्तरण जादेश में उसे मिलने घाले वेतन का विशेष 
हप से उल्लेख विया जाना चाहिए । यदि यह विचार हो 
कि उसे अपने मूल वेतन के अलाव। कोई अन्य परिलब्धियां 
था साधिक रियायत प्राप्त होगी तो ऐसी परिलब्धी अथवा 
आथिक रिमायत का उसी प्रकार' से उल्लेख किया जाए। 
यदि उस परिलान्धि या रियायत के बारे में इस प्रकार निदिष्ड 


तही किया जाता है. तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को 
' आई पेरिलब्धि भथवा आथिक लाभ पराप्त करने की जनुसति 
नेही होगी और यह समक्ष लिया जाएगा कि उसे इस प्रकार 


का लाअ देने का कोई इरादा नहीं है. 


2. केख्रीय सरकार/वित्त मंत्रालय से पूर्व परामर्श किए 
बिना बाहुओ विभाग सेवा के स्थान स्व रणे का कोई भी आदेश 
जारी नहीं करेंगी । उस मंत्रालय को बह छूट होगी कि बहू 


' सामान्य, अथवा. विशेष आदेश द्वारा ऐसे मागले निर्धारित .- 
करें जिसमें यह मान जिया जाएगा मि उसकी सहमति : 


प्राप्त कर ली गई है । 


3. स्थातान्तरण की शर्त की मन्जूरी देते समय केखीय 
सरकार निम्नलिखित दो शासात्य सिद्धांन्तों का अनुपालन 
करेंगी. :-- ; 


(क) सरकारी कर्मचारी वों मन्जूंर की गई शर्तें इस 
प्रकार च हों कि उसे नियुक्त करने बाजे बाहूय 
विभाग नियोक्ता पर अन।वश्यक भार पड़े । 

(ख) स्वीकृत शर्ते उत परिलब्धियों की तुलना में इतनी 
अधिक नहीं होनी चाहिए जिन्हें कि सरकारी 
कर्मचारी सरकारी सेवा,के दौरान ग्राप्त कर रहा 
हो और जिससे वह बाहूय बिभाग सेवा सरकारी' 
सेवा से बहुत अधिक आकर्षक लगने लगी हो 
बशतें कि बाहूय विभाग सेबा पर इसका स्थाता- 
न्तरण होने से उसकी ड्यूटी! तथा जिम्मेदारियों 
सरकारी सेवा में उसके पद से सम्बन्धित 
जिम्मेदारियों आदि से बहुत अधिक हो गई हों तो 


मुणनि० ¡74 के असग जारी किए गए आदेश 
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बाहय विभाग में उसका वेतन सरकारी सेव में 
उसके वेतन तथा स्तर और स्थानान्तरण पर उसके 
द्वारा किये जाने जाने वाले कार्य को ध्य।न में 
रखकर नियत किया जाना चाहिए ! 


4. लेकिन यदि ऊपर के पैरा! 3 में उल्लिखित दोनों 
सिद्धान्तो का पालन होता है तो स्थानीय सरकार बाहय सिभाग 
के नियोक्ता छार! निम्नलिखित रियामते मन्जूर किए जामे के 
बारे में स्वीकृति दे सकती है । ऐसी रि़्ायतें स्वाभाविक रूप 
से ही गब्यूर नहीं की जा सकती बल्कि केवल उत्हीं-माशजों में 
मन्जूर की जाती है जिनमें केन्द्रीय सरकार का यह थि 
कि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी मन्जूरी देना 

शत है {~ 

(क) ऐसे अंशदानों को विनियमित करने वाले साधारण 

नियमों के अन्तर्गत अवकाश वेतन तंथा पेंशन 
के लिए अंशदानों की अद!यगी । , ; 

(ख) केखीय सरकार के सामान्य थाला भस्त लियमीं. 

के अन्तरगत अथव्रा ब्राहूय विभाग के नियीजता के 
स्थानीय नियमों के अन्तर्गत याला भत्ते सथा 
स्थायी यात्रा भत्ते, वाहन तथा घोडा भत्ते की 
सच्जूरी । है ढ़ 
(ग) याता कै दौरान बाहूय विभाग के. निंयोधल के; 
तम्बूओं, नौकाओं तथा परिवहन का प्रेयोग, 
गाते कि इसके कारण स्वीक्षार्य यात्रा भत्ते” बी 
राशिमें अनुरूप कटीती की जाए । 


(घ) यदि केखीय सरकार वांछयीय सभझे तो फीचर 
सहित निशुल्क आवास जिसमें फर्नीचर उतना ही 
होगा जो केखीय सरकार उचित समझे । 

(ङ) माहूय विभाग नियोक्ता को मोटर कार, गाड़ियों 
तथा पशुओं क्रा प्रयोग । 


5. ऊपर के पैरा 4 में जिन रियायतों का उल्लेख नहीं 
किया गया, उनकी मभ्जूरी के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति 
आवश्यक है । 

[भासत सरकार, वित्त विभाग सं० 7360 ईण्चीं' दिनाः TO] 2 
2927 तथा पल्न सं" एफ सं 7(27) आार-/33 दिक 6-77-4933 
यथासंशीच्नित] 


भारत सरकार फे आदेश 
7. मियत किए जाने बाले यात्रा भत्ते के बारे में विशिष्ट 
शर्तें :- बाहू य विभाग सेव! में स्थाता न्तरण होने तथा वहां से 
प्रत्यावर्तन होने पर की गई यात्राओं के लिए सरकारी कर्मचा- 
र्म को दिय़े जने वाले यात्रा भत्ते के सम्ब्राध में विशिष्ट 
शर्तें बाहूय विभाग के नियोक्ता के परामर्श तथा सहमति से 


29 


दा 


i 
| 
| 
j 


मूठ्यि० 74 के अन्‍्नर्गल जारी किए गए आदेश 537 


मम्जूरी देने वाले प्राधिकारियों हारा भविष्य मं निर्धारित 
की जानी चाहिए । 


[भारत सरकार वित्त विभाध का 29 जून, 997 का पत्र संख्या 
फा 7 (78) बाग ।37] 


2. चिकित्सा परिचर्या सुखिधाएं :--कोई भी ऐस। सर- 
कारी कर्मचारी जिस पर केन्द्रीय तेवा (चिकित्सा परिचर्या) 
नियम, 7944 लागू होते हैं, बाहू.य विभाग सेबा में तब तक 
स्थात।न्तरित नहीं किया ज।एग। जब तक बाहू य विभाय का 
नियोक्ता यह वचन न दे कि उसे दी जाने वाली सुविधाओं 
का स्तर उससे कम नहीं होगा उसे भारत सरकार की सेवा 
में रहते हुए प्राप्त होती हैं। - 

[माइल सरकार) वित्त विभाग  परिपत्न संण डी 8908-8० ४/ 
48 दिनांवा 27०१०8४7 : 


3. अवकाश की अवधि के दौरान बाहय विशत्त के 
नियोक्ता द्वारा दिया जाने बाला अनुपुरक भत्ता--भारत 
में बाह्य विभाग सचा पर कार्य कर रहे. सरकारी कर्मचारी 
के मामले में; छुट्टी चेतन के कारण अंशदान की बसूली 
बाह्यविभाग में नियोक्ता से करनी-होती है और अंशदान के 
वदले में सरकार, छुट्टी वेन का प्रभार स्वीकार करती है । 
चूँकि ऐसे जंशदान के लिए निर्धारित दरों का ड्विंलाब सर- 
कारी कर्मचारी की. कुल सेव! के दोराच उसके द्वारा सामा- 
न्यतः पूरे तथा अर्थ वेतव पर ली गई छूटूटी के आधार पर 
लगाया जाता है यार किसी ऐसे अनुपुरक भत्ते को वमान में 
नहीं लिय! जाता जो मूल वियम 9(१2) में यथा परिभाषित 
छुटूटी वेतन का अंश होता, इसलिए यह निर्णय किया गया 
है कि बाह्य विभाग सेव! में अथेया सेधा के बाहर रहते 
हुए ली गई छुट्टी के अतिपुरका भत्ते से सम्बन्धित, सम्पूर्ण 
व्यय बाही विभाग के नियोक्ता द्वारा बहन किया जाएगा । 


` किसी गलतफहमी से बचने के लिए, यह बांछनीय' है कि इस 


आशय की एक शर्त बाह्य विभाग सेवा के स्थानाध्तरण की 
शर्तों में जोड दी जानी चाहिये । 

(भारत सरकार, विहत बिभाग पृष्ठांकत संख्या एफ ] (।9) आर- 
/43 दिसावा &-20-948] 


4. बाहूय विमाय सेवा के बौराम हुई अशक्तता के 
कारण विशेष अशवतत्ता हे देतच भभारें की बसूली :---- 
प्रविष्य में सरकारी कर्मकरियों को बाह्य विभाग में 
स्थानात्तरित किये जाने अथवा वर्तमान बाह्य विभाग सेवा 
करारों का नवीनीकरण करने पर बाह्य विभाग के 
नियोक्ताओं को सरकारी कर्मचारियों के बाह्य विभाग सेवा 
में और उसके दौरान अशक्तता होने के कारण मल्जूर 
की गई अशक्तता छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन की देयता 
स्वीकार करनी होगी चाहे ऐसी अशक्तता का बाह्म विभाग 
सेचा की समाप्ति के बाद ही पता चला हो. ऐसे बेतन के 
लिए छुट्टी वेतन प्रभार बाह्य विभाग के नियोक्ता से सीधे 


ही बसूल किए जाए और इस' आशय की एक शर्ते बाह्य 
विभाग सेवा की शर्तों में जोड़ दी जानी चाहिए । 

[भारत सरकार, वित्त विभाग, पुष्ठांकत सं० एफ ० 7(33) आर- 
7]44 दिनांक 6 अप्रैल, 7944] 

5, बाहू य सेवा के दौरान छुट्टी बेत्न के भुगतान की 
क्रियाविधि-- (7) उपर्भुष्त आदेश (3) के अनृ- 
सार भारत में वाहू य विभाग सेवा पर काथ कर रहे सरकारी 
कर्मचारी के मामले में छुट्टी वेतन की वसूली ब।हू य विभाग 
के नियोक्ता से की जानी है और ऐसे अंश!द'न के बदले में, 
सरकारी कर्मचारी द्वारा सेब! में रहते हुए अथवा सेवा के 
अन्त में ली गई छुट्टी की अवधि के सम्बन्ध में -छुदूटी का 
प्रभार सरकार स्वीकार करती है । किन्तु ऐसी छुटूदी के 
लिए देग-अतिएुरक भत्ते के सम्बन्ध में होते वाले छाय का 
वहन बाहू.य विभाग के नियोक्‍त! दवारा किया जाएंगा । 


इस सम्बन्ध में मह प्रधन जठाया. गया था कि ब्य ऐसे " 


मामलों में सरकारी कर्मचारी को छुटूदी वेहन जथा भक्तों 
का भुगतान पूर्णतः बाह ये विज्ञाग के नियोक्ता हारा-किसा 
जाना चाहिए, सरकारी अंश की बाद में. प्रतिषृर्ति .- की 
जाए अथवा छुटूटी वेतन तथा भत्तों का भुगतान प्रथयत; 
सरकार हारा किया जाए और बाद में बाहय विभाग के 
नियोबता भत्तों के सम्बन्ध में अपने दायित्व की प्रतिपूर्ति 
करें अथवा सरकार तथा! बाहू.य विभाग का नियोकता दोनों 


ही अपने अपने दायित्यों का भुगतान करें और इस प्रकार . 


आगे किए जाने वाले परस्पर विनियोजन- से बचा जाए. 
इस मामले में विद्यमान पद्धति एक समान नहीं है । 
मामले पर सानधानीपूर्वक विचार करने के बाद, भारत 
के निर्यत्रक तथा महालेखा प्ररीक्षक के परामर्श से 
यह्‌ निर्णय किया गया है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी 
बाहय विभाग सेवा के दौरान अथवा उसकी 'समाप्ति परे 
ली गई छुटिटयीं को अवधि के सम्बन्ध में देव छुटी वेतन 
तथा अतिपूरक भक्तों के बारें में सरकार के मूल विभाग 
तथा बाहय विभाग के नियोक्‍ता को सम्बन्धित सरकारी 
कर्मचारी को बाहूय विभाग सेवा पर स्थानान्सरण की 
शर्तों के अनुसार अपना-अपना दायित्व सीधे ही पूरा करना 
चाहिये । - 
(2) भविष्य में बाहूय विभाग का नियोक्ता सम्ब- 
स्थित सरकारी कर्मचारी कौ छुट्टियों का हिसाब रखेगा । 
राजपत्नचित अधिकारियों के मामले में लेखा अधिकारी 
हही तथा अराजपत्चित अधिकारियों के मामले में कार्मा- 
लगाध्यक्ष द्वारा जैसी भी स्थिति ही, छुट्टी लेखे का विवरण 
सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा । तब बाहू य विभाग 
का नियोकक्‍्ता यह निर्धारित करेगा कि सम्बन्धित अधिकारी 
को कितनी छुट्टी दी ज! सकती है और फिर वह छुट्टी 
मब्जूर करेगा तथा राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के मासले 
में लेखा अधिकारी को और अराजपलित कर्मचारी के मामले 
मे कार्यालयध्यक्ष को, जैसा भी मामला हो, इसकी 
सूचना देगा | इसके पश्चात बाहय विभाग का! नियोक्ता 
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सम्बन्ध कर्मचारी के छुट्टी बेलन का भुगतान करेगा । 
इसके पश्चात्‌ वह इस प्रकार भुगतान किए गए छुट्टी 
चेत्तत की प्रतिपूर्ति का छमंही दावा लेखा अधिकारी 
कार्यालय /ध्यक्ष से, जैसी भी स्थिति हो, करेगा । इस प्रयोजन 
के लिए वह अपने दवे के समर्यम ने बाहू थ विभाग सेवा पर 
कार्ये कर रहे कर्मचारियों के ब्यौरे, मन्जूर की गई छुटूटी 
का स्वरूप तथा अवधि, छुट्टी वेतन की दर और भुगतान किए 
गए छूटूदी बेतन की राशि, राजपत्नित अधिकारी के मामले में 
लेखा अधिकारी को और बराजपत्रित कर्मचारी के मामले 
में उसके मूल विभाग के अध्यक्ष को “जेया । प्रतिपूर्ति के 
उक्त दावे हर छह माह बाद भेजें जाएंगे जो पहली अप्रैल 
से 30 सितम्बर तथा पहली अक्टूबर से 37 मार्च की अवधि 
धंक-होंगे । लिखा अधिकारों अथब! विभागध्यक्ष बाहय 
विभाय के नियोक्ता हादा भेजे गये दावों का सत्यापन 
करेंगे और दावे की प्राप्तिं के एक यास के भीतर उक्त राशि 
वी प्रतियूर्ति की व्यवस्था. बैंक ड्राफूट द्वारा करेगें । 

[भार सरकार, वित्त मंझालम का :वाव्क्ञा० संग एफ ! (३4) 
स्था० 7/57, दिपाँक 4-6-57 और, कार्यालय ज्ञापत संख्या 37 
(7) ६ ए (बी०)/78, दिनांक 25-5-2975] 


6. जिस सरकारों कमचारी को सरक्षारी सेवा में 
प्रत्यानवतित किये बिना ही एक लहू व जिशाण के नियोदसा 
से दुसर मिशोत्ता को स्थाचान्ताशित कर दिया आता है, 
उल! आ वेचा सथा याका अला, “यह निर्णय किया 
गा है कि ऐसे सेसक्षारी कर्मचारी के मामले में जो सरकारी 
सथा में प्रत्यावधित किए बिना ही एक बाहू य विभाग के 
मयोक्ता मे दूरे नियोषला को स्थागाध्तरित कर दिया 
जाता हैं, तो'उसका मार्ग वेतन लथा भत्ते और स्थानान्तरण 
याला भत्ता उस बाहय विभाग के नियोक्ता द्वार! वहन 


किया जाएगा जिसके पास वोमेबारी स्थानान्यरण, पश 


ह्व । 


जातः है 


[भारत सरकार, वित्त मंब्रालय का कार्यालय क्ञापन ससा एफ 5 
(29)/६/।४/वी/ 67, दिनांक 27-9-967] 


7. बाहू य विभाग सेला सें रहते हुए सेवानिवुत्ति/मृत्यु 
हो जाने पर उधारकर्ता निभाग को छुटूदी वेतन के समघुल्य 
नकद राशि मेहगाई भत्ते के रूप में भुगतान करती होगी 
~= (7) ऊपर आदेश (3) में व्यवस्था है कि बाहय विभाग 
संघा के दौरान अथवा उसकी समाप्ति पर की गई छुटूटी की 
अवधि के प्रतिपूरक भत्ते के सम्बन्ध में सम्पूर्ण व्यय बाहय 
विभाग के नियोक्ता द्वारा बहन किया जाता चाहिए । 
इस प्रश्‍न पर विचार किया गया है कि ऐसे अधिकरी के 
मामले में जो बाहू य बिभाग सेवा से सेवानिबृल होता है, 
न ली गईं छुटूटी के बदले में भुगतान किए गये छुट्टी बेतम 
व्यय मूल विभाग हारा यवा उस बाहू, 
विशज्ञाग के नियोक्ता द्वारा वहन किया ज।एंग' जिसके अधीन 
वह अपनी. सेवा-मिवृत्ति से तत्काल पहले कार्यं कर रु) 
था । यह निर्णय किया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी 

'मले में जो बाहय बिभाग की सेवा में रहते हुए सेव 
निवृत्त हो जाता है, जिसकी मृत्यु दयनीय परिस्थितियों में हाँ 
जाती है, देय मंहगाई भत्ते पर होने बाले व्यथ का वहन 
सरकारी कर्मचारी को सक्षार देने वाले विभाग: 
किया जाया चाहिए जो कि उस कर्मचारी 
मृत्यु के समय. उसे स्वीकार्य छुट्टी, 
नकद राशि के एक हिस्से के रूप 


तारीख से लागू होंगे । किस्तु इस दारीख से पहले जिन 
गलों में अन्यथा निर्णय लिया गया है, उन्हें पुनः घारे 
के लिए नहों सिया जाएगा । | 


[भारत सरकार, वित्त मंहालय का कार्यालय ज्ञापने संख्या 20847 , | 
३4/87/% ए बी), दिनांक 40785987 हथो 'िंताक 24०9७ 
का शुद्धि बह] > 


| 
i 


. अंशदान की दरों का अतिक्रमण करते हुए, राष्ट्रवति मूल 
नियम 776 संभा .।77 को ध्यान में रखते हुए, अनुअन्धों- - 


परिशिष्ट- 2 


मूल नियम 76 तथा 77 के अन्तर्गत 
जारी किए गए आदेश 


सक्रिय बाहू थ विभाग सेवा के दौरान पेंशन तथा छुट्टी 
बेसन के लिए अदा किए जाने बालें अंशदान की दरें 


हू, बहु थ सेचा में सैलिक अधिकारियों से भिक्ष अधिकारी 


7. पहले लामू किए गए. पेंशन तथा: छुटूटी बेलन के 


में नियत की गई अंशदान कौ' दरे निर्धारित करते है. :- 


9, (का) पेंशन-केअंशद।न कै प्रयोजन के लिए, सर- 
कोरी कर्मचारियों, को निम्नलिखित स।त वर्गों में वर्गीकृत 


` किया गथा है: :,. 


(7) भारतीय सिविल -सेखा' के दस्य जो गैर एशि- 


$ सवस्य जो एमियाई 


संग्रह का केणे 
४ ;| 
ई अधिवास 


का, क्क” 


समूह "क" सबाजों के सदस्य । 


(4) 
(5) केद्धीय सेवाओं के समूह ख के सदस्य । 
. (6) केंल्रीय, सेवाओं के समूह “ग” के सदस्य । 
(7) केखोय शरकार के समूह "घ” के करमेचारी-। 


(ख) सुद्वित नहीं किया गया । 
ग) मूर्त महीं किथा गया । 
मु ह 
(3) से (5) मुब्वित नहीं किग्रा गया । 


8, जो सरकारी कर्मचारी अंशदार्यी भविष्य निधि 
(पारत) में अभिदान करता है और वहू बाहूय विभाग 
सवा में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तो वह बाहूय 
विभाग सेवा में लिये गये वेतन की दर पर मिक ? अभि- 
दान देगा । बाहूय विभाग का नियोयता अथवा स्वयं 
अधिकारी, मूल नियम ]75 के खण्ड (ग) के अधीन की 
गई व्यवस्थां के अनुसार, सक्तिय बाहुय विभाग सेवा 
की अवधि के दौरान उस दर से अभिदान करेग। जो सरकार 
फार्मूला £+-ह5 द्वारा नियत करे और जहां £ के, अन्तर्गत 
राशि उतनी ही बनती हो जितनी बह अभिदाता के भविष्य 
निधि खाते में मासिक दर से उस समय जम करत। जब वह 
बाहूय विभाग सव! पर महीं जाता शौर इस प्रयोजन के 
लिए पुसके द्वारा बाहूब विभाग सेवा में लिया गया वेतन 
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` "अधिकतम मासिक वेतन 


“वृरिलब्धिया” मांना जाएगा और “बाई” ऐसी किसी 
रामि के बराबर होगी जो बाहय विभाग सब। में लिए गए 
बेहन में स वसूली योग्य छुटूटी वेतन अंशदान वी राशि 
बनती हो । 


हिष्पणी.--उपर्युक्त अनुबन्ध- (जिसे. इस परिशिष्ट के 
अन्द में मुद्रित किया गया है) के कॉलम 3 से 6 तक में 
उल्लिखित केस््रीय सेवाओं के वर्ग “ब्‌”. वगता, “खा 
और वर्ग “ग” तथा वर्ग “घ्र” के मुद्रित सदस्यों के मामले 
में संगत अतिशसता दर झोत कहो के प्रयोजन के हग : 
माहूय विभाग सेवा पर जाते ' 
के समय धारित मूल पद का अधिकतम वेतने अथवा उच्च 
स्थानापतत पद का अधिकतम बेतसे इनमें से जो भी 
होगा जैसा कि इस परिशिष्ट के नीचे "आशः 
के आदेश संख्या 3 में व्यवस्था है । : 


पेंशन अंशदान की विद्यमान दरों में असाधारण पेंशन 
का अंश शामिल नहीं है और बाहूथ विभाग सेवा की शर्तों 
में एक अलग खण्ड शामिल किया गया है कि यदि बाहूशे 
विभाग संवा में रहते हुए कोई अधिकारी अशबत' ॒ 
अथवा उसकी मृत्यु हों जाए तो अधिकारी पर ली 
धारण पेंशन नियमों के अधीन स्वार्थ पेंशन अथव 
का भुगतान बाहुय विभाग का नियोव्ता बस 


धित्त दरों में असाधारण पेंशन की मंजू सी के लिए की अंश 
शामिल है अत: भाविष्य में इसका दायित्व भारत सरकार 
पर होगा और इस संबंध में विदेशी नियोक्ता के! दायित्व 
निर्दिष्ट करते के लिए बाहूथ विभाग सेवा शर्तों में खग 
खण्ड जोड़ना! अ'वशम्रक नहीं है । हे 
भारत गरकार, वित्त विभाग वा. संकल्प दिर्ब , 
3-22-7938 जो दिनांका 8-।-]942 के संकल्प संख्या एफ 
535) आरा /40 द्वारा संशोधित बि गया तथा भारत सरकार 
चित्त विभाग की संकल्प संख्या एफ ।(]) आर १/37 दिनांका 


3-6-939 तथा वार्यालय जायन संख्या एफ । (70)-£ ।।(बीऽ }/ 


७5, दिक } 7-१-]967 ।] 


स्पष्टीकरण ,-(?) सक्रिय विदेश सेवा” ` अभिः 
व्यक्ति में कार्यग्रहण की ऐसी अबधि भई शामिल है जो 
अधिकारी को बाहुय विभाग सचा पर जाने तथा लौटने 
के अवसरों पर मिलती है और तदनुसार उन अवधियों के 
लिए अंशदान उव्ग्राहय है । 


(2) "सबा अवधि” शब्द का अर्थ है कि संबंधित 
सरकारी कर्मचारी की सम्पूर्ण सेवा जिसके किसी पेंशनीय 
पद पर लगातार अस्थायी सघा तथा पूर्णतः अस्थायी स्थापना 
में लगातार अस्थायी सब, भो श मिल है । पेंशन योग्य 
प” शब्द की अभिव्यवित में किसी पेंशन योग्य स्थापना में 


इ 
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ऐसा अस्थायी पद भी शामिल है चाहे वह पद उसी संवर्ग 
में पेंशनीय पद न हो । 

[भारत सरकार, वित्त विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 7-44, 
ई० ¡9/57 दिनाक 3-2758 तथा पत्त संख्या 5720-६० ४/९/58, 
विनांक 26-20758 तथा 23-।2-958] 

मारत सरकार के आदेश 
3. अस्थायो कर्मचारियों के लिए दरें भो बही हों जो 
स्थायी कर्मचारियों के लिए हैं :--- जब किसी अस्थायी 
क्सघारी का बाहूय विभाग सेवा में तबादला किया जाता 
है तो पेंशन मंशदान की. बसूली उसी प्रकार की जाए जिस 
प्रकार स्थायी सरकारी कर्मचारियों के मागले में की जाती है । 


इस प्रशंध पर भी विचार किया गया है कि वथा बाहुय . 


विभाग सेवा परे कार्य करे रहे अस्थायी सरकारी कर्मचारी 
के मामले में पेंशन अंशदान की दर स्थायी सरकारी कर्म- 
बारी से कम होनी चाहिए । ऐसी कटौती अनावश्यक 


.- समझी गई है क्योंकि अंशदान' की दर केवल मोठे तौर पर. , 
“निथत्त की जाती है और अस्थायी कर्मचारियों के लिए: - 


अलग आधार जनमे का परिणाम लेखाकरण सम्बन्धी 


,- जटिलताएं पैदा करता होगा । है 
[मारत सरकार, पित्त मंत्रालय गृष्ठांकान संध्या एफ०  { 6)ई० ¡४/ 


82, दिनांक ७-६-53], 


2, समूह “घ? के -कर्सचारियों पर साणू अंशवान की 


रे: 4) यह सिर्णय किया गया है'फि बाहय विभाग सेवा 

में भेजे मए समूह “घ के सरकारी कर्मच।रियों के लिए भी 

अंगदान की. मिम्नलिखित दरें लागू की जानी नाहि :-- 
(क) छूद॒दी नेतत मंशदान. की वसूली निस्त प्रकार 


(१) साधारण छुटूटी वियमों हारा शासित 
व्यक्तियों के मामले में बाहय विभाग सेवा में 
लिए गए बेतन का '१2$ घरति । 
` (2) संशोधित छुट्टी नियम, 933 [अब केद्रीय 
सिविल सेव! (छुट्टी) नियम, :972] द्वारा 
शासित व्यक्तियों के म।मले में बाहूय विभाष 
सेवा में लिए गए वेतन का ।] अतिश्षत । 
:' (ख) ऐसे मामलों में अंशदान की दर बही होगी जो अनु- 
बंध “ख” के अन्तिम कॉलम के अन्सगत निर्धारित 
की गई है । 

(2) यह भी निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार 
से राज्य सरकार में अथवा राज्य सरकार से केकीय सरकार 
में. प्रतिनियुवित समूह “ध” के सरकारी कर्मचारियों 
के मामले में छुट्टी वेतन अंशदान की घरें अन्य 
सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली दरों 
के समान होंगी । इसका अर्थ है कि :--- 

(क) साधारण छुटी नियमों हारा शासित व्यक्तियों 
के मामले में, छुटूटी वेतन अंशदान की कोई वसूली 
नहीं की जाएगी । ऐसे मामलों में, लेखा संहिता 
खण्ड ¶ के परिशिष्ट 3 ख-।7 के अनुसार छुट्टी 
चेतत का साबंहन किया जाएगा । 
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(ष) संशोधित छुटूटी नियम 2935 द्वारा शासित होने 
वाले व्यक्तियों के मामले में, छुट्टी वेतन अंगदान 
की कटौती उक्त परिशिष्ट 2-ख-:7 के नियम 
9 के अनुसार की जाएगी । 


(ग) सभी सामलों में पेंशन सम्बन्धी व्यय विभिन्न 
सरकारों के बीच सेवावघि के आधार पर उक्तँ 
परिशिष्ट 3 ख ¡9 के अनुसार विभाजित होगा । 


[भारत सरकार, वित्त मंत्राय का कार्यालय शापन संख्या ।(35) 
६० ४) 58 वित्वांक 23-8-2867] 


3. पेंशन अंशदान ब्रस प्रकार निर्धारित होगा :--- 
(क) वेतन के अधिकतम पर जैसा कि मूल नियम 9 
(27) (क) (7) सें परिभाषित है :-- E 

7. दिनांक -7-86 सें केन्द्रीय सरकार के वेतनमास 
संशोधित हो. जाने तथा केवल मूल नियम 9(27) (कॉ) 
(]) में यथा परिभाषित वेतन के संदर्भ में -:-86 से पेंशन 
की.गणचा करने के निर्णय के फलस्वरुप,राष्ट्रपति निर्णय करते 
हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी की सक्रिय बाहय सेवा की 
अबधि के दौरान इस संबंद में देव पेंशन अंशदानों की गणमा 


... मूल भियमों के नियम 9(2) (का): (7) में बधा-परि- 


भाषित संशोधित वेतनमान में उस पद के अधिकतम वेतन पर. 
आधारित होगी जो सरकारी कमेचारी के बाहय सेव पर 
जामे कें समय घारित किया गया था अथवा जिस पर उसे 
बाहृय सेवा में रहते हए प्रोफार्मा पढोस्यति प्राप्त' हुई हो । 

` ५. ये यादेश ।-7-86 से लागू होंगे। जो व्यक्ति 2- 7: 
को पहले ही बाहू य सेवा में हैं, उनके संबंध में पेंशन मशान 
की गणता उपयुक्त फार्मूले के अनुसार स पारीख से की 
जाएगी जिसको वे अपने मूल संव में संशोधित वेतनसान 
में आने का विवात्प देते हैं । पहले की सहि के लिए पेंशन 
अंशदान विद्यमान आदेशों के अनुसार होंगे । हि 

कामिक और प्रशिक्षण विभाग के विनांक 5,887 को कार्यालय 
ज्ञापन संख्या 2/44/85 स्था० वेतन न्‌] ) 

(ख) प्रेषिट्स बंदी भचा : यह भी प्रश्त उठाया गया है 
कि कया प्रैमिटस बंदी भत्ते को जिसे सभी भ्रयोजचों के लिए 
विशेष भत्ता माता जाता है, ऊपर के पैरा में उल्लिखित 
फार्मूले के अनूसार देय मासिक पेन्शन अंशदाय नियत 
करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा । यह निर्णय किया 
गया है कि चूँकि सिविल सेवा नियमावली के अनुष्छेद 
486नप किन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, !972 
का नियम 33] के अन्तर्गत चिकित्सा निषेध भत्ता पूरे 
का पूरा गितो जायगा इसलिए सक्रिय बाहूय विभाग सेवा 
के दौरान बसूल किए जाने वाले मासिक अंशद/नों का हिसाब 
पद के वेतनमाच में जधिकतम वेतन पर तथा ऐसे अधिक- 
तम पर उपयुक्त प्रैक्टिस बन्दी भत्ते को ध्यान में रख कार 
लगाया जाएगा । 

[आरत सरकार, वित्त मंत्रालय का कार्यालय शधन साच्या एफ० 7 
[उढोई० ii (बी)/69, विनांक ।9-759] 


| 
| 
| 
| 
| 
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मूल लियम 776 तथा 777 के अधीन जारी आदेश 
अनुवन्ध 
फः पेंशन अंशदान फी सासिक दरे 
7-4-2957 से 30-682 तकं लागू 


सेवा की अवधि समूह “क” सेवा के सदस्य काद्रीय सेवा के समूह केंद्रीय सेवा के समूह. केखीय सेवा के समूह 
mmm ¬ “ख चेः सदस्य रा” के सदस्य “च के सदस्य 
समूह 7 वे व्यक्ति भिन्हें समूह !7-समूह 7 के 
अधिकतम पेंशन मांसान्यत्त: अंतर्गत आने बाले अधिः 
8209 सण वाषक मिलने कारियों से भिस्त बधि” 
की आशा है (जण्भाण्सेण्पमूह कारी कि०सिन्से० के ग्रेड 
“क” केलीय सेवाएं, के? पि० के अधिकारी तथा 
सजक अयन ग्रेड के अधिकारी, सामान्य केकीय सेवाओं 
सामान्य केखीय सेवाओं के (समूह “क") के अधिः 
जैसे अधिकारी जो ऐसे बारी] 
बेतनमानों में वाये वर रहे हैं 
जिनका. अधिकतम :800 
, रुपये अथवा अघिका हैँ) 
a) (3) (8) 5) (6) 
-48 इये अधिकतम मासिक अधिकतम मासिक अधिकतम मासिक अधिकतम मासिक 
i बेतन का £5 चेतन का 4% वेतन का 6% चेतस का 726 
59% Ed 5% 5% [5 
84% 5% 590 6% Lb 
E 73% 5% . हद 88% 8% 
बन 5 वर्ष 83% 5% 6% 6% 8% 
इनक अष 89% ३ 6% 7 ४% 
हज 7 यष 97% .. 6% 6% 7% [4 
एल हे वर्ष !95, 7१%, 7% 7% 8% 
89 वर्ष 3i3% 7% FE 8% हट 
9-0 बर्षे प 2 7%, 8% 8% 
70-५ ] वषे EET 8% 5, 8% 8% 
)-.2 बर्ष १2875 8% 8% BY 9% 
22-73 वर्ष 450% ४% 8% 9% 9% 
- ] 8-3 4 सँ ` 453%, 9% 8% 99% 9% 
३4-75 बर्ष I6% १% 9% 3% 9% 
5-76 बर्ष I59% I0१%, 9%, i0%, 9% 
46-27 वर्ष I77% I0%, 9% I0% 9% 
]7~78 बर्षे I85% LE 20% I0% 9% 
]8-29 वर्षे :93%, % | 9% i0% 5% 
39-20 बर्ष 20I% ii, I0% ioe 9% 
20-24 बर्षे 209% 2% ii% iI% 9% 
2-22 वर्ष 28% L500 i3% 79% I0% 
72 23 वर्ष 226% I3% § ii% 22% i0% 
23-24 वर्ष 226% i3% 896 i2% :0% 
24-28 बर्ष 226% I3% II% ॥22 I0% 
25-276 वर्ष 226% :8%, iI% I2% I0% 
26-27 वर्ष 226% 8% II% I2% 30% 
27-28 “वर्ष 228%, 5% Ii I2% i0% 
28-29 वर्ष 226% 99% iI% 98% I0% 
29 वर्ष से अधिक 228% I8%, iI% I2% i0%, 
[मारत सरका र वित्त मंत्रालय के का ० जञा० संख्मा एफ० । (॥ 0६० (बी) | 65 दिनांक 7-4-967] । 
मू०वि० 776 तथा ।7 के अन्यर्गत जारी किए गए आदेश 889 


i 
| 
| 


_ . दि 
मूण्लि० 26 तथा ।77 के अन्तगे जारी किए गए बादेश 54 | 
क~? पेंशन अंशदाभ को आसिक परे 


7 भुलाई 7982 से लाभू 


सेना का वर्ष बाह्य विभाग सेवा पर जाते समय अधिकारी द्वारा धारित स्थाना पन्म/भूल ग्रेड के अधिकतम भासिक वेतन की प्रतिशतता 


के रूप में बतायी गई मासिक अंशदान की दरे 


समूह “क” समूह “ख” समूह "ग" समूह “ध” 
0-३ वर्ष 7 बअतिशत 6 प्रतिशत 5 प्रह्तित्न 4 पतिशत 
| पड प्र 6, + CN 4 
MBs 8 i» 7 5 3 5 3 
3-6 +» CN 7. |] प्र कर 85. » 
नी. कर जि B+ प्र CI 
5-6 » ID » 8. +# 7 nn 6 » 
6» IO ५» 5» CN 6 +% 
TB +» El छुआ 8 आऋ 6 + 
Lt ब] il # ii, » A ] 7 2 
98-३0. » I2 # I0 » 9 # 7» i 
II} - I2 .॥ Ii +% Ib »% 7 | 
Tie के li3 का If का Ib mn ह ५ 
I2-58 » SE I2 & TI 5» 
i5i4 4 +% i2 & II.» 8. . .,, 
i ,, व + i3 + * i] कऋ 9» | 
IE I » I$ +% i ,, I] 9» | 
Ibm? » i6 » ई , in § + 
IIB ७ IE» 4 I3 +# IO ७ 
IBuiB ० EN I5 +% / Io 
BEC 7. » [8 +% i38 + IL % 
TNT IB» 76 . +» 4. ५» ii » 
YI22 +» I i6 &» I , il » 
228 क IB 9-4 7 , l& न Ei I कर । 
छन 2 2D I, 5 +» 2 | 
वक „ 20 i? € . » i2  +& ः 
28-26 2 .,, 8 6 If  , 
26-027 Bl 28 ४, 36. % i383 
3728 22 79+ „ I7 » I3 
28-29 28 i9 » IT » i3 .  & 
29-30 » 23» 20 +# I8 . +» "3 ! 
30 बर्ष से अधिक 23. +# 20 I8 . +%# 4 ! 
° - दर tl 
6 ख, छुट्टी चेतन के लिए मासिक अंशदान की बरें पी, बाहूय निभाग झवा में सेनिक अधिकारी .. | 
बहू विभाग विदेश [भारत सरकार, वित्त विभाग की संकल्प सं ० एफ० XV. 
सेबा में लिए गए आर० {/30, दिनांक 29-6-923 भिसे 7-4-।93 ऽके | 
वेतन की प्रतिशतत!। संकल्प सं० एफ० |/36 द्वारा संशोधित किया गया था] ! 
सनी वर्गो के सरकारी कर्मचारी अमुदरित | 
PY | 


# (समूह "व कर्मचारियों को छोड़ कर) 
जित पर के० सि० से० (छुट्टी) नियम 
3972 लागू होते हैं । . , . II 


समूह “थ” कर्मचारियों पर लागू दरों के लिए इस परिशिष्ट में झरत सरकार का आदेश (2) दे 


देखें । 


परिशिष्ठ- 3 


मूल नियम 6 के अन्तर्गत किए गए प्रस्मायोजस 


क्रम... मूश् नियम संख्या 


शक्ति का स्वरूप उस प्राधिकारी का नाम जिसे शक्ति प्रत्यायोजित की गई शक्ति की सीमा 


ब्रत्यायोणित की गई 


3 


Co 


$ 


3. ॥(6) (छ) 
2 
ह 9(:8) 
4 I0 
5 L4 


यह आदेश जारी मारने की शक्ति राष्ट्रपति तथा मुख्य झा युक्त के एजेव्ट सभी शानितयां वशत कि वे भारतीय राजनीति 


कि कतिपय परिस्थितियों में के रूप में कार्य करते हुए अस्म जनजाति सेवा, एजेन्सी सर्जनों तथा भारतीय शैक्षणिक 


सरकारी कर्मचारियों को डइयूठी क्षेतत, मिलांग हे; राज्यपाल । सेवा के अधिकारियों औष मुख्य कालेजों के 
पर माघा शाता बाहिए । - निष्णातो के संबंध मे वादिलयों पा मरपायोजन 


विलोषित 


करने छो लिए राष्ट्रमति की पूर्ण सहमति प्राप्त 
बार लीं जाए। 


रिक्त पद पर स्थानापन रूपसे ऐसा फोई भी 'घाधिकागी जिसे उत सभी शमिता 
काये करने के लिए सरकारी कर्मे- पद पर मूल खप से सिमुक्ति आरते की 
चादौ को नियुक्त करते की शक्ति प्राणा हो |; है; 


शवित्तं । 


सरकारी सेक्ष में नियुमित के पहले, 7. राष्ट्रपति के एजेस्ट के रूप में कामे ग 
अलेग-अक्षग मामशों में निदोम्मला करते हुए असम के -जतणातीय केलीं, .। 
के ढावहरी प्रमाणपक्ष को समाप्त विज्ञोग के सच्या; ' 


किए जाने की अकिति ।] 2. शुष्य आायुर्त |; सक्षी शमितयां 


की शबित |! 


ॐ प्रथम शशी के शब्षमैतिक रेजी- | 
डेंटूस । . न हक 
आरत सरकार के विभाग 


4 
5. रेल' बोर्ड 


6. मद्दानिदेशक, डाक-तार भारत सरकार द्वारा सीध मियुकत म दिए 
7. समः महानिरीक्षक | गए सशकारी कर्सणाणियों के भास छे 
8, आयुक्त, उररी भारत, तमक | सभी शबितयां 

राजस i 
9. सक्षी विभागाध्यक्ष अराजपलित सरकारी कर्मशाब्यि 


में समी शक्तियां 
भारत सरकार फा आदेश 
सूख नियम ]0 थे नीचे भारत सरकार का 
आदेम संख्या (2) देखें । 
720, सौराष्ठु, राजस्थान, मध्य भारत सभी शक्तियां 
तथा पेप्सू के क्षेत्री आयूक्त तथा 
सलाहकार । 


करते हुए असम जनजाति क्षेत्र, शिलांग 


पूतरग्रहणा धिकार निलंबित करने 7, राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में कार्य | § 


के राज्यपाल । | 

2, मुख्य आयुकत 

3. प्रथम धणी के राजनैतिक रेजीडेंट्स 

. भारत सरणार वेः विभास 

रेल बोडे 

, महालेखा परीक्षक | 

. सभी विभागाध्यक्ष, ` ` ` सभी आकितयां बशर्ते कि उन्हें उन सभी पदों 
Et `" परं नि्षुङगितर्मा कारने का आधिकार ही 


t सभी शक्तियां 


RE प्रा के 


मूण्मे० छ फे अन्तर्गत किए गए प्रत्यायोजन क 543 


J 
| 


मूण्ति० 6 के अन्तर्गत किए गए प्रत्यायोजन 


8. सौराष्ट्र, राजस्थाच, मध्य (भारत, 
तथा पेप्सू के क्षेत्रीय आयुक्त तथा 


नियत किए 
घर पद पर मूल सियुवित करने 
अधिकारी । 


के रभ में कार्य 


टू 


ने 
करते हुए जसम जनजाति क्षेत्र शिलांग 


2. मुख्य आयूक्त ! 
3. ऐसा कोई प्राधिकारी जो सरकारी | 
चोची द्वारा धारित पद पर मूल | 
नियुक्ति करने के लिए आधिकृत हो । 


अथवा सिविल सेवा (वर्गीकरण, चिः [ 
यंत्रण तथा अपील) -नियमी के अन्तरत | 
वेतन वृद्धियां रोकने के लिए प्राधिक्ृतत | 
अधिकारी । हे | 


जिनका पुर्तग्रहरणाधिका र लब्बित रखागवा है। 


टिप्पणी] डाक तार व्रिभाग में 
सकिल अध्यक्ष जिग्हें अनुणनि० 2(20) के 
अधीन विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है, 
समूह गा” तथा “घ” के ऐसे कर्मचारियों का 
पुर्नप्रहणाधिकार निलम्बित कर संक्षेंगे जिन्हे वे 
अथच उनका कोई अधीनस्थ प्राधिकारी 
नियुक्त करने के लिए सक्षम है (डाक तार 
हानिदेशक का पत्त सं०94/3/65-एस० 
पील्बी०-जी दिनांक 5-8-7965) । 


सभी झञनितम 


सभी शक्तियां 
पूर्ण शक्ति बशते कि वे दोनों ही संबंधित पदों 
पर तियुक्तियां करने के लिए प्राधिक्षत हों ! 


कर्मचारी का एक पद सी. सभी विश्राग/ध्यक्ष सभी शक्तियां 


सभी शक्तियां 


सभी शक्तियां 


९ सभी शक्तियां: 


4. निदेशक, देलीग्राफ ईंजीनियरी १ अराजपल्षित कर्मचारियों के संबंध में सभी 


6 टेलीग्राफ़ इंजीनियरी उपप्रभागों सभी स्थापनाओं के सम्बन्ध में उमे 


के प्रभारी अधिकारी । 


7. टेलीफोन लेखा कार्यालयों के लेखा 
प्रभारी अधिकारी । 


कू 3 4 
सज्ञाहकार । 

8 0 फेग्रहणाधिकार अंलरित काश्ये ]. 

की शक्ति । 2. सभी विशागाष्पक्ष 
छक 5 

रे पद पर स्थातार्तरपा कारने 

' की शित ।]| 
र ५9 
8: क 
कषा 26 सरकारी कर्मचारियों को बेतन 


वज्षियों के 


मिचने की अनुमति 


लिए 


5. प्रभागीय हेलीग्रोफ इंजीनियर)... शक्तियां । 


अध्लीन-- 
उप-निरीक्षक से नीचे के स्तर के सभी कर्म- 
चारियों के सम्बन्ध में पूरी शक्ति शते कि 
प्रत्येक मामले की रिपोर्ट प्रभायीद इंजीनियर, 
शेलीग्राफ को भेजी जाली है । , 
उनके नियत्रण के अधीन लिपिक वर्गीय तथा 
चतुर्थ श्रेणी स्थाप्ता के बारे में पुरी शक्ति 
बशतें कि प्रत्येक मामले में रिपोर्ट सकिल 
निदेशक को भेजी जाती है । 


सभी शक्तियां 


69-——3] 3 9.9, 5: TIND/8E 


| 
| 


मू०नि० 6 के अन्तर्गत किए गए प्रत्यायोजन 847 


| f 2 3 4 5 
2. मुख्य आयुक्त है 
; 3. ऐसा कोई प्राधिकारी जिसे उस पद 
पर मूल नियुक्ति करने का अधिकार छ सभी शक्तियां 
हो जो परकारोी कर्मेचारी हारा धारित | 
हुँ । 
4 बेला र निदेशक है| 
5. टेलीभाफ निवेशक अराजपत्नित सरकारी कर्मचारी येः सम्बन्ध 
! 6. हेलीग्राफ तथा बेतार के प्रभागीय { में सभी शक्तियां । 
इंजीनियर । ¢] 
मक्षः ३७ ठीक नीचे के वियम के अधीन पदो- ।. भारत सरकार के अंत्नालश (मूक नियस 30 के नीचे भारत स 
| न्ति की मंजूरी के योजन केलिए 2. आत के गियं्रक तथा महालेखा निर्णय संख्या १ में सम्मिणित) भारत 
मूल नियम 30(2) के पुप्ते परीक्षक कं सरकार मंत्रालय (व्यय विभाग) 
परन्तुक के अन्सात घीषणा जादी के दिनांक 22-6-982 के कार्यालय शापन 
करने की शमि | संख्या एफ 6(23) ई [| 62 में निर्धा- 
| रित शर्तों के अमीन सभी शक्तियां । 
हालेखाकार "`" फम्बन्धित संबगों के लेखा अधिकारियों 
4 महालेखा परीक्षक, रेलवे शृतथा लेखा परीक्षा अधिकारियों] तक के 
$- निदेशक, मेखापरीक्षा, "रक्षा सेवाएँ कर्मचारियों के सम्बभ्ध् में पूरी शक्तियाँ । 
6. अध्यक्ष, लेखा परीक्षा धोड तथा 
पदेन उप भिमंत़्क तथा अहालेखा 
परीक्षक (वाणिज्य) । 
२5... मंत्रालय के अधीन मुख्य वेतल 
और लेखा अधिकारी ।.., 
9 रद कार दिया 
गधा | 
३0 | दिया 
स्र । 
Ii 33 एसे पद पर जिश्षका पेतन दैविक राष्ट्रपति के एज्ेल्ट के झप में कार्य है! 
है, स्थानाफन सरकारी कर्मचारी करते हुए असम, जनजातीय क्षेत्र | 
का वेतस, कतिपय सीमाओं के शिलांग राज्यपाल । f NAR 
भीतर नियत करने की शक्ति । 2. मुख्य आयुक्त J 
Ee 35 स्थावापन्न सरकारी कर्मचारी कोई भी प्राधिकारी जिसे समबन्धित सभी शबितयां 
का वेतन घढाने की शक्ति । पद पर स्थातापस्त मियुवितत करने का 
प्राधिकारहों ।... 
43 96 जिस सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी ` 7. राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में कार्य है! 


पर माना गया हो उसके स्थान पर 
कार्य पदोष्तति की अनुमति देने 
के बारे में सामान्य अथवा विशेष 
आदेश जारी करने की शक्ति । 


करते हुए असम जनजातीय क्षेत्र शिलांग 
के राज्यपाल । 

2. सुख्य आयुकत । 

3- महानिदेशक डाकन्सार । 


f सभी शवितियां 
- 


सभी शक्तियां बशतें कि जिस कर्मचाही के 
स्थान पर कार्य परदोन्ततियां की गई हैं 
वै राष्ट्रपति झारा सीधे नियुक्त किए गए 
कर्मचारी न हों । 

4. आावजरवठरीज (वैधाशला) महा- मूल नियम 9(6) (ख) के क्षध्ीन इयडी 
निदेणाक, चई दिल्‍ली । पर माने गये सरकारी कंमंचारियों के स्थान 
पर स्थानापन्न नियृबितयों की भंजरी देने 
की शित अर्थात्‌ प्रशिक्षण की अवधि के 


३. भारत सरकार वित्त मंत्रालम की शुद्धि संख्या 058 दिनांक 4-5-7977 हारा जोड़ा गया । 
2. आपत सरका र, वित्त मंत्रालय के शुद्धि पक्ष संख्या 6। 28) ६. गा (बी०)/ 62 दिमांब 
3. भारत सरकार, वित्त मक्षालय की अधिसूचना सं० एफ- ( 7)-ईजा (क)/72, दिनांक ] सितम्बर, 7972 हार प्रतिस्थापित | 


5-9-797] द्वारा जोड़ा भया । 


| 
| 
| 
| 
j 
} 
} 
j 
| 
| 


मू०नि० 6 के अन्तर्गत किए गए प्रत्यायोजन 


549 


क 


8. महालेखाकार डावा तार 


6. रेलवे लेखापरीक्षा निदेशक, 


EE 40 ` जित अस्थायो पद को 


भावना दो, उसका वेतन नियत , प्राधिकार हो । 
बारने की भक्ति । 


करने के लिए. रेल बोर्ड 
बित जिसमें मानदेय 


रकार ऐंस। बोई प्राधिकारी जिसे 
कर्मचाई। द्वारा अरे जाते की पर अस्थायी पद का सृजन करने का 


त वेतन 


2. संभा विभागाध्यक्ष 


3. लोक सेबा आयोग 
4. अभागीय इंजीमियर, तार तथा 


सथा शितला में तार कार्यायां ताइ विभाग इंजीनियर तथा दुफिक 


बम्बई, 


मद्रास, आगरा, विद्यमाव वजट उपलब्ध होने की शत के 


में प्रभारी राजपत्चित अधिकारी । 


म, श७्ट्रीय प्रशासन अकादमी 


6. भारत सरकार के मंत्रालय 


दौरान जबकि मरिणामी रिक्तियां समूह 
ख, शा, था “घ” में पड़ती हों जो 
अल्पावधि पियुक्तियों पर स्थानापन्न 
नियुवित्यों से सम्बच्धित वित्त मंत्ञालय 
दारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों 
की शतं के अधीन होगा । 
ग जिम भराजपत्नित कर्मचारियों को उन्हें 
| प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अथवा अनुदेश पाठ्‌थ- 
कम में भेजने का प्राधिकार है, उसके स्थान' 
पर पदौच्तति करने के संबंध में सभी 
शक्तियां । 
सभी शक्तियां 


प्रत्येक मामले में अधिकतम 8000 ७ 
तक सभी शनितयां । 


प्रत्येक मामले में अधिकतम [2506 रल] | 


तक पूर्ण शक्ति | आवृत्ति मानदेय के मागले 
में, किसी व्यक्ति को वर्ष में दी गई कुल 
!दृत्ति अवायगियों पर यह सीमा लागू 
होती है। 

सभी शक्ष्तियां 

अपने विभाग के नियमों के अनुसार 


अधीन अपने निथल्लणाधौन भारतीय डक 


शाखाओं के कर्मचारियों को. अधिवेशन 
मंजूर करते की सभी शक्तियां । 

अत्येके साथले में अधिकतम ।006 रुपये 
तक सभी शक्तियां आवृत्ति मानदेय के 
मामले में, किसी व्यक्ति को बर्ष में भुगतात 
की गई कुल आवृत्ति राशि पर यह सीमा 
लागू होती है । 

प्रत्येक मामले में अधिवातमर्भू 500 0] रुपये 
तक पूर्ण शक्ति । आवृत्ति भानदेश के मामले 
में यह सीमा किसी व्यक्ति क एवा वर्ष 
में भुमताच किए गए आवृत्ति की कुल राशि 
पर लागू होती है । 


ई 7. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा प्रत्येक मामले में अधिकतम १5009] रुपये 
परीक्षक । तक पूर्ण शक्ति | आवृत्ति म।नवेय के भामले 


में बह सीमा किसी व्यतित को एक बह 
से भुगतान किए गए आधृत्ति की कु राशि 
पर लागू होती है। 
टिप्पणी 4. -अमुद्रित । 
टिप्पणी 2, -“एक बर्ष” शब्द चाहे बह इस 


7 भारत सरकार, कामिक और प्रशिक्षण विज्ञाग के तारीख 23 दिसम्बर, ! 985 के 
स्थापित । 


2. भारत सरकार, कामिक और प्रशिक्षण बिश्ञाग के तारीख :5-2-7985 के कार्यालघ ज्ञापन संख्या 


लिए प्रतिस्थापित । 


च््ञासं०-7077/9/85-स्था० (भत्ते) हरा 500 के लिए प्रति- 


।7027/9/85था० (भत्ते) द्वारा )066 के 
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(7) (2) (3) (4) (5) 
+ मद में कहीं भी पड़ता हो, का अर्थ “वित्त 
वर्ष” होगा न कि “कलैण्डर वर्ष” । 
20 49 किसी सरकारी कर्मचारी को सभी विभागा ध्यक्ष सभी शक्तियां बरतें कि बे प्रत्येक सम्बन्धित 
अस्थायी पद पर कार्म करने के पद पर सरकारी कर्मचारी को स्थायी रूप से 
लिए नियमत करने अथवा एक से नियुक्त करने का प्राधिवार रखते हों । 


अधिक पदों पर र्थानापण्न रूप से 
कार्य करने के लिए तथा सहायक 
पदों का बेतन नियत करने के लिए 
और जनुपूरक भत्ते की राशि 
लेने के लिए शक्ति । 


2a 
स अमुद्वित 
28; (कैस्हीय सिविल 
सेबा (छुट्टी) 
नियम 972 के 
वधीत प्रत्या ्रोणन 
देखें) । 
| 29 728(म) भारत में बाह्य विभाग सेवा पर 7. राष्ट्रपति की ओर से कार्य करते 7 (का) सर 30 की शर्तों जधीस सभी 
अबू [ख) स्थानाशरण मंजर करने की शक्ति । हुए, ससग जनजातीम लेक शिकशां ; 
| राज्यपाल । | 
9. यृष्य आयुवत, ॐ । 
तथा कुगे । ज 
कर्मचारी उस शमय सरकारी 
। सवा में थे, उसके. आमचे में सूज रूप से 
| 2 र टल ee र a 
५ स्वीकृत मर्ता में कोई परिवर्तन नहीं हुमा 
ते; उनकै भिम॑त्रणाधीन हों 
i 
इसलिए अपेक्षित हो कि स्वीकार की जाने 
| वाली किसी न किसी शर्त के लिए ऐसी 
स्वीक्कति आवश्यक है | 
3. मध्य आयुक्त दिल्ली 7 सभी शक्तियां बशर क्रम संख्या 30 वी 
4. भारत सरकार घे विभाग f शर्तें पूरी होती हों । 
5. रेल बोर्ड है 
6. महः वन मिरीक्षक ) प्ररित सरकार हारा सीधे सिबुकत न किए 
हे कि ~ ~ उ 
[ गए सरकारी कर्मचारी के मामले में सभी 
7. अयुक्त, उत्तर भारत नमक र. ( शक्तियां । बझ्ते कि कम संख्या 30 की 
है £ री पा 
हु आते पूरी होती हों । 
; 78, भारत के नियंज्चक तथा महा लेखा उप तियंत्रक तथा महालैखा परीक्षक के स्तर 
। परीक्षक । से नीचे के पष के अधिकारियों के मामले में 
j पूर्ण शक्ति बशते कि क्रम संख्या 30 की शर्ते 
j पूरी होती हों । 
| 9. शन्ञी विभाग ख्यक्ष अरःजपतल्नित सरकः री कर्मचारियों ष म.मले 
{ मे पूर्ण शनित्त बशतें कि कम संख्या 30 की 
| शर्तें पूरी होती क्षों । 
हर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के तारीख 7 जनवरी, 7974 के पळ संख्या एफ] (8) ६ र (ख) / 73 हारा जोड़ा गया । 
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5 


[EE ' आका सेधा में पेम, सिधत था 


की आदिल । 


!0. महालेखाकार, दाक-तार 


जिं सरकारी कर्मचारियों का स्तर सहायक 
लेखा अधिकारी अथवा सहुःयक लेखा परीक्षा 


सभी शक्तियां अशते किं क्रम संख्या 30 की 


है! 
| 

,7, भिदे, रेलवे लेखापरिक्षा अधिका री से कपर नहीं है, उनके मामले सें 
ढ। 


2] ७ क्षेत्रीय आभृषत तथा सलाहकार 
सौराष्ट्र, राजस्थाद मध्य भारत तथा 


पप्पू. । 


73. महालेखाकार, ` निदेशक, लेखा 
परीक्षा भयवा रक्षा सेवाएं, रेसवे के 
मुक सेख्चापरीक्षक, अपर उप मिर्थत्रक 
तथा महालेखा परीक्षक (वाणिज्य) । 


थे प्राधिकारी जिन्हे कप संन 29 हारा 
आबित त्यांमोजित की सई । 


शर्तें पूरी होती हों । 


बा) सभी शक्तियां बशते कि कम सं० 30 
की शर्तें पूरी होती हों । 
(ख) बाह्य विभाग सेवा को बढ़ाने की 
मंजूरी देने की शवित बशते वि उत सरकारी 
कर्मचारियों के मामले में जो उस समय 
सरकारी सेवा में थे मूल रूप से स्वीकृत शतं 
में कोई परिपतन नहीं हुआ! हों, पूर्णतः उसके 
नि्थसषणा्ीन रहुंगे किन्तु उनके मूल 
स्थानाम्त्ररणः के सिए उच्चतर प्राधिकारी 
की स्वीकृति केबल इसलिए अपेक्षित है 
क्योंकि. किसी न किसी शर्ते के कारण एसी 
स्वीकृति आवश्यक हों गई है 


सण 


जिन सरकारी कर्मचाणियों का इतर सेख 
अधिकादी अथवा रोखा परीका शधिवारी से 
ऊपर नहीं हैं, उनके मामसे में पूर्णे भवि 
बसेँ कि क्रम सं० 50 फी शर्त पूरी 
होती हो । 


बूर्ण पित ,बश्े किन; ` 
5) बाका विभाग, सेवा में वेतन 
लेया राष्ट्रपति के उन समाम 


विशिष्ट शवेशों के बध्यधीए होगा 


म 


जो -भाहा विभाग सेवा को फत 
थिनियमित करते हों । 

(छ) निम्नलिखित ' स्थायतों को छोड़बार 
कोई अच्च रियायल वेतन के अतिरिवतत 
मंजुर नहीं की घाएगी :+- 

(7) बाह्य विभाग के तिधोकता के नियमों 
के अधीन याद्वा भत्ता ; 

(प) बाह्म विज्ञाग के नियोवता हारा 
छुटूटी तथा पेंशन सम्बन्धी भंक्षद्वान 
का भुगतान; 

(0) इन निथ्षमों के खण्ड ४] के जातरत 
यात्ञा भत्ते की मन्जूदी । 


ख्य आयुक्त, मजमेर, मारवाइ तथा कुर्म 
को थी निम्नलिखित मंजूरी वेने ४ का 
प्राधिकार है {न 
(7) निणुल्कः निवास स्थान जिसमें 
संस्वीकृतिदाता अधिकरी द्वारा 
उचित समझे जाने पर फर्नीचर भी 
उपलब्ध करायो जा सकता है, 
तथा 


(9) निशुल्क बाहुव अथवा इसके बदलें 
में बाहन भत्ता । 


अनवरत सरकार, वितत मंत्रालय के शुद्धि पत्र सं० ।053, दिनांक 3-872970 हरा जीड़ा गया । 
रार सरकार, वित्त मंज्ञासय के दिनांक 72 जुलाई, !972 के शुद्धि पत्न संख्या 7066 हारा प्रतिस्थापित । 


T0—3L] DPT /ND/88 
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I 2 3 ब 5 


प्‌ I25 बाह्य विभाग सेवा से छुटूटी के बाद. ।. राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में काङ्ग} 
लौडते पर सरकारी कर्मचारी के करते हुए असम, जनजातीय क्षेत्र शिलांग 
मत्यावतेन को तारीख का निर्णय के राज्यपाल, | 


करने की शक्ति । : 2. मुख्य आयुक्त, i 
3. प्रथम श्रेणी के राजनीतिक एजेन्ट्स | 
& भारत सरकार के विधाष छ सभी शक्तियां । | 
6- रेल बोर्ड, 
6. महालेखा परीक्षक, | हि | 


7. क्षेत्रीय आयुक्त तथा सलाहकार 
सौराम्ट्र, राजस्थान, भध्य-भारह तथा 


पेप्सू | ढ़ 


32 -97 [ग) 


के लाभ के लिए. दाप तथा मुडा आशुवततों कएजेल्ट उन मामलों में पूर्ण शमित जहां किमी अवधि ˆ | 
नियुत करिए भए कर्मचारियों के के रूपें कार्यकरतेहुए असम जनजातीय में वास्तविक व्यम एकीकृत लागत से काफी . है 
५ वारण वशुत्ियों की राशि में क्षेत्र शिक्षांग के आयुक्त । कम पड़ता हो । Te 
कर्दोंती की शक्ति । ` | 
33. 730 किसी स्थानीय निधि के अः ए. घारत सोर के विधान | 
पहली सेघा को सरकारी सेबा में 2. रेल बोर्ड + सशी शक्तियां । 
इयूदी के प में गिते की अनुर्धाति. 8. निरयत्षक्ष तथा महालेखा परीक्षक ]' 
छेने पु 


की बित । 


| 
| 
{ 


परिशिष्ट--4 


[अनुपुरक नियम 2 (6)] 
प्राधिकारी जो विभि अनुपूरक्त नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं 


अनु ० निं० संख्या 


शमिति किस प्राधिकारी को 


शमित किस सीमा त प्रत्या- 


की कुक 


ऋम संकथा शक्ति का स्वरूप 
प्रत्यायोजित की गई योजित की गई 
rt 2 3 १ 5 
J F हूटा दिया गया है । 
क] " अमुद्रितत || ; 
3 i9 ऐसा कार्य जिसके लिए फीस का. महानिदेशक भारतीय चिकित्सा किसी विश्वविद्यालय अथन्नो 
"प्रस्ताव है, करने की मंजूरी देने सेबा । अन्य परीक्षा निकाय की जोर से 
"तथा फीस स्वीकार करने फो शक्ति! परीक्षक का कार्य करते के लिए 
सिविल सेवा में खिकिएसा अघिः 
के कारी के संबंध में पूर्ण शित | 
3 ir वटी 3. राष्ट्रपि के एजेन्ट के रूप में ] 
वाये करते हुए राज्यपाल असम 
जनजातीय पक्षेत्न शिलांग। 
2. मुख्य सयुक्त । 
3. प्रथम श्रेणी के राजनीतिक > समी शक्तियां । 
'एजैन्ट्रस ।, 
4 भारत सरकार के विभाग । 
5, महालेख परीक्षक । 
6. देल बोर्ड । | 
7, महानिवेशका, डाकाताइ। 
8. महा सर्वेक्षक । सरकार हारा-ीपे मि 
9. आयुक्त, उत्तरी भारत समक ५ गए सरकारी काम 
राजस्व । । मामले में पूर्ण शक्ति । 
. 20. मुद्रा लिंक ।) | 
37. सभी मिश्नागाध्यक्ष |, प्रत्येक मामले में सधिकतण 
२3500 रुपये] तक पूरी शक्ति 
आवृत्ति शुल्कों के मामले में भह 
सीमा किसी व्यक्ति को एक्‌ घर्ष 
में किए गए लान्ति भुगतानों की 
फुल राहि पर लागू होती है । 
22. निवेशक, भारतीय सर्वेक्षण । भारत सरकार अथवा मुख्य 
सर्वेक्षक द्वारा सीधे नियुक्त न 
किए गए सरकारी कर्मचारियों 
फे मामले में अधिकतम 250 रुपये 
ई ६ तक पुणे अवित । आवृत्ति शुल्क 
के मामले में, यह सीमा किसी 
व्यित झो एक बे में किए गए 
आवृत्ति भुगतावों 
राशि पर ज्ञागू होती है । 
4सेह हटा दिया गया है। 
7 क्षे i9 इस संकलन के भाग] में सुद्धि त । 


3३, आएत सरकार, वित्त मंक्ञालय शूदधि संख्या ।6072/2/. (यी ०)/76 तारीख 29-4४-7976 द्वार! प्रतिस्थापित । 


प्राधिकारी जो विभिन्न अनुपुरक नियो के भीम सोम प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग कर सकते है. 857 


| 
| 
{ 
| 
| 
! 
| 


आधिकारी जो विभिन्न अनुपुरक 


लिथमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग कर सकते हु 558 


8 


74 तथा !5 
6 से 55 


65 से 67 


68 से 70 


72, 


78. 


74, 


78, 


77 


78. 


79, 


80, 


व्‌ 
3i2 (4) 
343 (4) 
373{ 4} 


3।4(क) 


373(ग) 


3I6 


3:8 तथा 327 


32.(क) तथा 
930 (का) 


32 (ख) तथा 
330(ख) 


हटा दिया गया हू । 

इश्च संकलन के भाग- है में मुद्रित । 
अभुप्नित [किग्रीय सिविल सेवा 
(छुट्टी!) नियमावली, 972 के 
अधीन प्रत्यायोजन देखें] । 

अमुद्वित (केल्लीय सिविल रेवा 
(कार्यग्रहूण समय) निथमावली, 
7979 का नियम 5(5) देखें) । 
किसी विशिष्ट पड के लिए कोई " 
भवन अथवा, भवनन का. भाग 
आवंटित करने की शक्ति । 

यह निदेश देने की शक्ति कि छुट्टी 
पर गये किसी अधिकारी के संबंध 
में बहु समझा जाएगा कि बहु विवा 
मघान फा अधिभोगी' हैं । 

किसी निवाप स्थांग का जाबंदन 
निलंबित करने की मडि । 
जितका आवंटन सिलंबिंत कर किया 
हो उन्हें आवास स्थान आवंटन 
करने की शक्ति | 

उप किराय्रेदारी अनुमोदित करने 
की शक्ति । 

सरकारी आवास क ।जो किराया 
कर्ता हारा विया जा रहा है, उप 
किरायेदार से उससे अधिक किराथा 


न 


, भारत सरकार का विभाग । आवव्न नियम यदि कोई है, उप- 
बन्धो के अध्यश्रीस पूर्ण शरि 


2 संघ राज्य क्षेत्र का धशा सका । 
| 
3. विभ्षागाध्यक्ष । 


| 4, ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी 
जिसे ऊपर के | अथवा 2 
दारा शक्ति अत्यायोजित 
की जाए । 

|] 


h 


जैसे की लनुमति देने की क्ति । 
किसी अधिकारी को यह अनुमति 
देने की शवित कि बहु अस्थायी 
भैरहाजिरी के दौशन किभी आवास 
में सामान आदि रख सके । 

` आवासी स्थान के विद्यमान मूल्य 
का प्रावकल्नन करने के लिए लोक 


` निर्माण अधिकारी नामित करने 


की शकित और विद्यमान मूल्य 
निर्धारित करने की शमित । 


रक्षण तथा मरम्मत की संभावित 
लागत का प्रावकसन करने की 
शकितं । 


परिविद्धनों तथ परिवर्ततों पर हुए ५ 


व्यय की लागत को पट्टे पर दिए 


पट्टे पर दिए गए आवासों के अनू - )) ?, भारत सरकार के विभाग । 
| 


| 


7. भारत सरकार का विभाग । 


१, संघ प 


आबध्न शियम यदि कोई है, 
जा बर का शयाकका। उ 


3 विभागाष्यक्ष । 


Ss, 


च यघ्यळीन एण आनिल ! 


7, भारत तरार का विभाग! 7 

2, संघ राज्य क्षेत्ञ का प्रशासक | | 

3. विश्यायाब्यक्ष । | 

4 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
के अधीक्षक इंजीनियर जब कि | पूर्ण शक्ति । 
आवास स्थान छनके चबे में हो । | 

5. सकिल सध्यक्ष जबकि भावास 

भारतीय डाक तार विज्ञाग 

के बाज में हो t 


2: संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक! -५ 
3. विधभागाध्यक्ष । 


पूर्ण शक्ति । 


जिसे उपर्युक्त ] तथा 2 द्वारा पूर्ण शनित । 


h 


गए आवासी स्थानों के किराये में | शक्ति प्रत्यायोजित की जाए । 


शामिल करमे की शक्ति । 


4. ऐसा कोई भाय आधिकारी प्रद्मायोजन की शतं घे अधीन 


3 7] से 89 तक की मर्वे भारत सरकार वित्त मंज्ञालय, शुद्धि संख्या 2 दिनांक 27-3- 976 ठठारा अ्रतित्थापित । 


प्चिकारी जो विभिन्न अनुपुरक नियमों वे अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग कर सकते है 864 


334(2)के परन्लुक 


का प्रभार निर्धारण करते के प्रयोजन 
से कई आवासो का एक युम बचाने 
की शक्ति 


(3) (2) (3) (4) (8) 
84. 322(7)वा तथा सरकारी आवासों के अनुरक्षण . भारत सरकार का विज्ञाग | है 
337(7}क तथा मरम्मत की संभावित लागत 2. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक । 
के प्राक्कज़न की शक्ति । 3. विभागाध्यक्ष । दे पक्ति । 
4. जो आवास के०लो०नि०वि० ३ 
के अधीन है उनके सामले में भधी- 
क्षक इंजीनियर । है | 
8% 322( 7) (ख) तथा सरकारी आवासों की मरम्मत वी | 7. भारत सरकार का विभाग । , 
३३।(7) (ख) लागत का हिसाब लगाने के लिए | 2. संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक । > पूर्ण शित । 
अपनायी जाने वाली प्रतिशतता | 3, विभागाध्यक्ष । 
नियत करगे की शक्ति । } 
DS | | 
83. 3223) तथा अनू० नि० 322से 33] में उहिलि- 
.337(3) - खित राशि अथवा प्रतिशतता को 
संशोधित करने को झकिति । 
9. 528(7) सथा कतिपय सेवाओं के लिए किराया | 4. ऐसा कोई अन्य प्राधिकारी आत्मायोजिश की शर्ते के अधीन पूर्ण 
334(7) `. तया अनुमानित पूंजीगत लागत | जिसे उपर्युक्त । तथा 2 द्वारा श्रित ॥ 
¢ मिन्नीरित करते की शवित । शमित प्रत्यायोजित की जा सके । 
- 85," 375 ठ) तथा विद्युत ऊर्जा तथां प।वी. और 
2349) ` भीठरों का प्रभार तिर्धारित करने 
की शमित । है, 
88, am 2) (क) तथा सप्लाई की गई विधत्त ऊर्जा अथवा !- भारत सरकार का विज्ञाग ।) णै शमित! 
३३42) {क) पानी प्रभार से सरकार. की होते 2. संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक । a 
ः चाली राखि मिथ करने की शक्ति 
४५. ३26(2) (ख) तंथा जहां मीटरों की व्यवस्मा नहीँ की 7, भारत सरकार का विभाग ! 
३34{2) (ख) गई है वहां विद्युत कर्जा तथा पानी 2. संघराज्य क्षेत्र का भशासक । पूर्ण पषषि्त । 
के सिए प्रभार नियत करने की 5. विभागाध्यक्ष । | 
शक्ति । 4. ऐसा अन्य कोई आधिकारी अत्यायोजन की शर्त फे जीन एंणं 
जिसें उपयुक्त ] अथवा 2 द्वारा. शविते । 
अमित प्ररमायोलित की जा शक । 
हहे ` ३2( 2) (म) तथा. अनुण्नि० 325(2) के खण्ड जब आवास लोक निर्माण विभाग 
394 (2) (ग) (क) [) तथा 334(2) में के अधीन है तो अधीक्षक इंजी' 
उल्लिखित पूंजीगत लागत का नियर। अन्य मामलों में विभागा- 
प्रावकलत करने की शक्ति । घ्यक्ष । 
89. ३252) तथा विद्युत ऊर्जा, पाती तथा मीडसें” 7, भारत सरकार का विभाग । 


2. संघ राज्य छलेर का प्रझासक । 
3. विभागाध्यक्ष । 

4 अस्य कोई ऐसा प्राधिकारी 
जिसे उपर्युक्त ! अथवा 2 हारा 
शाबित प्रत्यायोजित की जा सके । 


| 
पूर्ण शक्ति । 
) ६ 


TS DF, & TIND/SS 


केन्द्रीय सिविल सेवाएं (कार्य प्रहण काल' ) निस, 79795 

[भारत सरकार, कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग अधिसूचना 
संख्या 2202/2/79-भत्ता एकक, दिनांक 8 मई, ] 979] 

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और 
अनुच्छेद 48 के खण्ड (5) हार प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और भारतीय नेखा-परीक्षा और लेखा 
विभाग में कार्य कार रहे व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक 
महलिखा परीक्षक के साथ परामर्श करके, निम्तलिखित 
नियम बनाते हैं, अर्थात, :-- 
7. प्रारम्भिक 


(2) इस भियो का नाम केलीय सिविल सेवाएं 
(कार्य प्रहण काल) सियम, 979 हैं । 

(2) में नियम इसे अधिसूचना के 

'को, अबृत्त होंगे और इस तारीख को/अथवब। इसके बाद 
होने वाले स्थानाम्तरणों पर सागू होंगे । 

(3) ये नियम सिविल सेवाओं और केसीय सरकार के 
अधीन पदों पर नियुक्त सरकारी सेवकों, जिनके अन्तर्गत 
निमाण कार्य प्रभारित कर्मचारी क्षी हैं, को लागू होंगे 
, किन्तु सिम्तलिखिंत प्र लाभू नहीं होंगे, अर्थात्‌ :--- 

(क) रेल कर्मचारी । 

(ख); सशस्त्र सेना कामिक आर हे कर्मचारी जिन्हे 

' रक्षा सेवाओं के प्रावकततों से वेम दिया 
जाता : . 

(ग) संधिदा पर लगाए गए सरकारी सेवक और ऐसे 

7. कर्मचारी जो सरकार की पूर्णकालिक सन्ना में 

नहीं हैं। 

(घ) ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें जआाकस्मिकता निधि 

से वेसन दिया जाता है। | 

2. (7) जब किसी ऐसे सरकारी सेवक का जिस 
पर वे नियम लागू होते हैं, किसी ऐसी अन्य सरकार 
अथवा! संगठन के निरयण के अधीन स्थानान्तरण होता 
है जिसने कार्य ग्रहण काल की सीमा विहित करने से संबधित 
अपने अलग नियम बनाए हैं, तो उस सरकार/संगठत के 
अधीन अपना कार्य ग्रहण करने के निमित्त की जाते चाली 
याल्ला और उससे वापसी के लिए उस पर दसी सरकार/ 
संगठन के एतद विषयक निम लागू होंगे, जब तक कि 
प्रतिनियुक्ति /अन्यत्न सेवा की शर्तों के अनुसार उधार 


।री होने की तारीख: 


रशिष्ट.....5 


लेने और देने बाले प्राधिकारियों हार। परस्पर सहमति 
से स्पष्ट कूप में भिन्न उपबंध नहीं कर दिए जाते | 
(2) रेल कर्मचारियों, सशस्त्र सेना के कागको 
तथा रक्षा सेवा के प्रावकलनों से वेतन धाप्त करने बले 
कर्मचारियों एवं राज्य सरकार अथवा किसी अस्य संगठन 
के ऐसे कर्मचारियों के, जिन्हें केखरीय सरकार मो अधीन 
सिविल सेवाओं और पदों पर प्रतिनियुक्ति अथवा अम्यत्त 
सेवा के आधार पर नियुक्त किया जाता है, केन्द्रीय 
सरकार के अधीन सिधिल सेवाओं और कार्य ग्रहण करे 
और उससे वापसी की यात्रा के लिए कार्य ग्रहण काल का 
नियमन तब तक इन नियमों के अनुसार ही किया जाए 


जथ तक कि प्रतितियुवित/जन्यत् सेवा की शर्तों के 5 


अनुसार उधार लेने- और देने बहलें.प्राधिकारियों-दार। 
परस्पर सहमति से स्पष्ट रूप में भिन्न इन्ध महीं 
दिए जातै! 
3. प्रश्थिषाएं 
जब तक कि विषय अथवा, संदर्भ में कोई प्रतिकूलः 
बात नहीं हैं, इत नियमों में परिभाषित फो का इच 
नियमों में प्रयोग इसमें दिए गए अर्थो में ही किया! गया 
(क), भारत सरकार का विभाग” से, केखीय सरकार 
हारा समय-समय पर यथा अधिसूचित कोई 
मतालय अथवा विभाग और कोई ऐसा श्रन्य 
आधिकरण अभिप्रेत है जो भारत सरकार के 
किसी विभाग के मंत्रालय की शक्तियों का प्रयोग 
करता है । है 
गूधारती लेखा यरीक्षा तथा - लेखा 
विभाग सेबा कर रहे व्यक्तियों के 
संबंध में भारत के नियंत्रक तथा महलिखा 


परीक्षक उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेग। जो इस 


नियमों के अन्तर्गत भारत सरकार के मंत्ताजयों/ 
विभाणों को प्राप्त हैं ।] 


(ख) “विभाग का रधान” से, ऐस! प्राधिकारी अषि 


प्रेत हैं जिसे वित्तीय शक्ति का' अत्यायोजर्न ४ 


नियभ, 4978 के अधीन इस रूप में योषित 
किया गया है । भारतीय लेखा परीक्षा और 
लेखा विभाग के मामले में, विभाग के अधान से 
ऐसा आधिकारी अभिप्रेत है जिसे भारत के 
नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वार/ इसा रूप 
घोषित किया गया; है ! 


*[्ञारत के राजपल् में दिनांक 29 मई, 979 को प्रकाशित एवं ता 


द्वारा जोड़ा गया है! 


केन्द्रीय सिविल सेवाएं (कार्य ग्रहण काल) निथस, 979 


शख ६-5..979 से लागू है ।] 
[भारत सरकार, गृह मंत्ालय, कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या !9077 


/2/82 बचा, दिनांक 27] 2-82 


565 


4 
| 
| 


केन्द्रीय सिविल्ल सेवाएं (कार्य ग्रहण काल) नियम, 979 565 


ड (ग) "कार्य प्रहण काल” स किसी सरकारी सबक को 

| नया पद ग्रहण करने के लिए अथव! तैनाती के 

, स्थान तक यात्रा करने के लिए दिया गया समम 
अभिप्रेत है । 

(च) “स्थानास्तरण” से, किसी सरकारी सेवक का 
उसी स्टेशन के अन्तर्गत या किसी अन्य स्टेशन 
पर नए पद को अहण करने के लिए जाता अभि- 

प्रेत हैं । ऐसा उसका मुख्यालय बदल जाने के 
| परिणामस्वरूप भी हो सकता है । 


4. कार्य ग्रहण काल 


(7) कार्य ग्रहण काल, किसी सरकारी सेवक को 
लोकहित में हुए उसके 'स्थान।न्हारण - पर पसी स्देशन 
अथवा नए स्टेशन पर गया, पदगहंण करने दिया 
जाता है । अस्थायी स्थानान्तरणों डे 
अवधि 780 दिनः से अधिक, नहीं “है 
काल स्वीकार्य नहीं होगा | ऐस मा० ्‌ क्र 
याच्ना काल ही स्वीकार्य है जैसा कि दौरा यात्रा के मामले 
में स्वीकार्य है। ` 


कि 2) अधिशेष: क््मृश्रारियों की पुनमियुकति के 
८ थिनिथम्नन संबंधी योजना 
०». «० पद को. स्वाभात्तरित किए गए, 


पद प्रहण काल. पाने के 


(3) ऐसे सरकारी - सेवको, | 
लाने के लिए विसी .केष्ीय २ 
सेवोग्मुक्त किया जाता है और के र. के किसी 
इसरे कार्यालय में पु्नियुकत किया जाता है वे पद अह 
काल पाने के पाज तशी होंगे जब कि उन्हें जए पद पर 
नियुक्ति के सदेश पुराने पद-पर कार्थ करते हुए प्राप्त 
होते हैं। गाद उन्हे पहले पद र 
बाद नए पद पर नियुक्त क्रिय। जाता है 
प्रधान व्यवधान की अवधि को बिना वेतन पद ग्रहण 
काल में बदल सकता है परन्तु यह तब जब कि व्यवधान 
की अवधि 30 विन से अधिक की म हो और परकारी 
सेवक ने सेवोस्मुक्त होने की तारीख तक कम से कस 
3बष को लगातार सेवा कर ली हो । 


कार्यालय से 


(4) केन्नीय सरक्रार फे अधीन पदों पर जो किसी 
ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा तथा/जथवा साकार के 
परिणाम के आधार पर सरकारी सेवकों तथा अन्य 
लोगों के लिए हैं, नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकारी 
कर्मचारी और राज्य सरकार के स्थायी/अनच्तिम रूप 
में स्थायी कर्मचारी इन नियमों के अधीन पद ग्रहण काल 
के हकदार होंगे । किन्तु फेस्ट्रीय सरका: फे अस्थायी 
कर्मचारी जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित लगातार सेला 
पुरी नहीं की है, पद ग्रहण काल के हकदार तो हू 
किन्तु उस का के वेतन के हकदार नहीं होंगे । 


वी अन्तग एक पद से दूसरे, 


पी 
र्‌ 


5 


5, (2) कार्ष ग्रहण कास का आरम्भ कार्यभार 
पूर्वाह न में सापे जाने की स्थिति में पुराने पद के कार्यभार 
को छोड़ने की तारीख से और कार्यभार अपराहून में 
सापे जाने की स्थिति में, ठीक अगली तारीख से होगा । 


(2) सभी ममलों में कार्य अहण काल की गणना पुराने 
मुख्यालय से की जाएगी, भले ही ऐसे सरकारी सेवक को 
अपने स्थानान्तरण का आदेश अपने मुख्यालय स भिन्न किसी 
स्थान पर प्राप्त हुआ है या उससे पुराने पद का कार्यभार 
ऐसे मुख्यालय से भिन्न किसी स्थान पर सौपा है या दौरे पर 
होने के दौरान उसका मुख्यालय वौरा-स्यातत ही. कर दिय। 


गया ह या उसका अस्थायी स्थावान्तरण स्थायी स्थानान्तरण 


में बदल दिया गया है । 


(3) एक ही स्टेशन पर मथ! पद ग्रहण करने « 
के लिए अथबा जहां एक स्टेशत से-दुसरे स्टेशन- को जाने: 
से निवास स्थान नहीं बदलना पड़त! है. वहां, पद ग्रह 
करने के लिए सरकारी सेवक को एवा दिन. से 
के कार्य प्रहण काल की अवज्ञा वहीं दी जाएगी.) इस 
प्रयोजन के लिए एक ही स्टेशन पद , का आशय नगर 
पालिका अधन! 
नगरपालिका जादि से सम्बद्ध उपनगरीय तगर पलिकाओं 
अधिसूचित अथवा छात्रन 
अन्तर्गत आने बाले क्षेत्रों से होर 


(4) ऐसे मामलों में जहां स्थाना 


[श एक इटेशत से 


दुसरे सेशन की होता है और जहां पंर निवास स्थान झो ५ 
बदलेगा! पड़ता है वहां सरकारी सेवक बा पढ़े प्रहण' 


काल, पुराने मुख्यालय और मंए 'मख्यालय 
हाचे मागे की दूरी और यात्रा के सामान्य सानि. को 
ध्यान में रखते हुए तीचे बी गई.अभुयूची के जनसीर ” 
अनुशात किया जाएगा । यदि कार्य अहण काल के बोद | 
छुटटी (छूट दिया) पती हँ तो सामास पद ग्रहण 
काल को इन छुर (छुटटियों) तक के लिए बढ़ा | 
दिया गया समझा जाएगा । इ 


पुराने मुख्यालय और स्वीकार्य काल काथ. 
गए मुख्यालय के बीन ग्रहण 
की दूरी 


“जिन मामलों में स्था- 
पांह्तिरण के कारण 206 
: "किलोमीटर से क्षिक 
की यात्रा सड़क हारा 
अमिषा हो उनमें 
स्वीकार्य काये ग्रहण काल 


2,000 कि० भी ० 0 दिन 72 दिन 
अथवा इससे काम 

7,000 वि० भी ० से. ]2 द्वित “5 दिन 
अधिक 

32,000 किण्मीण्से 8 दिन 78 दिन 
अधिक वायु मार्ग से यात्ता के 


मासलों को छोड़कर, 
जिनके लिए अधिक से 
अधिक 72 दि है । 


यर निस और साथ ही उपरोक्त | 


केन्द्रीय सिविल सेवाएं (कार्य ग्रहण काल) नियम, 


टिप्यणी:--नदूरी से अभिप्रेत है व/स्तविक हुरी न कि 
भारित मील दूरी जिसके लिए रेल द्वारा कतिपय घाट/ 
पहाड़ी खंड़ों में किराया लिया जाता है। 

(5) कार्य ग्रहण काल बी जो सीमायें नियम 5 (4) 
में दी गईहैं उन्हें अधिक से अधिक 30 दिन तक विभाग 
के प्रधान द्वारा और 30 दिन के बाद भारत सरकार के 
विभागों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। इस मामले में 
मार्गदर्शी सिद्धान्त यह होग! कि, काये ग्रहण काल की कुल 
अवधि तैयारी के लिए आठ विन, याला के लिए उचित 
समय और विस्तारित कार्य ग्रहण काल के ठीक. बाद 
पड़ने बाली छुटूठियों सहित, यदि कोई हो, कुल अवधि 


“के जगभग - बर/बर होनी चाहिए। याक्ना के समय. की, 
~ गणन! करते समय, हड़ताल अथबा प्राकृतिक विपत्तियों ` 
' कै कारण परिवहन व्यवस्था में.आई अपरिहार्य बाधाओं 


के कारण अथवा स्टीमर के-प्रस्तान की प्रतीक्षा में व्यतीत , 


;किपर, गए समय के लिए) छूट, दी जा सफती है । 


36, (4)-जब कोई-सरकारी कर्मचारी पूरे कार्यग्रहण 
समय 'काल/भ एठाये बिना लगे पद पर कार्य संभालता 


“है तो. नियम -5.कि उपन्निमम (4) 'में अनुज्ञेय कार्येग्रहण 
' समय के-दिनों, की: संख्या. जो. अधिकतम !5 दित BE 


उसके हारा वास्तव में लगाये गये दिनों की संख्या को 


: / काम करके उसके छूट टी-बाते में अजित छुटटी के रूप 
£ में जमाकर दी जाएगी जन्तु ऐसी छूट टी जोड़ने के'बाद' 


कूल छुट्टी : 89 द्वित्तों (अब, 240) से अंधिक नहीं होगी 


: जैसा! कि केस्रीय सिविल -सेवा « (छुट्टी) मियमावली,: 


7972 के. निगम. .26(2) (ख) में निर्धारित है।। : 
(2) ` आक्वसिमिका छुटू टी. .को छोड़कर पद अहण को: 
दीर्घावकाशं और / अथवा. किसी झी प्रकार की अथवा 


“किसी भी अवधि की नियमित: छुट्टी. के साथ जोड़ा 


जा सकता है। ` ह 
(3) घदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण -थाज्ञा 


- पर्‌ हैऔर उसे मूल स्थावान्तरण आदेश में दिए गए 


स्थान की बजाएँ किसी अभ्य स्थान को जाने का निदेश 
दिया जाता है तो वह संशोधित आदेश प्राप्त करने की 
तारीख तक जितना कार्य प्रहण काल व्यतीत कार चुका 
है उसके अतिरिमत पुनरीक्षित आदेशों की प्राप्ति की 
तारीख के बाद पुरे कार्य ग्रहण काल का हकदार होगा । 
इस मासलों में नए पद ग्रहण काल की गणन! उसी 
स्थात से की जाएगी जहां पर उसे पुनरीक्षित आदेश 
माप्त हुए है और मानो कि उसका स्थानान्तरण एसी 
स्थान से हुआ है। 
7. कार्य ग्रहण काल बेलन 

सरकारी सेवक कार्ये हण काल के दौरान ड्यूटी पर 
साना जाएगा और उस दौरान उतना ही वेतन पामे का 


“[भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विज्ञाग अधिसूचना 
के विनांक 207-88 फे शाजपझ मे 


: आवश्यक समझे, परन्तु शर्ते यह होगी 


ह 
संशा 797/72/84-स्थाs { 
जी० एस० आरण संड्या 670 को रूप में प्रकाशित 
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हकदार होगा जितना! उसे पुराने पद का कार्यभार 
छोड़ने के समय मिल रह। था। साथ ही वह कायं ग्रहण 
काल के वेतन के अनुसार महंगाई भत्ता, यदि कोई 
हो, भी पते का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त वह 
नगर प्रतिकरत्मक भसे, मकान किटय। भत्ते जैसे 
प्रतिकरत्मक भत्ते भी प्राप्त कर सकतः है जो कि उसे 
पुराने स्देशन पर देय थे जहां से वह स्थान'म्तरित हुआ है। 
उसे सवारी भत्ता अथब/ अस्थायी याना भत्ता स्वीकार्य 
नहीं होगा। | 


8, प्रकीणे :--- 


जहां भारत सरक्षार के किसी मंत्रोलय/विभाग को 
इस बाबत समाधान हो जाता है कि इन नियमों मै 
से किसी के लागू किए जाने के कारण किसी विशेष 
मामले में अत्यधिक कठिनाई पैदा होती है तो भारत 
सरकार का वह मंत्रालय - अथवा विशाग अदेश द्वारा 
जिसके कारण लेखबद्ध किए जाएंगे, उस निकम से 
सीमा तक और उन शर्तों के अधीन 
सकेगा या उन्‍हें शिथिल . कर सकेगा 
पर उचित और न्यायपूर्ण ढंग से कार्यः 


उ्सं 
रहते हुए छूट दे" 

जो चह यामले 
ई करने के लिए 
रं कि इस प्रकार 
का कोई भी भदेश हू मंत्रालय, कामिक और प्रशासनिक 
सुधार विभाग की सहमत्ति के बिना री 
जाएगा । 


9. यदि इन नियमों के निर्वचन के बारे. में. कोई 
शंका उत्पन्न होती है तो बह भारद सरकार के गृह 
मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 
लिए निवेशित कर दी जाएगी।- * हे 

70. कार्य ग्रहण काल के बारे में 
अनुदेश जो इन के प्रारम्भ से 
जो उन सरकारी सेवकों पर ल 
नियम लागू होते हैं, 


वे सभी नियम और 
ठीक पहले प्रदत्त थे और 
गू होते हैं जिम पर कि ये 
एतद हार। निरस्त किए जाते हैँ । 


भारत सरकार छै आदेश 


(4) छुट्टी पर जाते समथ/अथवो छुट्टी से लौटते 
समथ किसी हुरस्थ स्थान से/के लिए की जाने चाली 
याला को शामिल करने के लिए यात्रा समय/काल ग्रहृण 
समय । केख्रीय सिविल सेवा (ार्यग्रहण समय) नियमावली 
7979 के लागू. किए जाने के परिणाम स्वरूप, छुट स 
पर जाते समय/जथव। छुटठी से लौटते समय अथवा 
स्यानास्तरण पर किसी दूरस्थ स्थान से/के लिए की 
जाने वाली यात्रा को शासिल करने के लिए, सरकारी 
कर्मचारियों को स्वीकार्यं याज्ञा समय/कार्य प्रहण समय से 
संबंधित मूल नियमों तथा दरक नियमों के कुछ उपबंध 
और उनके अधीन सरकारी आदेश निष्किण हो गए हैं। 


———— 
85 जो भारत सरकार 


भत्ता) दिनांक 3-7- 
हुईं द्वारा प्रस्थापित] । 


जारी नहीं किया 


i 
i 


केष््रीय सिविल सेवाएं (कार्य ग्रहण काल) तिया, 979 


जहाँ तक स्यावाप्तरण होते वरस्य स्थानों में कार्यग्रहणः 
समय का संबंध है, इसमें कोई कठिराई प्रत्याशित नहीं 
थी, क्योंकि विभायाध्यक्ष केखीय सिविल सेवा (कार्ये 
ग्रहण समय) नियमावली, 979 के नियम 5(5) 
के अधीत कार्यप्रहण समय की अनुमति दे सकते थे । जहां 
तक छुट टी के दौरान हुरस्थ स्थानों के लिए काय ग्रहण 
समय का संबंध है, के्रीय सिविल सेवा (छुटटी) नियमा- 
यशी में उपयुक्त प्रावधान करते का प्रस्ताव किया गया 
था । छुट्टी नियमों में संशोधन होने तक, इस विभाग 
के दिनांक । नवम्बर, ]979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 
2:02/22/79-भसा तथा दिचांक 73-0/:9.87 
के कार्यालय ज्ञापन संख्या! 903:/30/87- भत्ता 
के अधीन कुछ प्रशासनिक अनुदेश जारी किए गए थे। 
चूंकि छूटटी नियमों के सशोधन को! अन्तिम रूप नहीं 
दिया गया है, इसलिए छुट्टी के समय दूरस्थ स्थान 
कोसि याजा के मासलों को शामिल करने के लिए 
दिता 76-74~79 तथा 25-70-7987 के कार्यालय 
ज्ञायनों का अधिकमय करते हुए तिफ्तलिखित प्रशासनिक 
अनुदेश जारी किए जाते हैं:- 


() अनुबंध के कासम 7 में उल्लिखित दूरस्थ स्थान 
सकी छूटी पर जाने बाला अथबा छुंटडी से उक्त 
स्थान को/से लौडगे वाला सरकारी कर्मचारी उचत 
अनुबंध के कालम 3 में निर्धारित हिसाब से एक कैलण्डर 
बर्षे में एक बार उक्त दूरस्थ स्थान आर निदिष्ट स्थान 
के बीच यात्रा में बिताई गई अवधि को शामिल करने 
के लिए दोनों तरफ के यात्रा समय का हकदार होगा । 

(3) किसी सरकारी कर्मचारी को छूटदी पर होने 
के समय भी यह रियायत स्वीकार्य है :--- 

` (क) जो; संबंधित दूरस्थ स्थान के अलावा, भारत के 
किसी अव्य हिस्से का अधिवासी है तथा दूरस्थ 
स्थान में सेवा के लिए बाहर से विशिष्ट रूप 
से भर्ती किया गया हैं; तथा 

(ख) जो यद्यपि संबंधित संघ राज्य क्षेत्र में सेवा 

के लिए स्थिति अनुसार अणप्डमान तथा 
निकोब/र द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्ञ अथा 
लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के बाहर से विशेष 
खूप से भर्ती नहीं किया! गया है, तथा संबंधित 

6 संध राज्य क्षेत्र को छोड़कर भारत के किसी 
भाग का! अधिवासी' है। 


() अण्डमात और निकोबार द्वीप सभूह संघ 
राज्य क्षेत्र का अधिवासी कोई सरकारी कर्मचारी यदि 
संबंधित संन राज्य क्षेत्र के अन्य द्वीप में स्थित अपने मूल 
निवास स्थान को छुट्टी पर जाता है तो बह यात्रा 
समय के छः में एक कीलेण्डर वर्ष में एक बार अपने मूत्र 
निवास स्यान के द्वीप को जाने और वहां से लौटने के 
लिए समुद्र हार की जाने वाली याक्वाओं में बिताई गई 
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अवधियों को शामिल करने के लिए हकदार होगा ! 
इस अकार, समुव्र दरार की गई बात्रा में लगे ब्तबिक 
दिन स्वीकार्य यात्रा समय होगा, परन्तु शर्ते यह है कि प्रत्येक 
याज्ञा के लिए अधिकतम सास दिन होंगे । 


(५) जब यात्रा का आरंभ उक वर्ष के अगले 
कैलेण्डर बर्ष में होता है और यात्रा की वापसी उप्त 
वर्ष के अगले कैलेण्डर बर्ष में होती है तो यह रिपायत 
उस वीलेण्डर वर्ष के लिए गिमी जागेगी, जिप्में छुट्टी 
आरम हुई हो । याला समय की गगवा करने में, यात्रा 
समय के पहले अथवा इसके अन्त . में पड़ने बाली सरकारी 
छुट्टियों को इसमें शामिल नहीँ किया जायेगा, प््स्च्तु 
यात्रा काले के दौरान पड़ते वाली सरकारी छठिट्यों 
को इसमें शामिल किय! जायेगा । 


(५) अण्डमान तथा निक्कोत्ार द्वीप समूह संघ 
राज्य क्षेत्र अथवा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र का अधिकारी 
कोई सरकारी कर्मचारी संबंधित संघ राज्य क्षेत्न में सेवा 
के लिए भर्ती किया जाता है तथा सेवा के लिए लोक 
हित में उसकी तैमाती मुख्य स्थात पर की जाती है तो, 
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ र/ज्य क्षेत्र - से 
छुट्टी पर जाने तथा छूट दी से वापसी पर बह कार्यप्रहण 
समय का हकदार एक वर्ष में एक बार होगा । 


(४) ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी जो अण्डतान 
तथा निकोबार संच राज्य द्ोत अयवा लकषदीय संच राज्य 
क्षेत्र को छोड़कर, भारत के किती भी क्षेत्र को अधिवासी 
है तथा वहां सेवा के लिए चाहे बह उपसे संघ राज्य 
क्षेत्र के भीतर अथबा बाहर से भर्ती किया. गथा हो तो 
उक्त संघ राज्य क्षेतत में एक वीप में अपने पद से मुख्य 
सथान पर उसके मूल निवास स्थान को छुदटी पर जाते 
समय उक्त संघ राज्य में अन्य किसी द्वीप में कार्य प्रहण 
करने के लिए, उपर्युक्त पैरा । (() में जैसी 
व्यवस्था है, उतने ही दिलों के कार्य गहण समय का हकदार 
होगा । 


2, दूरस्थ क्षेत्रों में सैनात केखीय सरकारी कर्मचारी 
जब संघ राज्य क्षेत्र से वाहुर अपनी छुटी बिताता है तो! 
दूरस्थ क्षेत्र के स्थान से अनुबंध में निदिष्ट विशिष्ट 
स्टेशन से दूरस्थ क्षेत्र के स्थान तक के लिए यात्रा समय 
को यदि ईस कार्यालय ज्ञापन के अधीन स्वीकार्य है तो 
उसे अवकाश सहित कार्यप्रहूण समय के रूप मे मान! 
जाएगा तथा दो दिनों से अधिक यदि कोई व्रकाया 
याता समय है तो उसे ब्रित्त मंब्रालन के दिनांक !4 
दिसम्बर, 983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 20074/ 
3/83/ई- के उपबंधों के अधीन अवकाश कार्ये ग्रहण 
समय के रूप दिये जाने की अनुमति दी जा सकती है 

णत सरकार गृह मंज्ञालय के कामिक और प्रशासनिक घुधार 
विभाग का दिनांक ।7-9-7984 का कार्या लथ शापन संध्या 9077/- 
30/8 -स्थापना (भत्ता) ] 


केन्द्रीय सिविल सेवाएं (कार्य ग्रहण काल) निथभ, 2979 


अनुबंध 
छुट्टी पर जाते समथ/लौटते समथ 


हर दराज के स्थानों से/की याला करने के लिए - स्वीकार्य माग ससय 


दूर दराज स्थित स्थान निदिष्ट स्थान स्वीकार्य भार्ग/समय कार्य ग्रहण समय अभ्युक्तियां 
I 2 3 म्‌ 
अंडमान तथा निक्रोक्गार ]. कलकत्ता स्टीमर द्वाए यात्रा में लगा बास्तविषः (3) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 
द्वीप समहू 2 मद्रास 


समय जो सात दिन से अधिक न हो । 
7. पोर्ट ब्लेथर 3. विशाखापद्नम 


2, (।) क्षण अंडमान 
(क) वातां 
(ख) हेवलाक 

` (प). गीन 


हे । कलकत्ता. 7 स्टीमर द्वारा याक्ञा में लगा वास्तविक 
(कि) नालकीचरी 2, पह्ास | पोर्ट ज्लेयर समथ जिसमें दूसरे स्टीभर की प्रतीक्षा 


के लिए पोर्ट ब्लेयर का पड़ाव भी 
शामिल है और जिसकी अधिकतम सीमा 
35 दिन्न है । 


(ख) इसत 
(गा) निमबुटा 
` (५) पसरी अंडमान 
(क) मा्यर्सिदिर्‌ 
(ख) दिगलीपुर 


अंडमान साथा भिको- 


बार दवीप समूह में 
कोई भी अन्य स्थान 
अदताचल प्रवेश 
3. कामेंग जिले में कोई भी (क) सेपला क्षेत्र के लिए तेजपुर ) सिदिष्ट स्थान सेंकी यातना में हचाई 
स्थान । तथा श्दीणतों सकिल तथा | जहाज द्वारा लिया गया वास्तविक समय 
(ख) बाकी के लिए बोमडीला | जिसमें पैदल की गई भू याद्वा भी शामिल 
4, समानस जिले में कोई कीमिस | है विन्तु यह दृरदराज के स्थान तथा 
झी स्थान । | निदिष्ट स्थानों के बीच 5 किलोमीदर 
5. उप-मंडल (सब-डिवीजन) लीकाबली] अथवा इसके किसी भी काम के लिए 
डेपरीजो में कोई भी स्थान | एक दिन की दर पे परिकलित समय 
6. सिशोग जिले में कोई भी (क) एलांगके सिए लीकानली " णौमा गे अविक तही होगा। 
स्थान । (ख) जौ हवाई जहाज द्वारा | 
मैचुका और दुरिग उष- | 


= यक्षोषरि-¬ 


सरकारी कमंचारियों के संबंध में वहां 
के उप र,उ्मपाल' मं्चालयों विभागों के 
कर्मचारियों के संबंध में उक्त मंत्रालय / 
विभाग तया . भारतीय लेखा परीक्षा 
और लेखा विभाग के कर्मचारियों 
संबंध में तियंत्रक तग्रा भद्दा लेखा 
परीक्षक को बिशेष परिस्थितियों में 
४५६ कोई माने कलकत्ता अथवा मद्रास 
से अववा तक अधिक समय शेता है, 
कार्ये प्रहण समय की अधिकतम अवधि 
बढ़ाने का पूरा अधिकार हैं । 


अंडमान तथा निकोबार समूह के 
सरकारी कर्मचारियों के संबंध में वहाँ 
के उप रज्यपाश, मंब्नालयों/विभागों 
के कर्मचारियों के संबंध में उक्त 
मंब्रालयों/विशागों तथा भारतीय लेखा 
परीक्षा और लेखा विभाग के वामना रियों 
के संबंध में निथत्रक तथा सहालेखा 
परीक्षक को बह अधिकार होगा कि के 
सरकादी कर्मचारियों का कार्यग्रहुण 
सगय 45 दिनों तक बढ़ा सकते है 
जबकि उन्हें छुट्टी पर जात तथा 
लौठते समय यान की बाला में देरी के 
कारण कलकत्ता/मब्रास में आवरत 
हाल्ट, वादना पढ़े । उप राज्यपाल, 
संज्ञालयों/विभागों तथा निर्मत्रक और 
महलेखः परीक्षक को, जैसा भी मामा 
हो, यह अधिकार होगा कि वे. इच 
शक्तियों को अपने प्रशास्नतिक जियत्रणा« 
धीन वार्यालय अध्यक्षों को पुः 
सव्यायीजित कर सके । 
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- चेतस 


, लोहित जिल में कोई भी 


,स्थाम । 


५ तीरप जिले में कोई शी 
स्थान । 


- लक्षद्वीप 


डरेथ 
अमेनी 
क्छ 


किलतव . .. . 
एगाथीं 
स्वार्थी' 

सू ल्ली 
कलपेसी: - 
मिनीकाश 


मंडल (सब-डिवीजन) जूते 
हैं उनके लिए भोहवबारी 
(य) विंगकियोंग तथा मैरियोश 
(सबडिबीजन) के लिए 
लीकाबज्ी अथवा पेसीघाट | 


रोइग अथवा तेजू बशतें कि यदि | 
सदियों में बढ़ है तो रोइंग अथवा 
पैन्‌ की बजाए घोहला होगा । 
(का) विजयानसर क्षेक्ष मे 
हवाई जहाज द्वारा गये 
ब्येक्तियों के लिए भोहत- 


बारी { 
(७) . बंगलांग उपसण्डल (सब- \ 
' “डिवीजन) के अधीन के 


स्थानों के लिए चंगलांग 
(ग), मियो उपभण्डल' (संव 
` ` .डिंद्वीजन) में स्थानों के | 

जञ 

(7) सर्द में मियो 

(5) गर्मी में नमकीन | 
(घ) बाकी के लिए खोस . / 


7, मंगलौर 
2. कैशोर : 
3. कोजीफोड जा 
4. 'कोचीन 


ब 


i 


6) स्दीमर ब्रा याजा में लगा (।) लक्षदरोष अशासत के कर्मचारियों के 
बाह्तब्रिंक समय 

) देशी नों हाश याञा कर 
प्रत्येक 3.5 मील के लिए एव 


घर 
बिमा 


संबंध में वहां का प्रशासका, अपने 
काम चारियों के, संबंध में भत्रालयों/ 


विभागों को तथा भारतीय लेखा 
परीक्षा और लेखा विभाग के कर्म- 
चारश्यों के संबंघ में नियंत्रक तथा 
सहालेखा परीक्षक को थह अधिकार 
होगा कि कालम 7 यथवा कालम 2 


से निटिफट अथाने 


एर्‌ वीर उपद्चब्य 
न होते के का रण जब्न रन ह्वाल्ठ करना 
पड़ता है तो उच मामलों में अधिकतम 
75 दिनों की अवधि तक कार्यप्रहण 
समय मंजूर कर सकते हैं । प्रशासवदः 
अथवा. मंत्नाज्य/विभाग अथवा 
मियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को 
यथास्थिति यह भी अधिकार होगा 
कि चे इत शवित्तयों को अपने प्रशा- 
सनिक  निय॑त्रणाधीव कार्यालय 
अध्यक्षों को पुनः प्रत्मायोजित कर 


हैं सकते हैं। 
(2) लक्षद्वीप का प्रशासक अभवा मंत्नालय/ 


विभाग अथवा भिर्यज्ञक तथा महालेखा 
परीक्षक को यथास्थिति वे. सभी 
शक्तियां अत्यायोणित की गई हैं 
जितके आधार पर वह कोचीन 
अथवा कालीकट को/सि जलवात 
द्वारा अधिक समय लिए जाने के 
कारण विशेष परिस्थितियों में 
कार्य्रहण समय की अवधि अधिकतम 
सास दिस तक बढ़ा सकते हैं । 
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2. घार्गदशी सिद्धास्त, “नियम (लियम-4) में आने 
याले “नये पद” शब्दे की कोई परिभाषा नहीं है । थह सक्षम 
प्राधिकारी पर निर्सेर करतः है कि वह संगत परिस्थितिथों 
को ध्यान में रखकर यह विच'र करे कि क्‍या कार्यग्रहण 
समय की अनुमति दी जाए य. नहीं और जव कार्यभार 
की रिपोर्ट उचित माध्यम से प्राप्त हो जाती है तो लेखा 
परीक्षा कार्यालय के लिए यह उचित होगा कि बह इस बात 
को मात ले कि नए पद के. कार्यभार संसालने में लि. गये 
समय के वारे में प्राधिकारी संतुष्ट है । 


फिर ची, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लेने के 
लिए कि वय किसी विशेष मामले में इस नियम कें अधीन . 
कार्य ग्रहृण समय की अतुमति दी जः सकती है, निम्नलिखित 
निर्धारित किए जाते हैं :-- 


ण में औपचारिक कार्यभार सौंपनी/ 
हो और इस भक्तया में 
कुछ समय लगन का सभावतर। हां | 


|) नया पद ऐसे कार्यालय से भिन्‍म कार्यालय में है 
8) र 


जिसमें सरकारी कर्मचारी का सथामास्तरण 
किये, गया है । 


होमा 
व्यत है बाहे दोनों पद एक 
की दो अलंग अलग शाखाओं में 


भारत के ! 3(2)ई- ५ छा) 62 


दिनाक 32 


tf 


3. अष्डार के निरीक्षण तथा जांच के लिए कारयग्रहण 
di इस प्रशम पर 
विचार बारती रही थी कि (]) कार्य मुक्त करते वाले 
अधिकारी हारा माए पद का कार्यभार संभालने की अवधि 
को क्या समझा जःए तथा (॥) ऐसी अनघि के वेहन तथा 
असे किस प्रकार विनिध्रमित्त किए जाएं जबकि स्थानान्त- 
रित कार्यभार में कुछेक भण्डार तथा/अथदा ऐसे छुट 
प्ट कार्य शामिल हैं जिन्हें कार्यमुक्त करते बाले/होते बाले 
दोनों ही सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्यभार का स्थान।- 
स्तरण करने से पहले मिलकर निरीक्षण किया जाता आ- 

कि है । भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक से 
परामर्श करते के बाद यह निर्णय किया गया है कि ऐसे 
निरीक्षणं में लगते बाला समय इयूटी के रूप में माना जाए 
जबकि विभाग/ध्यक्ष इसे अतिशय न समझे । ऐसा कार्य- 
कार संभालते पर, कार्थगुवत करने बाल। अधिकारी निम्न 


, प्रकार वेतन/भत्ते लेगा -- 


(क) (7) यदि उसका स्थानान्तरण ऐसे पद से हुआ 

है जिस पर वह स्थायी हैसियत से 
कार्ये कर रहा था तो उस पद में अपना 
परिकल्पित बेतव, अथवा 


'की जा सकती है, जहां तक 
' अधिकारियों से हो । 


(3) यादि उसके स्थानान्तरण ऐसे पद से हुआ 
है जिस पर वह स्थानापन्न रूप से कार्य 
कर रहा था अने के बाद 
ऐसे पद पर कार्य करता है तो उस पद में 
स्वीकार्य स्थानापन्त वेतन अथवा वह वेतन 
जो उसने स्थानान्तरण पूर! होने पर लिया 
होता इन दोनों में जो भी कम हो, भोर 

(ख) नये स्थात पर यथा स्वीकार्य नगर प्रतिपुरक 
भत्ता/मकान किराया भता जो वथास्थिति उप- 
युक्त ({) अथवा (5) के आधार पर होगा! 

टिप्पणी :--विभाग ध्यक्षों की शक्तियां अधीक्षक अः 
यता अथवा समतुल्य श्रेणी के अधिक! 


यह भी निर्णय किया गया है कि हरेक एंसे समले में जहाँ 


विभागाध्यक्ष अथवा वह अधिकारी जिसे पूर्ववर्ती पैरा के | 


अधीन शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं 
है कि कार्य मुकत करने वाले अधि 
ग्रहण करते कौ अवधि को 
के अधीन ड्यूटी माना जाए? 


यह निर्णय करल 
द्वारा कार्यभार 
बत निर्णम्न के उपदन 
दिए गए आपके में 


घोषणा 
6 घँ 
(नास) (पदसा 


कि श्री CRISS CSC SO SE 

(कार्ममुक्द किए जाचे बाले अधिकारी का नाम तथा _ 
पदताम ) | NE कक, 

Bo Et RT 

(कार्यमुक्त करने वाले अधिकारी कः" साभ) 
(पदनाम) Fo हक 


कार्यभार सॉपने तथा कार्यभार. ग्रहण करते -के संबंध 


2{ 4)-स्या +ना 58 दिषांक 4-4-59, ]9-8- 59 तथा ]7-3-59।] 


4. चिघ्रेश सें प्रशिक्षण के लिए जाने से पहले धचालमी 
पूवं औपचाश्किताओं के लिए दिए गए ससय को सागं 
सभ्य के रूप मं आला जाए।--विवेश में प्रशिक्षण 
पर रवाना होने से पहले दिल्‍ली से बाहर रह 
रहे केंद्रीय सरकारी कर्मचारीयों को ऑपचारिकताए 


कवे अधीन लोकहित में स्थानान्तरण के म।भसे 
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पूरी करनी होती हैं अर्थात्‌ चिकिल्स। जांच, पासपोर्ट और 
याला के प्रबन्ध आदि और इनमें कुछ समय लगत 

यह प्रशम उठता! हैं कि इस अवधि को क्य। म!ना जाए । 
यह निर्णय किथा गया है कि अधिकतम चार दिन तक की 
अवक्षि विदेश प्रशिक्षण के संबंध में रवासगीपूर्व औप- 
च।रिकत।एं पूरी करते के लिए दी जाए और इसे 
मर्ये समय माना जाए ।- 


[भारत सरकार वित्त मंछालय का० ज्ञा० संख्या ]2-(3) 
ई० [५ (च) /63-चिवांकः 8-2-7 9 64] . 

5. स्थानीय तबादले के नामले में रबिबार/छुद॒टी को 
विनियमित किया जाना--यूर्वी प्रभाग कलकत्ता के एक 
वरिष्ठ डाक अधीक्षक. को 8 जून, 964 के गए से 
कार्यमुक्त किया गया था और उसने डाक जीवन बीमा 
कलकत्ता में उपनिदेशक का कार्यभार 9 जून, १984 को 
पूर्वाहल में संभाल।-7 तथा 8 जून ऋमशः रकिवःरं तथा 
अवकाश का दिन था । यह प्रश्न उठाया गया था कि ऐसे 
मामलों में कार्य ग्रहण अवधि को 'किस प्रकाश विनियमित 
किय जाए । 


भारत के नियंत्रक तथा मह लेखापरीक्षक के परासी से 
यह निर्णय विथ! भथ! है कि ऐसे .मामशो में रथम अवकाश 
(अर्थात्‌ बर्ततान मामलों में 7 जून; 964) को 
नियंध 293 के अधीन कार्थप्रहण समय साचा छ 


अगला अवकाश (अर्थात्‌ 8 जून, 2964) कार्यग्रहण समय 


को साथ जोड़ी गई छुटूटी मानी जाएंगी । 


` [भारत सरकार) वित्त मंत्नांलथ, यू०ओं० संख्या 2878६. ] ५ (छ)- ' 


7]64 दिनाक 2 77-64 । | 


- 6. अपनी मजी" से तबादले फे' समले बें--केखीय 
सिविल सेवा (काये ग्रहण कॉल) के नियमों के वियम 4 (।) 
में स्थानान्त थे ब्रहृ 
कर्ने का समय स्वीकार्य है। किसी पुराने स्थान पर कार्यभार 
सौंपने की तारीख और दूसरे स्थान पर कार्य ग्रहण करने के 
बीच की अवधि:को, इमः सरकारी कर्मचे।रियों के 


मामले में कैसे चिसियसित किया जाये जिन्हें उनके अपने ही - 


अनुरोध पर स्थानान्तरितः कर द्विना जाता है, का -प्रश्‍न 
विचाराधीन रहा हैं। अब यह निर्णय किया गया है कि किसी 
सरकारी कर्मच। री के उनके अपने अनुरोध पर स्थानान्तरण 
के मासले में यदि सरकारी कर्मचारी इसके लिये आवेदन करे 
और सक्षम प्राधिकारी इसे मंजूर, करते का इच्छुक हो, 
तो पुराने स्थान पर कार्यभार सोंपने की तारीख और दूसरे 
स्थानपर कार्ये प्रहण करने की तारीख के वीच की अवधि 
को शामिल करने के लिए उस पर लागू छुट्टी नियमे के 
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हण काल) नियम; ।979 877 


अधीच उस सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार्य नियमित छुट्दीं 
मंजूरी किए जामे में कोई आपत्ति नहीं है । 


यह आदेश 8.5.79 अर्थात्‌ उस तारीख से जिस 
तारीख को केन्द्रीय सिविल सेमा (पदभ्रइण काल) नियम' 
लागू हुए थे, से प्रभावी होंगे । 

[भारत सरकार, गृह मंत्ञालय, कामिक, विभाग कार्यालय शापन 
संख्या :9077/33/67-ल्थापता (भत्ता) दिनांक 29--83] 


लेखा परीक्षा के अनूदेश 
प्रशिक्षण स्थान और जिस स्थान पर सरकारी सेवक को 
प्रशिक्षण की अवधि के-ठीक पहले और: बाद में नियुक्त किया 
जाता है, उस स्थान के बीच की यात्रा के लिए पचित रूप से' 
अपेक्षित समय को उस अवधि का भाग के रूप में समझा 
जाना चाहिए । इस नियम को ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्तियों 
पर लागू करने का आशय पहीं है जो “प्रशिक्षण पद" घारित 


. किए हुए हों, जिन्हें इस रकार माचा जाए जैसा! कि बे इन 


पदों को स्थानान्तरण पर अपने साथ ही लेकर गए हों । 


लिख परीक्षा अनुदेश (पथः मुद्रित) मैनुअल का ख़ण्ड० ], 
पाठ ॐ] का पैरा को 


लेखा परीक्षा का विर्णय 
एक सरकारी कर्मचारी को सैनिक विभाग में मियक्षित के 
लिए शिमला से मेरठ में चिकित्सा जांच के लिए भे 
था और बह यायो -घोषित होने के बाद शिमला लौट 
आया तो उसे स्थामान्तरण तथा पुनःस्थानाम्ताइपुः पर 
कार्यग्रहण समय की अनुमति होगी । ' 


लिखा परीक्षा निर्णय संकलन के भाग | का निर्णय सं० ३4] 


` लियंत्रक तथा भहालेखापरीक्षक के विजय 

यह प्रश्‍न उठाया गया है कि कया ऐसे सरकारी कर्मचारी को 
ई कार्ये ग्रहण समय स्वीकार्य होग। जिसे एक सथान से 
दूसरे स्थान पर स्थानाम्तदित किया जाता है किन्तु बाद में 
उसका स्थानार्तरण उसके छारा पुराने पद का कार्यभार 
सीपने के बद तथा नये पद का! कार्यभार संभालने से पहले रदूद 
कर दिय?! जाता है । यह निर्णय किया गया है कि पुराने पद 
का कार्यभार सौपते की तारीख तथा स्थानान्तरण आदेश 
रवद होने के कारण बाद में उसी पढ का कार्यभार ह ण करने 
के बीच फी अवधि की अनुपूरक नियम 298 के अधीन 
कार्यग्रहण समंय के रूप में मान! जाना चाहिये । 


क्र 


[नियंत्रण तथा महालेखा पैरीक्षया पत्र संख्या 997-जैखा परीक्षा/ 
767-67 दिनांक 30-8-67] 
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परिशिष्ट--6 
हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन 


I 


[गुह मंत्रालय, राजभाषा विभाग को दिनांक 28- 0-7984 का 
कार्यालय ज्ञापन संख्या 7203 2/5/83-सथ भाषा (घ)] 


विषय :--निणी प्रयत्वों से हिन्दों शिक्षण योजना की 
हिन्दी, हिन्दी दाइपिग और हिलदी आशुलिपि परीक्षाएं 
तथा स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं आदि की मान्यता प्राप्त 
हिन्दी परीक्षाएं पास करे पर ओत्साहन--एक सुश्त पुर- 
स्कार' संबंधी आदेशों बा. खसेकित किया जाना--पृश्स्कार 
को शशि में बृद्धि । 


3. उपरोक्त विषय पर अब तक के आदेशों में आंशिक 
संशोधन करते हुए, मुझे केरी सरकार के कर्मचारियों को 
(2) निजी प्रथत्नों से हिन्दी शिक्षण योजन! की हिन्दी, 
हिन्दी टाइपिग और हिन्दी आशुसिपि परीक्षाएं पास करे 
पर और (2) मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा खी 
जाने वाली ऐसी हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर, जिन्हें 
भारत सरकार (शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय) हारा 
मैट्रिकुलेशन के समकक्ष या उससे उच्चस्तर परीक्षा के 


' रूप में मान्यता दी गई है, निम्तलिखित मान से एकमुश्त 


पुरस्कार देने के संबंध में राष्ट्रपति जी को संस्वीक्षति देने 
का निवेश हुआ है :-- 


परीक्षा पुरस्कार 
(2) हिन्दी शिक्षण योजना की रू० 250. 00 (दोसौ 
प्रबोध परीक्षा पचास) 
(2) हिन्दी शिक्षण योजन! की रू० 250, 00 (दो सौ 
प्रवीण परीक्षा पचास) 
(3) हिन्दी शिक्षण योजना की रू० 300. 00 (तीन 
प्राज्ञ परीक्षा सौ) 
(4) हिन्दी शिक्षण योजना की 
हिन्दी ट।इपिग परीक्षा रू० 200, 00 (दो सौ) 
(5) हिन्दी शिक्षण योजना की रू०500, 00 (पांच 
हिन्दी आशुलिपिपरीक्षा है. सौ) 


(6) स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं रू० 500.00 (तीन सौ) 
द्वारा ली जाने वाली ऐसी 
हित्वी परीक्षाएं, जिन्हें भारत 
सरकार (शिक्षा तथा समाज 
कल्याण मंत्रालय) द्वारा 
मट्रिकुलिशन के समकक्ष या 


परीक्षा पुरस्कार 
उससे उच्च परीक्षा के रूप में 
मान्यत्ता दी गई है। 
(7) केल्रीय हिव्दी निदेशालय की रू०300, 00 (तीम 
हिन्दी परिय परीक्षा सौ) 


स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं की मान्यता प्राप्त परीक्षा और 
केखीय हिन्दी निदेशालय की परिचय परीक्षा पास करने पर , 
अराजपत्रित कर्मचारियों को एकमुश्त पुरस्कार के अतिरिक्त 
22 मास की अवधि के लिए चेतन वृद्धि की रामि के समान 
वैयविक वेतन भी दिया जाए । वैयवितक वेतन के संबंध में 
समय-सम्रय पर जारी किए गए अनुदेश इस वैयक्तिक वेतन 
के लिए भी लागू होंगे । 


परन्तु :- (7) ` जिस कर्मचारी मे पहले से हो किसी 
बोई, विश्वविद्यालय, सरक/री अभिकरण या गैर सरकारी 
संस्था द्वारा ली गई मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष या 
उससे उच्चतर परीक्षा, हिन्दी विषय (किसी भी रूप 
में) या हिन्दी माध्यम से, जिससे पास की है अथवा 
जिसकी मातृभाषा हिन्दी है, अथवा हिन्दी के सेबा- 
कालीन प्रक्षिण से छूट मिली है, वह कर्मचारी हिन्दी 
परीक्षाएं पास करने पर एक मुझ पुरस्कार पामे 
का पास नहीं होगा । 


(2) जिस कर्मचारी ने पहले हो किसी बोर्ड, विग्वधिद्या- 

लय, सरकारी अभिकरण या गैर सरकारी संस्था द्वारा 
ली गई मिडिल (कक्षा 8) या उसके समकक्ष या उससे 
उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ (किसी भी छप में) 
या हिन्दी माध्यम से पास की है, बह कर्मचारी हिन्दी 
प्रवीण और हिन्दी प्रबोध परीक्षाएं पास करने पर 
एकमुश्त पुरस्कार पाने का पाल्न नहीं होगा । 


(3) जिस कर्मचारी से पहले से ही किसी बोड, विश्व- 
विद्यालय सरकारी अभिकरण था गैर सरकारी संस्था 
दरारा ली गई प्राइमरी (कक्षा 5) था उसके समकक्ष 
या उससे उच्चतर परीक्षा, हिन्दी विषय के साथ (करिसी 
भी रूप में) या हिन्दी माध्यम से पास की' है, बहू कभं- 
चारी प्रबोध परीक्षा पास करते पर एकमूश्त पर- 
स्कार पाने का पाह नहीं होगा । 


हिन्दी) शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन 579 


22 


महे 


| 
| 
। 
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(4) जिस कर्मचारीने -- 


0) सरकारी नौकरी में आने से पहले घोषित किया 


i) 


(iii) 


था कि हिन्दी टाइपिंग में उसकी गति 25 शब्द 
प्रति सिनट या उससे अधिक थी; अथवा 


उसने पहले ही सरकार से मान्यता प्राप्त किसी 
संस्था से हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण लिया! है 
और वहाँ से हिंदी टाइपिग परीक्षा पास की है, 
अथवा 

जिसके लिए हिल्दी टाइपिंग परीक्षा पास करते 
पर एकमुश्त पुरस्कार पाने का पाल्न नहीं होता । 
वह कर्मचारी हिंदी टाइपिग परीक्षा पास करने 
पर एकसुश्त पुरस्कार पाने का पात्र नहीं होगा । 
जिस कर्मचारी ने 

भारत सश्कार की, नौकरी में आभे से पहले 
घोषित किया था कि हि आशुलिपि में इसकी 
गतिः 80 शब्द प्रति मिनट या इससे अधिक 


थी, अंथवा 


उसने पहले हीं सरार से माव्य प्राप्त किसी 


संस्था-से हिन्दी झाशुलिपि का प्रशिक्षण लिया है 


और वहाँ से हिल्दी आझुलिपि फ्रीक्षा पास 
की है, अथवा 


जिस के लिए हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण 
अनिवार्य नहीं है | बह कर्मचारी हिन्दी बाशुलिपि 
परीक्षा -पास करने पर एकामुश्त पुरस्कार पाले काः 
पाचच नहीं होगा । ` _ ` 


2. इस एकमुश्त पुरस्कार के मंजूर किए जाने और इसकी 
अदायी के बारे में अन्य शर्तें होगी :- 


जहां संबंधित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की व्यवस्था 


जो बर्मच। री प।ठ्यक्रम के रूप में अपने लिए निर्धा- 
रित परीक्षा से उंची परीक्षा पास करते है, उन्हें 
इसके लिए एकमुश्त पुरस्कार नहीं विया जाएगा । 


एकमुश्त पुरस्कार उस वैयक्तिक वेतन पर तकद 
पुरस्कार के अतिरिक्त होगा जिसके लिए 
वर्सचारी समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों 
के अनुसार पात्र है । 


एकमुश्त पुरस्कार संबंधित कर्मचारी की पहली 
बार परीक्षा में शामिल होने की तिथि से 75 मास 
की अवधि के अंदर परीक्षा पास करते पर ही 
दिया जाएगा । 


58] 

(5) जित कर्मचारीयों ने हिन्दी शिक्षण योजना के 

किसी भी कख में कशी-भी प्रशिक्षण प्राप्त किया 

हो, चाह वह कितनी भी थोड़ी अवधि का क्‍यों न 

हों, उन्हें उस प्रशिक्षण सें संबंधित परीक्षा के 
लिए एकमुश्त पुरस्कार नहीं बिया जाएगा । 

लेकिन यदि अन्य परिस्थितियों के अनुसार 

भचालन कर्मचारी इसके पात्र हैं तो उसके 

एकमुश्त पुरस्कार में से, केबल इसलिए कटौती 

नहीं की जाएगी कि वे घदा-कदा हिन्दी शिक्षण 

योजता की कक्षाओं में भाग लेते रहे हैं । 

3. जो कर्मचारी हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा ली जानें 
वाली परीक्षाओं की निजी तौर पर तैयार) करते है, उन्हें 
कार्यालय के समय में हिच्दी कक्षाओं में जाने चासि अभ्य प्रशि- 
क्षणाथियों के समा ही,निशुल्क प।ठ्य पुस्तक दी जाएगी लेकिस' 
जो कर्मचारी स्वैच्छिक हिरवी संस्थाओं की मान्यता प्राप् 
परीक्षाओं में या केन्द्रीय हिन्दी! निदेशालय की परिचय 
परीक्षा की तैयारी करते है, उन्हें निशुल्क पाठय पुस्तकों की 
सुविधा नही दी जाएगी | 

निजी तौर से परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कर्मचारी 
केवल एकमुश्त पुरस्कार के हकदार होंगें । उनके व्यथ 
अथवा उनके द्वारा संस्थाओं को दी जाने वाली फीस को 
्षतिपूति नहीं की जाएगी । 

4. ये एकसुश्त केखीय पुर्कार सरकार के उन कर्भ 
चारीयों को दिए जाएंगे जो जनवरी, 985 तक होने 
वाली संबंधित परीक्षाओं में पाझ' होंगे । 


5. यह स्पष्ट किया जाता हैं कि इस कार्यालय जशापन के 
लिए उनके किन कर्मचारियों को प्रधालत कर्मचारी समझा 
जाए, इस बारे में प्रशासनिक मंत्रालय स्वयं निर्णय 
करेगे । वैसे प्रचालन कर्मचारियों से मतलब सामान्यतः उस 
कर्मचारियों से होत। है, जिनके काम का स्थान नियंता नहीं 
होता और न घंटे नियत होते हैं मथवा जो अधिकतर दौरे पर 
रहते हैं और जिनके कारण वे नियमित रूप से हिन्दी परी- 
क्षाओं में उपस्थित नहीं रह सकते । ह 


6. एकमुण्त पुरस्कार पाने काले प्रत्येक कर्मचारी को 
इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्य/ ¡20| 3/3/76नर्‌० 
भा० (घ) विनांक 2]-5-7977 के साध जो किए गए 
घोषणापत्र को झरना होगा और इसके आग धार पर एकमुश्त 
पुरस्कार के लिए संबंधित कर्मचारी की पाता निर्धारित 
की जाएगी । 

7- एकमुश्त पुरस्कार संबंधित मंत्रालय थार विभागों वारा 
मंजूर किया जाएगा और दिया जाएगा तथा इस लेखे पर जो 
खर्च होगा उनके हारा ही बहुन किथा जाएगा। 

भारत सरकार के मंत्रालय और विश्ाग यदि चाहे तो 
विभागाध्यक्ष को उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अध्वन 
कर्मचारियों को एकमुश्त पुरस्कार स्वीकृत बारते बा 
अधिकार सौप सकते हैं । 


| 
। 
|] 
| 
J 
| 
| 
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संघ क्षेत्रों के कर्मचारियों के संबंध में एकमुश्त पुरस्कारों 
को मंजूरी और अदायगी संघ कषेललों के प्रशासतों द्वारा 
की जाएगी और इस संबंध में हुआ। व्यय संबंधित क्षेक्षों के 
प्रशासतों हारा बहन किया जाएगा! ! 


8. स्वायत्त संगठनों, विगमो, निकायों, सरकारी उद्यमों 
आदि के कर्मच।रियों के बारे में भारत सरकार के संबंधित 
प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को चाहिए कि वे इस संग- 
ठनो, निकायों आदि को सुझाव दे कि वे नकद पुरस्कार की 
योजता इसी आधार पर चालू करे और पुरस्कार स्वथं 
स्वीकृत करें | इस संबंध में हुआ व्यय संबंधित संगठनों और 
निकायों आदि दवार! ही बहन किया जाएगा । 

9' ये आदेश दिनांक 2-70-7984 से लागू सगे ज!ं। 


I 


[पभाषा विधाभ (गृह मंत्रालय) के दिभांक 37-8-7977 के, 
कार्यालय ज्ञापन संख्या :2026/3/76-रा ०भा० (घ्र) | 


विषय :-~-निज्ी प्रशिक्षण-संस्थानों में हिन्दी ठाइधिग 


और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण लेने चाले सरकारी 
कर्मचारियों को फोस के लिए एडवांस दिया जाता । 


7. राष्ट्रपति के 27 अग्रैल, 7960 के आदेश क्रे अंतर्गत 
केखीथ सरकारके निम्वश्रेणी लिपिकों/टंककों और आशु- 
लिपिक/आशुटंकाकों के लिए क्रमश:हिन्दी टाइपिग और हिन्दी 


आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य है। इभ विषयों पर विभागीय | 


अशिक्षण देने का प्रबन्ध हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत 
कुछ बड़े-बड़े शहरों में ही किया गया है । इस समय ऐसे केन्द्र 
दिल्‍ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता,.जबलपुर कानप्र और 
पटना में है । व्य!बह। रिक कठिनाइयों के कारण हिन्दी शिक्षण 
योजना के अन्त्यस ऐसे प्रशिक्षण क्रे उस सभी शहरों में 
स्थापित करत! संभव भङ्की है, जहां केस्रीय सरकार के कार्यो 
लय है । जहां ऐसे क्रेन्र नहीं है, एन स्थानों में तनात कमे- 
चारियों को निजी तौर पर इन विषयों का प्रशिक्षण लेमे के 
लिए प्रोत्साहित करने के के लिए प्राघधान किया गया है कि 
उन्हें हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी टाइपिंग परीक्षा और 
हिन्दी आशुलिपि परीक्षा, निजी तौर पर पास करने पर, 
अन्य वित्तीय ओत्साहनों के अतिरिक्त एकमुश्त पुरस्कार 
भी दिया जाए-- हिन्दी टाइपिग के लिए 50 रूपये और 
हिन्दी आशुलिपि के लिए 300 रूपये । 


2, निजी तौर पर प्रशिक्षण लेने के लि इन क [ यों 
को अधिकतर प्राइवेट संस्थाओं का सहारा लेना पड़त! है । 
यद्यपि संबंधित परीक्षा पास करने पर इन कर्मचारियों को 
एकमुश्त पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है, फिर भी चूंकि 
इसके लिए इन्हें पहले अपने पास से फीस आदि पर खर्चा 
करना पड़ता है, बे प्रशिक्षण में खास रूचि नहीं लेते । इस 
बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि ऐसे कम- 
चारियों को जिन के लिए हिन्दी टाइपिग अथवा हिन्दी आशु- 
लिपि प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है और जो प्रशिक्षण के बाद 


संबंधित परीक्षा पास करने पर किये गये प्रावधानों के 
अनुसार एकमुश्त पुरस्कार पाते के पाल्न है, उन्हें निजी तौर 
पर प्राइवेट संस्थानों में हिन्दी टाइपिग और हिन्दी आशु- 
लिपि का प्रशिक्षण लेने के लिए, नीचे लिखी शर्तों पर, 
बतौर एडवासं, बिना व्याज, अधिक से अधिक क्रमशः 
700 रूपये औंर 200 रूपये दिये जाएं । 


(2) एडवांस की राशि कर्मचारी द्वार! प्राईवेट संस्थान 
को फीस के रूप में दी जाने वाली बाझतविक राशि 
(हिन्दी टाइपिम के लिए 6 महीने की फीस और 
हिल्दी आशुलिपि के लिए 72 महीने की फीस) 
अथवा ऊपर बताई गई राशि, जो भी कम हो 
वह्‌ होगी ! 


(2) संबंधित संस्थानों में दाखिला लेने के 3 महीने 
वाद, कार्यात्रय के अध्यक्ष के, कर्मचारी के तब तक 
के प्रशिक्षण से संतुष्ट होने पर हो, कर्मचारी को 


एडवांस दिय! जाएगा । इसके लिए कार्यालय, 


का अध्यक्ष अन्य बातों के अलावा, संबंधित 
संस्थान से प्रमाणपत्र भांग सकता है कि संबंधित 
कमचारी नियमित रूप से प्रशिक्षण के लिए 
जाता रहा है तथा उसकी प्रगति संतोषजनक है। 


(3) यह एडवांस, अन्ततः, कर्मचारी के हिन्दी शिक्षण 
योजना की हिन्दी ठाइपिंग/हिन्दी माशुलिपि 
परीक्षा पास करने पर मिलने बाले एकर्मृश्त 
पुरस्कार में से काट कर, वसूल किया जाएगा 

यदि कर्मचारी एडवांस लेने की तारीख से, एक साल+की 

अवधि में हिन्दी टाइपिंग परीक्षा और ।-$ साल की 

अवधि में हिन्दी आशुलिपि परीक्षा पास नहीं करता है तो, 
एडवांस की राशि उसके वेतन से, इस अवधि के तुरन्त बाद 

चार बराबर बराबर किस्तों में बसूल कर ली जाएगी । 


परीक्षा पास करने की अवधि को किसी भी परिस्थिति 
में बढ़ाय! नहीं जाएग। । | 


3. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त, यह एडवांस, पाल 
कर्मचारियों को कार्यालय के अध्यक्ष की व्यक्तिगत जिम्मेवारी 
पर सरकारी कर्मचारियों को बिता ब्याज दिये जाने वाले 
अन्य एडवांसों की सामान्य शर्तों के धीन, किया जाएगा 
और इसका लेखा-गोखा भी वैसे ही रखा जाएगा । 

इस प्रकार की शर्तों पर संघशासित क्षेत्रों के कर्मचारी 
भी इस एडवांस के पात होंगे । 


इस एडवांस की र/शि नीचे लिखे खाहे में दिखाई जावे :- 

766-सरकारी कर्मचारियों को उधार आदि अन्य 
अग्निम हिन्दी ट!इपिग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण 
के लिए उधार” । 

सरकारी उपक्रमो आदि के कर्मचारियों के बारे 
में भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों 


` (ग)] 
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और विभागों को चाहिए कि वे इन उपक्रमो आदि को 
सुझाव दे कि वे उपर्युक्त सुविधा अपने कर्मचारियों को 
झी दें । 

4. यह आदेश बित्त मंत्रालय की 4 अप्रैल, 3977 की 
अभ्सण्टिण्सं० 852६० ही (ए) तथा वित्त मंत्रालय 
(आशिक कार्य विभाय की 22-7-2977 की अ०्श/०डि० 
संण्डी 774बी/एशी./77 द्वारा प्राप्त सहमति से 
जरी किया गय। है ।) 


IE 


हिन्दी परीक्षा पास करने के लिए वैबक्तिक वेतन की मंजूरी 
भूल निम 9(23) के नीचे भारत सरकार का आवेश 
(3) देखें । 

ग. 


[चारत सरकार, गृह मलाझथ, राजभाषा विभाग के दिनांक 
22-8-2983 के कार्यालय ज्ञापन संख्मा एँफ० 24032/55/76-राणभाषा 


विषय ;-~निवय फे अतिरिक्त हिदी में सरकारी कास 
करने के लिए आशुलिपिकों तथा दाइपिस्टों को "हिन्दी 
प्रोत्साहन भत्ता” छैना । 

7: केखीय सरकार की राजभाषा मीलि, राजभाषा 
अधिनियम, 3969 तथा राजभाषा (संघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग) “नियम, 7976 में निहित है । 
जिनमें सरकारी प्रयोजनों के हिन्दी के . उत्तरोत्तर प्रयोग 
के बारे में कई प्रावधान किए गए हैं4 केसीय सरकार के 
सरकारी कामकाज में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने 
के उद्देश्य से अधिनियमः तथा चियमों के इन प्रावधानों ये 
बारे में अति वर्षे एक वाधषिक कर्थम जारी किया जाता है 
और सभी मंज्ञालयों /विश्ा्गों इसका! अनुपालन तथा 
वाधिकं कार्यक्रम में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने 
के लिए यह जावण्यक समझा गय! है कि हिन्दी में अपना 
आशुलिपि तथा टाइप का काये करने वाले आशुनिपिक 
और टाइपिस्ट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों । क्योंकि 
अंग्रेजी आशुलिपिकों तथा ८/ईपिस्टों के अतिरिक्त हिन्दी 
आशुलिपिक और हिरवी टाइपिस्ट नियुक्त करने पर अत्य- 
धिक खर्च होता था इस लिए अंग्रेजी अ'शुलिपिकों/टाइपिस्टों 
को विशेष भत्ता देकर द्विभाषी आशुलिपिकों और टाइपिस्टों 
की उपलब्धि बढ़ाने के प्रस्त/व पर इस विभाग में विचार 
हो रहा था । 

2, वितत मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से अब 
यह निर्णय लिया गया है कि मंत्नालयों/विभागों तथा उसके 
सम्बद्ध और . अधीनस्थ कार्यालयों में काये कर रहे उन 
आशुलिपिकों और ट/इपिस्टों को जो ैग्रेजी ट।इप/आशुलिपि 
जानते हैं और अंग्रेजी के अतिरिमत हिन्दी में भी अपना 
सरकारी कार्य करते हैं। करमशः 60 रुपये तथा 40 रुपये 


प्रति मास विशेष भत्ता दिया जाए । केवल बही अंग्रेजी 
भाशुलिपिक/ट'इपिस्ट इस भत्ते के पाळ होंगे जो हिन्दी में 
प्रौसतन 5 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रति दिन अथव/ लगभग 
300 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्न प्रति तिमाही इंकित करते हैं । 
केबल एक य! दो पंक्तिथों के प्रारप/िप्णियां इसमें शामिल 
नहीं होंगे । यह विशेष भत्ता वेतन नहीं माना जाएगा और 
इस राशि पर मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर 
प्रतिकर भत्त। और अन्य भत्ते देय नहीँ होगे । 

3. जिस कर्मचारी कौ यह भत्ता दिया जाएगा ज्च्हेँ 
यह सिद्ध करने के लिए कि बह गपन। सरकारी कार्य दोनों 
भाषाओं में करता है संलग्न प्रोफार्मा में एक माणप, 
अस्तुत करना होगा । आशुलिपिकों के लिए यह अमाण-पक्ष 
इस अधिकारी द्वारा विया जाएगा जिस के साथ चहू काम 
करता है और ढाइपिस्टों के लिए यह्‌ प्रमाण-पत्र संबंधित 
अवर सचिव या कार्यातय ज्रयक्ष, जैसी भी स्थिति हो द्वारा. - 


दिया जाएगा । जब आशुलिपिक था टाइपिस्ट: दोनों * 


भाषाओं में कर्म करना लारम्भ करें तब से' पहुले 6 भहीरों 


के लिए यह प्रमाण-पत्र प्रसिमास देना आवश्यक होमा और 5 


उसके पण्चात्‌ प्रत्येक 3 महीने में एक बार | Ml 


4 वर्तमान योजना जिसके अन्तर्गत हिन्दी आ 
और हिन्दी टाइपिस्ट का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक अ : 
करने पर वैयक्तिक वेतन के रूप में अग्निम वेतन जिया 
दी जाती है जारी रहेंगी परन्तु जब इस योजना के बँकात 
विशेष भत्ते का लाभ मिलने लगेगा तब से अंग्रिम 


वृद्धियों का लाभ समावत कर दिया जाएगा |: ५ ० उ? 


5. कार्यालय अध्यक्ष कथा आाशुलिपिकों और ४ 
पर पर्यवेक्षी निर्यत्रण रखने वाले अधिकारियों का यह इत्तर 
दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय झडू 
के अनुरूप थह विशेष भत्या संबंधित अश़ूलिपिक/ठिाइपिस्ट 
दारा द्विभाषी रूप में कार्य करने पर ही प्राप्त किया जाए। 
इन निर्देशों के दुरूपयोग और वास्तव में कार्य किए बगर 
विशेष भत्ते के विनियोग से अभिप्राय उसी प्रकार का 
बुरूपयोग माचा जाएगा जैसे कि केन्द्रीय सरकार के नियमो न 
के अंतर्गत यात्रा था अन्य भत्तों के विनियोग के संबंध में 
अतियमितता को समझा जाता है । इस पहलू पर निगरानी ` 
रखने के लिए कार्यालय अध्यक्ष यदि चाहें तो अपने हिन्दी 
अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैँ । 


76. यह योजना 75 मई, 987 से आगे भी जारी 
रहेगी । 


4 


[गुह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का दिनाक 76 फरवरी, 7988 
का कार्यालय ज्ञापन संख्या []-320:3/3/87-राजभाषा (क-2)] 

विषय :-~सरकारी कास-काज भूल रूप से हिन्दी में 
करने के लिए प्रोत्साहन योजना । 


7, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग वे! विनांक ।6-7-2987 के कार्यालय ज्ञापन सं० 7303 4/3/85-पाज्भा० (ग) द्वारा संशोधित ! 


TAB] 70.9, & T/ND/B8 


हिम्दी शिक्षण योजना के अन्तगं प्रोत्साहन 587 


7. सरकारी कामकाज में मूल हिन्दी टिव्पण/आलेखन 
के लिए एक संशोधित प्रोत्साहन योजन! जारी की गई थी । 
इस थोजना की और अधिक उदार बनाने के लिए इस 
विक्षाग को समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं । केम््रीय 
राजभाषा क!यान्वयन समिति की 27 सई, 7987 को 
हुई बैठक में भी हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहन 
योजना! में परिवर्तत करने के सुझाव दिये गये थे । इन 
सभी सुझावों पर विचार करने के बाद वित्त मंत्रालय 
की सलाह से एक नई प्रोत्साहन योजन! घारस्भ करने का 
निर्णय लिया गया है, जो 25 मई, 7984 के कार्यालय 
ज्ञापन द्वारा जारी की गई प्रोत्साहित योजना के स्थात पर 
चलाई जाएगी । योजना क विवरण इस प्रकार है :-- 


2.7) योजना काः क्षेत्र -भेखीच सरकार के सशी 
संत्तालय/विभाग/सम्बद्ध णौरः. अधीनस्थ कार्यालय अपने 


“सघिकारियों/ कर्मचारियों केलिए स्व॒तंत रूप से इस योजना 


को लागू-कर श्कते-हैं + ३... ९ 


(2) पाहता! ` ` 
(क) सभी ` श्रेणियों 


वे अंधिकारी/कर्मच/दी इस 


० „योजम में भाग ले सकते हैं जो सरकारी कासं हे 5 ५-६ एकक माणा जाएग। । रक्षा मंत्ञालग या डाकतार विभाग 


पुर्णतः था कुछ हृद तक भूल खूप से हिस्दी में 
करित हुँ। का 5 


(ख) केवल वहीं अधिकारी)कर्मचारी पुरस्कार के 
तथा खा कषे (थर्थातू, | 


पात्र होंगे जो “क, 
बिहार, हरियाणों, हिम।चल प्रदेश, मध्य प्रदेश, 


__ शजस्थान, इत्तर प्रदेंशे:युजरात, महाराष्ट्र और 
पंज।ब राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप 
संमू, दिल्ली संघाहाज्य कषेत्त तथा चण्डीगढ़ संघ 
राज्य कोह) में वर्ष में बाम से कम 20 हजार शब्द. 


` तेथ मे क्षेत्ष (जिसमें “मा ब “ख” क्षेत्र के 
` अलावाःचाकी सभी शाज्य और संघ राज्य क्षेत्र 


शामिल: हैं) में वर्ष “में कम से कम 70 हजार 


शब्द हिन्दी में लिखें। इसमें मूलटिप्पणी च प्रारूप 
के अलाघा हिन्दी में किए गए अन्य कार्य जिनका 
सत्यापन किया जा! सके; जैसे रजिस्टर में इन्द” 
राज, सूची तैयार वारना, लेखा का काम अदि 
भी शामिल किए जाएंगे । 


(ग) आशुलिपिक/टाइपिस्ट, जो सरकारी कामकाज 
में हिदी के प्रयोग को बढ़ावा देने सम्बन्धी किसी 
अन्य योजना के अन्तर्गत आते हैं, इस योजम! में 
भाग लेने के पाल्न नहीं होंगे । 

(घ) हिन्दी अधिकारी और हिन्दी अनुवादक जो 
सामान्यतः अपना काम हिन्दी में करते हैं, वे 
इस योजना में भाग लेने के पक्ष नहीं होंगे । 

(3) पुरस्कार--भाग लेने वाले कर्मचारियों को 

प्रतिवर्ष उनके हारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर 

भिम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगे :--- 


(क) फेय सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग|सम्बद्ध 
कार्यालय के लिए स्वतंत्र ूप से । 


प्रत्येक रु० 
पहल! पुरस्कार (2 पुरस्कार) ....... 500 
दुसर पुरस्क/र (3 पुरस्कार) ....... 300 
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार) ,...... L50 


(ख) केसरीव सरकार के किसी विभाग के प्रत्येक अधी- 
नस्य कार्यालय के लिए स्वतंन्त् कप से : 


प्रत्येक २९ 
पहल पुरस्कार (2 पुरस्कार) ,..,... 400 
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार) ,...... 200 


तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)... .... . 59 
(4) योजना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक अलग भौगोलिक 
स्थिति बाले कार्यालय को स्वतंत्र एकक माना जाएगा । 


. उदाहरणार्थ, अलग क्षेत्र में स्थित आयकर जाधुक्त के अधीन 


संहायक भायकर आयुक्त आदि का कोई कार्यालय अथवा 
रेलये के मण्डल रेल प्रबन्धक के अधीन क्षेत्रीय अधीक्षक 
आदि क कार्यालय इस योजना के चलने के लिए एक स्वतंत्र 


के अधीनस्थ तथा संबद्ध कार्यालयों आदि के बारे में भी ऐसी 
ही स्थिति होगी । 
(5) पुरस्कार देने के लिए सापदण्ड : ` 
(क) मूल्यांकन करने के लिए कुल 50. अंक खे 
जाएंगे । इनमें से 70 कंक हिन्दी में किए'गए 
काम की म्ना के लिए रखे जाएंगे और 30 अंक 
विचारों की स्पष्ठता के लिए होंगे ॥ तित ` 
(ब) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, 
कन्नड, मलयालम, बंगाली, उडिया या असमिया 
हो उन्हें 20 प्रतिशत तक बातरिकत अंकों का 
लाभ दिया जाएगा । ऐसे कर्मचारी को दिए 
जाते वाले वास्तविक अंकों के ल/भ का निर्धारण 
मूल्यांकन समिति द्वारा किथ। जाएगा । ऐसा 
करते समथ समिति उच अविक/रियों/ कर्मचारियों 
के काम के स्तर वो भी ध्याच में रखेगी जो अन्यथा 
उससे क्म में कपर हैं । 


(ग) प्रतियोगी प्रतिदिन संलग्न प्रपन्न में अपने हिन्दी 
में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखेंगे । प्रत्येक 
सप्ताह के लेखे-जोखे पर अगले उच्च अधिकारी 
हास सत्यापन करने के बाद प्रतिंहस्तादार किए 
जाएंगे । यदि अनुभाग का अधिकारी स्वयं लेखा- 
जोखा रखता है तो कर्मचारी को लेखा-जोखा 
रखता! आवश्यक नहीं होगा! । 

(घ) एक वर्ष के अन्त में प्रत्येक प्रतियोगी हिन्दी में किए 
गए अपने काम का लेखा-जोखा प्रतिहस्त/क्षर 
करने वाले अक्षिकारी के माध्यम से मूल्यांकव 
समिति को प्रस्तुत करेगा । यदि प्रतिहस्ताक्षर 


। 
| 
| 
{ 


हिन्दी शिक्षण योजना के अस्तर्गत प्रोत्साहन 589 


करने वाला अधिकारी या विभाग प्रमुख स्वयं अनुसार समिति के गठत में परिवर्तन किया जा 
पूर्णतया निगरानी रखता है और लेखा-जोखा सकत है। ! 
हज न + आवश्यकता नहीँ होगी और 3. पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी /कर्म- ! 
उनका चारी के सेवा विवरणी में भी समुचित उल्लेख कार दिया 


(7) मूल्यांकन समिति : जाएगा । पुरस्कार प्राप्त करने बलों की एक सूची कृपया | 
A भागों सें हिन्दी oe इस विभाग को भी पुष्ठांकित कर दी जाए । | 
मंत्रालयों हि में हिन्दी प्रभारी संयुक्त सचिव, . SA तक 

संगठन और पद्धति के प्रभारी अवर सचिव और Re) सिभ ता परे हाने वाल खाच का बहुन 

FR fe अव्यक मंत्रालय/विभाय/कार्यालय द्वारा अपने बजट प्रावधान 

रष्ठ हेन्दी f हिन्दी र 

| उ ह् eerie अ इ से किया जाएगा! । विभाग/कार्यालय का अध्यक्ष मूल्यांकन 

ति के सवस्य हो सकते हैं । संबद्ध और 


समिति की सिफारिशों पर इस परिपत्र के अधिकार से 


अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग/कार्यालय के पुरस्कार स्वीकृत कर सकता है । इस पुरस्कार योजना पर 


अध्यक्ष, हिन्दी अधिकारी और एक अभ्य राज- वित्त मंत्नालय (व्यय विभाग) ने अपनीसहमति अण्शा ०टि० 
पत्चित अधिकारी या राजभाषा अधिकारी इसके संण्एच-78/5/.], 87/दिन्ांक 27--7988 हार दे दी 
सदस्य हो सकते हैं । तथापि विभिन्‍न संबंधित । 
कार्यालयों में अधिकारियों की उपलब्धता के 5. यह्‌ योजना 7 अप्रैल, 7988 से लागू होगी। j 
प्रोफार्सा SS | 
~ शी /कोमती कुमारीं Vad SS OS PRS की CI FPN कोः °° ° ' सुसाप्तुः | 
होने वाले सप्ताह में हिन्दी के मूल काम की साप्ताहिक विवरणी ! । 
॥ भिवरणी 
कमस तिथि कुल फाइलों, रजिश्टरों, हिन्दी में लिखे गए टिप्पण हिंदी में क्रिए गए उच्च अधिकारी के 0 
मादि की संख्या जिनमें, और आलेखन के शब्ों अच्य कास हस्ताक्षर (सप्ताह 
हिन्दी में काम किया मया । की संख्या. fe re में एक क्षार) 


संक्षिप्त ब्यौरा शब्दों की संख्या 2 


३ 2 धर E] 4 5 5 प्र 
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स्थानीय नि्धियां---में स्थानांतरण--मूल नियम ।29 

किसी भी सरक क को भारत से बाहुर--नमें उप्तकी इच्छा के 
विरुद्ध स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा--मूल नियम 220{क) 

“संयुक्त राष्ट्र, पेंशन निक्षि योजना में हिस्सेदारी--मुल नियम 
223 (भारत सरकार का आदेश) 

यदि--सर गए सरकारी कर्मचारी को सरकारी झवा में किसी पद 
पर स्थाचापक्ष रूप से नियुक्त किया गया हो तो उसका वेतन-- 
मू नियम 724 

बह क्रियाविधि जिसमें स्थानांतरित व्यक्ति को--भुगतान करता है--- 
सूल नियम .7 (भारत सरकार का आदेश 5) 

जब-_में होते पर एक के खिए एक” सिद्धांत के अगुसार प्रौफार्मा 
परदोन्नति--मूल् नियम 773 (भारत सरकार का आदेश i} 

अभिदा की वर--सूल नियम] 76 तथा पािमष्ट ! 

अन्यत्ञ निमोजक से पेंशन था उपदान प्रहण झरने के लिए मंजूरी 
आवश्यक है --मूल निस ०३7 

“भर गए अराजपतित सरकारी कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका--- 
अनु० वियम 208 

साच्यताप्राप्त संघों/यूनियनों में--के कर्मचारियों के लिए विशेष 
आवधान--नमूल नियम ।75 (आरत सरकार का आदेश 7 ) 

“के लिए पाल अस्थायी सरकारी कर्मेचारी--मूल्त मियम 2]] 
(भारत सरकार का आदेश 2) 

शर्तें आदि जो का-मुक्त करने से काफी पहले निर्धारित की जानी 
चाहिए--मूल नियम 7] (भारत सरकार का आदेश 3 ) 

“में स्थानांतरण के लिए राष्ट्रपति को मंजरी आवश्यक 
मूल नियम ३79(छ) 

जंब-में स्थानांतरित 
छुटूती तथा पेंशन 


भनुशेष हो | मूल निय ३77 
लिए भंशदात के अन्तर्गत भी 


(मू) 


अप्राधिकृत अनुपस्थितिः 


उपबन्ध को लागू करने के लिए सक्षम प्राधिकारीन-पूल सिय 
नियम 3 7-फ, टिप्पणी % 

विशिष्ट प्रयोजन के लिए सेवा में ब्यवधान/विच्छेद के कारणों 
समक्षता--मूल नियम ]7नक 

केवल पर्याप्त अवसर देने के बाद ही' पैनल उपकधों का लेमा-- 
मूल नियम !7क (भारत सरकार का आदेश 3 ) 


असाधारण छुट्टा 


जब--नचिकित्सीय प्रमाणपत्न पर ली गई हो तो बेदनवाद्धियों की 
यण~सूल वियम 26(ख) 

राष्ट्रपति यह निदेश दे सकेगा कि चिकित्सीय प्रमाणपल्ल पर ली गई 
छुट्टी से भिन्न--वेतनवृद्धियों के लिए गिनी जाएगी--- भूल विभ्रम 
26(ख) परच्तुक 


अस्थायी पदन 
“की परिभाषा--मूल सियम 9(30) 


कर्मचारी के--की अवधि बढ़ाना--मूल नियम 
53(भारत सरकार का आदेश) 
वेतन नियत करना--मूल नियस 39-40 


ज्ञायु-- 
जिस पर सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होना है---मृल नियम 56 
नावास-स्थान (आवास-स्थानों ) का आबंस्न--. 
“को निलंबित करने की शत---अनुपुरक नियम 34 


सामान्य 
शर्ते--अनुपुरवा मिथम 34-.37 


इस्ास 
सामान्य अनुदेश--मूल' नियम 48 (भारत सरकार का आदेश 7) 
~~की स्वीकृति बिनियमित करने वाले मियम--मूल नियम 48 
उपलब्धियां-- 
मूल नियम 45-क और भूल नियम 45-8 गल नियम 4#-ग के 
प्रयोजनों के लिए---की परिभाष 
अनुज्ञप्ति फीस. आरवट की--के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी--- 
मूल नियम ।५(ख) (१) 
भूल नियम 45-ख-[ (ख) (;} 
““राष्ट्रपति द्वारा वेतन के रूप में वर्गीकृत की जाएं--मूल मिम 
9(24) (क) (iii) 


औसत घैतन-- 


किसी पद के औसत देवन की गणना कैसे वी जाए--मूल “नियम 
9(37) (भारत सरकार का आदेश 2) 
ष्क 
कदाचाए-- 
““कें मामले में कम वेतव बाले पदां पर स्थानातरण--मूल लियम । 5 
कर्ष 
समय-वेसनमान वाले पद सें--की सम्पूर्ण अवधि उस समय-बेतनमान 
में वेतनवृद्धियों के लिए गणना में लो जाती है--मूल नियम 26 
(क) 
अनिवार्य तथा हिन्दी परिक्षाओं में बैठता---के रूप में माना जाए-- 
मूल नियम 9(6) (भारतर सरकार का आदेश 4) 
वे परिस्थितियां जिते केद्रीय सरकार किसी एरकारी' कर्मचारी 
को--के रूप में घोषित कर सकती हो---मूल मिगम 9 (8) 
(ख) 
अशिक्षण को---के रूप में माने जामे की शर्ते>-मूल नियम 9(6) 
(घाय सरकार का आदेश 22) 


बेतन और भत्तों की गणना करने की वारीख--मूल नियंस ]7 

“की परिभाषा---भूल नियम 9(6) 

सरकारी कर्मचारी--से लगातार पांच 
सरकारी भौ 


वर्ष उगे अगुपस्थिति के पवार 
हीं रहेगा--मूल नियम 78 
भारत में शिक्षण या प्रशिक्षण चर्चा के दौरान सरकारी कर्मचारी. 
पर हु--मूला नियम 9(6) (ख) (r) 
भारत में शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम” अभिव्यक्ति का 
विवेचन---मूल नियम 9(6) (भारत सरकार का आदेश । 9) 
कार्यप्रहूण समय की गणना--नके 


96) (छ) (77) 


तैनाती आदेश की प्रतीक्षा की अवधि को--के रूप में माना जाए... 
मूल नियम 9(6) (भारत सरकार का आदेश ] ) 
अभियंता अधिकारियों के कामले में भण्डारों की जांच तथा 


निरीक्षण में लगी मवधि--.-मू ल नियम 9(6) (भारत सरकार 
का आदेश !7) 


रूप में की जाए--आल चियस 


नियुक्ति से पहले के प्रशिक्षण की अवघि को विभागीय परीक्षाओं 
में बैठने की पात्रता के लिए---के रूप में माना जाना--मृल निग्र 
9(6) (भारत सरकार का आदेश 24) 


गरिनीक्षाधीन या शिक्षु के रूप में सेवा जब-...के छप में मानी जाए 
सूल नियम 9(6) (क) { 7) 

यादवा के दौरान बाध्यकारी परिस्थितियों में रुकने की अवधि को... 
के झूप में माना जाना,---मुल निम 9 (6) (भारत सरकार 
का आदेश ।5) 


i 
i 
f 
| 
| 


अनुक्रमणिका 


ठोका सीखे का लियस--- 


अपात कमीशन से सिबिल नियोजन पर वापिस आने पर सेवा की 
गणना“ की लाभू करता--मुल नियम 30 (भारत सरकार 
का आदेश 9) 


“-के अधीन लाभ मंजूर करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायीजत-- 
मूल नियम 30 (भारत सरकार का आदेश 6) 

“>से संबंधित विभिन्न निणयों की सही परिधि--मूल नियम 30 
(भारत सरकार का आदेश 4) 

~-के भार्मदर्शी सिद्धांत--मूल नियम 30 {भारत सरकार का आदेश 
2) 

एव के लिए एक नियम---मूल नियम 30 (भारत सरकार का आदेश 
०) 

भारत [विदेश में प्रशिक्षण/अनुदेश पर रहते हुए औफार्मा पदोन्चति--- 
मुल नियम 30 (भारत सरकार का आदेश १0) 

विदेश में अतिलियुक्तित पर भ्रेजे गए सरकारी कर्मचारियों पर--- 
लागू करने के मामले में रौक--मूल तियम 30 (भारत सरकार 
का आदेश 5) 


कम और झत्लों की गणना करने कौ--मूल ति० ।7 जन्म 
में परिवेश करने के लिए क्रियाविधि--मूल निथम 56 
हिप्पणी (भारत सरकार का आदेश 7) 


त्यशतपल्ञ-न 


| होंने पर आवश्यक चिकित्सीय प्रमाणपत्क 
क, हिणी । 
रकता~ भूल नियम 22 (भारत 


सरकार का 


मूल नियस 3(2) और 37 (भारत सरकार का आदेश 3) 

के अधीन पुनः निर्धारण के मामले में स्वतःपार करना 

कनिष्ट समय वेतनमान का--वरिण्ठ समय बेतनमाल में लागू 
नहीं किया जा सकता--मूल नियम 25(भारत सरकार का आदेश 
54) 


पहुले से लागू---पार करने पर स्तर का नियतन 
(भारत सरकार का आदेश ]} 


मूल निम 25 


लागू किए. जागे पर सरकारी कर्मचारी को सूचना दी जाए-«- 
मूल नियम 25 (भारत सरकार का आदेश 3) 


“से टीक ऊपर की वेतनवृद्धि वितगवृडियां रौकनें बाले सक्षम प्राधि- 
कासी की मंजूरी के बिना नहीं दी जाएगी मूल नियम 25 
अगला पुतरीक्षण: 


“मूल तियम 25(आरत सरकार का आदेश 4) 
पदन्न पद में वेतत मियत करते समय-«पार करने पर कोई आदेश 
आवश्यक नहीं---मूल तियम 22-ग (भारत सरकार का आदेश 4) 


निम्नलिखित सामलों पर विचार करते वी क्रिया विधि--जव विभागीय 
कार्यवाहियां विलम्बित हो--मृजझ् भियम 28 (भारत सरकार 
का आवेश 7) 
जवआचरणकी जांच की जा रही ही ~--मूल नियम 25 (भारत सरकार 
का आदेश 7) 
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“क्रो हटाए जाने के बाद वेतनवृद्धि की सामान्य तारीख बहाल 
करनान--सूल निमरम 25 (भारत सरकार का आवेग 9) 
बहाली पर--लागू किए जाने तथा वेतन नियत करने के लिए 
संशोधित क्रियाविधि--मूल नियम 25 (भारत सरकार का 
आदेश 5) 

जब-~-पारः करते की नियत तारीख वेततवूद्धि रोकने को शास्ति 
की समाप्ति के बाद पड़ती ही --मूल नियम 25 (भारत सरकार 
का आदेश 32) 


जब --के बाद की वेतनवृद्धि की अनुमति गलती से दी दे गई हो-- 
मूल नियम 25 (भारत सरकार का आदेश ।3) 


जब एक ही रिपोर्ट लिखे जागे से पहले ही अधिकारी को--पार 
-करमी होती है--मूल नियम 25 (भारत सरकार का थादेश 
22) 

जब अ के स्तर पर रूका हो और बेंतनषृद्धि रोकने की 


शास्ति लगाई गई हा--मूल निरस 25 (भारत सरकार का 
आदेश 30) 


दृराघार--- 


जिस सरकारी कर्मचारी को-- के कारण मिम्त ग्रेड में अववत कर दिया 
गया था किस्तु बाद में पदीण्नत दिया गया, उसकी पिल 
सेवा वेतभवृद्धि के लिए गिनी जा सकती है--भुंल लियमं 29 


क 
ध्रारणाधिका---- 
चे परिस्थितियां जिनमें सरकारी बामे 
बना रहता है--मूल भिम !3 
वे परिश्थित्तियां जिममें- 


पं का अपने पद ए३--- 


जित करता है--मूल जिथ 
के समा है~-भूल नियम ] ९ 
सरकार का आदेश ) 


| नए पद भें--प्रदान करे 
मूल निम ।5 


ण /पदावनति होने की स्थिति 
के लिंए गधिसंख्यक पद का सुजन करवा-- 
(भारत सरकार का आदेश 7} 


~-की परिभाषा--मूल नियम 9(23) 
अन्यक्ञ सेवा के दौशत--मूल नियम 3 
कार्मेत्रहूण काल के दौरान--न्मूज़ नियम ।5 
छुटूटी के दौरान--मूल नियम ]3 
एक पद पर केवल एक अनन्तिम नियुबिस---सूल नियम 34 (भारत 
सरकार का आदेश 2) 
सैनिक सेंघा में बुलाए जाने पर सिविल पद में--को बनाए रखना-- 
मूल नियम ]3 (भारत सरकार का आदेश 2) 
जित सरकारी कर्मचारियों को अन्य विभागों में नियुक्त किया जाता 
है उनके मामले में मूल विभाग में--रखा जाता--भूल नियम ।3 
(भारत सरकार का आदेश 2) 
विकासशील देशों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर--रखता--भूल 
नियम 73 (भारत सरकार का आदेश 3) 
तीन नर्षा के भीतर अधिवर्षिता के मामले में.--के निलम्बन 
का सहारा म लिया जाना--मूल नियम ।४ (भारतं सरकार 
का आदेश १) 
बाह्य सेवा के नियोजक द्वारा स्थायी रूप से आमेलित कर लिए जाने 
की हालत में---का समाप्त होता--मूल नियम 7 4-क (भारत 
सरकार का आदेश ]) 


f 
| 
| 
| 
| 


अनुकमणिका 


इसमें समचुणरी भत्ता नहीँ आता--मूल निम 9(5) 
छुट्टी या अस्थायी अन्तरण के दौरान लिया जा सकेगा--अनु ० ऑन 
6 तथा एन 
इसमें यात्रा भत्ता आता है --मूल निवम ७(5) 
इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए कि भत्ता कुल मिलाकर 
लाभ का खोत न बन जाए--मूल नियम-44 
प्रत्याधो जम-- ( प्रत्यायोौजयों } --- 
कखीय सरकार, भूख नियमों द्वारा उस दी गई कत्िपय शक्तियां 
अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगी--सूल 
नियम 6 
परिशिष्टों में दिए गए---पर वित्त मंक्ष/हय की सहमति दी गई मान 
ली जाएगी--अलु० नि० 308 
भूल चिथमों के अधीन किष्ट्वा भी शक्तियों का प्रयोग अधना प्रत्यायोजन 
i वित्त मंत्ञालय मे परामण किए किसा नहीं 
भूल नियम 7 
नियम बताने की शक्ति केखीय सरकार, हर परत्मायीजित्त 
जा सकती--मूल नियम (के) ` 


प्रथम नियुक्ति-_- 
होने पर जिस तारील 
““हीने पर स्वास्थ्य प्रभाणा 


लना रम्भ होता है. 
नु० लिभरभ 3 


ोफार्सा. पदछ 
~ -अस्म्‌ "निकराः 


प्रतिक वेम 


पुनर्तियुवंत अः 
किसी इच्च पद पर परे - 
जब किसी सश्कारी कर्मच।री को अथय वेतनमान 
अन्निष्ठायी छा से लियुक्ल किया गया 
जब किसी सरकारी 
सियुकत 
जब पद का वेतन बदल दिया भ 
फौ 
“सरकारी कर्मचारी हारा: 
तथा अनु० ति० 9 
समेकित अनुदेश--अनु ० निथम ।2 (भारत सरकार का आदेश- 
!) 
प्राइवेट व्यक्तियों या निकायों आदि से अनु० निल ।] 
“सरकार के पास कब जमा करबानी चाहिए 


स्वीक्षति--मूल नियम 9( 6) (क) 


अनुण लियम 72 
ब्र 
बहाल क्रता-- 
यदि--के बाद पच्यति या निलम्बन हो जाता है तो उसका वेतन 
और भत्तो पर कया प्रभाव पड़ेगा--मूल नियम 54, 84-क 
तथा 5५-ख 
है 
भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति-- 
~~पर सरकारी कर्मचारी के ओसत वेतन की संगणना---गुल मियम 
9(2) परन्टुक (क) 
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तारीख जिससे--..आरम्भ और समाप्त होती है--भूल नियम 5 
(लेखा परीक्षक अभुदेश-] ) 

सार्वजनिक उपत्रमों/स्वायत्त निकायों से पतिनियुक्ति - -मूल लियम 
57 (भारत सरकार का आदेश-3) 

छाज्नवृत्ति योजनाओं के लिए प्रतिमियुकित की बर्तें---मूल नियम 5? 
(भारत सरकार का आवेशः 2) 

एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के विकासशील देशों में प्रति- 
नियुक्ति--मूल विरम ।25 (भारत सरकार का आदेश-3} 

~र लागू करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त--मूल नियम 5] 
(सारत सरकार का आदेश] ) 

वेतन तथा भत्ते किस प्रकार विनियमित ६ ए जाए--सूल निथम 
5 विश्वविद्यालयों और माने गए विष्नविधालय । के लिए विशेष 
प्रक्रिय-मूल नियम 5 (भारत सरकार का आदेश-4) 


म 


सादे ; - 

परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रेरित करने के लिए--सूल नियम 46 

(भारत सश्कार का आदिगर-] & } 

ह्वी से और ईहिम्वी भे अनुवाद कें 
(भारत सरकार का आदिश-] 2 } 


लिए- ~ भुल नियम 46 


मध्यस्थ के कप में नियुक्त सरकारी सेवक को- -मूल नियभ 46 


(भारत सरकार का आवेश-5) 


गेश्टेटनर झापरेठरों के रूप में कार्य कर रहे समूह “प” के कर्मचारियों ˆ 


के लिए-- भूल निवभ 48 (भारत सरकार का आशन] । } 
ड्रोइवर के कार्यों के सिध्यादत केः लिए देथ - 
सरकार आवेश-9) 
रिपोर्टरों/बाशुलिपिकों को--भूल भिय 4७ (भारत सथर 
का आवेशन 0) द 
-~किन परिस्थितियों में मंजूर किया जा. सकला ह 
46(ख) 
~~की परिभाषा 9(9) 
मंजूरी/स्वीकृति के लिए नियमों का बनाया 
““की मंजूरी के लिए सार्मदर्शी सिद्धां 
सरकार का वेश] 3) 


यम 68 (भारत 


भूल नियम 26 / 


किसी स्वीकृति पद की अतिरिक्त ड्यूदी के लिए कोई नहीं 
नियम 46 (भारत सरकार का आदेश-8) 

कार्य में अस्थायी बृद्धि के लिए कोई--..नहीं- “मूल नियम 46 (भारत 
सरकार का आदेशः 7) 

निगमों के स्थापन के कार्य में लगाए गए राजपत्नित अधिकारियों 
को कोई--नहीं--मूल निथम 46 (भारत सरकार का 
आदेशः 4) 

संघलोव सचा आयोग की नियुक्तितयों के संबंध झे अलग से मंजुरी 
की कोई आवश्यकता नहीं--समूल निम 45 (सार सरकार 
का आदेश-2) 

लखीं/प्रसारणों के लिए---की वरें-..-मूल नियम 46 


(भारत सरकार 
का आवदेश-8 ) 


प्रशारण की अनुमति का अर्थ हैके लिए मंजूरी---भूल निथम 46 
(भारत सरकार का आदेश- 3} 
माफ करता-- 
वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिए त्यागपत् 


का~ भूल निथ्षम 22 
(भारत सरकार का आवेशन 6) 


i 
| 
i 


i 


| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
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सरकारी सेवक के सम्पूर्ण समय के लिए पारिशमिदा--सूल नियम 
l} 

बरिष्ठता सशॉधन के मामले में काल्पनिक नियरतस---मूल नियम 
27 (भारत सरकार का आदेश 7) 

स्थानापन्न सरकारी सेवकों का-«मूल तियम 3७-36. 

स्थानापन्न--का संरक्षण नहीं--मूल तियम 22 
का आदेश 7) 


(भारत सरकार 


संबर्ग बाह्य पदों पर निथुक्िति/पदोन्नलि होगे पर---मूल निग 2 जा 
(भारत सरकार का आदेश 7) 

एक संवर्ग बाह्य पद से दूसरे संघे बाह्य पद पर नियुक्ति होते पर--.- 
मूल नियम 22ना. (भारत सरकार क्रा आदेश 2) 

उज्ब्रतर पद पर पदोष्यत्ि होने पर--मूल नियत 2% भारत के 
बाहर ग्रतितियुक्ति परं--मूल नियम 5 


पी 


एक समूह “क” पद से दूसरे समूह “क” पद में पदोस्तति--मूल नियम 
22 (भारत सरकार का आवेश 9) 


f 


विसी स्थायी सेवक को स्थानापन्न पद स पदोस्तति हने पर मूल नियम 
22-ग (भारत सरकार का आदेश 8) 

किसी संवर्ग बाह्य पद से प्रत्यावतंव होने पर--मूल मिम 22-ग 
(भारत परकार का आदेश 3) 


उच्चतर से तिम्नतर श्रेणी या पद पर शास्ति के रूप में अवननति 
पर-«मूल नियम 28 


होने पर --मूल निथम 22 (हि 
का सिर्णय)) 

समघ वेतनभात वाले किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्ति होने 

नियम 22 और 28 

समय आन वाले किसी पव पर, .अंध्ि' शू 

` हने पर, जिसका वेतन घटा दिया गया है मूल नियम---- 
कक न | 


समान से दसरे ससान समभ वेतनमान से स्थानान्त शण 

नि पर--मूले नियम 22 से ५ 

जब किसी पद का--बदल दिया गया हो तो अगली वेतनवृद्धि की 
:वारीख तक पुराने --कों बसाए रखने का बिकहप---मूल नियम 
23 बैयक्तिक--मूल नियम 9( 23) तथा 37 

किसी पद का अनुसानित--मूल नियम 9(2४) 

स्थांशीचपू वेतन की स॑रक्षण--मूल नियम 22(भारत सरकार 'का 
आदेश 5) 

गदक्षता या कदाचार के मामलों में कम--वाले पद पर अवनति > 
मूल नियम 5 

समान वेलस के निम्नतर पर्रम पर अवनति--मून निम 29 

स्थायीकरण के रदूद किए जाने पर>-का पुनः निर्धारण----सुल 
नियम 3 क (भारत सरकार का आदेश ]) 

विग्रोष-+-मूल नियम 9(25) 

अक्षिष्ठायी--मूल निभ्रम 9(28) 

अस्थायी पदों के वेततन-मूल नियम 89-48 

वैजममात-मूल नियम 8(3.) 


चेतन को झक़ाना--- 
असंगति को हूर करने के लिए--मूल नियम 22-ग को लागू करने के 
परिणाम स्वरुप -ज्मूल नियम 22० (आरन सरकार का 
आदेश ।0-क और ख) 


प्रतिरोध वेतनवृद्धि प्रदान करने के परिणामस्वरूप-- 

(भारत सरकार का आदेश 76 ग) 

समूह "य" तथा “घ” संवो में चथन प्रेंडों के लाभू किए जाने के 
परिणामस्वरूप--भूल नियम 22-ग (भारत सरकार का आदेश 
30-व) 

समूह “क” पदों पर पदीन्‍्तति/मियुक्ति के मामले में-- -- मूल नियम 
22ग (भारत सरकार का आदेश !0-घ) 


798 से पहले पदोध्नत वरिष्ठ अधिक्रारी के भामे मेन 
मूल नियम 22-ग (भारत सरार का आदेग्ा ! 0-ङ) 
वेतन सें बृद्धि-- | 
मूल निणम-- 44-4 8-छ 
बेलनबुद्धि (बेतसमृहियां ) += ; 
अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिकों को आशुलिपि में उच्च गासि 
आप्त करने पर अभिम-~-भूल नियम 27 (भारत सरकार का 
आदेश 8 तथा 9) 


अग्निम---मंजूर करने के जिए सक्षम प्राधिकारी---भूल नियम 27 


(भारत सरकार का आदेश) 4 
उच्च प्रारम्भिक वेतन की मंजूरी के लिए शर्ते--मूल नियम 27 
(भारत सरकार का आदेश 3) 
` ~-के लिए सेवा, छुट्टी, कार्यभार ग्रहण समयं, अन्यक्ष (विभागेतर ) 
सेवा आदि की' गणना करने की गर्तें---मूल नियम 26 


-“के लिए छुटूटी की गणना---निर्णासक तार 
(भारत सरकार का आदेश 7) 


मूल निभ 26 

अगली--तथा एक--रोकने के बीन अन्तर---मूल सिबम 24 
(भारत सरकार का आदेश ]} | 

बीच में पड़ने वाली--लेन।--मूल नियम 29 (महानिदेशक, हाक 
व तार के अनुदेश 2) | : 


शास्ति के सक्रिय रहने के दौरान अंग्रिय--लेता--मूल नियम 29 
(महानिदेम्रक डाक व तार के भमुदेक्ल।} 

समय से पहले---दने के पश्चात्‌ भावी--सामान्य रीति सें विनियमित 
की जाएं---मूल मिम 27 (भारत सरकार-के आदेश ] ) 

देय तारीख से पहले--की मंजूरी--मूल मिम 27 वक्षताराप्तर 
से ठीक ऊपर की --की मंजूरी---मूल नियम 25 

प्रथम शास्ति के सक्तिय रहने के दौरान लगाई गई दूसरी शास्ति 
को लागू कारना--भूल नियम 29 (महानिदेशक, डाक व तार 
के अनुदेश 8) 

“के लिए अवधियों की गणना करने का तरीका--मूल निम 26 
(भारत सरकार का आदेश 8) 

पिछली स्थानापन्न अवधियों के मामले में अगली--की तारीख 
निवारि करने का तरीका---मूल नि 26 (भारत सरकार 
का आदेश 9) 

अवर श्रेणी लिपिको के मामले में टंकण परीक्षा पास करना---- 
मूल निम 27 (भारत सरकार का आदेश 3, ।2 तथा ] 3 
तथा महानिदेशक, डाक व तार के अनुदेश) 

समय से पहले--मंजूर करने के कारण निर्दिष्ट न किए जाएं--- 
मूल नियम 27 (भारत सरकार का आदेश 2) 

निम्म ग्रेड, पद था सिम्त समय वेततमान पर अववति--भूल नियम 
29 (भारत सरकार का आदेश 8 तथा प्रशासतिक अनुदेश) 

समय वेतसमान में सिम्ततर अवस्था में अवनति--मूल नियम 29 
(धारत सरकार का आदेश 2) 
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सैनिक बाफिसर-- 
सिविल नियोजन 
नियम 56{) 
की परिभाषा-मूल नियम 9(१6) (ख) 
“के “वेतत” में वेतन तथा भत्ते शामिल हैं---मूल नियम 9(27 ) 
(ख) 
सैनिक भरायुकत आफिसर-- 
~-की परिभाषा---मूल नियम 9(76) (क्र) 
स्थानापन्न पदोन्नति (परदोच्नतियाँ ) --- 
केखरीय सरकार, भूल नियम 9(6) (ख) के अधीन कर्तव्य पर मामे 
गए सरकारी कर्मचारियों के स्थान पर--अमुज्ञात बार सकेगी 
मूस नियम 36 
,स्थानापच रूप से कार्य करता--- 


। अनिवार्य सेवानिवृत्ति गर आयु ~ न्यूल्ल 


a 


| 
| 
नम. 

८; 
क 
El 
2 


हँ जिस पर किसी आथ सरकारी भेयक 

मूल निमंम 9५9) 

सक्षम प्राधिकारी भूल नियम 9(6) (ख) के अधीज कर्तव्य पर 
"साने गए सरकारी सेवकों के स्थान में स्थानाफत्न रोति अनज्ञात 
कर सकता है---पूल मिथ 38 

“जी परिभाषा मूल निभ 9(79) 

किसी पद' में समय वेतनभास' पर स्थानाफन रूप से कार्य करते वाले 

चारी का प्रारश्धिक वेशन---मूल भियभ 

म पद में- जिसका वेतन किसी कन्य 

पर सित किया गर 


का धारणाधिकार न 


सापल खूप से कार्य 
लिए नियुक्त किया जाता 


मूल नियम 28(ब) 
स्थानापञ वेलम्‌ 
बहा हुआ वेतन" तब के सिकय नहीँ झगा जबकि स्थानापन्न नियुक्त 
" में ऐसे बातंव्यों और उत्तस्दायित्वों का अहण सम्मिलित नहीं है 
जो अक्षिक महत्वपूर्ण था भिन्‍्म पहात के है--मू नियम 30(7) 
पदोलति होते पर-+-का मियतन---मूल नियभ 2%-ग 
स्थानापच्ष सरकारी सेवक: 
केंद्रीय सरक्रार--के नेतन को झन सियमों के ज्ञेय रवाम 
से कम रकम पर नियत कर सकती है--मूल नियम 35 
~ -का वेतन विनियमित करते बाहे लियरम: 
स्थानापन्न सेचा-- 


नियम 3॥-86 


पुर को लागू समय वेतममाद में 
वैतमवृद्धियों डर लिए भिसी जाती है जिस पर सरकारी सेवक 
का धारणाधिकार हे--मूल नियम 26(स्} 
स्थानोष निछि (निया) ¬ 
कीं परिभाषा --मूल मिथम 9(]4) 


कके, 


एसी = -से जो सरकार ६ 


वे किसी मङ्ग 


a 


पद का कार्यग्रटण 


द्वारा प्रशासित --से संदरत शबः 
“मूल नियम 28 


कैसे वितिममित की जाए 
एसी सेवा कैसे वितियमित् बी जाए जो सरकार छारा प्रशासित नहीं 
है--मूल भिम 29 
स्थायी पद--- 
~~की परिभाषा--मू नियम ५(22) 


पदच्यृत्ति/हटाए जाने/अभिवार्य सैवांनिवुल्लि की दशा में --खाली 
दखता-“मूल नियम 54 (भ्रशानिक अनुदेश 2) 


जिन वरिष्ठ अधिकारियों का पहले स्थायीकरण नहीं किया गया 

उन्हें समायोजित करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव सै--का 

सूजन किया आघा - -मुल वियम, 3१-क ' (भारत सन्कएल का 
आदेश 2) 


या अधिवा सरकारी से 


से नियुक्त नहीं 


'कों को 
जा सकता 


ही >-पर अधिष्ठायी रम 
ख नियम ।2 


कथ्‌ 


स्ञस्थता प्रभाणवत्र (या स्वत्यता का चिक्षित्सीय प्रसाणपत्र Yo 


“काल पुननियुवित्ि पर आवश्यक नहीं--अनु० नियम 4-क 
5 रोग से अरत उम्मीदवारों की-- --अनु० नि 4 (भारत 
आदेश 8) 


व्यागपल् 
हिणी 


चि० 4 (भारत सरकार का आदेश 5) 

“की प्रत्याशा में नियुवित->सूल सिय्म ]0 (भारत 
आदेश 4) 

आपवादिक सासले में पूर्ण छू 
का आदेश 6) 

गर्भावस्‍था की स्थिति में महिला कर्मचारी की नियवित->अस लनि० 
९ (भारत सरकार का आदेश 7} हि * 

फार्म जिसमें तैयार किया जाना चाहिए---अनु ० नि० 3 

सरकारी सेदकों को--पेश करने से छूट दी जाती हैं 
कन्या 


सरकार का 


| (भारत सरकार 


नु० निं 


पेंशन थोय प्रतिष्छानों में 
नियम 79 (भारत सरका 
अयोग्य घोषित करते वाले 


के बिना कोई नियुवित नहीं--मुंल 
र का आदेश 2) | 
अनदेखा करने का कोई विवेकाधिकार 


किया जाएंगा- 


अयोग्य घोषित किए गए अस्थायी कर्मचारियों के मागले में हि 


“अनु० नि० 4 (भारत सरकार का आदेश ]2) 

| की संभावित भूल के मामले में पुल: स्वास्थ्य परीक्षा 
एर्या--अपुऽ लि० 4 (भारत सरकार का गादेश 2) 

~~-मृल नि० 79 (भारत सरकार का आदेश 7) 
“पेश करने की सेवा पंजी में भ्रविष्टि--अनु ० गि० 70 (भारत 


सरकार का आदेश 7 ) 


“को देज बार 


पुचः स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपील करने की समथ सीमा. 
अगुः नि० 4 {भाषत सरकार का आदेश 
फस छुट्टी से आधिक सभय लक छुदूटी 
--की गणना दे 
निद्र £6 (लिखा परीक्षा अनृदेश 2) 


{ 


| 
| 
i 


